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 ।  लोक  सभा  11  बजे  सम्रवेत  हुई  ।

 पु
 महोदय  पोठासोन

 प्रहमों  क ेसोखिक  उत्तर

 झींसतो  इन्दिरा  गांधी  भ्रायुविज्ञान  पटना

 *430.  श्रीमती  साही  :  क्या  स्वास्थ्य  श्ौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 ध्

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  पता  है  कि  पटना  बनाया  जाने  वाला  श्रीमती
 इन्दिरा  गांधी  आयूविज्ञान  जिसका  शिलान्यास  भारत  के  राष्ट्रपति  ने  12  1983

 को  किया  की  परियोजना  में  अब  तक  कोई  विशेष  प्रगति  नहीं  हुई

 यदि  तो  कया  धन  की  कमी  अथवा  उचित  योजना  तथा  प्रबन्ध  की  कमी  के  कारण

 ऐसा  हुआ  और

 '  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  दिवंगत

 प्रधान  मंत्री  के  उपयुक्त  स्मारक  के  रूप  में  इसका  निर्माण  कार्य  पूरा  करना  सुंतिश्चित  करने  हेतु  इसे

 ,  विसीय  तथा  अन्य  सहायता  प्रदान  करने  का  है  ?

 [  प्रमुबाद
 |

 ...  स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  संत्री  योगेर  :  ओर  रिपोर्टो  से

 पता  चलता  है  कि  संस्थान  ने  दो  वर्षों  के  बीच  अच्छी-छासी  प्रगति  की  है  ।

 यहू  परियोजना  राज्य  की  सातवीं  योजना  में  शामिल  कर  ली  गई  है  ओर  सातीं

 1



 मौखिक  उत्तर  22  1985

 योजना  के  दौरान  संस्थान  के  लिए  20  करोड़  रुपये  की  रकम  रखी  गई  चालू  वित्तीय  वर्ष  के

 लिए  4  करोड़  रुपये  को  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 ]

 श्रीमती  कृष्णा  साही  :  अध्यक्ष  सबसे  पहले  तो  मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  धन्यवाद

 देती  हूं  कि  उन्होंने  मेरे  प्रश्त  का  लम्बा-चौड़ा  उत्तर  नहीं  जिसमें  हम  खो  कर  रह  जाते  ।

 उनका  उत्तर  सकारात्मक  नकारात्मक  नहीं  अध्यक्ष  देश  की  आबादी  का  लगभग

 एक  तिहाई  उत्तर  पूर्वी  भारत  की  पिछड़ा  इलाका  बिहार  सरकार  ने  सम्पूर्ण

 क्षेत्र  में  इन्हटीट्यूट  ऑफ  मेडिकल  साइंसेज  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  स्वर्गीय  प्रधानमंत्री

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  नाम  पर  एक  आयुविज्ञान  संस्थान  की  स्थापना  की  उसमें  विशेषज्ञों

 की  स्वास्थ्य  सुविधा  गरीब  और  मध्यम  वर्ग  के  लोगों  को  असाधारण  ढंग  से  उपलब्ध  की  जा  रही

 जो  लोग  चिकित्सा  हेतु  दिल्‍ली  या  वैल्लोर  आदि  नहीं  जा  जिनमें  जाने  की  क्षमता

 नहीं  बैसे  लोगों  को  वहां  सेवा  उपलब्ध  की  जा  रही  उसका  वर्क  एक्सीलैंट  भिसे  स्वयं

 मन्‍्त्री  महोदय  ने  भी  स्वीकार  किया  है  ओर  बिहार  विधान  सभा  में  भी  एक  प्रतिवेदन  उपस्थापित

 हुआ  है  जिसमें  इस  संस्थान  की  बहुत  ही  तारीफ  की  गई  इसके  लिए  400  एकड़  जमीन  उपलब्ध

 है  और  इसमें  आधुनिक  जांच-पढ़ताल  की  डाक्टर  आदि  सभी  कुछ  उपलब्ध  मैं

 जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  सरकार  इस  संस्थान  को  राष्ट्रीय  स्तर  का  संस्थान  घोषित  करने  का

 विचार  रखती  क्या  मंत्री  महोदय  इसकी  घोषणा  )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  समानता  का  प्रतीक  है  ।

 झोमलो  कृष्णा  साहो  :  ताकि  हसे  राष्ट्रीय  अन्तर्राष्ट्रीय  सहायता  मिल  सके  और

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  स्मृति  में  बनी  यह  संस्था  मानव  की  सेवा  में  प्रगति  कर  सके  ।

 श्री  योगेन्र  भकवाना  :  अध्यक्ष  श्रीमता  इन्दिरा  गांधी  भायुविज्ञान  संस्थान  बिहार

 सरकार  का  प्रोजैक्ट  यह  भारत  सरकार  का  प्रोजेक्ट  नहीं  है  भौर  जैसा  मैंने  पहले  आज

 तक  इसमें  अच्छी  प्रगति  हुई  है  लेकिन  पैसे  की  कमी  हर  जगह  महसूस  होती  है  ओर  इस  प्रौजैबट  में

 भी  यही  स्थिति  इसीलिए  इस  प्रोन्नेकट  का  काम  फेस-वाइज  चल  रहा  उसके  बावजूद  भी

 काफी  प्रगति  इस  प्रोजैक्ट  ने  की  करीबन  6  सर्विसेज  तो  शुरू  हो  गई  हैं  और  दूसरी  दो  सर्विसेज

 एक-दो  महीने  में  शुरू  होने  वाली  जहां  तक  उसको  राष्ट्रीय  स्तर  का  संस्थान  घोषित  करने  का

 सम्बन्ध  उसका  अभी  कोई  सवाल  नहीं  उठता

 शीमती  कृष्णा  साही  :  अध्यक्ष  जैसा  मैंने  पहले  कहा  भले  ही  यह  संस्थान  पटना  में

 स्थित  है  लेकिन  उससे  पूरे  उत्तर-पूर्वी  भारत  के  लोग  लाभाग्वित  हो  रहे  दूसरे  आपके  यहां  के

 इण्डियन  इंस्टीटयूट  ऑफ  मैडिकल  साइंसेज  पर  इतना  प्रैशर  पड़ा  हुआ  है  कि  हम  लोगों  को  भी

 उसमें  काफी  परेशानी  होती  है  और  क्षास-पास  के  तमाम  क्षेत्रों  के  लोग  यहां  आते  संस्थानइस
 के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  20  करोड़  रुपये  की  राशि  का  प्रावधान  जैसा  मंत्री  जी  ने

 2
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 कहा  लेकिन  बिहार  सरकार  ने  वर्ष  1985-86  में  इसके  लिए  मात्र  4  करोड़  bo  ही  दिए

 इतनी  बड़ी  योजना  पर  यदि  इस  तरह  से  पैसा  आबंटित  किया  जाता  रहा  तो  यह  योजना  शायद

 दो-तीन  शताब्दी  में  बिहार  सरकार  पूरी  कर  पायेगी'*“दो-तन  शताब्दी  बिहार  सरकार  को

 क्योंकि  उनके  पास  रिसोर्सेस  नहीं  गरीब  प्रान्त  बसे  तो  कहा  जाता  है  कि  अच्छा  काम  नहीं

 होता  तो  भारत  सरकार  सहायता  नही  लेकिन  जब  अच्छा  काम  किया  जाता  है  और  यहां

 इस  संस्थान  में  हो  रहा  तो  भारत  सरकार  पैसा  नहीं  देती  इसलिए  मैं  भारत  सरकार  से

 जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  इस  संस्थान  को  मैन-पॉवर  और  अन्य  सुविधाएं  इस  को

 ताकि  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के  नाम  पर  चल  रहे  इस  संस्थान  द्वारा  मानवता  की  सेवा  ज्यादा

 हो  सके  ?

 श्री  पोगेश  मकबाना  :  अध्यक्ष  अच्छा  काम  भारत  सरकार  के  सहयोग  से  ही

 होता  है  और  इसमें  भी  भारत  सरकार  ने  काफी  सहयोग  दिया  जो  प्लान  रिसोसंस

 यह  भी  भारत  सरकार  से  गाडग्रिल  फार्मूले  के  मुताबिक  स्ट्रं  प्स  को  मिलता  भोर  इसके  सम्धूर्ण

 होने  में  जो माननीय  सदस्या  कहती  हैं  कि  काफी  लम्बा  समय  यह  ठीक  नहीं  अगर

 ढंग  से  भी  काम  तो  भी  पन्द्रह  साल  में  प्रोजेक्ट  पूरा  हो  जाएगा  ।

 ]

 प्रो०  के०  के०  तिबारो  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  महोदय  गाडगिल  फार्मूले  की  बात

 बाल  कर  रहे  यवि  हम  इस  फाम्‌ ले  के  अनुसार  तो  मुझे  विश्वास  है  कि  बिहार  सरकार

 असमर्थ  रहेगी  ।

 )

 प्रो०  सधु  इंडबते  :  अब  यह  थी०  एन०  ग्राइगिल  फार्मूला  बन  गया  है  ।

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  बो०  एन०  :  अब  यह  केवल
 गाडंगिल  फार्मूले  के  नाम  से  जाना  जाता

 प्रो  के०  के०  तिबारो  :  मैं  समझता  हूं  कि  श्रीमतो  इन्दिरा  गांधी  की  स्मृति  में  यह  सर्वोत्तम
 स्मारक  संसाधनों  को  कभी  तथा  बिहार  सरकार  के  पास  उपलब्ध  संसाधनों  को  ध्यान
 में  रखते  मुझे  विश्वास  है  कि  बिहार  सरकार  इसे  कभी  भी  पूरा  नहीं  कर  प/येगी  ।  इससे  पूरे
 राज्य  की  आवश्यकताएं  पूरी  होनी  देश  के  अन्य  भागों  विशेषकर  दिल्ली  में  चिकित्सा
 संस्थानों  पर  इतना  अधिक  भार  है  कि  उनके  भार  को  कम  करने  को  आवश्यकता  इस  दृष्टि
 मेरे  बिचार  से  उत्तम  यही  होगा  कि  केन्द्रीय  सरकार  इसका  अधिग्रहण  कर  ले  ।

 ध्रध्यल्ष  महोदय  :  उनसे  क्‍या
 वह  उसका,अधिग्रहण  करना  चाहते  अथवा  नहीं  ।

 डर
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 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  मेरे  विचार  से  स्वास्थ्य  मंत्रालय  को  इसे  अधियह्दीत  कर  लेना

 चाहिये  जिससे  कि  इसे  उपयुक्त  स्मारक  के  रूप  में  विकसित  किया  जा  सके  ।

 श्री  योगेद्र  मकबाना  :  बिहार  देश  के  सबसे  बड़े  राज्यों  में  से  एक  है  जहां  सबसे

 अधिक  प्राकृतिक  संसाधन  उपलब्ध  किन्तु  मुझे  यह  नहीं  पता  कि  माननीय  सदस्य  इसे  निधन  क्‍यों

 समझ्न  रहे  हैं  ।  वे  लोग  इन  संसाधनों  का  दोहन  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  मैंने  यह  नहीं  कहा  कि  हम  लोग  निर्धत  मैंने  यह  कहा  था  कि

 संसाधनों  की  कमी

 को  योगेल  मकवाना  :  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 विशत  संयंत्रों  को  निर्धारित  क्षमता

 *431,  डा०  ए०  के०  पटेल
 ह

 श्री  सो०  जंगा  रेड्डी
 /  :  कया  लिचाई  शोर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा

 करेंगे  कि  :  1: 1%  |

 (  न्द्र  सरकार  की  एजेंसियों  द्वारा  संचालित  ताप  पन-बिजली  और  डीजल

 बिजली  धरों  के  नाम  क्या-क्या  हैं

 इनमें  से  प्रत्येक  बिजली  संयंत्र  की  पिछले  तीन  वर्षो  में  वर्षवार  निर्धारित

 वास्तविक  औसत  क्षमता  क्‍या  है  एवं  इनके  उपयोग  का  प्रतिशत  फक्‍टर  )  क्या  और

 सरकारो  क्षेत्र  के  पांच  सबसे  बड़े  बिजली  संयंत्रों  एवं  निजी  क्षेत्र  के  पांच  सबसे  बड़े
 बिजली  संमंत्रों  क ेनाम  क्या  है  तथा  बिजली  प्तयंत्रों  की  बुलना  में  उनका  लोड  फैक्टर  एवं

 प्रति  यूनिट  उत्पादन  लागत  क्या  है  ?  हर

 विद्युत  बिभांग  में  राज्य  मंत्री  प्ररण  :  से  विवरण  सभा-पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।

 विवरण चल

 और  क्षेत्र  में  विद्युत  केन्द्रों  ताम

 1982-83,  1983-84,  1984-85  मोर  1985-86  के  दौरान  उनको  क्षमता  ओर

 भई  5  हि  मय

 है
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 संयंत्र  भार  अनुपात  संलग्न  झानुबंध  में  दिए  गए  केस्द्रीय  क्षेत्र  के  जल-विधुत  केन्द्रों

 के  नाम  तथा  1982-83,  1983-84,  1984-85  और  1985-86  के

 दोरान  उनकी  क्षमता  विद्युत  उत्पादन  भी  संलग्त  अनुबंध  में  दिए  गए  जल-विद्युत  केम्द्रों  के

 कार्यनिष्पादन  के  मूल्यांकन  के  लिए  संयंत्र  भार  अनुपात  एक  स्वीकृत  मापदंड  नहीं
 उनके  संयंत्र  भार  अनुपात  की  गशाना  नहीं  की  गई

 केन्द्रीय  सरकार  की  एजेंसियों  द्वारा  किन्हीं  डीजल  केर्द्रों  का  प्रचालम  नहीं  किया  जाता  |

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  पांच  विद्युत  संयंत्रों  ओर  निजी  क्षेत्र
 की  पूटिलिटीज  के  विद्युत

 संयंत्रों  क ेनाभ  और  उनका  कार्य  निष्पादन  इस  प्रकार  है  :---
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 डा०  ए०  के०  पटेल  :  अपने  प्रश्न  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  मैं  माननीय  मंत्री

 महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  विद्युत  केन्द्रों  में  बिजली  के  कम  उत्पादन  का  कारण  यह

 नहीं  है  कि  घटिया  किस्म  के  कोयले  की  सप्लाई  की  जातो  दूसरे  यह  कि  उत्तरी  राज्यों  में  जहां
 बिजली  की  कमी  क्या  सरकार  इन  राज्यों  को  पन  बिजली  केरुद्रों  के  माध्यम  से  अपने  संसाधन

 बढ़ाने  की  अनुमति  देगी  ?  *

 शो  ध्रण  नेहरू  :  जहां  तक  गैर-सरकारी  और  केन्द्रीय  क्षेत्र  का  संबंध  है  अप्रैल

 से  जून  तक  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  हमारा  उत्पादन  अर्थात्‌  संयन्त्र  भार  कारक  56,5  प्रतिशत  रहा  है  और

 सरकारो  क्षेत्र  में  उत्पादन  58.5  प्रतिशत  रहा  ।  किन्तु  जब  हम  गेर-सरकारी  क्षेत्र  की  बात  करते  हैं
 तो  हमारा  तात्ययं  केवल  उन  तीन  कम्पनियों  से  होता  जिनमें  से  एक  टाटा  जहां  अनेक  प्रकार

 के  ईनधन  का  उपयोग  किया  जाता  है  और  वह  कोयले  पर  आश्रित  नहीं  बि.न्‍तु  जसा  कि  माननी
 सदस्य  ने  कहा  है  कि  यदि  हमें  अच्छे  किस्म  का  कोयला  अर्थात्‌  उचित  कै  लोरी  का  कोयला  प्राप्त  हां
 जाता  है  तो  हमारा  बिजली  का  उत्पादन  कहीं  अधिक  हो  जायगा  ।  किन्तु  हमारे  पास  प्रेड  या

 ग्रंड  का  कोयला  नहों  हमें  तो  और  ग्रंड  का  कोयला  मिल  रहा  हमें
 जोर  ग्रंड  का  कोयला  नहीं  मिल  रहा  है  जिसका  हमें  आश्वासन  दिया  गया  था  ।  यदि  उस  ग्रेड

 का  कोयला  मिल  जाता  तो  हुमारा  उत्पादन  अधिक  अच्छा  होता  ।  किन्तु  इस  समय  हमें  उसी,से
 काम  चलाना  पड़ेगा  ।

 जहाँ  तक  पन  बिजली  योजनाओं  का  संबंध  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  एन०एच०पी०सी०
 पन  बिजली  का  व्यापक  कायंक्रम  है  वास्तव  सातंवीं  योजना  में  भी  हम  लोग

 पांच  या  छः  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  बातचीत  कर  रहे  हम  लोग  वित्त  मंत्रालय  तथा  योजना

 आयोग  के  साथ  इस  बारे  में  चर्चा  कर  रहे  हैं  कि  कुछ  परियोजनाओं  को  जिन्हें  सातवीं  योजना  में

 शामिल  नहीं  किया  गया  अब  हसमें  शामिल  कर  लिया

 डा०  ए०  के०  पटेल  :  बया  सिक्किम  को  सरकार  ने  एक  पन  विद्युत  केन्द्र  की  स्थापना  के

 लिए  अनुमति  मांगी  है  ?|

 हो  अरुण  नेहरू  :  सिक्किम  सरकार  ने  पन  विद्युत  केन्द्र  के  लिए  कहा  है  |  सी०  डब्ल ू०
 सी०  और  योजना  आयोग  इस  पर  विचार  कर  रहा

 लेलग  गंगा  परियोजना

 *432,  थी  एस०  रघसा  रेड्डो

 |

 :  क्या  सिंचाई  झोर  बिधुत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 .  शी  मामिक  रेड्डो

 करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  मद्रास  शहर  को  150  लाख  टी०  एम०  सी०  जल  सप्लाई  करने  संबंधी  तेलुगु  गंगा

 ॥
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 परियोजना  केन्द्र  सरकार  के  पास  स्वीकृति  के  लिए  विचाराधीन  पड़ी

 यदि  तो

 इसे  स्वीकृति  न  दिए  जाने  के  क्या  कारण  और

 इसे  कब  तक  स्वीकृति  दी  जाएगी  ?

 घिचाई  धोर  विद्युत  मंत्री  पो०  :  से  तेलुगु  गंगा  परियोजना

 जिसमें  कृष्णा  के  15  टी०एम०सी०  जल  को  मद्रास  पहुंचाना  तथा  रास्ते  में  आन्ध्र  प्रदेश  में

 सिंचाई  सुविधाएं  प्रदान  करने  की  परिकल्पना  की  गई  केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा  भेजी  गईं  विस्तृत
 टिप्पणियों  पर  राज्य  सरकार  के  उत्तर  अभी  प्राप्त  होने  हैं  ।

 श्री  एम०  रघुसा  रेड्डी  :  माननीय  मंत्री  द्वारा  दिया  गया  उत्तर  बहुत
 असन्तोषज्ञनक  और  अनुचित  है  ।  छोटी-सी  बात  के  लिए  स्वीकृति  देने  में  भारत  सरकार  ने  लगभग

 1g  वर्ष  का  समय  लगा  लिया  है  और  स्वीकृति  अभी  तक  नहीं  दी  जा  सकी  यदि  भारत

 सरकार  को  स्त्रीकृति  देने  में  ही  ।0  या  20  वर्ष  या  एक  शताब्दी  लगेगी  तो  आंध्र  प्रदेश  सरकार

 परियोजना  को  आगे  कैसे  बढ़ा  मद्रास  के  लोगों  को  पेय  जल  कैसे  मिल  सकेगा  और  रायल

 सीमा  के  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  क ेकिसान  उस  पानी  का  उपयोग  कैसे  कर  सकेंगे  ।  इस  पर्योजना  के  दो

 प्रयोजन  हैं--एक  है  मद्रास  शहर  के  लिए  पेल  जल  की  पूर्ति  करना  और  दूसरा  रायल  सीमा  के
 ग्रस्त  क्षेत्रों  को  पानी  उपलब्ध  आन्ध्रप्रदेश  की  सन  2000  तक  अतिरिक्त  जल  के  उपयोग  का

 अधिकार  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  परियोजना  को  कब

 तक  स्वीकृति  प्रदान  कर  देगी  ।  उसने  आंध्र  प्रदेश  सरकार  से  क्‍या  ब्यौरे  भांगे  हैं  ?

 श्री  बी०  दांकरानन्द  :  मैं  नहीं  जानता  कि  मुझे  माननीय  सदस्य  की  बातों  से  सहमत  होना

 चाहिये  अथवा  नहींਂ
 '

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  अपना  विचार  सुनिश्चित  कीजिये  ?

 क्री  थी०  शंकरानन्व  HT  जब  वह  कहते  हैं  कि छोटी-सी  बात  के  लिए  स्वीकृति  देने  में  सरकार
 इतने  वर्ष  ले  रही  किन्तु  क्‍या  मैं  पूछ  सकता  हूं  कि  छोटे  से  स्पष्टीकरण  के  बारे  में  उत्तर  भेजने
 के  लिए  आंध्र  प्रदेश  सरकार  इतना  अधिक  समय  क्‍यों  लगा  रही  है  ?  इस  सभा  की  सूचना  के  लिए
 बता  दूं  कि  जब  परियोज्ञना  से  संबंधित  प्रतिवेदन  पूरा  नहीं  तो  हम  राज्य  सरकार  से  स्पष्टीकरण
 मांग  रहे  हैं  इस  मामले  में  राष्ट्रीय
 भूत  इंजीनियरी  पहल  लागत  सम्बन्धी  वित्तीय  पहलू  नहर  बांध  आरेखन  आदि
 के  संबंध  परियोजना  के  ऐसे  अनेक  पहलू  हैं  जिनकी  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  जांच  की  जायेगी  ।
 जब  कि  एक  विशिष्ट  कमी  है  हम  लोग  राज्य  सरकार  से  स्पष्टोकरण  मांग  रहे  जैसा  मैं  कह
 चुका  हूं  स्पष्टीकरण  आंध्र  अ्रदेश  सरकार  से  मांगा  गया  था  जो  अभो  तक  प्राप्त  नहीं  हुआ  मैं
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 पर्योजना  का  स्वीकृत  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  एम०  रघुमा  रेडडो  :  भारत  सरकार  द्वारा  मांगी  गई  सभी  सूचना  आँध्  प्रदेश

 सरकार  ने  दे  दी  सरकार  द्वारा  कुछ  असंगत  प्रश्न  पूछ  गये  थे  यथा  वहाँ  कितने  संयन्त्र  प्रत्येक

 संयन्त्र  की  परिधि  कितनी  वहां  कितने  वृक्ष  वहां  कितनी  शाखायें  आदि  ।  आंध्र  प्रदेश

 सरकार  ने  उन  प्रश्नों  का  उत्तर  भी  दे  दिए  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि

 उनका  इस  समस्या  को  कब  तक  सुलझाने  का  विचार  और  क्या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  को  2000

 ईसबी  तक  अतिरिक्त  पानी  का  उपयोग  करने  का  अधिकार  अथवा  नहीं  ?

 श्री  बो०  शंकरानन्द  :  माननीय  सदस्य  मेरे  द्वारा  दिये  उत्तर  को

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  साधारण  भाषा  में  कहिये  जित्से  कि  वह  समझ

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  उन्हें  भी  समझना

 झो  बी  दांकरानन्द  :  मैं  समझने  को  चेष्टा  कर  रहा  हूं  ।  मैं  उन  पहलुओं  का

 ब्यौरा  दे  चुका  हूं  जिनको  केन्द्रीय  जल  आयोग  जांच-पड़ताल  कर  रहा  है  तथा  जिम  स्पष्टीकर्णों  की

 प्रतीक्षा  मातनीय  सदस्य  को  पता  होगा  कि  जून  के  महीने  में  मैं  स्वयं  हेदराबाद  गया  था

 ओर  मुख्य  मंत्री  और  सिंचाई  मंत्री  तथा  अन्य  अधिकारियों  से  मिला  था  |  इसके  साथ-साथ  हम  लोगों
 ने  अन्य  समस्याओं  पर  भी  चर्चा  की  भारत  सरकार  के  इरादे  के  बारे  में  कोई  शंका  नहीं  रहनी

 चाहिए  ।  हम  उन  सभी  राज्यों  के  हितों  की  रक्षा  करना  चाहते  हैं  जिनका  संबंध  इस  परियोजना  से

 है  तथा  इसके  साथ  ही  हमें  तमिलनाडु  के  हितों  की  भी  थिन्ता  है  जिसे  पेश  जल  की  आवश्यकता

 श्री  मानिक  रेड्डी  :  रिपोर्ट  के  मुताबिक  आन्ध्र  प्रदेश  गवने  पेंट  ने  कृष्णा  बाटर  के  एक्सेस
 वाटर  को  यूज  करने  का  डिसिजन  लिया  फिर  यह  डिसप्यूट  क्यों  हो  रहा  है  ?  साथ  में  यह  तेलगु
 गंगा  पूरा  करने  के  लिए  3  से  6  साल  तक  का  समय  निर्धारित  किया  है  और  उसके  लिए  680  करोड़

 रुपए  खर्च  करने  अगर  यह  डिले  हुआ  तो  खर्चा  बढ़  जाएगा  ?  क्‍या  इस  एक्सेस  एमाउन्ट  को

 सेन्ट्रल  गबनंमेंट  देगी  ?

 [  प्रमुचाव ]

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  इसमें  केन्द्र  का  दोष  नहीं
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 शो  औओ०  भारत  सरकार  तीनों  राज्यों  के  बीच  उठने  वाले  विवादों  को  सुलझाने
 का  भरसक  प्रयास  कर  रही

 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डो  :  कोई  भी  विवाद  नहीं  है'*ਂ  घान

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  अपनी-अपनी  राय  है  ।  कृपया  उत्तर  जारी  रखिए  ।

 थी  थो०  दांक  रानन्द  :  माननीय  सदस्यों  को  पता  है  कि  इस  परियोजना  को  स्वोीक्ृति  देने

 के  संबंध  में  अपनी  आपत्तियां  उठाते  हुए  कर्नाटक  सरकार  और  महाराष्ट्र  सरकार  ने  भारत

 सरकार  को  लिखा  यह  बात  गुप्त  नहीं  सभी  को  इसके  बारे  में  पता  इसके  बावजूद
 ग्रदि  कोई  यह  कहे  कि  कोई  विवाद  नहीं  तो  मुझे  नहीं  पता  कि  वह  विवाद  का  अर्थ

 समझता  भी  अथवा  यहां  तक  कि  प्रधान  मंत्री  ने  भी  विशेषकर  महाराष्ट्र  और

 कर्नाटक  को  इस  आशय  का  पत्र  लिखा  था  कि  मतभेदों  का  समाधान  इस  प्रकार  किया  जाए

 जो  सभी  राज्यों  को  मान्य  हो  ।  मैंने  भी  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी  संबंधित  राज्यों  के  मुख्य
 मंत्रियों  से  बातचीत  की  थी  कि  मतभेद  सौहादंपूर्ण  ढंग  से  दूर  हो  जाएं  जिससे  कि  मद्रास  के

 हितों  में  विशेषकर  पेयजल  के  संबंध  में  उसकी  सभस्था  का  तत्काल  समाधान  हो  मंत्री

 स्तर  पर  एक  बेठक  आयोजित  करने  से  पिछले  महीने  मैंने  सरकारी  स्तर  पर  एक  बैठक  बुलाई

 दुर्भाग्यवश  आंध्र  प्रदेश  ने  उस्त  बैठक  में  भाग  नहीं  लिया  ।

 ओ  उत्तम  राठोड़  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  यह  सच  है  कि  तेलगु  गंगा

 परिधोजना  के  संबंध  में  महाराष्ट्र  सरकार  ने  कोई  अभ्यावेदन  भेजा

 महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  दिए  गए  सुक्षावों  पर  हम  सरकार  की  प्रतिक्रिया  श्री  जानना  चाहते
 क्या  सरकार  महाराष्ट्र  लरकार  विशेषकर  कृष्णा  घाटी  के  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  के  हितों  की  रक्षा

 करेगी  ?

 ओऔी  बो०  शंकरानस्द  :  महाराष्ट्र  सरकार  ने  कुछ  आपत्तियां  उठाई  हैं  और  उसने

 भारत  सरकार  को  लिखा  हमने  महूराष्ट्र  के  मुद्य  मंत्री  को  लिख  दिया  है  मामले  को  शी  प्र  ही

 सुलझाया  जा  सके  ।

 भ्रो  जाफर  धारोफ  :  1५77  के  समझौते  में  इन  जल  भण्डारों  से  सिंचाई  के  लिए  पानी  लेने

 का  स्पष्ट  रूप  से  निषेध  किया  गया  क्‍या  यह  सच  है  अथवा  नहीं  ?

 क्री  बो०  धंकरानम्व  :  वह  1977  के  समझौते  के  बारे  में  पूछ  रहे  1977  के  समझौते

 के  अन्तगंत  कर्नाटक  और  आंध्र  प्रदेश  तीनों  में  से  प्रत्येक  को  मद्राप्त  को  टी०एम०सी०

 जल  सप्लाई  करने  को  कहा  गया  सभी  रादपों  को  इसकी  पुष्टि  करने  को  कहा  गया  था  ।

 आंध्र  प्रदेश  को  छोड़  सभो  राज्यों  ने  इसकी  पुष्टि  कर  दी  आंध्र  प्रदेश  ने  कहा  था  कि  इस
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 समझोते  के  कारण  उनके  द्वारा  कृष्ण  सदी  का  जल  उपयोग  करने  का  अधिकार  नहीं  छौना  जा  सकता
 मेरे  विचार  से  इस  समझौते  में  आंध्र  प्रदेश  को  अपने  जल  का  उपयोग  करने  के  अधिकार  से

 कभी  इतकार  नहीं  किया  गया  है  ।

 भ्री  पी०  कुलस्वईवेलू  :  तेलग  गंगा  परियोजना  की  कल्पना  इसलिए  की  गई  थी  ताकि  अन्य
 बातों  के  मद्रास  नगर  को  15  टी०एम०सी०  जल  प्रदान  करने  के  अतिरिक्त  श्री  सैलम
 में  कृष्णा  नदी  से  29  टी०एम०सी०  जल  लेकर  करनूल  तथा  कुड़्डपा  जिलों  की  2.75  लाख  एकड

 भूमि  की  सिंचाई  की  जा  परन्तु  दुर्भाग्य  से  प्रश्न  में  इसे  .!50  लाख  टी०एम०सी०  बताया

 गया  यह  इतना  नहीं  हो  सकता  हैं  क्योंकि  समस्त  भारत  में  भी  विचाई  हेतु  110  लाग  टी०एम०

 सी०  जल  उपलब्ध  नहीं  यहू  केवल  15  टी०  एम०  हो  सकता

 झध्यक्ष  सहोदय  :  टंकरण  की  गलती  को  दूर  कर  दिया  आप  कृपया  अपना  प्रश्त

 क्रो  पी०  कुलन्वईवेल  :  श्रीमती  गाँधी  ने  मद्रास  में  इस  परियोजा  का  उद्धाटन  25-5-1983

 को  किया  उस  उत्सव  में  आँध्र  प्रदेश  भर  तमिलनाडु  के  सुख्य
 मस्त्री  सम्मिलित  हुए  जब  इसका  उद्घाटन  किया  गया  था  तो  प्राकृकलित  लागत  827  करोड़
 रुपये  परन्तु  अब  इसे  कम  करके  627  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  सरकार  का  प्रमुख
 कत्तंव्य'**

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  सीधा  प्रश्न  पूछिये  ।  आप  तो  घुमावदार  मार्ग  अपना  रहे

 भी  पी०  कुलम्वईवेलू  :  मैं  प्रश्न  पूछ  रहा  सरकार  का  मुख्य  कर्तंब्य  है  पीने  के  लिए

 पानी  सप्लाई  करना  ।

 प्रो०  सथु  वण्डबले  :  कया  यह  सच  है  ?

 भी  पी०  कलन्दईबेल  :  हमारे  प्रधान  मन्‍्त्री  महोदय  ने  यह  कहते  हुए  6  मई  को  आंरप्र-अदेश

 ओर  कर्नाटक  के  मुख्य  मन्त्रियों  को  एक  पत्र  लिखा  था''*

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  प्रश्न  पूछिये  ।

 झो  पी०  कुलन्दईवेलू  आन्ध्र-प्रदेश  इस  मदी  किनारे  का  वह  अन्तिम  राज्य  है  जो  कि

 जल  के  अपशिष्ट  के  रूप  में  समुद्र  में  मिल  जाने  से  पूर्व  उसका  उपयोग  करता  है  ।  अतः  परियोजना  को

 कार्यान्वित  करने  में  किसी  अन्य  राज्य  को  कोई  आपत्ति  नहीं  होनी  यहां  तक  कि  श्री  हेगड़े  ने

 भी  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  उसे  इस  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  उन्होंने  कहा  है  कि  मदि

 कर्नाटक  के  हितों  में  रुकावट  नहीं  आती  है  तो  उन्हें  कोई  आपित्त  नहीं  होगी  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  मद्रास
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 विनीीन  नमन लनननन-नतनतीीस न  न  तक  तन  ीणकीकनन_-मनननननननननमन  नमन  न  मनन  नननननननननननन  नी  न  वन  ं  न  न्‍ न्‍क्‍क्‍द33:3ख3भथ+नम

 नगर  के  लिए  पीने  के  जल  की  व्यवस्था  की  जाये  ।  बस  इतनी  सी  बात  है  ।  हमने  इस  परियोजना

 हेतु  केन्द्रीय  सहायता  लेने  के  लिए  केन्द्र  को  प्रस्ताव  भेजे  क्‍या  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  यह्‌  जान  सकता

 हूं  कि  वह  सहायता  दी  जा  रही  है  या  नहीं  और  तमिलनाडु  को  वास्तव  में  क्या  सहायता  दी

 जाएगी  ।

 )

 प्रध्यक्ष  महोदय
 :  यह्‌  तो  ठीक  है  यहां  आपस  में  बातें  तहीं  की  जानी  चाहिएं  ?  क्‍या  भाप

 अपना  स्थान  प्रहण  करेंगे  ?  मेरे  विचार  से  यह  बहुत  लम्बा  भप्रश्त

 भी  बो०  हांकरानन्द  :  महोदय'**

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  केवल  हतता  बताइए  कि  क्‍या  आप  मद्रास  को  पानी  देंगे  ।

 थी  बो०  दांकरानस्द  :  मैंने  उत्तर  दे  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  अन्तिम  पूरक  प्रश्न  श्री  नन्‍्जे  गौड़ा  पुछेगें  ।

 शो  पी०  कुलरदईवेल  :  उन्होंने  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  वह  पहले  ही  बता  चुके  हैं  कक  उन्हें  पानो  प्रदान  करेंगे  ।

 थी  पो०  छुलरइईबेलू  :  भारत  सरकार  को  एक  प्रस्ताव  भेज  दिया  गया  उन्हें  यह  उत्तर
 देने  दीजिए  कि  क्या  यह  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 झो  बालासाहिब  बिले  पाटिल  :  इस  पर  क्ाधे  घण्टे  की  चर्चा  की  अनुमति  दी
 जाए  ।  इसमें  तीन  राज्यों  का  प्रश्न

 झध्यक्ष  महोदय  :  बेठ  जाइये  ।  अपना  स्थान  प्रहण  कीजिये  ।

 झी  एस०  थी०  अम्प्रदोखर  सूति  :  कपया  आधे  घण्टे  की  चर्चा  की  अनुमति
 )

 भी  पी०  कलम्दईबेल  :  यह  एक  महत्वपूर्ण  और  गम्भीर  मामला  है  ।

 ता

 महोबय  :  वह  पहले  ही  उत्तर  दे  चुके  उन्होंने  कहा  है  कि  वह  पानी
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 झी  पी०  कुलन्दईवेलू  :  तमिलनाडु  ने  जिस  प्रस्ताव  को  पहले  ही  भेज  दिया  उसका  क्‍या

 हुआ  ?

 क्रष्यक्ष  महोदय  :  थे  इस  पर  विचार

 को  पो०  कुलम्दईबेल  :  क्‍या  यह  सरकार  के  विचाराधीन  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  नहीं  हो  सकता  कि  इस  पर  विचार  न  किया

 शो  पो०  कुलस्वईवेल  :  यह  बहुत  ही  महृत्वपूर्ण  मामला  यह  मद्रास  के  लोगों

 के  जीवन  और  भरण  का  प्रश्न  आप  तो  मद्रास  शहर  को  भली-भाँति  जानते  हैं  ।

 भ्रष्यक्ष  महोवय  :  श्री  कुलन्दईवेलू  आप  अनावश्यक  रूप  से  मेरे  15  मिनट  ले  चुके

 श्री  पो०  कुलन्दईबेल  :  मुझे  खेद  .

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  खेद  मैंने  आपको  समय  दिया  और  आपने  उसका  दुरुपयोग
 किया  ।

 श्री  पी०  कफुलन्दईवेलू  :  यदि  यहू  आपको  अच्छा  नहीं  लगा  तो  मैं  प्रश्न  नहीं

 पूछुंगा  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इस  प्रकार  नहीं  ।

 झी  पी०  कुलस्दईवेलू  :  फिर  कंसे  ?  यह  एक  बहुत  ही  गम्भीर  मामला

 मुझे  खेद  है  कि  आप  गुस्सा  होते  रहते

 झ्रध्यक्ष  महोदव  :  मैं  गुस्सा  नहीं  हो  रहा  हूं  । आप  अनावश्यक  रूप  से  यह  सब

 करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  पी०  कूल  दईबेलू  :  दल  का  नेता  होने  के  नाते  मुझ्षे  प्रश्न  पूछने  होते  यह  एक  मुख्य
 बात  है  ।

 झरध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  आप  प्रश्न  तो  पूछ  सकते  लेकिन  भाषण  नहीं  दे  सकते  ।

 क्री  पो०  कुलन्दईबेल  :  इस  प्रकार  के  रवेये  से  में  सहमत  नहीं

 प्रध्यक्ष  सहोदय  :  यह  मुझे  स्वीकार्य  नहीं  मैंने  अवसर  दिया  तो  उन्होंने  इसका

 हू



 मौखिक  उत्तर  22  1951
 बिल्ली  नव  लत  नि  जिजजिनाययओी-ज+>+-_-++  तिल  तनਂ  नि

 दुरुपयोग  इसमें  स्पष्टीकरण  की  कोई  बात  नहीं  है  ।

 थी  एच०  एन०  नन्‍्जे  गोडा  :  यह  बड़े  ही  दुःख  की  बात  है  कि  भारत  सरकार  को

 आंध्र-प्रदेश  से  परियोजना  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुमा  महोदय  मैं  प्रइतत  कर  रहा
 भारत  सरकार के  क्षेत्रों  मे ंसमझदारी  की  कमी  तो  हैं  ही  क्योंकि  भारत  सरकार  को  आंन्च्र-प्रदेश  से

 परियोजना  प्रतिवेदन  प्राप्त  करने  का  कोर्ई  हुक  नहीं  विशेषकर  पीने  के  पानी  के  सम्बन्ध  में  दिनाक

 28-10-77  के  समझोते  के  जिसमें  भारत  सरकार  भी  एक  पार्टी  यहु  तमिलनाडु  की

 परियोजना  अतः  उन्होंने  इसको  आंध्र-प्रदेश  से  क्यों  प्राप्त  किया  है  ?  वे  तो  फालतू  पाती  के

 उपयोग  की  बात  कर  रहे  फालतू  पानी  के  उपयोग  की  बात  अलग  है  और  नई  परियोजना  की  बात

 दूसरी  ।  पता  नहीं  भारत  सरकार  बात  को  समझ  क्‍यों  नहीं  पाती  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न

 भी  एच०एन०  नन्‍्जें  गौड़ा  :  बच्छावत  न्यायाधिकरण  ने  योजना  और  योजना  के  बारे

 में  एक  पंचाट  दिया  बया  यह  सत्य  नहीं  है  कि  भारत  सरकार  द्वारा  केवल  योजना  को

 सूचित  किया  जाता  है  ओर  योजना  के  अधीन  सम्बद्ध  सभी  राज्यों  से  अपनी  परियोजनाओं  को

 2060  टी०एम०सी०  फुट  तक  सीमित  रखने  की  आशा  की  जाती  और  यदि  किसी  ने  योजना

 का  उल्लंघन  किया  है  तो  क्या  उससे  बाहर  जाना  उस  पार्टी  का  अपराध  नहीं  क्‍या  यह  सच

 नहीं  है  कि  ग्रह  योजना  क्षांन्ध्र-प्रदेश  सरकार  ने  अवध  रूप  से ओर  एक  तरफा  रूप  से  तयार  की  है  ?

 क्या  भारत  सरकार  भी  ऐसी  अवध  और  एक-तरफा  कार्यवाही  में  सहभागी  है  ?

 हध्यक्ष  सहोवय  :  उन्हें  हर  बाल  पर  विचार  करना  होगा  ।

 की  की०  दांक्रानम्य  :  शाबद  मानकीय  सदस्म  ने  उस  उत्तर  को  नहीं  थुना  जो  मैंने  प्रथम

 अनुपूरक  प्रश्न  का  दिया  मैंने  इसका  उत्तर  दे  दिया  है  और  यदि  आपने  नहीं  सुना  है  तो  आप

 मेरा  उत्तर  पढ़िये  आपकी  समझ्न  में  आ  जायेगा  ।

 यह  परियोजना  केन्द्रीय  जल  आयोग  के  परीक्षणाधीन  है  जोकि  जल  की  उपलब्धता  से

 सम्बद्ध  सभी  पहलुओं  और  अन्‍्तर्राज्यीय  विवादों  के  पहलुओं  का  भी  अध्ययन  कर  रहा

 सथारी  बंगनों  तथा  रेल  इंजिनों  का  निर्माण

 *433,  श्री  श्रीहरि  राव  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सवारी  वैगनों  तथा  रेल  इंजिनों  का  निर्माण  करने  वाले

 का  रखानों  के  पास  केवल  देश  की  ही  आवश्यकताओं  की  पति  करने  के  लिए  साधन  उपलब्ध
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 क्या  विदेशी  बाजार  में  प्रवेश  करने  और  बहुमूल्य  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  की  दृष्टि
 से  रेलवे  भारत  में  बने  सवारी  वंगनों  तथा  रेल  इंजनों  का  निर्यात  करने  के  लिए  अपनी

 निर्माण  क्षमता  में  वृद्धि  करने  हेतु  प्रौद्योगिकी  का  आधुनिकीकरण  कर  रही  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  योजनाओं  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भाधषथराज  :  रेलवे  उत्पादन  कारखाने

 देशीय  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  हेतु  सबारी  डिब्बों  और  रेल  इंजनों  का  निर्माण  करने  के  लिए
 स्थापित  किये  गये  माल  डिब्बों  का  निर्माण  सावंजनिकृ/निजी  क्षेत्र  के  माल  डिब्बा  निर्माताओं

 द्वारा  किया  जाता  रेलों  द्वारा  निभित  सवारी  डिब्बे  ओर  रेल  इंजन  तथा  सा्वजनिक/निजी  क्षेत्र

 में  निभ्रित  माल  डिब्बे  निय/त  भी  किए  जाते  निर्यात  विश्व  मार्फिट  सें

 विश्यसनीवता  आदि  की  प्रतिस्पर्धा  में  भाग  लेने  की  अपनी  योग्यता  पर  निर्भर  करता

 और  :  रेल  सवारी  डिब्बों  और  माल  डिब्बों  की  विश्वसनीयता

 और  कुशलता  में  सुधार  लाने  के  लिए  रेलों  द्वारा  नियमित  रूप  से  टेक्नोलोजी  को  अद्यतन  किया  जाता

 इससे  रेलों  को  विश्व  मार्किट  में  प्रतिस्पर्धा  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 थी  भीहरि  राज  :  मैं  मन्त्री  महोदय  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  कोई  सधारी

 रेल  इंजन  और  माल  डिब्बे  विदेशों  को  निर्यात  किए  गए  हैं  और  यदि.हां  तो  थे  कौन  से  देश  हैं  ?

 शो  साधवराबथ  सिन्धिया  :  1971-72  से  1984-85  तक  की  बारह  वर्ष  अवधि  में

 26.08  करोड़  की  लागत  के  लगभग  326  सवारी  गाड़ी  के  डिब्बे  फिलीपाहम्स

 समोजाम्बीक  और  बंगलादेश  को  निर्यात  किए

 गए

 बंगलादेश  को  60  सवारी  डिब्बों  का  एक  अतिरिक्त  निर्यात  आर्डर  अभी  हांथ  में

 जहां  _  तक  रेल  इंजनों  का  प्रश्न  30  इंजनों  का  निर्यात  किया  गया है  ज़िनमें  से

 तम्जातियां  को  और  15  वियशभाम  को  दक्षिण  रेलवे  के  मरश्म्मत  करके  चालू  किए  गए  पांच  भाप

 इंजनों  को  जिनका  कुल  मूल्य  20.17  करोड़  रुपए  तन्‍्जातिया  को  निर्यात  किया  गया

 झो  श्रीहरि  राव  :  क्‍या  आपको  1985-86  में  भी  कोई  अहर  मिले  है  ?

 ही  साधवराव  सिंधिया  :  अभी  तो  बंगलादेश  का  60  सवारी  डिब्बों  का  आडेर  हाथ

 में  है और  इसे  कार्यरूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 कुमारी  ससता  बनजों  :  बन  स्टैन्ड्  जेसप  ब्रेथुवेट  कम्पनी  ये  सभी
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 वेगन  तैयार  कर  रही  परन्तु  गत  रेलवे  बजट  में  मन्त्री  महोदय  ने  पश्चिम-बंगाल  में  बीस  हजार

 बैंगनों  को  तैयार  करने  के  आडर  को  घटाकर  पांच  हजार  कर  दिया  है  ।

 )

 हमने  आडइंर  को  बढाने  के  निर्मित्त  रेल  प्रन्त्री  श्री  बन्शीलाल  से  भेंट  करने  का  प्रयास

 किया  ।  क्या  मन्त्री  पश्चिम-बंगाल  को  और  वैगन  तैयार  करने  का  आदेश  देने  पर  विचार

 फरेंगे  ओर  इस  प्रकार  मजदूरों  को  भुखमरी  से  बचायेंगे  ?

 थभो  माधवशाबव  सिन्धिया  :  हम  अभी  भी  आशा  कर  रहे  हैं  कि  हमें  धन  का

 रिक्त  आवंटन  किया  जाएगा  और  हम  अभी  भी  अन्तिम  निर्णय  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  जब  भी

 ओऔर  ज॑से  धन  उपलब्ध  हो  जाएगा  तो  पश्चिम-बंगाल  जहां  पर  बड़ी  संख्या  में  वेगन  निर्माता  रहते
 के  हितों  को  विशेषकर  वेगन  तैयार  करने  के  मामले  में  निश्चय  ही  ध्यान  में  रखा  जाएगा  और  उन्हें
 प्राथमिकता  दी  जाएगी  ।

 )

 भरी  झ्ाननद  गोपाल  सुझ्ोपाध्याय  :  आंप  क्‍यों  50000  श्रमिकों  की  स्थिति  पर  हंस  रहे  हैं  ?

 भोपाल  से  ग्रहमदाबाद  झौर  अम्बई  के  लिए  ट्रेन

 #434,  झी  के०  एन०  प्रधान  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भोपाल  और  अम्बई  के  बीच  सुपरफास्ट  गाड़ी  चलाने  के  प्रस्ताव  विचाराधीन

 ओऔर

 (a)  यदि  तो  यह  गाड़ियाँ  कब  तक  चलने  लगेंगी  ?

 ]
 रेल  भन्त्री  बंशों  :  जी

 प्रश्न  ही  नहीं

 20



 i  भांद्र  1907  मौखिक  उत्तर

 थ्रो  के०  एन०  प्रधान  :  अध्यक्ष  भोपाल  से  अहपदाबाद  पहले  साबरमती  एक्सप्रंस
 चलती  लेकिन  उसका  रुट  बदल  दिया  गया  उसके  बाद  केवल  एक  थोगी  भोपाल  से  उज्जैन

 साबरमती  एक्सप्रेस  में  लगा  दी  गई  जबकि  उस  वक्‍त  ट्रैफिक  बहुत  ज्यादा  मैं  मन्त्री  महोदय
 से  जानता  चाहता  क्या  वहाँ  के  ट्रैफिक  को  देखते  हुए  कुछ  और  सुविधा  देने  की  कृपा  करेंगे  ?

 शो  बंशी  लाल  :  अध्यक्ष  फिलहाल  और  सुविधा  नहीं  दे  सकते  हैं  ।
 '

 शो  बालकवि  बेरागी  :  सारी  की  सारी  गाड़ी  गायब  हो  गई  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  टके  से  जवाब  से  राजी  नहीं  हुए  ।

 हो  के०  एन०  प्रधान  :  अध्यक्ष  हृधर  अहमदाबाद  के  लिए  तो  पूरी  गाड़ो  लेकर  एक

 झूंझूनां  पकड़ाया  गया  इलाहाबाद  और  कलकत्ता  के  लिए  कोई  सीधी  गाड़ी  नहीं  सागर  और

 दमोह  के  लोगों  ने  क्‍या  भन्त्री  महोदय  से  कोई  मांग  की  है  कि महानगर  एक्सप्रेस  की  बजाय  इटारसी  से
 बाया  बीना  और  सागर  तक  पहुचा  दिया  जाए  जिस से  क्षेत्र  के  लोगों  को  भी  सुविधा

 हो  ओर  कम  से  कम  उस  क्षेत्र  क ेसाथ  अमिताभ  बच्चन  का  सायका  और  सप्षुराल  दोनों  को  सीधी

 ट्रेन  स ेजोड़ा  जा सकेगा  ।  क्या  आप  इस  पर  विचार  करेंगे  ?

 रेल  धमतरी  बंसी  :  ऐसी  कोई  मांग  मेरी  नोटिस  में  नहीं  है  ।

 [  भ्रनुबाव  ]

 भो  प्र॑जय  मुह्रान  :  रेल  राज्य  मन्त्र  के  कार्यालय  में  एक  सागं  चार्ट  है  जिसमें

 जबलपुर  और  अहमदाबाद  के  बीच  अविकसित  मार्ग  को  स्पष्ट  रूप  से  दर्शाया  गया  चार्ट  को

 देखने  के  बाद  क्‍या  मन्त्री  महोदय  इन  लाइनों  को  विकसित  करने  को  बात  सोचेंगे  क्योंकि  वह  स्पष्ट

 झूप  से  कह  रहे  हैं  :

 कोई  माँग  मेरी  नोटिस  में  नहीं  है  ।”

 शो  बंसो  घाल  :  मैं  चार्ट  मंगवा  कर  देख  लूंगा  ।

 की  बनथारी  लास  पुरोहित  :  अध्यक्ष  हावड़ा-बम्वई  लाइन  में  वन-डाउत  और  टू-अप

 ट्रैन  चलतो  है  ।  उसके  फरस्टं-कलास  डिब्बे  बहुत  खराब  हालत  में  हमको  भापकी  तरफ  से  जवाब

 भाया  कि  फर्स्ट  क्लास  के  जो  डिब्बे  उनके  नए  डिब्बे  नहीं  बना  रहे  ए०  सी०-सलीपर  कोचेज

 है
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 लेकिन  मेरे  अनस्टार्ड  प्रश्न  के  उत्तर  में  आपने  जवाब  दिया  है  कि  ऐसी  कोई  योजना  नहीं

 है  में  जानना  चाहता  वस्तुत्थिति  क्या  है  ?  क्‍या  फटे  क्लास  के  डिब्बों  को  बनाना  बन्द  कर

 दिया  है  या  बना  रहे  हैं  ?  क्या  उनको  ऐ०सी०  टू-टायर  से  रिप्लेस  करने  वाले  हैं  वस्तुस्थिति  को

 जानना  चाहता  क्योंकि  आप  की  जो  बिट्ठो  आई  है  और  जो  अनस्टाडड  प्रश्न  में  जो  आपने  जबाब

 दिया  दोनों  में  बिरोधाभास

 को  बंसी  लाल  :  टू-टायर  ज्यादा  फस्टं-क्लास  नहीं  बनायेंगे  ।

 |

 झी  एस०  गुरड्डो  :  हमारे  मन्त्री  सदंव  नकारात्मक  उत्तर  ही  देते  हैं  मैं  उनसे
 अपने  प्रश्न  का  सकारात्मक  उत्तर  पाने  की  आशा  करता  क्‍या  नई  दिल्‍ली  से  बंगलौर  तक  प्रतिदिन

 एक  सीधी  रेल  सेवा  चालू  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 भी  बंसोलाल  :  नई  विल्ली  बंगलौर  के  बीच  में  रोजाना  ट्रेन  अभी  नहीं  चलाई  जा  सकती
 क्योंकि  हमारे  पास  कोचेज  औश  लोकोमोटिव्ज  की  कमी

 [  प्रभुवाव  ]

 बस्थई  झागरा  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  धबासो  सें  तापो  नदी  पर  पुल

 *435.  भ्रो  विज्वथ  एमन०  पाठिल  :  क्‍या  नोवहन  शोर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 वक  :

 क्‍या  सरकार  ने  बअम्बई-आगरा  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  धुले  में  धवासी

 नामक  स्थान  पर  तापी  नदी  पर  एक  पुल  का  निर्माण  आरम्भ  किया

 यदि  तो  पुल  की  अनुमानित  लागत  कया  है;ओर

 वर्ष  1985-86  में  इसके  लिए  कितनी  राशि  आवंटित  की  गई  है  ?

 नौबहुत  झोर  परिवहन  संत्रालम  के  राज्यसंत्री  जियाउरंहमान  :  जी

 290.09  लाख  रुपए  ।
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 वर्ष  1985-86  में  इस  निर्माण  कॉगे  के  लिए  200.00  लॉख  रुपए  का  वजट  प्रेषधान

 किया  गया  है  ।

 श्री  जिजय  एन०  पाठिल  :  बम्बई  आगरा  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  धबासी  में  तापी  नदी  पर

 बन  रहा  यह  पुल  एक  अत्यन्त  महत्त्वपूर्ण  पुल  है  तथा  इसके  बनने  से  6  किलोमीटर  की  दूरी  कम  हो
 जायेगी  '*****  अगर  आप  कहते  हैं  कि  इस  पुल  पर  से  एक  हजार  गाड़ियां  निकलती  है

 तो  इसका  अर्थ  है  6000  किलोमीटर  दूरी  का  कम  होना  तथा  इतने  ही  पेट्रोल  एवं  समय  की  बचत  |

 मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  मंत्री  जी  ने  वर्ष  1985-85  के  लिए  200  लाख  रुपये  आवंटित  किए  हैं

 जिसका  अथ॑  है  कुल  लागत  का  70  प्रतिशत  ।  क्या  मैं  मंत्री  से  आशा  रख  सकता  हूं  कि  यह
 परियोजना  2  वर्षों  के  भीतर  पूरी  हो  जायेगी  और  क्‍या  आप  इस  पुल  को  काम  में  लाने  वालों  पर

 चुंगी  कर  लगाने  वाले  हैं  ?

 श्री  जियाउरंहमान  प्रंसारी  :  इस  परियोजना  का  निर्माण  कार्य  1988  तक  पूरा
 हो  जामे  की  आशा  है  ।

 श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  भारत  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  महत्त्वपूर्ण  नदियों  पर  बहुत  से

 पुल  बनाये  जाने  की  आवश्यकता  है  तथा  रेलवे  फाटकों  पर  उपरि  पुलों  के  निर्माण  करवाये  जाने  की

 भी  आवश्यकता  अतः  क्‍या  घन  की  कमी  का  दृष्टिगत  रखते  हुए  सरकार  के  पास  ऐसा  कोई
 प्रस्ताव  कि  इसे  किन्‍्हीं  विख्यात  इमारत  निर्माण  ठेकेदारों  को  सुपुर्द  कर  दिया  जाये  ताकि  वे  इस

 तरह  के  पुलों  का  निर्माण  कर  सकें  तथा  अपने  पूंजी  निवेश  को  इन  पुलों  पर  से  जाने  वाली  गाड़ियों
 लगाये  गये  चुंगी  कर  से  वसूल  कर  ककें  ?

 श्री  जियाउरहमान  प्रंतारी  :  सरकार  के  विचाराधीन  एक  योजना  हमारे  पास  एक
 प्रस्ताव  आया  है  कि  धन  को  कमी  के  कारण  कतिपय  महत्त्वपूर्ण  पुलों  एवं  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की

 दरारों  को  भरने  के  लिए  हमें  गैर-परम्परागत  संसाधनों  को  अपनाना  चाहिये  जिसके  लिये  निजी

 निजी  क्षेत्र  के  ठेकेदार  अपने  संसाधनों  को  लेकर  आगे  आयें  और  उन  राष्ट्रीय  राजमार्गों  एवं  पुलों
 की  दरारों  को  भरने  का  काम  करें  जिन्हें  इसके  लिए  चुना  गया  है  तथा  उन  मार्गों  से  तुंगी  कर

 वमूल  करें  |  यह  ५रस्ताव  हमारे  विचाराधीन  अखबारों  में  विज्ञापन  भी  दिया  गया  है  तथा  निजी

 क्षेत्र  के कुछ  ठेकेदारों  ने  थोड़ी  रुचि  दिखाई  हमारे  पास  लोग  पृछ-ताछ  करने  भी  आये  अब

 हम  इस  मामले  पर  आगे  कार्यवाही  करेंगे  ।

 हिन्दुस्तान  शिपयाई  विद्ाक्ापसनम  में  सामान  उतारने  कीं  प्रणालो

 *436,  शो  एस०  एम०  भट्टस  :  क्या  नौबहन  झोर  परिवंहेन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 हिन्दुस्तान  शिपया्ड  विशालापत्तनम  ने  वर्ष  1982-83  से  1984-85  के

 दौरान  वर्षवार  कितने  जहाओं  का  निर्माण  किया  और  कितनों  की  सुपुर्दंगी

 फैक्ट्री  अधिनियम  के  अनुसार  सामान  उतारने  का  क्‍या  प्रतिशत  निर्धारित  है
 और

 उपयूंक्त  शिपयार्ड  में  पिछले  तीन  तीन  वर्षों  के  दौरान  सामान  उतारने  का  कितने  प्रतिशत  काय

 दिया  गया  :

 क्‍या  सामान  उतारने  का  कार्य  शिपयाड्  के  कमंथारियों  को  सॉंपा  गया,था  और  यदि

 तो  उन्हें  सौंपे  गये  कार्य  का  मूल्य  मात्रा  और  कांय  की  प्रकृति  क्या  थी  तथा  उनमें  से  कितनों  को

 यहू  कार्य  दिया  गया  और

 यह  सच  है  कि  शिपयार्ड  की  क्षमता  का  पूरी  तरह  से  उपयोग  किये  बिना  शिपया्ड

 के  कमंचारियों  सहित  अन्य  व्यक्तियों  को  निजी  तौर  पर  सामान  उतारने  का  कार्य  सौंपा  गया  था  ?

 मोबहन  ध्रौर  परिवहन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जियाउरंसान  :  से
 :  एक  विवरण  सभा-पटल

 पर  भ्रस्तुत  है  ।

 विवरण

 वर्षवार  1982-82,  1983-84  भौर  1984-85  में  निरभित  तथा  डिल्लिवर  किए  गए

 जहाजों  की  संक्या  तीवे  दी  गई  है  :

 न्‍सतज-जमऊ»  तमममभा«थव्मा»»»»  I  as  पान  eS  नमी  जनम  जम  4७७3७;  ९७  ES  eS  भा॥मम्काक  eS «जनक  कब

 वर्ष  पठाण  डालना  जलावतरण  डिलिवरी

 1982-83  1  ।  —

 1983-84  नत+ः  1

 1984-85  5  2
 a  ee  स्‍जन«-पन-माा  भरमार  पा नन-नननान-पननम-मम-मम न  न  A  मम  रमन  शा  eS  ८पलना+  अमा  ee

 हालांकि  फंक्ट्री  अधिनियम  में  किसी
 उद्योग

 में  काम  छोड़ने  की  प्रतिशतता  के  बारे  में
 निर्धारित  कोई  उपबंध  नहीं  फिर  भी  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  विशाखापत्तनम  द्वारा
 पिछले  तीन  वर्षो  में  छोड़े  गए  काम  का  प्रतिशतता  निम्न  प्रकार  है  :

 न्‍ननननन  तिात+  2  अयओ  _
 व  जन  दिवस  के  आधार  पर  छोड़  गए  उत्पादन  के  मूल्य  के  आधार  पर

 कार्य  की  प्रतिशतता  छोड़  गए  काय॑  की  प्रतिशतता

 1982-83  4.31  1.25

 1984-85  4.32  0.83

 ne ee a  eS ES A  0.83
 पाना  अमन»  सनानवाजक  न  फाआआभा&/“म  शा  मा  लाइक»

 द्रव
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 हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  के  एक  कर्मचारी  ने  अवेतनिक  अवकाश  में  एक  सहायक  यूनिट
 स्थापित  को  ।  इस  के  पिछले  साल  कुल  11.10  लाख  रुपए  मूल्य  का  काम  किया  |  सहायक

 यूनिट  स्थापित  करना  और  उसको  काम  देना  दोनों  ही  इस  विषय  पर  मार्गंदर्शी  सिद्धांत  और  नियमों

 के  तहत  आते  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 री  एस०  एम०  भद्टस  :  मैं  जानता  चाहता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लिमिटेड  का  प्रति

 वर्ष  कितने  जहाज  निर्माण  करने  का  लक्ष्य  है तथा  उसके  आधार  पर  कया  सरकार  समझती  है  कि

 वर्तेमान  कार्य-निष्पादन  संतोषजनक  सीमा  तक  है  ?

 श्री  जियाउरंहमान  भ्रन्तारी  :  1984-85  के  दौरान  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लिमिटेड  की  क्षमता
 उपयोगिता  97  प्रतिशत  तक  थी  ।  1985-86  के  पहले  छः  महीनों  में  उनकी  क्षमता  उपयोगिता

 समान  स्तर  तक  बनी  हुईं  है  ।

 भरी  एस०  एम०  भट्ट  :  मेरे  प्रश्न  का  जवाब  नहीं  दिया  गया  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लिमिटेड  प्रति  वर्ष  कितने  जहाज  बनाने  की  आशा  रक्षता  है  ?

 श्री  जियाउरंहमान  प्रन्सारी  :  हिन्दुस्तान  शिपयाई  लिमिटेड  1989-90  तक  धीरे-धीरे  प्रति
 वर्ष  21,500  के  6-7  जहाज  बनाने  में  समय  1981  से  इसकी  क्षमता
 3  जहाज  प्रति  वर्ष  बनाने  की  है  ।

 भरी  एस०  एम०  भट्टम  :  वक्तव्य  के  वर्ष  1982-83  में  एक  भी  जहाज  नहीं
 दिया  वर्ष  1983-84  में  मात्र  एक  भी  पठाण  नहीं  डाला  गया  तथा  1984-85  में  जलावतरण

 किये  गये  5  जहाजों  में  से  सिर्फ  दो  ही  की  सुपुर्दंगी  की  इन  सब  का  कारण  क्या  है  तथा

 हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  की  ओर  से  इतने  असंतोषजनक  कार्य  का  क्‍या  कारण  है  ?

 को  जियाउरंहमान  प्रन्सारी  :  सुपुरदंगी  करना  एक  बात  है  तथा  शिपपार्ड  के  निर्माण  करने
 की  क्षमता  एक  अलग  बात  जहाजों  का  निमाण  काफी  लम्बी  अवधि  के  पश्चात्‌  होता  है  ।
 पाइप  लाइन  में  जो  कुछ  भी  जहाज  निश्चित  ही  उनकी  सुपुदंगी  नहीं  की  गई  है  ।  परन्तु  अभी
 भी  6-7  जहाज  निर्माण  के  विभिन्‍न  चरणों  में  पाइप  नाइन  में  मौजूद

 ]

 श्री  गिरधारी  लाख  व्यास  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  जवाब  दिया  है  कि  वर्ष  1980,  1981
 तथा  1982  में  कोई  डिलिवरी  नहीं  हुई  शिपयार्ड  पाइप  लाइन  में  आपने  यह  भी  बताया  है
 कि  97  परसेंट  प्रोडक्शन  हुआ  ऐसी  हालत  में  आपने  इसमें  6  शिप  का  प्रोडक्शन  बताया  कहीं
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 पर  तीन  बताए  ये  दोनों  जवाब  कंद्राडिक्टरी  मैं  यह्‌  जानना  चाहता  हूं  कि  कौन-सा  जवाब

 सही  है  और  कौन-सा  गलत  है  ।  कितना  कुल  प्रोडक्शन  हुआ  है  और  जिन  वर्षों  में  प्रोडक्शन  तहीं
 पाया  है  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ]

 ओ  जियाउरहमान  प्रन्सारी  :  यह  प्रश्न  शिपयार्ड  के  कुल  कार्य-निष्पादन  से  संबंधित  नहीं  है

 यहू-शिपयार्ड  पर  सामान  उतारने  सुधिधाओं  के  संबंध  में  है  ।

 जहां  तक  इन  आंकड़ों  का  संबंध  ये  बिलकुल  सही  वर्ष  1984-85  के  आंकड़े  इस

 प्रकार  हैं  :
 ह

 पठाण  :  तथा  जहाजों  को  पाइप  लाइन  में  बहुत
 जहाज  इनके  पूरा  होने  पर  इनका  जलावतरण  किया  इसके  बाद  डिलिवरी  की
 जायेगी  ।

 भरो  हानन्द  गजपति  शज्न  :  जब  यह  ठेके  का  काम  है  तो  क्षमता  उपयोगिता  की  कत

 मुश्किल  वास्तव  हिन्दुस्तान  शिपयाई  ठेके  पर  जहाजों  का  निर्माण  करवा  रहा  है  यह  प्रक्रिया
 में  होने  बाला  निर्माण  नहीं  अत्तः  मंत्री  जी  ने  जो  97  प्रतिशत  का  उल्लेख  किया  वहु  जरूरी

 है  कि  सही  हो  ।

 दूस  0  विशाखापतनम  शिपयाड़े  में  बहुत  से  ऐसे  उपकरण  हैं  जो  बेकार  पढ़े  हुए  हैं  ।
 अतः  मैं  समझताਂ  हूं  कि  क्षमता  उपयोगिता  30-40  प्रतिशत  तक  होगी  न  कि  वह  जिसका  माननीय
 मंत्री  जी  ने  उल्लेख  किया  अतः  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  जी  इस  विषय  की  जांच  करवायें  ।

 श्री  जियाउरंहमान  प्रस्सारी  :  मैंने  क्षमता  उपयोगिता  के  बारे  में  97  प्रतिशत  के  जो  आंकड़े
 दिये  हैं  बे  बिलकुल  सही  सहायक  इकाइयों  के  विकास  के  संबंध  में  सामान  उतारने  का  काम
 बी०पी०ई०  जारी  मागंदशेनों  के  अनुसार  किया  जाता  है  तथा  कतिपय  कार्य  इरादतन
 सहायक  इकाइयों  के  माध्यम  से  किए  जाते  हैं  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  दिग्विजय  सिंह  ।

 क्री  दिग्विजय  सिंह  :  प्रश्त  संख्या  437॥

 लो  प्रिय  यंजन  दास  मुंशी  :  मेरा  सुझाव  है  कि  प्रश्न  संडला  445  को  भी  इसी  प्रश्न
 के  स़थ  ले  लिया
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 झ्ध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझना  हूं  कि  हम  प्रश्न  संख्या  445  को  भी  इस  प्रश्न  के  साथ  ले

 सकते  हैं  ।

 रक्त  बेकों  द्वारा  रक्‍त  जमा  करना

 *437.  ओओ  विग्विजय  सिह  :  क्या  स्वास्थ्य  श्रोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कुंपा

 करेंगे  कि  :

 भारत  में  रक्त  बैकों  द्वारा  प्रतिवर्ष  इकट्ठा  किए  जाने  वाले  रक्त  की  कुल  मात्रा

 क्‍या

 उक्त  मात्रा  में  से  कितना  प्रतिवर्ष  स्वेच्छा  से  बिना  मुल्य  प्राप्त  किया  जाता  और

 कितना  प्रतिशत  पैसा  देकर  प्राप्त  किया  जाता  है  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेंद्र  :  उपलब्ध  सूचना  के

 अनुसार  देश  में  हर  साल  औसतन  लगभग  5  लाख  यूनिट  रक्त  एकत्र  किया  जाता  पिछले  कुछ
 वर्षों  में  स्वेच्छिक  रूप  से  रकत  दान  करने  में  धीरे-धीरे  सुधार  हुआ  नवौनतम  उपलब्ध  आंकड़ों

 से  पता  चलता  है  कि  एकत्र  किये  गये  कुल  रक्त  का  50  प्रतिशत  रक्‍त  स्वैश्छिक  रक्‍त  दाताओं  द्वारा

 दिया  गया  है  जबकि  तथाकथित  व्यावसायिक  रक्‍त-दाताओं  से  प्राप्त  किया  गया  रक्त  इसका  लगभग

 22  प्रतिशत  बंठता  है  ।

 रक्त  बक  खोलने  के  लिए  मानवण्ड  तथा  वेदा  में  रक्त  बंक  को

 संख्या  में  वृद्धि  करने  को  योजना

 *445.  श्रो  प्रियरंजन  दास  मुंशी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बंताने  की

 किसी  स्थान  पर  रक्त  बेंक  खोलने  के  क्या  मानदण्ड

 देश  में  कितने  रक्त  बैक

 सातवों  योजना  में  रक्त  बैंकों  की  संख्या  में  वृद्धि  के  लिये  मंत्रालय  के  क्या  प्रस्ताव

 आर

 उस  प्रस्ताव  में  पश्चिम  बंगाल  का  कितना  भाग  है  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  पोंगेश्  :  ब्लड  बंक  सामान्यतया  उन
 स्थानों  पर  खोले  जाते  हैं  जहां  पर्याप्त  मात्रा  में  रक्त  इकट्ठा  होने  की  संभावना  हो  तथा  जहां  रक्त

 स्टोर  करने  की  और  रक्ताधान  सेवाओं  की  सुविधाएं  भी  उपलब्ध  कराई  जा  सकती  हों  |

 एक  विवरण  सन्ञा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 है
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 और  देश  में  रक्‍ताधान  संबंधी  मौजूदा  सेवाओं  को  आधुनिक  बनाने  तथा  उन्हें

 सुदृढ़  करने  की  एक  व्यापक  योजन  वीं  योजना  में  अनुमोदनाथ्थ  प्रस्तावित  की  गई  आरम्भ

 में  बस्बई  और  कलकत्ता  में  रक्‍त  प्रभाजन  के  लिए  तीन  मार्ग-दर्शी  घंयंत्र  स्थापित  करने  का

 विचार  है  ।

 विवरण

 भारत  में  ब्लड  बकों  को  सूची

 सूचना  के  अनुपतार  )

 क्रम  सं०  राज्य/केन्द्र  शासित  ब्लड  बैंकों  की  संख्या  कुल
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 27.  अश्डमान  व  निकोवार

 द्वीप  समूह  ब्लठ  बैंक

 28.  अरुणाचल  प्रदेश  ब्लड  बैंक

 29.  दांदर  व  नगर  हवेली  ब्लड  बैंक

 30.  लक्षद्वोप  समूह  ब्लड  बंक

 31.  मिजोरम  2  —  2
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 487...  89...
 34...  60

 ene  फारमाक  ००मभ  eS  ९७०  काममम  «३-०  a  वरनामकग  NOE  8.  8०3००»  ee  «७००००.  सजाने

 कुल  ब्लड  बेंक  ---  610
 |  ल्‍+>+>म  १९०००»

 श्री  दिग्विजय  सिह  :  यह  अत्यन्त  ही  स्वागत  योग्य  रहस्योदधाटन  है  कि  50  प्रतिशत  रक्‍त

 स्वेषण्छिक  रबत-दाताओं  द्वारा  दिया  जाता  मैं  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहता  हूं  कि  इस  पर

 दोहरा  नियंत्रण  होना  मैं  जानना  चाहता  हूं  क्या  इन  रक्त  एकत्र  करने  वाली  स्वैष्छिक

 एजेन्तियों  में  वे  स्वेक्छिक  एजेन्सियां  भी  शामिल  हैं  जो  कि  व्यावसायिक  रक्‍त-दाताओं  से  भी  रक्त

 प्राप्त  करती  हैं  अथवा  क्या  यह  रक्‍्त-दान  बिना  पैसों  के  स्वेच्छा  से  किया  गया  है  ।  यह  एक  बात  है
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 जो  मैं  जानना  चाहता  हूं  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  50,  20  तथा  28  प्रतिशत  का  अलग-अलग  ब्यौरा

 क्या

 भरी  योगेत्र  सकवाना  :  जब  मैं  कहता  हुं  तो  उसका  अथ्थ  है  स्वेच्छिक

 दाताओं  से  प्राप्त  ।  रक्‍त  स्वेच्छिक  एजेन्सियों  तथा  अस्पतालों  द्वारा  एकन्र  किया  जाता  है  '  देश  में

 कुल  एकत्रित  रक्त  का  50  प्रतिशत  स्वेच्छिक  रक्त-दाताओं  से  प्राप्त  होता  भर्थात्‌
 किसी  व्यक्ति  द्वारा  अपने  रिश्तेदार  अथवा  मिश्र  या  किसी  अन्य  के  लिये  दिया  गया  रक्त  28  प्रतिशत

 है  |  व्यावशायिक  रक्‍्त-दाताओं  से  केवल  22  प्रतिशत  रक्‍त  एकत्र  किया  जाता  है  ।

 थी  विग्विजय  सिंह  :  जो  थ्यक्तित  रक्‍्त-दान  करते  हैं  उस  पर  उचित  नियंत्रण  रखने  तथा  यह

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  भी  अस्वस्य  रक्‍त-दाता  जिनकी  जन्मजात  रक्‍त  संबंधी  श्वीभारी  है  उनकी

 पहुचान  की  जाये  तथा  उन्हें  रक्‍्त-दान  करने  से  रोंका  जाये  क्या  तरीका  अपनाया  गया  है  ?

 श्रो  योगेन्य  मकवाना  :  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हूं  कि  कुछ  ऐसी  बीमारियां  हैं
 जो  रक्त  से  दूसरे  व्यक्तियों  में  चली  जाती  विशेष  रूप  में  मलेरिया

 हैपटाइटीस  ये  तीन  बीमारियां  हैं  जो  कि  रक्‍त  द्वारा  दूसरे  व्यक्ति  के  शरीर  में  पहुंच
 जाती  हैं  रक्त-दाताओं  से  रक्‍त  लेने  से  पूर्व  उसके  रक्त  की  आवश्यक  जांच  की  जानी  चाहिये  ।

 श्री  दिग्विजय  सिह  :  प्रक्रिया  क्‍या  है  ?

 शो  घोगेनद  मकथाना  :  प्रकिया  है  रक्त  की  जांच  करता  ।  रक्‍त  लेने  से  पहले  डाबटरों  द्वारा

 रक्त  का  परीक्षण  किया  जाता  है  ।

 भरी  प्रियरंजन  वास  मुंशी  :  अपने  विवरण  में  मंत्री  महोदय  ने  स्वीकार  किया  है  कि  पूरे  देश

 में  केवल  610  रक्‍त  बैक  इस  समय  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  अरुणाचल

 दादरा  और  नागर  हवेली  तथा  लक्षद्वीप  में  कोई  रक्त  बंक  नहीं  है  |  इन  संघ  राज्य  क्षेत्रों  तथा

 नागालंण्ड  राज्य  में  रहने  वाले  लोगों  को  ऑपरेशन  तथा  अन्य  चिकित्सा  के  लिये  रक्‍त  की

 आवश्यक्रता  पड़ने  पर  रक्त  कहाँ  से  मिलता  है  ?  विवरण  के  अनुसार  इन  क्षेत्रों  में  गत  अनेक  वर्षों

 कोई  रक्‍त  बेक  नहीं  है  ।  सातवीं  पंचवर्थषीव  थोजना  में  आप  जो  तीन  प्रायोगिक  संयस्त्र  आरस्भ

 करने  वाले  उनमें  स ेएक  कलकत्ता  में  स्थापित  किया  जायगा  ।  क्या  यह  संयनन्‍्त्र  कलकत्ता  महानगर
 क्षेत्रों  की आवश्यकता  पूरी  करेगा  अथवा  कुछ  अन्य  शहूरी  क्षेत्रों  की  भी  जिन्हें  अपने  यहाँ  के  रोगियों

 की  देखभाल  के  लिये  अत्यधिक  रक्त  की  आवश्यकता  है  ।

 श्री  योगेन्न  सकधाना  :  जहां  तक  अनुप्रक  प्रश्न  फे  प्रथम  भाग  का  सम्बन्ध  इन  पाँच

 राज्यों  में  प्रतिस्थापन  का  तरीका  अपनाप्रा  जा  रहा  अर्थात्‌  रक्त  को  स्वस्थ  व्यक्ति  से  रोगी  के

 शरीर  में  वहुंचाया  जाता  है  ।  जहां  तक  अनुपूरक  प्रश्त  के  दूसरे  भाग  का  सम्बन्ध  आरम्भ  में
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 रक्‍त  प्लाविका  प्रभाजन  यन्त्र  प्लास्मा  क्रेक्शेंन  तीन  स्वानों  में  अर्थात  बम्बई
 ओर  कलकत्ता  में  स्थापित  किये  जायेंगे  ।  यह  अत्यन्त  आधुनिकतम  यन्त्र  इसके  लिए
 स्टाफ  को  प्रशिक्षण  देने  की  तथा  निरन्तर  मिलने  वाली  बिजली  की  आवश्यकता  हसे  प्रति

 सप्ताह  लगभग  500  यूनिट  रक्त  500  यूनिट  रक्त  होने  पर  ही  यह  यन्त्र  पंस्थापित  किया
 जा  सकता  है  और  प्रवोग  में  लाया  जा  सकता  हैं  इस  समथ  तीन  महानगर  ऐसे  हैं  जहाँ  प्रति  सप्ताह
 500  यूनिट  रक्त  एकत्र  करना  सम्भव  इन्हें  इन्हीं  तीन  महामगरों  में  संस्थापिंत  करने

 का  विचार  किया  गया  यह  न  केवल  कलकत्ता  की  ही  आवश्यकता  पूरा  कर  सकेगा  किन्तु
 आपात  स्थिति  यह  अन्य  स्थानों  को  भी  रक्त  भेज  सकता  है  क्योंकि  रक्त  को  पाउडर  के  रूप  में

 परिवर्तित  किया  जा  सकता  है  और  पाउडर  को  आपात  स्थिति  में  कहीं  भी  भेजा  जा  सकता

 श्री  प्रियरंभन  दास  मुंशी  :  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  स्वेच्छा  से  रक्त-दान  करने  के  लिये  देश  में  स्वयंसेवी  संगठनों  द्वारा

 जो  अभियान  चलाया  गया  है  उन्हें  अधिकांशतया  सप्लाई  डाक्टरों  और  नर्सो  की  सप्लाई  के

 सन्दर्भ  में  रक्त  बैंक  आधिकारियों  का  सम्थंन  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  रक्‍त-दाताभों  को  रक्त-दान
 करने  की  दृच्छा  होते  हुए  भी  यह  पूरी  नहीं  की  जा  सकती  है  क्योंकि  भण्डारण  क्षमता  इतनी  कम  है
 कि  पर्याप्त  रक्त  का  भण्डारण  संभव  नहीं  है  ।

 श्री  योगेल्र  मफवाना  :  यह  सच  नहीं  क्‍योंकि  सरकार  स्वयंसेवी  एजेन्सियों  की

 सहायता  कर  रहो  है  !  किन्तु  कुछ  ऐसी  औपचारिकताएं  जिनका  पालन  करना  पढ़ता  अब

 रक्‍त  को  एकत्र  करने  के  लिए  लाइसेंस  लेना  पड़ता  है  जिसके  लिए  उन्हें  औषधि  प्रसाधम  सामप्री

 अधिनियम  में  निर्धारित  शर्तों  को  पूरा  करना  होता  है  ।  कुछ  ऐसे  संगठन  हैं  जो  उन्हें  पूरा  नहीं  कर

 पाते  इसलिये  सरकार  उन  एजेन्सियों  का  समर्थन  नहीं  कर  सकती  है  जो  उपकरण  तथा  अन्य

 कसतुएं  लाने  में  असमर्थ  भण्डारण  क्षमता  भी  कम  छठी  योजना  तक  अधिक  प्रावधान  नहीं
 सातवीं  योजना  में  उन  स्वयंसेवी  जो  इस  क्षेत्र  में  की  सहायता  क॑  लिए  5  करोड़

 रुपए  का  आबंटन  किया  गया  है  ।

 डा०  यो०  बेंकटेश  :  हम  सभी  जातते  हैं  कि  हमारे  देश  में  लोग  गरीबी  रेखा  से

 नीचे  जीवनयापन  कर  रहे  इस  देश  में  व्यावसायी  रक्तदाता  भी  जब  कभी  रक्त  एकत्र  करने

 की  आवश्यकता  पड़ती  ये  व्यवसायी  रक्‍तदाता  आगे  आ  जाते  किन्तु  एकन्र  किया  गया  रक्त

 अच्छे  किस्म  का  नहीं  होता  ।  माननीय  मंत्री  महोदय  बता  ही  चुके  हैं  कि  उनमें  एस०टी०डी०

 संक्रामक  रोग  होते  हैं  जो  बहुत  खतरनाक  होते  इसलिए  मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहता  हूं
 कि  क्‍या  व्यावसायिक  रक्‍तदाताओं  को  रोकने  तथा  अन्य  व्यक्तियों  को  रक्तदान  के  लिए  प्रोत्साहित
 करने  हेतु  कोई  व्यवस्था  हैं  जिससे  कि  अच्छे  किस्म  का  रक्त  मिल  सके  ।

 शो  योगेगा  सकबाता  :  ऐसे  रक्‍्तदाताओं  को  रोकने  का  सरकार  सतत  प्रयत्न  करती  है  तो
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 भी  इसे  रोक  पाना  बहुत  ही  कठिन  है  वयोंकि  हर  अस्पताल  में  रक्त  की  आवश्यकता  पड़ती  है  और

 कभी  ये  व्यावसायिक  रक्‍तदाता  भी  आते  हैं  और  रक्तदान  करते  जैसा  कि  मैं  बता  चुका  हूं  ऐसे

 रक्‍्तदाओं  से  कुल  22  प्रतिशत  रक्त  प्राप्त  होता  है  ।

 थी  पी०  एस०  सईद  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  महोदय  के  विवरण  के  अनुसार  रक्त

 बैक  की  सुविधा  पाँच  राज्यों  में  सुलम  नहीं  मैं  भी  इन्हीं  में  से  एक  क्षेत्र  अर्थात्‌  लक्षद्वीप  का  हूं  ।

 भ्थ्पक्ष  महोदय  :  आप  तो  पूर्ण  हैं  ।

 थी  पी०  एम०  सईद  :  माननीय  मंत्री  महोदय  भी  वहां  गये  थे'*ਂ  )

 हमारे  यहाँ  कवराती  में  एक  सहायता  प्रदान  करमे  वाला  अस्पताल  है  जहाँ  सभी

 कासौन  रोगी  भेजे  जाते  हैं  रक्त  बेक  की  सुविधा  न  होने  क ेकारण  अनेक  रोगी  इसलिये  मर  जाते  हैं

 क्योंकि  लक्षद्वीप  के  मामले  में  रोगियों  को  तत्काल  वहाँ  से  अन्यत्र  ले  जाना  सम्भव  नहीं  है  मैं  माननीय

 मंत्री  महोदय  से  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हूं  कि  क्‍या  लक्षद्वीप  में  रक्त  बैंक  स्थापित  किया  जायगा  ?

 भी  योगेनगा  सकवाना  :  मैंने  माननीय  सदस्य  का  सुझाव  नोट  कर  लिया  है  ।

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  आपका  सुझाव  नोट  कर  लिया  श्री  पटेल  ।

 शी  मोहन  भाई  पटेल  :  हमारे  राज्य  में  दोनों  ही  रक्त  बैंक  संतोषजनक  ढंग  से

 कार्य  नहीं  कर  रहे  इसलिये  गुजरात  राज्य  की  रक्त  प्रजानन  सुविधा  तत्काल  दिये  जाने  की

 आवश्यकता  है  ।  क्‍या  मंत्री  महोदय  मेरे  सुझाव  पर  विचार  करेंगे  ?

 थरो  योगेतर  मकथाना  :  जेसा  कि  मैं  कह  चुका  हूं  यह  अत्यंत  आधुनिकतम  यंत्र  हैं
 ओर  इस  समय  हमारी  योजना  केवल  तीन  महानगरों  के  लिए

 थी  सी०  साधव  रेड्डो  :  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 क्या  आपरेशन  के  दौरान  रोगी  के  रक्त  पुनरावतेन  की  अद्यतन  तकनीक  को  आरम्भ  करने  के  बारे
 में  विचार  किया  जायगा  जिससे  कि  50  प्रतिशत  रक्त  की  आवश्यकता  पूरी  हो  सके  ?  मख्यतः
 आपरेशन  मामलों  में  रक्त  की  बहुत  अधिक  आवश्यकता  पड़ती  है  और  सारे  विश्व  मे  रक्त
 पुनरावतंन  की  तकनीक  कार्यान्वित  की  जा  रही  क्या  आप  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  करेंगे  और
 अपने  देश  में  ६इस  तकनीक  को  आरम्भ  करने  के  बारे  में  निर्णय  लेंगे  ?  ?

 श्री  योगेसा  मकबाना  :  मैं  ऐसा  अवश्य  करूँगा  ।
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 प्रदनों  के  लिखित  उत्तर

 ]

 एयर  इंडिया  तथा  इण्डियन  एयर  लाइन्स  द्वारा  सानाथ  एयर  टिकटे  तथा  पास

 जारी  किया  जाना

 *410.  श्री  थम्पत  थामस  :  क्‍या  पर्यटन  झोर  सागर  विसानन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 ..  क्‍या  एयर  इण्डिया  तथा  इण्डियन  एयरलाइन्स  में  मानार्थ  एयर  टिकटें  तथा  पास  जारी

 करने  को  प्रथा

 यदि  तो  ऐसी  मानार्थ  एयर  टिकटे  तथा  पास  मुफ्त  देने  के  क्‍या  मं  नद  ण्ड्ड

 क्‍या  इन  दो  एयर  लाइनों  के  निदेशकों  को  भी  मानार्थ  टिकटें  देने  की  सुविधा  प्राप्त

 और  ;

 गत  छः  महीनों  1985  के  दौरान  निदेशकों  तथा  अन्यों  को  जारी  किए  गए

 ऐसे  मानार्थ  टिकटों  की  भासिक  अलग-अलग  औसत  संख्या  कया  है  ?

 पर्यटन  झौर  नागर  विभानन  सम्त्रासय  में  राज्य  सन्‍्त्री  भ्रशोक  :  और

 अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  यात्रा  एसोसिएशन  के  अन्य  सदस्यों  की  तरह  इण्डियन  एयर  लाइन्स  और

 इण्डिया  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  यात्रा  एसोसिएशन  के  विनिर्दिष्ट  विनियमों  के  अनुसार  पात्र  श्रेणी  के

 ब्यक्तियों  को  अपने  विमानों  में  निःशुल्क  हवाई  यात्रा  की  सुविधा  प्रदान  करता  मोर्ट  तौर  पर  इन
 विनियमों  के  अन्तर्गत  आने  वाले  व्यक्ति  निम्नलिखित  हैं  :

 (i)  एयर  लाइन्स  के  अपने

 (ii)  अन्य  विमानों  के  और

 (iii)  निगम  द्वारा  निदिष्ट  कर्तव्यों
 के  अनुपालन  के  यात्रा  करने  वाले  व्यक्ति  ।

 इण्डियन  एयर  लाइन्स  और  एथर  इण्डिया  निम्नलिखित  को  भो  निःशुल्क  हवाई  यात्रा  को

 सुविधा  प्रदान  करता  है  :

 (  सरकार  के  आदेश  पर  पर्यटन  के  विंकास  के  लिए  यात्रा  टेलिविजनਂ

 फोटोग्राफर  आदि  ।

 (2)  जटिल  चिकित्सा  सरकारी  सांस्कृतिक  प्राकृतिक
 भआापदाओं  जैसी  विशेष  परिस्थितियों  में  सरकार  के  आदेश  पर  व्यक्ति  विशेष

 समूहों  को  ।
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 (3)  एजेंटों  तथा  महत्वपूर्ण  वाणिज्यिक  ठेकेदारों  जिन्हें  व्यापार  संबंधी  आडंर  प्राप्त  करने

 भौर  प्रतियोगी  कारणों  से  पास  जारी  किए  जाते

 भी  ए०्टी०ए०  विनियमों  के  अनुसार  तथा  अन्य  अन्तर्राष्ट्रीय  एयरलाइसस  दारा

 अनुक  रण  की  जा  रही  प्रथा  को  देंखते  हुए  ऐसा  किया  जाता  है  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  की  जाएगी  ।

 ट्राइबल्स  लूट  टू  शी्घक  से  समाचार

 *411,  श्री  पीयूष  तिरकी  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  |

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  का  ध्यान  दिनाँक  18  1985  के  में

 ट्राइबल्स  लूट  टू  लिवਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  आदिवासियों  को  भूख  के  कौरण  मृत्यु  से  बचाने  के  लिए
 क्या  कार्यवाही  की  गयी  और

 प्रतिवर्ष  करोड़ों  रुपये  की  आदिवासी  विकास  योजनाओं  के  बावजूद  देश  में  लगभग
 प्रत्येक  स्थान  पर  जहां  पर  आदिवासी  रह  रहे  अभाव  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 गृह  मन्‍्त्री  एत०  बो०  :  जी  श्रीमान  ।

 और  :  समाचार  में  भूख  के  कारण  हुई  मौतों  की  कोई  सूचना  नहीं  दी  गई

 कुछ  आदिवासी  क्षेत्रों  में  ऊपरी  मिट्टी  के  कटाव  क्षादि  जैसे  तत्वों  क ेकारण  अभाव  की
 स्थितियां  व्याप्त  हैं  जिनके  लिए  सरकार  ने  निम्नलिखित  उपाय  किए  हैं  ।

 (1)  कुछ  आदिवासी  क्षेत्रों  को  सूखा  प्रवत  क्षेत्र  धोषित  किया  गया  है  और  संबंधित
 वासी  क्षेत्रों  में  सूखाप्रवृत  क्षेत्र  कार्यक्रम  ०पी०ए०पी  ०  )  कार्यान्वित  किया  जाता

 (2)  अनुसूचित  जनजातियों  में  गरीबी  कम  करने  के  लिए  आई०आर०डी०पी  ०आई०टी  ०
 डी०पी०  तथा  अय्य  क्षेत्रों  के  अन्तर्गत  परिवारभिमुख  आर्थिक  कार्यक्रम  चलाए  जाते

 (3)  अभाव  की  परिस्थितियाँ  कम  करने  के  लिए  रोजगार  उत्पन्न  करने  की  योजनाओं  में

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  श्रम  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम

 ०ई०जी०पी०  )  शामिल  हैं  ।

 (4)  कुछ  आदिवासी  क्षेत्र  खण्डों  में  एकीकृत  बाल  विकास  योजना

 शुरू  की  गई  इसके  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  योजनाएं  भी  सभी  जिलों  में  कार्यान्वित  की
 जाती
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 इलेक्ट्रानिक  उद्योग  के  लिए  साज-समाज  के  विकास  हेतु  केन्द्र

 *412.  श्री  रणजोत  सिह  गायकवाड़  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  स्वदेशी  क्षमता  को  सुदृढ़  बनाने  की  दृष्टि  से  इलेक्ट्रानिक्स

 उद्योग  हेतु  साज-समान  का  विकास  करने  के  लिए  केन्द्र  स्थापित  करने  का  है  ;

 यदि  तो  क्या  इन  केन्द्रों  का  सरकारी  क्षेत्र  में  अथवा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  स्थापित

 करने  का  विभार

 इसके  लिए  कितने  परिव्यय  का  प्रस्ताव  किया  गया  और

 कया  सरकार  ने  आयतित  प्रौद्योगिकी  के  आधार  पर  नवीनतम  डिजटिल  माइक्रोवेव
 प्रणालियों  के  निर्माण  का  निर्णय  किया  है  ?

 बिज्ञाम  झोर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  भ्रन्तरिक्ष  और

 इलंक्ट्रोनिक्स  विभागों  में  राज्य  मन्त्रो  शिवराज  वो०  :  इलंक्ट्रोनिक्स  उद्योग  .

 हेतु  साज-सज्जा  का  विकास  करने  के  लिए  एक  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  रखा

 गया  है  |

 यह  केन्द्र  इलेक्ट्रोनिक्स  विभाग  के  अन्तर्गत  स्थापित  किए  जाने  का  विचार  है  ।

 इसके  पर  किए  जाने  वाले  परिव्यय  के  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 जी  महोदय  ।

 ह

 जबसपुर  में  राष्ट्रीय  खेल  प्रशिक्षण  परिसर  की  स्थापना

 *4]3.  श्री  ग्रजय  सुशरान  :  क्‍या  युवा  कार्य  भौर  खेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  मध्य  क्षेत्र  क ेलिए  जबलपुर  में  राष्ट्रीय  खेल  प्रशिक्षण  परिसर

 स्थापित  करने  का  जैसा  कि  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पुंबा-कार्य  प्रोर  खेल  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  ध्रार०  के०  जयचच्  :  जी

 श्रीमन्‌  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 बच्चों  को  चुराना  श्रौर  उनका  प्रपहरण  करना

 “414  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  देशਂ  के  अनेक  भागों  में  बच्चों  को  चुराने  और  उनका  अपहरण
 करने  की  घटनायें  प्रतिवर्ष  बढ़ती  जा  रही

 कया  यह  भी  सच  है  कि  अधिकांश  मामलों  में  विदेशों  को  मानव  अस्थि-पंजर  भेजने
 वालों  के  एजेंट  ऐसी  घटनाओं  के  लिए  जिम्मेदार  और

 यदि  तो  ऐसे  अपराधों  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा

 रहे  हैं  ?

 गृह  सरत्री  एस०  बीं०  :  से  हालांकि  देश  के  कुछ  भागों  में  बच्चों

 को  चुराने  और  उनका  अपहरण  करने  की  प्रवृत्ति  में  वृद्धि  हुई  किन्तु  सरकार  को  कोई  ऐसी  रिपोर्ट

 नहीं  मिली  है  कि  विदेशों  में  मानव  अस्थि-पंजर  भेजने  वाले  एजेंट  ऐसी  घटनाओं  के  लिए  जिम्मेदार

 फिर  भी  वाणिज्य  मंत्रालय  ने  मानव  अस्थि-पंजर  और  उसके  अंगों  के  निर्यात  पर  प्रतिवन्ध  लगा

 दिया  है  ।

 चीन-प्रमरोका  परमाणु  समभौता

 *415,  श्री  जी०  जो०  स्वेल  :  कया  विवेज्ञ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (  क्या  चीन-अमरीका  परमाणु  समझौते  ने  भारत  सहित  दक्षिण  एशिया  को  परमाणु
 अस्त्र  युग  की  ओर  आगे  धकल  दिया

 क्या  चीन  ने  अपने  परमाणु  हथियारों  के  सृक्ष्मीकरण  के  लिए  कोई  कोशिश  की

 और

 कया  उक्त  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केबल  शांति  के  उद्देश्य  के  लिए  हम।री
 प्रौद्योगिकी  नीति  की  पुनरीक्षा  की  जा  रही  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  शाज्य  संत्री  खुर्शोद  झ्रालम  :  जहां  तक  भारत  का  संबंध
 ऐसा  नहीं  है  ।  हमें  आशा  है  कि  इस  समझौते  का  दक्षिण  एप्लिया  के  अन्य  देशों  पर  इस  तरह  का  कोई
 प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।

 ।  (@)  चीन  द्वारा  अपने  परमाणु  हथियारों  के  सूक्ष्मीकरण  में  दिलचस्पी  लेने  के  बारे  में  छपी
 खबरों  को  सरकार  ने  देखा  है  ।

 ह

 नहीं  ।

 बीस  सूत्रों  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन

 *416.  भरी  एन०  रेड्डी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जो  कार्यक्रम|के  कार्यान्वयन  में  पीछे  हैं  और  इसके

 क्या  कारण  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  कि  ऐसे  कार्यक्रमों  को  गरीबों

 तथा  पिछड़े  वर्गों  के  हित  में  तेजी  से  कार्यान्वित  किया  जाए  ?

 पोजना  मंत्रालय  सें  राज्य  के०  प्रार०  वर्ष  1984-85  के  दौरान

 छह  राज्यों  का  कार्य-तिस्पादन  अर्थात  पश्चिम  तागालेंड  एवं

 जम्मू  तथा  कश्मीर  को  न्यूनतम  कार्य-निष्पादन  दल  में  बगीकृत  किया  गया  था  यानि  कि  जिनका

 वाधिक  लक्ष्य  70  प्रतिशत  से  कम  अपेक्षाकृत  कम  प्रशासनिक  कारणों  एवं  आधार

 भूत  अर्प्याप्ताओं  की  वजह  से  हुआ

 योजना  आयोग  कार्यक्रम  पर  मासिक  प्रगति  प्रतिवेदन  जाँच  करती  है  तथा

 जो  राज्य  इसके  कार्यान्वयन  में  पीछे  है  उनके  यहां  तीव्र  एवं  प्रभावी  क्रियान्वयन  के  लिए  सरकार

 कोशिश  करती  है|

 सम्बन्ध  केन्द्रीय  मंत्रालयों  के साथ  भी  मामलों  को  इसी  तरह  से  लिया  जाता  है  ।

 झखिल  भारतीय  सेवाझों  में  प्रामोण  प्रत्याशियों  के  लिए  विशेष  सुविधाएं

 *417.  श्री  जितेन  प्रसाद  :  क्‍या  प्रधानसन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा/भारतीय  पुलिस  सेवा  और  अन्य  अखिल  भारतीय

 सेवाओं  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  चुने  जाने  वाले  प्रत्याशियों  की  प्रतिशतता  शहरी  क्षेत्रों  के  प्रत्याशियों

 को  तुलना  में  बहुत  कम

 क्‍या  सरकार  का  विचार  हस  असंतुलन  के  मूल  कारणों  की  जांच  करने  तथा  आवश्यक

 हो  तो  संविधान  में  समुचित  संशोधन  करने  का  है  ताकि  सामान्य  विशेषकर  ग्रामीण  तथा

 पहाड़ी  क्षेत्रों  के  अभ्याथियों  की  सुविधाओं  की  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  परीक्षाओं  तथा
 साक्षात्कारों  के  सम्बन्ध  में  उसी  प्रकार  की  निःशुल्क  कोचिंग  विशेष  आरक्षण  तथा

 छूट  दी  जाये  खैसा  कि  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  अभ्यर्थियों  को  दी  जा  रहीं

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कासिक  होर  प्रशासनिक  सुधार  झोर  लोक  शिकायत  तथा  पेंदात  संत्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्यमम्त्रो  के०  पी०  सिह  :  )  नहीं  ।  उम्'ीदवारों  द्वारा  दी

 गई  सूचना  के  आधार  पर  संध  लोक  सेवा  आयोग  को  यह  पता  चला  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्र
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 अथवा  शहरी  क्षेत्रों  से  आने  वाले  उम्मीदवारों  के  रूप  में  श्रेणीबद्ध  किए  जाने  के  लिए  यदि  जन्म-स्थान

 को  आधार  मान  लिया  जाए  तो  वर्ष  1982  तथा  1983  में  ली  गई  सिविल  सेवा  परीक्षाओं  में  सफल

 उम्मीदवा रों  के  लगभग  50%  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  स ेआनेवाले  उम्मीदवारों  के  रूप  में  श्रेणी बद्ध किया  जा

 सकता  यदि  जीवन  के  शुरू  के  15  वर्षो  के  दौरान  गांव  में  निवास  को  आधार  माना  जाता  है  तो

 उक्त  दो  वर्षों  की  अवधि  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  आने  वाले  उम्मीदवारों  की  प्रतिशतता  लगभग  333%
 बेठती  यदि  विछले  15  वर्षो  के  दोरान  माता-पिता/सं रक्षक  के  निवास  स्थान  को  एक  आधार
 माना  जाता  है  तो  वर्ष  1982  तथा  1983  की  अवधि  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  आने  वाले  उम्मीदवारों  की

 प्रतिशतता  लगभग  40  प्रतिशत  तथा  35  प्रतिशत  बैठती

 (@)  से  :  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 बनरोपण  कार्यक्रम

 *418.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुन्शो  :  कया  प्रधान  सनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  कितना  क्षेत्र  नये  वनरोपण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 लाया

 छठी  योजना  के  दौरान  कितने  क्षेत्र  में  बनों  को  काटा

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  वनरोपण  का  राष्ट्रीय  लक्ष्य  क्या  था  और  इसमें

 से  कितना  लक्ष्य  प्राप्त  किया  और

 पश्चिमी  बंगाल  में  पांचवी  और  छठी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  के  दौरान  नये

 रोपण  कार्यक्रम  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गयी  ओर  कितनी  खर्च  की  ग्रयी  ?

 प्रधानसन्जी  राजोंब  :  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  4.65  मिलियन

 हैक्टेयर  क्षेत्र  में  नया  वनरोपण  किया  गया  है  ।

 वन  1980  के  प्रावधानों  के  अस्तगंत  25-10-19580  और

 31-3-1985  के  मध्य  27668  हैक्टेयर  वन  भूमि  को  गैर-वन्य  प्रयोग  में  बदल  दिया  गया  अवैध

 बक्षों  के  गिरने  तथा  कब्जा  करने  के  कारण  कितने  हरियाली  क्षेत्र  का  नुकसान  किया  गया  हे  इसकी

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  नये  वनरोपण  के  लिए  देश  में  89  करोड़  पोध  का

 लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  जिसके  विरुद्ध  930  करोड़  पौध  बाँटने  का  लक्ष्य  प्राप्त  किया

 गया  था  ।  क्षेत्र  के  रूप  में  यह  क्रमशः  4,455  तथा  4.65  सिलियन  हैक्टेयर  के  बराबर  है  ।

 पाँचवी  और  छठी  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  में  नये  वनरोपण  के

 लिए  मंजूर  की  गई  तथा  खं  की  गई  राशियां  9.06  तथा  46.21  करोड़  रुपये  थीं  ।
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 इंडियन  एयर  लाइन्स  द्वारा  यात्री  किराए  में  वृद्धि

 *419.  श्लो  एस०  कृष्णकुमार  :  क्या  प्यटन  ओर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 पिछले  पांच  वर्षो ंमें  इंडियन  एयरलाइन्स  के  यात्री  किरायों  में  कितनी  बार  वुद्धि  की

 यई  ;

 इंधन  की  बढ़ी  हुई  लागत  ओर  स्थापता  व्यय  में  वृद्धि  की  प्रतिपूति  के  लिए

 ह  प्रतिश्तवार  कितनी  वृद्धि  की  गौर

 हंडियन  एयरलाईनस  की  आंतरिक  दक्षता  में  सुघार  के  लिए  सरकार  का  क्या  उपान

 फरने  का  विचार  है  ?

 यंटन,भौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भप्रशोक  :  1980-

 8]  से  अब  इन्डियन  एयरलाईनस  के  किराए  में  पांच  बार  वृद्धि  की  गई  ।

 जबकि  इंधन  अधिभार  और  अतिरिक्त  दंधन  अधिभार  ईंधन  की  लागत  में  वृद्धि  के

 परिणामस्वरूप  लिया  जाता  लेकित  मूल  किराये  में  वृद्धि  प्रचालन  लागत  में  हुई  वृद्धि  के कारण  हुई
 थी  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  स्थापना  व्यय  में  हुई  वृद्धि  भी  शामिल  वर्ष  1980-81  से

 आगे  के  वर्षों  से  प्रतिशतवार  वृद्धि  के  ध्यौरे  निम्न  प्रकार

 वर्ष  ईंधन  अधिभार/अतिरिक्त  इंधन  अधिभार  मूल  किराए  में  वढ्ध

 १  2  3

 1980-81  27  1980  से  350  रुपये  किराये  तक  ना
 1980-81

 25  प्रतिशत  की  दर  से  तथा  350  रुपये  से

 ऊपर  20  प्रतिशत  की  दर  से  ईंधन  प्रधिभार

 29  प्रतिशत  से  सभी  किराये  स्तरों  के  नजज+

 लिए  25  प्रतिशत  की  दर  से  एक  समान  रूप

 से  ईंधन  अधिभार  लगाया  गया

 से  इंधन  अधिभार  में  25  1981  से  मूख

 से  32  प्रतिशत  की  दर  से  बृद्धि  की  गई  ।  किरायों  में  5  प्रतिशत  की

 वृद्धि  की  गई  ।

 1983-84  2  1983  से  अतिरिक्त  इंघन  अधिभार  —

 में  6.5  प्रतिशत  की  दर  से  वृद्धि  की  गई  ।
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 1985-86  29  1985  से  11.5  प्रतिशत  की  दर  से  29  1985  से  मूल  किराये

 प्रतिरिक्त  ईंघन  अधिभार  लगाया  में  7  प्रतिशत  से  12  प्रतिशत

 तक  विभिन्न  स्तरों  पर  वृद्धि
 की  गई  ।

 विभिन्न  क्षेत्रों  मे ंइल्डियन  एयरलाईनस  के  निष्पादनों
 की  आवधिक  समीक्षा  की  जाती

 है  और  हमन्हें  आामतोर  पर  ठीक  पाया  गया  यर्ष  1984-85  के  नियम  ने  52.84  करोड़  रुपये  का

 रिकार्ड  लाभ  अजित  किया  और  85.09  लाख  यात्री  वाहित  यह  वृद्धि  पिछले  वर्ष  की  तुलना
 में  11  प्रतिशत  रही  और  भार-गृणक  69.2  प्रतिशत  आरक्षण  की  कम्प्यूटरीकृत  प्रणाली

 महत्त्वपूर्ण  उपलब्धि  रही  तथापि  मार्गों  को  युक्ति-संगत  संसाधनों  का  अधिकतम  उपयोग

 करके  और  उच्चस्तर  का  रख-रखाव  अपनाकर  निगम  की  दक्षता  में  और  सुधार  लाने  के  प्रयास  किए
 जा  रहे

 सरकारी  कर्मचारियों  के  संबंध  में  उत्चतम  न्यापालय  का  निणय

 +420,  श्री  इनद्रजोत  गुप्त
 क्या  प्रधान  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  कर  गे  कि  :

 भरी  सांडे  रामयया

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  उच्चतम  न्यायालय  के  उस  निर्णय  की  ओोर  दिलाया  गया  है

 जिसमें  कहा  गया  है  कि  सरकारी  कमंचारी  को  अपने  मामले  का  स्पष्टीकरण  देने  का  अवसर  दिए

 बिना  ही  बर्थास्त  किया  जा  सकता  नोकरी  से  निकाला  जा  सकता  है  अथवा  पदावन्नत  किया  जा

 सकता

 यदि  तो
 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  इस  निर्णय  से  कर्मचारियों  में  भारी

 मसन्‍्तोष  और

 यदि  तो  तत्संबंध्री  ब्यौरा  क्या  है  ओर  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 कामिक  झोर  प्रशासनिक  सुधार  श्रौर  लोकशिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  तथा  संस्कृति

 विभाग  में  राज्यमन्त्रो  के०  पीं०  सिह
 :  सरकार  ने  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा

 11  ५985  को  दिए  गए  उस  निर्णय  को  ध्यानपूर्वक  नोट  किया  है  जिसके  द्वारा  कई  ऐसी

 सिविल  अपीलों  का  निपटान  किया  गया  है  जिनमें  संधिधान  के  अनुच्छेद  311  की  धारा  (2)  के

 दूसरे  परन्तुक  का  निर्वेचन  अम्तग्रस्त  संयुक्त  परामशे  तन्त्र  की  राष्ट्रीय  परिषद  पक्ष )
 के  सचिव  इस  निर्णय  के  संभाषित  प्रभावों  को  लेकर  सरकार  से  सरकारी  कर्मचारियों  की  चिन्ता
 मभिव्यक्त  की  है  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  निहितार्थ  पर  सावधानी  पूर्वक  विचार  करनेके  बाद

 हि
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 कार  को  यह  र/य  है  कि  इस  निर्णय  के  कारण  सेवा  अवधि  के  असुरक्षित  हो  जाने  के  बारे  में  सरकारी
 कर्ंचारियों

 को
 किसी  भी  आशंका  का  कारण  यह  है  कि  इस  निर्णय  के  विभिन्‍न  पहुलुओं  को  सही

 तोर  पर  समझा  नहीं  गया  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  में  सेवा  से  हुटाए  जाने  अथवा

 पंक्तिच्युत  के  मामले  में  अनुच्छेद  3।  (2)  के  अन्तगंत  सरकारी  कर्मचारियों  को  दिए  गए  संवैधानिक

 संरक्षण  के  सही  मापदण्डों  को  ही  स्पध्ट  किया  गया  है  और  यह  निर्णय  किसी  भी  प्रकार  से  सेवा  की

 अवधि  के  संबंध  में  कमंचारियों  के  लिए  उपलब्ध  संवैधानिक  गारन्टी  में  कोई  बदलाव  अथवा  कमी

 नहीं  लाता  उच्चतम  न्यायालय  ने  उसी  अनुच्छेद  के  दूधरे  परन्तुक  में  ही  उल्लिखित  संभावित

 अपवादों  की  सीमाओं  को  स्पष्ट  करते  हुए  उन  मागगंदर्शी  सिद्धान्तों  का  भी  स्पष्ट  रूप  से  उल्लेख

 किया  है  जिनका  उपरयरक्‍्त  दूसरे  परन्तुक  की  तीन  धाराओं  में  से  क्रिसी  के  भी  अधीन  कार्यवाही  करते

 समय  सक्षम  प्राधिकारी  द्वारा  अनुपालन  किया  जाना  होता  यह  निर्णय  क्षुब्ध  संरकारी  कर्मचारियों

 को  विभागीय  उपायों  का  सहारा  लेने  और  उपयुकक्‍त  मांमलों  में  न्‍्याथिक  पुनरीक्षा  मांगने  क ेअधिकार

 से  वंचित  नहीं  करता  अनुब्छेद  311  (2)  के  दूसरे  परन्तुक  की  धारा  और

 के  अन्तगंत  आने  वाले  अपवादात्मक  मामलों  पर  कारंवाई  करने  से  संबंधित  इस  निर्णय  के  मार्गंदर्शी

 सिद्धान्तों  को  स्पष्ट  करते  सरकार  सभी  प्रशासनिक  प्राधिकारियों  के  मार्गदर्शन  के  लिए  उपयुक्त

 अनुदेश  जारी  करने  का  भी  विचार  रखती

 हज  यात्रियों  के  लिए  प्रतिरिक्त  विमान  सेवाएं

 *421.  श्री  मोहम्मद  प्रय्यूब  खा  :  कया  पर्यटन  भोर[तागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ंपा
 फरेंगे  कि  :

 उनके  मन्त्रालय  ने  भारत  से  हज  यात्रियों  को  किस  प्रकार  की  सुविधायें  और  छूट
 दी

 (  कया  एयर  इण्डिया  किराए  में  भी  कुछ  छुट  देता  और

 क्या  हज  यात्रियों  की  बढ़ती  हुई  संख्या  को  देखते  हुए  सरकार  का  विचार  अतिरिक्त

 विमान  सेवाए  उपलब्ध  कराने  का  है  ?

 पर्यटन  झ्ौर  नागर  विभानन  मन्त्रालय  में  राज्य  सम्त्रों  श्रश्ञोक  :  और

 हज  ॒तीथ॑  यात्रियों  के  लिए  एयर  इण्डिया  वर्ष  1983  में  निम्नलिखित  सुविधाएं/छुट  दे

 रहा  है  :--

 (1)  एयर  इण्डिया  हज  समिति  को  विमान  क्षमता  का  ।  प्रतिशत  निःशुल्क  दे  रहा
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 (2)  यह  प्रति  तीथंयात्री  10  किलोग्राम  वजन  तक  आबे  जम-जम  की  एक  बाल्टी  निःशुल्क  लाने

 की  अनुमति  दे  रहा  है  ।

 (3)  जद॒दाह  और[भारत  के  बीच  दोनों  दिशाओं  में  हुज  समिति  के  500  किलोग्राम  तक  वजन

 के  उपकरणों  को  निःशुल्क  लाया  ले  जाया  जा  रहा

 (4)  सउदिया  को  प्रति  यात्री  20  किलोग्राम  के  स्थान  १२  35  किलोग्राम  तक  निःशुल्क  सामान  ले

 जाने  दिया  जा  रहा

 (5)  एयर  इण्डिया  द्वारा  यात्रियों  स ेवसूल  किया  गया  35  किलोग्राम  से  अधिक  समान  पर

 अतिरिक्त  सामान  प्रभार  हज  समिति  को  अदा  कर  दिया

 (6)  जद्दाह/बम्बई  ओर  जद्दाह/दिल्ली  के  लिए  किराये  रियायती  हैं  अर्थात्‌  इन  संकक्‍्टरों

 पर  अत्तर्राष्ट्रीय  विमान  परिवहन  संघ  के  लागू  किरायों  के  87.6  प्रतिशत

 और  90.1  प्रतिशत

 इस  वर्ष  के  लिए  जिन  तीथ  यात्रियों  को  विमान  द्वारा  हज  जाने  की  अनुमति  दी  गई

 उनकी  जरूरत  के  लिए  इस  वर्ष  पर्याप्त  विमान  सेवाएं  उपलब्ध  कराई  गई  भविष्य  में  अतिरिक्त

 सेवाएं  उपलल्ध  कराये  जाने  के  प्रश्न  की  उपयुक्त  स्तर  पर  जांच  की  जाएगी  जो  निम्नलिखित  पर  निर्भर

 करेगा  :--

 (1)  ऐसे  तीर्थ  यात्रियों  की  कुल  संख्या  जिन्हें  विमान  द्वारायात्रा  करने  की  अनुमति  दी

 गई  है  ।

 (2)  एयर  इंडिया  की  क्षमता/सी भाए  ।

 ]

 बेरोजगार  पाहलटों  को  रोजगार

 *4°2.  क्रो  राप्ा  राय  :  क्या  पर्यटन  झोर  नागर  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 नागर  विमानन  में  उच्च  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  हमारे  देश  में  राज्यवार  कितने

 संस्थान

 प्रशिक्षण  प्राप्त  बेरोभगार  पाइलटों  की  राज्यवार  संस्या  क्या  और

 उनको  देश  में  और  देश  के  बाहर  रोजगार  देने  के  क्या  प्रस्ताव  हैं  ?

 पर्यटन  और  नागर  विसानत  सन्त्रालय  में  राज्य  मश्त्री  प्रशोक  :  हमारे
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 देश  में  नागर  विमानन  के  उच्चतर  प्रशिक्षण  के  लिए  निम्नलिखित  संस्थाएं

 1,  केन्द्रीय  प्रशिक्षण  इण्डियन  हैदराबाद  ।

 2.  एयर

 3.  नागर  विमानन  प्रशिक्षण  इलाहाबाद  ।

 बेरोजगार  विमान  चालकों  के  सम्बन्ध  में  राज्यवार  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं

 बेरोजगार  विमानचालकों  को  रोजगार  सुलभ  कराने  में  सहायता  देने  के  उद्देश्य  से
 सरकार  ने  निम्नलिखित  कदम  उठाए  हैं  :--

 नागर  विमानन  विभाग  में  विमान  क्षेत्र  अधिकारी  के  पद  पर  सीधी  भर्ती  के  लिए  भर्ती

 नियमों  में  संशोधन  किया  गया  था  ताकि  वाणिज्यिक  विमान  चालक  लाइसेंस  धारक

 विमान  क्षेत्र  अधिकारी  कें  पद  के  लिए  पात्र  हो  सकें  ।

 '
 क्रषि  मन्त्रालय  निदेशालय  )  में  रोजगार  की  संभावनाएं  हैं  ।

 इण्डियन  एयर  इण्डिया  ओर  वायद्ृत  को  जहां  भी  संभव  बेरोजगार

 वाणिज्यिक  विमान  चालकों  की  सेवाओं  का  उपयोग  करने  का  परामर्श  दिया  गया  है  ।

 राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  जहां  भी  संभव  वे  अपने  नियंत्रण  में

 वाणिज्यिक  विमान  चालक  लाइसेंस  धारियों  को  नियुक्त  करने  पर  विचार  करें  ।

 एक  हेलीकाप्टर  निगम  बनाने  का  और  हवाई  टैक्सियां  परिच।लित  करने  की  अनुमति
 देने  का  प्रस्ताव  है  जिनके  परिणामस्वरूप  पायलटों  के लिए  रोजगार  के  और  अधिक

 असर  उपलब्ध  होंगे  ।

 कम्प्यूटर  के  माध्यम  से  जासूसी

 3,  श्रो  कृष्ण  प्रताप  सिंह  :  क्‍या  प्रधान  मन्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  21  1985  के  टाइम्स  में  स्पाइंग  कम्प्यूटर  शीर्षक  के

 प्रकाशित  समाचार  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  कम्प्यूटरों  को
 भो  टेलीफोन  की  तरद  किया  जा

 सकता  है  ओर  टेपिंग  उपकरणों  का  प्रयोग  औद्योगिक  यासूसी  हेतु  किया  जा  सकता  ओर
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 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  पूर्वोष्य  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 .  बिज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  सम्त्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  अमन्तरिक्ष  और

 इलेट्रोनिकी  विभागों  में  राज्य  मन्‍्त्री  शिवराज  वी०  :  हाँ  ।

 (a)  सरकार  सभी  समस्याओं  और  साथ  ही  उपचारात्मक  उपायों  के  बारे  में  भी
 जानती  है  ।

 और  कम्प्यूटरों  में  हार्डवेयर  कुन्जियोंतथा  सॉफ्टवेयर  क्ुन्जियों  का  प्रयोग  करते

 हए  यथासंभव  उन्हें  अपेक्षित  मात्रा  में  टैपिंग  से  सुरक्षित  बनाया  जा  सकता  टेलीफोन
 तेटबर्क  के  साथ  लगे  कम्प्यूटरों  को  उसी  मात्रा  तक  टैप  किया  जा  सकता  है  जिस  स्तर  तक  टेलीफोन
 नेटवर्क  को  टेप  किया  जा  सकता  ऐसे  मामलों  में  भी  सूचनाकों  गोपनीय  तकनौकों  के  माध्यम  से  सुरक्षा
 अवान  करने  के  लिए  समुज्ित  सुस्पष्ट  पद्धतियों  का  विकास  किया  गया  कम्प्यूटरों  के  माध्यम  से

 जहाँ  भी  गोपनीय  सूचना  से  संबंधित  कार्य  किए  जाते  सरकार  द्वारा  उपयुक्त  के  अनुसार  उचित

 एहतियाती  उपाय  किए  जाते  हैं  ।

 [  प्रनुबाद  ]

 वुर्लभ  भू-खनिजों  का  मुल्यांकन

 *424.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्या  प्रधान  सनन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उड़ीसा  और  तमिलनाडु  राज्यों  से  इल्मेनाइट  तथा  अन्त  दुर्लभ

 भू-ख़निजों  के  भन्डारों  की  मात्रा  का  मूल्याँकन  किया

 यदि  तो  राज्यवार  उनकी  मात्रा  का  ब्यीरा  क्‍या  हैं  ?

 विज्ञान  झोर  प्रोद्योपिकों  मन्त्रालय  तया  महासागर  परमाणु  प्रन्तरिक्ष  भोर

 इलेक्ट्रामिको  विभागों  में  राज्य  सन्‍्त्रो  शिवराज  बी०  :  (१)  हां  ।

 इस  विभाग  के  परमाणु  खनिज  प्रभाग  ने  तमिलनाडु  तथा  उड़ीसा  की  पुलिन

 बालुका  में  विद्यमान  इल्मेनाइट  तथा  अन्य  महृत्वपूर्ण  बिरल  मृदा  वनिजों  के  भण्डारों  का  पता  लगाया

 ।  1984  की  स्थिति  के  अनुसार  इन  भण्डारों  में  खनिजों  की  निम्नलिखित  मात्रा  होने
 का  अनुमान  है  :

 समा  शमममममकनमका>»83  २333७.  भाड़  मम  न  सम २७७७3.)  लभआओ»भा  पक  +न  मिल  अन««ममभ  Ee  नननान  किन  ९७७५७)  थ-..अमजन०न्‍_«

 राज्य  इल्मेनाइट  अन्य  विरल  खतिज

 केरल  18.5  मोटरिक  टन  0.31  मीटरिक  टन

 तमिलनाइ  68.88  मीटरिक  टन  1.2  मीटरिक  टन

 उड़ीता  35.9  मीटरिक  टन  टन
 ee  समामाआ  न्‍आम»»मभ७  अराा»  2 कनकान-++>काममआ)  धरााआा»  ७2+»रपाआ  साआ  ७३७७७  LS  VT  ५७७७»  शाह  नम  अााआन  cA
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 न  फनी  कनननननननन  मान  अकननतसतऊकन्‍क्‍वभ न  तन  नम
 छठी  पंचवर्षोय  योजना  के  वोराम  बंजानिक  तथा  प्रोद्योगिक  झनुसन्धान  परिषद  को

 उपलब्धि  ,

 +425,  श्री  विजय  एन०  पादिल
 :

 क्या  प्रधान  मत्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  वैज्ञानिक  तथा  ओद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  की  कया

 उपलब्धियां  रही  और

 इसकी  कुछ  प्रयोगगशालाओं  ने  ऐसे  कौन  से  अविष्कार  किए  हैं  जिन्हें  अन्तर्राष्ट्रीय  महत्व
 का  कहा  जा  सकता  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकों  मन्त्रालय  तथा  महासागर  विकास  परमाणु  अ्रन्तरिक्ष  ध्रौर

 इलक्ट्रानिकी  विभागों  में  राज्य  मन्‍्त्रों  दिजराज  बी०  :  छठो  पंचवर्षीप  योजना  अवधि

 में  वेशानिक  मथा  औद्योगिक  अनुसन्धान  परिषद  एस०  भ्राई०  ने  निम्नलिखित  क्षत्रों

 में  महत्वपूर्ण  योगदान  किया  हैं  :

 कृषि-रसायनों  और  नाशकमारों  क॑  विकास  द्वारा  क्षाद्य  उत्पावन  में  बृद्धि  ।

 (2)  भन्‍्डारण  और  संरक्षण  में  सुधार  ।

 (3)  पाइपलाईनों  में  कच्चे  पेट्रोलियम  तेल  का  परिवहन  और  इसके  संसाधनों  के  लिए

 अनुकूलतम  उत्पादन  मिश्र  ।

 (  4)  ओद्योगिक  मध्यवर्ती  रसायनों  और  औषधियों  के  बड़े  क्षेत्र  के  लिए  प्रौद्योगिकी
 विकसित  की  गई  ।

 (5)  नई  बेरायटियों  के  माध्यम  से  संगध  तेलों  और  अखाद्य  फसलों  के  उत्पादन  में  बृद्धि

 (6)  ऊतक  संवर्धन  तकतीकी  द्वारा  रोगमुक्त  ओर  ऊंचे  गुणों  वाली  बेरायटी
 के  जैव  सामग्री  आदि  में  तेजी  से  वृद्धि  ।

 (7)  इलेक्ट्रोनीय  उपकरणन  प्रगाली  द्वारा  चीनी  की  अधिक  मात्राओं  में  प्राप्ति  ।

 (8)  खनन  में  सुधार  और  कोयले  व  छतनिजों  का  स्तर  बढ़ाना  ।

 (9)  विशेष  पदार्थों  ओर  मिश्र  धातुओं  का  विकास  ।

 सड़क  और  भवन  निर्माण  तकनीकों  में  सुधार  ।

 शुष्क  जलवायूं  के  क्षेत्रों  में  भौम  जल  का  पता  लगा  और  खरे  पानी  को  पेयजल  में

 रूपांतरण । 43
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 (12)  चमड़ा  संसाधन  में  तकनीक  उन्नयन  और  गुणों  में  वृद्धि

 (13)  भौद्योगिक  बहिस्नावों  से  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  योजनाएं  ।

 (14)  समुद्र  विज्ञान  :  समुद्र  को  तली  से  बहुधात्विक  पिडों  का  पता  लगाना  और  प्राप्ति  |

 (15)  गहन  सेस्मिक  साउडिंग  की  उन्‍नत  तकनीकों  द्वारा  खनिज  सर्वेक्षण  और  ।

 वेज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसन्धान  परिषद  के  कुछ  प्रमुख

 अनुसन्धान  निम्नांकित  हैं  :--

 (1)  पेट्रोलियम  और  पेट्रो-रसायनों  के  लिए

 धातु  जियोल।इट  उत्प्रेरकों
 का

 (2)  शोधरोधी  और  रूमेटीरोधी  दो  नई  ओोषधियों  का  विदशस

 (3)  विद्यत-रसायन  उद्योग  के  लिए  ऊर्जा  बचत  वाले  टइटेनियम  सबस्ट्रेट  अधुलनशील
 ऐनोडों  के  लिए  प्रौद्योगिकी  ।

 (4)  मृदा  वातावरण  सुधार  के  लिए  जलधारी  पौलिमसं  ।

 (5)  रडार  प्रणालियों  के  लिए  फ्रीक्वेसी  एजाइल  मैंस्नेट्रॉन्स  सम्बन्धी  सुधार  ।

 (6)  अयन--विनिमय  झिल्लियों  के  लिए  आधार  पालिमर  निर्माण  हेतु  प्रक्रम  ।

 (7)  पाइपलाईनों  में  परिवहुन  के  लिए  कोयला  पानी  गारे  के  उत्पादन  के  लिए  प्रक्रम  ।

 नेहरू  युवक  केम्द्रों  को  नया  रूप  देना

 *426.  भो  एम०  रासचमान  :  कया  युवा  कार्य  भोर  खेल  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नेहरू  युवक  केन्द्रों  को  नया  रूप  देने  क ेलिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जाने

 का  विचार  और

 नेहरू  यूवक  केन्द्र
 के

 कोलार्डनिटरों
 की  नियुक्ति  किस  तरह  की  जा  रही  है  और

 उनके  कार्य  तथा  सेवा  शर्ते  क्‍या  हैं  ?

 यूथा  काय  झोर  खेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ग्राए०  के०  जयचना  :  और

 हाल  ही  में  नेहरू  युवक  केन्द्रों
 के

 कार्यकलापों  का  क्षेत्र  बढ़ाया  गया  है  और  चरित्र

 ससकृति  और  शारीरिक  उपयुक्तता  के  विकास  पर  बल  देते  हुए  मार्गदर्शी  रूपरेखाओं  का  एक  नया
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 सैट  इस  संदर्भ  में  जारी  किया  गया  मार्गेदर्शी  रूपरेखाओं  के  कार्यान्वयन  को  सुसाध्य  बनाने  को

 ध्यान  में  रखकर  प्रत्येक  केन्द्र  का  वर्ष  1985-86  से  वाधिक  बजट  1:22  लाख  रुपये  से  1.68  लाख

 रुपये  तक  बढ़ाया  गया  है  ।

 नेहरू  युवक  केन्द्रों  के  युवा  समन्‍्वयकों  को  700-1300  to  वेतनमान  में  प्रतिनियुक्ति  पर

 स्थानान्त  रण  द्वारा  नियुक्त  किया  जाता  युवा  समन्‍्वयकों  का  कार्य  ग्रामीण  युवाओं  में  लाभदायी

 कार्यकलापों  को  विकसित  करना  वे  राज्य  के  विकास  विभागों  और  केन्द्रीय  सरकार  तथा  अन्य

 एजेन्सियों  क ेसाथ  निकट  सहयोग  और  सहकारिता  से  केन्द्र  चलाते  हैं  ।

 प्रदूषण  के  खतरे  से  निपटने  के  लिए  विश्ञा-निर्देश

 *427.  क्री  एस०  रघुसा  रेड्डी  :  क्या  प्रधात  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  प्रदूषण  के  खतरे  से  शीघ्र  निपटने  के  लिए  काई  तरीका  थोजा  है

 भर  राज्यों/।ंघ  राज्य  क्षेत्रों  को  कोई  दिशा-निर्देश  जारी  किए

 यदि  तो  उन  दिशा-निर्देश  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  को  कुछ  राज्यों  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  ढिलाई  की  शिकायतें  भिली

 और

 क्‍या  इस  बुराई  से  लड़ने  में  श्रेष्ठ  प्रदशंन  करने  वाले  राज्यों  को  पुरस्कृत  करते  की

 सरकार  की  कोई  योजता  है  ?

 प्रधान  मन्त्री  राजोब  :  हां  ।

 मार्गदशेक  सिद्धान्तों  में  ये  शामिल  हैं  :

 (i)  मुख्य  प्रदूषक  उद्योगों  के  लिए  न्यूनतम  राष्ट्रीय  मानक  ;-

 (४)  वायु  प्रदूषक  उद्योगों  के  लिए  उत्सजंन  सीमाएं  तथा  चिसनी  की  उँचाहयों  के  लिए
 मा्गदर्शक  सिद्धान्त  ;

 प्रदूषण  नियंत्रण  तकनीकों  से  सम्बन्धित  विशिष्ट  उद्योगवार

 (iv)  यानीय  निकास  के  लिए  उत्सर्जन

 (४)  प्रयोग-आधारित  जोर्निंग  तथा  प्रमुख  अन्तर्रा्यीय  परिवेशी  वायू  गुभवत्ता
 मानकों  का  तंथा

 (५)  प्रदूषण  नियंत्रण  बोडों  की  आधारभूत  सुविधाओं  को  मजबूत  बनाना  ।
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 मार्गंदर्शक  सिद्धान्तों  के  कार्यात्वयन  में  राज्य  सरकारों  की  ओर  से  ढील  देने  की  कोई

 विशेष  शिकायत  नहीं  हुई  है  ।

 सरकार  के  विचाराधीन  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 पंजाब  समभौते  के  बआरे  में  राजस्थान  शोर  हरियाणा
 सरकारों  के  वृष्टिकोण

 *428.  संधु  दण्डवले  )
 ४:  क्‍या  ग्रह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्री  चिन्ता  मोहन  |

 क्‍या  यह  सच  है  कि  प्रधान  मंत्री  और  संत  लोगोंवाल  द्वारा  पंजाब  समझौते  पर

 हस्ताक्षर  किये  जाने  के  बाद  राजस्थान  और  हरियाणा  सरकारों  ने  इस  निर्णय  के  बारे  में  कुछ
 आशंकाएं  व्यक्त  की  और

 यदि  तो  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  बया  कदम  उठाए  गए  हैं  कि  इन  आ्राशंकाओं
 के  कारणों  को  दूर  किया  जाये  ?

 गृह  मंत्री  एस०  बो०  :  जी  श्रीमान्‌  ।  *

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उड़ीसा  के  समुद्र  तट  का  विकास

 *+429.  श्रोसती  जपन्ती  पटनायक  :  क्या  पर्यटन  झौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  अस्तर्राष्ट्रीय  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  उड़ीसा  के  समुद्र
 तद  के  विक्कास  हेतु  योजनाएं  तैयार  की

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  सातवीं  योजना  में  धनराशि  निर्धारित  की  गई  है  और  यदि
 तो  इस  में  हस  वर्ष  कितनी  धनराशि  खर्च  करने  का  प्रस्ताव  और

 उपयुंक्‍त  प्रयोजन  के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  तैयार  की  गई  योजनाओं  का  ब्यौरा
 क्‍या

 पर्यटन  झौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज़्य  मंत्री  भ्रशोक  :  से
 सातवीं  योजना  में  विभाग  ने  अधिक  पयंटकों  को  आकिषत  करते  की  अपनी  कार्यनीति  के  एक

 अंग  के  रूप  में  भारत  में  समूद्र  तट  और  अवकाश  पर्यटन  का  विकास  करने  का  निर्णय  लिया
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 सभी  आय-समूहों  के  लिए  सस्ती  कुटीरों  जैसे  आवारा  सहित  सुविधाएं  प्रदान  करते  हुए  राज्य
 सरकारों  ओर  प्राइवेट  सैक्टर  के  साथ  संयुक्त  रूप  से  समुद्र  बिहार  स्थलों  का  विकास  प्रारम्भ  किया
 जाएगा  ।  वाधिक  योजना  1985-86  में  विभाग  ने  इसके  प्रयोजनार्थ  25.00  लाख  रु०  आबंटन  किया

 राब्य  सरकारों  के  परामर्श  से  ब्यौरे  तैयार  किए  जाएंगे  ।

 जहां  तक  उड़ीसा  राज्य  का  सम्बन्ध  राज्य  सरकार  से  प्री  और  कोणाक  के  बीच  एक

 समुद्र  तेटीय  पर्यावरण  अध्ययन  कराने  के  लिए  एक  प्रस्तव  प्राप्त  हुआ  है  जो  विभाग  के
 विताराधीन  है  ।

 जम्मो  माल  गाड़ियां

 *438.  श्री  सत्येना,वारायण  सिह  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  9000  टन  माल  परिवहन  क्षमता  वाली  जम्बो  माल  गाड़ियां  रलाते

 का  विवार

 (a)  यदि  तो  क्या  इस  प्रस्ताव  को  लागू  करने  में  विशेष  इंजनों  का  आयात  करना

 क्‍या  पुराने  माडल  के  माल  जो  तीम्नरगति  से  चल  नहीं  सकते  हैं  उनकों  माधुनिक
 बाक्स  टाइप  वैँगनों  के  साथ  जोड़ता  मालगाड़ियों  की  घौमी  गति  से  चलने  का  मुख्य  कारण  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  मालग्राड़ियों  को  तीम्रगति  से  चलाने  के  लिए  इंजनों  क

 जायातव  फरने  से  पहले  इन  पुरानी  किस्म  के  माल  डिब्बों  का  निपटान  करने  और  आधुनिक  बाक्स

 टाइप  बैगनों  का  उपयोग  करने  पर  विचार  करेगी  ?

 रल  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  माधवराव  9000  टन  भार  वाली

 माल  भाड़ियां  चलाने  के  लिए  परीक्षण  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 9000  टन  भार  वाली  गाड़ियों  के  लिए  कोई  विशेष  रेल  इंजन  आवश्यक  नहीं  समझे

 जावे  हैं  ।

 जी  आधुनिक  बी  ०ओ०एक्स०टाइप  माल  डिब्बों  को  तथा  परम्परागत  पुराने  माल

 डिब्बों  को  अलग-अलग  कर  दिया  गया  है  ।

 पुराने  किस्म  के  माल  डिब्यों  को  उनकी  सामान्य  उपयोगी  आयु  पूरी  कर  लेने  पर

 नाकारा  किया  जायेगा  ।
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 केल्नीय  सड़क  परिवहन  विकास  विश  निगम

 *439.  श्री  सनत  कुमार  संडल  )  ।
 /  :  क्या  नोबहन  झोर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 श्री  हरिहर  सोरन

 करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  सड़क  परिवहन  की  वित्तीय  आवश्यकताओं  पर  निगरानी  रखने  और

 इनकी  उपयुक्त  तरीके  से  पूरा  करने  के  लिए  सातवीं  योजना  के  दौरान  एक  केन्द्रीय  सड़क  परिवहन
 विकास  वित्त  निगम  गठित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसकी  कोई  रूप-रेखा  बना  ली  ग्रई

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  और  इसमें  कितनी

 क्या  यह  निगम  ग्रामीण  सड़क  परिवहन  को  और  विशेष  रूप  से  पिछड़े  हलांकों  कौ

 सड़कों  की  भी  देखभाल  और

 (=)  यदि  तो  क्या  भ्रामीण  इलाकों  की  परिवहन  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के  लिये  यह
 निगम  संबंधित  राज्य  सरकारों  को  धनराशि  उपलब्ध  करायेगा  अथवा  योजना  में  सड़क  परिवहन

 विकास  वित्त  के  लिए  राज्य  निगमों  को  भी  स्थापित  करने  का  विचार

 नोबहून  ओर  परिवहन  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  जियाउरंहमान
 से  (8)  सातवीं  योजना  में  सड़क  परिवहन  के  बारे  में  एक  केन्द्रीय  सड़क  प्रिषहन  विकास

 वित्त  निगम  स्थापित  करने  के  एक  प्रस्ताव  को  शामिल  किया  गया  यह  नई  बसे  तथा  उससे

 संबंधित  आधारभूत  सुविधाएं  जुटाने  के  लिए  ऋण  देने  में  राज्य  सड़क  परिवहन  उपक्रमों  को  सहायता

 पहुंचाने  में  एजेंसी  के  रूप  में  कार्य  इस  बारे  में  अभी  अंतिम  निर्णय  नहीं  किया  गया  है
 क्योंकि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 इंचमपल्ली  परियोजना

 श्री  चिन्त  मोहन
 0  :  क्या  सिचाई  झौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 श्री  ई०  प्रय्यप्पु  रेड्डी |

 करेंगे  किः

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  इंचमपल्‍ली  पर  एक  परियोजना  का  जो  तीन

 राज्यों  का  संयुक्त  उपक्रम  स्वीकृति  के  लिए  भेजा  ओर  बदि  तो  उस  प्रस्ताव  के  बारे  में

 पे
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 नी

 वर्तमान  स्थिति  क्या  ओर

 वया  उच्च  शक्तित  प्राप्त  संयुक्त  बैठक  शीघ्र  ही  बुलाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  जिसमें

 अन्य  अनुवर्ती  कार्यवाही  जैसे  कि  बोड़ं  का  गठन  करने  तथा  कार्यान्वयन  के  बारे  में

 निर्णय  लिया  जायेगा  ।

 सिचाई  ओर  विद्युत  मंत्रों  वी०  :  नहीं  ।

 मामले  पर  संबंधित  राज्य  सरकारें  विचार-विमर्श  कर  रही

 दिल्‍ली  से  केरल  तक  को  लम्बीं  दूरो  को  एक्सप्रेस  रेल  गांडियों  का  देर  से  चलना

 "441,  श्री  के०  मोहुस  दास  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  से  केरल  तक  चलने  वाली  लम्बी  दूरी  की  एक्सप्रेप्त  रेलगाडियां  कई  घण्टे

 विलम्ब  से  चलती

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या

 क्या  उनके  मम्त्रालय  ने  विशेष  रूप  से  लम्बे  मार्गों  पर  रेलगाड़ियों  का  देर  से  चलना

 रोकेने  के  लिए  कोई  विशेष  अभियान  शुरू  किया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 रेल  मन्त्री  बंसो  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  इत  गाड़ियों  के  समयपालन  पर  क्ष॑त्रीय  और  मन्डल  स्तर  पर  निगरानी  रखी
 जा  रही  दो  गाडियों-फेरल  एक्सप्रेस  और  हिमसागर  एक्सप्रेस  पर  रेलवे  बोर्ड  द्वारा  भी  निगरानी
 रखी  जा  रही  है  तथा  इन  गाड़ियों  के  पालन  में  और  अधिक  सुधार  करने  के  लिए  अनुदेश  दिए

 गये  छा

 ]

 सरयू  नदी  पर  विद्यमाम  पुल  को  रेल-तथा  सड़क  पुल  बनाना

 "44°.  ?,  भो  जितेल  सिह  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  मांझी  रेलवे  स्टेशन  के  निकट  सरयू  नदी  पर  विद्यमान  पु

 श
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 जो  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  को  जोड़ता  है  और  जिप्त  पर  पश्चिम  बिहार  और  पूर्वो  उत्तर  प्रदेश  का

 बहुत  कुछ  आ्िक  विकास  निर्भर  केवल  रेल  यातायात  के  लिए  ही

 (a)  यदि  तो  वया  इस  पुल  को  रेल  तथा  सड़क  पुल  बनाने  का  विचार  जोर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  अन्त्रो  बंसी  :  जी

 जी

 रेलों  को  उत्तर  प्रदेश  सरकार  जिसे  इसकी  लागत  वहन  करनी  ऐसा  कोई

 प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  बशर्तें  यह  तकनीकी  दृष्टि  से  व्यावहारिक  हो  ।

 ]

 पनार  नदी  योजना

 +443,  श्रो  प्रकाश  चन्द्र  :  क्या  सिचाई  झौर  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पनार  नदी  योजना  पर  इस  बीच  कार्य  पूरा  हो  चुका  और

 यदि  तो  कब  तथा  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सिचाई  ओर  विद्युत  संत्री  :  और  बिहार  सरकार  से  पनार
 नदी  पर  कोई  स्कीम  प्राप्त  नहीं  हुई  बाढ़  नियंत्रण  स्कीमਂ  नामक  एक  स्कीम
 राज्य  सरकार  के  विचाराधीन  पनार  नदी  इस  नदी  प्रणाली  की  एक  उप  सहायक  नदी

 भू-तापोय  संसाधन

 “444.  कुमारी  पुर्षा  देबो  :  क्या  सिचाई  शोर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  ;

 ब्या  राज्यवार  भूतापीय  संसाधनों  के  आँकड़े  इक्ट्र  किए  गए

 (@)  यदि  तो  किन-किन  राज्यों  में  भू-तापीय  संत्ताधन  उपलब्ध

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  उपलब्ध  भू-तापीय  संसाधनों  को  समुचित  रूप  से  उपयोग  में  लाया
 भ्रया  और
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 यदि  तो  सरगुजा  जिले  में  तत्तापानी  तथा  अन्य  स्थानों  में  उपलब्ध  गर्म  जल  को

 उपयोग  में  लाने  के  लिए  बया  कदम  उठाये  गये  है  ?

 सिचाई  पझोर  विद्यत  मन्त्रो  बी0०  :  हां  ।  आंकड़े  एकत्रित  करना

 और  उन्हें  अद्यतन  बनाना  एक  सतत  प्रक्रिया  हैं  ।

 जम्मू  और  हिमाचल  मध्य  पश्चिम

 मूजरात  आन्ध्र  प्रदेश  राजस्थान  और  हरियाणा  में  गर्म  जल  के  झरने  पाए  गए  हैं  ।

 मध्य  प्रदेश  में  आशाजनक  क्षेत्रों  में  भू-तापीय  क्षमता  का  निर्धारण  करने  के  लिए

 भन्वेषण  काय  किए  जा  रहे  हैं  ।

 मध्य-प्रदेश  के  सरबुजा  जिले  में  तत्तापाना  में  भू-भौतिकी
 अध्ययन  कर  लिए  गए  हैं  तथा  अन्वेषगाल्मक  डिलिग  कार्य  चल  रहे  गर्म  जल  के  इपयोग  की

 व्यवहायंता  के  संबंध  में  अध्ययन  किए  जा  रहे  हैं  ।

 विद्यालय  प्रनुदान  धझ्ायोग  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 #446,  रो  के०  रामचन  रेडडो  :  क्या  शिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिणी  राज्यों  के  शिक्षा  मन्त्रियों  के  हैदराबाद  में  985  के  पहले  सप्ताह

 में  हुए  सम्मेलन  में  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  सिफारिश  की  गयी  थी  कि  एक  विद्यालय  अनुदान  आयोग

 की  स्थापना  की  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  केन्द्र  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शिक्षा  मन्‍्त्री  कृष्ण  चन्र  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कोसो  बांध  में  गाद  जमा  हो  जाना

 *447.  श्री  महावोर  प्रसाद  यादव  :  क्‍या  सिशाई  झोर  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (©)  क्‍या  कोसो  बांध  और  समस्त  कोसी  परियोजना  को  भारी  ग॑'द  जमा  होने  के  कारण॑
 क्षति  पहुंचने  और  नष्ट  होने  का  खतरा
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 a  a  न  कत्ल  तन  सी  त  *  et  A

 यदि  तो  सरकार  का  या  कदम  उठाने  का  विचार

 क्या  गाद  जमा  होने  की  समस्या  का  कोई  स्थाई  हल  और

 यदि  तो  कोसी  नदी  के  दोनों  तटबन्धों  की  सुरक्षा  के  लिए  क्‍या  उपाय  किये  जा ६
 रहे  हैं  !

 सिचाई  पोर  विद्युत  मंत्रो  बो०  :  और  हालांकि  मुख्य  बराज

 को  कोई  नूकतान  नहीं  पहुंवा  है  परन्तु  वराज  के  अतितवाह  तथा  अनुयवा हू  में  अध्यधिक  गाद  भर  जाने

 के  कारण  अनुभ्रवाह  की  और  कुछ  समस्या  उत्पन्त  हो  गई  है  जिसके  लिये  सुरक्षात्मक  उपाय  किए  जा

 १.
 या

 शा

 भूमि  संरक्षण  उपायों  के  साथ-साथ  कोसी-जलग्रहण  की  ऊपरी  पहुंचों  को  बंधों  के
 निर्माण  से  गाद  भरने  में  कमी  करने  में  मदद

 फोसी  तटबन्धों  की  सुरक्षा  के  लिए  तट  पर  पुश्ताबन्धी  तथा  नदी  नियंत्रण
 कार्यों  इत्यादि  के  रूप  में  राज्य  सरकार  द्वारा  सुरक्षात्मक  उपाय किए  जा  रहे  हैं  ।

 कोरापुका  सिचाई  परियोजना

 *448,  डा०  के०  जो०  अधदियोड़ी  :  क्‍या  सिचाई  शोर  बिशखुत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  के  वायनाड  जिले  में  कोरापुझ्चा  सिंचाई  परियोजना  वर्ष  1977  से

 760  लाख  रुपए  की  अनुमानित  लागत  से  एक  समयवद्ध  कार्यक्रम  के  रूप  में  5  वर्षों  क ेभीतर

 वायनाड  जिले  में  16,000  टन  अतिरिक्त  चावल  उत्पादन  करने  के  उद्देश्य  से  आरम्भ  की  गई
 अिया आर

 यदि  तो  परियोजना  की  वतंतान  स्थिति  क्या  है  तथा  किस  वर्ष  से  यह
 योजना  अपनी  पूर्ण  क्षमता  से  कार्य  करना  आरम्भ  कर  सकेगी  ?

 सिचाई  ह्रौर  विद्युत  सन्‍्त्री  बी०  :  और  कोरापुन्ता  सिंचाई
 जिसमें  4650  हैक्टेयर  भूमि  पर  धान  की  दो  फसलें  उपजाने  की  परिकल्पना

 को  केरल  सरकार  ने  760  लाख  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  पांचवीं  योजना  के  दौरान

 शुरू  किया  परियोजना'कार्य  चल  रहे  हैं  तथा  राज्य  सरुकार  द्वारा  इसको  सांतजी  योजना  के
 अस्त  तक  चालू  किए  जाने  की  सम्भावना
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 बारगो  बांध  परियोजना

 *449  थी  प्रजय  मुशरान  :  कया  सिचाई  शोर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कुंपा  करेंगे

 किः

 विश्व  बैंक  द्वारा  मध्य  प्रदेश  की  बारगी  बांध  परियोजना  के  लिए  कितना  ऋण  विया

 गया

 क्‍या  इस  ऋण  को  केन्द्रीय  निधि  में  पूल  कर  दिया  गया

 क्‍या  सरकार  को  इस  परियोजना  के  लिए  घनराशि  उपलब्ध  न  किये  जाने  के  कारण

 इसके  कार्यान्वयन  में  विलम्ब  होने  और  इसकी  अनुमानित  लागत  में  वृद्धि  होने  की  जानकारी

 भौर

 यदि  तो  इस  परियोजना  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कितनी  धनराशि
 का  प्रायधान  किया  गया

 सिचाई  झोर  विश्षूत  मंत्री  बो०  :  मध्य  प्रदेश  की  बारगी  बांध
 परियोजना  विश्व  बैंक  को  सहायता  हेतु  प्रस्तुत  नहीं  की  गई  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सरकार  को  जानकारी

 इस  परियोजना  के  लिए  सातवीं  योजना  में  62.69  करोड़  रूपए  के  अंनतिम

 गत  आबंटन  की  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  अन्तिम  आबंटन  को  अंभी  सुनिश्चित  किया  जाना  है  ।

 ]
 सांस्कृतिक  गतिविधियों  श्रोर  व्यापार  संवर्धन  के

 लिए  बिदेशों  से  प्रस्ताव

 4280.  थ्री  ई०  अय्यप्पु  रेड्डी
 :  क्‍या  विवेश  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे

 श्री  वी०  शोभना  द्रीशवर  राव  |
 किः

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  भारत  के  साथ  सांस्कृतिक  गतिविधियां  और

 व्यापार  के  संवर्धन  के  लिए  विभिन्‍न  देशों  से  कया  प्रस्ताव  प्राप्त  और

 उन  देशों  के  नाम  कया  हैं  और  प्रत्येक  प्रस्ताव  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  लुशोंद  झशालम  :  और  :  अपेक्षित

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 है
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 दिल्‍ली  में  बिक्री  कर  के  अपवंचत  को  रोकने  के  लिए  कदम

 4281.  श्रो  जो०  एम०  बनातवाला  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिक्री  कर  प्राधिकारियों  ने  बड़े  पेमाने  पर  कर  चोरी  रोकने  के  लिये  बिक्ती  के

 प्रथम  स्थान  पर  कर  लगाने  तथा  सीमा  पर  नौ  निगरानी  चौकियां  स्थापित  करने  के  लिये  दिल्ली

 प्रशासन  को  प्रस्ताव  भेजे

 यदि  तो  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  है और  यह  कब  प्रस्तुत  किया  गया  और

 प्रस्ताव  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  घोर  कम्पनों  कार्य  संत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  ध्यारिक

 मोहम्मद  :  ओर  :  बिक्री  कर  अधिकारियों  ने  17  वस्तुओं  अथवा  वस्तुओं  की

 श्रेणियों  पर  अन्तिम  अवस्था  से  हुटाकर  प्रथम  अवस्था  पर  बिक्री  कर  लगाने  के  लिए  1984
 में  और  निम्नलिखित  स्थान  पर  8  जांच  चौकियों  की  स्थापना  के  लिए  1984  में  बिल्ली

 प्रशासन  को  प्रस्ताव  भेजे  थे  :---

 «  लोनी  रोड़

 जी०  टी०  शाहदरा

 »  मोहन  नगर

 .  सिंधू  बा्डर

 .  टीकरी  कला

 .  फतेहपुर

 .  कापसहेड़ा

 »  डेरा  भोड़े "9०.

 +3

 ७

 (»

 +

 (४

 ६९3

 ७-०

 प्रस्ताव  दिल्‍ली  प्रशासन  के  विचाराघीन  है  ।

 होस्टलों  में  रहने  बालो  कासकाजी  लड़कियों  को  बलात्संग  होर  हत्या

 4282.  डा०  टी०  कल्पना  देवी  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  लाजपत  नगर  नई  दिल्‍ली  की  एक  निर्दोष  युवा  निवास्री  के
 बलात्संग  और  हत्या  के  मामले  में  कोई  प्रगति  की

 क्‍या  यह  सच  नहीं  है  कि  पहले  भी  ऐसी  घटनाएं  हो  चुकी  हैं  और  होस्टलों  में
 रहने  वाली  निर्दोष  कामकाजी  लड़कियों  की  हत्या  हुई  और

 २6
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 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  हुई  इस  प्रकार  की  घटताओं  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस

 बअ्रकार  के  प्रत्येक  मामले  में  सरकार  दे  क्‍या  कार्यवाही  की

 ह  उद्योग  झौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पश्ारिफ

 मोहम्मव  :  जी  श्रीमान  ।.  लाजपत  तगर  पुलिस  स्टेशज  में  भा०  दं०  संहिता  की

 धारा  302/376  के  अन्तगंत  तारीब  9.7.1985  को  दर्ज  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  संख्या  384  में  गुरु
 नानक  लाजपत  नई  दिल्‍ली  निवासी  एक  अभियुक्त  व्यक्ति  राजेन्द्र  कुमार  उ्ं

 बबली  गिरफ्तार  किया  गया  ।  अभियुषत  न्यायिक  हिरासत  में  हैं  ।

 और  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  इस  प्रकार  का  कोई  अन्य  मामला  दिल्ली

 पुलिस  को  सूचित  नहीं  किया  गया  ,

 स्‍्थयार्क  ओर  लंबन  में  मारत  पयेटन  विकास  निगम  के  रेस्तरां

 4283.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  पर्यटनः  झ्लोर  नागर  विसानन  मन्‍्त्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  की  ब्यूयार्क  और  लंदन  में  रेस्तरां  स्थापित  करने

 की  योजना  यदि  तो  यह  योजना  किस  चरण  में  है  और  उक्त  दोनों  शहरों  में  से  प्रत्येक  के

 सम्बन्ध  में  वित्तीय  परिव्यय  कितना

 क्या  विदेशों  में  होटल  स्थापित  करने  की  निगम  की  योजना  अधिक  सफल  नहीं  हुई
 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 निगम  द्वारा  विदेशों  में  कितने  होटल  बनाए  गए  हैं  और  उन  पर  कितनी  धनराशि

 व्यय  की  गई  है  और  निगम  द्वारा  बनाए  जाने  वाले  ऐसे  होटलों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  उसकी

 स्वयं  अथबा  विदेशी  सहयोग  से  बनाने  की  योजना

 ह॒  क्‍या  निगम  का  विचार  इराक  में  बनाए  गए  अपने  दो  होटलों  का  प्रबंध  गैर-सरकारी

 पार्टियों  को  सौंपने  का  यदि  तो  किसको  और  ऐसा  करने  के  क्‍या  कारण  और

 ।  ,  (2)  इन  दो  होटलों  को  प्रबंध  के  लिए  गैर-सरकारी  पार्टियों  को  किन  शर्तों  पर  सौंपा  जा

 रहा  है  ?

 पर्यटन  झोर  नागर  विमानन  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रों  श्रशोक  :

 नहीं  ।  लंदन  में  एक  विशिष्ट  होटल  की  स्थापना  करने  के  लिए  परामर्शी  सेवाएं  प्रदान  करने  और

 वाणिज्यिक  आधार  पर  इसका  प्रबंध  करने  के  वास्ते  1984  में  भारतਂ  पर्यटन  विकास

 निगम  ने  मैससे  फ्र  टीयर  आफ  इंडिया  लंदत  के  साथ  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  थे  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ने  इस  उद्यम  में  कोई  पूंजी  नहीं  लगाई  है  ।

 रडग



 लिखित  उत्तर  22  1985

 और  सातवीं  योजनावधि  के  दौरान  भारत  परयंटन  विकास  निगम  द्वारा

 विदेशों  में  अपनी  ओर  से  अथवा  विदेशी  सहयोग  से  होटलों  की  स्थापना  करने  की  कोई  योजनाएं

 नहीं  हैं  ।  1980  में  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ने  मैसस॑  लोटस  होटल  लिमिटेड  के  साथ

 लिमासोल  में  उनकी  होटल  परियोजना  के  तकनीकी  आदि

 के  लिए  वाणिज्यिक  शर्तों  पर  सुविज्ञता  प्रदान  करने  हेतु  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  थे  ।

 और  इराक  सरकार  संगठन  द्वारा  पर्यटत  के  लिए  इराक  के  अंतगेत  डोकम

 और  भोसुल  में  दो  होटलों  का  निर्माण  किया  जा  रहा  भारत  पर्यटन  विकास  तिगस  आंतरिक

 किचन  और  लांड्री  उपकरणों  की  आपूर्ति  तथा  आदि  के  अलावा

 ज्यिक  शर्तों  पर  परामर्शी  सेवाएं  जुटा  रहा  है  ।  भारत  पयंटन  विकास  निगम  ने  कोई  पूंजी  नहीं
 लगाई  है  ओर  ऐसी  आशा  है  कि  ये  होटल  परियोजनाएਂ  1985  तक  भालू  हो

 प्रस्पेक  राज्य  के  पिछड़ पन  के  बारे  में  सबंक्षण

 4284,  श्री  झ्नन्त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  प्रत्येक  राज्य  के  पिछड़ेपन  की  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए  सर्वेक्षण

 कराने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सर्वेक्षण  कराते  समय  गरीबਂ  को  मदद  देने  के

 लिए  आमदनी  और  सम्प्रदाय  विशेष  को  भिले  रोजगार  के  प्रतिशत  पर  विचार  करने

 का

 पोजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  झार०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  तिगम  के  झधिकारियों  के  बिदेशी  दोरे

 4285.  भरी  प्रकाश  चन्द्र  :  क्या  पर्यंटल  झोर  सागर  विसासन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 भारत  पयंटन  विकास  निगम के  कितने  अधिकारी  और  का्यंकारी  अधिकारी  1984-85
 :  के  दौरान  विदेश  यात्रा  पर  गए  तथा  उन  अधिकारियों  का  ब्यौरा  क्‍या

 उनकी  यात्राओं  के  उद्देश्य  क्या  और

 प्रत्येक  मामले  में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  हुई  ओर  उनके  क्या  परिणाम

 परयंटन  झोर  सागर  विमानन  सम्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  भ्रशोक  :  से

 सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 38
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 € ६२७ [५ 2032४2॥४ है 0॥ 0५%] ४४४2 अुहछ ह९४ बे 200७४ ६६ ६ ८४४०७ ७७७ € ४७७ ७ ३ माय टिड मयक मा लक य््न्ल्च्धश्ः.ःऱ ॥॒ ६७३ 8 (४३०४४ ०४७० ०0 न्छ्ु । 22॥ ९ ४2७७ हे 38 ९०५ (६७९ 9४२] ५ ५७ हे ( ० 2०० ० ४ कम ४ ७०३ ०७9४ ०३७४ ०४४४ हम ४६४७५ 0६'६५६9 रि १३6६८ है 866 (०७ ५८६ द १४0 ०) ०४) "9 ७४७५ 0५ 9५5 । 002] €& ६२५७ ५७ है ( डे 0५6 ७ ४& अथूछ ७३39 70207 (४ ०७५४ ०४0 न्‍&ु । 900 €& ६०५ ७७७४] ) ४३ ५ ४8४४ 3 है $४- |8 3४] 08८] डे है ०४ है ऊंफपणप+कफँि...88.क्‍.्््औ 9 || ३६ अधिक छः __नैपफ्ैप७७/प्ेटडर चाट 4, ट ___ आए हि



 ]  1907  लिखित  उत्तर

 सरकारी  कर्मचारियों  का  निलम्बन

 4286.  श्री  हाफिज  मोहम्मद  सिद्दीक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  सरकारी  कमंचारियों  के  निलम्बन  के  संबंध  में  बारम्बार  अनुदेश  जारी  किए  जाने

 के  उनके  मामलों  को  तेजी  से  निपटाने  में  अत्यधिक  विलम्ब  हो  रहा  है  और  सरकारी

 कमंचारियों  को  अनावश्यक  रूप  से  लम्बे  समय  तक  निलम्बित  रहना  पड़ता

 यदि  तो  क्‍या  उच्चतम  न्यायालय/विभिनन  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  दिए  गए

 निर्णयों  को  शामिल  प्राथमिक  जांच  जांच  अधिकारी  बदलने  और  अप्रेतर

 जांच  के  आदेश  देने  आदि  के  संबंध  में  व्यापक  अनुदेश  जारी  करने  का  कोई  प्रस्ताव  भर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कार्मिक  झोर  प्रशासनिक  सुधार  शोर  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  संत्री  के०  पी०  सिंह  :  कामिक  और  प्रशिक्षण  विभाग  ने

 ऐसे  सभी  मामलों  में  जिनमें  किसी  सरकारी  कर्मचारी  को  निलंबित  किया  गया  हो  शीघ्र  अनुवर्ती
 कार्रवाई  करने  के लिए  समय-समय  पर  अनुदेश  जारी  किए  हैं  और  ऐसी  समय-सीमाएं  निर्धारित  की

 हैं  जिन  तक  आरोप  पत्र  न्यायालय  में  दायर  किया  जाना  चाहिए  अथवा  कमंचारी  को  तामील  किया

 जाना  जिन  मामलों  में  जांच-पड़ताल  में  निर्धारित  समय  से  अधिक  समय  लगने  की

 सम्भावना  उनमें  संबंधित  प्रशास्ततिक  प्राधिकारियों  से  इस  बात  पर  विचार  करने  की  अपेक्षा  की

 जाती  है  कि  क्या  निलम्बन  को  रह  किया  जा  सकता  है  और  संबंधित  अधिकारी  को  अपना

 भार  सम्भालने  की  अनुमति  दी  जा  सकती  यह  सुनिश्चित  करना  प्रशासनिक  मंत्रालयों/विभागों
 का  दायित्य  है  कि  इन  अनदेशों  का  कड़ाई  से  अनुपालन  किया  जाता  है  1

 और  प्रारम्भिक  जांच  प्राधिकारी  में  परिवर्तत  और  आगे  जांच

 इत्यादि  के  आदेश  दिए  जाने  के  विभिन्न  पहलुओं  पर  पहले  ही  अनुदेश  विद्यमान  हैं  ।  विभागीय

 अनुशासनिक  कार्यवाहियों  के  इन  सभी  पहलुओं  को  उस  नियमावली  द्वारा  विनियमित  किया  जाता

 है  जो  सांविधिक  स्वरूप  की  है  और  वाद-योग्य  इन  नियमों  को  लागू  करते  समय  इस

 संबंध  में  उच्चतम  न्यायालय  और  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  दिए  गए  निर्णयों  को  ध्यान  में

 रखा  जाता  है  ।  इन  सभी  मामलों  के  बारे  में  एक  ही  स्थान  पर  व्यापक  अनुदेश  जारी  करने  का

 फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 पुछिस  बलों  में  ह्लल्पसंर्यकों  का  प्रतिमिधित्व

 4287.  श्री  के०  प्रधानों  :  क्या  पह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  केन्द्र  सरकार  ने

 अल्पसंख्यकों  को  पुलिस  सेवा  में  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  देने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  क्‍या  दिशा

 निर्देश  भेजे  हैं  ?
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 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्री  राम  दुलारी  :  भूतपूब॑  प्रधान  मंत्री  ने

 1983  अल्पसंख्यकों  के  कल्याण  के  विषय  में  निर्देश  जारी  किये  जिनमें  राज्य

 पुलिस  बल  में  अल्पसंख्यकों  को  पर्याप्त  प्रतिनिधिस्व  देने  के  विषय  में  भी  निर्देश  हैं  ।  निर्देशों  की  एक

 प्रति  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 विवरण

 प्ल्पसंख्यकों  के  कल्यांण  के  लिए  प्रधान  मंत्री  का  निर्देश

 1.  साम्प्रदायिक  दंगे  :

 राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  जा  रही  है  कि  जिन  क्षेत्रों  की  साम्प्रदायिक  दृष्टि  से  नाजुक
 और  उपद्रव  वाले  क्षेत्र  के  रूप  में  पहचान  की  गई  वहां  ऐसे  जिला  तथा  पुलिस  अधिकारियों  को

 तैनात  किया  जिनका  रिकार्ड  यह  बतलाए  कि  वे  अत्यधिक  निष्पक्ष  तथा  धर्म

 ऐसे  क्षेत्रों  मे ंतथा  अन्य  कहीं  भी  साम्प्रदायिक  तनाव  को  रोकना  डी०  एम०  तथा  एस०
 पी०  के  प्रमुख  कत्तंब्य  होने  उनकी  पदोन्नति  की  संभावनाओं  का  निर्धारण  करने  में  इस
 संबंध  में  उनका  कार्य-निष्पादन  एक  महत्वपूर्ण  बात  होनी  चाहिए  ।

 2.  इस  संबंध  में  जिला  तथा  पुलिस  अधिकारियों  द्वारा  किए  गए  अच्छे  कार्य  के  लिए  उन्हें
 पुरस्कृत  किया  जाना  चाहिए  ।

 3.  उन  सभी  के  खिलाफ  कठोर  कारंबाई  की  जाए  जो  साम्प्रदायिक  हिंसा  को  भड़काएं
 अथवा  हिसा  करने  में  शामिल  हों  ।

 4.  साम्प्रदायिक  अपराधों  के  विचारण  के  लिए  विशेष  न्यायालयों  अथवा  विशेष  रूप  से
 निर्धारित  न्यायालयों  की  स्थापना  की  जाए  ताकि  अपराधियों  को  शीघ्र  सजा  दिलायी  जा  सके  ।

 5.  साम्प्रदायिक  दंगों  के  शिकार  व्यक्तियों  को  तत्काल  राहृुत  दी  जाए  और  उनके  पुनर्वास
 के  लिए  फौरन  तथा  पर्याप्त  वित्त  सहायता  उपलब्ध  कराई  जाए  ।

 6.  ऐसे  प्रभावित  क्षेत्रों  में  विश्वास  कायम  साम्प्रदायिक  सद्भाव  और  शांति  बनाए
 रखने  में  रेडियो  और  टेलीविजन  द्वारा  भी  सहायता  दी  जानो  चाहिए  ।

 7.  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  कभी-कभी  श्रेस  के  कुछ  लोग  भी  जान-बुझकर  ऐसी  रिपोर्ट
 तथा  सामग्री  का  प्रकाशन  करते  हैं  जो  आपत्तिजनक  और  उत्तेजनापुर्ण  होती  जिससे
 दायिक  तनाव  भड़क  सकता  मुझे  उम्मीद  है  कि  ऐसी  सामग्री  के  प्रकाशन  से  बचने  का  तरीका

 ढूंढने  में  प्रकाशन  तथा  सम्बन्धित  अन्य  अपना  सहयोग  देंगे  ।

 पर  राज्य  शोर  केसतोय  सेवाहों  में  मर्तो

 8.  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  जाए  कि  पुलिस  कर्मचारियों  की  भर्ती  में  अल्पसंख्यकों  १र

 70
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 विशेष  ध्यान  दिया  इस  उद्देश्य  क ेलिए  चयन  समिति  का  गठन  प्रतिनिधित्वपूर्ण  होना

 चाहिए  ।
 ”

 9.  केन्द्रीय  पुलिस  बलों  में  कामिकों  की  भर्ती  में  ऐसी  ही  कारंवाई  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 की  जाए  ।

 10.  राष्ट्रीयकृत  बक  और  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उद्यम  बड़ी  मात्रा  में  रोजगार  के

 अवसर  प्रदान  करते  इन  मामलों  में  भी  संबंधित  विभागों  को  यह  सुनिश्चित  करता  चाहिए  कि

 अल्पसंख्यक  समुदायों  से  भर्ती  करने  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाता  है  ।

 11.  भनेक  क्षेत्रों  में  प्रतियोगी  परीक्षाओं  के  माध्यम  से  भर्ती  की  जाती  प्रायः

 संख्यक  समूह  ऐसी  परीक्षाओं  ने  बराबरी  के  आधार  पर  शिक्षा  प्रणाली  का  लाभ  उठाने  में  असमर्थ

 रहे  इन  कठिनाइयों  को  पार  करने  उनकी  सहायता  करने  के  लिए  इन  परीक्षाओं  में

 पूर्वक  उत्तीणं  होने  के  लिए  इन  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षित  करने  के  वास्ते  अल्पसंख्यकों  की  शिक्षा

 संस्थाओं  में  कोचिंग  कक्षाएं  शुरू  करने  को  प्रौत्साहित  करने  के  उपाय  किए  जाएं  ।

 12.  इन  अल्पसंख्यकों  द्वारा  जो  आज  पिछड़े  हुए  तकनीकी  कौशल  प्राप्त  कर  लेने  से  देश

 के  विकास  में  भी  सहायता  मिलेगी  ।  इन  समुदायों  के  व्यक्तियों  को  पर्याप्त  संख्या  में  ऐसी  संस्थाओं

 में  दाखिला  लेने  में  प्रोत्साहद  देने  क ेलिए  सरकार  और  निजी  एजेन्सियों  द्वारा  अल्पसंख्यक  बाहुलय
 क्षेत्रों  में  औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थान  टी०  और  पोलिटेक्निक  खोलने  के  प्रबन्ध

 करने  चाहिएं  ।

 प्रन्य  उपाय

 13,  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  कि  अल्पसंख्यकों  को
 कार्यक्रम  को  शामिल  करते  हुए  विभिन्‍्त  विकास  कार्यक्रमों  से  होने  वाले  लाभों  में  से  पर्याप्त  लाभ

 ऐसे  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  की  निगरानी  रखने  के  लिए  गठित  की  गई  विभिन्‍न  समितियों
 में  उन  समुदायों  के  सदस्यों  को  सक्रिय  रूप  से  सम्मिलित  करना  चाहिए  ।

 14,  मेरे  द्वारा  बताएं  गए  सामान्य  मुद्दों  के  अलावा  ऐसी  विभिन्‍न  स्थानीय  समस्याएं  हैं  जो

 अल्पसंख्यकों  के  लिए  अनावश्यक  रूप  में  क्षोभकारी  बन  जाती  उदाहरण  के  लिए  वक्‍फ  सम्पत्तियों

 और  शमशानों  के  अतिक्रमण  से  कुछ  स्थानों  पर  विरोध  और  शिकायतें  पैदा  हुई  ऐसी  समस्याओं

 से  निपटने  के  लिए  शीघ्नतापृवंक  और  संतोषजनक  ढंग  से  समुचित  उपाय  किए  जाने

 15.  अल्पसंख्यकों  की  समस्याओं  पर  लगातार  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ताकि  आशंकाओं
 को  दूर  किया  जा  सके  और  वास्तविक  शिकायतों  का  निवारण  किया  जा  सके  ।  इसके  लिए  गृह
 मंत्रालय  में  एक  विशेष  एकक  श्लोला  जा  रहा  है  जिससे  अल्पसंख्यकों  से  संबंधित  मामलों  को

 निपठाया  जा  सकेगा  ।

 है



 लिखित  उत्तर  22  1985

 एयर  इष्डिया  के  कर्मचारियों  के  माई/बहूनों  के  लिए  ति:धल्क ..
 विसानम  यात्रा  सुविधा

 4288.  श्री  भ्रानन्द  सिह  :  क्‍या  पर्यटन  श्रोर  लागर  विसानसन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारत  में  विभिन्‍न  केन्द्रों  पर  कार्यरत  एयर  इण्डिया  के

 चारियों  के  भाइयों  और  बहनों  इफे  लिए  निःशुल्क/रियायती  किमान  यात्रा  सुविधा  फरवरी/मार्च,
 1980  से  भारत/जापान  और  भारत/भआस्ट्रेलिया  क्षेत्रों  क ेलिए  बन्द  कर  दी  गई

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  से  बाहर  भारत/जापान  और  भारत/आस्ट्रेलिया  क्षेत्रों  के
 अतिरिक्त  अन्य  क्षेत्रों  में  कार्य  कर  रहे  कमंचारियों  को  उनके  भाइयों  और  बहनों  के  लिए  अभी  भी

 विमान  यात्रा  सुविधा  दी  जा  रहो

 यदि  तो  उसके  कया  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  स्थिति  को  सुधारने  का  यदि  तो कब  और

 (5)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यटन  झौर  नागर  विमानन  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  भन्त्रो  श्रतोक  :  से

 इस  बात  का  ध्यान  रले  बिना  कि  कर्मचारी  भारत  में  काम  कर  रहा  है  या  विदेश

 जापान  और  भारत-आस्ट्रेलिया  सक्टरों  पर  जनवरी/फरवरी,  1980  में  एयर  इन्डिया  के  कर्मचारियों

 के  भाइयों  और  बहिनों  को  यात्रा  सुविधाएं  बन्द  कर  दी  गई  इत  सैक्टरों  पर  त॑  नात

 अविवाहित  विमान  परिचारिकाओं  के  मामले  में  उनकी  बहिनों  को  यात्रा  सुविधाओं  के  हस्तांतरण
 की  अनुमति  दी  गई  थी  ।  उन  मामलों  में  जहां  उनकी  कोई  बहिन  न  हो  अथवा  बहिन  न  जा  सकती

 यात्रा  की  ऐसी  सुविधा  उनके  भाई  को  दी  गई  ।  इसके  कमंचारी  की  भारत  या  विदेश

 में  तैनाती  की  बात  को  ध्यान  में  रखे  बिभारी  की  स्थिति  में  अनुकंपा  के  आधार  पर  उपर्युक्त
 सैक्टरों  पर  भाइयों  और  बहिनों  को  यात्रा  सुविधाओं  के  हस्तांतरण  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।

 उपर्युक्त  सेक्टरों  पर  भाइयों  और[बहिनों  को  हस्तांतरण  सुविधा  को  बन्द  करने  का  इन

 सैक्टरों  पर  भारी  बुकिंग  के  कारण  लेना  पड़ा  ताकि  इन  सैक्‍टरों  पर  कर्मचारियों  के  पति/पत्नी  और

 उनके  बच्चे  यात्रा  कर  क्‍योंकि  इत  संबंध  में  कर्मचारियों  से  कई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  थे  और
 श्रम  संपर्क  समिति  में  इन  पर  काफी  विचार-विमर्श  हुआ  इस  संबंध  में  भारत-जापान  और

 भारत-आस्ट्रेलिया  सक्‍्टरों  पर  काम  कर  रहे  स्टाफ  में  कोई  भेद-भाव  नहीं  सिवाय  इस  बात  के

 कि  इन  सैक्टरों  पर  तैनात  अविवाहित  विभान  परिचारिकाओं  को  उपलब्ध  सुविधा  अन्य  जगहों  पर

 तैनात  विभान-परिचारिकाओं  को  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 और  चूंकि  ये  निर्णय  कर्मचारियों  के  अनुरोध  पर  और  श्रम  संपर्क  समिति
 परामर्श  करके  लिए  गये  थे  इसलिए  इन्हें  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 हवाई  झड़डों  पर  सजदरों  को  समजरो

 4289.  प्रो०  संफुह्दीन  सोज  :  क्‍या  पयंटन  प्ोर  सागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  हवाई  अड्डों  पर  तैमित्तिक  मजदूर  काम  पर  लगाये  जाते

 क्या  मानक  श्रमिकों  के  अतिरिक्त  भी  नैमित्तिक  मजदूर  लगाये  जाते

 क्‍या  मजदूरों  को  ठेके  के  माध्यम  से  लगाया  जाता  यदि  तो  ठेकेदारों  को किस

 दर  पर  कमीशन  का  भुगतान  किया  जाता  और

 मजदूरों  को  कुल  कितनी  मजदूरी  दी  जाती  है  ?

 परयेटन  झर  नागर  बिमानन  सन्‍्त्रासय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  ध्रशोक  :  और

 यहायपि  वायुदृत  कोई  नैमित्तिक  मजदूर  नियुक्त  नहीं  करती  परन्तु  इंडियन  एयरलाइन्स

 छुट्टी  पर  रहने  वाले  कर्मचारियों  के  स्थान  पर  नैमित्तिक  मजदूर  नियुक्त  करती  एयर  इंडिया

 गैर-हाजिर  अकुशल  नियमित  कर्मचारियों  के  स्थान  पर  तथा  मौसमीय  कार्य  के  देखने  के
 लिए  नैमित्तिक

 मजदूर  नियुक्त  करता  है  ।

 नहीं  ।

 (a)  नैमित्तिक  मजदूरों  को  मंजूरी  इस  प्रकार  दी  जाती  है  :---

 इन्डियन  एयरलाइम्स

 लोडर  सहायक  ड्राइवर

 रुपए  पे  रुपए  पैसे

 तथा

 शहर  32  15  36  85

 अन्य  शहर  31  50  35.  65

 एपर  इण्डिया

 एयर  इंडिया  नैमित्तिक  मजदूरों  को  पूरे  8  घन्टों  के  लिए  20  रुपए  प्रतिदिन  की  दर  तथा
 धार  धन्टों

 के  लिए  10  रुपए  की  दर  से  भुगतान  करता

 लाटरियों  का  वुदपयोग

 4290.  भी  अगस्ताथ  पटसायक  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  जो  आरम्भ  में  शारीरिक  दृष्टि  से  विकलांग  व्यक्तियों
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 ____  वंद्धावस्था ््ध्ट्टऊछौा"फफफफफजज"जफप-हफप/०थह/ण/७"/ण/:--

 निर्माण  वद्धावस्था  पेंशन  देने  आदि  के  लिए  तथा  रोजगार
 :

 गई  अब  वे  समाज

 .  लिखित  उत्तर

 को  सहायता  अस्पतालों  का
 के

 का  आसान  अवसर  प्रदान  करने  संबंधी  आदर्शों  की  प्राप्ति  के  लिए  शुरू  के

 के  पहले  से  ही  धताढ॒य  व्यक्रितयों  का  और  धन  एकत्रित  करने  का  स्रोत  बन  गई

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  सरकारी  अधिकारियों  की  मिली-भगत  से  कुछ  एजेन्ट  बड़ी

 संख्या  में  टिकटें  खरीदकर  और  उन्हें  अन्यों  में  वितरित  करके  उस  व्यापार  पर  एकाधिकार  जमा

 रहे  हैं  और  लाटरी  निकलने  वाले  दिन  वे  अन्य  छोटे  एजेंटों  का  भी  हक  मार  लेते  भोर

 '
 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  राज्य  लाटरियों  के  लाभ  के  उच्ति  वितरण  के

 लिए  एक  समान  नीति  तैयार  करने  का  है  ताकि  छोटे  टिकट  विक्रेता  लाटरियों  से  होने  वाले  लाभ  में

 अपने  हिस्से  से  वंचित  न  रहने  पाएं  ?

 उद्योग  भोर  कम्पनी  कार्य  सन्‍त्रालय  तथा  गृह  भन्‍त्रासय  में  राज्य  भम्जरे  आरिफ

 मोहम्मद  से  राज्य  सरकारें  विकास  शैक्षणिक  तथा

 सांस्कृतिक  खेल-कृद  कल्याण  और  राहत  उपायों  आदि  की  लागत  पूरी  करने  के  लिए
 सामान्यतः  अपने  वित्तीय  साधनों  को  बढ़ाने  के  लिए  लाटरियां  आयोजित  करती  हैं|  हालांकि
 कांश  राज्य  सरकारें  विभागीय  तौर  से  लाटरियां  चलाती  हैं  फिर  भी  उनमें  से  कुछ  एकमात्र
 भायोजक  एजेंटों  द्वारा  इनको  चलाती  हैं  ।  1984  में  सभी  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  आदि

 को  कुछ  दिशा  निर्देश  जारी  किए  गए  थे  जितमें  लाटरियों  के  संचालत  को  नियमित  करने  के  लिए

 कहा  गया  इन  दिशा-नि्देशों  में  टिकटों  के  मूल्यों  क ेकम  से  कम  50%  के  पुरस्कार  देने  और

 कम  से  कम  15%  शुद्ध  लाभ  की  व्यवस्था  थी  ।  10,000  र०  से  अधिक  कीमत  के  पुरस्कार  राज्य

 सरकारों  द्वारा  सीधे  वितरित  किए  जाने  आवश्यक  सरकार  के  पास  लाटरी  एजेंटों  और  सरकारी

 कमंचारियों  के  बीच  किसी  गुप्त  सहमति  की  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 विजयवाड़ा  हवाई  झड़ड  का  विकास

 4291.  भ्री  बी०  शोभनाव्रोश्वर  राव  :  क्या  पर्यटन  और  शागर  विभानन  मन्‍्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विजयवाड़ा  हवाई  अड्डे  पर  आने-जाने  वाले  यात्रियों  की  संख्या  में  बृंदि  हो

 रही

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  प्रकार  को  वृद्धि  की  प्रतिशतता  के  वर्षवार

 आंकड़े  क्‍या
 हर

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इस  हवाई  अडड़े  से  आने-जाने  वाले

 यात्रियों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  हवाई  अडे  पर  उपलब्ध  मौजूदा  सुविधायें

 अपर्याप्त

 4 न
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 कया  बढ़ते  हुए  यातायात  के  अनुरूप  इस  हवाई  अड्डे  का  विकास  करने  की  कोई  भावी

 योजना  और  ः

 (8)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यटन  ओर  तागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रशोक  :

 हां  ।
 -

 विजयवाडा  से  और  तक  यात्री  यातायात  तथा  पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  प्रतिशत

 वद्धि  के  ब्यौरे  निम्न  प्रकार  हैं  :---

 वर्ष  सवार  होना  ९;  बृद्धि

 1982-83  8272  --  7642  —

 1983-84  11525  39  10684  40

 1984-85  15570  35  14763  38

 हां  ।

 और  (&)  विजयवाड़ा  हवाई  अड्डे  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  में  विकसित

 करने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  वह  बोइंग  737  विमान  के  प्रचालन  के  लिए  उपयुक्त  हो  सके  ।  सातवीं

 योजना  के  मसौदे  में  निम्नलिखित  निर्माण  कार्यों  के  व्यवस्था  की  गई  है  :

 (i)  धावन  पथ  और  सम्बद्ध  पेवमेंटों  का  विस्तार  और

 (ii)  नए  अन्तस्थ  कार  पाक  और  सम्पक  मारे  का

 (iii)  प्रचालन  दीवार  का

 (iv)  बिजली  पूर्ति  में  और

 (५)  जल  पूर्ति  में  बढ़ोत्तरी  ।

 कोचोन  हवाई  अडड़े  की  स्थानांतरित  करना

 4292.  श्री  वश्कप्त  वया  पर्यटन  भ्रौर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  बड़े  विमानों  के  उतरने  को  सरल  बनाने  के  लिए  कोचीन  हवाई  अड्डे  को

 अलप्पी  जिसे  में  शेरथलाई  स्थानांतरित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  स्थल  का  निरीक्षण  करने  हेतु  सम्बद्ध

 कारियों  को  भेजने
 के

 लिए  तत्काल  कदम  उठाने  का  है
 ?

 फ
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 पर्यटन  पझोर  सागर  विभातन  सस्त्रालय  में  राज्य  सस्त्रो  प्रश्लोक  :

 हां  ।  ॥ं

 फिलहाल  किसी  अधिकारी  को  भेजने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  केरल  राज्य

 सरकार  से  कुछ  ब्योरे  प्राप्त  होने  पर  इस  पर  विचार  किया  जाएगा  ।  बे

 उड़ीसा  में  पर्यटक  गाइडों  हारा  ध्रनुभव  की  जा  रहो  कठिनाइयां

 4293.  क्री  लक्ष्मण  सलिक  :  क्‍या  पर्यटल  झोर  नागर  विमानत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बाहरी  ट्रेवल  एजेंसियों  द्वारा  उड़ीसा

 की  यात्रा  पर  जाने  वाले  पर्यटक  दलों  के  साथ  भेजे  जा  रहे  गाइडों  के  कारण  उड़ीसा  के  मान्यता

 प्राप्त  पर्यटक  गाइडों  को  कठिनाइयों  का  सामता  करना  पड़  रहा

 क्या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  अमान्यता  प्राप्त  गाहडों  की  सेवायें  ले  रहा

 जिससे|मान्यता  प्राप्त  गाइडों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पर्यटन  झौर  नागर  विमानन  सम्त्रासय  में  राज्य  सन्त्रो  श्रशोक  :  और

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हण  यात्रा

 4294.  क्रो  मोहन  साई  पटैल  :  क्‍या  विदेश  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 वर्ष  1984  के  दोरान  पवित्र  तीर्थ  स्थल  मक्का  और  मदीना  की  यात्रा  के  लिए  कितने

 लोगों  ने  आवेदन  किया  और  उनमें  कितने  लोगों  को  अनुमति  दी

 क्या  हज  यात्रा  की  अनुमति  देने
 के  लिए  कोई  मानदण्ड  निर्धारित  किये  गये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 हज  तीथ्थ॑यात्रा  के लिए  इस  वर्ष  विशेषकर  गुजरात  कितने  आवेदन

 प्राप्त  हुए  तथा  कितने  लोगों  को  अनुमति  दिए  जाने  की  संभावना

 क्या  यह  सच  है  कि  हजट्टूपर  जाने  की  अनुमति  न  मिलने  के  समय  अनेक  लोगों  को

 निराशा  हुई  और
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 (%)  वदि  तो  ओर  अधिक  लोगों  को  हज  यात्रा  पर  भेजने  के  लिए  क्‍या  उठाए
 जा  रहे

 विदेश  सन्जालय  में  राज्य  सरत्री  खुशोंद  मालभ  :  आंकड़ों  का  ब्योरा  इस
 समय  उपलब्ध  महीं  इन्हें  एकत्रित  किया  जा  रहा  है  और  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया

 कण

 और  हां  ।  सऊदी  अरब  की  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  मानदंड  में
 बिलित  श्रेणियों  के  लोग  हज  के  पात्र  नहीं  हैं  :

 (i)  थे  व्यक्ति  जिन्होंने  पिछले  पांच  वर्षों  में  हज-यात्रा  की  ।

 (४)  लम्बी  संचारी  बीमारियों  से  पीड़ित  व्यक्ति  ।

 (॥)  2  से  16  वर्ष  तक  की  आयु  के  बच्चे  !

 (१२)  20  सप्ताह  से  अधिक  समय  के  गर्भ  वाली  महिला  तीर्थ  यात्री  ।  इनके  अतिरिक्त

 सरकार  के  कोटे  से  सीटों  के  आबंटन  के  लिए  उन  व्यक्तियों  को  प्राथमिकता  दी

 जाती  है  जो  60  वर्ष  से  अधिक  आयु  के  हों  ।

 विमान  से  यात्रा  के  लिए  कुल  20,673  लोगों  के  और  समुद्री  जहाज  से  यात्षा  करने

 के  लिए  26,500  आवेदन-पत्र  आए  थे  ।  आवेदकों  के  राज्य-वार  आंकड़े  इस  समय  उपलब्ध  नहीं  है

 इनका  पक्का  पता  लगाया  जा  रहा  है  |

 जहां  तक  गुजरात  राज्य  का  संबंध  विमान  द्वारा  यात्रा  करन ेक ेलिए  585  आवंटित

 कोटे  के  लिए  2,385  लोगों  ने  आवेदन  दिए  थे  जिनमें  से  अन्तिम  रूप  से  अन्य  राज्य  द्वारा  वापस  दी

 बह  सीटों  का  प्रयोग  करके  1,250  आवेदकों  को  भेजा  गया  गुजरात  से  समुद्री  जहाज  से  यात्रा  करने

 के  लिए  2,502  भावेदक  ये  जिनमें  से  1,064  जा  चुके  हैं  ।

 (¥)  भोर  थह  बहुत  मुमकिन  है  कि  बहुत  से  लोग  हज  के  लिए  न  जा  सकते  के

 कारण  निराघ  हुए  हों  ।  विदेशी  मुद्रा  के  प्रतिबंधों  के  कारण  हज  तीथे  यात्रियों  के  कोटे  की  कुल
 संख्या  को  बढ़ाना  हमेशा  संभव  नहीं  है  ।

 बायुदत  सेवाएਂ

 4295.  आओ  डाल  अस्द  जेस  :  कया  पर्यटन  धौर  तागर  बिसानस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंमे  कि  :

 किसो  स्थान  को  वायुदृत  सेवा  से  जोड़ने  के  लिए  न्यूनतम  शर्तों  का  ब्यौरा  क्‍या

 ऐसे  स्थानों  को  बायुद्तत  सेवा  के  माध्यम  से  न  जोड़ने  के  क्या  कारण  जहां  पर  इन

 शर्तों  को  पहले  ही  पूरा  कर  लिया  गया  और
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 उन  स्थानों  के  नाम  क्या  जिन्हें  वायूदूत  सेवा  के  माध्यम  से  जोड़ा  जा  रहा  है  ?

 पर्यटन  ध्लौर  मागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ध्रशोक  :

 दूत:द्वास

 किसी भी नए स्टेशन को विमान सेवा से जोड़ने के लिए उपयुक्त आधार भूत सुविधा तथा पर्यात्त विमान क्षमता भौतिक अरपेक्षाएं आवश्यक इसके यह भीं सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि इस स्टेशन को प्रचालन आध्िक दृष्टि से साध्य होंगे तथापि उन मामलों में विशेष रूप ध्यान दिया जाता है जहां कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण पर्यटन और ओऔद्योगिक महृत्व के स्थानों को विमान सेवा की व्यवस्था आवश्यक समझा जाता है । उपयुक्त मानदंड के आधार पर जिन स्टेशनों का चयन किया गया है वायदूत द्वारा उन्हें प्रावस्थाबद्ध रूप से विमान सेवा से जोड़ा जा रहा है । वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान निम्नलिखितਂ स्टेशनों को जोड़ने के प्रस्ताव पर सरकार गम्भी रता से विचार कर रही है पासीघाट बारंगल और राजौरी और किश्टवार को जम्मू और काश्मीर से विमान सेवा द्वारा जोड़े जाने की आंधधिक साध्यता का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण भी किया जा रहा केरल द्वारा सातवों योजमा के लिए साधन जुटाया जाना 4296, थ्री सुरेश कुरूप : क्या योजना भन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : केरल राज्य छठी योजना में कितनी धनराशि जुटाने के लिए सहमत हुआ था और राज्य द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि जुटाई केन्द्र छठी योजना के दोरान केरल राज्य को कितनी धनराशि देने के जिए सहमत हुआ और केन्द्र सरकार ने वास्तव मेँकितनी धनराशि दी ? योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री के० हझार० ; करोड के मूल अनुमान के केरल सरकार ने छठी योजना की अवधि में करोड रु० जुदाए हैं । सज्य की छठी योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में केरल को 430 करोड २० की घनराशि आबंटित की गई थी । केन्द्र सरकार ने छठी योजना की अवधि में 482.98 करोड़ रु० की केन्द्रीय दी इसके रिजवे बँक के अपने ओवरड्राफ्ट का निपटान करने के लिए 3] मार्च
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 तक  राज़्य  सरकार  को  136.19  करोड़  रु०  का  मध्यावधि  ऋण  दिया  गया

 नेडभानगाड  पोलर  उपग्रह  प्रक्षेपण  वाहन  एकक
 का  निर्माण  पूरा  होना

 4297.  भ्री  टी०  बशीर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  नेड्मानगाड  में  पोलर  उपग्रह  प्रक्षेपण  वाहन  एकक  का  निर्माण  कब  तक  पूरा

 हो

 इस  परियोजना  की  कुल  लागत  कितनी

 इस  परियोजना  पर  अब  तक  कितनी  धनराशि  व्यय  की  जा  चुकी  और

 चालू  वर्ष  के  लिए  कितनी  घनराशि  का  आबंटन  किया  गया  है  ?

 ह  विज्ञान  प्लोर  प्रोद्योगिकी  सन्त्रालय  तथा  महासागर  परमाण  प्रंतरिक्ष  शोर

 इलैक्ट्रोनिक्स  विभागों  में  राज्य  सम्त्री  शिवराज  बो०  समग्र  भारतीय

 अंतरिक्ष  कार्यक्रय  के  भाग  के  रूप  में  ध्रवीय  उपग्रह  प्रमोचक  राकेट  के  विकास  के  साथ-साथ

 धारतीय  अंतरिक्ष  अनुसंधान  संगठन  '  के  कुछ  भावी  कार्यक्रमों  की सहायता  के  लिए  कुछ  सुविधाओं
 को  नेडमानगाड  के  निकट  '  बलियामाला  में  स्थापित  किया  जा  रहा  ध्रवीय  उपग्रह  प्रमोचक

 राकेट  यूनिट  के  नाम  से  कोई  भी  पृथक  यूनिट  नेडुमानगाड  में  स्थापित  नहीं  की  जा  रही  इन

 सुविधाओों  के  सिविल  कार्यों  से  संबंधित  भाग  के  इस  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  तक  पूरा  होने  की

 संभावना  है  ।

 वलियामाला  सुविधाओं  की  कुल  लागत  27.50  करोड़  रुपये  है  ।

 वलियामाला  सुकिधाओं  पर  अब  तक  13.00  करोड़  रुपये  की  राशि  खर्च  की  जा

 चकी

 चालू  वर्ष  के  लिए  8.30  करोड़  रुपये  की  धनराशि  का  आबंटन  किया  गया

 होटलों  के  निर्माण  के  लिए  निजो  उद्यमियों  को  ऋण

 4298,  थ्रो  मोतीलाल  सिह  :  नया  पर्यटन  और  भागर  घिसानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करगे  कि  :

 होटलों  के  निर्माण  के  लिए  भिजी  उद्यमियों  को  ऋण  देने  के|मापदंड  और  शर्तें  क्या

 भंजूर  किए  गए  ऋणों  की  संख्या  और  राशि  क्या  है  विभिन्न  राज्यों  में  ऋण  की  मात्रा

 क्रम  में  उन  पार्टियों  के  नाम  क्‍या  जिन्हें  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  ऋण  दिए  गए

 हु
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 पिछले  तीन  वर्षों  की  क्या  ठोस  उपलब्धियां  हैं  और  आगामी  पांच  वर्षों  के  दोरान  क्‍या

 उपलब्धियां

 इस  समय  होटलों  का  किस  आधार  पर  वर्गीकरण  किया  जाता  और

 (&)  क्‍या  सरकार  का  होटलों  को  विभिन्‍न  स्टार  वर्गों  में  वर्गीकृत  करने  के

 मान  मापदंड  को  बदलने  का  है  और  यदि  तो  उसका  सम्पूर्ण  ब्यौरा  क्या  है  और  अब  तक  कया

 कारंगाई  की  गई  है  ?

 पर्यटल  झोर  नागर  विमानन  संत्रालय  में  राज्य  मग्त्री  भ्रशोक  कुमार
 :

 विवरण  एक  संलग्न  है  ।

 विवरण  दो  संलग्न  है|

 तीन  वर्षों  के  दोरान  दिए  गए  की  सहायता  से  लगभग  4000  अतिरिक्त

 होटल  कमरे  जुटा  पाना  संभव  होगा  ।  आगामी  पांच  वर्षों  की  उपलब्धियां  होटल  उद्यमकर्ताओं  से

 ऋण  के  लिए  मिलने  वाले  आवेदनों  के  अन्तर्वाह  पर  निर्भर  करेंगी  ।

 (4)  केन्द्रीय  होटल  ओर  रेस्तरां  अनुमोदन  तथा  वर्गीकरण  समिति  और  राज्य  स्तर  को
 समितियां  विभिन्‍न  स्टार  श्रेणियों  के  अंतर्गत  होटलो|का  वर्गीकरण  इसके  प्रयोजनार्थ  निर्धारित
 दंडों  के  अनुसार  करती  है  ।

 (3)  फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 विवरण--एक

 ऋणों  को  सरज्रों  के  लिए  मानदष्ड  :  प्रव्तकों  की  सामरथ्य  और  सक्षमता  को  ध्यान  में  रखने
 के  अलावा  परियोजना  की  तकनीकी  और  आधिक  दृष्टियों  से  व्यवहायंता  के  आधार  पर

 ऋणों(की  मंजूरी  की  जाती  है  ।

 शर्तें  :--

 1,  पाज्नता  :  भारत  में  इन्कार्पोरेटेड  और  रजिस्टर्ड  कोई  भी  ऐसी  लिमिटेड  कंपनी  अथवा
 कोपरेटिव  सोसाइटी  जो  होटल  उद्योग  में  लगी  है  अथवा  लगने  प्रस्ताव  रखती  है  तो  वह  भारतीय
 ओऔद्योगिक  वित्त  निगम  से  ऋण  की  मंजूरी  के  लिए  पात्र

 2.  ब्याज  वर  :

 1.  मूल  ऋण  दर  14%  प्रति  वर्ष  अधिसूचित  पिछले  जिलों/क्षेत्रों  के  लिए  प्रस्तावित
 गए  यूनिट  ऋण  पर  ब्याज  की  12.5%  प्रति  वर्ष  की  एक  रियायती  दर  के  निम्नलिखित  सीमाओं
 के  अधीन  रहते  हुए  हकवार  हैं  :--
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 श्रेणी  जिलों  में  परियोजनाओं  के  लिए  :  5.00  करोड़  रु०

 जिल्लों  में  परियोजनाभों  के  लिए  ;  3.00  करोड़  रु०

 श्रेणी  जिलों  में  परियोजनाओं  के  लिए  :  2.00  करोड़  रु०

 यदि  होटल  संस्थाएं  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  को  की  गई  अपनी  वचन  बढधताओं  के

 पूर्ति  करने  में  कोई  चक  नहीं  करती  हैं  तो  वे  भारतीय  औद्योग्रिक  वित्त  निगम  द्वारा  मंजूर  ऋण
 )  की  जिनकी  अधिकतम  सीमा  75.00  लाख  रु०  पर  की  लागू  दर  के

 मामले  ब्याज  की  इमदादी  दर  यानी  10%  ब्याज  इमदाद  के  हकदार  हैं  ।

 IL.  चूक  के  मामले  में  चूक  की  अवधि  के  लिए  2%  प्रति  वर्ष  की  दर  से  निणित

 हरजाने  लिए  जाते  हैं  ।

 3.  सुरक्षा  :  ऋण  निम्नलिखित  द्वारा  प्रतिभूत  होंगे  :

 1.  होटल  की  अचल  परिसम्पत्तियों  का  संयुक्त  विश्वास  बंधक  और  साथ  ही  चल
 सम्पत्तियों  का आडमान  )

 IL.  अलग-अलग  मामलों  पर  निर्भर  रहते  हुए  प्रवर्तकों  की  निजी  गारंटियां  ।

 4.  झनुसोवन  :  विचाराधीन  होटल  परियोजना  को  निम्नलिबिलित  भामलों  में
 संबंधित  स्थानीय  प्राधिकरणों  से  अपेक्षित  अनुमोदन  प्राप्त  करने  होंगे  :--

 1.  होटल  परियोजना  स्थापित  करने  के  लिए  पर्यटन  विभाग  का  अनुमोदन  ;

 1.  बिल्डिंग  प््ांस  आदि  के  मामले  में  स्थानीय  प्राधिकरणों/नागर-विमान  प्राधिकरणों  के
 अनू  मोदन  ;

 मल  कचरा  एल०  पी०  जी»  स्टोरेज  बायलरों  और  अग्नि
 शमन  प्रतिष्ठापन  के  मामले  में  स्थानीय  प्राधिकरणों  से  क्लियरेन्स  ;

 IV.  पानी  और  ईंधन  कनेक्श्ननों  के  लिए

 ४.  जहां  आवश्यक  हो  वहां  पूंजीगत  सामान  क्लियरेंस/आयात  और

 VI.  विदेशों  से ऋण  एकत्र  गैर-निवासियों  आदि  से  अंशदान ।  ं  एकत्र  करने  के  लिए
 जहां  लागू  हो  वह्‌ਂ  सरकार/मारतीय  रिजवं  बैंक  का

 ह

 अन्य  निर्धारित  सामान्य  शर्तों  का  संबंध  बोर्ड  को  व्यापक  आधार  प्रमल  कार्यपालकों
 को  नियुक्‍्तित  द्वारा  उपयुवत  प्रबंध  विपणन  तथा  विक्रय  और  साथ  ही  जहां  कहीं  भी  जरूरी
 हो  वहां  टाई-अप  के  रूप  में  होटल  के  परिचालन  के  लिए  संतोषजनक  प्रबंध  और  स्टाफ  के  प्रशिक्षण
 आदि  से  है  ।
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 गत  तीन  वर्षों  स्र्यात्‌  1922-83,  1983-84  झोर  1984-85  के  बौरान  विभिन्‍्त  राष्ष्यों  में

 पार्टियों  के  नाम  झभौर  उन्हें  मन्‍्जूर  किए  गए  ऋण  पत्रों  की  राशि  को  द्शाने  वाला  जिवरण  ;

 वर्ष  ऋम०  पार्टी  का  ,  मंजुरी  ऋण  राज्य  का

 सं०  की  शशि  नाम

 ]  2  3  4  ाः

 रा  रुपये

 4.  सी०  जे०  इंटरनेशनल  होटल  लि०  225.00  दिल्ली

 2.  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  18.00.  दिल्ली

 3.  होटल  श्रीलेखा  इंटरकांटीनेन्टल

 मद्रास  10.00...  तमिलनाडु

 4.  सन  बीम  होटल्स  लि०  35.00.  चण्डोगढ़

 5.  कासमोपालिटन  होटल्स  लि०  दिल्‍ली

 6.  सिद्धार्थ  इंटरकांटीनेन्टल  होटल्स
 लि०  62.50  दिल्‍ली

 7.  होटल  लीला  वेंचर

 बम्बई
 60.00  महाराष्ट्र

 11.  मैक  चालंस  ब्रांदर्स

 बंगलौर  50.00  कर्नाटक

 9,  डोलकिन  हीटल्स

 विशांखापत्तनम  62.50  आंध्र  प्रदेश

 होटल  साहिल  बंबई  60.00  महाराष्ट्र

 गुजरात  होल्टस  लि०

 बड़ौदा
 50.00  गुजरात

 एशियन  होटल्स  लि०  दिल्ली

 बेंकटरमणन्‌ होटल्स हैदराबाद आंध्र प्रदेश प्लेजैंट होटल्स मद्रास - तमिलनाब 84
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 15.  सी०  जे०  इंटरनेशनल  होटल्स  लि०  110.00  दिल्ली

 16.  आगरा  कंसट्रक्शन  कं०  ह
 जिला  आगरा  85.00  उत्तर  प्रदेश

 17.  भारतीय  होटल  नियम  लि०  जम्मू  और

 ह्रीनगर  70.00  कश्मीर

 18.  ना्दन  एन्टरप्राइसेज  कारपोरेशन

 लि०  65.00  दिल्ली

 19.  एशियन  होटल  लि०  50.00  दिल्ली

 20.  शांति  विहार  होटल्स
 जिला  मद्रास  45.00  तमिलनाडु

 21,  कासमोपालिटन  होटल्स  लि०  37.00  दिल्ली

 22.  बनारध  होटल्स  जिला  वाराणसी  32.00  उसर  प्रदेश

 32.  ब्राडवे  इंटरप्राइसेज  जम्मू  और

 जिला  श्रीनगर  30.00  कप्रमीर

 24,  पंडयान  होटल्स  लि०  जिला  मदुरे  20.00.  _  तमिलनाडु

 ]

 सगहर  का  विकास

 4299.  डा०  चमादोलर  त्रिपांठों  :  वया  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कूंपा  करेंगे  कि  4

 क्‍या  समूचे  विश्व  में  एकता  की  भावना  जगाने  वाले  संत  कबीर  के  निर्वाण  स्थान

 मगहर  का  विकास  करने  की  कोई  योजना  सरकार  के  विचाराष्टीन  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  !

 कारसिक  धौर  प्रशासमिक  सुधार  होर  लोक  शिकायत  तथा  पेस्शन  मंत्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०पी०  सिंह  :  और  :  उत्तर  प्रदेश  के  बस्ती

 जिले
 में

 मगहूर  में  संत  कबीर  की  और  मजारਂ  नामक  एक  स्मारक  है  |  यहूं  स्मारक  उत्तर

 प्रदेश  सरकार  द्वारा  संरक्षित  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  इस  क्षेत्र  के  चहुमुख्चो  विकास  की  एक
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 योजना  तैयार  की  है  जिसमें  निम्नलिखित  कार्य  शामिल  हैं  :--  (1)  स्मारक  की  (ii)
 स्मारक  के  चारों  ओर  (iii)  प्रवेश  मार्गों  को  चौड़ा  करना  तथा  उनमें  सुधार  करना

 तथा  गलियों  में  बत्तियों  की  व्यवस्था  (1५)  सड़कों  का  निर्माण  और  आमो  नदी  पर  बांध

 और  (५)  वनरोपण  का  एक  कार्यक्रम  ।

 [  प्रनुवाद  ]

 सामान  झौर  प्रौद्योगिकी  के  श्लायात  को  भौंति

 4300.  श्रीमती  गोता  सुखर्जो  )  ह
 थी  मुरली धर  »  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बंतांने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 थो  गुरुदास  कामत  |

 *

 बया  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  5  1985  के  ऑफ  इंडियाਂ  में

 शित  इस  समाचार  की  ओर  आकर्षित  कियां  गया  है  जिसमें  वैज्ञानिकों  द्वारा  सानात  और  प्रौद्योगिकी

 के  उदार  आयात  की  नीतियों  का  स्वदेशी  उद्योग  और  पूंजीगत  उपकरणों  और  वैज्ञानिक  तथ

 औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  जैसी  अनुसंधान  एवं  बिकास  संस्थाओं  पर  श्रतिकूल  प्रभाव  पढ़ने  की

 संभावना  पर  बिता  ध्यक्त  की  गई  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है और  उस  पर  प्रकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  झ्रंतरिक्ष  हझोर

 इलेक्ट्रोनिक्स  विभागों  में  राज्य  संत्रो  शिवराज  थो०  :  हां  ।

 एक  काल  संरचना  के  भीतर  हमारी  संस्थाओं  द्वारा  नयी  उन्नतियों  की  क्षमताओं

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  और  अन्त  उत्पादन  की  ग्रुणबत्ता  और  लागतों  में  तीन  संसाधनों  के  लिए
 आवश्यक  राधनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रौद्योगिकी  और  उपकरणों  का  आयात  चयनात्मक  आधार

 पर  चलता  आ  रहा  है  जिससे  कि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  उनके  -  लाभ  लोगों  तक

 प्रभावित  होते  जब  तक  तुलनात्मक  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  होती  है  उससे  संबंधित  वस्तुओं
 के  आयात  की  अनुमंति  नहीं  दी  जाती  ।

 देश  में  विकसित  प्रौद्योगिकी  के  उपयोग  में  सुधार  हो  रहा  है  और  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी

 के  आधार  पर  स्थापित  यूनिट  लगातार  सफलतापुवंक  परिचालित हों  रहे  हैं  ।

 देश  में  विशान  और  प्रौद्योगिकी  संस्थाओं  को  सुधारों  में  सहायक  अवान  करने  के  बतंमान
 ओर  भावों  के  लिए  उपयुक्त  नयी  प्रौद्योगिकी  का  उत्पादन  करनमे  में  एक  बहुत

 भूमिका  अदा  करना  है  ।  सरकारी  विभागों  ओर  उद्योगों  में  उपभोक्‍ताभों  को  इसके  साथ  संजंध
 करके  अनुसंधान  को  सुदृढ़  किया  जाता
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 1907  लिखित  इसर

 अनुसूचित  जाति/झनुसूचित  जनजाति  के  लिए  प्लारक्षित  कोटा  भरने  में  गिराक्ट

 4301.  थी  बनवारी  लाल  बेरवा  :  क्या  पर्यटन  झौर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  संबंधी  समिति  ने

 अपने  प्रतिवेदन  लोक  (1973-75)  ओर  चौथे  प्रतिवेदन  लोक

 (1977-78)  में  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  आरक्षित  कोटा  भरने  में

 बट  आने  के  बारे  में  अप्रसन्‍नता  व्यक्त  की  हैं  और  तीन  वर्षों  के  अन्दर  सभी  हर  सम्भव  प्रथास  करके

 पिछला  बकाया  पूरा  करने  की  सिफारिश  की

 यदि  तो  क्या  पिछला  बकाया  पूरा  कर  दिया  गया  है  जैसा  कि  सिफारिश  संख्या

 14  में  सूझ्नाव  दिया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पर्यटन  झोर  नागर  विमानन  संत्रालय  में  राज्य  अशोक  :  से

 :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
 ह

 में  भारतोय  दतावास  का  खोया  बेला

 4302.  श्री  श्रीवहलम  पाणिग्रहों  :  क्‍या  बिवेश  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  मालूम  है  कि  चेकोस्लोवाकिया  में  हमारे  दूतावास  का  एक
 नयिक  थैला  गुम  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उसे  ढूंढने  और  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  की

 वृत्ति  न  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 विदेश  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झ्रारिफ  सोहम्मद  :  हां  ।

 प्राग  स्थित  हमारे  राजदूतावास  ने  अपना  थैला  संख्या
 चेंक  एयरलाइन  को  3  1985  को  भारत  भेजने  के  लिए  सौंपा  था|  यह  धैला  3

 महीने  से  अधिक  समय  से  लापता  था  ।

 प्राग  स्थित  हमारा  राजदूतावास चे  फ्ोस्लोवाकिया  के  विदेश  मंलालय  और  चैक



 लिखित  उत्तर  ह  22  1985

 लाइन  से  इस  संबंध  में  निरन्तर  संपर्क  बनाए  इस  थैले  का  चैक  प्राप्चिकारियों  ने  पता  लगाकर

 lo  1985  को  प्राग  में  हमारे  राजदृताब/स  को  सौंप  दिया  है  |  थले  की  मुहरें  सही  तरीके  से

 लथों  हुई  पाई  गई  ।  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  घटनाएं  न  इसके  लिए  आवश्यक  कदम  उठाए
 जा  रहे  हैं  ।

 ]

 8  घंटे  की  ड्यूटी  के  बाद  समयोपरि  भर  को  मंजूरी

 4303.  श्री  राम  पूजन  पटेल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  के  कमंचारियों  को  आठ  घंटे  की  ड्यूटी  पूरी  करने  के  बाद

 परि  भत्ता  मंजर  करने  के  आदेश  जारी  कर  दिए

 क्‍या  कमंचारियों  को  अब  कार्यालय  बन्द  होने  के  तुरन्त  बाद  से  समयोपरि  भत्ता  दिया

 जा  सकता  है  अथवा  उनको  बन्द  होने  के  एक  घंटे  के  बाद  से  समयोपरि  भत्ता  दिया  जाता  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कामसिक  हझोर  प्रशासनिक  सुधार  झोर  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  पी०  सिंह  :  से  :  विद्यमान  अनुदेशों  के

 उन  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  जिन्हें  कार्यालय  समय  के  बाद  समयोपरि  कार्य  करना

 पड़ता  निर्धारित  कार्य  के  घंटों  से  पूर्व  और  बाद  में  किए  गए  समयोपरि  कार्य  की  पूरी  अवधि  के

 फ्री  ड्यूटी  के  एक  धंटे  को  कम  समयोपरि  भत्ता  अनुज य  होता  इस  संबंध  में  कोई

 नए  आदेश  जारी  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 |
 भारतीय  जल  में  तेल  से  प्रदूषण

 4304.  श्री  भ्राशुतोष  लाहा  :  क्‍या  प्रथान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  तेल  उद्योग  द्वारा  फैलाए  जाने  वाले  पर्यावरणीय  प्रदूषण  को

 रोकने  और  भारतीय  जल  में  तेल  फैलने  से  होने  वाले  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  कोई  कार्यक्रम

 तैयार  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाने  का  विचार  और

 भारतीय  जल  में  तेल  फैलने  से  होने  बाले  प्रदूषण  की  निगरानी  के  लिए  क्या
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 1907  )  लिखित  उत्तर

 ध्यवस्थाएं  की  गई  हैं/करने  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोर  :  हां  ।

 से  :  समुद्रीय  विशेषत:ः  गहरे  समुद्र  में  प्रदूषण  के  विभिन्‍न  पहलुओं  की

 जांच-पड़ताल  करने  के  लिए  एक  उच्चस्तरीय  समिति  का  गठन  किया  गया  खोजबीन  एवं  दोहन

 के  तेल  प्रदूषण  पर  निगरानी  रखने  एवं  सामना  करने  के  तेल  खोजी  अभिकरण

 जिम्मेदार  होते  हैं  ।  गोदी  प्राधिकारी  गोदी  क्षेत्रों  में  तेल  प्रदूषण  के  नियंत्रण  एवं  रोकथाम  के  लिए

 जिम्मेदार  होते  हैं  |  वैसे  ही  गहरे  समुद्र  में  तटरक्षक  जिम्मेदार  होते  हैं  ।  तेल  प्रदूषण  को  नियंत्रित

 भी  आरम्भ  किए  गए  हैं  ।

 विश्व  बद्धिजोबी  सम्पत्ति  संगठन

 4305.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  बिवेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  विश्व  भर  में  बुद्धिजीवी  सम्पत्ति  के  संरक्षण  को  बढ़ावा

 देने  हेतु  विश्व  बृद्धिजीवी  सम्पत्ति  संगठन  का  सदस्य  है

 यदि  तो  इसमें  हमारा  योगदान  क्या  और

 यदि  वह  का  सदस्य  नहीं  तो  क्या  सरकार  विश्व

 जीवी  सम्पत्ति  संगठन  जो  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  से  संबंधित  एजेंसी  सदस्य  बनना  आवश्यक

 समझती  है  ?

 विदेश  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुशोंद  झालस  :  भारत  विश्व  बुद्धिजीवो
 सम्पत्ति  संगठन  के  बर्तन  संघ  का  सदस्य  है|  बने  संध  जो सरकारी  तौर  पर  साहित्यिक  एवं
 कलात्मक  कार्य  के  संरक्षण  का  अन्तर्राष्ट्रीय  संघ  1880  में  वर्ने  सम्पन्न  एक  अभिसमय  के  राज्य
 पक्ष  शामिल  हैं  जिसे  पीछे  1971  में  संशोधित  किया  गया

 भारत  ने  1985  में  1,18,789  स्विस  फ्रक  (5,93,945  का  अंशदान  दिया

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ससुद्र  तट  के  तिकट  सकसों  के  सिर्माण  पर  प्रतिबंध

 4306.  श्री  हुसेत  दलवाई  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  कया  भारत  के  प्रधान  मंत्री  ने  सभी  तटवर्ती  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  को  पर्यावरणीय
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 सलखिस  उत्तर  लिखित  उत्तर

 आधार  की  सुरक्षा  हेतु  समुद्र  तट  के  500  मीटर  भीतर  के  क्षेत्र  में  भषनों  के  निर्माण  की  अनुमति  ने

 देने  के  विशेष  अनुदेश  जारी  किए

 (eq)  कया  तटवर्ती  राज्य  निदेशों  का  कड़ाई  से  पालन  कर  रहे  और

 यदि  तो  दोषी  राज्यों  के  विरुद्ध  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 पर्यावरण  प्लौर  दत  संत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  बोर  :  हां  ।

 हां  ।  सरकार  के  ध्यान  में  अभी  तक  निदेशों  के  पालन  न  किए  जामे  के  कोई

 दृष्टांत नहीं  आए  हैं  ।

 ही  नहीं  उठता  ।

 सरकारी  विभागों  में  कैंटोने

 4307.  भरी  बाजबन  रियान  :  क्या  प्रधान  भन्त्री  यह  बता  कृपा  करेंगे  कि

 प्रत्येक  बड़े  शहर  में  कैन्टीन  निदेशक  के  पास  कितनी  विभागीय  कैन्‍्टीनें  पंजीक्षत

 बड़े  शहरों  में  26.9.83  से  1985  तक  विभागीय  कंन्टीनों  के  कर्मचारियों  को  दी

 गई  मजदूरी  और  भस्तों  का  ब्यौरा  कया

 बड़े  शहरों  में  निदेशक  कैन्टीन  के  पास  पंजीकरण  कराए  बिना  केन्द्रीय  के

 विभागों  में  कितनी  कैन्टीनें  चल  रही

 उन्हें  पंजीकृत  न  कराए  जाने  के  क्‍या  कारण

 (३)  उच्चतम  न्यायालय  के  आदेशों  के  अनुसार  बड़े  शहरों  में  विभागीय  कैन्टीनों  में

 तान  के  लिए  प्रबन्ध  समितियों  द्वारा  कितनी  धनराधि  के  ऋण  लिए  गए

 बड़े  शहरों  में  चल  रही  प्रत्येक  विभागीय  कैन्टीन  का  तुलन-पत्र  और  लाभ  तथा  हानि

 के  लेखे  का  विवरण  क्‍या  ओर

 बड़े  शहरों  में  |  1981  से  1985  तक  प्रत्येक  विभागीय  कैन्टीन  में

 कितने  कर्मचारी  भर्ती  किए  गए  ?

 कासिक  झोर  प्रशासनिक  सुधार  शोर  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सन्त्रालय

 तथा  संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  पी०  सिंह  :  श्रेणी  के  नो  शहरों
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 में  से  प्रत्येक  में  जो  विभागीय  कैन्टीन  के  पास  पंजीकृत  उनकी  संख्या  निम्न«

 लिखित  है  :--
 |

 (1)  अहमदाबाद  8

 (2)  बंगलौर  27

 (3)  अम्बई  37

 (4)  कलकत्ता

 (5)  दिल्‍ली  132

 (6)  हैदराबाद  हैं  14

 (7)  कानपुर  6

 (8)  मद्रास  26

 (9)  पुणे  12

 26.9.83  से  आगे  कौन्टीन  कर्मचारियों  को  भुगतान  किए  गए  वेतन  में  मूल

 महुंगाई  अतिरिक्त  महूंगाई  अन्तरिम  मकान  किराया  नगर  प्रतिपूर्ति  भत्ता

 चिकित्सा  भत्ता  और  धुलाई  भत्ता  शामिल  है  ।

 कामिक  और  प्रशिक्षण  विभाग  द्वारा  जारी  किए  गए  अनुदेशों  के  अनुसार  सारे  देश  में
 सभी  केन्द्रीय  सरकारी  कार्यालयों  में  घल  रही  सभी  कैन्टीनों  को  जो  रेलवे  की
 कैन्टीन  निदेशक  के  पास  पंजीकृत  कराना  अपेक्षित  अतः  यह  माना  जाता  है  कि  सभी

 कैम्टीन  निदेशक  के  पास  पंजीकृत  डाक  व  तार  विभाग  की  कंस्टीनें  7.6.85  त्तक  पंजीकृत  नहीं
 थी  ।  फिर  भी  इन्हें  अब  पंजीकृत  किया  जा  रहा

 यह  प्राइन  नहीं

 (४)  इस  विभाग  में  अभी  तक  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  विभिन्‍न  शहरों  की  भिन्‍न-भिन्‍न

 कैंटीनों  द्वारा  5,77,990.22  रुपए  ऋण  के  रूप  में  लिए  गए  हैं  ।

 और  बूंकि  कंटीनों  का  प्रबन्ध  विकेन्धीकृत  है  अतः  इन  मुद्दों  से  संबंधित  सूचना
 केम्प्रीकृत  रूप  में  नहीं  रखी  जाती  है  ।

 मारतोय  खेल  प्राथिकरण  शौर  राष्ट्रीय  लेख  संस्थान  की  शोर  से  खेलों

 का  बिकास  प्रस्ताव

 4308.  भी  श्रार०एम०  भोये  :  क्या  ब्रुथा  कार्य  शोर  खेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे



 लिंखित  उत्तर  24  1985

 क्‍या  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  और  राष्ट्रीय  खेल  संश्यान  मैं  सरकार  से  सातवीं

 वर्षीय  योजना  के  दौरान  कुछ  प्रस्तावों  को  क्रियान्वित  के लिए  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  उस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 युवा  कार्ये  और  खेल  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  आर०  फे०  जयचना  :  और

 :  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  द्वारा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  करने

 के  लिए  प्रस्तावित  मुख्य  योजनाओं  में  स ेअपनाए  गए  स्कलों  सहित  खेल  प्रतिभाशालियों  का  पता

 लगाने  और  शारीरिक  उपयुक्तता  सामान्य  खेलों  के विकास  और

 नीकी  उपस्करों  के  केन्द्रीय  पुलਂ  का  उल्लेख  किया  जा  सकता  है  ।  राष्ट्रीय  लेल  पंटियाला

 ०एस  ०एन०आई०एस०  )  का  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  देश  में  एन०आई०एस०  के  और  अधिक

 क्षेत्रीय  केन्द्रों  की  शरद  कालीन  खेल  केन्द्र  की  उच्च  ऐलटिट्यूड  केन्द्र  की
 रोइंग  ओर  नौका  विहार  केद्धों  की  राष्ट्रीय  प्रशिक्षण  योजना  का  विस्तार  और  खेल

 छात्रावासों  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  सरकार  इन  प्रस्तावों  का  समर्थन  करेगी  बशर्से  कि  संसाधन
 उपलब्ध  हो  ।

 भोपाल  में  यूनियन  कार्याइड  का  अशसस्घान  तथा  विकास  केन्द्र

 4309.  श्री  चित्र  महाता  ]  ह  ५
 »  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 भ  थम्पन  थासस  |

 ‘  कया  यह  सच  है  कि  केन्द्र  सरकार  ने  यूनियन  कार्बाइड  के  अनुसंधान  तथा  विकास

 कैंन्द्र  के पंजीकरण  आगामी  तीन  और  वर्षों  के  लिए  नवीकरण  कर  दिया  है  जबकि  मध्य  प्रदेश
 की  सरकार  ने  इसे  अस्वीकार  कर  दिया  और

 ह

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है और  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विजशान  झोर  प्रोश्चोगिको  सात्रालम  तथा  महासागर  परमाणु  अन्तरिक्ष
 भ्ोर  इलक्ट्रोलिक्स  विभागों  में  राज्य  सन्‍्त्रो  शिवराज  बो०  ;  और  2
 भोपाल  में  मेसर्स  यूनियन  कार्बाइंड  के  अन्तगंत  अनुसंघान  तथा  विकास  केन्द्र  को  अप्रैल  1982  में
 दी  गई  मान्यता  31.3.1985  तक  तीत  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  वैध  आगे  अवधि  बढ़ाने  की

 स्वीकृति  नहीं  दी  गई
 है  ह

 ]  जे
 बन  झ्धिनियम  के  ब््तर्गत  निर्माण  कार्य  के  लिए  प्राप्त  हुए  प्रस्ताव

 4310.  भ्रो  हरीह्  राबत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  ;
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 उनके  मंत्रालय  को  उत्तर  प्रदेश  के  8  पवतीय  जिलों  से  बन

 1980  के  अन्तगंत  स्वीकृति  के  लिए  उक्त  अधिनियम  के  लागू  होने  से  अब  तक  वर्ष-वार  निर्भाण

 कार्य  के  लिए  पूर्ण  तथा  अपूर्ण  कितने  प्रस्ताव  मिले

 उनमें  से  प्रतिवर्ष  जिल्ला-वार  कितने  प्रस्तावों  को  स्वीकृत  किया  गया  और  कितने

 प्रस्तावों  को  अपूर्ण  होने  के  आधार  पर  राज्य  सरकार  को  वापस  किया

 ह  क्या  इस  प्रक्रिया  में  निर्माण  कार्य  के  लिए  स्वीकृति  प्रदान  करने  में  अत्यधिक  विलम्ब

 हुआ  और

 यदि  तो  उनके  मंत्रालय  द्वारा  यह  स्वीकृति  प्रदान  करने
 की  प्रक्रिया  के

 करण  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  झोौर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  :  एक

 विवरण  संलग्त  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 ]

 प्नुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  लोगों  क्री

 4311.  श्री  रास  भगत  पासवान  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1975  के  दौरान  उत्तर  मध्य  राजस्थान  और  दिल्‍ली  में

 सवर्णों  अथवा  डाकुओं  द्वारा  अथवा  पुलिस  मुठभेड़ों  में  अनुसुचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों

 के  कितने  लोग  मारे  गए  और

 इस  सम्बन्ध  में  कितने  लोग  गिरफ्तार  किए  यए  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  राम  बुलारी  :  और  संबंधित

 राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  से  प्राप्त  रिपोर्टों  क ेअनुततार  अनुसूचित  जातियों/अनु-

 सूचित  जनजातियों  के  विरुद्ध  दिनांक  |  1985  को  के  अन्तगंत  के

 मामलों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 अनुसूचित  जातियां  अनुसूचित  जनजातियां

 बिहार  20  1985  03  1985  तक  ..,
 1985  को  छोड़कर  )

 '

 उत्तर  प्रदेश  83  1985  तक )  शून्य  1985  तक )

 राजस्थान  08  1985  तक )  05  1985  तक )

 दिल्ली  झ़्न्य  श्त्य

 ये  तथाकथित  अपराध  गैर  अनुसूचित  जातियों  तथा  गैर  अनुसूचित  जनजातियों  हारा  किए

 गए  अन्य  सूचनाएं  केन्द्र  सरकार  द्वारा  एकत्रित  रखी  नहीं  जातो  है  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  के  झस्तगंत  रासायमिक  श्रासबियों

 को  रोकने  के  लिए  मियम  अनाना

 4312.  भो  शो०  बो०  देसाई  :  क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे-फि  :

 क्या  प्रधान  मन्त्री  ने  जेनेवा  में  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  7]  वें  सत्र  को  सम्बोध्तित
 करते  हुए  भोपाल  में  हुई  त्रासदी  जैसी  त्रासदियों  की  पुनरावृति  को  रोकने  हेतु  संयुक्त  राष्ट्र  के

 विधान  के  अन्तर्गत  नियमों  को  बनाये  जाने  का  आद्वान  किया  और

 यदि  तो  प्रधान  मन्‍्त्रो  के  उक्त  संशोधन  में  कहे  गए  लक्ष्यों-को  करने

 के  लिए  सरकार  का  विचार  संयुक्त  राष्ट्र  में  क्या  अम्य  कार्यवाही  करने  और  किसी  अन्य  संत

 का  पता  लगाने  का-है  ?

 ,  ।  ।
 श्व
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 विदेश  संत्रालय  में  राज्य  सरतो  खुझोव  खालम  :  17  1985  को

 में  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  7।  वें  अधिवेशन  को  संबोधित  करते  हुए  भ्रधान  मस्ती  ने

 भोपाल  दुर्घटना  का  जिक्र  किया  था  और  इस  आवश्यकता  का  भी  कि  पराराष्ट्रीय  निगमों  के  लिए

 एक  सुनिश्चित  आचार  संहिता  की  आवश्यकता  यथा  :

 मानव ने  प्रौद्योगिकी  के  जिन  आयामों  को  विकसित  कर  लिया  उनके  संद्ष  में

 यह  निहायत  जरूरी  हो  गया  है  कि  विकसित  और  विकासशील  देशों  के  बीच  समग्र  सम्बन्धों  को

 एक  नया  रूप  देने  के  बारे  में  सोचा  भोपाल  में  जो  दुर्घटना  जो  कि  अपनी  तरह  की

 सबसे  विनाशक  दुर्घटना  उससे  यह  पता  चलता  है  कि  जहां  उद्योगों  में  प्रौद्योगिकी  बहुत
 सित  वहां  कामगारों  के  लिए  कितना  खतरा  हो  सकता  है  ।  हम  इस  त्रासदी  के  प्रत्यक्ष  औरं

 अप्रत्यक्ष  दुष्प्रभावों  को  कम  करने  के  लिए  कार्रवाई  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  पराराष्ट्रीय  निगमों  की

 इससे  भी  बड़ी  सामाजिक  जिम्मेदारी  का  सवाल  उठता  है  जिसे  राष्ट्रीय  और  अततंर्राष्ट्रीय  स्तर

 पर  किसी  अतंर्राष्ट्रीय  संगठन  में  तय  किया  जाना  चांहिए  ।  आज  यह  पहले  से  कहीं  ज्यादी  जरूरी

 है  कि  इस  प्रकार  के  निगम  किसी  सुनिश्चित  आचार  संहिता  के  अनुरूप  आचरण  ऐसे  और

 उच्चतर  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्रों  में  विकासशील  देशों  के  सामने  इसका  जोखिम  कई  गुना  बढ़  गया  है
 लेकिन  नीतियों  और  प्रथाओं  पर  निगाह  रखने  की  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रक्रियओं  को  और  पराराष्ट्रीय

 नियमों  को  अभी  इस  संदर्भ  में  अभी  एक  रूप  और  आधार  ग्रहण  करना  है  ।

 जिसे  अपने  सीमान्त  क्षेत्रों  में  अत्युन्नत  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  की  आवश्यकता

 उन्नत  देशों  के
 साथ  सहयोग  का  स्वागद  करता  है  लेकिन  हम  हृदय  से  यह  आशा  करते  हैं  कि

 प्रौधोगिक  सूचना  के  संदर्भ  में  यह  आदान-प्रदान  अधिक  खुला  हुआ  होगा  और  सुरक्षा  के  मानकों
 को  कड़ाई  के  साथ  लागू  किया  जाएगा  ।”

 अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  शासी  निकाय  ने  1977  में  बहुर्राष्ट्रीय  उद्यम  और
 जिक  नं  ति  से  संबद्ध  सिद्धान्तों  के  बारे  में  एक  त्रिपक्षीय  घोषणा  स्वीकार  की  इस  धोषणा  में

 सरकारों  पर  यह  दायित्व  डाला  गया  है  कि  वे  इस  बात  का  सुनिश्चय  करें  कि  बहुर्राष्ट्रीय  और

 राष्ट्रीय  दोनों  प्रकार  के  उद्यम  अपने  कर्मचारियों  के  लिए  सुरक्षा  और  स्वास्थ्य  के  लिए  पर्याप्त
 मानक  स्थापित  इसमें  आगे  यह  भी  कहा  गया  है  कि  बहुर्राष्ट्रीय  निगमों  को  सुरक्षा  और
 स्वास्थ्य  के  ऐसे  उच्चतम  मानक  कायम  करने  चाहिएਂ  जो  राष्ट्रीय  अपेक्षाओं  के  अनुरूप  हों  और

 ऐसा  करते  समय  उन्हें  यह  बात  ध्यान  में  रखनी  चाहिए  कि  उस  उद्यम  विशेष  में  समग्र  रूप  से
 पर्याप्त  अनुभव  वया  और  कैसा  है  जिसमें  अगर  किसी  खास  तरह  की  मुश्किलें  आ  सकती  हों  तो  वे
 क्या  हो  सकती  लेकिन  इस  घोषणा  में  जो  सिद्धाल्त  प्रतिपादित  किए  गए  वे  सिर्फ  मार्गंदर्शी

 सिद्धोन्‍्तों  के  रूप  में  उनमें  किसी  प्रकार  की  प्रदिशात्मक  कारंवाई  निहित  नहीं  है  ।  यह  मामला

 संयुक्त  राष्ट्र  पराराष्ट्रीय  निगम  आयोग  के  ग्यारहवें  अधिवेशन  में  उठाया  गया  था  जो  11  से  27
 1985  तक  जेनेवा  में  हुआ  था  ।  इस  मुद॒दे  को  भारतीय  प्रतिनिध्रि  ने  उठाया  था  कि

 की  त्रासदी  के  संदर्भ  में  यह  बात  बहुत  जरूरी  हो  गई  है  कि  पराराष्ट्रीय  निगमों  के  लिए  एक

 आचार-सं  हिता  तत्काल  स्थिर  की  जाएं  ताकि  वे  इस  प्रकार  के  जोश्िमजदा  और  जहरीली

 प्र
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 सामग्री  को  काम  करते  हों  तो  उन्हें  सबत  और  कठोरतम  सुरक्षा  उपाय  अपनाने  पढ़ें
 जिससे  कि  जनहानि  मे  हो  अथवा  उनकी  लापरवाही  की  वजह  से  किसी  के  जीवन  के  लिए  खतरा

 पैदा  न  हो  ।”  भारतीय  प्रतिनिधि  ने  यह  सुझाव  किया  कि  संयुक्त  राष्ट्र  पराराष्ट्रीय  नियम  आमोय

 को  इस  बात  का  अध्ययन  करना  चाहिए  कि  पराराष्ट्रीय  निगम  आतिथेय  देशों  में  सुरक्षा  के  णो

 मानक  अछितियार  कर  रहे  क्या  वे  उसी  रुच्च  स्तर  के  हैं  जिन्हें  वे  अपने  देश  में  अख्तिबार

 करते  हैं  और  इन  देशों  को  मानक  जीवन  के  सम्मान  की  दृष्टि  से  हिफाजत  के  वे  ही  मानक

 शील  देशों  में  भी  निर्धारित  और  लाग  करने  चाहिएं  जो  वे  इन  उत्पादों  के  लिए  अपने  दैश्व  में

 स्थिर  करते  हैं  ।  इस  प्रकार  की  दुर्घटनायें  भविष्य  में  फिर  न  इस  दिशा  में  यही  उनका

 दान  होगा  ।

 राजस्थान-पाकिस्तान  सीसा  पर  तस्करों/उप्रधादियों  का  बेरोकटोक  चमना

 4313.  श्री  शरव  डिथे  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पाकिस्तान  के  साथ  लगी  हुई  राजस्थान  सीमा  पर  न  कोई  बाड़  है  और  ते
 दीवार  तथा  सीमा  सुरक्षा  बल  की  चौंकियां  भी  बहुत  टूर-दूर  और

 यदि  तो  क्या  सीमा  के  पार  उग्रवादी  और  अन्य  लोग  बेरोकटोक
 जाते  रहते  हैं  ?

 गह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  दुलारो  :  राज़स्थान-पाकिस्तान

 पर  कोई  बाड़  अथवा  दीवार  नहीं  भारत-पाकिस्तान  सीमा  की  कुल  1035  किली

 मीटर  है  और  सीमा  स्रक्षा  बल  ने  राजस्थान  सीमा  पर  122  सीमा  बाह्य  चौकियां  स्थापित  की  हैं  ।

 सीमा  स्कंध  होम  गार्डों  द्वारा  भी  राजस्थान  सीमा[पर  सीमा  सुरक्षा  बल  की  सहायता  की  जाती

 सीमा  सुरक्षा  बल  ते  कई  तरीकों  से  सीमा  पर  निगरानी  कड़ी  कर  दी

 यह  कहना  गलत  है  कि  सीमा  के  पार  उप्रवादी  और  अन्य  लोग  बेरोक-टोक

 आते  हैं  ।

 अष्टाचार  से  निपटने  के  लिए  तीन-सूत्री  योजना

 4314.  भरी  जितामणि  जेना  :
 क्या  भ्रधाम  मंत्री  यह  बताने  की

 ह

 कृपा  करेंगे

 क्‍या  उन्होंने  देश  में  भ्रष्टाचार  से  निपटने  के  लिए  तीन  सूत्री  योजना  का  सुझाव
 दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्या  और

 उक्त  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?
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 कामिक  भ्ोर  प्रशासनिक  सुधार  लोक  शिकायत  तथा  पेन्शम  सन्त्रालय

 संस्कृति  िभाग  में  राज्य  मंत्री  के०पी०  सिंह  :  हां  ।

 और  :  भ्रष्टाचार  से  निपटने  के लिए  एक  तीन-सूत्री  योजना  अर्थात्‌
 निमरानी  जौर  खोज  तथा  निवारक-दण्डात्मक  कार्रवाई  अपनाई  गई  है  ।  सभी  मंत्रालयों|विभागों
 को  सतकंता  कारंवाई  के  कलण्डर  सहिते  एक  योजनाਂ  भेज  दी  गई  है  ॥  इस  संबंध  में  किए
 जा  रहे  कुछ  महत्वपुर्ण  उपायों  में  भ्रष्टाचार  की  गुंजाइश  वाले  क्षेत्रों  का  पता  नियमों  तथा

 पद्धतियों  को  सरल  विभागीय  सतकंता  तंत्र  को  सुदुढ़  सतकेंता  मामलों  को  शीघ्र

 अन्तिम  रूप  भ्रष्ट  तथा  अकुशल  तत्वों  की  छंटनी  करने  के  लिए  उन  सरकारी  कमंचारियों

 के  मामलों  की  नियमित  पुनरीक्षा  जिन्होंने  50-55  वं्ष  की  आयु  प्राप्त  कर  ली  है  अथवा

 जो  30  वर्ष  की  लेवा  पूरी  कर  लेंगे  और  संदिग्ध  सत्य-निष्ठा  वाले  अधिक्रारियों  पर  अधिक  कड़ी

 नजर  रखता  शामिल  है  ।

 ]

 उत्तर  मध्य  प्रदेश  शौर  राजस्थान  के  डाक्‌प्रस्त  जिलों  का  विकास

 4315,  थी  महेना  लिह
 Ls  क्या  गह  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 थो  कृष्ण  लिह

 क्‍या  सरकार  ने  उत्तर  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  के  डाकूग्रस्त  जिलों  के  लिए
 उन  क्षेत्रों के  पूर्ण  विकास  के  लिए  कोई  समेकित  योजना  तंयार  की  है  अथवा  तैयार  करने  का

 विदार  है  जिसके  उन  कारणों  से  समाप्त  किया  जा  सके  जिसके  कारण  लोग  डाकू  बनने  को  मजबूर

 होते  हैं  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  दुलारी  :  और  :  उत्तर

 मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  में  डकैती-प्रणव  क्षेत्रों  फे  तीत्र  विकास  के  लिए  एक  दीघाविधि  नीति

 तैयार  करने  के  लिए  योजना  आयोग  में  एक  कार्य  दल  स्थापित  किया  गया  था  ।  कार्यंदल  ने  डकंती

 प्रणव  क्षेत्रों  में  कार्यान्वित  किए  गए  विकास  कार्यक्रमों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  समस्या  की  जांच

 की  और  महसूस  किया  कि  इन  क्षेत्रों  में  किसी  विशेष  कार्यक्रम  में  अधिक  बल  घाटी  सड़क

 विकास  तथा  ग्रामीण  विद्युतिकरण  से  संबंधित  आवश्यकताओं  पर  दिया  जाना  इसको  ध्यान

 में  रखते  हुए  कार्यदल  ने  इन  काय॑  क्षेत्रों  में  तीव्र  विकास  के  लिए  एक  रिपोर्ट  तैयार  की  ।

 प्रणव  क्षेत्रों  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  कार्यक्रम  तैयार  करने  के  लिए  अनुवर्ती  कार्यत्राही  करने

 हेतु  रिपोर्ट  की  प्रतियां  संबंधित  मंत्रालयों  को  भेज  दी  गई  हैं  ।
 म
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 तगरों  में  झ्ायक्त  प्रणाली

 4316.  थी  जय  प्रकाश  प्रग्रवाल  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  पुलिस  आयांग  ने  देश  में  पांच  लाख  और  इससे  अधिक  आबादी  वाले

 सभी  नगरों  में  पुलिस  आयुक्त  प्रणाली  लागू  करने  की  सिफारिश  की  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  सिफारिश  को  कार्यान्वित  कर  दिया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  राम  दुलारो  जी  श्रीमान  ।

 जी  श्रीमान  ।

 प्रश्त  ही  नहीं

 कतरन  व्यापारी  की  दुकान  में  यूरेलियम  की  कतरत  का  पाया  जाता

 4317,  थ्री  एस०  एम०  गुरड़डो  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  कसकसा  के  कर्मचारियों  ने

 कलकत्ता  में  एक  कतरन  व्यापारी  की  दुकान  से  2  मिलीग्रास  का  रेडियमयुवत  चमकदार  मिश्र  पदार्ष

 पाया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ;  और

 क्‍या  सरकार  ने  इस  बात  की  जांच-पड़ताल  की  है  कि  यह  रेडियमयुक्त  चमकदार
 मिश्र  पदाएं  कतरन  व्यापारी  के  पास  कैसे  आया  ?

 विज्ञान  झोर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परभाण  प्नन्तरिक्ष  प्रो

 इलेक्ट्रोनिक्स  विभागों  में  राज्य  सनत्री  शिवराज  वो  :  से  :  भाभा  परम

 अनुसंधान  केन्द्र  के  विकिरण  विशेषज्ञों  के  एक  दल  ने  एक  चमकीला  यौगिक  पाया

 जिसका  वजन  लगभग  2  मिलिग्राम  ।  यौगिक  की  जांच  विस्तार  से  करने  पर  पता  बला  कि

 उसमें  कुछ  माइक्रोग्राम  रेडियम  मौजूद  था  जो  सामान्य  हस्तन  की  दृष्टि  से  अद्वानिप्रद  समझा  जा

 सकता  यह  यौगिक  कबाड़  में  बेचे  गए  पुराने  हवाई  जहाज  के  उपकरणों  के  पैनलों  से  निकाला

 गया  था  ।

 ट्रांजिस्टर  जम  बनाने  बाले  कारतातने

 4318.  भरी  एस०  एल०  मिकरास  :
 क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  ;
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 आतंकवादियों  द्वारा  कितने  व्यक्तियों  की  हत्या  की  गई  कितने  बैंक  लूटे  गये  हैं
 र  उनमें  कितनी  धनराशि  लूटी  गई

 1985  के  दौरान  ट्राजिस्टर  बमों  तथा  हथगोलों  के  कारण  हुए  विस्फोटों
 में  कितने  व्यक्ति  मारे  गये  और  कितने  धायल  हुए  ;

 उन  नगरों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  ट्रॉजिस्टर  बम  बनाने  के  कारखाने  हैं  और  जहां
 से  अवैध  हथियारों  और  बमों  का  पता  लगाया  गया  और  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  मई

 उक्त  कार्यों  में  संलर्त  कितने  आतंकवादियों  को  निरफ्तार  किया  गया  है  कितने

 आतंकवादी  भूमिगत  हो  गये  हैं  और  कितने  व्यक्ति  फरार  और

 (8)  क्या  आसूचना  विभाग  को  उस्रवादियों  की  भावी  योजनाओं  की  जानकारी  है  और

 यदि  तो  क्‍या  आतंवाद  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उचित  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 गृह  संत्राखय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारो  :  से  :  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ]

 झ्ातंकवादियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  में  विदेशों  का  सहयोग

 4319.  भ्री  बिलास  मुत्तेसवार  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जिन  देशों  ने  आतंकवादियों  के  विरूद्ध  कार्यवाही  करने  में  भारत  को  सहयोग  दिया

 है  उनके  क्‍या  नाम  हैं  तथा  इन  देशों  ने  किस  प्रकार  सहयोग  दिया  ;  और

 वे  कौन  से  देश  हैं  जहां  आतंकवादियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  तथा  इस  प्रंकार
 से  कितने  आतंकवादी  पकड़े  गए  तथा  वहां  उनके  विरूद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  ?

 विदेश  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुशोंद  श्रालम  :  सरकार  ने  कुछ  देशों

 विशेषकर  यू०  के  ०,  जर्मन  संघीय  गण्राज्य  तथा  पाकिस्तान  का  ध्यान  इस  ओर

 दिलाया  है  कि  उनके  देश  से  भारत  बिरोधी  उमग्रवादी  और  आतंकवादी  गतिविधियां  हो  रही  हैं  ।

 प्रधान  मंत्री  की  अमरीका  यात्रा  के  बाद  जारी  किए  गए  संयुक्त  वक्‍तव्य.में  यहू  कहा  गया  है  कि

 क्षमरीका  के  राष्ट्रपति  भारत  विरोधी  उम्रवादी  हिंसा  के  अन्तर्राष्ट्रीय  आयामों  के  बारे  में  हमारे

 साथ  बराबर  सलाह  मशविरा  चाहते  हैं  तथा  घनिष्ठ  सहयोग  करने  के  इच्छुक  हैं  ।

 विदेश  सचिव  की  ।7  जुलाई  से  23  जुलाई  तक  की  यू०  के०  यात्रा  के  दोरान  यू०  के०

 प्रकार  ने  बताया  है  कि  वह  अपने  कानून  के  दायरे  में  यू०  के०  में  भारत  विरोधी  गतिविधियों

 को  रोकने  के  लिए  सक्रिय  प्रयत्न  करेगी  ।  सरकार  इत  देशों  में  और  सीमा  के  पार  होने  बाली

 गतिविष्तियों  पर  भी  बराबर  निग्नाह्‌  रख  रही
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 कनाडा  में  एक  व्यक्ति  को  इस  आरोप  में  गिरफ्तार  किया  गया  है  कि.उसके  पास

 ऐसा  १्रतिबंधित  हथियरार,था  जो  लोक  शांति  के  लिए  खतरनाक  हो  सकता  था  |  उस  पर  4

 1985  से  मुकहमा  चलाया  जाने  वाला  एक  अन्य  व्यक्ति  को  जिस  पर  उग्रवादी  होने  का  संदेह
 1985  में  वेनकूवर  हवाई  अड्डे  पर  गिरफ्तार  किया  गया  और  तब  से  वह  आश्वासन

 प्राधिकारियों  के  आदेश  पर  जेल  में  है  ।

 हरियाणा  के  मुध्यमन्त्री  की  हत्या  के  षड़यंत्र  के  आरोप  में  अमरीका  में  पांच  व्यक्तियों  को

 गिरफ्तार  किया  गया  इनमें  से  एक  व्यक्ति  की  प्रधानमन्त्री  की  हत्या  का  षड़यंत्र  रचने  के  आरोप
 में  भी  तलाश  थी  ।

 पाकिस्तान  हारा  पाक  भ्रधिकृत  कपमोर  के  लोगों  से  जनमत  संप्रह

 4320.  श्री  रास  स्वरूप  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  17  1985  के  जनसत्ता  हिन्दी  समाचार-पत्र  में

 प्रकाशित  इस  आशय  के  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  कि  पाकिस्तान  के  जनरल  जिया
 ने  काश्मीर  के  लोगों  से जनमत  संग्रह  करने  का  प्रश्न  उठाया  है  ;  और

 यदि  तो  इप्त  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुर्शोद  श्लालम  :  हां  ।

 पाकिस्तान  की  अखबारों  की  खबरों  के  अनुस्तार  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  ने  16

 1985  को  पाकिस्तान  अधिकृत  कश्मीर  में  छत्तर  में  सावंजनिक  सभा  में  तथा  कथित  कश्मीर  के

 मसले  का  उल्लेख  किया  ।

 कश्मीर  के  बारे  में  सरकार  का  दृष्टिकोण  सुविदित  है  और  कई  अवसरों  पर

 साफ  शब्दों  में  बता  दिया  गया  जम्मू  एवं  कश्मीर  का  समृक्षा  प्रदेश  करत  कड़  छुक  अभिन्‍न

 अंग  है  भोर  एक  ही  मसला  जिसका  समाधान  किया  जाना  शेष  वह  है  पाकिस्तान  के  अकेड्

 कब्जे  बाले  भारतीय  प्रदेश  को  खाली  करना  ।

 निगुंट  ध्ाम्दोह्लन  के  नए  ह्रध्यक्ष  का  चुन्प्व

 4321.  थ्री  श्रोहरि  राव  :  क्‍या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  निगुट  आन्दोलन  का  तया  अध्यक्ष  चुनने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  निगुट  आंदोलन  के  अगले  अध्यक्ष  के  बारे  में  कब  निर्णय  किया
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 क्‍या
 कुछ  नामों*पर  विचार  किया  »  रहा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विवेश  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्जो  छुशोंद  ध्ालम  :  से  नई  दिल्‍लो
 शिखर  सम्मेलन  में  इस  बात  पर,गौर  क्रिया  गया  था  कि  अधिकांश  सदस्य  देशों  ने  अपनी  यह
 इच्छा  जाहिर[की  थी  कि  ईराक  आठवें  शिखर  सम्मेलन  का  कार्यस्थल  बनाया  जाए  लेकिन  इस
 मासले  पर

 अन्तिम  निर्णय  लुआंड  मस्त्री-स्तरीय  बैठक  तक  स्थगित  कर  दिया  गया  हाल  ह्ठी
 में  इराक  ने  अपनी  उम्मीदवारी  विस  ले  ली  है  ।

 गुट'निरपेक्ष  आन्दोलन  के  अगले  शिखर  सम्मेलन  के  कार्यंस्थल  पर  निर्णय  अंगोला
 में  4  से  7  1985  तक  होने  वाली  मुट-निरपेक्ष  देशों  को  आगामी  मंत्रिस्तरीय  बैठक  में

 लिए  जाने  की  उम्मीद  तीन  देशों  अर्थात  अरब  सीरियाई  अरब  गणराज्य

 तथा  कोरियाई  लोकतांत्रिक  जन  गणराज्य_ने  आठवां  शिखर-सम्मेलन  अपने  देश  में  आयोजित  करने  की

 इच्छछा  व्यक्त  की  थी  ।  आन्दोलन  के  सदस्यों  द्वारा  अनौपवरिक  रूप  से  अन्य  सम्भावनाओं  का  सुझाव
 भी  दिया  गया  भारत  इस  विषय  पर  गुट-निरपेक्ष  देशों  के  साथ  चल  रही  बातचीत  में  सक्रिय

 भाग  ले  है  ।

 सिलान  में  वाणिज्य  दताबास  लखोलना

 4323.  श्री  वाई०  एस०  महाजन  :  कया  बिदेश  मन्‍्त्री  यह  बठाने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  भारत-इटलो  के  बढ़ते  हुए  व्यापार  सम्बन्धों  को  और  अधिक  सुदृढ़
 बनाने  के  लिए  मिलान  में  वाणिज्य  दूतावास  खोलने  का  निर्णय  किया  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  खुशोंद  प्लालम  हां  ।  मिलान

 में  प्रधान  फोंसलावास  खोलने  का  सिद्धांत  रूप  में  निर्णय  लिया  गया  है  ।

 मिलान  में  हमारी  प्रस्तावित  उपस्थिति  का  उद्देश्य  इटलो  के  साथ  आर्थिक  ओर

 बाणिज्यिक  सभ्बन्धों  को  मजबूत  करना  मिलान  इटली  का  वाणिज्यिक  और  ओद्योगिक  केला

 है  तथा  यूरोप  के  सबसे  बड़े  व्यापारिक  बैंकों  और  व्यापार  मेला  केन्द्र  में  से  एक  प्रस्तावित

 प्रघान  कोंसलावास  के  कमंचारी  ढांचे  तथा  अन्य  ब्योरों  के  बारे  में  इस  समय  विधार  किया  जा

 रहा

 झोलस्पिक  खेलों  के  लिए  विल्‍ली  को  गया  रूप  देना

 4324.  श्री  एन०  टोम्बो  सिह
 :  क्‍या  युवा  कार्य  शोर  खेख  मन्त्री  यह  बताने  को  इंपा

 करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  दिल्ली  के  कुछ  क्षेत्रों  को  नया  रूप  देने  का  है  ताकि  वह

 आग.मी  ओलम्पिक  खेलों  की  मेजबानी  कर  सके  जिसके  लिए  भारत  एक  प्रमुख  दावेदार

 ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पुबा  कार्य  भोर  खेल  विभाष  में  राज्य  सन्त्री  श्रार०.के०  जयचर  :

 नहीं  ।  आगामी  ओलम्पिक  खेल  1988  में  सियोल  में  होने  के लिए  पहले  ही  आबंटित  किए  गए  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 लकड़ो  को  सांग  श्लोर  पूर्ति

 4325.  भ्री  रेणुपद  दास  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  लकड़ी  तथा  लकड़ी  की  बनी  वस्तुओं  की  मांग  और  पूतति  के

 सम्बन्ध  में  कोई  अध्ययन  किया

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  वन  निदेशालय  ने  हाल  ही  में  इस  सम्बन्ध  में  कोई

 अध्ययन  किया  और

 यदि  तो  इस  अध्ययन  का  क्या  निष्कर्ष  है  ?

 पर्यावरण  झोर  वन  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  बोर  :  हां  ।

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  वन  निदेशालय  में  राज्य  में  लकड़ी  की  मांग  और  आपूर्ति

 के  संबंध  में  एक  अध्यपन  शुरू  किया  है  तथा  क्षेत्रगत  कार्य  के  एक  बहुत  बड़े  हिस्से  को  पूरा  कर

 सिया

 अभी  अध्ययन  पूरा  नहीं  हुआ  है  ।

 बिजली  के  टाइपराइटरों  का  निर्भाण

 4326,  श्री  नरेश  चसा  चतुर्वेदी  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  में  15-20  वर्ष  पहले  देवनागरी  लिपि  के  बिजली  के

 टाइपराइटर  उपलब्ध

 यदि  तो  उन  कम्पनियों  के  नाम  क्‍या  हैं  ?  जिन्होंने  उनका  निर्माण  किया

 पिछले  पमद्रह  वर्षों  से देवनागरी  लिपि  के  बिजली  के  टाइपराइटरों  के  कम  उपलब्ध

 सह होने  के  क्या  कारण
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 (@)  केन्द्र  सरकार  ते  देवनागरी  लिपि  के  बिजली  के  टाइपराइटरों  के  निर्माण  के  लिए
 अब  तक  क्या  कार्यवाहो  की  और

 (¥)  इन  प्रयासों  क ेआधार  पर  अब  तक  ऐसे  टाइपराइटरों  का  निर्माण  न  करने  क्‍या
 कारण  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  भ्रन्तरिक्ष  झौर

 इलेक्ट्रोलिको  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  शिवराज  वो०  :  से  सूचना
 त्रित  की  जा  रही  है  और  लोक  सभा  के  पटल  पर  रक्ष  दी

 ह

 खेल  प्रायुविजश्ञान  में  परोक्षण

 4327.  श्री  कमला  प्रसाद  रावत  :  क्या  युवा  कार्य  झौर  खेल  मन्त्रा  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  देश  में  खिलाड़ियों  तथा  सेल  भ्रशिक्षकों  में  विज्ञान  के  बारे  में  जागरूकता  के

 अभाव  तथा  खेल  अनुसंधान  के  नये  तरीकों  की  उपेक्षा  तथा  दक्ष  कार्मिकों  तथा  उपकरणों  की

 कमी  के  कारण  खेल  आयुविज्ञान  में  केवल  कुछ  ही  परीक्षण  किए  जाते

 देश  में  उन  खेल  अथवा  अन्य  संस्थाओं  की  संख्या  क्‍या  है  जिनमें  इस  विज्ञान  के  बारे

 में  अनुसंधान  किया  जाता

 सरकार  द्वारा  खेल  औषध  के  सम्बन्ध  में  अनुसंधान  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये
 जा  रहे  हैं  ?

 म्रुवा  कार्य  शोर  खेल  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  झ्लार०  केਂ  जयचरना  :  से

 कुल  मिलाकर  चिकित्सा  के  विषय  के  एक  भाग  के  रूप  में  खेल  चिकित्सा  विज्ञान  देश  में  अभी

 तक  विकसित  नहीं  हुआ  है  और  यह  सम्भव  है  कि  देश  में  खेल  चिकित्सा  में  कुछ  ही  परीक्षण  किए
 जायें  ।  विभाग  को  ऐसे  चिकित्सा  कालेजों  के  संस्थानों  की  संख्या  के  बारे  में  जानकारी  नहीं  है  जहां
 खेत  चिकित्सा  पर  अनुसंधान  किया  जा  रहा  तथापि  खेल  चिकित्सा  में  अनुसंधान  करने  के

 लिए  नेताजी  सुभाष  राष्ट्रीय  खेल  पटियाला  खेल  विकित्सा  सहित  खेल  विज्ञान  संकाय  वे

 विकास  की  प्रक्रिया  में  है  ।

 _[  प्रमुवाद  ]

 गेर-सरकारी  स्वासित्व  बाले  राष्ट्रीय  महत्य  के  भवनों  का  संरक्षण

 4328.  श्री  दिग्विजय  सिंह  :  क्‍या  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  प्राचीन  संस्मारक  तथा  पुरातत्वीय  स्थल  ओर  अवश्ञेष
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 C  aeenene  रननन

 1958  में  गैर-तरकारी  स्वाधित्व  वाले  ऐसे  भवनों  जो  राष्ट्रीय  और  सांस्कृतिक  विरासत

 की  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  हैं  संरक्षण  के  लिए  कोई  उपबन्ध  नहीं

 क्या  किन्‍्हीं  संगठनों  या  विशेषज्ञों  ने  अधिनियम  में  इस  आशय  के  संशोधर्नों  की

 सिफारिश  की  और

 यदि  कोई  संशोधन  करने  का  विचार  है  तो  वह  कया  है  ?

 कामिक  ओर  प्रशिक्ष  प्रक्नासनिक  सुधार  शोर  सोक  शिकायत  तथा  पेंक्षम  मरत्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  ससत्री  के०  पी०  सिह  :  प्रायोन  संस्मारक  और

 तक्बोय  स्थल  और  अवशेष  1958  में  उन  निजी  स्वामित्व  वाले  भवनों  की  सुरक्षा  की

 व्यवस्था  है  जो  एक  सौ  वर्ष  से  कम  नहीं  हैं  और  राष्ट्रीय  महत्व  के  घोषित  किए  गए  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ध्वरण  देशों  से  मृत्यु  क्षतिपूर्ति  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रधनन्‍्ण

 4329.  श्री  जी०  भूषति  :  क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  संयुक्त  अरब  अमीरात  सहित  अरब  देशों  के  साथ  इन  देशों  में  काये

 करते  समय  दुर्घटनाओं  में  मरने  वाले  भारतीय  राष्द्रिकों  के  सम्बन्ध  में  कामगार  क्षतिपूर्ति
 1923  की  घारा  35  और  कामगार  क्षतिपूर्ति  का  1935  के  अनुसार

 दिए  जाने  वाले  मृत्यु  क्षतिपूर्ति  की  धनराशि  को  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रबन्ध  कर  रखे

 यदि  तो  पिछले  वर्षा  के  दौरान  कितने  मामलों  में  इस  प्रकार  को  क्षतिपूर्ति  राशि

 प्राप्त  की  गई  और  मृतक  कामगारों  के  आश्रितों  को  दी

 तो  क्या  सरकार  सभी  अरब  देशों  के  साथ  इस  प्रकार  के  प्रब  ध  की
 एयकता  महसूस  करती  और

 सरकार  ऐसे  मृतक  व्यक्तियों  के  आश्रितों  की  किस  रूप  में  सहायता  कर  रही  है  ?

 विदेश  मसम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  खुशोंद  प्रालसम  :  मुआवजा  नियोजन  के
 देश  के  स्थानीय  कानूनों  के  अनुसार  दिया  जाता  यह  मृतक  के  कानूनी  उत्तराधि१रियों  को

 ही  दिया  जा  सकता  है  जिनका  सुनिश्यय  करने  के  लिए  भारत  के  न्यायालय  के  समुचित
 कारियों  द्वारा  जारी  उत्तराधिकार  प्रमाण-पत्र  अनिवायें  इस  प्रकार  की  प्रक्रिया  के  लिए  विदेशों
 के  साथ  किसी  औपचारिक  समझौते  की  आवश्यकता  नहीं  कि  1923  के  श्रमिक  मुआवजा
 अधिनियम  की  धारा  35  के  अन्तर्गत  व्यवस्था  श्रमिकों  के  भुआवजे  की  राशि  के  नियम
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 हैं  और  श्रमिक  मुआवजा  का  1935  के  रूप  में  लागू  है  और
 मुआवजा  प्राप्त  होने  पर  समुचित  कानूनी  उत्तराधिकारियों[ी  तदनुसार  किया  जाता  है  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  एकत्र  होते  ही  इसे  सदत  की  मेज  पर  रख  दिया

 जाएगा  ।

 और  :  नियोजन  के  देश  में  स्थित  सम्बद्ध  भारतीय  मिशन  मृतक  भारतोय

 उतप्रवासियों  के  मुआवजे  के  सिलसिले  में  संबद्ध  स्थानीय  प्राधिकारियों  के  साथ  कारंवाई  करता

 यह  एक  श्रमसाध्य  जौर  समय  साध्य  प्रक्रिया  सरकार  यह  व्यवस्था  करने  पर  विचार  कर

 रही  कि  अगर  अरब  देशों  को  स्वीकार्य  हो  तो  उत्थवासी  से  उसका  नामांकन  पत्र  और  कार्य  संविदा

 उत्प्रवासी  स  रक्षक  के  पास  ही  जमा  करवाए  जाएं  ।  उम्मीद  है  कि  इससे  मुआवजा  लेकर  उसे  अदा

 करने  में  बहुत  कम  समय  लगेगा  ।

 भारत  सहोत्सव  के  लिए  कलाकारों  का  चयन

 4330,  औी  जायनल  प्रवेदिन  :  क्‍या  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  फ्रांस  और  अमरीका  में  हाल  ही  में  आयोजित  भारत  महोत्सव
 के  लिए  राज्यो  से  प्रतिनिधियों  के  चयन  के  मामले  में  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  नहीं  किया  गया

 भऔौ

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कासिक  शोर  प्रशासनिक  सुधार  झौर  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मरत्रालय  सभा

 संस्कृति  दिभाग  में  राज्य  मन्त्रो  पी०  सिंह  :  विभिन्‍न  राज्य  सरकारें  और
 प्रदर्शन  कलांओं  से  सम्बन्ध्रित  राज्य  संगीत  नाटक  अकादमी  और  भारतीय  सांस्कृतिक
 सम्बन्ध  परिषद  के  निकट  परामर्श  से  कार्य  करती  से  उत्सव  कायेक्रमों  क ेलिए  कलाकारों  के  अयन

 .  के  मामले  में  परामर्श  किया  गया

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 छठो  भ्रनसूचो  के  प्रन्तगंत  मणिपुर  में  स्वायत  जिला  परिवहनों
 को  स्थापना

 4331.  प्रो०  मसिजिनेलंग  कामसन  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संविधान  की  छठी  अनुसूची  के  अन्तग्गंत  अब  तक  कितनी  स्वायत  जिला  परिषद

 स्थापित  की  गई  हैं  और  इस  स्थापना  का  राज्यवार  और  जिला  वार  ब्यौरा  क्या

 (a)  किसी  क्षेत्र  अथवा  समुदाय  विशेष  के  लिए  स्वायत्त  जिला  परिषद  की  मांग  मानने
 के  लिये  शर्ते  और  मानदण्ड  बया-जया  और
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 छठी  अनुसूची  के  अन्तगेत  मणिपुर  के  पहाड़ी  जिलों  में  स्वायत  जिल  परिषद  की  भांग

 के  जवाब  में  सरकार  हारा  अब  तक  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  स्त्री  रास  दुलारी  :  ब्यौरे  संलग्न  विवरण

 में  दिए  गए

 संविधान  के  निर्माताओं  ने  मेघालय  और  मिजोरम  अविभाजित  असम

 के  में  आदिवासी  बहुल  क्षेत्रों  क ेशासन  के  लिए  स्वायत्त  जिला  परिषदें  बनाना  आवश्यक

 समझा  ताकि  उनको  स्वायत्तता  दी  जा  सके  ।  आदिवासियों  की  आकांक्षाओं  को  पूरा  करने  के  लिए

 त्रिपुरा  के  आदिवासी  बहुल  क्षेत्रों  पर  छठी  अनुसूची  लागू  करने  के  लिए  त्रिपुरा  सरकार  द्वारा

 अनुरोध  किए  जाने  पर  संविधान  की  छठी  अनुसूची  को  1984  में  संशोधित  किया  गया

 इस  सम्बन्ध  में  मणिपुर  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 संविधान  को  छठो  प्रनसूची  के  ध्रघीन  स्थापित  स्वायत्त  जिला  परिषदें
 ee तत++  कसढकसनई  न  राज्य

 क्रम  सं०  स्वायत्त  जिला  परिषद  का  नाम  राज्य  स्थापना  का  बर्ष

 1.  करबी-अंगलोंग  स्वायत्त  जिला  परिषद  असम  1952

 2.  उत्तरी  कछार  स्वायत्त  जिला  परिषद  असम  1952

 3.  लखेर  स्वायत्त  जिला  परिषद  मिजोरम  1972

 4.  पावी  स्वायत्त  जिला  परिषद  मिजोरम  1972

 5.  खकमा  स्वायत्त  जिला  परिषद  मिजोरम  1972

 6,  खासी  पहाड़ी  स्वायत्त  जिला  परिषद  मेघालय  1952

 7.  जैन्तिया  पहाड़ी  स्वायत्त  जिला  परिषद  मेघालय  1967

 8.  गारो  पहाड़ी  स्वायत्त  जिला  परिषद  मेघालय  1952

 9...  त्रिपुरा  आदिवासी  क्षेत्र  स्वायत्त  त्रिपुरा  1985

 जिला  परिषद

 इंजीमिय  रिंगਂ  शोर  इलेक्ट्रोनिक्सਂ  में  प्रोद्योगिकी

 4332.  ओर  पी०पझार०  कुमारमंगलम
 ;  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  कि  भारतीय  वेज्ञानिकों  का

 जैनेटिक  इंजीनियरिंग  और  बायो  इलेक्ट्रोनिक्स  के  क्षेत्र  में  उन्नत  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  हो  और
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 यदि  ऐसा  कोई  कदम  नहीं  उठाया  गया  है  तो  इस  उद्देश्य  की  इस  सदी  के  अन्त  तक

 इन  क्षेत्रों  मे ंविश्व  में  आगे  रहने  अथवा  कम  से  कम  बराबर  रहने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जाने

 का  विचार  है  ?

 बिशान  झोर  प्रौद्योगिकी  मन्त्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  प्रंतरिक्ष  झोर

 इलेक्ट्रोनिक्स  विभागों  में  राज्य  सन्‍त्री  शिवराज  बी०  :  उपयुक्‍त '  प्रौद्योगिकी

 में  समन्वय  तथा  तेजी  लाने  के  लिए  1982  में  राष्ट्रीय  जैव  प्रौद्योगिकी  बोर्ड  बायो
 लोजी  स्थापित  किया  गया  ।  इस  बोड्ड  ने  अनुसंधान  तथा  विकास  कांये  के  लिए  प्राथमिकता

 प्राप्त  थास्ट  क्षेत्रों  का  अभिनिर्धारण  किया  है  और  एकीकृत  मानव-शक्ति  विकास  और  प्रशिक्षण  के

 गहन  कार्यक्रम  स्थापित  किए  हैं  तथा  विकास  के  लिए  अपेक्षित  अवसंरचनात्मकरैसुविधाओं  के  क्षेत्रों
 का  पता  लगाया  है  सदस्य  अभिकरण  और  बोर्ड  देश  में  सभी  मुख्य  विश्वविद्यालप्रों  और  अनुसंधान
 और  विकास  संस्थाओं  में  अनुसंधान  और  विकास  कार्यकलापों  को  समर्थन  प्रदान  कर  रहे  द्विपक्षी

 और  बहु-पक्षी  अन्तर्राष्ट्रीय  सहयोग  के  माध्यम  से  बहु-सांस्थनिक  अनुसंधान  विशेषकर

 विकसित  नई  प्रक्रियाओं  को  स्क्रेल-अप  करने  के  ध्यान  दिया  जा  रहा  विषेषज्ञ  परामर्श

 व्यवस्थाएं  उपलब्ध  करा  कर  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों  में  अनुसंधान  कार्यकलापों  को  सहायता  प्रदान

 की  जा  रही  नई  प्रौद्योगिकियों  में  औद्यौगिक  अनुसंधान  और  विकास  कामिकों  के  प्रशिक्षण  के

 लिए  विशेष  पाठ्यक्रमों  की  भी  व्यवस्था  की  जा  रही  कार्यशालाओं  के  माध्यम  से  अनुसंधान
 और  विकास  संस्थाओं  और  औद्योगिक  घरानों  के  बोच  निकट  की  अन्योन्यक्तिया  चल  रही  उसके
 परिणामस्वरूप  जैव  प्रौद्योगिकी  में  कुछ  अग्रणी  उद्योगों  को  अनुसंधान  और  विकास  कार्यकलाप
 स्थापित  करने  के  लिए  प्रेरित  किया  गया  यह  बोर्ड  सहयोग  और  प्रौद्योगिकी-स्थानान्तरण  के

 लिए  विदेशों  में  अग्रणी  अनुसंधान  और  विकास  संस्थाओं  का  अभिनिर्धारण  करने  के  लिए  सहायता
 प्रदान  कर  रहा  है  जिनकी  भारतोय  शैक्षिक  और  औद्योगिक  संस्थाओं  के  साथ  अन्योन्यक्रिया  हो
 सकती  है  ।

 छठी  योजना  की  अवधि  के  दौरान  जो  उपाय  शुरू  किए  गए  हैं  उन्हें  और

 थोजना  के  दोरान  जारी  रखा  जाएगा  और  सुदृढ़  किया  इनके  माध्यम  से  इस  क्षेत्र  में  नई

 प्रौद्योगिकियों  का  उद्योगों  द्वारा  समाज  के  लाभ  के  लिए  और  जीवन  की  गुणवत्ता  को  ऊपर  उठाने
 के  लिए  बड़े  पैमाने  पर  दोहन  किया  जाएगा  ।  इन  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  के  माध्यम  से  यह्‌  आशा
 की  जा  सकती  है  कि  इस  शताब्दि  के  समाप्त  होते-होते  यह  देश  ऊर्जा  और  उद्योग
 के  क्षेत्रों  मे ंअपनी  बहुत-सी  विकट  समस्याओं  को  हल  करने  की  क्षमता  का  विकास  कर  चुका  होगा
 भर  बसस्‍्तुतः  वह  इस  स्थिति  में  हो  सकता  है  कि  वह  अन्य  विकासशील  देशों  के  साथ  अपनी
 गिकी  और  जानकारी  का  आदान-प्रदान  कर  सके  ।

 धांस्कूृतिक  गतिविधियों  पंर  श्राधारित  संस्थानों  श्ादि  को  सहायता

 4333.  श्रोमती  पढेल  रसाबेन  रामजोभाई  सावणी  :  क्‍या  संस्कृति  मन्‍्त्री  यह  बताने  कीं

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  सांस्कृतिक  गतिविधियों  में  लगी  प्रतिष्ठानों  और  समितियों  को

 सहायता  देती

 यदि  तो  सहायता  देने  के  क्या  मानदण्ड

 सहायता  देने  के  लिए  बया  प्रतिक्रिया  निर्धारित  की  गई

 वर्ष  1984  और  1885  के  दौरान  भारत  के  विभिन्‍न  भागों  में  इस  प्रकार  की  विभिन्‍न

 संस्थानों  आदि  को  कितनी  राशि  दी  गई  और

 (७)  गुजरात  में  ऐसे  संस्थानों  क ेनाम  और  पते  क्या  हैं  जिन्हें  वर्ष  1984  और  1985  में

 30  1985  तक  सहायता  दी  गई  और  उनमें  से  प्रत्येक  संस्थान  को  कितनी  राशि  मिली  है  ?

 फासिक  धो र  प्रशिक्ष  प्रशासनिक  सुधार  ओर  लोक  छ्िकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मन्त्रों  के०  पी०  सिंह  :  जी  विभिन्‍न  उद्देश्यों  के  सिख

 पवन  एवं  उपस्कर  अनुरक्षण  एवं  पुस्तकालय  एवं  प्रलेखन  भर  भारतीय  संस्कृति

 के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  अनुसंधान  के  संचालन  एवं  लोक  संग्रहालयों  के  अनुरक्षण

 तथा  पाण्डुलिपियों  के  संरक्षण  के  सांस्कृतिक  का्यकलापों  में  संलग्न  पंजीकृत  स्वेच्छिक  संस्थानों

 फो  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ।

 और  विभिन्‍न  संस्थानों  को  क्षेत्र  में  उनके  अन्य  स्रोतों  से  प्राप्त

 अनुदान/चन्दा  एवं  क्षेत्र  में  मौजूदा  सुविधाओं  आदि  के  आधार  पर  सहायता  दी  जाती  है  ।

 हर  वर्ष  राज्य  सरकार/संघ  शासित  क्षेत्र  एवं  संवंधित  राज्य  अकादमी  अथवा

 कुछ  योजनाओं  के  लिए  विज्ञापन  के  माध्यम  से  पंजीकृत  स्वेच्छिक  संस्थानों  से  आवेदन-पत्र  आमंत्रित

 किए  जाते  तथापि  इस  क्षेत्र  में  अच्छी  प्रतिष्ठा  वाले  उत्कृष्ट  संस्थानों  से  भी  सीधे  ही आवेदन
 पत्र  प्राप्त  किए  जा  सकते  हैं  और  योग्यता  के  आधार  पर  उन  पर  विचार  किया  जाएगा  ।  विशेषज्ञ

 जो  इसी  उद्देश्य  के लिए  गठित  की  गई  की  सिपारिशों  के  आधार  पर  आवेदन-पत्रों  पर

 विचार  किया  जाता

 1984-85  के  दौरान  विभिन्‍न  संस्थानों  को  178.10  लाख  रुपये  की  राशि  दी  गई

 (5)  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 ननकमनन  अतीत  जी की  “5  हा
 हु  ा

 एछएछए७  एए्श/70एएछचव  eres,
 योजना  का  नाम  संस्था  का  नाम  राशि

 |  2  ।
 ज>++्ञ्  चिशग््ण  ज्श्ुा  आ््चच्ा

 सांस्कृतिक  संगठनों  को  ।.  कादंव  कत्थक  नृत्य  6,250/-  ₹०

 भवन  अनुदान  देने  की  अहमदाबाद

 बोजना
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 2.  श्री  भारतीय  संगीत  उत्तेजक  5,000/-  र०

 गोलशेरी

 ५

 3,  राष्ट्रीयशाला  मनहर  32,500/-  र०

 रोजकोट

 4.  दर्पण  प्रदर्शन  18,750/-  २०

 अहमदाबाद

 नृत्य  नाटक  मण्डलियों  1,  दर्पण  प्रदर्शन  कला  2,80,000/-  रु०

 भादि  को  वित्तीय  अहमदाबाद

 सहायता  की  योजना

 2.  कादंव  कत्थक  नृत्य  20,000/-  र०

 अहमदाबाद

 संस्थानों/संस्थाओं  /  1,  श्षेयस  कला  केन्द्र  10,000/-  र०

 सांस्कृतिक  कार्यकलापों  अहमदाबाद
 संलग्न  सोसायटियों

 को  विक्रीय  सहायता

 एवं  अनुसंधान  सहयोग
 की  योजना

 सावंजनिक  पुस्तकालयों  के  1.  गुलाबचंद  तलाकचंद  सेठ  9,000/-  २०
 क्षेत्र  में कार्यरत  स्वैच्छिक  सरदार  सामरक

 शैक्षणिक  संस्थाओं  को  राजकोट

 वित्तीयਂ  सहायता  की

 योजना  ।

 2.  गुजराती  साहित्य  परिषद  10,000/-  इ०

 ढ्वारा  प्रबंधित  चिम्मनलाल

 मंगलदास  आश्रम

 अहमदाबाद  ।

 3.  श्रीमत  तांतेसिहराव  सार्वजलिक  10,000/-  २०

 पाठटन  गुजरात )

 4.  बागरा  युवक  मंडल  सावंजनिक  5,000/-  र०

 पब्लिक  पुस्तकालय  भरीोच

 शा
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 5.  श्री  सूयंपुर  संस्कृत  पाठशाला  मंडल  15,000/-  रु०

 संचालित  सार्वजनिक

 सूरत

 6.  पारेख  वल्लभराम  हेमचंद  15,000/-  रु०

 सामान्य  विषनगर

 पाण्डुलिपियों  के  संरक्षण  1.  एल  ०डी०  संस्थान  1,03,125/-  स०

 के  लिए  वित्तीय  अहमदाबाद

 सहायता  की  योजना

 2.  बी०जे०शिक्षण  और  97,500/-  र०

 अनुसंधान

 अहमदाबाद

 3.  गुजरात  आयुर्वेद  1,84,872/-  २०

 जामनगर

 अन्य  संग्राहलयों  के  1,  वेछार,अहमदाबाद  15,000.00/-  रु०

 पुनर्गठन  एवं  विकास  के

 लिए  वित्तीय  सहायता
 की  योजना  ।

 2.  नेहरू  विकास  18,750.00/  २०

 अहमदाबाद

 3.  श्रेयस  32,500.00/-  ०

 ब्रहमदाबाद
 ॥

 4.  श्री  गिरधर  भाई  6,250.00/-  रु०
 अमरेली  गुजरात

 5.  आरिएंटल  संस्थान  एम०  13,750.00/-  र०

 एस०  विश्वविद्यालय

 बे  हु
 j

 6.  श्री  गिरधर  भाई  25,000.00/-  ₹०
 अमरेलीं  युजरात  (1985-86 )
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 अमर भारत  के  कमर ेञभमक

 भारत  के  लिए  मानत  ध्रधिकार  झाधोग

 4334,  डा०  जी  विक्षय  रामा  राव  "
 #  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 भोसती  किशोरों  सिह
 हुवा

 क्‍या  भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  ने  जाति  और  धर्म  पर  आधारित

 पूर्वाग्रहों  को  समूल  नष्ट  करने
 के  लिए  मानव  अधिकार  आयोग  के  गठन  का  विचार  प्रस्तुत  किया

 और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रत्षिक्रिया  है  ?

 उद्योग  शोर  कम्पनी  कार्य  मस्भालण  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ध्रारिफ  सोहस्मव
 और  :  सरकार  ने  कुछ  समाचार-पत्रों  में  प्रकाशित  रिपोर्ट  देखी  हैं  जिनमें  भारत

 के  मुख्य  न्यायाधीश  ने  मानव  अधिकार  आयोग  के  गठन  का  सुझाव  दिया  को  वर्तमान
 पद्धति  में  उन  खामियों  की  जानकारी  नहीं  है  जिनके  संदर्भ  में  सुझाव  दिया  गया  सरकार  का
 विचार  है  कि  भारतीय  संविधान  के  निर्माताओं  ने  गहन  अध्ययन  के  बाद  हमारे  श्रकृति  के  अनुकूल
 संविधान  का  मसौदा  तैयार  किया  था  और  इस  प्रकार  सावधानीपूवंक  बनाई  गई  पद्धति  में
 संग्रोधन  किए  जाने  की  केवल  तब  जरूरत  होती  जब  उत्तके  लिए  अत्यधिक  अप्रतिरोध्य  कारण

 होते  हैं  ।

 ऊर्जा  संयंत्र  क ेलिए  एक  पोलता  तेयार  करना

 4335.  शो  यशवस्तराव  गड़ाख  पाटिल  :  क्या  प्रधान  भनत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  ऊर्जा  के  गैर-परम्परागत  स्रोतों  को  बढ़ाने  के  लिए  1.5  लाख  हैक्टेयर
 कम  उपजाऊ  भूमि  अथवा  परती  भूमि  पर  ऊर्जा  संयंत्र  के  लिए  एक  योजना  तैयार  की  है;भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  झोर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  ध्न्तरिक्ष  भौर

 इलेक्ट्रोनिक्त  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  और  :

 हां  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  का  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोतों  के

 लिए  1.5  लाख  हेक्टेयर  उप-स्तर  की  जमीन  या  बेकार  भूमि  जहां  पर  इस  समय  खेती-बाड़ी  का  कोई

 कार्य  नहीं  किया  जा  रहा  ऊर्जा  बागवानी  के  लिए  प्रदान  करता  इस  कार्यक्रम  को  राज्य

 सावंजनिक  निममों  तथा  विभिन्‍न  एजेंसियों  द्वारा  कार्यान्वित  कराने  का  विचार  ऊर्जा
 बागवानी  के  लिए  उपयुक्त  भूमि  की  जानकारी  राज्य  सरकारों  तथा  अन्य  प्राधिकृत  एजेंसियों  द्वारा

 प्राप्त  की  जाएगी  ।  सातवीं  योजना  को  अभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।
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 सत्नोतों  का  प्रस्तर

 4336.  भरी  ए०जे०वी०बी०  महेश्वर  राव
 ह  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बतासे  की  कृपा

 शी  बी०  तुलसी  राम

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  वेतन  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  परिणामस्वरूप  अतिरिक्त  महंगाई
 भत्ते  की  किस्त  पर  होने  वाले  खच॑  और  रक्षा  व्यय  आदि  की  सम्भावित  वृद्ध  से  33,000  करोड़

 रुपये  का  स्रोतों  के  अन्तर  का  और  अधिक  बढ़ने  की  संभावना  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 बोजना  मंज्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०झार०  :  और  :  सातवीं

 पंचवर्थीय  वोजना  के  प्रारूप  को  अंतिम  रूप  दिया  जा  रहा  सातवीं  योजना  कौ  अंतिम

 संस।धन  स्थिति  के  बारे  में  निश्चित  रूप  से  कुछ  कहना  अभी  सम्भव  नहीं  है  ।  वेतन  आयोग

 की  रिपोर्ट  अथवा  रक्षा  व्यय  में  वृद्धि  के  कारण  उत्पन्न  होने  वाले  किसी  अतिरिक्‍त  दायित्व  के

 असर  योजना  के  लिए  जुटाए  जाने  वाले  संसाधनों  के  प्रभावित  होने  की  सम्भावना  नहीं  है  ।

 केरल  में  धाने  वाले  पयंटकों  के  लिए  हेलोकाप्टर

 4337,  डा०  के०जी०  झादियोडी  :  क्‍या  पर्यटल  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बहुत  ही  सुन्दर  हृदक्‍्की  वन्य  जीव

 अध्यारण्य  जेसे  अप्नामलाई  तार  अभ्यारण्य  कोवलम  समद्रतट  मालमपूजा

 मुडी  पहाड़ी  केन्द्र  केरल  में  स्थित  और

 यवि  तो  क्या  पर्यटकों  के  लिए  हेलीकाप्टर  सेवा  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 परययेटम  शोर  शागर  विसानन  सन्त्रालय  में  राज्य  सम्त्री  भ्रशोक  :

 हां  ।

 दस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 काकीताडा  को  वायुदत  सेया

 4338,  क्री  गोपास  कृष्ण  थोटा  :  क्‍या  पर्यटन  झोर  नागर  विमावन  मंत्री  यहबताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 रा

 क्यों  सरकार  को  काकीनाडा  के  लोगों  की  ओर  से  इस  स्थात  को  कम  से  कम  दस
 श्रमय  राजामुन्द्री  स ेचलने  वाली  वायुदृत  सेवा  से  जोड़ने  के  बारे  में  अभ्यावेदन  मिले  और
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 यदि  हां  तो  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?  -

 पर्यटन  भ्रौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झशोक  :
 और  :  अभी  कुछ  समय  पूर्व  में  ऐसा  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  वतंमान  में

 काकीनाडा  तक  हवाई  सेवा  की  व्यवस्था  करने  की  वायुदूत  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 सातवीं  योजना  के  प्रारूप  का  झनुमोदन

 4339.  श्री  बी०  तुलसीराम
 :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कुमारी  पुष्पा  देवो  |

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  से  संबंधित  दस्तावेज  रा्ट्रोय
 विकास  परिषद्‌  के  विचाराधीन

 यदि  तो  उक्त  योजना  के  अनुमोदन  के  लिए  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिए  |

 और

 (१)  क्‍या  परिषद  की  बैठक  में  भाग  लेने  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  सरकार  के  प्रतिनिधियों  ढो
 आमंत्रित  किया  यदि  नहीं  तो  उप्तके  क्या  कारण  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०झार०  :  और  ;
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  पर  योजना  आयोग  और  केन्द्रीय  मंत्री  मण्डल  द्वारा  अभी  विचार
 किया  जाना  हैं  |  कैवल  इसके  बाद  इसे  विचार  के  लिए  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  के  सामने
 रखा

 हां  ।  सभी  राज्यों  के  मुख्य  मंत्री  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  मुख्य  मंत्री/प्रशासक

 र॒ष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  के  सदस्य  हैं  ।

 लग्दन-विल्लो  संक्टर  में  एयर  इण्डिया  की  उड़ान  में  सोटें

 4340.  श्री  डी०पी०  जवेजा  :  क्‍या  पर्यटन  श्लौर  नागर  विभानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 लन्दन  से  दिल्ली  सेक्टर  में  एयर  इण्डिया  की  प्रत्येक  उड़ान  में  कितनी  सीटें  उपलब्ध

 होती  और

 1985  में  व्यापारी  वर्ण  द्वारा  ग्रहण  की  जाने  वाली  सीटों  की  दर  क्या  थी

 और  व्यापारी  वर्ग  को  उपलब्ध  सीटों  के  आंकड़े  क्‍या  और  उनमें  से  क्रमशः  किवनी  सीटें

 भरी  गईं  ?



 पकणित/छतर  +722  5

 पर्यटन  झोर  तागर  विसानम  मंत्रालय  में  रफ्य संत  अक्तोक  (5  एयर

 इंडिया  और  दिल्ली के  बीच  प्रति  सप्ताह  सात  सेवाएं  प्रचालित  करती है
 जिनमें

 सै-फ़ांच  न्यूयॉर्क  स ेऔर  दी  लंदन  से  शुरू  होती  हैं  और  यूरोप  के  स्थानों  से  होकर  प्रधालेन  करती

 एक  बोइंग  747  की  सीट  क्षमता  प्रथम  श्रेणों  में  16,  एंग्जीक्यूटिव
 श्रेणों

 में
 40  औरਂ  रस

 ध  हि
 देल्ली

 ा  पु  रे  कक
 वश

 ः
 श्रेणी  में  321  क्योंकि  इस  सेवा  का  प्रचालन  केवल  लंदन-दिल्‍ली  पर  ही  नहीं  अपितु  अन्य

 स्थानों  को  भी  होता  इसलिए  इनका  लंदन-दिल्‍्ली  पर  सीट
 क्षमता  का  कोई  विशेष

 सीमांकन  नहीं  किया  जा  सकता  ।  औसत  रूप  एयर  इंडिया  लंदन  और  दिल्‍ली  के  बोच

 प्रति  उड़ान  58  यात्री  वहन  करती

 :  भारत-अमरौका  मांगें  पर  लंदन-दिल्ली  उड़ानें  न्कूपार्क  से  विक्की  भर  बम्बई  और

 लंदन  से  बम्बई  तक  माल  वहन  भी  करती  1985  भारत  में  औसत  व्यापार

 )  श्रेणी  प्रति  डड़ाम  28  यांत्री  रहा हैं  जिससे  70  प्रतिशत  अंधिभोंग  पता
 '

 चलता  इसी  भारत-इंग्लैंड  मार्ग  पर  लंदन-दिल्‍ली  उड़ानें  लंदन  से  बम्बई  के  लिएं  और

 यूरोप  के  मध्य  भागों  से  बम्बई  और  दिल्‍ली  के  लिए  माल  वहुन  श्री  करती.हैं  1985  में

 इंने  उड़ानों  भारत  में  औसत  व्यापार  श्रेणी  वहन  प्रीति  उड़ान  35  यात्री  है  जो  87  भतिशव-की
 अधिभोग  दर्शाती  है  ।

 ३.२३  ५
 जनजाति  त्िकास  सम्बन्धी  कार्मकारों  बल  तारा  सातचीं  योजना  के  लिए  की

 गई  सिफारिशें

 |  गिरधर  गोमांयो  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यहे  बताने  की  कृपा  कर्शंगे  कि  :

 :  “  /  सांतवीं  पंचवर्षीयि.योजमा  के  जनजाति  विकास  संबंधी  कार्यकारी  दल  द्वारा  आदिवासी
 विक!स  के  विभिन्‍न  पहलुओं  के  संबंध  में  क्या-क्या  सिफारिशें  की  गई

 का

 «  छठी  पंचवर्तीव  धीजना  के  लिए  जनजाति  विकास
 संबंधी  कार्यकारी  दल  क्भादा  की

 गई  सिफारिशों  की  तुलना  में  इन  सिफारिशों  में  कैसा  और  क्‍या  अन्तर  है  और  क्या-क्या  नई
 रिशें  की  गई  और

 उनके  मंत्रालय  द्वारा  इन  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  तक  क्‍या
 डपाय  किश  गए  हैं  ?

 '  क्या-क्या

 गृह  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  शाम  दुलारी  और  :  सातवीं

 पंचवर्धीय  :  वीजना  के  लिएਂ  जनजाति  विकास  संबंधी  कार्यकारी  दल  ने  जनजातीय  ऊपयोजना:के
 भिन्‍न-भिस्न  पहलुओं  के  संबंध  में  सिफारिशें  की  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  चार  लक्ष्यों  की

 स्रिफारिश
 की  ग़ई  थी  ।

 (४)  गशौबीਂ  कम  करने  के  लिए  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  उत्पादकता  का  स्तर
 ह

 बढ़ाना  ।



 ]  लिंडिंत  उत्तर

 (il)
 औपपेक्षीरिक  तथा  अनोपचारिक  दोनों  प्रकार  की  शिक्षा  की  उच्च  अग्रतादी

 (iii)
 शोषण  समाप्त  और

 ।

 ।

 (iv)  पर्याप्त  मूल  संरचना  की  व्यवस्था  ।

 -  सातवीं  योज़ना  के  दोराज दो  न  हैं  विम्न्‌ हैं

 संवेदनशील  आदिवासी  क्षेत्रों  और  समूहों  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाना  हैं  ।

 (i)  बादिवासी  क्षेत्रो ंके  वातावरण  के  गिरते  हुए  स्तर  में  सुधार  करना  '

 (7)  1985-86  के  लिए  मसौदा  आदिवासी  दस्तावेजों  और  सातवीं  योजना

 1985-90  5-90  पर  उन  सभी  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  क ेसाथ  विचार-विमर्श  किया  गया  है  जो

 आदिवासी  उप-योजना  में  शामिल  उनको  अपने  संशोधित  अंतिम  आदिवासी  उष“योज॑नो  :

 वैजों  में  लक्ष्य  और  कार्यकारी  दल  की  सिफारिशें  निर्मेमित  करने  के  अनूदेश  गए

 सिक्किस  में  पर्यटन  क्षमता  का  सर्वेक्षण

 4342,  भोमती  डी०के०  भंडारो  :  क्‍या  पर्यटन  झोर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  सिक्किम  में  पर्यटन  क्षमता  के  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  उस  सर्वेक्षण  के  मुख्य  निष्कर्ष  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पयंटन  धोर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रशोक  :  से

 पर्यटन  संभाव्यता  सर्वेक्षण  संबंधित  संघ  शासित  प्रदेशों  की  सरकारों  द्वारा  विशिष्ट

 परियोजनाओं  के  सन्दर्भ  में  कराए  जा  रहे  सिक्किम  की  राज्य  सरकार  ने  उस  राज्य  में  ऐसा
 सर्वेक्षण  कराने  के  लिए  अब  कारंवाई  शुरू  कर  दी  है  ।

 बिवेज्ञों  में  सांस्कृतिक  प्रवर्शनियों  का  प्रायोजन

 4343.  क्रुमारी  पुष्पा  देवी  :  क्या  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  कुछ  देशों  के  साथ  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  स्थापित  किए

 यदि  तो  पिछले  दो  वर्षों  में  किन  देशों  के  साथ  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  स्थापित  किए

 गए

 ts
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 बया  भारत  द्वारा  इस  अवधि  के  दौरान  कुछ  देशों  में  सांस्कृतिक  प्रदर्शनियों  का
 दन  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  उन  प्रदर्शनियों  पर  कितनी  धनराशि  व्यय

 डी  वई  ?

 कासिक  झौर  प्रशासनिक  सुघार  और  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  भन्त्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  के०  पो०  सिंह  :  हां  ।

 पिछले  दो  वर्षो  अर्थात्‌  1983-84  और  1984-85  के  दोरान  भारत  सरकतर  ने  पांच

 देशों  अर्थात्‌  बुरकिना-फासो  यमन  अरब  और

 सूएला  के  साथ  सांस्कृतिक  करार  किए  हैं  ।

 हां । एक विवरण संलग्न है ।
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 =4007{  )  लिखित  उसर

 राष्ट्रीय  भ्ननुसंधान  प्रयोगश्ञासाधों  में  यरिक्ठ  उज्य  गाधिक्राश्थिं  के  कद  भरता

 4342,  श्री  भूख  चंद-हागा  :  कया  प्रश्नात  फ्री  बह  खखताने की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  से  बचने-क्े  लिए  वेजफक्तिक  और  जीयंकनिक  स्मश्त  धान  पर्विद

 शालाओं  में  वरिष्ठ  अधिकारियों  की  तियक्ति  के  लिए  कोई  विशिष्ट  दिशा  निदेश  जारी  किए  गए  हैं  ;

 और
 ,  ह  '

 (a)  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  अनुसंधान  प्रयोगशालाओं  में  वरिष्ठ  अधिकारियों  के

 कितने  पद  नहीं  भरे  मए  और  कितनी  अबंधि  के  ब्विए  नहीं  भरे  मए  ?

 विज्ञात  जोश  प्रौद्योशिकी  मंत्रालय  तथा  महासाभर  परमाण  भ्रत्रिक्ष  स्‍भ्रोर

 इलेबट्रानकी  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :  हां  ।  वैज्ञानिक  तथा

 ओद्योगिक  अंनसंधान  परिषद्‌  प्रयोगशालाओं  में  निदेशकों  के  वरिष्ठ  पदों

 का  चयन  समितियों  द्वारा  किया  जाता  जिनका  गठत  सोसाइटी  के  विनियमों  में  दिए  गए  नीति

 निर्देशनों  के  अनुसार  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  के

 उपाध्यक्ष  की  स्वीकृति  से  होता  है  और  प्रघाम  मन्त्री  जो  सोसाइटी  के  अध्यक्ष  की  स्वीकृति  से

 नियृक्तियां  की  जाती

 1983  से  अगस्त  1985  के  दौरान  निदेशकों  के  कुल  16  पर्दों  पर  नियुक्त्तियाँ
 की  गई  निदेशकों  के  निम्नांकित  3  पद  बताई  गई  तारीखों  से  श्वाली  हैं  :

 प्रयोगशाला/संस्थान  जिस  तारीश्र  से

 का  नाम  खाली  है

 1.  राष्ट्रीय  पर्यावरण  20-10-198  4

 इन्जीनियरी  अनुसंधान

 नागपुर

 2.  राष्ट्रीय  धातुकरमम  985

 जमशेदपुर

 3.  केन्द्रीय  भवन  अनुसंध!न  25-6-1985

 रे  रूडकी

 इन  पदों  को  भरने  के  लिए  कार्यवाही
 को

 गई  है  ।

 मलेशिया  में  भारतीयों  के  साथ  दुव्येवहार

 4345,  श्री  झ्रमर  र।घथ  प्रधान  :  क्‍या  विदेदा  मस्त्री  यह  बंतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  मलेशिया  में  भारतीयों  के  साथ  अच्छा  व्यवहार  नहीं  किया

 जाता

 119
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 यदि  तो  तस्सवंधी  ब्योरा  क्या  और

 हस  मामले  में  सरकार  का  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  लुक्षोद  प्रालस  :  नहीं  |

 (@)  और  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठते

 राष्ट्रीय  पुलिस  प्रायोग  की  सिफारिश

 4346,  श्री  सो०  जगा  रेडडो  :  क्‍या  महू  मंत्री  यह  बताने  की  करंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  के  प्रतिवेदन  में  कितनी  सिफारिशों  का  सुझाव  दिया  गया

 उनमें  से  सरकार  द्वारा  कितनी  सिफारिशें  स्त्रीकार  की  गई

 सरकार  ने  राज्यों  को  स्वीकृत  सिफारिशों  अपनाने  के  लिए  कब  कहा

 संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  में  किन-किन  सिफारिशों  को  लागू  किया  गया  और

 अन्य  संध  राज्य  क्षेत्रों  में  किन-किन  सिफारिशों  को  लामू  किया  गया

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  राम  दुलारी  :  :  विस्तृत  रूप  से

 विश्लेषण  करने  पर  800  से  अधिक  सिफारिशें/टिप्पणियां  राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  द्वारा  अपने  आठ

 प्रतिवेदनों  में  की  गई  हैं  ।  राज्य  सरकारों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  को  पहला  प्रतिवेदन  |  197५

 को  भेजा  गया  था  जबकि  शेष  सात  से  आठवें  उनको  31  1983  को  भेजे

 गए  थे  |

 आयोग्य  के  प्रथम  प्रतिवेदन  पर  1979  में  हुए  मुख्य  मन्त्रियों  के  सम्मेलन  में  ब्यौरे  वार

 विथार  किया  गया  था  और  सम्मेलन  में  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  की  रूप  रेखाओं  के  सम्बन्ध  में

 काफी  सीमा  तक  सहमति  हुई  थी  जिनमें  निम्नलिखित  विषय  शामिल  थे  :--
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 (i)  भत्तों  सहित  कन्सटेबलरी  का

 (ii)  कार्य  की

 (iii)  पुलिस

 (४)  पुलिस  कासिकों  की  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए

 (५)  बदली  पद्धति  को  समाप्त  और

 पुलिस  का्िकों  के  विरूद्ध  शिकायतों  को  जांच-पड़ताल  ।



 ह  1907  लिखित  एंत्तर

 राज्य  [सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  से  प्राप्त  श्पोर्टों  सेमालूम  होता  है
 कि  उनके  द्वारा  पहले  प्रतिवेदन  में  की  गई  अधिकांश  सिंफारिशें  कार्यान्वित  की  जा  चुकी

 आयोग्य  के  शेष  सात  प्रतिवेदनों  के  संबंध  में  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों

 से  प्राप्त  रिपोर्टों
 स ेमालूम  होता  है  कि  अधिकतर  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों

 ने  अधिकांश

 सिफारिशों  की  जांच  की  है  और  उनमें  से  कुछ  पर  अंनुकूल  कार्रवाई  की  है  तथा  कुछ  अन्य  सिफारिश

 स्कीकार  नहीं  गई  हैं  ।

 दिल्‍ली  में  बहेज  विरोधी  कक्ष  का  कार्यकरण

 4347.  ओी  प्रताप  सिह  बचेल  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दहेज  विरोधी  कक्ष  के  कार्यकरण  का  निर्धारण  करने  के  लिए  कोई

 अध्ययन  अथवा  सर्वेक्षण  किया  गया

 क्या  उनके  मन्त्रालय  का  ध्योत  इस  तथ्य  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  कि  बहुत
 शिकावतें  उनके  परिवार  के  सदस्यों  को  परेशान  करने  के  दुराभाव  के  साथ  की

 जाती

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  प्रकार  की  शिकायते  न्यायालय  में  मुकदमा

 दायर  करने  के  बावजूद  भी  दर्ज  की  जातो  हैं  और  उनकी  जांच  की  जाती

 क्या  इस  कक्ष  कौ  उन  शिकायतकर्त्ताओं  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  की  शर्वितियां  प्राप्त

 हैं  जो  दुलहों  और  उनके  परिवार  वालों  को  परेशान  करने  के  लिए  दुराभाव  के  साथ  शिकायतें  दर्जे

 कराते  ओर  यद्वि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 (=)  क्‍या  इन  शक्तियों  के  न  होने  के  कारण  दुल्हा  पक्ष  को  से  कोई  न्याय  नहीं  मिल

 चाहे  निसन्देह  यहू  प्रमाणित  हों  जाए  कि  शिकायत  निराधार  थी  और  दुराभावना  कें

 साथ  की  गई  थी  ?

 उद्योग  झौर  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  शाज्य  संत्रो  आरिफ

 सोहम्मद  :  )  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  गया

 (@)  सरकार  के  ध्यान  में  ऐसा  कोई  मामला  नहीं  आया  फिर  भी  कुछ  मामलों  में

 आरोपों  को  पूरी  तरह  पुष्टि  नहीं  होती  ।
 ः

 )  जिस  व्यक्ति  के  विरुद्ध  शिकायत  की  गई  है  उसका  आपराधिक  दायित्व  मालूम  करने

 के  लिए  शिकायतों  पर  कार्यवाई  की  जाती  दोनों  के  निवारण  की  विधियां  पूर्णतः  परस्पर

 अलग
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 दहेज  विरोधी  कक्ष  को  झूठी  शिकायत  दर्ज  कराने  वाले  व्यक्तियों  के  विरद्ध  भा०  दं०

 सं०  की  धारा  182  के  अधीन  कारंवाई  करने  की  शक्तितयां  प्राप्त  हैं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारयोय  फुटबाल  संध  को  प्रनुदात

 4348.  भरी  बुज  मोहन  क्‍या  युवा  कार्य  झोर  खेल  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्पा

 करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  फूटबाल  संघ  को  कितना  वित्तीय  अनुदान  विया

 गया

 (a)  इस  प्रकार  का  अनुदान  किस  प्रयोजन  के  लिए  दिया  गया

 क्‍या  सरकार  ने  संघ  के  लेखे  की  लेखा  परीक्षा  करवाई

 क्या  जिस  प्रयोजन  के  लिए  अनुदान  दिया  गया  था  उसका  उसी  पर  खर्च  किया  गया

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  हैं  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 युवा  कार्य  भौर  खेल  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  झह्ार०  के०  जयचना  :  और

 :  एक  विवरण  संलग्न

 सरकार  से  संध  के  लेखों  की  लेखा  परीक्षा  करवाने  की  प्रत्याशा  नहीं  की  जाती  है  ।

 दृधरी  ओर  पंजीकृत  सोसाइटी  के  रूप  में  संघ  से  स्वयं  नियमित  रूप  से
 अपने  लेखे  परीक्षित  करवाने

 की  प्रत्याशा  की  जाती

 ।

 प्रशत  ही  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 राशि  प्रयोजन

 या

 2

 या

 1982-83  35,902  8-10-82  से  23-10-82  तक  कांठभाड़  में  हुई
 23  वीं  एशियाई  युवा  फुटबाल  प्रतियोगिता  में
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 भाग  लेने  के  लिए  फुटबाल  टीम  की  यात्रा

 लागत  ।

 1983-84

 1984-85  18001  50  12-11-1984  से  25-11-1984  तक

 में  हुए  फुटबाल  प्रशिक्षण
 ०23  व  रममामम  जनम  अमनन--ाा-ा  न  कक  आम  सभा  tA  नमक नमन ए»+>-+---.०न्‍धगिमपाक

 डोरतोयर  एयर  फ्राफ्ट  के  संबंध  में  भारत,परद्ियमी  जमंत  करार

 4349.  श्री  माधव  रेडडो  :  पर्यटन  भ्रौर  नागर  विमानन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 किः

 क्‍या  यह  संच  है  कि  सरकार  ते  डोरनीयर  एयरक्राफ्ट  की  सप्लाई  के  लिए  पश्चिम
 जमंनी  के  साथ  एक  करार  किया

 यदि  तो  इस  एयरक्राफ्ट  की  कोन  सी  विशेषताओं  के  कारण  सरकार  ने  इसे  लेने  का
 निर्णय  किया  है  तथा  इसकी  क्‍या  कीमत

 न्‍

 क्‍या  यह  करार  ओद्योगिकी  स्थामान्तरण  के  विचार  से  किया  गया  है  जिससे  इस  विभान॑

 का  धीरे-धीरे  भारत  में  ही  निर्माण  होने

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 करार  के  अन्तगंत  कुल  कितने  एयरक्राफ्ट  लिए  जायेंगे  तथा  उनको  प्राप्त  करने  का

 कार्यक्रम  किस  प्रकार  से  है  ?

 पयंटन  धोर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रशोक  :  ;

 सरकार  ने  1983  में  पश्चिमी  जमंनी  के  मंसर्ध  डोरनियर  गम्बिट  से  दो  समझोतों  पर

 हस्ताक्षर  किए  हैं  जिनमें  एक  समझौता  विमानों  की  आपूर्ति  के लिए  तथा  दूसरा  ढोनियर  विमानों

 के  तकनालोजी  लाइसेंस  उत्पादन  के  हस्तांतरण  के  लिए  हैं  ।

 समझौते  के  10  विमानों  का  उड़न  योग्यता  स्थिति  में  आयात  किया  जाना

 उपरोक्त  में  से  चार  विमान  जिनके  वर्ष  1984-85  के  दौरान  प्राप्त  होते  का  कार्यक्रम  था  पहले

 ही  प्राप्त  हो  चुके  अन्य  चार  विमान  बर्ष  1985-86  के  दौरान  डिलीवर  कर  दिए  जायेंगे

 तथा  शेष  इसके  बाद  ।

 जहां  तंक  लाइसेंस  प्रोप्त  करके  विमानों  का  उत्पादन  किए  जाने  का  संबंध  है  समझौतें

 की  प्रावस्था  1  में  मुख्य  आयातित  हिस्सों/पु्»ों  से  विमानों  का  संयोजन  करने  से  लेंकर  इसके

 2
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 बाद  वर्ष  1988  में  में  कच्चे  माल  से  विमानों  का  उत्पादन  किए  जाने  का  विचार

 किया  गया

 कम  प्रचालन  लागत  के  उड़ान  मुल्यांकन  के  दौरान  अर्थात्‌  कम  स्थान से  प्रस्थान

 करने  तथा  कम  स्थान  पर  अवतरण  एक  इंजिन  के  चालू  रहने  पर  कार्य  निष्पादन  और  अधिक

 ऊंचाई  के  लिए  उन्नति  तकनीकी  कम  ड्रेग  पर  किए  गए  कार्य-निष्पादन  के  आधार  पर  इस
 विमान  का  चयम  किया  गया

 वर्तेमान  मूल्य  स्तर  पर  15  सीटों  वाले  मूल  डोनियर  विमान  की  उड़ान  एकक  लागत
 4:356  मिलियन  डी  मार्क  तथा  (19  सीटों  विमान  की  लॉगत  4,838  मिलियन  डी
 मार्क  है  ।

 दिल्‍ली-भोनगर-लेह  झोर  बिललोी-चंडोगढ़-लेह  उड़ानों  में  विलम्ब

 4350.  आर  पोौ  नासरपाल  :  क्या  पर्यटन  झोर  जागर  विमानन  मंत्री  यहू  जताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 इंडियन  एयरलाइम्स  की  दिल्ली-श्रीनगर-लेह  और  दिल्ली-चंडी  गढ़-लेहू  उढ़ानें
 1984  से  30  1985  के  दौरान  दिनांकवार  कितनी  बार  निर्धारित  समय  से  नहीं  चलाई  जा

 सकी  और  उक्त  अवधि  के  दौरान  कितनी  बार  रह  को  गई  उड़ासों  के  स्थान  पर  स्थानाफत्स  उड़ाने
 अगले  दिन  उपलब्ध  कराई  गईं  ;

 यदि  तो  उड़ानें  न  करने  के  क्या  कारण  और

 क्‍या  रह  की  गई  उक्त  उंड़ोनों  के  सभी  भात्रियों  के  लिये  हवाई  अड्डों  पर  अर्थात्‌
 श्रीनगर  और  लेह  में  होटल  आवास  की  व्यवस्था  की  गई  थी  ओर  पदि

 प्रत्येक  हबाई  अड्डे  पर  अलग-अलग  कितनी  धन-राशि  खर्च  की  गई  और  यदि  तो  उसके  क्‍या

 कारण  हैं  ?

 qed
 वर्यटर्ने  और  सागर  संध्ालय  में  रोज्य  संत्रीं भ्रक्नोक  :  )

 विवरण  संलग्न  है  जिसमें  अपेक्षित  सूचना  दी  गई  है  ।

 इन  उड़ानों  को  प्रतिकूल  मौसमी  परिस्थितियों  के  कोर  रह  करनों  पड़ा  ।

 इंडियन  एंयरलाइन्स  मे  सभी  यात्रियों  का  सभी  स्टेशनों  पर  उसेक्री  हुकवारी  के

 अनुसा  उन्हें  नियमों  के  अतगंत  24  घंटे  की  होटल  आवास  की  सुविधा  उपलब्ध  कराई

 में  होटल  आवास
 पर  1,95,420  हपये  को  राशि  खर्च  की  गई  थी  ।  अन्य  स्टेशनों  पर  खर्ल  की  गई

 राशि  के  बारे  मैं  सूंचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  ।
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 4351,  श्री  असर  सिंह  राठवा  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विज्लानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  प्रकाश  और  ध्वनि  कार्यक्रमों  का  विस्तार  करने  जौर  कार्यक्रम  और  अधिक  स्थानों

 प्रर  दिखाने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्‍या  इस  संबंध  में  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  किमा  गया

 क्या  राज्य  सरकारों  ने  अपने  राज्यों  में  कुछ  स्थानों  पर  प्रकाश  और  ध्वनि  कार्यक्रम

 झुरू  करने  का  सुझाव  दिया  और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 परयेटन  झ्रौर  सागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्म  मंत्री  भ्रशोक  :  प्रकाश

 व  ध्वनि  प्रदशेनों  की  कम  आधिक  व्यवहायंता  को  ध्यान  में  रखते  यह  निर्णए  किया  गया  है
 कि  आगे  से  किन्हीं  प्रकाश  व  ध्वनि  कार्यक्रमों  की  माउन्टिग  को  प्रोत्साहित  न  किया

 जाए  ।
 ह

 (@)  से  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  |

 पश्चिस  बंगाल  में  धुजां  रहित  चूल्हे  लगाना

 4352,  श्रीमतों  फूलरणु  गुहा  :  क्या  प्रथान  मन्त्री  थह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  धुआां  रहित  चुल्हे  लगाने  के लिए  छठी  पंचवर्षीय

 योजना  में  कोई  प्रावधान  किया

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  थी  और  उसमें  से

 अब  तक  कितनी  खर्च  की  और

 पश्चिम  बंगाल  के  लिए  कितना  आगंटन  किया  गया  था  ओर  उसमें  से  1985  तक

 कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  ?

 झौर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  श्र  तरिक्ष  और

 इलंक्ट्रानिकी  विभागों  में  राज्य  संत्री  शिवराज  वीौ०  :  :  छठी  योजना  की

 अवधि  के  दौरान  उन्नत  प्रकार  के  चूल्हों  पर  राष्ट्रीय  परियोजना  के  लिए  4.34  करोड़  रुपये  की

 राशि  का  आबंटन  किया  गया  छठो  योजना  के  दौरान  यह  सम्पूर्ण  राशि  इस  परियोजना  को

 कार्यान्वित  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  और  सहायक  को  दी  गयी  14.37  लाख

 रुपये  पश्चिम  बंगाल  राज्य  को  दिए  गए  थे  ।  राज्य  31-3-1985  तक  की  अवधि  के  लिए
 12.17  लाख  रुपये  की  राशि  के  उपयोग  के  प्रमाण-पत्र  दे  चुका
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 धान  प्रदेश  सें  पयंटन  का  विकास

 4353.  श्री  एस०  एम०  भद्टम  :  क्या  पर्यटन  झौर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  को
 कृपा  करेंगे  कि  :

 आन्ध्र-अदेश  में  पयंटन  के  विकास  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  किन-किन  प्रस्तावों
 को  शामिल  किया  गया  है  या  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा

 (@)  क्या  आन्ध्र  श्रदेश  सरकार  ने  कोई  प्रस्ताव  भेजे  और

 क्‍या  विशाखापटनम  भौर  भीमली  अ्रेत्तनम  के  बीच  समुद्र-तट  का  विकस
 घीन  है  ?

 पयदस  झोर  नागर  विसानत  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  प्रशोक  :

 विभाग  के  पास  सांतवीं  योजना  में  आंत्र  प्रदेश  में  अवस्थित  पर्यटक  कंन्द्रों  को  शामिल  करते

 पर्यटक  केन्द्रों  पर  आधार-संरचना  के  विकास  के  लिए  कई  स्‍्वनेमें  विभाग  ने  राज्य  सरकार  से

 राज्य  की  सीमावर्ती  कोस्टल  लाइन  पर  समुद्रतटों  के  विकास  सहित  राज्य  में  पर्यटक  कंन्द्रों  के विकास

 के  लिए  स्कीमें/परियोजनाएं  प्रस्तुत  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  है  ।

 विदेशी  पर्यटकों  को  प्रप्यप्त  यात्रा  सुविधाएं

 4354.  भी  चिन्तामणि  पाणिप्रही  :  क्‍या  पर्यंटव  भौर  नागर  ब्रिमानन  मन्त्ती  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विदेशी  पर्यटकों  को  उपलब्ध  यात्रा  सुविधाएं  बिल्कुल  अपर्याप्त

 यदि  तो  सरकार  ने  विदेशी  पयंटकों  को  बेहतर  परिवहन  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने

 के  लिए  कोई  कार्यक्रम  तैयार  किया  और

 यदि  तो  तत्सप्यन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पमेटन  धोर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  क्रशोक  :  से

 :  पर्यटन  आधार-संरचना  का  सुधार  करना  सुविधाओं  को  शामिल  करते  एक

 सतत  प्रक्रिया  पर्यटक  अभिरूचि  के  भिन्‍न-भिन्‍न  के  त्दों  पर  पर्यटकों  के  लिक  प्रदान  की  जाने

 बाली  परिवहन  सुविधा  की  पर्याप्तता  अथवा  अन्यथा  स्थिति  की  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  है

 झौर  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  करते  हुए  बजट  प्रतिबन्धों  और  परस्पर  प्राथमिकताओं  की  सीमाओं  के

 अन्तगंत  यथावश्यक  कार्रवाई  की  जाती  है  ।

 उड़ोसा  के  दिमलो  को  पयंटक  केन्द्र  घोषित  करने  का  प्रस्ताव

 4355.  श्री  सिद्ध  लाल  म्रम्‌  :  क्‍या  पयंटन  झोर  नागर  बिमानन  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  का  उड़ीसा  की  शिमली  पहाड़-पहाड़ियों  को  पर्यटक  महत्व  का  स्थल

 घोषित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 (@)  यदि  तो  कब  तक  तथा  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यटन  ध्लोर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रशोक  :  ओर

 :  विभाग  द्वारा  राज्य  सरकार  से  परामर्श  करते  हुए  राज्य  और  प्राइवेट

 सेक्टरों  के  मिले-जुले  संसाधनों  द्वारा  अवस्थावद्ध  विकास  के  लिए  अभिनिर्धारित  20  पर्यटक  कंन्द्रों  में

 से  एक  पयंटक  केन्द्र  विभाग  ने  सिमलीपाल  में  एक  वनगृह  के  निर्माणार्थ  36.76  लाख  रुपये  की

 स्वीकृति  दी

 विदेज्ञों  में  भारतीय  कला  कृतियों  को  प्रदर्शनियां  ई

 4356.  थ्रो  के०  कुन्जस्थु  :  कया  संस्कृति  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  भारतीय  कलाकृतियों  को  विदेशों  में  प्रदर्शनियों  आदि  में

 भेजने  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  नीति  तैयार  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कामिक  झोर  प्रशासनिक  सुधार  झौर  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  संत्री  कं०  पी०  सिंह  :  :  यह  मामला
 ह

 घीन

 टेकनीक  लेक्स  कमदियल  शीर्षक  से  समाचार

 4357,  श्रीमतो  किशोरी  सिह  ]
 \:  बया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 भरी  जगन्नाथ  पटनायक  |

 क्या  उन्होंने  दिनांक  30  1958  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  यह
 समाचार  देखा  है  कि  अनुसंधान  निष्कर्षों  के  वाणिज्यिक  विकास  के  अभाव  मे  देश  प्रौद्योगिको  के
 क्षेत्र  में  पिछड़ा  हुआ  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाने  का  उनका  विचार

 विज्ञान  ध्रोर  प्रोशोगिकोी  मंत्रालय  तथा  महासागर  प्रम।णु  प्रंतरिक्ष  और

 इलेक्ट्रानिको  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  और  :  हां  ।
 भारत  में  अनुसंधान  और  विकास  के  परिणामों  को  परमाणु  अंतरिक्ष  जैसे  क्षेत्रों
 कोयला  पैट्रोलियम  ओर  छनिजों  के  अन्वेषण  प्रदूषण  को  कम  निर्माण  तथा  कई  किस्म  के
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 नल

 औद्योगिक  कृषि  पीड़क  औषधियों  और  कृषि  सम्बन्धी  मशीनों  के

 उत्पादन  में  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करने  में  संतोषजनक्र  रूप  से  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  यदि

 ऐसा  ने  किया  जाता  तो  इन  सामग्रियों  या  प्रौद्योगिकी  के आयात  की  आवश्यकता  होती  ।

 अब  सरकारी  विभागों  और  उद्योगों  में  अनुसंधान  के  नियोजन  और  इसके  परिणामों  के

 उपयोग  में  घनिष्ठ  रूप  से  सम्बन्ध  स्थापित  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 चिलका  भील  में  पक्षों  प्रस्यारध्य

 4358.  डा०  सुधीर  राय  :  क्‍या  पर्यटन  झौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ते  चिलका  झील  से  गाव  निकालने  और  हसे  पर्यटकों  के लिए  अधिक

 आकर्षक  बताने  के  लिए  एक  बृहद्‌  योजना  तैयार  की

 कया  सरकार  इसे  और  अधिक  आकषंक  बनाने  के  लिए  वहां  पर  एक  पक्षी  अभ्यारण्य

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यटन  और  नागर  विसानन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  प्रशोक  :  केन्द्रीय

 पर्यटन  विभाग  ने  चिलका  झील  के  एकीकृत  विकास  के  लिए  8.25  लाख  रुपये  की  अनुमानित  लागत

 पर  एक  मास्टर  प्ञान(भूमि  उपयोग  तैयार  करने  के  लिए  यह  कार्य  नगर  व  ग्राम  आयोजन

 संगठन  को  सौंपा  इस  योजना  में  क्षील  से  गाद  निकालना  शामिल  नहीं  होगा  ।

 और  1973  के  दोरान  राज्य  सरकार  ने  बिल्का  झील  को  पहले  से  ही  संरक्षित

 वन  और  एक  अभयारण्य  के  रूप  में  उड़ीसा  फारेस्ट  शूटिंग  रूल्स  1972  के  अधीन  घोषित  किया

 हुआ  है  ।  ह

 राष्ट्रीय  कलकता  का  निर्माण

 4359,  श्री  सत्यगोपाल  सिश्र  :  कया  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सव  है  कि  सरकार  ने  राष्ट्रीय  कलकत्ता  के  16  मंजिल  भवन  के
 निर्माण  का  विचार  छोड़  दिया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 यदि  तो  उपयुक्त  निर्माण  कार्य  में  अब  तक  क्‍या  प्रगति  हुई  है  ?

 कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  झोर  लोक  शिकायत  तथा  पेंक्षत  मंत्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  कें०  पी०  सिंह  :  तथापि  प्रस्तावित
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 बहुमंजलीं  भवन  की  मंजिलों  की  संझुया  को  राष्ट्रीय  पुस्तकाल  कलकत्ता  के  मौजूदा  भवन  के  अनुरूप
 रखने  का  मामला  विचाराधीन  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नवशा  तैयार  किया  जा  रहा  है  ।

 ]
 कार्यकाल  समाप्त  होने  पर  यहीं  बसते  वाले  भारतीय  बृतावासों

 के  कर्मचारियों  पर  प्रतिबन्ध  लगाना

 4360,  श्री  जितेख  सिह  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  विदेशों  में  भारतीय  दूतावासों  में  नियुक्त  कमचारियों  में  उतका  कार्यकाल

 समाप्त  होने  के  बाद  वहीं  बस  जाने  की  प्रवृति  पिछले  कुछ  सालों  के  दौरान  बढ़  गई  और

 यदि  तो  क्या  इस  प्रवृति  पर  रोक  लगाने  के  लिए  कोई  प्रयास  किए  आ  रहे  हैं  ?

 विदेश  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  खुशोंद  पह्रालम  :  नहीं  ।  विदेश  स्थित

 मिशनों  में  तैनात  कमंचारियों  में  अपनी  कार्य-अवधि  समाप्त  कर  लेने  के  बाद  विदेश  में  ही  बस  जाने
 की  प्रवति  इधर  के  कुछ  वर्षों  में  कम  हुई  हैं  ।

 पिछले  दो  वर्षों
 में

 इस  मंत्रालयਂ  के  प्रशासनिक  आचरण  और  अनुशासन  संबंधी
 भयमों  में  संशोधन  करके  त्यागपत्र  और  आप्रवासक  का  दर्जा  हासिल  करने  के

 आवेदन-पत्रीं  परे  नए  प्रतिबन्ध  लभाएं  गए

 [  भनुंबांद  ]
 दविनिडाड़  के  साथ  समभोता

 4361.  श्री  पी०  कुलन्वईवेलु  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ट्रिनिडाड  के  प्रधान  मंत्री  की  29  198:  को  भा'त  यात्रा  के  समय  द्रविनडाड
 और  भारत  के  बीच  हुए  समझौते  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्या  इलेक्ट्रानिक  परमाणु  ऊर्जा  अथवा  किसी  भारी  उद्योग  के  बारे  में  संयुक्त  उद्यम

 की  संभावना  और

 उक्त  समझौता  भारत  के  औद्योगिक  विकास  में  कहां  तक  सहायक  होगा  ?

 बिज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परमाण  झंतरिक्ष  भ्रौर

 इलक्ट्रनिकी  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  से  करार  में  दोनों

 सरकारों  द्वारा  वैशानिक  और  तकनीकी  सूचना  के  विद्वानों  और
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 शन a  -

 विदों  के  आपसी  हित के  क्षेत्रों  में  संवक्त  अनुसंधान  के  कार्यास्वयत्त  और

 आपसी  सहमति  से  निर्णीत  तकनीकी  ओर  वेजश्ञानिक  सहयोग  की  व्यवस्था  की  गई  विभिन्‍न

 क्रियाकलापों  के  कार्यान्वयन  को  दोनों  सरकारों  हारा  नामित  संबंधित  संगठन/संस्थाओं  के  बीच

 विशेष  व्यवस्थाओं  के  माध्यम  से  किया  विशिष्ट  कार्यक्रमों  का  अभी  निर्धारण  किया

 जाता  इनका  निर्धारण  दोनों  देशों  के  लिए  इन  क्रियाकलापों  की  उपयोगिता  के  आधार  पर

 किया  जाएगा  ।

 हिसाचल  प्रदेदा  में  पयंटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  खच  की  गई  राधि

 4362.  श्री  के०  डी०  सुल्तानपुरी  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  बिसालन  मंत्री  यह  बताने  की

 हुपा  करेंगे  कि  :

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  हिमाचल  प्रदेश  में  पर्यटन  को  बढ़ाया  देने  के  लिए

 कितनी  राशि  खर्च  फी  और

 उन  स्थानों  के  नाम  कया  जहां  यह  राशि  खर्च  की  गई  है  तथा  सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्‍या

 पयंटन  प्लोर  नागर  विमानन  अंत्रालय  में  राज्य  प्ंत्री  भ्रशोक  :  और

 (w):  केन्द्रीय  पयंटन  विभाग  ने  छठी  योजना  के  दोरान  हिमाचल  प्रदेश  में  पर्यंटल  के  विकास  और

 संवर्धत  के  लिए  निम्नलिशित  स्क्रीमों  पर  20:56  लाख  रुपए  खर्च  किए  हैं  :-.

 लाख  रुपयों  में

 1.  क्लब  मनाली  8.62

 2.  गम  पानी  के  स्थ्रिग-वाथ  के  विकास  के

 लिए  वशिष्ट  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  3.25

 3.  नोकाओं  की  व्यवस्था  3.24

 4.  मेलों  और  त्यौहारों  का  संवर्धन  0.50

 5.  ट्रेकिंग  उपकरणों  की  व्यवस्था  4.95

 20.56

 इंद्वौर  में  एक  इलेक्ट्रोंनिक्त  परोक्षण  श्रौर  विकास  केम्प्र  को  स्थापना

 4363.  श्री  सुभाष  यावव )  े  हि
 ५:  क्‍या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 भी  महेख  सिंह  ै

 लघु  उद्योगों  को  परीक्षण  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  संबंधी  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या
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 क्या  मध्य  प्रदेश  में  स्थापित  किये  जाने  वाले  लघु  इलेक्ट्रानिक  एककें  को  परीक्षण

 सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  इन्दोर  में  एक  इलेक्ट्रॉनिक  परीक्षण  और
 विकास  केन्द्र  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  केन्द्र  सरकार  को  प्रस्तुत  किया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  गया

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  इन्दौर  में  स्थापित  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित

 निवस  काम्प्लेक्स  में  लघु  औद्योगिक  एककों  की  स्थापना  के  आवेदन  स्वीकृति  के  लिए  सरकार  के  पास

 लंबित  पड़े  ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  कर  लिया  जाएगा  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  संत्रालय  तथा  सहासागर  धंतरिक्ष  भौर  इलेक्ट्रों  निको
 बिभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वो०  :  परीक्षण  तथा  विकास  से

 सम्बन्धित  सहायता के  क्षेत्र  में  सुविधाएं  उपलब्ध  कराकर  खासकर  लघु  एवं  मश्ोले  क्षेत्र  के  उद्योगों

 को  सहायता  देने  के  लिए  हलैक्ट्रॉनिक  विभाग  ने  मानकीकरण  परीक्षा  तथा  गुणवत्ता  नियंत्रण

 क्रम  शुरू  किया  है  ।

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  परीक्षण  एवं  अंशॉकन  सुविधाओं  का  एक  देशव्यापी  एकीकृत

 नेटवर्क  स्थापित  किया  गया  जहां  तक  अंशांकन  का  सम्बन्ध  एक  त्रि-सोपानीय  ढांचा  तैयार

 किया  गया  है  जिसमें  इलेक्ट्रॉनिक्री  परीक्षण  तथा  विकास  केन्द्र  सोपान  ता  स्तर  के  रूप

 इलेक्ट्रॉनिको  क्षेत्रीय  परीक्षण  प्रयोगणशालाएं  सोपान  वा  स्तर  के  रूप  तथा  नई  दिल्‍ली  स्थित

 राष्ट्रीय  भौतिकी  प्रयोगशाला  में  प्राथमिक  क्ंशांकन  सुविधाएं  सोपांन  !  स्तर  के  रूप  में  कार्य  कर

 कर  रही  हैं  ।

 इलेक्ट्रॉनिकी  परीक्षण  तथा  विकास  केन्द्र  विभिन्‍न  राज्यों  में  स्थापित  किए  गए  जो

 आमतोर  पर  लघु  एवं  मश्नौले  क्षेत्र  के  उद्योग  समूह  के  समीप  हैं  इलेक्ट्रॉनिकी  परीक्षण  तथा  विकास

 केसद्रों  को  अंशांकन  पर्यावरणीय  सहनशीलता-क्षमता/(मैकेनिकल  )  यान्त्रिकीय

 परीक्षण  की  आवश्यक  सुविधाओं  और  सामान्य  प्रयोजन  की  सहायक  सुविधाओं  से  सुसज्जित  किया

 गया  है  ।

 ।  इन्दौर  में  इलेक्ट्रॉनिकी  परीक्षण  तथा  विकास  स्थापित  करने  की

 अनमति  दी  जा  चकी  इलेट्रॉनिकी  परीक्षण  तथा  विकास  इन्दौर  के  संबंध  में  इलेक्ट्रॉनिकी

 विभांग  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  उद्योग  विभाग  के  साथ  और  आगे  बातचीत  कर  रहा

 उपर्यूवत  भाग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  प्रश्न  ही  नही  उठता  ।

 मध्य  प्रदेश  सरकार  से  समय-समय  पर  आवेदन-पत्र  प्राप्त  हो  रहे  हैं  और  उन  पर

 उचित  कारंबाई  करने  के  बाद  निर्णय  किए  जाते  इनमें  से  कुछ  पर  इस  समय

 कारंगाई  की  जा  रही  है  और  2  से  3  हफ्तों  के बीच  इन  पर  निर्णय  लिए  जाने  को  सम्भावना
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 उपयुक्त  भाग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  प्रश्न  ह्वी  नहीं  उठता  ।

 कोणाक  में  प्रकाश  झौर  ध्वनि  कार्य क्रम

 4364.  श्री  हरिहर  स,रन  :  क्‍या  पर्यटन  प्रोर  नागर  विसानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 :  सूर्य  मन्दिर  कोणाक  में  प्रकाश  और  ध्वनि  कार्यक्रम  दिखाए  जाने  की  प्रनुमति  न  दिये

 जाने  का  आधार  क्या

 क्‍या  सूर्य  मन्दिर  कोणाकं  में  प्रकाश  ओर  ध्वनि  कार्यक्रम  शुरू  करने  के  लिए  उड़ीसा

 सरकार  द्वारा  फिर  से  अनुरोध  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  कोणाक  में  प्रकाश  और  ध्वनि  कार्यक्रम  दिखाने  की  अनुमति  प्रदान  करने

 के  लिए  वया  कंदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पर्यटन  भौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रशोक  :  भारतीय

 पुरातत्व-सर्वेक्षण  और  इसके  विशेषज्ञ  केन्द्र  द्वारा  परिरक्षित  स्मारकों  जो  धर्म-निरपेक्ष

 स्वभाव  के  ध्वनि  एवं  प्रकाश  कार्यक्रम  के  लिए  अनुभति  प्रदान  करने  पर  विचार  करती  ऐसे

 कार्यक्रमों  में  स्मारकों  से  जुड़ी  हुई  घटनाओं  का  विषयानूसार  विश्वसनीय  अनुक्रमण  होना

 चाहिए  ।  कोणाक  का  सूर्य  मन्दिर  एक  धामिक  प्रकार  का  स्मारक  है  और  उतप्तमें  घटनाओं  का  वह

 अनुक्रमण  नहीं  है  जिसे  अनुमति  प्रदान  करने  को  न्यायोचित  ठहराने  के  लिए  ध्वनि  एवं  प्रकाश

 कार्यक्रम  में  प्रक्षेपित  किया  जा  सके  ।  इसके  स्मारक  की  स्थिति  इतनी  कमज़ोर  है  कि  इससे

 पूर्व  कि  इस  पर  ध्वनि  व  प्रकाश  प्रदर्षेन  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  इसका  संरक्षण

 अपेक्षित  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रस्तरिक्ष  पान  छोड़ना

 4365.  थ्रो  राधा  कान्त  डिगाल  :  क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  अन्तरिक्ष  अनुसन्धान  संगठन  द्वारा  अन्तरिक्ष  यान  छोड़ने  के  लिए  क्‍या

 प्रयास  किए  गए

 यदि  तो  देश  किस  वर्ष  तक  अपना  अन्तरिक्ष  यान  छोड़ने  में  सक्षम  हो

 भौर

 इस  मामले  में  अब  तक  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 विज्ञान  झोर  प्रौद्योगिकी  संत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  अम्तरिक्ष  झोर

 इलेबट्रॉनिको  विभागों  में  राज्य  संत्रो  शिवराज  बी०  :  हां  ।

 :  उपग्रह  प्रमोचक  रॉकेट  द्वारा  1980,  1981

 भौर  1983  में  50  कि०  ग्रा०  भार  की  श्रेणी  के  रोहिणी  उपग्रहों  के  सफल  प्रमोचन  ने

 स्वदेशी  प्रमोचन  क्षमता  अजित  करने  में  प्रीद्योगिकी  विकास  के  महत्वपूर्ण  तत्व  की  पूर्ति
 को  अंकित  किया  अधिक  शक्तिशाली  प्रमोचक  रॉकेटों  की  प्रमोच्नन  क्षमता  अजित  करने

 के  लिए  एक  महत्वपूर्ण  अग्रदूत  था  ।  संवधित  उपग्रह  प्रमोच्कः  रफेंक्ेट

 जो  कि  पृथ्वी  की  निकट  कक्षा  में  150  कि०  ग्रा०  भार  की  श्रेणी  के

 उपग्रहों  को  छोड़ने  की  क्षमता  वाले  बुहृत्‌  प्रमोचक  रॉकेटों  की  श्यंखला  में  अगला  की  प्रथम

 विकासात्मक  उड़ान  के  1986  के  प्रारम्भ  में  होने  की  संभावना  पृथ्वी  की  निकट  ध्रुवीय  कक्षाओं

 में  1000  कि०ग्रा०  भार  की  श्रेणी  क॑  सुदूर  संवेदन  उपग्रहों  के  प्रमोचन  की  क्षमता  वाले  अन्य  अधिक

 शक्शिाली  प्रमोचक  जिसे  ध्रुवीय  उपग्रह  प्रमोचक  रॉकेट  )  कहा
 गया  पर  का  प्रगति  में  पी०एस०एल०वी०  की  प्रथम  विकासात्मक  उड़ान  के  1989  में
 में  होने  की  संभावना  इन्सेट-श्रेणी  के  उपग्रहों  के  प्रमोचन  की  क्षमता  वाले  अधिक  संवर्धित

 प्रमोचक  रॉकेट  के  लिए  योजनाएं  इस  प्रकार  आज  को  स्थिति  के  अनुसार  भारत  के  पास

 50  कि०  प्रा०  भार  की  श्रेणी  के  उपग्रहों  को  छोड़ने  को  प्रमाणित  क्षमता  जिसे  अगले  कुछ
 महीनों  भें  बढ़ाकरं  150  कि०  ग्रा०  भार  की  श्रेणी  के  उपग्रहों  को  छोड़ने  तक  कर  दिया

 भारतीय  आवश्यकताओं  और  उपयोगों  के  अनुकूल  प्रमोषन  क्षमताओं  को  आगे  बढ़ाने  के  लिए  सभी
 प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 बेज्ञातिक  झोर  श्रोदयोगिक  ध्रभुसंधान  परिथव्‌  के  कर्मचारियों  के

 बच्चों  को  शिक्षा

 4366.  श्री  मानवेन  सिह  :  क्या  प्रधान  भत्रो  वेशानिक  ओर  श्रौद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌
 क्रमंचारियों  के  बच्चों  की  शिक्षा  के  बारे  में  17  1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3350  के
 उत्तर  क  सम्बन्ध  में-यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  में  चलाये  जा  रहे  विद्यालयों  को  वेशञानिक  और

 ओद्योगिक  भनुसंधान  परियद्‌  अथवा  इसकी  प्रयोगशालाएं/भवन  सज्जा  अध्यापन

 चारियों  के  अध्यापन  उपकरणों  आदि  के  रूप  में  निधि/सहायता/मदद  दे  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  वैज्ञानिक  ओर  ओद्योयिक  अनुसंधान

 परिषद्‌  तथा  इसकी  प्रयोगशालाएं  निधि  का  समुचित  उपयोग  किस  प्रकार  सुनिश्चित  करती

 कया  सरकार  को  इस  विद्यालयों  में  काम  करने  वाले  अध्यापकों  के  वेतन  और  सेथाओं

 में  भमसंगति/भाव  की  जानकारी  और
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  ऐसा  बोर्ड  गठित  करने  का  है  जो  अध्यापकों

 की  परेशानियों  को  देख  सके  ?

 विज्ञान  ध्रोर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  प्रंतरिक्ष  श्रोर

 इलेक्ट्रानिक्स  विभाग  में  राज्य  संत्री  शिवराज  बी०  :  के  लिये

 फर्नीचर  और  आवश्यक  उपकरणों  के  लिए  वेज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌

 आई०  द्वारा  निधियां  और  सहायता  प्रदान  की  जाती  विद्यालयों  के  जो

 पंजीकृत  शिक्षा  संस्था  या  विद्यालय  संगठन  प्रबंधक  समितियां  हो  सकती  द्वारा  कर्मचारियों  का

 वेतन  पूरा  किया  जाता  है  ।

 वैशानिक  तथा  ओद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  एस०  आई०  के  कमंचारी

 जो  प्रबंधक  समितियों  के  सदस्य  के  माध्यम  से  प्रबंधक  समितियों  द्वारा  निधियों  क ेउचित  उपयोग

 का  उत्त  रदायित्व  निभाया  जाता  है  ।

 नहीं  ।  शिक्षकों  पर  संबंधित  सोसाईटिथों  की  सेवा  शर्तें  लागू  होती

 इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 झरष्डमान  झोर  निकोबार  हीप  समूह  में  बेदखलियां

 4367.  श्री  समोरंजन  भक्त  :  क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संघ  राज्य  क्षेत्र  अण्डमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समूह  में  भारी  संख्या  में  लोगों

 विशेषतः  निर्धघन  वर्गों  को  उनके  द्वारा  किये  गये  अतिक्रमणों  से  हटाया  गया

 यदि  तो  किस-किन  क्षेत्रों  में  इस  प्रकार  के  कितने  अतिक्रमणों  को  हटाया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  राजस्व  अधिकारियों  ने  अतिक्रमणों  को  हटाने  की  कार्यवाही  के

 दौरान  महिलाओं  पर  अत्याचार  किये

 कया  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  करने  से  पहले  काउन्सलर  से  परामर्श  किया  गया

 (2)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  वर्ष  1978  से  पहले  अतिक्रमण  करने  वालों  को  बेदखल  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ।

 उद्योग  शोर  कम्पनी  कार्य  संत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रारिफ  मोहंस्भई रु
 :  तथा  अण्डमान  तथा  निकोबार  प्रशासन  ने  कहा  है  कि  संघ  शासित  क्षेत्र  में  895
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 अतिक्रमणों  को  हाल  में  हटाया  गया  हटाये  गए  अतिक्रमणों  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :---

 (i)  पोर्ट  ब्लेयर  नगर  क्षेत्र  न  229

 (ii)  पोर्ट  ल्लेयर  तहसील  --  163

 क्षेत्र  से

 (iii)  कफेरारगंज  न  503

 जी  श्रीमान्‌  ।

 काउन्सलर  को  सूचित  किया  गया  था  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जी  श्रीमन्‌  |  केवल  1978  के  बाद  के  अतिक्रमणों  को  हटाया  गया

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  पब्लिक  लाइब्रेरो  पर  खर्ज  को  गई  धनराशि

 4368,  श्रो  जो०  एम०  बमातवाला  :  क्या  झंस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  लाइब्रेरी  बोर्द  को  दिल्ली  पब्लिक  लाइब्रेरी  में  4.75  लाख  रुपये

 का  अनियमिततापूर्ण  खर्च  किये  जाने  के  एक  मामले  का  पता  चला

 यदि  तो  सरकार  ने  एहतियात  के  तौर  पर  और  जांच  करने  के  लिए  क्या

 वाही
 ५ो

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  पब्लिक  लाइब्रेरी  ने  मरम्मत  और  सेन्‍्ट्रल  लाइब्रेरी  भवन
 निर्माण  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  बिभाग  जेसी  मरकारी  एजेंसियों  के  ठेके  की  उपेक्षा  की

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कार्मिक  शोर  प्रशासनिक  सुधार  ध्लोर  लोफ  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  कें०  पी०  सिंह  :  ओर  1984-85  के  दोरान

 दिल्‍ली  सारंजनिक  पुरतकालय  क॑  केन्द्रीप  पुस्तकालय  के  भवन  के  नवीकरण  के  लिए  4.75  लाख  रु०

 का  खर्च  हुआ  सांविधिक  लेखा  परीक्षकों  द्वारा  शीघ्र  ही  लेखा  परीक्षा  करने  की  आशा  है  ।

 इनका  कार्य  पूरा  होने  तक  यह  सम्भव  नहीं  है  कि  इस  कार्य  को  करने  में  कोई  अनियमितता

 हुई  थी  ।

 भर  :  जी  1984-85  के  दौरान  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  को  2.35

 रुपये  का  ठेका  दिया  गया  था  ।
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 दिहली  में  हुए  दंगों  क॑  शिकार  व्यक्तियों  का  पुनर्वास

 4369.  श्री  इनाजीत  गुप्त  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  दिल्ली  में  गत  नवम्बर  पें  हुई  हिसा  से  प्रभावित  कितने  परिवार  इस  बीच  अपने  घरों

 जहां  से  वे  भाग  आये  वापस  जा  सके

 उनमें  से  कितने  लोगों  को  अभी  तक  उनके  धर  वापस  नहीं  दिलाये  जा  सके  भोर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  का्यंवाही  की  जा  रही  है  ?

 उदयोग  झोौर  कम्पनी  कार्य  मन्त्रालय  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  भस्त्री  प्रारिफ

 मोहम्मद  :  दिल्ली  प्रशासन  ने  यह  कहते  हुए  कि  परिवारों  की  वास्तविक  संख्या  बतलाना

 कठिन  सूचित  किया  है  कि  दिल्‍ली  में  1984  की  हिंसा  के  बाद  विभिन्‍न  परिवारों  के

 लगभग  59,000  व्यक्ति  दिल्‍ली  में  अपने  घरों  से  राहत  शिविरों  और  पड़ीसी  राज्य  में  चले  गए  थे  ।

 इनमें  से  लगभग  54,800  व्यक्ति  अपने  मूल  घरों  में  वापस  आ  चुके  राहृत  शिविरों  और  पशौसी

 राज्यों  में  अब  भी  रह  रहे  शेष  व्यक्तियों  को  अभी  लौटना  सरकार  ने  उनकी  वापसी  के  लिए

 सुरक्षा  और  शांति  का  वातावरण  उत्पन्न  किया  है  और  इस  संबंध  में  उसका  किसी  प्रकार  की  जो
 जबरदस्ती  करने  का  इरादा  नहीं  है  ।

 और  :  उपर्युवत्र  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ऐसे  व्यक्तियों  को  उनके  धर

 वापस  न  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  तथापि  दिल्‍ली  प्रशासन  मकानों  की  क्षति/नष्ट  होने  के

 संबंध  में  निर्धारित  दर  से  अनेक  दावेदारों
 को  भुगतान  किया  इसके  अलावा  पुनर्वास  उपाय  के

 रूप  में  प्रभावित  अनेक  विधवाओं  को  डी०  डी०  ए०  मकान  आवंटित  किए  गए

 रत्नगिरि  में  संग्रहालय  का  निर्माण

 4370.  भ्री  अमन्त  प्रसार  सेठी  :  क्या  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भुवनेश्वर  के  समीप  रत्नगिरि  संग्रहालय  का  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 सरकार  के  विन्नाराधीन  और

 यदि  तो  इसके  कार्यान्वयन  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 कासिक  और  प्रशासनिक  सुधार  ओर  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  तथा
 संस्कृति  विभाग  सें  राज्य  मन्त्री  कं०  पी०  सिह  :  हां  ।

 लगभग  दो-तिहाई  क।म  पूरा  हो  गया

 उड़ीसा  में  बुहद।कार-उद्देशीय  समितियों  का  कार्थ  निष्पादन

 4371.  भ्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  भ्रृह्ठ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 बन  हक  नाते  +  न

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  छोटे  व्यापारी  और  साहुकार  आदिवासियों  का
 शोपण  करते  वृहदाकार  बहुउद्देशीय  समितियों  से  ठीक  ढंग  से  काम  करने  और  अदिवासियों

 री  इस  षोषण  से  बचाने  के  लिए  कहा  गया

 उड़ीसा  के  आदिवासी  क्षेत्रों  मे ंकितनी  वुहृदाकार  बहु-उद्देशीय  समितियां

 क्या  ये  सभी  बृहदाकार  बहु-उद्देंशीय  समितियां  आदिवासियों  को  समर्थन  मूल्य  देकर

 और  आवश्यक  वस्तुओं  की  सप्लाई  करके  उनसे  कृषि  खान  तथा  वन  उत्पाद  खरीदने  के  लिए  ठीक

 ढंग  से  काम  कर  रही

 इनमें  से  कितनी  बृहदाकार  बहु-उद्देशीय  समितियां  इस  सम्बन्ध  में  कार्य  नहीं  कर  रही
 और

 उसके  कया  कारण  हैं  ?

 गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  रासदुलारी  :  जी  श्रीमान  ।

 222  वृहदाकार  बहुउद्देशीय  समितियां  !

 (@)  तथा  :  कृषि  तथा  लघु  वन  उत्पादन  प्राप्त  करने  के  लिए  टी०डी०सी०सी०

 उड़ीसा  के  साथ  36  बृह  दाकार  बहुउद्देदेशीय  समितियां  सम्बद्ध  की  गई  वृह्‌  दाकार  बहुउद्देशीय

 समितियाँ  अतिरिक्त  कृषि  लघु  बन  उत्पादन  का  लेन-देन  करती  हैं  और  आदिवासियों

 को  उपभोक्ता  वस्तुओं  की  पूर्ति  करती  छठो  योजना  के  दौरान  1982-83  तक  इन  तीन  मदों  में

 व्यापार  की  कुल  मात्रा  लगभग  26  करोड़  रु०  कुछ  वृहदकार  बहुउद्वेशीय  समितियों  को

 संगठनात्मक  और  वित्तीय  दोनों  प्रकार  से  सुदृढ़  करने  की  आवश्यकता  है  जिसके  लिए  राज्य  सरकार

 को  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  दी  जा  रही  है  ।

 सेवा-सासलों  पर  कानून

 4372.  श्री  हाफिज  मोहम्भद  सिद्दीक  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी  कमंचारियों  की  सेवा  शर्तों  पर  एक  विवेयक  लाने  का  विचार

 यदि  तो  सरकार  का  इस  मामले  पर  क्या  दृष्टिकोण  भौर

 यदि  तो  क्या  उच्चतम  न्यायालय  ओर  विभिन्न  न्यायालयों  द्वारा  सेवा-मामलों

 र  दिये  गये  विनिर्णयों  को  सरकारी  कर्मचारियों  को  सार्वजनिक  रूप  से  प्रताड़ित  किये  जाने  से

 बचाने  के  लिए  संरक्षण  हेतु  अनिवाय  नियम  के  रूप  में  मानने  का  विचार  है  ?

 कामिक  ओर  प्रशासनिक  सुधार  ओर  लोक  शिकायत  तथा  पहन  भन्जालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  भनत्री  क०  पी०  सिह  :  नहीं  |

 149



 1  1907  लिखित  उसर

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  की  सेवा  संविधान  के  अनुच्छेद  309  के  परन्तुक
 द्वारा  राष्ट्रपति  में  निहित  शक्तियों  का  प्रयोग  करते  हुए  बनाए  गए  विभिन्‍न  सांविधिक  नियर्मों  तथा

 विनियमों  द्वारा  शासित  होती  चूंकि  इन  नियमों  तथा  विनियमों  का  स्वरूप  सांविधिक  है  अतः

 इनमें  कानूनी  बल  हैं  तथा  ये  वादयोग्य  सेवा  नियमों  तथा  विनियमों  के  सम्बन्ध
 में  उच्चतम  न्यायालय  तथा  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  दिए  गए  निर्वंचनों  तथा  विनिर्णयों  को

 इन  तियमों  तथा  विनियमों  को  लामू  करते  समय  हमेशा  ध्याम  में  रखा  जाता  है  ।

 बालो  बाल  के  प्रश्िक्षणायियों  के  स्लाथ  किया  गया  बअर्ताज

 .  4373.  श्री  इस्रजीत  गुप्त  :  क्या  युवा  कार्य  और  खेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंमे  कि  :

 क्‍या  वालीबाल  क  किसी  प्रशिक्षक  ने  इन्दिरा  गांधी  बई  दिल्‍ली  में

 बाल  के  प्रशिक्षाथियों  क॑  साथ  किये  गये  बर्ताव  पर  असंतोष  व्यक्त  किया  और

 यदि  तो  तत्मम्बन्धी  ब्योरा  गया  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम

 उठाये  गये  हैं  ?

 यवा  कार्य  और  खेल  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  आर०  क०  जयचना  :  ओर

 :  वालीबाल  प्रशिक्षक  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  रोशनी  उपस्कर  की

 आदि  के  बारे  में  कुछ  संचालन  सम्बन्धी  कठिनाइयां  व्यक्त  की  भावतीय  खेल  प्राधिकरण

 इन्दिरा  गांधी  स्टेडियम  के  प्रशासन  के  लिए  उत्तरदायी  से  ऐसी  कठिनाइयों  पर  ध्यान  देने  के

 लिए  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 पोलिसिंग  टेरर  पाकंट्स  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार

 4374.  श्री  जितेख  प्रसाद

 |

 :  क्‍या  जिवेद्ा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 थो  बजमोहन  महन्ती

 क्या  सरकार  का  ध्यान  9  1985  के  टाइम्सਂ  में  पोलिसिंग

 टेरर  पारकंट्सਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि

 कनाडा  सरकार  भारतीय  मूल  के  आतंकवादियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  कर  रही

 (@)  क्‍या  सरकार  को  कनाडा  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  की  जानकार  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की

 विवेश  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  खुशोंद  आलम  :  हां  ।
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 कनाडा  की  सरकार  ने  कुछ  संदग्धि  आतंकवादियों  के  विरुद्ध  कानूनी  कदम  उठाये  हैं

 और  यह  आश्वासन  दिया  है  कि  वह  कनाड़ा  में  आतंकवादियों  को  कानून  के  समक्ष  प्रस्तुत  करने  के

 लिऐ  हर  सम्भव  प्रयास  करेगी  ।

 भारत  सरकार  सभी  विदेशी  सरकारों  जिसमें  कताडा  की  सरकार  भी  शामिल

 यह  चाहठी  है  कि  वे  आतंकवाद  का  विरोध  करने  के  लिए  उचित  कारंवाई

 सकथूल  हुसस  शाह  का  पाकिस्तान  भाग  जाना

 4375.  श्री  रणजीत  सिंह  ग्रायकवाड़  :  क्या  गृह  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीमा  पर  तस्करी  करने  और  पाक-जासूसी  काण्ड  का  मुख्य  अभियुक्त  मकबूल

 हुसैन  शाह  हाल  ही  में  अपने  परिवार  के  साथ  काश्मीर  सीमा  से  पाकिस्तान  भाग  गया

 (a)  कया  हाल  ही  में  मकबूल  हुसेन  शाह  को  19  अन्य  लोगों  के  साथ  राजौरी  मेंढर  सीमा

 क्षेत्र  से  पुंछ  पुलिस  द्वारा  पकड़  लिया  गया

 क्‍या  उसके  पाक  अधिकृत  काश्मीर  में  भाग  जाने  की  परिस्थितियों  की  एक  उच्च

 स्तरीय  जांच  करने  के  आदेश  दिए  गए  और

 यदि  तो  दोषी  पुलिस  अधिकारी  को  दण्ड  देने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 गृह  मंत्री  :  से  :  जम्मू  और  काश्मीर  से  प्राप्त  सूचना  के

 श्री  मकबूल  हुसन  शाह  को  प्रारम्भ  में  जम्मू  और  कश्मीर  जन  सुरक्षा  1978  के

 अन्तगंत  नजरबन्द  किया  गया  था  लेकिन  बाद  में  जम्मू  और  कश्मीर  उच्च  न्यायालय  के  आदेशों  के

 अन्तर्गत  21-6-1984  को  रिहा  कर  दिया  गया  उसकी  बाद  में  पूछताछ  के  लिए  पुलिस  को

 जरूरत  पड़ी  लेकिन  वह  भूमिगत  हो  गया  और  बाद  h  पाकिस्तान  चला  गया  ।  बताया  जाता  है  कि

 उसका  परिवार  पिछले  4/5  वर्षों  से  पाकिस्तान  अधिकृत  कश्मीर  में  रह  रहा  उसके  मामले  की

 जाँच-पड़ताल  की  जा  रही  है  और  गलती  करने  वाले  पुलिस  यदि  कोई  के

 जांच  पूरी  होने  के  कानून  के  अम्तगंत  कार्रवाई  की

 '
 रूरल  टेलीफोन  सिस्टसਂ  का  निर्माण

 4376.  श्री  हरीदा  रावत  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  के एक  उपक्रम  ने  माइक्रोप्रोसेसर  द्वारा  नियन्त्रित  मल्टी

 एक्सेस  रूरल  टेलीफोन  सिस्टम  के  निर्माण  के  लिए  जापान  की  फूजिस्तसा  लिमिटेड  के  साथ  कोई

 तकनीकी  करार  किए
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 यदि  तो  क्या  यह  निर्णय  कर  लिया  गया  है  कि  उक्त  टेलीफोन  प्रणाली  का  निर्माण

 करने  वाला  एकक  कहां  पर  स्थापित  किया  और

 यदि  हाँ  तो  यह  कारखाना  कहां  स्थापित  किया  जाएगा  और  यह  कब  से  उत्पादन  कार्य

 आरम्भ  करेगा  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  प्रंतरिक्ष  श्रोर

 इलेक्ट्रॉनिकी  विभागों  में  राज्यमंत्री  शिवराज  बो०  एकल  एवं  बहु  अभिगामी

 संचार  प्रणाली  के  विनिर्माण  के  उद्देश्य  से  मेसर्स  फूजित्सू  जापान  के  साथ  विदेशी  सहयोग

 प्राप्त  करने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  इलेक्ट्रॉनिकी  निगम  को  सशर्ते  अनुमोदन  दिया

 गया

 हा  ।

 उक्त  टेलीफोन  प्रणाली  के  विनिर्माण  के  लिए  जिस  स्थान  पर  हकाई  की  स्थापना  की

 जा  रही  वह  लखनऊ  जिला  सभी  ओपचारिकताएं  पूरी  हो  जाने  के  बाद  ही  उत्पादन  शुरू
 करने  से  संबंधित  ब्यौरे  उपलब्ध  होगें  ।

 फ्रांसीसी  कम्पनी  जेन  मा  उम्ट-दोनेडर  हारा  भारतोय  कम्पनियों  को  तकनोकी

 जानकारी

 4377.  श्री  के०  प्रधानोी  :  कया  प्रधान  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अकेली  एक  फ्रांसीसी  कम्पनी  जेन  माउन्ट-शेनेडर  ने  इस  संचार के  क्षेत्र  में  12

 विभिन्‍न  भारतीय  कम्पनियों  को  उसके  पांस  उपलब्ध  तकनीकी  जानकारी  देने  का  फैसला

 किया

 यदि  तो  सरकारी  और  गैर-सरकारो  दोनों  क्षेत्रों  की  उन  कम्पनियों  के  नाम  क्‍या

 हैं  और  इन  कम्पनियों  के  विभिन्‍त  मदों  का  निर्माण  किस  प्रकार  आवंटित  किया  गया

 क्या  इण्डियन  टेलीफोन  इन्डस्ट्रीज  सम्पूर्ण  तकनीक  जानकारी  स्वयं  प्राप्त  नहीं  कर

 सकती  और

 क्‍या  सरकार  कुछ  मदों  के  निर्माण  और  उनकी  सप्लाई  के  लिए  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की

 कम्पनियों  के  साथ  सौदे  यदि  तो  उनकी  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  और  क्या  इण्डियन  टेलीफोन

 इन्डस्ट्रीज  फ्रांसीसी  जानकारी  की  मदद  से  अपने  यूनिटों  में  इनका  विकास  नहीं  कर  सकती  है  ?

 विज्ञान  श्रौर  प्रौद्योगिको  संत्रलय  तथा  महातागर  परमाणु  प्रंतरिक्ष  झोर

 इलेक्ट्रॉनिको  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :
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 मे  से  जेमान्ट  स्कर्न  डर  को  एक  सहयोगकर्त्ताओं  के  रूप  में  चुना  गया  इस  कम्पनी  के  साव-साथ

 पार्टियों  ने  विदेशी  सहयोग  के  प्रस्ताव  भेजे

 सावजनिक  क्षेत्र  :

 (1)  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  लिमिटेड

 (2)  उत्तर  प्रदेश  इलेक्ट्रॉनिको  नि!म  लिमिटेड

 (3)  पश्चिम  बंगाल  इलेक्ट्रॉनिकी  औद्योगिक  विकास  निगम  लिमिटेड

 निली  क्षेत्र  :

 (1)  ब्लू  स्टार  लिमिटेड

 (2)  ऊषा  कम्प्यूटर्स  एण्ड  पेरीफरल्स  लिमिटेड

 (3)  एस्कॉट्स  लिमिटेड

 (4)  महीन्द्रा  एण्ड  महीन्द्रा  लिमिटेड

 (5)  लार्सेन  एण्ड  टोबरो  लिमिटेड

 (6)  अट्रेंल  कम्प्यूनिकेशन  लिमिटेड

 प्रत्येक  कम्पनी  को  प्रतिवर्ष  50,000  लाहनों  को  उत्पादन  क्षमता  आबंटित  की  गयी

 तकनीकी  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए  जिन  पार्टियों  ने  प्रस्ताव  भेजे  हैं  उनमें  भारतीय

 टेलीफोन  डल्योग  लिमिटेड  भी  शामिल  है  ।

 इस  संबंध  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  सहयोगकर्त्ताओं  के  साथ  निजी  क्षेत्र  की

 कम्पनियों  द्वारा  सीधे  समझौता  किया  जाएगा  ।  मैससे  भारतोय  टेलीफोन  उद्योग  लिमिटेड  अपनी

 फैक्टरी  में  ई०  पी०  ए०  बी०  एकक्‍्स०|ई०  पी०  ए०  एक्स०  का  उत्पादन  जेमान्ट  स्कनीडर  की

 तकनीकी  जानकारी  से  करेगा  ।

 अवार्डਂ  से  प्रतिबंधित  क्षेत्रों  क ेभानचित्रों  पकड़ा  जाना

 4378.  प्रो०  सधु  इंडबते  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  आसूचना  ब्यूरो  1975/1976  में  आपातकाल  के  दौरान

 सिएशन  आफ  वालेंटरी  एसोसिएशन  फार  रूरल  डेवलपमेंट  के  कार्यालय  की  तलाशी  ली

 यदि  तो  क्या  तलाशी  के  दोरान  आसूचना  ब्यूरो  को  सीमा  क्षेत्रों  के कोई  प्रतिबंधित
 मानचित्र  मिले

 यदि  तो  ये  मानचित्र  किन  क्षेत्रों  के
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 क्‍या  सरकार  ने  इनमें  से  कोई  मानचित्र  को  वापस  कर  दिये  और

 ($)  यदि  तो  कब  और  किसके  आदेश  से  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  दुलारी  :  आसूचना  ब्यूरों  द्वारा

 ऐसी  कोई  तलाशी  नहीं  ली  गई

 से  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 राष्ट्रीय  एकता  परिथद  की  पुलिस  बल  को  पुनरगठित  करने  सम्धन्धित  सिफारिश

 4379.  प्रो०  सधु  दंडबते  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  में  साम्प्रदायिक  दंगों  के  मूल्यांकन  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 राष्ट्रीय  एकता  परिषद्‌  ने  पुलिस  और  सहायक  सैन्य  बलों  के  पुनर्गंटन  हेतु  सिफारिश  की  थी  ताकि

 ये  बल  समाज  के  विभिन्‍न  वर्गों  का  प्रतिबिम्ब

 यदि  तो  उस  सिफारिश  को  कार्यात्वित  करने  के  लिये  गया  कदम  उठाये  गये

 '  इन  बलों  का  पुनर्गंठडन  कब  तक  कर  लिया  जायेगा  ?

 गृह  सन्जालय  सें  राज्य  मन्त्री  राम  दुलारी  :  से  :  राष्ट्रीयं  एकता
 परिषद  की  साम्प्रदायिक  सद्भाव  संबंधी  समिति  ने  सशस्त्र  कान्सटेबुलरी  की  रचना  क॑  पुनर्गठन  की
 आवश्यकता  पर  बल  दिया  ताकि  इसमें  समाज  के  विभिन्‍न  वर्गों  का  व्यापक  प्रतिनिधित्व  हो
 सके  ।

 संविधान  के  अधीन  व  व्यवस्थाਂ  और  राज्य  के  विषय  हैं  और  यह  राज्य

 सरकारों  का  काम  है  कि  वे  अपने  पुलिस  बलों  के  पुनर्गठन  के  संबंध  में  कारंथाई  परन्तु  राज्य

 सरकारों  को  अपने  पुलिस  बलों  की  रचना  का  पुनर्गठन  करने  की  सल।ह  दी  गई  थी  ताकि  उन्हें

 व्यापक  तथा  समाज  के  विभिन्‍न  वर्गों  का  प्रतिनिधि  बनाया  जा  सके  राज्य  सरकारों  से  अब  तक

 प्राप्ल  रिपोर्टो  से  यह  सकेंत  मिला  कि  वे  स्थिति  के  प्रति  सजग  हैं  और  इस  संबंध  में  आवश्यक  कद

 उठा  रही  हैं  ।

 जहां  तक  अर्ध  सैनिक  बलों  का  संबंध  भारत  सरकार  ने  साम्प्रदायिक  और  ज/तीय  झगड़ों

 के  संबंध  में  तैनातगी  के  लिए  राज्यों  की  सहायता  और  पोड़ित  लोगों  को  राहुत  तथा  सहायता  प्रदान

 करने  हेतु  विशेष  शांति  बल  के  रम  में  कार्य  करने  के  लिए  1980  में  3  बटालियनें  स्वीकृत  की  ।

 1983  में  तीन  और  बटालिंयनें  स्वीकृत  की  गई  थी  ।
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 लिगं  ट  आंदोलन  की  बेठक  का  स्थान

 4380.  श्री  चित्र  महाता  :  क्या  बिवेह्  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  निगुट  आंदोलन

 राजनीतिक  बैठक  किस  तारीख  को  और  किस  स्थान  पर  होगी  तथा  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ।

 विदेश  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्ज्री  खशोद  आलम  :  गुट-निरपेक्ष  देशों  के  विदेश

 मंत्रियों  की  बैठक  4  से  7  1985  तक  अंगोला  में  होगी  ।  इस  बैठक  में  सावधौम

 राजनीतिक  और  आधिक  स्थिति  का  व्यापक  मृल्यांकन  और  गुट-निरपेक्ष  देशों  क ेबीच  आधथिक

 सहयोग  संबंधी  कार्येक्रम  की  समीक्षा  की  नई  दिल्‍ली  शिखर  सम्मेलन  के  आदेशानूसार

 लुआंडा  मन्त्री-स्तरीय  बैठक  से  यह्‌  भी  अपील  की  जाएगी  कि  वह  गुट-निरपेक्ष  देशों  के  अ।ठबें  शिखर

 सम्मेलन  के  स्थान  के  बारे  में  निर्णय  लें  ।

 लोन  हारा  काशी  ओर  पाक  अभिक्षत  काइसीर  को  जोड़ने  वालो  सड़क
 का  निर्माण

 4381,  भी  श्रोबल्लभ  पाणिप्रही  )
 9:  क्‍या  विदेश  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 थी  जगन्नाथ  पटनायक  )

 क्या  सरकार  को  इस  संबंध  में  कोई  जानकारी  मिली  है  कि  चीन  ने  उत्तर-पश्चिम

 जिन्जिग  क्षेत्र  में  पाक  अधिकृत  काश्मीर  के  साथ  काशी  को  जोड़ने  वाली  एक  सड़क  का

 निर्माण  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 विदेदा  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  खुशोंद  आलम  :  और  :  सरकाश  का

 ध्यान  इस  आशय  की  खबरों  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  चीन  जिनजिआंग  प्रान्त  के  उत्तर-पश्चिम

 में  काशी  को  पाक-अधिकृत  काश्मीर  के  बीच  सम्पर्क  कायम  करने  के  लिए  काराकोरम

 हाइवे  को  बढ़ा  रहा  है  ।  अभी  कोई  प्रामाणिक  सूचना  उपलब्ध  नहीं

 |
 पारपत्र  की  अबधि  समाप्त  होने  के  बाद  भारत  में  रह  रहे  लोग

 4382.  थ्री  एम०एल  ०  भिकरास  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 वर्ष  1984-85  के  दोरान  बंगला  देश  और  पाकिस्तान  से  कितने  लोग  भारत

 उनमें  से  कितने  लोग  पारपत्र  की  अवधि  समाप्त  होने  के  बाद  स्वदेश  लोट  गये

 भौर
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 तनमन  नमन  मन्त्रालय  नम  «नमक  नननन  नी  न  प  नमन  निनननननकदखगनमनन  नमन  मन्त्रो  पतन  genet  न  नन-फक  :

 सरकार  ने  उनके  विरूद्ध  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  राम  वुलारी  :  और  :

 1984-85  में  पाकिस्तान  और  बंगला  देश  राष्ट्रिकों  का आगमन  और  प्रस्थान  इस  प्रकार  है  :---

 पाकिस्तानी

 |

 बंगलादेशी

 1984

 आगमन  1,12,835  2,44,226

 प्रस्थान  1,27,179  1,94,253

 1985  (2/85

 आममन  8,933  उपलब्ध  नहीं  है

 प्रस्थान  7,625  उपलब्ध  नहीं  है

 विदेशी  तागरिकों  का  आगमन  तथा  प्रस्थान  एक  सतत  प्रक्रिया  यह  संभव  है  कि  किसी

 विशेष  वर्ष  में  जाने  वाले  व्यक्ति  पहले  वर्षों  में  पहुंचे  हों  । उन  सभी  पाकिस्तानी  तथा  बंगला  देश

 राष्ट्रिकों  के  विरूद्ध  विदेशी  नागरिक  1946  के  अधीन  कारंबाई  की  जाती  जो  अवेध

 हूप  से  भारत  में  ठहरे  हुए  पाये  जाते  हैं  ।

 ]
 हिल्‍लो  के  निकट  एक  गांव  में  सोर  ताप  ऊर्जा  केस

 4383.  श्री  चिस्ता  मोहन  :  कया  प्रधान  मन्‍्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍लो  के  निकट  अछेजा  गांव  में  गैर  परम्परागत  ऊर्जा  ल्लोतों  से  एक  सौर  ताप

 ऊर्जा  केन्द्र  स्थापित  किया  जा  रहा  यदि  तो  पूंजी  निवेश  सहित  परियोजना  का  ब्यौरा  क्‍या

 ॥  क्‍या  यह  सच  है  कि  बेल  शक्ति  के  रूप  में  उपलब्ध  प्रचुर  ऊर्जा  की  पूर्णतः  उपेक्षा

 की  जा  रही  है  ।  क्‍योंकि  अत्यन्त  उपयोगी  हल  और  बैलगाड़ी  का  विकास  नहीं  किया  गया

 देश  में  बेलों  पर  कुल  कितना  निवेश  किया  है  और  उनसे  कितना  लाभ

 और

 क्या  सरकार  का  विचार  सम्प्रान्त  भारतीय  वैज्ञानिकों  की  इस  विषय  में  रूचि  न

 होने  के  कारण  आस्ट्रेलिया  और  अमरीका  से  संबंद्ध  तकनोक  प्राप्त  कर  ऊर्जा  के  इस  स्रोत  का  विकास

 करने  का  है  ?

 पु
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 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  भन्‍्त्रालय  तथा  महासागर  परम णु
 अस्तरिक्ष  ओर

 इलेक्ट्रॉनिकी  विभागों  में  राज्य  मन्‍्त्री  शिवराज  घो०  :  दिल्ली  के  निकट  अछेजा

 गांव  में  एक  सौर  तापीय  विद्युत  स्टेशन  का  प्रस्ताव  किया  गया  विद्युत  संयंत्र  क ेलिए  उपकरण

 हेतु  विभाग  प्राप्त  हो  चुके  हैं  और  परीक्षाधीन  लागत  सहित  विद्युत  संबंध  में  बिस्तृत

 विद्युत  संयंत्र  की  स्थापना  के  अंतिम  निर्णय  के  पश्चात्‌  मालूम  होगी  ।

 जी  ऊर्जा  के  स्रोत  के  रूप  में  सरकार  बैल  शक्ति  के  महत्व  के  बारे  में  पूरी

 तरह  से  जानकार  सुधार  और  भारवाही  पशु  ऊर्जा  विकास  के  लिए  विभिन्‍न

 सम्भावनाओं  की  पहचान  हेतु  इस  विभाग  में  भारवाही  पशु  शक्ति  पर  एक  तकनीकी  सलाहकार

 समिति  का  गठन  किया  गया  है  और  इस  पर  कुछ  अध्ययन  प्रारम्भ  किए  गए  हैं  ।
 ह

 बलों  पर  देश-भर  में  हुए  खर्च  की  निश्चित  परिमाणवाचक  संख्या  बताना  ओर

 उनसे  प्राप्त  कुल  लाभों  को  बताना  संभव  नहीं

 उपयुक्त  क्षेत्रों  सहित  अन्य  सभी  क्षेत्रों  में  आस्ट्रेलिया  और  संयुक्त  राज्य  अमेरिका

 सहित
 '

 विदेशों  के  साथ  वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकियों  के  आदान-प्रदान  के  कार्य  क्रमों  पर आवश्यकता  पड़ने
 पर  विचार  किया  जाता

 नारायण  गरू  जयस्तीਂ  को  सरकारी  अवकाहा  घोणित  करना

 4:84.  श्री  म्‌  ल्‍लापलली  रामवसरन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  सरकारी  अवकाश  निर्धारित  करने  सम्बन्धी  वर्तमान  नीति  क्‍या

 क्‍या  केरल  सरवार  ने  ब्रस्ताव  किया  है  कि  नारायण  गुरू  जयन्तीਂ  को  सरकारी

 अवकाश  घोषित  किया  और

 क्या  सरकार  नारायण  गुरू  जयन्तीਂ  को  गुरूजी  की  स्मृति  में  सरकारी  अवकाश
 घोषित  करने  पर  विचार  करेगी  ?

 कामिक  ओर  प्रशासनिक  सुधार  और  लोक  शिकायत  तथा  पेंदान  मन्त्रालय

 तथा  संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  के०  पो०  सिह  :  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों

 के  लिए  छृट्टियों  की  विद्यमान  नीति  की  एक  प्रति  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  हैं  ।

 नहीं  |  केरल  सरकार  ने  श्री  नारायण  गुरू  जयन्ती  को  केरल  में  केन्द्रीय  सरकार

 के  कार्यालयों  के  लिये  एक  अतिरिक्त  सरकारी  अवकाश  के  रूप  में  शामिल  करते  का  सुझाव

 नहीं  ।
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 विवरण

 संबया  सी०  ए०
 भारत  सरकार

 गृह  मंत्रालय

 कामिक  ओर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग

 नई  दिनांक  1!  1981,

 कार्यालय  शापन

 विषय  :--  भा  रत  सरकार  के  कार्यालयों  में  1983  के  दोरान  तथा  उसके  पश्चात्‌  मनाई  जाने  वाली

 छुट्टियों  की  नीति  के  संबंध  में  ।

 1981  के  दौरान  तथा  इसके  पश्चात्‌  भारत  भश्कार  के  कार्यालयों  में  छुट्टियां  मनाये  आने  के

 संबंध  में  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  के  दिनांक  13  1981  के  कार्यालय  ज्ञापन

 संख्या  ०सी  ०९०  में  यह  निर्धारित  किया  गया  था  कि  केन्द्रीय  सरकारी  कार्यालय  एक
 कंलेण्डर  वर्ष  में  अधिक-से-अधिक  मात्र  16  छुट्टियां  मना  जिनमें  से  11  छुट्टियां  अनिवाय॑

 इन  ग्यारह  छुट्टियों  में  तीन  राष्ट्रीय  छुट्टियां  अर्थात्‌  गणतंत्र  स्वतंत्रता  दिवस  तथा

 महात्मा  गांधी  ईद-उ-जुहा  बुद्ध  गुरू  नानक

 महावीर  जयन्ती  की  छुट्टियां  शामिल  होंगी  ।  बाकी  की  5  छुट्टियों  के

 बारे  में  हमेशा  के  लिए  दिल्‍ली/नई  दिल्‍ली  में  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  बारे  में

 कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  द्वारा  तथा  जहां  कहीं  केन्द्रीय  सरकारी  कर्ंचारी  कल्याण

 समन्वय  समितियां  स्थित  हैं  वहां  उन  समितियों  द्वारा  तथा  अन्य  स्थानों  पर  स्थित  कार्यालय  अध्यक्षों

 द्वारा  अवसरों  की  स्थानीय  महृत्ता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तथा  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  के

 परामश्श  से  निर्णय  किया  जाना  यह  भी  उल्लेख  किया  गया  था  कि  यदि  इन  16  छुट्टियों  में  से

 कोई  छुट्टी  रविवार/द्वितीय  शनिवार/किसी  अन्य  छुट्टी  के  दिन  पड़ती  है  तो  इसके  बदले  में  कोई  और

 छुट्टी  नहीं  दी  जाएगी  ।  वैकल्पिक  छुट्टियों  की  पद्धति  जो  कि  प्रत्येक  वर्ष  में  दो  होती  कोई
 परिवतंन  नहीं  हुआ  था  तथा  इतका  चुनाव  कमंचारियों  द्वारा  पहले  से  निर्धारित  की  गई  वेकल्पिक

 छुट्टियों  की  सूचों  में  से  किया  जाना  होता  ऐसे  संगठनों  के  मामले  में  जिनमें

 बाणिज्यिक  तथा  व्यापारिक  प्रतिष्ठान  अर्थात्‌  सचिवालयी  कार्य-प्रकृति  से  भिन्‍न  कार्यलिय  शामिल

 यह  उल्लेख  किया  गया  था  कि  वे  भी  मात्र  16  छुट्टियां  मनाएंगे  जिनमें  तीन  राष्ट्रीय  छ्द्वियां
 अनिवायं  होंगी  तया  बाकी  की  13  छुट्टियां  उनकी  इच्छा  के  अनुसार  निर्धारित  की  जा  सकेगी  किन्तु
 एक  बार  दी  गई  पत्तंद  वर्ष  1982  में  अपनाई  गई  पद्धति  में  कोई  परिवतंत  किए  बिना  आगे  आने
 वाले  वर्षों  के लिए  भी  लागू  होगी  ।

 2.  ऊपर  उल्लिब्ित  छुट्टी  नीति  की  पुनरीक्षा  की  गई  तथा  यह  निर्णय  किया  गया  है
 कि  इस  विषय  पर  पहले  के  अनुदेशों  का  अधिक्रमण  करते  वर्ष  !983  के  कैलेण्डर  वर्ष  से  केन्द्रीय '
 सरकारी  कार्यालयों  में  निम्नलिखित  छुट्टी  नीति  का  अनृपासन  किया  जायगा  ;---

 (7)  केस्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  में  एक  वर्ष  में  16  छुट्टियां  मनाई  जाएंगी  ।
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 (7)  इन  16  छुट्टियों  में
 से  13  छट्टियां  जिनमें  3  राष्ट्रीय  छुट्टियां  अर्थात्‌

 स्वतंत्रता  दिवस  तथा  महात्मा  गांधी  जन्म  दिवस  तथा  निम्नलिखित  10  अवसर

 सम्पूर्ण  भारत  में  सभी  केन्द्रीय  सरकारी  कार्यालयों  में  अनिवायं  रूप  से  मनाए  जाएंगे  :

 बुद्ध  पूणिमा

 क्रितमस  दिवस

 दीवाली

 |

 क्म्क

 गुरूनानक  जन्म  दिवस

 ईद-उल-फितर

 ईद-उ-जुहा

 महावीर  जयन्ती

 10.  मुहरंभ

 (iii)  बकाया  तोन  छुट्टियां  वर्षानुवर्ष  के  आधोर  पर  निम्नलिखित  त्योहारों  में  से

 चुनी  जाएं  :

 &

 6०60

 +

 ०

 (७

 ६

 दशहरा  के  लिए  एक  अतिरिक्त  छुट्टी  7.  मकर  संक्रान्ति

 होली  8.  रथ  यात्रा

 जन्माष्टमी
 9.  ओणम आगमन

 रामनवमी  10.  पोंगल

 महाशिवरात्रि  11.  श्रीपंचमी/बसत  पंचमी

 गणेश  चतुर्थी/विनायक  चतुर्थी  12.  विशु/बेशाली छू

 एके

 एफ्िपा

 बाकी-के  नौ  उपयुंक्त  उप  पैरा  (४)  में  निदिष्ट  अवसरों  में  से  तीन
 वेकल्पिक  छुट्टियां  चुनने  के  वैकल्पिक  छुट्टियों  की  सूची  में  शामिल  किए  जायेंगे  ।

 (iv)  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी  पहले  की  वैकल्पिक  छट्टियों  की  सूची  में  से  दो

 छुट्टियां  लेने  के  भी  हकदार  होंगे  ।  बैकल्पिक  छुट्टियों  की  ऐसो  सूची  उपर्युक्त  उप

 पैरा
 2

 में  यथा  निर्दिष्ट  बाकी  के  अवसरों  को  शामिल  करके  तथा  स्थानीय

 महसा  के  अन्य  अवसरों  को  भो  शामिल  करके  प्रत्येक  वर्ष  बनाई  जाए  ।

 (५)  दिल्‍ली/नई  दिल्‍ली  में  स्थित  केन्द्रीय  सरकारी  कार्यालयों  के  सम्बंध  में  कामिक  और

 प्रशासनिक  सुधार  विभाग  के  संबंध  में  छुट्टियों  की  धूथी  जारी  की  जाएगी  तथर

 8४0
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 दिल्ली/नई  दिल्ली  से  बाहर  स्थित  कार्यालयों  के  संबंध  में  जहां  कहीं  केन्द्रीय  सरकारी

 कमंचारी  कल्याण  समन्वय  समितियां  स्थित  हैं  वहां  उन  समितियों  द्वारा  अथवा

 अवस्तरों  को  स्थानीय  महत्ता  के आधार  पर  कमंचारियों  के  प्रतिनिधियों  के  परामण

 हे  कार्यालयाध्यक्षों  द्वारा  अधिसूचित  की  जाएगी  ।

 3.  उपर्युक्त  सचिवालयी  स्वरूप  के  कार्य  कर  रहे  भारत  सरकार  के  कार्यालयों  में

 लागू  होगा  ।

 4.  केन्द्रीय  सरकारी  संगठन  जिनमें  वाणिज्यिक  तथा  व्यापारिक  प्रतिष्ठान

 शामिल  हैं  सचिवालयी  कार्य  प्रकृति  से  भिन्‍न  प्रकार  के  हैं  वर्ष  में  16  छुट्टियां  मनायेंगे

 जिनमें  अर्थात  गणतंत्र  स्वतंत्रता  दिवस  तथा  महात्मा  गांधी  जन्म  दिवस  अनिवार्य

 छुट्टियां  होंगी  ।  बकाया  13  भवसर  ऐसे  प्रतिष्ठानों/संगठनों  द्वारा  बर्षानुवर्ष  आधार  पर  निर्धारित

 किए  जायेंगे  ।

 (  बट  के०

 उप  भारत  सरकार

 हुबाई  अड्डों  पर  लोडरों  का  वेतन

 4385.  प्रो०  सेफृहीन  सोंज  :  क्‍या  पर्यंटल  और  सागर  विमानन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  सभी  हवाई  अड्डों  पर  लोडरों  को  समान  वेतन  मिलता

 यदि  तो  लोढर  को  प्रतिदिन  या  प्रतिमांस  कितना  वेतन  मिलता  और

 श्रीनगर  हवाई  अड्डे  पर  लोडरों  को  कितना  वेतन  मिलता  है  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  सस्त्रालय  से  राज्य  सम्त्री  प्रशोक  :  यद्यपि

 एक  हवाई  अड्डे  से  दूसरे  हवाई  अड्डे  पर  लोडरों  को  दी  गई  रकम  भिन्‍न  नहीं  है  तथापि  विभिस्त

 संगठनों  ढ्वारा  दी  गई  रकम  में  भिन्‍तता  है  ।

 ओर  :  लोडर  को  प्रतिमास  दी  नई  रकम  इस  प्रकार  है  :--

 इण्डियत  एयरला  इन्स
 me  ०

 1116  रुपए

 सहित  सभी

 एयर  इण्डिया
 vee  1050  रुपए

 भारत  बत्तर्राष्ट्रीय
 विमानपत्तन  प्राधिकरण

 ***  911  रुपए

 वायुदृत
 रा  595  शपए

 एश
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 कुछ  विधायकों  को  नागरिकता

 4386,  श्री  थम्पन  थामस  :  क्‍या  गृह  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राज्य  विधान  सभाओं  के  अनेक  विधायक  भारत  के  नागरिक

 नहीं

 यदि  तो  क्‍या  ब्रिटेन  और  भारत  के  नागरिकों  को  दोहरी  नागरिकता  की  भनुमति
 दी  गई  और

 यदि  तो  गैर-तागरिकों  को  राज्य  विधान  सभाओं  हेतु  चुने  जाने  पर  रोक  लगाने

 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 गृह  सन्ज्रालय  से  राज्य  सन्‍्धो  रास  दुलारी  जन  प्रतिनिधित्व

 1950  के  अधीन  किसी  व्यक्ति  के  लिए  विधान  सभा  का  सदस्य  बनने  हेतु  एक  प्राथमिक  शर्त  यह  है

 कि  वह  एक  मतदाता  होना  मतदाता  बनने  के  लिए  उस  व्यक्ति  को  भारत  का  नागरिक  होना
 ।  इसलिए  विधान  सभा  का  सदस्य  बनने  के  लिए  किसी  व्यक्ति  को  भारत  का  नागरिक  होना

 होगा  ।

 नागरिकता  1955  के  उपबन्धों  के  अनुसार  किसी  व्यक्ति  द्वारा  किसी

 अन्य  देश  की  स्वेच्छा  से  नागरिकता  ग्रहण  करने  पर  उसकी  भारतीय  नागरिकता  समाप्त  हो
 जाती

 ॥
 प्रश्त  ही  नहीं  उठता  ।

 गुजरात  में  भारी  अश  संयंत्र

 4387.  थो  रणजीत  सिह  मायकथाड़  :  क्या  प्रधान  भन्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दक्षिण  गुजरात  में  हजीरा  में  एक्सचेंज  प्रोसेसਂ  के  प्रयोग  से  एक
 नया  भारी  जल  संयंत्र  स्थापित  किया  जा  रहा

 (@)  यदि  तो  संयंत्र  क ेकब  तक  चालू  होने  की  सम्भावना  और

 इसकी  क्षमता  कितनी  है  और  संयंत्र  की  स्थापना  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  होगी  ?'

 विज्ञान  ओर  प्रोच्चोगिकी  मन्त्रालय  सथा  महासायर  परसाणु  अन्तरिक्ष

 इलंक्ट्रॉनिकी  विभागों  में  राज्य  भन्‍्त्री  शिवराज  थो०  :  गुजरात  में  हजीरा
 में  110  मीटरिक  टन  भारी  पानों  की  वाबिक  उत्पादन  क्षमता  वाला  एक  दसा  संयंत्र  लगाने  का  प्रस्ताव
 विचाराधीन  है  जों  अमोनिया  और  हाइड्रोजन  के  विनियम  की  प्रक्रिवा  पर  आधारित  होगा  ।  इस  संयंत्र
 की  लागत  लगभग  220  करोड़  रुपए  रहने  का  अनुमान  है  तथा  हसे  पूरा  होने  में  संस्वीकृति  मिलने  की
 तारीख  से  लेकर  51  महीनों  का  समय
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 कान्हा  राष्ट्रीय  पाक  का  विकास

 4388.  भी  अजय  सुवराम  :  क्या  प्रधान  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विगत  दो  वर्षों  के  दोरान  कान्हा  राष्ट्रीय  पार्क
 क ेलिए  कोई  घनराशि

 स्वीकृत  की

 यदि  तो  उसका  योजनावार  आबंटन  किस  प्रकार  किया  गया

 क्‍या  वर्ष  1985-86  985-86  के  लिए  वित्तीय  व्यवस्था  कर  दी  गई  और

 '
 यदि  तो  तत्संबंधी  ध्यौरा  क्या  है  ?

 \
 पर्षाधरण  और  वन  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्‍त्री  :  हां  ।

 1983-84  तथा  1984-85  के  दौरान  केन्द्र  सरकार  की  परियोजनाਂ  के  अन्तगंत

 प्रत्येक  वर्ष  30  लाख  रुपए  की  धनराशि  आबंटित  की  गई  थी  ।

 हां  ।

 इस  पार्को  के  लिए  1985-86  के  संबंध  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  का  प्रस्ताव  अभी  इस
 fara
 विज्ञाग  को  प्राप्त  होना  है  ।  इस  संबंध  में  वित्तीय  सहायता  के  लिए  रखी  गई  शर्तों  की  ध्यान  में  रखते

 हुए  केसद्रीय  सहायता  निम्‌ क्‍त  की

 कान्हा  राष्ट्रीय  उद्यान  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  तथा  बायुदृत
 सेवा  से  जोड़ना

 4389.  भ्रो  अजय  सुशरान  :  क्या  पर्यटन  और  नागरिक  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 कः करेंगे  किम

 क्या  कान्हा  राष्ट्रीय  उद्यात  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  तथा  बायुदृत  सेवा  से  जोड़ने  का

 कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  किस  वर्ष  तक  ऐसा  किए  जाने  की  भाला

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  वित्तीय  व्यवस्था  कर  दी  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यटन  भौर  तामर  जिसानन  अंभालय  में  राज्य  मरत्री  जशोक  :  जी

 ओऔीमन्‌  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 nC न  नननन+-4++नममनान्‍नकाकनकनज  कान  +ननननमकऊ-+५  ७  की  नननननननननन  नमन  क  न  न  न  न  नानक  न  न  भाग

 जी  श्रीमन्‌  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 परयटन  नकीों  में  जबलपुर  जिले  के  भेड़ाघाट  जल-प्रपात  ओर  संगमरमर

 घखट्टान  को  शासिल  करना

 4390.  क्री  अजय  स्‌द्ारात  :  क्या  पयंटस  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  जबलपुर  के  भेड़ाघाट  जल-प्रणत  और  संगमरमर  चट्टात  को  देश  के  पय्रंटन  नक्शे

 में  शामिल  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  की  गई  अथवा  भविष्य  में  की  जाने  वाली  कार्यवाही  की

 दिशा  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 पयंटन  और  नागर  विमानन  भन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  अशोक  :  और

 (@)  :  मध्य  प्रदेश  केन्द्र  और  निजी  क्षेत्र  के  मिले-जुले  संसाधनों  व्यवस्थित

 विकास  के  लिए  अभिनिर्धारित  किए  गए  पयंटक  महत्व  के  25  केन्द्रों  में  से  एक

 भेड़ाघाट  जल-प्रपातों  के विकास  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  विभाग  के  विचाराधीन  नहीं
 काल  के  दौरान  संगमरमर  की  चट्टानों  को  प्रकाश-सज्जा  की  जाती  है  भेड़ाघाट  जल-प्रपातों  और

 संगमरमर  की  चट्टानों  को  केन्द्र  और  राज्य  पयेटन  विभागों  द्वारा  निकाले  जाने  वाले  पयंटक-प्रचार

 साहित्य  में  भी  प्रचारित  किया  जाता

 कटनी  में  विशमान  सोमेन्ट  कारखानों  द्वारा  दृषण

 4391,  श्री  अजय  स्‌  शरान  :  क्‍या  प्रधान  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍यों  सरकार  को  कटनी  में  बड़ी  संख्या  में  सीमेंट  कारशानों  के
 कारण  पर्यावरण  प्रदूषष  की  जानकारी

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  प्रकार  के  प्रदूषण  को  के  अब  तक  क्‍या

 कायंवाहो  को  है  ;

 क्‍या  कटसी  में  पर्यावरण  प्रदूषण  के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  और

 यदि  तो  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  सरत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  वीर  :  कटनी  के  भासपाश्ष  में
 दो  सीमेंट  संयंत्र  प्रदूषण  समस्या  उत्पन्न  कर  रहे  हैं  ।
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 प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  के  इन  संयंत्रों  में  स्थिर  वंच्चुत  अवक्षेपकों  की
 स्थापना  के  लिए  कदम  उठाये  गये  हैं  ।

 तथा  अभी  तक  पर्यावरणीय  प्रदूषण  के  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया

 है  बहुरहाल  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  ने  हाल  हो  में  इस  क्षेत्र  में  चिमनी  उत्सर्जनों  तथा  परिवेशी

 बायु  गुणवत्ता  का  प्रबोधन  शरू  किया  है  ।

 सेघालय  ओर  आसाम  के  बच  सोसा  विवाद

 4392.  श्री  जी०  जी०  स्वेल  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उन्होंने  मेघालब  और  आसाम  के  बीच  सीमा  विवाद  पर  विचार  करने  के  लिए

 विशेषज्ञों  का  एक  दल  गठित  करने  की  मंजूरी  दे  दी

 क्‍या  दल  गठित  हो  गया  ओर

 यदि  तो  दल  के  विचारार्थ  विषय  कया  हैं  ?

 उद्योग  ओर  कंपनीकाय  मंत्रालय  तथा  गह  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  भ्रारिफ  सोहम्सद  :

 से  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  असम  और  मेघालय  की  सरकारें  अन्तर्राज्य  संवैधानिक

 सीमा  की  व्याख्या  के  प्रश्न  को  सलाह  के  लिए  संवैधानिक  विशेषज्ञों  को  भेजने  के  लिए  आपस  में

 सहमत  हो  गई  इस  सम्बन्ध  में  आगे  की  कारंबाई  पर  दोनों  राज्य  सरकारें  ध्यान  दे  रही  हैं  ।

 इस  मामले  में  केन्द्र  सरकार  का  अनुमोदन  प्राप्त  करने  के  सम्बन्ध  में  उनसे  कोई  पत्र  प्राप्त

 नहीं  हुआ  है  ।

 य्रेनियम  का  संथर्धन

 4393.  भ्रों  जो०  जो०  स्वेल  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  परमाणु  ऊर्जा  प्रजनन  हेतु  यूरेनियम  का  संवर्धन  किया  जा  रहा

 यदि  तो  कोन-सी  तकनीकी  का  उपयोग  किया  जा  रहा  और

 क्‍या  कोई  बेहतर  और  अधिक  मितव्ययी  तकनीकी  भी  हो  सकती

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  सन्‍्द्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  प्रंतरिक्ष  और

 इलेक्ट्रॉलिकी  विभाग  में  राज्य  सनी  शिवराज  बो०  :  नहीं  ।

 ओर  पह  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 प्रमेरिका  के  सातवें  बेड़े  के  जहाओों  का  अस्दरगाहों  पर  ध्राना

 4394.  धर्सबीर  सिंह  त्यागी  :  शया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृंपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  सच  है  कि  अमेरिका  के  सातवें  बेड़े  का एक  जहाज  पिछले  वर्ष  के  प्रारम्भ  में

 एक  दिन  के  लिए  कोचीन  बन्दरगाह  पर  रुका  था

 यदि  तो  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  थे  कि

 किसी  थिदेशी  नोसेना  के  परमाणु  जहाजों  को  किसी  भारतीय  बन्दरगाह  में  आने  की  अनुमति  न

 की  बात  को  सरकार  की  घोषित  नीति  के  अनुरूप  उक्त  जहाज  परमाणु  शत्रितत  चालित  अथवा

 परमाणु  हथियारों  से  लैस  नहीं  और

 क्‍या  अमेरिका  सातवें  बेड़े  के  एक  अन्य  जहाज  का  वर्तमान  गरमियों  में  मारमा  गोआ

 बंदरगाह  पर  दुबारा  आने  का  निर्धारित  कार्यक्रम  पूर्ण  हो  गया  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुशोंद  आलम  :  अमरोका  का  एक

 सैनिक  पोत  विप्पल  16  से  18  1984  तक  कोचीन  में  रुका  था  ।

 भारत  के  किसी  पत्तन  पर  विदेशी  नोसेनिक  जहाज  को  आने  की  इजाज़त  देने  के

 बारे  में  सरकार  की  नीति  विदेश  मंत्रालय  के  एक  ओषधारिक  नोट  में  स्थिर  की  गद  थी  जो

 17  1972  को  नई  दिल्‍ली  स्थित  सभी  विदेशी  मिशनों  को  भेजा  गया  था  और  जिसमें  यह

 कहां  गया  था  कि  इन  मिशनों  का  विशेष  ध्यान  हिन्द  महासागर  की  शांति  क्षेत्र  के  रूप  में

 घोषणा  के  बारे  में  संयक्‍त  राष्ट्र  महासभा  के  16  1971  के  संकल्प  संख्या  2822  (XXVI)
 फी  ओर  आकुष्ट  करता  चाहता  है  अन्य  बातों  के  बड़ी  शक्तियों  से  यह  अनुरोध
 किया  गया  है  कि  वे  हिन्द  महासागर  के  तटवर्ती  राज्यों  से  तत्काल  पराभमशं  करें  ताकि  ह्न्दि

 महासागर  से  नाभिकीय  अस्त्रों  ओर  जन-विनाश  के  अल्‍्त्रों  को  दूर  किया  जा  सके  ।  भारत  सरकार

 यह  आशा  करती  है  कि  उससे  किसी  ऐसे  पोत  को  अपने  पत्तन  पर  रुकने  की  सुविधा  देने  का  अनुरोध

 नहीं  किया  जाएगा  जिस  पर  नाभिकीय  अत  ले  हों  ।”

 भारत  सरकार  सभी  विदेशी  सरकारों  से  वह  उम्मीद  करती  है  कि  वे  इस  सम्धस्ध  में  हमारी

 कथित  नीति  का  सम्मान  करेंगे  ।

 अमरीका  का  एक  नौसेनिक  पोत  टाउत्स  28  फरवरी  से  3  1985

 तक  गोआ  में  रुका  था  ।

 असभ  रेजामैम्हल  सेन्एरर  क्यार्टर  से  मेघालय  पुलिश  हार

 हजियार  पकशना

 4395.  थी  जो०  जो०  स्वेल  :  क्या  गुह  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मेघालय  पुलिस  ने  असम  रेजीमेन्टलਂ  हेफली  शिलांग  के  फेमिली

 क्थाटरों  में  एक  मकान  से  मई  में  भारी  मात्रा  में  हृधियार  और  गोला  वारूद
 पकड़ा

 te



 बाद
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 कया  गिरफ्तार  किए  गए  लोशों  में  असम  रेजीमेंटल  सेल्टर  का  एक  सेकारत  हवालदार और  उसकी  फरनों  तथा  सेना  के  एक  भूतपूरब  सूबेदार  का  लड़का  और

 क्‍या  जांच  से  यह  पता  लगा  था  कि  इन  व्यक्त्तियों  के  सम्बन्ध  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के
 घुसपैठियों  से  थे  ?

 उद्योग  ओर  कम्पनों  कार्य  मन्त्रालय  तथा  गृह  मस्त्रालय  से  राज्य  मम्त्री  आरिफ
 मोहम्मद  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख्व  दी  जाएगी

 हिमालय  क्षेत्र  को  कला  शोर  संस्कृति  का  परिरक्षण

 4396.  श्रो  जितेन  प्रसाद  :  क्‍या  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विक्वर  हिमालय  भर  इसकी  घाटियों  में  स्थित  सभी  पव॑तीय  क्षेत्रों

 को  प्राचोन  कला  और  संस्कृति  के  परिरक्षण  हेतु  एक  प्राधिकरण  अथवा  उच्च  शक्ति  प्राप्त  निकाय

 गठित  करने  का  और

 यदि  तो  इसके  परिरक्षण  हेतु  सरकार  का  क्‍या  वैकल्पिक  कबम  उठाने  का

 विभार  है  ?

 कामिक  ओर  प्रशानिक  सुधार  झोौर  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मर्त्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  शै०  पी०  सिंह  ओर  :  इस  समय  ऐसा  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  सरकार  ने  हिमालय  क्षेत्र  की  कला  और  संस्कृति  के  परिरक्षण  के  लिए
 विशेष  कार्यक्रम  आरम्भ  किए  हसमें  ये  शामिल  हैं  :--

 (1)  क्षेत्र  की  विभिन्‍न  प्रकार  की  प्रदर्शन  कलाओं  का

 (ii)  फ्रदर्शश  कलाओं  के  लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  का
 आयोजन  ;

 (71)  संग्रहालयों  में  इस  क्षेत्र  क ेलोक  संगीत  वाद्यों  और  अन्य  शिल्प  तथ्यों  का  परिरक्षण  ;

 (iv)  इन  कार्यकलापों  की  प्रोन्नति  में  लगे  हुए  विभिस्न  स्वेच्छिक  संगठनों  को  वित्तीय

 सहायता  देना  ;

 (५)  स्मारकों/चित्रकलाओं  का  परिरक्षण  और

 हस्तलिपियों  का  और

 भित्ति-चित्रों  का  प्रलेखन  ।

 मई  वन  नोति

 4397.  भरी  जितेना  प्रसाद  :  क्या  प्रधान  मंत्री  नई  बन  नीति  में  हिमाचल  प्रदेश  और  उत्तर

 प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  बनरोपण  का  कार्यक्रम  के  बारे  में  10  1985  के  तारांकित  प्रश्न

 संद्या  383  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  नई  बन  नीति  में  अन्य  बातों  के  अलावा  मुख्य  बल  कम-से-कम  20  बर्षों  तक

 पेड़ों  की  कटाई  पर  पूर्ण  प्रतिबंध  लगाने  तथा  किसानों  को  परिवार  नियोजन  कार्यक्रमों  की  तरह
 अधिक  पेड़  लगाने  के  लिये  जिनमें  सेब  के  पेड़ों  जैसे  फल-बुक्ष  सम्मिलित  प्रोत्साहुन  दिया  जाएगा
 ताकि  भूमि  कटाब  तथा  जल  ग्रह॒ण  क्षेत्र  और  गंगा  यमुना  व  उनकी  सहायक  नदियों  के  स्त्रोतों  वाले
 प्व॑तीय  क्षेत्रों  का  अनाच्छादन  रोका  जा  सके  ;  और

 यदि  तो  नई  नीति  के  कब  तक  तैयार  हो  जाने  और  लागू  हो  जाने  की

 संभावना  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  सन्त्रालय  सें  राज्य  मस्‍्त्री  बीर  :  ओर  :  952  में

 घोषित  राष्ट्रीय  वन  नीति  के  संशोधन  पर  सरकार  अभी  विचार  कर  रही  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  पर्यटक  स्थल

 4398,  श्रो  जितेन  प्रसाद  :  वया  पर्यटन  और  नागर  जिसामन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  में  विकास  के  लिए  कितने  पर्यटक  स्थलों  का  पता

 लगाया  गया  है  और  उन  पर  धन  थर्च  और

 )  पर्यटक  स्थलों  के  चयन  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड  अपनाये  गए  हैं  और  बया  यह  सच्त  है
 कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पयंटक  स्थलों  की  सूची  में  नैनीताल  पहाड़ी  स्थल  को  शामिल

 नहीं  किया  गया  है  ?

 पर्यटन  और  नागर  बिभानत  भंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रदोक  :  और

 :  विभाग  राज्य  सरकार  के  परामएं  उत्तर  प्रदेश  राज्य
 और  प्राइवेट  सेक्टर  के

 मिले-जुल  संसाधनों  के  माध्यम  से  अवस्थाबद्ध  विकास  के  के  लिए  25  परयंटक  केन्द्रों
 को

 फो  छोड़  अभिनिर्धारित  किया  पर्यटक  स्थलों  का  चयन  करने  में  अपनाये  जाने  वाले

 दण्ड  सामान्यतया  स्थान  विशेष  की  अन्तर्राष्ट्रीय  व  स्वदेशीय  दोनों  प्रकार  के  पर्यटकों  को  आकर्षित

 करने  की  सम्भाव्यता  पर  आधारित  विभाग  और  आई०टी०डीं०सी०  ने  छठी  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  निम्नलिखित  ख्च  किया  है  :--

 रुपयों

 पर्यटन  विभाग  150.05

 भारत  पर्यटन  विकास  160.18*

 "(at  1984-85  के  लिए  अनन्तिम  अनुमान  शामिल  ।
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 बन्य  प्राणी  संरक्षण  कार्यक्रम

 4399.  क्री  प्रियरंजन  दास  स्‌झ्षी  :  क्या  प्रधान  लन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वन्य  श्राणी  संरक्षण  कार्यक्रम  के  अनुसार  3।  1985  को  जीवित  रॉयल  बंगाल

 टाइगर  और  सुंदरवन  के  रीवां  के  सफेद  बाघों  और  गिर  बन  के  शेरों  की  संख्या  कितनी  थी  ;

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  सहित  इनमें  से  किन्हीं  प्राणियों  के  मारे  जाते  की

 सूचना  मिली  ओर

 सरकार  वन्य  प्राणी  संरक्षण  के  लिए  क्‍या  प्रभावी  उपाय  कर  रही  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  सन्‍त्रालय  में  राज्य  भन्‍त्री  वीर  1984  में  अखिल

 भारतीय  आधार  पर  की  गई  बाघों  की  गणना  के  अनुसार  देश  में  4,005  बाघ  इनमें  264  बाघ

 पश्चिम  बंगाल  के  सुंदरवन  वाघ  आश्रय-स्थल  में  वन्य  प्राणि  क्षेत्र  में  सफेद  बाघों  की  गणना  नहीं
 की  गई  देश  के  विभिन्‍न  चिड़ियाघरों  में  उतकी  संब्या  26  गिर  के  जंगलों  में  1985  में  कौ

 गई  शेरों  की  गणना  के  अनुसार  उनकी  संख्या  239  है  ।

 (a)  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न  हैं  ।

 विवरण

 भारत  में  वन्य  प्राणियों  के  संरक्षण  के  लिए  हाल  हो  के  वर्षों  में  कई  कदम  उठाए  गये  हैं  ।

 किए  गए  सुख्य  उपायों  के  सम्बन्ध  में  विवरण  नोचे  विया  गया  है  :--
 ॥

 देश  में  वन्यप्राणि  संरक्षण  के  लिए  एक  जैसा  कानून  रखने  के  लिए  वन्य  प्राणि

 (  संरक्षण  )  1972  नामक  एक  व्यापक  कानून  बनाया  गया  यह  अधिनियम

 जम्म  व  कश्मीर  राज्य  में  लागू  नहीं  जहां  जम्मू  व  कश्मीर  वन्य  जीव

 1978  978  एक  ऐसा  ही  अधिनियम  है  ।  इसके  कारण  हसे  लाग  करने  में  कुछ  समस्याएं  उठी  हैं  ।

 वन्य  प्राणि  1980  गैर-वानिकी  प्रयोगों  हेतु  जो  कि  देश

 में  बन्य  प्राणियों  का  मुख्य  आश्रय-स्थल  की  अन्धाधुन्ध  कटाई  पर  रोक  लगाता

 भारतीय  बन्य  प्राणि  जो  कि  देश  में  इस  क्षेत्र  का  सबसे  बड़ा  सलाहकार  निकाय

 ने  1980  में  प्रधान  मंत्री  द्वारा  इसकी  अध्यक्षता  संभाल  लेने  के  पश्चात्‌  अपना  महत्व  तथा  भ्रमाव

 बढ़ाया  है  ।

 देश  में  सुरक्षित  क्षेत्र  के  सम्पूर्ण  तन्‍्त्र  जिसमें  1980  में  19  राष्ट्रीय  पार्क  तथा

 205  आश्रय  स्थल  विस्तार  किया  गया  है  ताकि  देश  के  करीब  3  प्रतिशत  कुल  भूक्षेत्र  में  तथा

 करीब  12  प्रतिशत  वन  क्षेत्र  में  53  राष्ट्रीय  पाकं  और  247  आश्रय  स्थल  तैयार  किए  जा
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 )  विधोष  परियोजनाएं  जंसे  बआधघ  प्रशियोजना  तथा  मगरमच्छ  परियोजना  आरम्भ  की

 गई  है  ताकि  खतरे  में  पड़ी  हुई  विशिष्टि  प्रजातियों  को  बचाया  जा  सके  तथा  ये  परियोजनाएं  सिद्ध

 हुई  हैं  ।

 बन्य  पौधों  प्रौर  उनकी  उत्पत्ति  के  व्यापार  झोर  बाणिज्य  तथा

 सस्य-हीं-साथ  उसके  निर्यात  और  श्रायात  पर  सख्ती  से  विय॑त्रण  रखा  जाता  है  ।

 शष्ट्रीय  भर  आश्रय  स्थलों  आरक्षण  स्थलों  तथा  धिड़ियाघरों

 के  विकास  में  सहयोग  देने  और  वन्य  प्राणियीं  के  संरक्षण  सम्बन्धी  जागरूकता  लाने  और  इसकी

 शिक्षा  बढ़ाने  के  लिए  केखीय  प्रायोजित  योजनाएं  आरम्भ  की  गई  हैं  ।

 वन्य  प्राणि  वन्य  प्राणि  शिक्षा  अनुसंधान  को  बढ़ाने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  स्तर

 के  संस्थान  जिसे  भारतोस  वन्य  प्राणि  संस्थान  के  नाम  से  जाना  जाता  की  स्थापना  की  गई  है  ।

 (a)  लोगों  भें  वन्य  प्राणि  संरक्षण  के  सम्बन्ध  में  आम  जागरूकता  पैदा  करने  तथा  इनके

 संरक्षण  में  लोगों  का  सहयोग  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रत्येक  वर्ष  अक्तूबर  के  प्रथम  सप्ताह  में  बन्यप्राणि

 सप्ताह  मनाया  जाता  है  ।

 भारत  ने  पांच  महत्वपूर्ण  प्रन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलनों  में  हस्ताक्षर  किए  हैं  :  छतरे  में  पड़ी

 हुई  वनों  की  वनस्पतियों  तथा  जीव  जन्तुओं  की  प्रजातियों  सम्बन्धित  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार

 छल  का  प्रवासी  तथा  रूस  के  साथ  प्रवासी  पाक्षियों  के  सम्बन्ध  में

 हस्ताक्षर  ।

 भविष्य  में  वन्य  प्राणि  संरक्षण  के  लिए  हाल  ही  में  एक  राष्ट्रीय  वन्य  प्राणि  कार्यकारी
 जोजना  अपनाई  गई  है  जिसमें  नीति  से  सम्बन्धित  रूप  रेखा  तथा  परिमोजनाओं  से  सम्बन्धित
 क्मों  की  व्यवस्था  की  गई  इसके  मुख्य  घटफ  निम्नलिखित  हैं  :--

 1  DiGe

 क्षेत्रों  क ेनिरूप्रक  कायंतंत्र  की  स्थापना  ।

 क्षेत्रों  का  प्रबन्ध  तथा  वास  स्थलों  का  धुधार  ।

 क्षेत्रों  में  वन्य  प्राणि  संरक्षण  ।

 में  पड़ी  हुई  तथा  खतरे  में  पड़ने  वाली  प्रजातियों  का  पुनर्वास  ।

 भ्रगनल  कार्यक्रम  ।

 शिक्षा  तथा  व्याख्या  ।

 ओर  प्रबोधन  ।

 देश  के  कानून  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  परम्परा  ।

 संरक्षण  नौति  ।
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 eee /  ै

 निकायों/गैर  सरकारी  संगठनों  से  सहयोग  ।

 कार्यकारी  योजना  का  क्रियान्वयन  शुरू  किया  भया  है  और  इस  सम्बन्ध  में  पहले  हो  काफी
 कदम  उठाए  गए  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  वन्य  प्राणि  संरक्षण  निदेशालय  तथा  भारतीय  क्य  प्राणि
 संस्थान  नोडल  एजेंसी  है  जो  कि  इस  कार्य  में  राज्य  तथा  संध  राज्य  क्षेत्रों  की  सरकारों  की  मदद
 लेती  हैं  और  साथ-ही-साथ  स्वैच्छिक  निकायों  और  अन्य  राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय  एजेंसियों  का  सहयोग
 लेती  है  ।

 कार्यकारी  योजना  के  अधिकांश  घटकों  पर  कार्यवाही  आरम्भ  हो  चुकी  इस  सम्बन्ध  में

 उठाए  गए  उल्लेनीय  कदम  निम्नलिखित  हैं

 में  सुरक्षित  क्षेत्रों  कार्यतंत्र  को  मजबूत  बनाने  तथा  उन्हें  व्यापक  रूप  देने  के

 विचार  से  सभी  राष्ट्रीय  आश्रय-स्थलों  और  संरक्षण  की  अपेक्षा  वाले  क्षेत्रों
 का  सर्वेक्षण  किया  गया  वन्यप्राणियों  के  अभ्यारणों  के  प्रबंध  की  योजनाओं  को

 तैयार  करने  के  लिए  म!गंदर्शी  सिद्धान्त  तग्रार  किये  गए  हैं  तथा  सभी  राज्यों  और

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  मे ंपरिचालित  किए  गए  हैं  ।

 प्राणि  संरक्षण  में  लोगों  का  सहयोग  प्राप्त  करने  के  लिए  मागं-दर्शी  सिद्धाग्त  तैयार

 किए  गए  इन्हें  भी  सभी  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  परिचालित  किया  गया  है  ।

 संरक्षण  से  सम्बन्धित  विशिष्ट  महत्व  के  मुद्दों  को  शामिल  करने  के  लिए

 राष्ट्रीय  वन  नीति  की  संवीक्षा  करने  तया  उसमें  संशोधन  करने  का  कार्य  आरंभ

 किया  गया  ।

 प्राणि  1972  में  संशोधनों  की  जांच  की  जा  ६टी  है  ।

 वन्यप्राणि  संस्थान  में  प्रशिक्षण  और  अनुसंधान  सम्बन्धी  का्यकलाप  आरम्भ

 किए  गए  हैं  ।

 प्रजनन  और  पुनर्वास  कार्यक्रम  कि  गैंडे  का  पुनरप्रवेश  शुरू  किए

 गए

 सम्मेलनों  में  सक्रिय  रूप  से  भाग  लेना  जारी  है  तथा  प्रवासी  पक्षियों  के

 लिए  हाल  ही  में  रूस  के  साथ  सन्धि  की  गई

 अभ्यारण्यों  तथा  चिड़ियाधरों  में  प्रदर्शन  की  आदर्श  सुविधाएं  तैयार  की  गई  हैं  ।

 समिति  का  गठन  किया  गया  है  जो  यहे  तय  करेगी  कि  कार्यकारी  योजना  के

 क्रियान्वन  में  स्वैच्छिक  निकाय  और  गैर-सरकारी  संगठन  किस  प्रकार  सहयोग  दे  सकते

 कार्यकारी  योजना  के  क्रियान्वयन  को  सातवीं  पंचवर्षोग  (1985-90)  में  वन्य

 प्राणि  संरक्षण  कार्यक्रमों  के  मूल  विषय  के  रूप  में  रखा  गया
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 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  में  श्सम्लोषजनक  सेथा  झोर  सुविधाएं

 4400.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  सुंशी  :  क्या  पर्यटन  और  सागर  विसानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कलकत्ता  और  दिल्ली  और  रणजीत  स्थित

 आईटी  ०  डी  ०सी०  होटलों  में  सेवा  तथा  अन्य  सुविधायें  संतोषजनक  नहीं  और

 (a)  यदि  तो  इन  होटलों  की  स्थिति  सुधारने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये

 जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 पयंटन  ओर  नागर  विमानन  मन्जालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रशोक  :  और

 :  होटल  एयरपोर्ट  होटल  जनपथ  और  होटल  रणजीत  नई  दिल्‍ली  में  प्रदान
 की

 जाने  वाली  सेवाएं  और  अन्य  सुविधाएं  अपेक्षित  स्तर  की  सेवाओं  और  सुविधाओं
 का  सुधार  एक  सतत  प्रक्रिया  है  जिसकी  भारत  पर्यंटल  विकास  निगम  और  सरकार  दोनों  द्वार

 मॉनीटॉरिंग  की  जाती  है  ।

 संयक्त  राज्य  प्रमेरिका  में  भारत  महोत्सव  में  भाग  लेने  वाले  लोग

 4401.  श्रो  प्रिरंजन  दास  मन्‍्शी  )
 9:  कया  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रीमूल  चन्‍द  डागा  |

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  हाल  के  भारत  महोत्सव  कार्यक्रम  में  भाग  लेने  वाले  लोगों

 की  सूची  क्‍या  और

 महोत्सव  के  लिए  कलाकारों  के  चयन  के  लिए  क्या  मानदण्ड  अपनाए  गये

 कासिक  झौर  प्रशासनिक  सुधार  श्रोर  लोक  शिकायत  तथा  पंशन  सन्त्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  सम्त्री  के०  पी०  सिह  :  सूची  विवरग  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 सहभागियों  के  चयन  निष्पादन  कलाओं  से  सम्बन्ति  उप-समिति  द्वारा  निम्म

 लिखित  विस्तृत  नीति  मार्गदर्शी  रूप-रेखाएं  अपनाई  जाती  हैं  :

 (3)  ग्रामीण  भारत  में  आम  जनता  की  परम्परागत  निष्पादन  कलाओं  को  समारोह  कांयेत्रमों

 में  गौरव  का  स्थान  दिया

 (४)  हमारी  निष्पादन  कलाओं  के  चयन  में  उच्चतम  सृजनात्मक  उत्कृष्टता  का  निरूपण

 होना

 (iii)  भारतोत्सव  में  भारतीय  प्रस्तुतीकरण  में  भारतीय  निष्पादन  कल्माओं  के  यथासम्भव

 विशाल  स्वरूपों  को  शामिल  किया  जाएगा  ;
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 (४)  विदेशों  में  बार-बार  नहीं  दिखाई  जाने  वाली  कला  स्वरूपों  को  प्राथमिकता  दी

 जाए  ;

 (९)  व्यक्तिगत  एकलवादकों  की  अपेक्षा  सामूहिक  कला  स्व॒रूपों  को  प्राथमिकता  दी  जाए  :

 शास्त्रीय  कंठ  संगीत  जिसका  अब  तक  तुलनात्मक  प्रस्तुतिकरण  नहीं  को

 उचित  महत्व  दिया  जाए  ;

 गौरवशाली  अवसरों  जैसे  समारोह  के  विभिन्‍न  उद्घाटनों  में  हमारी  शास्त्रीय

 कलाओं  में  प्राप्त  की  गई  उच्चतम  कलात्मक  उप्कृष्टता  दिखाने  वाले  कलाकारों

 को  प्रस्तुत  किया  जाए  ;  ओर

 (viii)  दानों  विर्षात  और  उत्कृष्ट  होनहार  युवा  कलाकारों  को  समारोह  कार्यक्रमों  में

 विशेषकर  वर्ष  1985  अन्‍्तर्राष्ट्रीय  युवा  वर्ष  होने  के  कारण  प्रतिनिधत्व  दिया

 विवरण

 संयुक्त  राज्य  प्रमेरिका  में  प्रायोजित  भारतोत्सव  में  प्रय  तक  विभिन्न

 समारोहों  में  भाग  लेने  वालों  की  सूत्री

 कोनेडी  वाशिगटन  में  13  1985  को  उदघाटन  संगीत  समारोह

 1,  पंडित  रविशंकर

 2.  उस्ताद  अली  अकबर  खान

 3,  उस्ताद  अला  राखा

 4.  जाकिर  हुसैन

 केरल  कल।सण्डलम  को  कत्यक  कलाकार

 1.  दल  का  नेता

 2.  पप्मश्नो  कलामंडलम  क्रृष्णन  नैयर  अभिनेता

 3.  "  कलामंडलम  रभनकुट्टी  नायर  अभिनेता

 4.  कलामंडलम  अभिनेता

 5.  मोनकोम्पु  शिवशंकर  पिल्‍ले  अभिनेता

 6.  कोट्राब्कल  शिवरमण  अभिनेता

 7.  नोलियोड़े  वासुदेवन  नाम्बदिरी  अभिनेता

 8.  पाबंती  मेनन  अभिनेत्री

 9.  कलामंडलम  उन्नीकृष्णन  कुरूप  कंठगायक
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 10.  कलामंडलम  हैदरअली
 |

 गायक

 11.  कलामंडलम  नाराण्णन  नाम्बिसन  वाद्य  वादक

 12.  कलामंडलम  बालारमत  बाद्यवादक

 13,  कलामंडलम  राम  मोहन  भेकप  कलाकार

 14.  हरीदास  मेकप  कलाकार

 15.  एन  राधाकृष्णन  नेपथ्य  प्रबन्धक

 भारतोत्सव  से  सम्बन्धित  संयुक्त  राज्य  प्रमेरिका  में  प्रायोजित  विभिम्न

 संगोष्ठियों  में  भाग  लेने  वालों  को  सूची

 2.  श्रो  सी०  टी०  कुरियन

 3.  श्री  चिदानन्दा  दासगुप्ता

 4  श्री  एम०  एन०  श्रीनिवास

 5.  श्री  बिपिन  चन्द्र

 उन  सहभागियों  को  सूची  जिन्होंने  भारतोत्सव  से  सम्बन्धित  संयुक्त  राज्य

 प्रमेरिका  में  भ्रायोजित  विभिन्‍न  संगोष्ठियों  सें  भाग  लिया

 भारतोय  प्रजातंत्र  पर  सम्मेलन

 संयुक्त  राज्य  धमेरिका  14-16.3.1985  8

 5 श्री एल» के० झा 2. श्री गिरीलाल जैन 3. श्री के० सुब्रमनियम 4. डा० एम० गोपाल 5. श्री बसीरउट्टीन अहमद जे अर सउछ जहन पे 6. श्री प्राण चौपड़ा सशाह लारेन्स कालेज : कु० नीरा देसाई



 |  1907

 2.  कु०  मीरथ्‌  ईकृष्णा  राज

 3.  कु०  निर्मला  बनर्जी

 4.  कु०  गीता  सेन

 5.  कु०  वीना  दास

 संस्कृति  की  परिधि

 लिखित  उत्तर

 स्मियसोंनियन  वाशिगटन  जून  20-25,  1985

 1.  श्रीमती  पुपुल  जयकर

 2.  श्री  राजीव  सेठी

 3.  श्री  ज्योतिन्द्र  जैन

 4.  भ्री  हाकू  शाह

 5.  श्री  गीव  गुस्ताद  पठेल

 6.  श्री  गुलाम  शंख

 श्री  अशोक  वाजपेयी

 8.  श्री  अरुण  पुरई

 9.  श्री  बी०  बी०  बोहरा

 10.  श्री  माधव  गाडंगिल

 11.  श्री  चाल्से  एम०  कोरिया

 12.  श्री  बालकृष्ण  दोषी

 3.  श्री  राज  रेवल

 प्रो०  बीना  दास

 श्री  रामचन्द्र  माँधी

 16.  श्री  सुधीद  कमकड़

 16.  डा०  कपिला  वात्ट्यायन

 18.  श्री  गिरिश  कर्नाड

 :
 घुराण  पर  सेमिन

 विनकोससिन  1985

 1...  श्री  आ२०  एन०  दण्डेकर
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 विश्वेधिधालयों  प्रोर  तकनीको  संस्थानों  में  कम्प्यूटर  लगाना

 4402.  श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सभी  विश्वविद्यालयों  ओर  तकनीकी  संस्थानों  में  कम्प्यूटर
 लगाने  का

 कितने  विश्वविद्यालयों  और  तकनीकी  संस्थानों  में  कम्प्यूटर  लगाये  जा  चुके

 क्‍या  सरकार  का  विचार  स्कूलों  में  भी  कम्प्यूटर  सुविधा  उपलब्ध  कराने  का

 और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  हर  प्रोद्योगिकी  सन्त्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  प्रस्तरिक्ष  शोर
 विभागों  में  राज्य  मन्‍्त्री  शिवराज  वो०  :

 जिन  विश्वविद्यालयों  तथा  तकनीकी  संस्थानों  में  कम्प्यूटर  लगाए  जा  चुके  उनकी

 संख्या  लगभग  150  है  ।  इसके  इस  समय  13  ओद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों/समकक्ष
 संस्थानों  में  कम्प्यूटर  सुविध।ए  प्रतिष्ठापित  की  जा  रही

 तथा  सरकार  ने  विद्यालयों  में  कम्प्यूटर  साक्षरता  तथा  शिक्षा(क्लास)परियोजन
 नामवः  एक  कार्यक्रम  शुरू  किया  जिसके  अन्तर्गत  विद्यालयों  को  कम्प्यूटर  प्रणालियां  उपलब्ध  कराई

 जाती

 परियोजना  के  उद्देश्य  निम्नलिखित  हैं  :---

 तथा  उनकी  भूमिका  के  बारे  में  छात्रों  को  मोटेतौर  पर  जानकारी  देना  ।

 पर  स्वयं  कार्य  करने  के  माध्यम  से  अनुभव  उपलब्ध

 के  कार्य  सभी  क्षेत्रों  में  कम्प्यूटर  के  अनुप्रयोग  किस  सीमा  तक  हो  सकते  हैं

 और  नियंत्रण  एवं  सूचना  संसाधन  औजार  के  रूप  में  कम्प्यूटरों  की  क्‍या  क्षमता

 इससे  छात्रों  को  परिक्तित  कराना  ।

 के  विषय  में  जो  एक  रहस्यमयता  उसफा  उदघाटन  करना  और

 से  एक  सहज  मशीन  के  रूप  में  परिचय  प्राप्त  जो  व्यक्तियों  को  उनके

 तम  पर्यावरण  के  अनुकूल  अनुप्रयोगों  का  न  केवल  पता  लगाने  में  अपितु  उनका  विकास

 करने  की  दृष्टि  से  भी  अपनी  सूजनात्मक  प्रतिभा  को  विकसित  करने  में  सहायक  सिद्ध

 होगा  ।

 इस  कार्यक्रम  में  कम्प्यूटर  विज्ञान  के  सिद्धान्त  पढ़ाने  क ेबजाए  हस्तकौशल  पर
 ज्यादा

 ए
 गैर  दिया
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 वर्ष  1985-86  के  दौरान  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  500  विद्यालयों  को  लाने  का  लक्ष्य  रखा

 गया  जो  वर्ष  1984-85  में  लाए  गए  250  विद्यालयों  के  अतिरिक्त

 परमाणु  हाक्त  संयंत्र  का  क्षमता  उपयोग

 ©
 4403,  श्रो  एस०  कृष्ण  कुमार  :  क्या  प्रधान  भन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  विभिन्‍न  परमाणु  शक्ति  संयंत्रों  की  अधिप्ठापित  क्षमता  कितनी  है  और  इन  संयंत्रों

 की  कितनी  क्षमता  का  उपयोग  किया  जा  रहा  और

 (@)  उनकी  क्षमताओं  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मन्त्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  प्रम्तरिक्ष  शोर

 इसेक्ट्रॉनिकी  जिभागों  में  राज्य  सम्त्री  शिवराज  बो०  :  नीचे  यह  बताया  जा

 रहा  है  कि  हमारे  देश  के  विभिन्‍्त  परमाणु  बिजलीघरों  की  मौजूदा  निर्धारित  क्षमता  कितनी  है  और

 पिछले  !2  महीनों  में  उनकी  क्षमता  का  उपयोग  कितना  हुआ  है  :---

 शा  नबनलचुनबवक  जब

 बिजलीघर  निर्धारित  पिछले  महीनों  में

 )  प्रतिशत

 क्षमता  का  उपयोग

 तारापुर परमाणु यूनिट 50 दूसरा यूनिट 70 राजस्थान परमाणु पहला यूनिट 220 -- दूसरा यूनिट 220 52.57 मद्रास परमाणु बिजलीधर -- पहला यूनिट 235 52 राजस्थान परमाणु बिजलीधर का पहला यूनिट बन्द संयंत्रों के डिजायनों में निर्धारित क्षमता का विस्तार करने अथवा उसे बढ़ाने का कोई विचार नहीं
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 जल  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्डों  के  कार्यकंरण  में  सुधार  करने  के  लिए  उपाय

 4404.  श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 और  पश्चिम  बंगाल  के  जल  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्डों  ने  अवशिष्ट
 पदार्थ  को  बढ़ाकर  गंगा  के  जल  को  प्रदूषित  करने  वाले  उद्योगों  के  विरुद्ध  कितने  मुकदमें  चलाए

 और
 हु

 इन  बोर्डो  के  प्रभावी  कायंकरण  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का

 विचार  है  ?

 पर्यावरण  झोर  वन  सम्जालय  में  राज्य  मन्त्री  वीर  :  बिहार

 तथा  पश्चिप  बंगाल  में  क्रमशः  31,  6  तथा  6  प्रंदूषक  उद्योगों  के  विरुद्ध  अंभियोग

 संरकार  द्वारा  गठित  एक  विशेषज्ञ  समिति  ने  राज्य  बोर्डों  की  आधारभूत  सुविधाओं

 को  मजबूत  करने  के  लिये  सिफारिशें  की  राज्य  सरकारों/संबंधित  अभिकरणों  को  इन  सिफारिशों

 के  क्रियान्वय  के  लिए  सलाह  दी  गई

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  संयंत्रों  के  कारण  गंगा  का  प्रदूषित  होता

 4405,  श्री  कृष्ण  कुसार  :  क्या  प्रधाम  संत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गंगा  नही  क्षेत्र  में  केसद्रीय  सरकार  के  ऐसे  कौन  से  उपक्रम  हैं  जिनके  संयंत्रों  क ेअवशिष्ट

 सीधे  गंगा  नदी  में  डाले  जाने  से  उसे  प्रदूषित  कर  रहे  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रम

 अपने  अवशिष्टों  को  पर्याप्त  रूप  से  उपचारित  करें  और  इस  प्रकार  गंगा  के  साफ  करने  में  मदद

 वर्यावरण  झोर  वन  भन्‍्त्राशय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  वीर  :  (a):  :  सूचता

 एकत्र  की  जा  रही  हैं  तथा  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 कन्र  द्वारा  संरक्षित  स्मारक

 4406,  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक्त  :  क्या  प्रधान  मन्ज्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  ने  देश  में  प्राचीन  स्मोरकों  के  संरक्षण  के  लिये

 अनेक  उपाय  किए  और

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  कितने  प्राचीन  स्मारक  केन्द्र  द्वारा

 संरक्षित  घोषित  किए  गए
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 कामिक  प्ोर  प्रदासनिक  सुधार  ओर  लोक  शिकायत  तथा  पंशन  सन्त्रालय  तथा

 संत्कृति  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  के०  पी०  सिंह  :

 एक  सूची  विवरण  के  रूप  में  संलग्न

 विवरण

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  स्मारकों/स्थलों  की  संख्या

 1  2

 हं  भान्प्र-प्रदेश  134

 असम  49

 बिहार  76

 गुजरात  196

 हरियाणा  86

 ।
 हिमाचल  प्रदेश  33

 |
 जम्मू  और  काश्मीर  59  .

 केरल  28

 कर्माटक  503

 मध्य  प्रदेश  318

 ॥  महाराष्ट्र  283

 मणिपुर

 मेघालय

 नागालैंड
 4

 सड़ीसा
 66

 पंजाब
 24

 राजस्थान  150

 तमिलनाड
 402

 जिपुरा
 4

 उत्तर  प्रदेश  178

 ाााााााााााा४७७७७४७४७ए्एणण  ड्डं
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 ]
 ह

 2

 पश्चिम  बंगाल  109

 संघ  शासित  क्षेत्र

 अरुणाचल  प्रदेश  5

 दिल्ली  163

 दमण  और  दीव  32

 पांडिचेरी  8

 योग  3517

 अन्तर्राष्ट्रीय  पर्यटन  को  बढ़ावा  बने  के  लिए  गोध्ठियों/सम्सेलनों  का  आयोजन

 4407.  श्रीमतो  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  पर्यटन  झोर  तागर  विमानस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  पयंटन  मार्केट  में  देश  की  प्रतिष्ठा  बढ़ाने  के  लिए

 सम्मेलनों  का  आयोजन  किया

 यदि  तो  19£4-85  में  सरकार  द्वारा  कितनी  गोष्ठियों/सम्मेलनों  का आयोजन  किया

 उन  गोष्ठियों/सम्मेलनों  में  विभिन्‍न  देशों  के  कितने  ट्रेवल  एक्जीक्यू  टिवों  ने  भाग  लिया

 और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यटन  झ्लोर  नागर  विसासन  सन्त्रालय  भ  राज्य  मन्त्री  अशोक  गहलोत  :

 भारत  के  बाहर  विदेशों  में  और  देश  के  अन्दर  देश  के  अन्दर  भारत  का  संवर्धन  करना  एक  सतत्‌

 प्रक्रिया  भारत  की  एक  अवकाश/व्यवसांय/सम्मेलत्त  गंतव्य  के  रूप  में  छवि  उभारने  के  लिए

 विदेश  स्थित  कार्यालयों  द्वारा  अनेक  सम्मेलनों/सेमिनारों/कार्येशा लाओं  और  संवर्धनात्मकः

 संध्याओं  का  आयोजन  किया  जाता  चूंकि  यह  एक  सतत  ब  निरन्तर  कियमाण  प्रक्रिया  और

 फारयेकलाप  विभिन्न  स्तरों  पर  होता  इसलिए  यह  बताना  कठिन  है  कि  ऐसे  सेमिनार  और  सम्मेलन

 ठोक-ठीक  कितनी  संख्या  में  आयोजित  किए  गए या  कितने  यात्रा-निष्पादकों  ने

 इनमें  भाग  लिया  ।

 170



 1907  लिखित  उत्तर

 ताप  विद्य त  लंयंजों  हारा  पर्यावरणोय  प्रदूषण

 4408,  धोमतो  जयरती  पदनायक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ताप  विद्युत  संयंत्रों  से  उत्पन्त  हो  रहे  पर्यावरणीय  प्रदूषण  की  मात्रा  का  निर्धारण

 करने  के  लिए  कोई  अध्ययन  किया  गया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  विजयवाड़ा  और  सिंगरोली  संयंत्रों  को  सभी  संबंत्रों  में

 पर्याप्त  प्रदूषण  नियंत्रण  उपाय  नहीं  किए  जा  रहे

 यदि  तो  तत्काल  प्रदूषण  नियंत्रण  उपाय  करने  के  लिए  -  सम्बन्धित  अधिकारियों

 को  भेजे  गए  मार्गेदर्शी  सिद्धान्तों  का  ब्यौरा  क्या  और

 तालचेर  और  अन्य  ताप  विद्युत  संयंत्रों  द्वारा  पर्याप्त  प्रदूषण  नियंत्रण  उपाय  करने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  धोर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  वीर  और  :  हां  ।

 तथा  :  1.  सभी  मौजूदा  संयंत्रों  में  स्थिर-वैद्युत  अवक्षेपकों  की  पूर्व  स्थापना  के

 लिए  अनुरोध  किया  गया  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  के  उपरोक्त  20  विद्युत  संयंत्रों  में

 प्रदूषण  नियंत्रण  की  युक्तियों  की  पूर्व  स्थापना  एवं  वृद्धि  की  परिकल्पना  की  गई

 2.  4  णिकीय  पदार्थ  एवं  चिमनियों  की  ऊंचाई  के  सम्बन्ध  में  हाल  ही  में  बनाए  गए  मानकों

 के  बारे  में  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  को आवश्यक  प्रदूषण  नियंत्रण  उपाय के  क्रियान्वयन  हेतु  बता

 दिया  गया  है  ।

 परमार  ऊर्जा  परियोजना  तथा  सातवों  योजना  के  दोरान

 उनके  स्थापन  हेतु  धनराशि

 4409,  श्रीमती  जयम्तो  पटनायक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  योजना  में  परमाणु  ऊर्जा  विकास  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  पर  कितनी  धनराशि

 व्यय  की

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सातवीं  योजना  के  दोरान  और  अधिक  संख्या  में  परमाणु
 ऊर्जा  परियोजनाएं  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  सातवीं  योजनावधि  में  परमाणु  ऊर्जा  परियोजनाओं  के  विकास  हेतु  कितनी

 धनराशि  निर्धारित  की  गई  और

 है



 लिखित  उत्तर  22  11985

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  कार्मान्कति  किए  जानेथाले  प्रस्तावित  कार्यक्रमों  का
 ब्योरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाण  प्रंतरिक्ष  और

 इलेक्ट्रॉलिको  विभाग  में  राज्य  संत्री  शिवराज  यो०  :  परमाणु  विद्युत  क्षेत्र  में

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  लगभग  465  करोड़  रुपए  का  पूंजीगत  व्यग्र  हुआ  था  ।

 हां  ।

 तथा  :  परमाणु  बिजली  सम्बन्धी  15  वर्षीय  कार्यक्रम  की  रूपरेखा  में  10,000

 मेगावाट  की  उत्पादन  क्षमता  वाले  परमाणु  विजलीधघर  लगाने  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  आबंटित  की  जाने  वाली  राशि  के  बारे  में  अन्तिम  रूप  से  निर्णय  छिया

 जा  रहा  है  ।

 झरणाचल  प्रदेश  में  हमारतो  लकड़ो  को  तस्करों

 4410.  श्री  दिग्विजय  सिह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अरुणाचल  प्रदेश  में  इमारती  लकड़ी  की  कितनी  मात्रा  में  तस्करी  होती

 कया  लकड़ी  चीरमे  की  मिलों  की  कमी  के  कारण  तस्करी  होती

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  केन्द्र  शासित  प्रदेश  में  कितनी  और  लकड़ी  की  मिलें

 लगाई  गई  ओर

 भारत  के  इस  बहुत  बड़े  वन  क्षेत्र  की  रक्षा  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं  !

 पर्यावरण  झोर  धन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  बोर  :  अरुणाचल  प्रदेश  से

 थोड़ी  मात्रा  में  इमारती  लकड़ी  की  तस्करी  होने  की  सूबनना  मिली  है  ।  तस्करी  की  सही  मात्रा  की

 जानकारी  नहीं  है  1

 नहीं  ।

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 वनों  के  संरक्षण  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :--

 (1)  अनधिकृत  रूप  से  पेड़ों  की  कटाई  को  रोकने  के  लिए  भारतीय  बन  1927

 को  सख्ती  से  लागू  करना  ।

 (2)  वनों  के  संरक्षण  के  लिए  अतिरिक्‍त  सुरक्षा  बल  भेजना  ।
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 (3)  बअव्यवस्था  वाले  संवेदनशील  बन  क्षेत्रों  में  रात-दिन  छोकसी  बनाए  रखना  ।

 (4)  लकड़ी  के  कुछ  विशिष्ट  रूपों  पर  यथामूल्य  भाधार  पर  10  प्रतिशत  तक  आयात रा  कु  क्‍  रु  शुल्क
 घटाया  गया  है  |

 (5)  वन  सम्बन्धी  कार्यों  में  लगी  ठेकेदारों  की  एजेंसियों  को  समाप्त  करने  के  प्रयास  किए
 जा  रहे

 ह

 बंगला  देश  से  प्रबंध  घसपंठ  झोर  जालो  भारतोय  वीसाझों  का  पता  चलना

 4411.  भ्री  दिग्विजय  सिह  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  बंगलादेश  से  भारत  में  अवेध  रूप  से  घुसपैठ  करने  वाले

 की  अनुबानित  संख्या  कितनी

 क्या  गृह  मं  त्रालय  के  एक  उच्चस्तरीय  दल  ने  जाली  भारतीय  वीसाओं  के  बारे  में

 बढ़े  पैमाने  पर  की  जा  रही  जालसाजी  का  पता  लगाया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 ऐसे  मामलों  में  कितने  कमंचारियों  की  मिली-भगत  होने  का  संकेत  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  दुलारों  बंगलादेश  से  भारत

 में  अवैध  रूप  से  घुसपैठ  करने  वाले  लोगों  के  आंकड़ें  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 से  :  जाली  वीसाओं  पर  बंगलादेश  के  राष्ट्रिकों  के  भारत  में  धुसने  की  समस्या

 भारत  सरकार  के  ध्यान  में  आई  है  और  इसके  लिए  सम्‌चित  निवारक  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।

 एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  को  सांस्कृतिक  गतिविधियों  की  योजना  प्रायोजित  करना

 4412.  श्रीसनी  पटेल  रसाजेन  ]
 >  :  क्या  युवा  कार्य  शोर  खेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 रासमजोमाई  मावणि  |
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ते  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  और  एक  क्षेत्र  से  दूसरे  क्षेष  के  युवकों  के

 बीच  सांस्कृतिक  गतिविधियों  और  पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कोई  योजना  प्रायोजित  की

 यदि  तो  ऐसी  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 इसको  आयोजित  करने  और  इनके  लिए  सह्दायता  प्राप्त  करने  के  लिए  नियम

 और  बिनियम  कया  और
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 वर्ष  1983  से  1985  के  दोरान  इस  प्रकार  की  गतिविधियों  के  लिए  क्या  प्रोत्साहन

 दिया  गया  है  और  उपरोक्त  अवधि  के  दोरान  नकद  अथवा  वस्तु  के  रूप  में  दी  गई  सहायता  का

 ब्यौरा  कया  है  ?

 युवा  कार्य  भोर  खेल  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  प्राए०के०  जयचरा  से

 :  युवा  कार्य  और  खेल  विभाग  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही  राष्ट्रीय  एकीकरण  के  विकास  की

 योजना  में  नेहरू  युवक  स्वेच्छिक  एजेंसियों  और  शैक्षिक  संस्थाओं  के  जरिए  देश  के  विभिन्‍न

 स्थानों  पर  आयोजित  राष्ट्रीय  एकीकरण  शिविरों  में  भाग  लेने  वाले  युवा  व्यक्तियों  को  सांस्कृतिक

 कार्यकलापों  के  लिए  अवसर  प्रदान  करने  की  व्यवस्था  हैं  ।  ऐसे  शिविरों  में  देश  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों

 और  राज्यों  से  यूवा  व्यक्तित  भाग  लेते  योजना  में  विभिन्‍न  संस्कृति  वाले  सीमावर्ती  राज्यों  में

 रहने  और  कार  करने  वाले  युवा  लोगों  के  भ्रमण  के  लिए  तथा  उन  राज्यों  के  य्रुवाओं  द्वारा

 वर्ती  क्षेत्रों  के  भ्रमण  के  आदान-प्रदान  के  लिए  भी  व्यवस्था  जबकि  नेहरू  युवक  केन्द्र  और

 मान्यता  प्राप्त  शैक्षिक  संस्थान  ऐसे  कार्यक्रमों  के लिए  अपने  प्रस्ताव  सीधे  भेज  सकते  तथापि

 अखिल  भारतीय  प्रकार  के  अलावा  स्वैच्छिक  एजेंसियों  को  अपने  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्य

 सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  के जरिए  भेजना  अपेक्षित  है  ।  वर्ष  1983-84  और  1984-85  के  दौरान

 केन्द्रीय  सरकार  ने  राष्ट्रीय  एकीकरण  शिविरों  के  युवा  व्यक्तियों  द्वारा  अन्तर-राज्यीय

 भ्रमण  और  देश  में  विभिन्‍न  स्थानों  पर  आयोजित  राष्ट्रीय  एकीकरण  पर  सेमिनारों  में  युवाओं  के

 भाग  लेने  पर  क्रमशः  7.67  लाख  रुपये  और  16.30  लाख  रुपये  का  खर्च  वहन  किया  था  ।

 विश्व  विरासत  सूचों  में  शासिल  किए  गए  स्मारक

 4413.  श्री  लक््मषण  मलिक  :  क्या  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  भारतोय  स्मारकों  का  क्‍या  ब्योरा  है  जो  ब्यूरो  आफ  वल्ड  हेरीटेज  द्वारा  विश्व

 विरासत  की  सूची  में  शामिल  किए  गए

 (ex)  उनके  रख-रखाव  के  लिए  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई  और

 उक्त  सूची  में  और  अधिक  स्मारकों  को  शामिल  करवाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 कासिक  और  प्रशासनिक  सुधार  झौर  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०पो०  सिंह  :  निम्नलिखित  भारतीय  स्मारक

 विश्व  विरासत  सूची  में  शामिल  किए  गए  हैं  :--

 (7)  आगरा

 (8)  आगरा  किला

 (४1)  अजन्ता  और
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 (iv)  एलोरा  की  गुफाएं  ।

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  उनकी  मरम्मत  और  रख-रखाव  के  लिए  भारतीय

 पुरातत्व  सर्वेक्षण  द्वारा  15,82,100/-  रु०  की  राशि  आबंटित  की  गई  है  ।

 इक्‍्कीस  और  स्मारकों  को  शामिल  करने  के  प्रश्न  पर  यूनेस्कों  से लिखा-पढ़ी  की  जा

 रहो  है  ।

 बम्बई  में  लशोलो  श्लोषधियों  की  खपत

 4414,  श्रो  ध्रार०एम०  सोये  :  क्‍या  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  समय  बम्बई  में  और  ब्राउन  शुगर  के  अतिरिक्त

 गांजा  और  अफीम  का  भारी  मात्रा  में  उपयोग  किया  जाता  है  और  ये  वहां  पर  सरलता  से

 लब्ब

 क्या  यह  ब्राउन  शुगर  जो  उपयोग  करने  वालों  द्वारा  के  नाम  से  पुकारी  जाती

 जाती  जिक  ग्लुकोज  और  चाक  पाउडर  का  मिश्रण  है
 और  इसका  ४  महीने  तक  उपयोग  करने  पर  व्यक्ति  नपुंसक  हो  जाता  है  और  यहू  घातक  औषधि

 50,000  ०  प्रति  किलोग्राम  भाव  पर  बेची  जाती  और

 क्या  ऐसे  मामले  सरकार  के  ध्यान  में  लाए  गए  हैं  और  थदि  तो  सरकार  द्वारा

 इस  भयंकर  के  प्रचलन  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 गृह  संज्ासय  में  राज्य  मंत्री  राम  बुलारो  :  से  :  सरकार  के

 पास  ऐसे  कोई  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  जिनके  आधार  पर  यह  कहा  जा  सके  कि  अम्बई  में  नशीली
 औषधियों  का  भारी  मात्रा  में  उपयोग  किया  जाता  है  और  में  वहां  पर  सरलता  से  उपलब्ध

 तशीली  औषधियों  की  तस्करी  रोकने  के  लिए  क्षेत्र  संगठन  सतर्क  रहते  हैं  और  सम्बन्धित

 केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकार  के  प्राधिकरणों  के  समन्वय  से  उपयुक्त  तस्करी  विरोधी  उपाय  किए  जाते

 औषधियों  की  तस्करी  रोकने  के  लिए  सम्बन्धित  अन्तर्राष्ट्रीय  अभिकरणों  के  साथ  निकट  का

 सहयोग  भी  रखा  जाता  है  ।

 ]

 प्रामीध  योजवाझों  की  पुनरोक्षा  के  लिये  पेतल

 4415.  भी  श्रीबल्लभ  पाणिग्रहो  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  ग्रामीण  योजनाओं  की  पुनरीक्षा  के लिए  योजना  आयोग  द्वारा  किसी  उच्च

 स्तरीय  पेनल  की  स्थापना  की  गई

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  उसकी  रिपोर्ट  भी  प्राप्त  हो  और

 सरकार  द्वारा  स्वीकार  की  गई  इसकी  सिफारिशों  तथा  उनको  लागू  करने  अथवा

 लागू  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 योजना  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  के०झार०  :  और  :  योजना

 आयोग  गे  ग्रामीण  विकास  और  गरीबी  दूर  करने  के  कार्यक्रमों  के  वर्तमान  प्रशासनिक  प्रवन्प्तरों  की

 समीक्षा  करने  के  लिये  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  स्थापित  की  इस  समिति  की  रिपोर्ट  योजना

 आयोग  को  अभी  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 परमेटक  सानखित्र  में  मणिपुर  को  शामिल  करना

 4416,  श्री  एन०  टोम्बोी  सिह  :  क्या  पर्यटन  झौर  नागर  विसानन  मंत्री  यह  बताने  की

 क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  देश  के  पर्यटक  मानचित्र  में  सीमावतों  राज्य  मणिपुर  को  शाभिल
 करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  उक्त  राज्य  को  कोई  अतिरिक्‍त

 यता  दी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्योरा  क्‍या  है  ?

 पर्यटन  झ्लौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  ध्रशोक  :  विभाग

 ने  राज्य  सरकार  के  परामर्श  से  मणिपुर  के  प्यंटक  अभिरूचि  के  स्थानों  का  किया

 है  जिनका  केन्द्र  और  प्राइवेट  सेक्‍्टरों  के  मिश्रित  संसाधनों  द्वारा  अवस्थाबद्ध  विकास  किया

 और  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  पयंटन  का  संवर्धन  करने  के  लिए  राज्य

 सरकार  के  पास  1.00  करोड़  रु०  का  प्रावधान  इसके  विभाग  भी  सातवीं  योजना  में

 राज्य  सरकार  के  परामश्ण  से  केन्द्रीय  सेक्टर  के  अन्तर्गत  कुछ  स्कीमें  प्रारम्भ  मोयरंग  में

 आई०एन०ए०  काम्पलैक्स  में  18.50  लाख  रु०  की  अनुमानित  लागत  पर  एक  अतिथि  गृह  का

 निर्माण  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  सम्बन्धी  एक  प्रस्ताव  फिलहाल  विचाराधीन  है  ।

 राज्य  सरकार  के  झ्धिकारियों  को  केस्द्र  में  प्रतिनियुक्ति

 4417.  भो  एस०  डोम्बी  सिह  :  क्या  प्रधास  सस्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  का  इस  प्रकार  का  कोई  कार्यक्रम  चल  रहा  है/शुरू  किया  जा  रहा  है

 जिसके  अन्तमंत  राज्य  सरकारों  के  अधिकारी  बेहतर  प्रशिक्षण  और  व्यापक  अनुभव  प्राप्त  करने  के

 लिए  केन्द्र  में  निर्धारित  अवधि  के  लिए  प्रतिनियुक्ति  पर  कार्य  कर  ल्‍

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  क्या  सरकाश  का  विचार  हस  प्रकार  की  कुछ  योजनाएं  शूरू  करने

 का

 कामिक  झोौर  प्रशासनिक  सुधार  और  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०पी०  सिंह  :
 और

 :
 केन्द्रीय  सचिवालय

 में  नियक्तियों  को  विनियमित  करने  वाली  सीनियर  स्टाफिंग  स्कीम  में  पंहले  से  ही  यह  व्यवस्था  है

 कि  विभिन्‍न  राज्य  संवर्गों  से  सम्बन्धित  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  के

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  पदोन्नति  के  लिए  प्रवर  सूची  में  शामिल  राज्य  सिविल  सेवा  अधिकारी

 और  राज्यों  की  अन्य  समह  सेवाओं  से  सम्बन्धित  अधिकारी  इस  योजना  के  अन्तगंत  नियुक्ति

 के  पात्र  होते  इसके  अतिरिक्त  राज्य  सरकारों  के  अधिकारियों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के

 अधीन  ऐसे  अन्य  पद  भी  उपलब्ध  होते  हैं  जिनके  भर्ती  नियमों  के  अन्तर्गत  चयन  क्षेत्र  में  राज्य

 कारों  के  अधिकारी  शामिल  होते  हैं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 झात्मसमपंण  फरने  वाले  झ्रासंकवादियों  के  पुनर्वास  के  लिए  वित्तीय  सहाण्ता

 4418.  श्री  एम०  टोस्थी  सिह  :  क्‍या  गृह  मन्‍्ज्री  यह  बताने  की  कृपा

 कया  मणिपुर  सरकार  ने  आत्मसमपंण  करने  वाले  आतंकवादियों  के  पुनर्वास  के  लिए

 विशेष  वित्तीय  सहायता  हेतु  केन्द्र  सरकार  से  आग्रह  किया
 द

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  क्या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  भूतपूर्व  असन्तुष्ट  भगोड़ों  द्वारा

 भड़काने  से  रोकने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  के  माध्यम  से  पुनर्वास  कार्यक्रम

 को  अधिक  प्रभावी  ढंग  से  लागू  करने  का  प्रस्ताव  ओर

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  वतंमान  पुनर्वास  कार्यक्रम  से  मणिपुर  में

 घिर्क  असन्तोष  व्याप्त  है  ?

 गह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  बुलारी  :  केन्द्र  सरकार  को

 समर्पेण  करने  वाले  आर्तकेवादियों  के  पुनर्वास  के  लिए  वर्तमान  वित्तीय  वर्ष  के  वौरान  विशेष  वित्तीय

 सहायता  के  लिए  मणिपुर  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुमा
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 .  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारत  1975  से  भूतपूर्व  भूमिगत  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  छा्षे  को  पूरा
 करने  के  लिए  मणिपुर  सरकार  को  सहायता  अनुदान  दे  रही  है  ।  सरकार  की  नीति  उन

 वादियों  को  पर्याप्त  आर्थिक  पुनर्वास  प्रदान  करने  की  है  जिन्होंने  स्वेच्छा  से  हिसा  को  त्याग  दिया

 तथा  जो  वफादार  नागरिक  की  तरह  बाहर  रहकर  शान्तिपूर्ण  ढंग  से  जीवन  यापन  के  लिए  तैयार

 जिससे  अन्य  तथ्यों  के  अलावा  यह  भी  सुनिश्चित  होगा  कि  केवल  आथिक  आवश्यकता  ही  उन्हें

 पुनः  भूमिगत  होने  पर  मजबर  नहीं  करती  है  ।

 ऐसी  कोई  सूचना  ध्यान  में  नहीं  आई

 झनुसूचित  जातियों  जनजातियों  के  क्ंंचारियों  को

 सेवा  के  दोरान  रहते  हुए  प्रशिक्षण

 4419.  श्री  श्रोहरि  राव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  अनुसूचित  जातियों/मनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  को  सेवा

 के  दोरान  अतिरिक्त  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  विभिन्‍न  विभागों  को  अनुदेश  जारी  किए

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  दिशा-निर्देश  निर्धारित  किए  गए

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  किन  विशिष्ट  क्षेत्रों  में  सेवा  के  दौरान

 रिक्‍त  प्रशिक्षण  दिया  जाता  और

 क्या  मंत्रालय  आदि  द्वारा  दिशा  निर्देशों  के  अनुरूप  की  गई  प्रगति  दर्शाने  वाला  कोई

 विवरण  भेजे  जाने  की  अपेक्षा  की  गई  है  ?

 ,  कामिक  ओर  प्रशिक्ष  प्रशासनिक  सुधार  झोर  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  तृथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  के०पो«  सिह  :  हां  |  अभी  तक  जारी  किए

 गए  इस  विभाग  द्वारा  प्रकाक्षित  सेवाओं  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों

 के  लिए  आरक्षण  सम्बन्धी  पुस्तिका  संस्करण  1982)  के  पैरा  17.5  से  17.9  में  दिए  गए  हैं  ।

 संगत  उद्धरणों  की  एक  प्रति  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 तथा  :  मार्गदर्शक  सिद्धान्त  ऊपर  भाग  में  उल्लिखित  विवरण  में  दिए

 गए  हैं  ।

 जिन  विशिष्ट  क्षेत्रों  मे ंसेवा  के  दौरान  अतिरिक्त  प्रशिक्षण  दिया  जाना  होता  है  उनकी

 पहचान  सम्बन्धित  मंत्रालयों  विभागों  द्वारा  की  जाती  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मंत्रालयों  द्वारा  भेजी  जाने  वाली  कोई  विवरजियां  दुदीं

 की  गई  हैं  ।
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 विवरण

 सेवाओं  में  प्रनसूचित  जातियों  तथा  प्रनुयूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण

 संबंध  पुस्तिका  से  लिए  गए  उद्धरण

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  समूह  क  के

 कारियों  के  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  ।
 ॥

 ....  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  समूह-क  के  अधिकारियों  के

 प्रशिक्षण  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  जाएं

 (7)  प्रशिक्षण  संस्थाओं  के  प्रधान  सीधी  भर्ती  द्वारा  रखे  गए  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  के  समूहँ-क  के  अधिकारियों  तथा  अन्य

 अधिकारियों  के  जो  इस  संबंध  में  सहायता  चाहते  गहन  प्रशिक्षण  की

 व्यवस्था  करें  ।

 (ii)  विभिन्‍न  विभागों  तथा  प्रशिक्षण  0 स्थानों  द्वारा  चलाए  जा  रहे  प्रशिक्षण-कार्य क्रमों  फे

 के  लिए  मंत्रालय/विभाग  काफी  बड़ी  संख्या  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जनजातियों  के  अधिकारी  नामित  इस  उद्देश्य  से  मंत्रालय/विभाग  एक  समय

 सीमा  निर्धारित  उदाहरणार्थ  3  जिसके  भीतर  इन  भझ्रधिकारियों  का  उप«

 युक्‍त  क्षेत्रों  में  प्रशिक्षण  पूरा  हो  विभिन्‍न  संस्थानों  में  ऐसे  अधिकारियों  को

 प्रायोजित  करने  के  लिए  चरणबद्ध  कार्यक्रम  तैयार  किया  जाए  |  मंत्रालय/विभाग

 को  पता  लगाना  चाहिए  कि  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के

 अधिकारियों  को  किस-किस  प्रकार  का  प्रशिक्षण  देना  जरूरी  है  ओर  इसके  बाद  इस

 सम्बन्ध  में  निर्णय  करना  चाहिए  कि  इन  अधिकारियों  को  किन  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों

 में  भेजा  जिन  अधिकारियों  को  निर्धारित  योग्यता  स्तर  पर  छूट  देकर

 पदोन्‍नत  फिया  गया  हो  उनके  प्रशिक्षण  की  ओर  विशेष  ध्यान  दिया  जिससे

 कि  वे  स्वयं  को  अपने  कार्य  के  उपयुक्त  सिद्ध  कर  आवश्यकता  होने  पर

 कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  का  प्रशिक्षण  डिवीजन  उपयुक्त  कार्यक्रम

 सुझाने  और  नये  उचित  कार्यक्रम  तैयार  करने  में  सभी  प्र  कार  की  सहायता

 (iii)  ऐसे  प्रशिक्षण-कार्यक्रम  तैयार  करते  समय  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित

 जातियों  के  उतने  अधिकारी  लेने  की  गुंजाइश  रखी  जाए  कितने  अधिकारियों  के

 नाम  मंत्रालय  भेजे  ।  जहां  कहीं  संभव  द्वो  वहां  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित

 जनजातियों  के  लिए  25%  सीटें  आरक्षित  करना  ठीक  रहेगा  ।  यवि  किसी  विशिष्ट

 कार्यक्रम  में  ऐसा  करना  कठिन  हो  तो  इन  अधिकारियों  को  बाद  वाले  पांठयक्रम

 में  शामिल  किया  जाए  या  उतके  लिए  उस  पाठ्यक्रम  के  विशेष  सत्र  की  व्यवस्था  की

 जाए  ।  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  अधिकारियों  को  विदेश  में  होने
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 वाले  विभिन्‍न  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  में  शामिल  करना  भी  लाभदायक  इससे
 उनका  दृष्टिकोण  व्यापक  होगा  तथा  उन्हें  विशिष्ट  ज्ञान  प्राप्त  होगा  ।  इससे  इन

 समुदायों  के  अधिकारियों  का  मनोबल  भी  बढ़ेगा  ।

 (९)  प्रशिक्षण  संगोष्ठियों  और  सम्मेलनों  में  अधिकारी  भेजते  समय  अनुसूचित  जाति

 और  अनुसूचित  जनजाति  के  अधिकारियों  को  तरजीह  दी  जाए  ।

 (५)  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  अधिकारियों  के  वरिष्ठ

 को  इन  अधिकारियों  के  काय  के  दौरान  प्रशिक्षण  देने  की ओर  विशेष  ध्यान  देने  और

 ऐसे  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  के  लिए  कहना  चाहिए  जिनमें  विशेष  प्रशिक्षण  देना

 आवश्यक  हो  तथा  विभाग  के  प्रशिक्षण  समन्वय  कर्ता  और  काभिक  और  प्रेशोसनिक

 सुधार  विभाग  के  प्रशिक्षण  डिवोजन  के  परामर्श  से  इस  प्रशिक्षण  के  लिए  उचित

 कारंवाई  करने  के  लिए  कहा

 (मंत्रालयों/विभागों  द्वारा  आरक्षण  आदेशों  का  कार्यान्वयन  न  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में

 आयुक्त  की  टिप्पणियों  को  ध्यान  पें  रखते  हुए  इन  अनुदेशों  को  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार
 विभाग  के  दिनांक  4-9-78  के  ज्ञा०  संख्या  सी०  द्वारा

 दोहराया  ।

 17.6  ऊपर  के  पेरा  17.5  में  स्पष्ट  की  गई  स्थिति  में  विभिन्‍न  विभागों  और  प्रशिक्षण

 संस्थाओं  में  चलाए  जा  रहे  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  को  और  में  चलाए  जा  रहे  प्रशिक्षण-कार्यक्रम

 या  प्रशिक्ष  संगोष्ठियों  और  सम्मेलनों  के  लिए  अधिकारियों  को  नामित  करते  समय  इस  बात  का

 भी  उल्लेख  किया  जाए  कि  नामित  अधिकारियों  में  कौन  से  अधिकारी  अनुसूचित  जाति  और

 सूचित  जनजाति  के  जिससे  संबंधित  अधिकारी  चयन  के  समय  उन  अधिकारियों  के  मामलों  पर

 विधिवत्‌  विचार  कर  सके  ।

 17.7  ऊपर  पैरा  17.5  में  दिए  अनुसार  संग्रोष्ठियों/सम्मेलनों,  गोष्ठियों  इत्यादि  में

 कारियों  को  भेजते  समय  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  अधिकारियों  के  मामलों

 पर  सहानुभूतिपुवंक  विचार  किया  जाये  ।

 17.8  भर्ती  क्रिए  गए  प्रनुसूचित  जाति/झनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  को  पझ्नतिरिक्‍्त

 प्रशिक्षण  तथा  झनमुशिक्षण  देमा  ।

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  जिन  उम्मीदवारों  का  विभिन्‍न  प्रतियोगी

 परीक्षाओं  में  निर्धारित  स्तर  में  छूट  देकर  चयन  हुआ  हो  उन्हें  अतिरिक्त  प्रशिक्षण  दिया  जाये

 जिससे  वे  अन्य  उम्मीदवारों  के  स्तर  तक  आ  सके  ।  इस  उद्देश्य  से  राष्ट्रीय  प्रशासन

 एष्ट्रीय  पुलिस  हैदराबाद  तथा  सचिवालय  प्रशिक्षण  तथा  प्रबंध  नई  दिल्‍ली  को

 मह  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  अपनी-अपनी  संस्थाओं  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजातियों
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 के  प्रशिक्षणाथियों  के  लिए  उन  विषयों  की  अतिरिक्त  अनुशिक्षण  कक्षाएं  लगाएं  जिनमें  वे  कमजोर

 हों  ।  यदि  कोई  मंत्रालय/विभाग  अपने  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  कोई  संस्था  चला  रहा

 तो  वह  मंत्रालय/विभाग  अपने  अधीन  ऐसी  संस्थाओं  को  भी  ऊपर  उल्लिखित  अनुदेश  दें  ।

 17.9  श्रनुसृचित  जाति  और  प्रनुसुचित  जनजाति  के  उम्मोदवारों  के  लिए

 कार्यक्रम
 ह

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  के  बारे  में  संसदीय  समिति  की

 रिप्रोर्ट  में  की  गई  निम्नलिखित  सिफारिशों  को  सरकार  ने  मन्जूर  कर  लिया  है  और
 विभाधों  का  ध्यान  आकर्षित  किया  है  --

 ह

 सिफारिश

 ने  यह  नोट  किया  है  कि  मंत्रालयों/|विभागों  को  इस  आशय  के  अनुदेश  दिए  जाएं

 कि  यदि  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  रिक्तियों  को

 भरने  के  लिए  निर्धारित  योग्यता  स्तर  में  छूट  देने  पर  भी  उम्मीदवार  अपेक्षित  संख्या

 लब्ध  न  हों  तो  नियुक्ति  प्राधिकारी  इन  समुदायों  के  उन्हीं  उम्मीदवारों  में  स ेएक  से  सर्वोत्तम

 ,  उम्मीदवारों  का  चयन  उन  पदों  के  लिए  विहित  न्यूनतम  शैक्षिक  अहंताए

 हों  और  उन्हें  उनके  कार्यालयों  में  ही  सेवाकालीन  प्रशिक्षण  दिया  जाये  7.6  ।

 उक्त  समिति  ने  सरकार  द्वारा  किए  गए  कार्यों  की  प्रशंसा  करते  हुए  यह  इच्छा  प्रकट  की

 है  कि  विभिन्‍न  मंत्रालयों  और  विभागों  तथा  उनके  सम्बद्ध  और  अधीनस्थ  कार्यालयों  द्वारा

 तैयार  की  गई  प्रशिक्षण-पोजनाओं  की  रूपरेखा  स्पष्ट  रूप  से  तैयार  की  जिससे

 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवार  इन  प्रशिक्षण  योजनाओं  से

 तम  लाभ  उठा  सकें  |  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  प्रशिक्षण-कार्य क्रमों  की
 रेखा  की  आवधिक  जांच  करेगा  जिससे  यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि  प्रशिक्षण  की  प्रक्रिया  में

 एकरूपता  रहे  ।  कांसिक  और  प्रशासनिक  सुधार  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  का आवधिक

 पुनरीक्षण  भी  समिति  आशा  करती  है  कि  प्रशिक्षण-पोजनाएं  तैयार  करते  समय

 मंत्रालय/विभाग  अगले  पांच  वर्षों  में  होने  वाली  अनुसूतित  जातियों  और  अनुसूचित
 जातियों  की  रिक्तियों  का  ध्यान  संवर्ग-पुनरीक्षण-समिति  अगली  योजना  तैयार

 करते  समय  पांच  संबंधी  आवश्यकताओं  का  जिनके  लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  तैयार  किये

 जाने  अनुमान  लगाने  का  कार्य  भी  करेगी  ।”

 मंत्रालय/विभाग  विशेष  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  तैयार  करें  जिनमें  ऐसे  सेवाकालीन  प्रशिक्षण

 कार्यक्रम  भी  शामिल  हों  जिनमें  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  के  लिए

 आवश्यक  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  की  जा  सके  जैसे  कि  समिति  ने  सिफारिश  की  कार्यक्रम  तैयार

 करते  समय  मंत्रालयों/विभागों  को  उपय्‌ क्त  संसदीय  समिति  के  अभिमतों  को  विशेष  रूप  से  ध्यान  में

 रखना  आवश्यकता  पड़ने  कामिक  ओर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  का  प्रशिक्षण

 कार्यक्रम  तैयार  करने  में  मंत्नालयों/विभागों  की  सहायता  करेगा  और  जब  भी  आवश्यकता  होगी

 उन  प्रशिक्षण-कार्यक्रमों  की आवधिक  जाब  भी  करेगा  ।
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 इच्डियन  एयरलाइन्स  हारा  उधार  पर  जारी  टिकट

 4420.  श्री  श्रीहरि  राव  :  क्‍या  पर्यटन  और  नागर  विभानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  इण्डियन  एयरलाइन्स  ने  कुछ  राज्यों  को  उधार  पर  टिकट  न  देने  का  निर्णय
 किया

 यदि  तो  इस  निर्णय  के  क्या  कारण  हैं  और  इन॑  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें
 उधार  पर  टिकट  नहीं  दिए  जा

 क्‍या  सरकार  को सम्बन्धित  राज्यों  से  विरोध  प्राप्त  हुआ  है  और  सरकॉर  ने  बयां  कर्दम

 उठाए  और

 उन  संस्थानों/सरकारी  कार्यालयों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें  इंस्डियंस  एयरलाइन्स  के

 टिकट  उधार  पर  प्राप्त  करने  को  सुविधा  है  ?

 पर्यटन  झोर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  भ्रोक  :

 नहीं  ।

 (a)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 अभी  कुछ  समय  पूर्व  में  ऐसा  कोई  विरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 इन्डियन  एंयरलाइंन्स  द्वारा  अनुरोध  कुंल  सभी
 केन्द्रीय

 तथा  राज्य

 सरकार  के  कार्यालयों  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के
 संगठनों  को  उधार  की  सुविधा  दी  जाती  इसके

 अतिरिक्त  कुछ  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के संगठन  इस  सूविधा  का  उपयोग  करने  के  लिए  काफी  कारोबार

 दे  रहे

 होटल  जनपथ  के  स्तर  का  सूल्यांकम

 4421.  श्री  बौ०  भौनिधास  प्रसाद  :  क्‍या  पर्यटन  झोर  सागर  विंसानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  फरेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  होटल  और  रेस्टोरेंट  वर्गीकरण  समिति  की  सिफोरिशों  पर

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  और  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  अंतर्गत  कुछ  होटलों  ने  ऐसे  होटलों
 का  स्तर

 उन  होटलों  के  प्राधिष्ठत  स्तर  के  बाहर  वर्गीकृत  करने  के  लिए  कुछ  प्राप्त  किये

 कया  सरकार  को  मालूम  है  कि  उक्त  समिति  ने  होटल  नई  दिल्‍ली  के
 स्तर

 का  मूल्पांकन  ठीक  से  नहीं  किया  जिसके  ताराਂ  होने  पर  भी  उसके  काये  भिष्पांदत  में

 गिरावट  आ  रहो  है  और  ग्राहकों  को  दी  जाने  वाली  सेबाए  बिगड़ती  जा  रही
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 मु
 ग्रद्वि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 पर्वटम  ध्लौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  सें  राउ  मंत्री  क््षोक  :

 नहीं  ।  |

 से  (8):  होटल  जनपथ  होटल  और  रेस्तरां  अनुमोदन  और  वर्गीकरण  समिति  ने

 अपने  निरौक्षण  के  समय  इसमें  सुलभ  सेवा्नों  और  सुविधाओं  के  स्तर  और  उसकी  आधार-संरचना

 के  आधार  होटल  के  लिए  निर्धारित  मानदण्डों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  1980  में

 होटल  के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  था  ।

 ]

 भुवनेश्वर  की  प्राचोन  गुफाशों  का  रख-रखाव

 4422.  थी  हरीश  रावत  :  क्‍या  संस्कृति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  पिथौरागढ़  जिले  में  पाताल  भुवनेश्वर  में  एक  प्राघ्ीन  गुफा  और

 मन्दिर  और

 यदि  तो  यह  गुफा  किस  काल  की  है  और  इसका  कलात्मक  मूल्य  कितना  है  तथा

 सरकार  इस  प्राचीत  गुफा  के  रख-रख्बाव  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 कार्मिक  झोर  प्रशासनिक  सुधार  झोर  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  तथा

 संस्कति  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  के०  पो०  सिह  :  हां  ।

 यह  बिना  किसी  वास्तु-शिल्पीय  विशेषताओं  के  एक  प्राकृतिक  गुफा  क्योंकि  यह

 राष्ट्रीय  महत्व  का  स्मारक  नहीं  है  अतः  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  द्वारा  इसके  रख-रखाव  का  प्रश्न

 ही  नहीं  उठता  ।

 [  प्रमुवाद  ]

 नेपाल  सें  संयुक्त  उपक्रम  होटल  परियोजना  के  लिए  जापान  के  साथ  भारत

 पर्यटन  विकास  निगम  का  समभोता

 4424.  श्री  वो०  तुलसी  राम  :  क्‍या  पर्यठन  झ्लोर  नागर  विभानत  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  भारत  परयंटव  विकास  निगम  ने  तेपाल  में  एक  संयुक्त  उपक्रम  होटल  परियोजना
 के  लिए  जापान  की  कंपनी  के  साथ  एक  समझौता  किया
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 यदि  तो  जापानी  कम्पती  का  साम  और  अन्य  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 नेपाल  में  कितने  होटलों  का  निर्माण  किया  वे  कहां-कहां  पर  होंगे  तथा  भारत

 और  जापान  का  उनमें  क्रमशः  कितना  हिस्‍सा  और

 नेपाल  सरकार  द्वारा  उसकी  राजधानी  में  होटलों  की  स्थापना  के  लिए  रखी  गई  शर्तों  -

 का  ब्यौरा  क्‍या  है  औौर  ये  शर्तें  भारत  के  लिए  कहां  तक  अनुकूल  होंगी  ?

 परयंटन  झोर  मागर  विमानन  मंत्रालय  से  राज्य  सन्जो  भ्रशोक  :  और

 :  आई०  टी०  डी०  सी०  काठमांडु  में  एक  होटल  के  निर्माण  के

 लिए  वाणिज्यिक  आधार  पर  तकनीकी  परामर्श  तथा  प्रबंध  सेवाएं  उपलब्ध  कराने  हेतु  मेसर्ज  होटल

 जया  इन्टरनेशनल  प्राइवेट  लिमिटेड  के  1985  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  ।

 इस  कम्पनी  के  प्रमुख  अंश-धारक  मैसजं  मित्सुई  रीअल  एस्टेट  डैवलपमैंट  कम्पनी

 टोकियो  है  ।

 और  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 श्रीनगर  में  होटल  शोर  झ्तिथिं-गह

 4425.  प्रो०  सेफुह्दीन  सोज  :  क्‍या  पर्यटन  झहोर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 )  पर्यटन  संवर्धन  कार्यक्रम  के  परिणामस्वरूप  केन्द्रीय  सरकार  सहायता  से  .'

 पहलगांव  और  गुलम्ग  में  कितने  होटल  और  अतिथि-गृह  बने

 क्या  सरकार  द्वारा  दिए  पए  ऋण  वसूल  कर  लिए  गए  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पयंटन  झोर  नागर  विसानन  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍त्री  अशोक  :  से
 पर्यटन  विभाग  ने  श्रीनगर  में  एक  होटल  का  निर्माण  करने  के  लिए  36  लाख  रुपये  का ऋण  मंजूर  किया
 था  जिसमें  से  33  लाख  रुपये  पहले  ही  वसूल  किए  जा  चुके  इसके  भारतीय  औद्योगिक
 वित्त  निगम  ने  श्रीनगर  में  एक  होटल  के  निर्माण  के  लिए  235  लाख  रुपये  तथा  एक  अन्य  होटल  के

 आधुनिकीकरण  के  लिए  30  लाख  रुपये  के  ऋण  मंजूर  किए  हैं  जिसके  लिए  पर्यटन  विभाग  ।  ०५,
 ब्याज-इमदाद  दे  रहा  इन  ऋ्रणों  की  वसूली  1985  और  1986  से
 प्रारम्भ  होगी  ।

 रामपुर  का  रजा  प्रन्थालय

 4426.  प्रो  सेफुद्रोन  सोज  :  कया  प्रंस्कति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  रामपुर  का  रजा  अंधालय:खराब:  हालत  में  .'
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 (a).  क्या  इस  ग्रस्थालय  की  छत  से  पानी  ट्यकता  है  और  किसी  को  उसका  उपयोग  करने

 की  अमुमत्ति  नहीं  और

 सरकार  उक्त  ग्रन्यालय  को  उपयोग  किए  जा  सकने  की  हालत  में  लाने  के  लिए  क्या

 उपाय  करेगी  ?

 कर्सतसक  ध्ोर  प्रशासनिक  सुधार  झौर  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  भनन्‍्ऋालय  तथा

 संस्कृति  विभाष  में  राज्य  स्त्री  के०  पी०  सिंह  :  से  :  रामपुर  रजा  पुस्तकालय
 दो  सौ  अस्सी  वर्ष  पुराने  भवनों  में  स्थित  हैजिनकी  व्यापक  मरम्मत  और  नदीनकरण  करने  की  जहूरत

 है  ।  मरम्भत/नवीकरण  का  इन  ऐतिहासिक  भवनों  के  मूल  स्वरूप  को  बवाए  रखने  की  दृष्टि
 से  भारतीय  पुरातत्व  तर्वेक्षण  के  परामशे  से  राज्य  तिर्णाण  काये  विभाग  के  जरिए  किया  जा  रहा

 है  ।  तथापि  भवन  इश।रती  दृष्टि  से  मडबूत  है  तथापि  पुतकालय  कर्मचारियों  और  आगुन्तकों  द्वारा

 इनका  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 झ्राविवासियों  के  लिए  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम

 4427.  श्री  गिरिधर  भोमांगो  :  क्या  ग्रह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  यह  सच  है  कि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  27  लाख  आदिवासी  परिवारों

 को  गरीबी  उल्मूलन  कार्यक्रवथ  के  अंतर्गत  जाने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  लेकिन  उपसब्धि
 40  लाख  की

 यदि  तो  छठी  योजना  के  दौरान  उनके  मंत्रालय  तथा  अन्य  केन्द्रीय  मंत्रालयों  द्वारा

 जनजाति-उप्मोज़ना  क्षेत्रों  में  कौन-कौन-सी  योजनाएं  और  कार्यक्रम  शुरू  किए  और

 गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  राज्यवार  कितने  आदिवासी  परिवारों  को  सक्षमता
 दी  गयी  और  उनके  प्रत्येक  परिवार  को  कितनी  न्यूनतम  और  अधिकतम  वित्तीय  सहायता  दी  ग्ई  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  रास  दुलारो  और  :  गरीबी

 उन्मू नन  कार्यक्रम  के  तहत  आई०  आर०  जे०  पी०  के  ग्रामीण  विकास  कारयेक्रमों  तथा  अन्य  क्षेत्रों
 जैसे  पशु  लघु  रेशम  उत्पादन  इत्यादि  के  अंतगंत  परिवार

 उन्मुखी  आर्थिक  योजनाएं  हाथ  में  ली  गई  थी  |  आई०  टी०  डी०  पी०  ने  राज्य  घन  राशि  तथा
 विशेष  केन्द्रीय  सहायता  दोनों  से  इसी  प्रकार  की  योजनाएਂ  हाथ  में  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम
 के  अंतर्गत  राज्यढार  जनजाति  परिवारों  की  जिन्हें  सहायता  दी  नीचे  संलग्न  विवरण  में

 दी  गई  आई०आरण०्डी०पी०  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  मानदण्डों  के  अनुसार  आधथिक  सहायता  की

 अधिकतम  सप्मि  5000/-  रु०  जो  किसी  लाभ  भोगी  को  दी  जा  सकती  है  तथा  आशिक  सहायता
 की  कोई  न्यूनतम  राशि  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  ।

 185



 लिखित  उत्तर  22  1985

 विवरण

 नये  बोस  सूत्री  कार्यक्रम  की  मद  सं०  7  पंचवर्धोय  योजना  के  दोराम

 1984  गरीबो  रेखा  से  नीचे  के  प्रनुसूचित
 जनजाति  के  परिवारों  को  सहायता

 ऋ्र०  सं०  क्षेत्र  छठी  के  दोरान  दौरान  योजना

 अनुसूचित  जनजाति  तक  उपलब्धि

 परिवारों  का  लक्ष्यांक

 ऋ० Fo  क्षेत्र (1980-85) के  3

 आन्ध्र  प्रदेश

 2  असम  2,00,429

 3  बिहार  हु  2,00,000  3,27,449

 4  गुजरात  3,50,000  3,74,006

 5.  हिमाचल  प्रदेश  43,749

 6  कर्नाटक

 7  केरल  20,645

 8  मध्य  प्रदेश

 9,  महाराष्ट्र  4,97,332  9,75,478

 मणिपुर
 उपलब्ध  नहीं

 उड़ीसा
 4,25,859

 राजस्थान  50,000

 सिक्किम
 उ०  न०

 7,540
 '

 तमिलनाडु

 त्रिपुरा
 उपलब्ध  नहीं

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिमी  बंगाल

 अ०  और  नि०  द्वीप  समूह  3,700  7,623

 गोवा  दमण  और  दिव  2,892

 जायपयययाणयणया  कक  39,66,609
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 गरीबी  कसम  करने  को  योजनाओं  के  लिए  झ्ावंटन

 4428.  थ्री  शरव  विधे  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  गरीबी  कम  करने  की  योजनाओं  के  लिए  प्रारम्भ  में  मांगी  गई

 15,000  करोड़  रुपये  की  राशि  के  स्थान  पर  अब  आवंटन  को  केवल  8600  करोड़  रुपये  तक

 सीमित  रखने  पर  विचार  कर  रहा  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  के०  झ्ार०  :  और  :  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  में  गरीबी  कम  करने  के  कार्यक्रमों  के  उनके  लिए  आवंटन  तैयार

 किए  जा  रहे  हैं  और  अनुमोदन  के  लिए  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के  सामने  रखा

 जल  क्ोड़ा  प्रशिक्षण  संस्थाएं

 4429.  श्री  के०  प्रधानो  :  क्‍या  पर्यटन  झौर  नागर  विसानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  कुछ  जल  क्रीड़ा  संस्थाएं  स्थापित  करने  का  सरकार  का  विचार

 यदि  तो  उड़ीसा  में  इस  प्रकार  के  कितने  जल  क्रीड़ा  प्रशिक्षण  संस्थान  स्थापित

 किए  जाने  का  विचार

 उड़ीसा  में  इस  प्रकार  के  प्रशिक्षण  संस्थान  स्थापित  करने  हेतु  किन-किन॑  स्थानों  का

 घयन  किया  गया  और

 ()  उक्त  प्रस्ताव  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 परेटन  झोर  नागर  विसानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ध्रशोक  :  से
 :  अवकाश  और  सावकाश  पयंटन  का  सातवीं  योजना  नीति  के  एक  भाग  के  रूप  में  संवर्ध

 करने  के  विभाग  जल-क्रीड़ाएਂ  प्रारम्भ  करने  के  साथ-साथ  समुद्र-तट  विहारों  पर

 सुविधाओं  का  सृजन  करने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  विभाग  ने  एक  उपयुक्त  स्थान  पर  एक

 जल-क्रीड़ा  संस्थान  स्थापित  करने  का  भी  निर्णय  किया  है  ।

 धाणिज्यिक  झ्राधार  पर  हैलोकॉप्टर  सेवाएं

 4430.  थ्री  प्राशुतोष  लाहा  :  क्या  परयंटन  झोर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 ३३  ७३

 )  क्‍या  इण्डियन  एयरल।इन्स  का  भारत  के  कुछ  भागों  में  बाणिज्यक  आधार  पर

 कॉप्टर  सेवाए  शुरू  करने  का  प्रस्ताव
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  कया  है  और  इसमें  कितनी  प्रगति  हुई  और

 निकट  भविष्य  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 पयंटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अशोक  :

 नहीं  ।

 और  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 सलुद्रोी  जल  से  जिलललो  उत्परदन

 4431.  डा०  चन्द्र  शेखर  त्रिपाठी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 समुद्र  तल  में  छिपे  मूल्यवान  धातुओं  और  समुद्री  जल  से  प्विजली  पैदा  करने

 के  लिए  चलाए  जा  रहे  कार्यक्रम  के  सम्बैष्ध  मैं  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 कमा  सरकार  का  विचार  इस  कार्यक्रम  को  और  व्यापके  बनाने  का  और

 यदि  तो  कब  तक  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  झोर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासामर  परमाणु  श्लंतरिक्ष  ओर

 इलैक्ट्रानिकी  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  सतुद्ध  सल  भें  सूल्यवीन
 पत्थरों  और  घातुओं  का  जो  उल्लेख  किया  गया  है  वह  सम्भवतः  बहुधात्विक  पिण्डों  के  लिए  ये

 हुलेख  धांतुओं  के  स्रोत  तो  हो  तरते  हैं  परन्तु  बिजली  उत्पादन  के  नहीं  ।  समुद्र  से  बिजेली  पैदा  करने

 के  लिए  ज्वारीय  समुद्र  तापीय  ऊर्जा  और  लहर  ऊर्जा  पर  आधारित  तीन  स्कीमें  विंचाराधीन

 हैं  ।  ज्वारीय  ऊर्जा  और  सघृद्री  तापीय  ऊर्जा  रूपांतरण  के  लिए  तकनीकी-आर्थिक  संक्रषाव्यता  रिपोर्ट

 तैयार  की  जा  रही  है  ।  बिजली  उत्पादन  के  लिए  लहर  ऊर्जा  की  पर  अनुसंधान  और

 विंकीसे  कार्य  पहले  ही  भ्रारम्भ  ही  चुका  है  ।

 से  :  सातवीं  योजना  अवधि  के  समुद्र  से  बिंजली  पैदा  करने  के  लिए

 और  अधिक  प्रयास  किया  जाएगा  ।

 [  भ्रमुवाद  ]

 फ्रांस  में  हो  रहे  भरते  भहोस्संब  में  कलाकारों  की  शामिल  न  करना

 4432.  थ्री  एंस>०  एम०  भट्टस  :  क्‍या  संस्कृति  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह  क्या  उड़ीसा  के  कल्लाकारों  और  दस्तकारों  को  क्रांस  में  हो  रहे  महोत्सव  में  बिल्कुल
 भी  शामिल  नहीं  क्या  गया
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 (a)  क्‍या  ओडिसी  नृत्य  के  प्रमुख  कलाकारों  की  पूरी  तरह  से  अपेक्षा  की  गई  और

 आंध्र  प्रदेश  संगीत  चित्रकारी  और  नृत्य  आदि  जंसी  कला  की  ऐसी  कौन-सी  विधाओं

 क्रो  भारत  महोत्सव  में  पूर्ण  प्रतिनिधिष्व  प्रदान  किया  गया  है  ?

 कामिक  झौर  प्रशासनिक  सुधार  झौर  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  सें  राज्य  सम्त्री  के०  पी०  सिह  :  नहीं  ।

 जी  ओडिसी  नृत्य  समारोह  पेरिस  में  21  और  22  1985  को  प्रस्तुत

 किए  जायेंगे  ।

 फ्रांस  और  अमरीका  में  भारतोत्सव  में  प्रस्तुत  किये  जाने  वाले  आंध्र  प्रदेश  की  प्रदर्शन

 फलाओं  के  प्रफारों  में  आंध्र  शेडो  कठपुतल्री  ओर  कुचीपुड़ी

 बविशज्ञासापत्तनम  हवाई  झड़डे  पर  शात  को  विमान  उतारने  को  सुविधाएं

 4433,  श्री  एस०  एम०  सदटस  :  क्‍या  प्यंदन  और  नागर  विभततस  भरत्री  बह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विशाखापत्तनम  हवाई  अडु  पर  रात  को

 विमानों  के  उतरने  सम्बन्धी  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का  और

 क्‍या  हवाई  अड्डे  के  बढ़ते  हुए  महत्व  तथा  इस  पर  बढ़ते  हुए  यातायात  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  सरकार  का  विचार  इस  हवाई  अड्डे  पर  कोई  सुधार  करने  का  है  ?

 पयंटन  झ्लौर  नागर  विमानन  सम्त्रालय  में  राज्य  सन्‍हो  ग्रशोक  :

 नहीं  ।

 वर्तमान  मुख्य  धावनपथ  पर  फर्श  बिछाने  का  कार्य  पूरा  कर  लिया  गया  है  और  इस
 समय  इण्डियन  एयरलाइन्स  विशाखापत्तनम  तक  बोइंग  737  विमान  का  प्रचालन  कर  रहा  एक
 नया  अंतस्थ  भवन  और  तकनीकी  खण्ड  पूरा  होने  के  अन्तिम  चरण  पर  है  ।  कार  पार्क  का  विस्तार

 संहायक  जेनेरेटर  ओर  श्रचालन  दीवार  जैसी  सुविधाओं  का  निर्माण-कार्य  सातवीं  योजना  में  शुरू
 किए  जाने

 का
 प्रस्ताव  सातवीं  योजना  में  संम्पक  पद्धति  अग्निशंमन  सुर्विधाओं  और

 सुरक्षा  उपाय  जैसे  कार्यों  के लिए  व्यवस्था  कर  दी  गई

 सोलर  सेलों  का  भिर्माण

 4434.  श्री  थो०  थी०  देसाई  :  क्या  भ्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र
 को

 उन  सोलर  सेलों  को  बनाने  को  अनुमति  वे
 दी  जाएगी  जो  वतंमान  में  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  नंथा  सैन्ट्रल  इलेक्ट्रानिबंस  लिमिटेड
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 ढ्वारा  बनाए  जा  रहे

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  में  अग्रिम  निर्णय  ले  लिया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विशान  और  प्रोद्योगिको  संत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  प्रंतरिक्ष  और

 इलेक्ट्रानिकी  विभागों  में  राज्य  सन्‍्त्री  शिवराज  :  से  (?)  :  वर्तमान  नीति  के

 अनुसार  निजी  क्षेत्रों  द्वारा  सोर  सेलों  के  निर्माण  पर  किसी  प्रकार  की  रोक  नहीं  औद्योगिक

 लाइसेन्सों  के  आवेदन  पत्रों  पर  उनकी  उत्पादन  मांग  और  प्रौद्योगिकी  की  कसौटी  पर  कस

 कर  योग्यता  के  आधार  पर  विचार  किया  जाता

 ओल-चिकी  लिपिक  को  श्राठवों  प्रनसृ्ची  मे ंशासिल  करमा

 4435,  श्री  सिद्ध  लाल  सुरमू  :  क्या  गृह  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  अनुसूचित  जातियों  की  ओल-चिकी  लिपि  को  संथालों  की  भाषा

 ओर  लिपि  के  रूप  में  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  कब  तक  ओर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  सन्त्रालय  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  भरत्रो  श्रारिफ

 सोहम्सद  :  जी  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पृण्डियन  एयरलाइन्स  को  उड़ान  संक्या  410  सें  विलस्य

 4436.  श्री  कालो  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्या  पर्यटन  झोर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  19  1985  को  इण्डियन  एयरलाइन्स  की  पटना  से  उड़ान

 संख्या  410  में  साढ़े  दस  घण्टे  का  विलम्ब  हुआ

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  उड़ान  संख्या  410  एक  निर्धारित  उड़ान  है  और  क्‍या  दिल्ली  आने  वाले  यात्रियों

 को  कहा  गया  कि  वे  लखनऊ  में  उतर  जाएਂ  ओर  वहां  से  उन्हें  अन्य  उड़ान  में  दिल्‍ली  ले  जाया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और
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 क्‍या  इस  घटना  की  जांच  की  गई  है  और  यदि  तो  उसके  निष्कर्ष  क्या  हैं  ?

 पर्यटल  झोर  नागर  विभानन  मन्त्रालय  में  राज्य  सम्त्री  झ्कझोक  :

 नहीं  ।

 विलम्ब  विमान  की  समय-सारणी  को  पुनः  निर्धारित  करने  के  कारण  हुआ  जिसे

 आई०  सौ०  410  का  प्रचालन  करना  आई०  सी०  410  उड़ान  कलकत्ता  से  समय  से  10  घंटे

 45  मिनट  पीछे  रवाना  हुई  क्योंकि  इस  विमान  का  उपयोग  आई०सी०  255  और  490

 सिल्वर--हम्फाल--गोवाहाटी---बा गडोग  पर  प्रचालन  के  लिए  किया  गया

 यह  करना  जरूरी  हो  गया  क्योंकि  आई०  सी०  255  के  लिए  निर्धारित  विमान  एक  पहले  की

 उड़ान  करते  समय  अगरतल्ला  पर  रुक  गया  था  और  इस  विमान  द्वारा  आई०सी०  255  तथा

 आई०सी०  490  के  प्रवालन  के  लिए  प्राथमिकता  दी  गई  थी  क्योंकि  इत  क्षेत्रक  के  स्टेशनों  पर

 उतरने  की  रोक  हैं  ।

 और  :  हां  ।  आई०  सी०  410  एक  अनुसूचित  उड़ान  19-7-85  का

 दिहली---लखनऊ--पटना---रांची--कलकत्ता  क्षेत्रक  पर  प्रचालन  करने  वाली  आई०सी०  409

 नीकी  खराबी  के  कारण  लखनऊ  हवाई  अड्डे  पर  रुक  गया  था  ।  इण्डियन  एयरल।|इन्स  ने  इस  विमान

 को  आई०  सी०  410  का  प्रचालन  कर  रहे  विमान  के  साथ  आपस  में  बदलने  का  निर्णय  किया  ताकि

 इसके  मूल  स्थान  पर  इसके  रात  के  रुकते  समय  इसकी  पूरी  जांच  की  जा  सके  ।  इसको  ध्यान  में

 रखते  हुए  आई०  सी०  410  के  यात्रियों  को  इस  विमान  से  उतरने  और  आई०  सी०  409  में  सवार

 होने  के  लिए  कहा  गया  जो  उन्हें  दिल्‍ली  ले  जाता  ।  चूंकि  यात्रियों  ने  उतरने  से  इन्कार  कर  दिया

 इसलिए  विमानों  की  आपस  में  अदला-बदली  नहीं  हुई  ।

 केन्रीय  भष्हार  को  विशेष  लेखा  परीक्षा

 4437.  श्री  कालो  प्रसाद  पाण्डेय
 :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 श्री  कमला  प्रसाद  सिह

 कि

 क्‍या  केर्द्रीय  भण्डार  सरकारी  कर्मचारी  उपभोक्ता  सरकारी  समिति
 नई  दिल्‍ली  की  कोई  विशेष  लेखा  परीक्षा  करने  का  आदेश  दिया  गया

 यदि  तो  विशेष  लेखा  परीक्षा  के  क्या  निष्कषं  और

 उस  पर  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 कामिक  झोर  प्रशासनिक  सुधार  भोर  लोक  शिक्षायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  तथा
 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मब्धो  के०  पी०  सिंह  :  से  :  अधिकतर
 लेखन-सामग्री  की  मदों  की  खरीद  से  सम्बन्धित  कतिपय  लेन-देनों  जिनके  सम्बन्ध  में
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 कतिपय  आरोप  प्राप्त  हुए  एक  विशेष  लेख-परीक्षा  की  गई  लेखा-परीक्षा  ढल  ने  यह
 टिप्पणी  दी  थी  कि  विशिष्ट  मामलों  वित्तीय  अधिकारिता  तथा  कार्यविधियों  के  मानदंडों  का

 अनुपांसन  नहीं  किया  गया  था  इस  मामले  में  आगे  जांच  चल  रहौ

 केन्लीय  सरकार  के  पास  प्रतिनियुक्ति  पर  काम  कर  रहे  सारतोय

 पुलिस  सेवा  के  ध्रधिकारो

 4438.  झरी  काली  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्या  गह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  पुन्नितत  सेवा  का  डर  कितबे  अधिकारियों  की  सेवाएਂ  केन्द्र  सरकार  द्वारा  वर्ष
 1984-85  और  1985-86  के  दौरान  उत्तर  मध्य

 आंध्र  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  से  प्राप्त  की  मई  हैं  और  उक्त  अवधि  के  दौरात  इन  राज्यों  से  केन्द्र  को
 {; फतने

 राज्यों  से  केन्द्र  को  अधिकारियों  की  सेवायें  प्राप्त  करने  के  लिए  कस  मानदंड
 नाया  ग्रया  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम  दुलारो  :  एक  विवरण  संलग्न

 (@)  भारतीय  पुलिस  सेया  के  अधिकारियों  की  सेवाएं  अलग-अलग  राज्य  सरकारों  द्वारा
 केस्द्र  खरकार  को  भेजी  ययी  उपलब्धता  सूची  के  आधार  पर  केन्द्रीय  प्रतिनियुक्ति  रिजव॑  को  ध्यान

 रखते  हुए  प्राप्त  की  जाती  हैं  ।  केन्द्र  सरकार  समय-समय  पर  जनहित  में  भारतीय  पुलिस  सेवा  के

 अधिकारियों  की  सेवाए  प्राप्त  करती  है  ।
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 ःःः<़ख् ऊख  +ऑबख+स  फ  फ  फ  फ७$फ$७ऊऊऊऊऋऊऋ७$ृखऊख  फझफऑफ  ऑआ  आउ45उ8उउउइ३उ4_्  4  वी

 कल  पूर्जा  उद्योग  सें  निवेश

 4439.  श्रीमती  किशोरी  सिंह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  इलेक्ट्रानिक  उत्पादन  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  के  लिए  अब  तक  कल-पुत्रों  के  उपयोग

 में  कुल  करोड़  रुपए  के  निवेश  का  प्रस्ताव  आवश्यकता  के  स्तर  से  काफी  कम  और

 यदि  तो  सरकार  हिस्से-पुर्जे  उद्योगों  में  निवेश  के  लिए  उद्यमियों  को  प्रोत्साहन
 देने  के लिए  क्‍या  पेशकश  कर  रही  है  ?

 विज्ञान  प्र  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  ध्ंतरिक्ष  भौर

 इलेक्ट्रोलिकी  विभागों  में  राज्य  सन्‍त्री  शिवराज  बो०  :  हालांकि

 पुर्जा  उद्योग  में  इस  समय  पूंजी  निवेश  का  स्तर  लगभग  करोड़  रु०  तथापि  यह  अनुमान
 किया  जा  रहा  है  कि  350  करोड़  रु०  के  अतिरिक्त  पूंजीनिवेश  की  जरूरत  यह  आशा  की

 जाती  है  कि  सातवीं  योजना  के  दौरान  संघटक-पु्जों  क ेलिए  आवश्यक  500  करोड़  रु०  का  शेष

 पूंजी-निवेश  अगले  2-3  वर्षों  तक  कर  लिया  जाएग्रा  ताकि  आकर्षित  करोड़  रु०  का  योजनागत  लक्ष्य

 प्रभावी  रूप  से  पूरा  किया  जा  सके  ।

 संघटक-पुर्जा  उद्योग  में  उद्यमकर्ताओं  को  आकर्षित  करने  के  उद्देश्य  से निम्नलिखित

 संशोधनों  की  घोषणा  की  गई  है  क्षमता  पर  कोई  ऊपरी  सीमा  नहीं

 इस  क्षेत्र  में  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  अन्तर्गत  आने  वाली  कम्पनियों

 को  भी  पूंजी  निव्रेश  की  अनुमति  दी  उत्पादन  शुल्क  हटा  लेना  तथा  प्रौद्योगिकी  को  उदार

 रूप  से  प्राप्त  करने  की  अनुमति  ।

 केन्द्रीय  सन्दर्भ  प्रन्यालय  को  कलकतसा  से  दिल्‍ली

 ले  जाया  जाना

 4440.  श्री  सत्यगोपाल  सिश्र  :  वया  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  योजना  अवधि  क॑  दौरान  केम्द्रीय  संदर्भ  ग्रंथालय  को  कलकत्ता  से  दिल्ली

 ले  जाए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कासिक  और  प्रशासनिक  सुधार  भ्रौर  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय

 तथा संस्कति विभाग में राज्य मंत्री के० पो० सिह : जी श्रीमत । प्रश्न द्वी नहीं
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 फाउस्ड  इस  सम  747  जेट्सਂ  शोर्षक  समाचार

 4441.  श्री  के०  प्रधानी  है|
 >:  ;  क्या  पर्यटन  श्लौर  नागर  विभानन  मन्त्री  यह  बताने

 शी  मसोरंजत  मक्त  |
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उतका  ध्यान  29  1985  के  नई  दिल्‍ली  में

 फाउन्ड  इन  सम  747  जेट्सਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया
 न  कक  *  या आर

 यदि  तो  एयर  इण्डिया  के  पास  ऐसे  कितने  विमान  हैं  और  नियमित  समयन्तराल

 से  निर्माताओं  द्वारा  इन  विमानों  की  जांच  कराने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  गई  है  अथवा  प्रारम्भ

 की  जा  रही  है  ?

 पर्यटन  भ्रोर  तागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  अशोक  :

 एयर  इण्डिया  के  विमान  बेड़े  में  9  विमान  निर्माता  और  नागर

 विमानन  महानिदेशालय  की  सिफारिशों  के  अनुधार  सभी  विमानों  की  आवधिक  जांच  की  जाती

 है  और  उनकां  सतत  निरीक्षण  किया  जाता  है  ।

 परिचालन  में  लगे  हुए  विमानों  की  संरचनात्मक  मजबूती  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 निर्माताओं  द्वारा  समय-समय  पर  सिफारिश  किए  गए  संरचनात्मक  निरीक्षण/सुधार/संशोधन  करने

 के  लिए  एयर  इण्डिया  के  पास  समस्त  उपकरणों  की  व्यवस्था  ये  निरीक्षेण/सुधार  निर्माता

 और  नागर  विमानन  महानिदेशालय  की  सलाह  के  अनुसार  निर्धारित  अंतरालों  के  बाद  लाइसेंस

 शुदा/मान्यता  प्राप्त  इन्जीनियरों  द्वारा  किए  जाते  अतः  निर्माताओं  द्वारा  इन  विमानों  का

 निरीक्षण  करवाने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं

 बिहार  में  भारत-नेपाल  सीमा  पर  सक्रिय  भ्रपराथी

 4442.  श्री  काली  प्रसाद  पाण्डेय  ]
 /+  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 श्री  भ्रब्दुल  हननान  शध्न्सारी  ||

 क्‍या  सरकार  को  भारत-नेपाल  सीमा  पर  बिहार  में  पश्चिमी  चम्पारन  में  सक्रिय

 अपराधियों  की  मौजूदगी  की  जानकारी

 .._  कया  सरकार  को  इस  बात  की  भी  जानकारी  है  कि  जब  कभी  बिहार  सरकार  उनके

 तरिरुद्ध  कार्यवाही  करती  है  वे  सीमा  पार  कर  नेपाल  भाग  जाते  और  वहां  संरक्षण  प्राप्त  कर  लेते

 हैं  ;  और
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 निनत-नमम+«-ननन-मन-मन--+

 यदि  तो  यह  देखने  के  लिए  सरकार  का  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  कि  इन

 अपराधियों  को  नेपाल  में  संरक्षण  न  मिले  ?

 गृह  सन्त्रालय  सें  राज्य  सरजी  राम  ठुलारी  :  जी  श्रीमान  ।

 और  :  बिहार  सरकार  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  भार्त-मेपाल  सीमा

 पर  अपराधियों  को  पकड़ने  के  लिए  जब  कभी  छापे  आयोजित  किए  जाते  हैं  तो  वे  नेपाल  में  भूमिगत

 हो  जाते  हैं  ।  तथापि  इस  विषय  में  कोई  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  कि  इस  प्रकार  के  अपराधी  नेपाल

 में  संरक्षण  प्राप्त  करते  जब  कभी  आवश्यक  होता  है  नेपाल  पुलिस  से  हमेशा  सहयोग  मांगा

 और  प्राप्त  किया  जाता  है  ।

 परम्परागत  स्थानोय  खेलों  को  राष्ट्रीय  सहत्व  देगा

 4443.  श्री  सोमनाथ  श्य  :  क्‍या  युवा  कार्य  झोौर  खेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  के  कुछ  अत्याधिक  रूचिकर  परम्क्रा

 गत  स्थानीय  खेलों  की  ओर  विशेष  ध्यान  देने  का  है  ताकि  उन्हें  राष्ट्रीय  महत्व  का  दर्जा  दिया  जा

 सके

 क्‍या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  करवाया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  निष्कर्ष  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  प्रकार  का  सर्वेक्षण  कराने  का  है  ?

 पुवा  कार्य  झोर  खेल  विभाग  सें  राज्य  भनन्‍्त्रो  भ्रार०  के०  जयचन्द्र  :  से

 विषभिनन  क्षेत्रों  में परम्परागत  खेलों  के  विकास  को  ध्यान  में  रखकर  भारतीय  खेल  प्राघिक

 एस०  ए०  से  राज्य  सरकारों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  से  ऐसे  खेलों  के  बारे  में  आांकड़

 एकत्र  करके  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  ऐसे  लोकप्रिय  खेलों  का  पता  लगाने  के  लिए  कहां  गया  है  ।

 दतावासों  के  लिए  मवन  तथा  प्रन्य  अचल  सम्पत्तियों  की  खरीद

 4444.  श्री  ई०  श्रग्यप्पु  रेड्डी  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  भारत  मिशनों  के  लिए  किन-किन  देशों  में  भवन  तथा  अन्य  अचल

 सम्पत्तियां  खरीदी

 खरीदी  गई  अचल  सम्पत्ति  का  मूल्य  क्या

 क्‍या  कुछ  उन  देशों  में  जहां  उनका  अभी  तक  कोई  भवन  नहीं  भवन  तथा  अचल
 सम्पत्ति  खरीदने  का  कोई  और  प्रस्ताव  भी  और
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 क्‍या  भारतीय  भिशनों  के  लिए  सभी  बाहरी  देशों  में  आवश्यक  भवन  अधिग्रहण

 करने  के  लिए  कोई  समयबद्ध  योजना  अथवा  कायंत्रम  है  ?

 विदेश  सन्‍्जालय  में  राज्य  सनन्‍्त्रो  खुशोंद  आलम  :  उन  देशों  की  एक  सूची
 विवरण  के  रूप  में  संलग्न  हैं  जहां  सरकार  ने  विदेश  स्थित  भारतीय  मिशनों  के  लिए  भवन  और  अन्य

 अचल  सम्पत्ति  खरीदी  है  ।

 अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 नहीं  ।

 विवरण

 उन  देशों  के  नास  जहां  भारत  सरकार  के  अपने  भवन  शोर  अभय

 झचल  सम्पत्ति  है

 1.  अफगानिस्तान  20,  प्रीस

 2.  अ्जेंन्तीना  21.  हांगकांग

 3.  आस्ट्रिया  22.  इन्डोनेशिया

 4.  आस्ट्रेलिया  23.  आयरलैंड

 5.  बेल्जियम  24.  ईरान

 6.  भूटान  25,  जमैका

 7.  बर्मा  26.  जापान

 8.  ब्राजील  27.  जोडेन

 9.  कनाडा  28.  कीनिया

 10.  कोलम्बिया  29.  कोरिया

 11.  साइप्रस  30.  कुवंत

 12.  चिली  31.  मालागासी  गणराज्य

 13,  डेनमार्क  32.  मलाबी

 14.  मिश्र  33.  मारीशस

 15.  जम॑ंन  संघीय  गणराज्य  34.  मलयेशिया

 16.  फिनलैंड  35.  मंक्सिको

 17.  फीजी  36.  मोजाम्बीक

 18.  फ्रांस  37.  मोरक्को

 19.  घना  38.  नेपाल
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 39.  नीदरलैंड  55.'  सूश्ान

 40.  न्यूजीलेंड  56.4  तन्‍्जानिया

 41.  नायवें  57.  थाईलेंड

 42.  नाइजीरिया  58.  तुर्की

 43.  पाकिस्तान  59,  तुनीशिया

 44.  फिलिपीन्स  60.  त्रिनिदाद  एवं  तोबागों

 45.  पो्लेंड  61.  यूनाइटेड  किगड़म

 46.  पुतंगाल  63.  संयुक्त  राज्य  अमरीका

 47.  कातार  63.  संयुक्त  अरब  अमीरात

 48.  सऊदी  अरब  64.  बेनेजुएला

 49.  श्रीलंका  65.  उगांडा

 50.  सिगापुर  66.  '  यमन  जन  गणराज्य

 51.  स्विटजरलैंड  67.  जाईर

 52.  स्पेन  68.  जाम्बिया

 53.  स्वीडन  69.  जिम्बाबवे

 54.  सीरिया

 भारत  पर्यटन  विकास  मिगस  के  होटलों  में  कुप्रबन्ध  तथा

 4445.  श्री  मुरलीधर  साते  :  वया  पर्यटन  झोर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 '  क्या  भारत  पंटन  विकास  निगम  द्वारा  चलाये  जा  रहे  होटलों  में

 ग्राहकों  की  असंतोषजक  सेवा  के  सम्बन्ध  में  शिकायतें  सरकार  की  जानकारी  में  लाई
 गई

 यदि  तो  क्या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  के  मामलों  की  कोई  जांच
 की  गई  है  और  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रशोक  :

 से  :  आई०टी०डी०सी०  के  होटलों  में  अनाचार  या  ग्राहकों  को  खराब  सेदाएं
 लब्ध  कराने  सम्बन्धी  सभी  शिकायतों  की  आई०टी०डी०सी०  के  प्रबन्धकों  द्वारा  पूर्ण-रपेण  जांच

 की  जाती  है  तथा  प्रत्येक  मामले  में  गुण-दोषों  की  जांच  करने  के  पश्चात  उपयुक्त  उपचारात्मक

 कदम  उठाए  जते  ह॒
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 डबन  शहर  में  भारतीय  मूल  के  परिवारों  पर  हमला

 4446.  श्री  मोला  नाथ  सेन  ]
 >  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  ध्रय्यप्पु  रेड्डो  )

 क्या  सरकार  को  दक्षिण  अफ्रीका  में  पत्तन  शहर  डबंन  में  भारतीय  मूल  के  परिवारों

 पर  हाल  ही  में  किये  गये  आक्रमणों  की  जानकारी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 ऐसे  परिवारों  के  संरक्षण  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं/उठाने  का  भ्रस्ताव

 विवेश  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  खुशोंद  झ्ालस  :  से  :  ढबंन  और

 इसके  आस-पास  के  नगरों  में  1985  के  शुरू  में  कुछ  दिनों  तक  दंगे  हुए  थे  और  अशान्ति

 रही  थी  |  समाचारपत्रों  की  खबरों  जो  सूचना  के  हमारे  मुख्य  स्रोत  यह  बताया  गया  है  कि

 साठ  से  अधिक  लोगो  ने  अपनी  जानें  गंबाई  जिनमें  अधिकांश  अश्वेत  इनानदा  नामक  नगर  में

 भारतीय  मूल  के  लोगों  की  कुछ  दुकानों  और  घरों  को  तथा  महात्मा  गांधी  द्वारा  1890  में  स्थापित

 समीपवर्ती  फोनिक्स  सेटलमेंट  को  नष्ट  किये  जाने  की  खबर  बताया  जाता  है  कि  भारतीय  मूल
 के  अनेक  दक्षिण  अफ्रीकी  राष्ट्रिकों  ने  अन्य  भारतीय  बस्तिथों  तथा  सामुदायिक  केन्द्रों  मे ंशरण  ली

 है  ।  ऐसा  लगता  है  कि  ये  उपद्रव  गैर-पृथर्वासन  ताकतों  में  फूट  डालने  तथा  भारतोय  और  अफ्रीकी

 समृदाय  के  उन  लोगों  के  बीच  घृणा  के  बीज  बीने  के  लिए  कराये  गये  थे  जो  प्रीटोरिया  शासन  की

 घुणित  जातिवादी  नीतियों  के  विरुद्ध  हमेशा  से  हो  कंधे  से कंधा  मिलाकर  संघर्ष  करते  आए

 ऐसा  लगता  है  कि  जातिवादी  शासन  की  सुरक्षा  सेनाएं  इन  हिंसात्मक  घटनाओं  के  दौरान  मात्र  मूक
 दर्शक  बनी  रहीं  ।  भारत  सरकार  पड़ोस  की  सम्बद्ध  अफ्रीकी  सरकारों  के  साथ  और  दक्षिण  अफ्रीका
 में  स्वतन्त्रता  आन्दोलन  के  नेताओं  के  साथ  सम्पर्क  बनाये  हुये  है  ताकि  गैर  पृथग्वासन  वादी  शक्तियों

 में  फूट  डालने  के  प्रयास  सफल  न  हो  सकें  ।

 ]

 इन्दिरा  सरोवर  जल  विद त  योजना  को  भमन्‍्जूरो  देता

 4447.  श्री  महेस्न  सिह  :  क्‍या  प्रधान  सन्‍त्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 )  मध्य  प्रदेश  में  इन्दिरा  जल  विद्युत  योजना  को  वन  1980  के

 प्रावधानों  के  अन्तगंत  कब  तक  मन्जूरी  मिलने  की  सम्भावना  और

 )  क्या  पर्यावरण  विभाग  द्वारा  गठित  कार्यदल  के  सदस्यों  ने  1984  में  परियोजना

 स्थल  का  निरीक्षण  किया  था  और  अपनी  जांच  रिपोर्ट  भी  पेश  की  थी  और  यदि  तो  इस  संबंध
 :  में  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 पर्यावरण  झोर  वन  सन्त्रालय  में  राज्य  सनत्नी  बोर  :  जब  तक  मध्य  प्रदेश

 सरकार  द्वारा  बस्तर  प्लानਂ  उल्लेख  नीचे  किया  गया  प्रस्तुत  नहीं  किया

 इस  सम्बन्ध  में  निर्णय  लेना  सम्भव  नहीं  है  ।

 पर्यावरण  विभाग  के  कार्यकारी  दल  ने  फरवरी  और  1984  में  परियोजना

 स्थल  का  दौरा  किया  था  ।  उन्होंने  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  से  बस्तर  मास्टर  प्लान  भेजने  का

 अनुरोध  किया  था  जो  कि  पर्यावरण  की  स्थिति  के  मूल्यांकन  के  लिए  जरूरी  समझा  गया  था  लेकिन

 यह  अभी  प्राप्त  नहीं  हुआ  1985  में  मूल्यांकन  रिपोर्ट  को  अन्तिम  रूप  दिया  गया

 [  प्रमुवाद  ]

 विदेशों  पं  टकों  द्वारा  भारतीय  लड़कियों  के  साथ  दुव्यंवहार

 4448.  श्री  मुरलो  देवरा  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बड़ी  संझ्या  में  भारतीय  लड़कियां  और  महिलाएं  खाड़ी  के  देशों  से  आने  वाषे

 पयंटकों  के  साथ  विवाह  करने  के  छलावे  में  फंस  जाती  हैं  और  बाद  में  उन्हें
 उनके  पतियों  द्वारा  बड़ा  परेश।न  किया  जाता  है  अथवा  उनके  साथ  अत्यधिक  दुश्यंवहार  किया  जाता

 है  कि  ताकि  वे  वापस  भारत  चली  और

 हमारे  उत्प्रवास  नियमों  में  ऐसी  महिलाओं  को  क्‍या  संरक्षण  दिया  गया  है  और  यह
 कंसे  सुनिश्चित  किया  जाता  है  कि  ऐसे  विवाह  वास्तविक  हैं  तथा  केवल  विवाहਂ  मात्र

 गह  संज्ालय  में  राज्य  मन्त्रो  राम  बुलारो  :  खाड़ी  देशों  के  परय॑
 टकों  द्वारा  गरीब  परिवारों  की  मुस्लिम  लड़कियों  के  साथ  विवाह  करने  के  समाचार  इस  प्रकार
 के  विवाह  आथिक  दबाव  और  लालच से  होते  हैं  ।

 हमारे  उत्प्वास  नियम  इस  प्रकार  के  मामलों  पर  लागू  नहीं  होते  हैं  क्योंकि  ये  नियम
 मजदूरों  या  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  सम्बन्धित  राज्य  सरकारें  स्थिति  से
 अवगत  हैं  और  मामले  में  पर्याप्त  सतकंता  बरत  रही  हैं  ।

 राजस्थान  में  बक्षारोपण

 4449.  थो  जुकार  सिह  :  क्या  प्रधाम  मंत्री  यह  बताने  को  कूपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  गत  वर्ष  वृक्ष  रोपण  कार्यक्रम पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  है  और

 प्रति  वुक्ष  कितनी  लागत

 कया  वृक्ष  रोपण  कार्यक्रम  के  आरम्भ  किये  जाते  के  बारे  से  परम्परागत  बनों  की

 भाल  ओर  संरक्षण  की  उपेक्षा  की  जा  रही  है  और  परम्परागत  बलों  से  नए  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत
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 भारी  पर  लगाये  गये  नये  वृक्षों  की
 संझ्या  की  तुलना  में  कहीं  अधिक  संख्या  में  पुराने  वक्ष

 नष्ट  कर  दिए  गए  और

 राजस्थान  में  तथा  अन्यत्र  स्थानों  में  परम्परागत  वनों  के  संरक्षण  के  लिए  सरकार

 का  क्या  प्रयास  करने  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  झौर  बन  मसत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  बोर  :  1984-85  के  दौरान

 857  लाश  पौधों  को  उगाने  तथा  उनके  रोपण  पर  1496.13  लाख  रुपए  की  धनराशि  खर्च  की  गई

 है  ।  प्रति  पौद  की  औसत  लागत  करीब  1.75  रुपए  बैठती  वितरित  किये  गये  पौदों  को  रोपित

 करने  की  लागत  को  इसमें  शामिल  नहीं  किया  गया

 नहीं  ।

 देश  में  बनों  के  संरक्षण  के  लिए  सरकार  ने  निम्नलिखित  कदम  उठाए

 ]  ह  अनधिकृत  रूप  से  पेड़ों  की  कटाई  को  रोकने  के  लिए  वन  अधिनियम  लागू  करना  ।

 2.  वन  भूमि  को  गैर-वानिकी  प्रयोगों  में  अन्धाधुन्ध  बदले  जाने  पर  रोक  लगाने  के  लिए

 वन  1980  को  लागू  करना  ।

 अधिकांश  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  बन  सम्बन्धी  कार्यों  में  लगी  ठेकेदारों  कीਂ

 एजेंसियों  को  समाप्त  करना  ।

 we

 4,  बन  संरक्षण  के  सम्बन्ध  में  दीघावधि  आधार  पर  समस्या  का  समाधान  करने  के

 विचार  से  खेतीਂ  की  समस्या  सहित  वन  भूमि  में  चशाई  और  अतिक्रमण  की

 समस्याओं  का  गहराई  से  अध्ययन  करना  ।

 5.  लुगदी  और  शपन्तियों  को  हाल  ही  में  आयात  शुल्क  से  मुक्त  किया  गया  कुछ
 विशिष्ट  रूप  में  लकड़ी  पर  आयात  शुल्क  को  यथामूल्य  आधार  पर  10  प्रतिशत  घढा

 दिया  गया  है  ।

 6.  लकड़ो  के  स्थान  पर  अन्य  उत्पादों  को  प्रतिस्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  अध्ययन  के

 लिये  एक  मंत्रालय  दल  का  गठन  किया  गया  इससे  वनों  को  सुरक्षित  रबने
 में  मदद  मिलेगी  ।

 ह

 7.  प्रत्येक  ब्ष  50  लाख  हैक्टेयर  क्षेत्र  मे ंजलावन  की  लकड़ी  के  और  चारे  के  वृक्ष  लगाने

 के  उद्देश्य  से  एक  राष्ट्रीय  बंजर  भूमि  विकास  बोर्ड  की  स्थापना  की  गई  बनरोपण

 के  लिए  लोगों  में  जागरुकता  का  विकांस  किया  जा  रहा  है  ।  सातवों  पंचवर्षीय  योजना

 के  अन्तर्गत  संरक्षण  सम्बन्धी  उपायों  को  मजबूत  बनाया  जा  रहा  है  ।

 8.  ऊर्जा  के  वैकल्पिक  स्रोतों  जैसे  बायो-पैस  तथा  इंधन  बचाने  के  जैसे  उन्नत

 हा
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 __//  -  चूल्हे, सौर-चूल्हे (सोलर कुकर) तथा सौर-ऊर्जा से जल गर्म  ््॒

 सौर-चूल्हे  तथा  सौर-ऊर्जा
 से

 जल
 गर्म  करने  की  प्रणालों|

 पानी  गर्म  करने  के  सौर  ऊर्जा  से  लकड़ी  पकाने  के  आदि  को  लोकप्रिय

 बनाया  जा  रहा  है  |  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  7.50  लाख  उन्नत

 3.55  लाख  बायो-गैस  0.30  लाख  सौर  ऊर्जा  573  सौर  ऊर्जा  से  जल

 गर्म  करने  के  गए  सौर  ऊर्जा  से  लकड़ी  पकाने  के  भट्टे  तथा  500  सौर  ऊर्जा

 के  वाटर  हीटर  लगाए  गए  ।

 दिल्‍लो  को  राज्य  का  दर्जा

 4450.  श्री  रासाअय  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  को  पूर्ण  राज्य  में  बदलने  पर  विचार  कर

 रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उच्चोग  और  कम्पनी  कार्य  सन्त्रालय  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  सरत्रो  झहारिफ

 मोहस्मद  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विधिवत  रूप  से  चुने  गए  विधानमंडल  के  दिल्‍ली  को  पूर्ण  राज्य  का  दर्जा  देने

 की  अनेक  अवसरों  पर  विभिन्‍न  मंचों  से  उठाई  गई  राज्य  पुनगंठन  आयोग ने  मामले की
 जांच  गम्भीरता  से  की  आयोग  ने  दिल्‍ली  की  विशेष  राजनेतिक  तथा  प्रशासनिक  समस्याओं  को

 ध्यान  में  रख  कर  यह  सिफारिश  की  थी  कि  दिल्ली  केन्द्र  शासित  क्षेत्र  होना  वे  विचार  अब

 भी  मान्य  हैं  जिनके  आधार  पर  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  ने  दिल्ली  को  पूर्ण  राज्य  काइ्रदर्जा  न  देने  का

 सिफारिश  की  थी  ।  यह  मामला  जटिल  नीतियों  और  विषयों  से  सम्बन्धित  ह ैओर  सभी  पहलुओं  से

 इसकी  जांच  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।

 ]

 तराई  भाभर  क्षेत्र  में  रेग्रिस्तान  का  दृश्य

 श्री  मोहम्मद  महफूण  गली  खां  :  क्‍या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  बरेली  से  प्रकाशित  होंने  वाले  5  समाचार  के  दैनिक

 अमर  उजालाਂ  में  भाभर  क्षेत्रों  में  रेगिस्तान  का  दृश्यਂ  शीर्षक  से

 प्रकाशित समाचार का ओर आकर्षित किया गया यदि तो क्या सरकार ने सारे मामले की जांच की 204
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 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  क्या  सरकार  को  जल  संकट  के  बारे  में  कोई

 चिता  नहीं  ओर

 यदि  सरकार  चिंतित  है  तो  सरकार  द्वारा  अब  तक  की  गई  का  ब्यौरा

 क्या

 पर्यावरण  झोर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  वोर  :  से  :  उत्तर  प्रदेश

 राज्य  सरकार  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  त्भा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 प्रमुवाद  ]

 .  कानून  झोर  व्यवस्था  बनाए  रखने  हेतु  सेना  तेयार  करना

 4453.  प्रो०  राम  कृष्ण  मोरे  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  के  विभिन्न  भागों  में  कानून  और  व्यवस्था  बनाए  रखने  हेतु
 सेना  को  लगातार  तैनात  किया  जा  रहा

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  ने  राजनीतिक  पद्धति  पर  इसके  विपरीत  प्रभाव  होने  की  जांच  की

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  रास  दुलारी  :  से  :  जब  कभी

 स्थानीय  मजिस्ट्रेट  द्वारा  इस  प्रकार  का  अनुरोध  किया  जाता  कानून  और  व्यवस्था  बनाए  रखने

 के  लिए  असेनिक  अधिकारियों  की  सहायता  के  लिए  कानून  के  अन्तर्गत  सशस्त्र  बलों  को
 श्यकता  पिछले  तीन  वर्षों  में  14  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  ने  30  बार  सेना

 बुलाई  ।  चूंकि  सशस्त्र!बलों  कानून  के  अन्तर्गत  विनियमित  की  जाती  इसलिए

 नैतिक  पद्धति पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सरकारी  कसंजारियों  के  सम्बन्ध  में  उच्चतम  स्पायालय  का  लिर्णय

 4454.  प्रो०  पो०जे०  कुरियन
 डा०  जो०  धिजय  रामा

 रब  |

 :  क्या  प्रधान  सन्‍्ज्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 प्रो०  मधु  वष्डवते

 क्‍या  सरकार  को  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  हाल  ही  में  दिए  गए  निर्णय  के  प्रभाव  को

 समाप्त  करने  के  लिए  भारत  के  संविधान  के  अनुच्छेद  311  (2)  (6)  में  संशोधन  करने  के  लिए

 सरकारी  कर्मचारियों  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 4203



 उत्तेर  22  1985
 कि

 यदि  तो  सरकार  ने  उस  पर  क्या  निर्णय  लिया  है  ?

 कामसिक  झोर  प्रशासनिक  सुधार  और  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  तथा

 संस्कृति  विसाग  में  राज्य  सन्त्रो  के०्पी०  सिंह  :  हां  ।

 उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय  किसी  भी  तरह  से  सरकारी  कमंचारियों  को  उनकी

 सेवावधि  से  सम्बन्धित  मामलों  में  उपलब्ध  संवैधानिक  गारंटी  में  कोई  बदलाव  अथवा  कमी  नहीं

 लाता  यह  केवल  अनुच्छेद  311(2)  के  अपवादों  के  क्षेत्र  को  स्पष्ट  करता  जो  कि  उसी

 अनुच्छेद  के  दूसरे  परन्तुक  में  उल्लिखित  हैं  तथा  जो  संविधान  के  लागू  होने  के  समय  से  विद्यमान

 हैं  ।  चूंकि  उच्चतम  न्यायालय  ने  अपने  निर्णय  में  सरकारी  कमंचारियों  को  अनुच्छेद  311(2)

 के  अधीन  पद  से  हटाए  जाने  अथवा  पंक्तिच्यूत  किए  जाने  की  स्थिति  में  संवधानिक

 संरक्षण  के  सही  मापदण्डों  को  स्पष्ट  किया  इसलिए  सरकार  अनुच्छेद  311  (2)  में  किसी  भी

 प्रकार  का  कोई  संशोधन  करना  आवश्यक  नहीं  समझती  ।

 इसारतो  लकड़ो  के  तेयार  करने  को  लागत

 4455.  श्री  सनोरंजन  भक्त  :  क्‍या  प्रधान  भनन्‍त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  वतन  विभाग  द्वारा  विभागीय  तोर  पर

 गदट्टा  खींचने  तथा  छतम  आरा  मिल  तक  ले  जाने  सहित  इमारती  लकड़ी  की  प्रति  क्युविक

 मीट्रिक  प्राप्ति  लागत  क्‍या  बंठती

 अण्डमान  और  निकोब्रार  द्वीप  समूह  में  गद्ठा|  खींचने  और  छतम  आरा

 मिल  तक  ले  जाने  सहित  निर्माताओं  एवं  वन  कूपे  मायिकों  की  इमारती  लकड़ी  तैयार  करने  की

 बया  लागत  आती

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभागीय  और  निजी  तौर  पर  कुल  कितनी  मात्रा  में

 रती  लकड़ी  तैयार  की  और

 बन  अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  ओर  अण्डमान  तथा  निकोबार  वन

 रोपण  तथा  विकास  निगम  की  लकड़ी  तैयार  करने  की  अलग-अलग  क्षमता  बया  है  और  विभाग  तथा

 निगम  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पृथक  रूप  से  कुल  कितनी  मात्रा  में  इमारती  लकड़ी  तैयार

 की

 पर्यावरण  और  वन  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  बोर  :  से  :  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 मारो  जल  संयंत्रों  को  स्थापनायथें  करना

 4456.  श्री  वृद्धि  चना  जेल  :  क्‍या  प्रधान  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 कया  यह  सच  है  कि  परमाणु  ऊर्जा  आयोग  का  दो  और  भारी  जल  संयंत्र  स्थापित

 करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इन  संयंत्रों  को  कहां-कहां  स्थापित  किया  जायेगा  तथा  उनकी  क्षमता

 क्या  होगी  ?

 विज्ञान  झोर  प्रोद्योगिकी  सन्‍्त्रालय  तथा  महासागर  परमाण  ध्ंतरिक्ष  घोर

 इलेक्ट्रासिको  विभागों  में  राज्य  भन्त्रो  शिवराज  थो०  :  और  :  गुजरात
 में  हजीरा  में  एक  भारी  पानी  संयंत्र  लगाने  का  प्रस्ताव  इस  समय  विचाराधीन  इस  संयंत्र  की

 क्षमता  प्रतिवर्ष  110  मीटरीक  टन  भारी  पानी  का  उत्पादन  करने  की  है  ।

 झनुसूचित  जातियों/प्रनुसृचित  जनजातियों  के  लिए  योजनायें

 4457.  श्री  नरसह  सकवाना  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  तैयांर  की  गई  विशेष  योजनाओं  की  तरह  अनुसूचित

 जातियों  के  लिए  कोई  विशेष  योजना  तैयार  करने  किन  कठिनाइयों  का  अनुभव  किया  जा  रहा

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  कि  केवल

 सूचित  जातियों  के  लिए  तैयार  की  गई  योजनाएं  राज्यों  के  विभिन्‍न  विभागों  द्वारा  कार्यान्वित  की

 जाती  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  समृचित  ढंग  से  उनको  कार्यान्वित  नहीं  किया  जाता

 क्‍या  यह  सच  है  कि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अनुसूचित  जातियों  के  कल्याण

 के  लिए  खर्च  की  गई  धनराशि  के  लाभ  उन  तक  नहीं  पहुंचे  हैं  अपितु  लोगों  तक  पहुंचे  हैं  और  यदि

 तो  क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  की  गई  शिकायतों  की  जांच  की  यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?,

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  सनन्‍्त्रो  राम  दुलारी  :  ज॑सा  विभिन्‍न  राज्य

 सरकारों  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  तैयार  की  गई  विशेष  कम्पोर्नेंश  योजनाओं  के  मसौदा

 प्रस्तावों  पर  विचार-विमर्श  के  दौरान  मालूम  हुआ  था  कि  क्षेत्रीय  विकास  क्षेत्रों  के  अन्स्गंत  कुछ

 कार्यक्रम  हैं  जो  केवल  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  योजनाओं  का  पता  धन  की  मात्रा

 रित  करने  और  भौतिक  लक्ष्यों  को  निधारित  करने  के  लिए  विभाज्य  नहीं  यह  भी  गया

 था  कि  अनुसूचित  जनजातियों  की  तरह  अनुसूचित  जायितों  की  जनसंख्या  सामान्यतः  समूहों  में

 इकट्टी  नहीं  इसके  परिणामस्वरूप  केवल  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  क्षेत्र  पर  आधारित

 नाएं  तैयार  करना  व्यषहाय  नहीं  है  ।

 प्रत्येक  राज्य  सरकार/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासन  में  सामान्यत॥  समाज  कल्याण  विभाग॑
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 एक  नोडला  विभाग  है  जो  विशेष  कम्पोर्ेंट  योजना  के  अन्तर्गत  योजनाओं  को  तैयार  करने  और

 कार्यान्त्रिते  करने  को  समन्वित  करता  इसलिए  अनुसूचित  जातियों  के  विकास  के  लिए  तैयार
 की  गई  योजनाओं  के  उचित  कार्यान्वयन  पर  इस  कारण  से  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ता
 कि  वे  एक  से  अधिक  विभागों  द्वारा  कार्यानिवित  की  जाती  हैं  ।

 जी  श्रीमान  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  !

 ]

 छठी  योजना  में  गरीबी  को  रेखा  के  नोचे  रहने  बाले

 झानसूचित  जातियों  के  व्यक्ति

 4458.  श्रीमती  सुन्दरवतो  नवल  प्रभाकर  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 प्रत्येक  राज्य  और  संघ  क्षेत्र  में  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारम्भ  में  गरीबी  की  रेखा

 से  नीचे  कितने  लोग  रहते  थे  और  उनमें  अनुसूचित  जातियों  के  कितने  लोग

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  उनमें  से  कितने  लोगों  को  गरीबी  की  रेखा  से

 ऊपर  उठाया  गया  और

 प्रत्येक  राज्य  और  संघ  क्षेत्र  में  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  में  गरीबी  की  रेखा
 से  नीचे  कितने  लोग  रह  रहे  थे  और  उनमें  से  अलग  से  अनुसूचित  जातियों  के  कितने  लोग  थे  ?

 योजना  सन्ज्ालय  में  राज्य  सरत्रो  के०श्रार०  :  से  :  राष्ट्रीय
 प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  संगठन  1977-78  और  1983  में  पंचवर्षीय

 वारिक  उपभोकता  व्यय  सर्वेक्षण  करता  रहा  इन  सर्वेक्षणों  पर  आधारित  रिपोर्टों  में  व्यय  की

 श्रेणी  के  अनुसार  विभिन्‍न  वस्तुओं  की  खपत  और  व्यय  की  श्रेणी  के  अनुसार  परिवारों  की  संख्या

 उनकी  संरचना  सहित  दी  होती  है  ।  वर्ष  1977-78  के  सर्वेक्षण  की  रिपोर्टों  मे ंदिए  गए  परिणामों

 का  योजना  आयोग  द्वारा  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  की  राज्यवार  संख्या  और  उनके

 प्रतिशत  का  अनुमान  लगाने  में  उपयोग  किया  जाता  रहा  नवीनतम  राज्यवार  अनुमान  वर्ष

 1977-78  के  लिए  उपलब्ध  है  और  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  अनुसूचित  जातियों

 ओऔर  अनुसूचित  जनजातियों  राज्यवार  गरीबी  के  अनुमान  अलग  से  तैयार  नहीं  किये  गये  हैं  ।

 छठी  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  (1984-85)  के  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले

 लोगों  की  संख्या  के  अनुमात्न  अभी  तैयार  नहीं  किए  गए  है  ।  फिर  यह  अनुमन  लगाया  गया  है
 कि  अखिल  भारतीय  स्तर  गरीबी  को  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  1977-78

 में  किए  गए  राष्ट्रीय  प्रातिदर्ष  सर्वेक्षण  संगठन  के  के  अनुसार  307  मिलिश्न

 थी  और  यह  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वक्षण  संगठन  के  1983  के  अनुसार
 1983-84  सें  कम  होकर  271  मिलियन  रहू  गई  ।
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 मध्य  प्रदेश  में  कोरबा  भ्रोद्योगिक  तगर  में  प्रदूषण

 4459,  डा०  प्रमात  कुमार  सिभ्र  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  के  कोरबा  औद्योगिक  नगर  में  प्रदूषण  किस  स्तर  तक  पहुंच  गया

 कया  इस  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  फैक्टरियों  में  नवीनतम  उपकरण  प्रयोग  किए  जा

 रहे  और  यदि  तो  कब  से  ?*

 पर्यावरण  धौर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  वीर  :  और  :  सूचना
 एकत्र  को  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ]
 झकावभी  भष्हार  कक्ष  में  कलाकृतियों  का  खराब  हों  जाता

 4460,  श्री  बाला  साहेब  बिले  पाटिल  )
 श्री  मुरली  धर  माने  ५  ;  कया  संस्कृति  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्रो  गुरदास  कामत

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  ललित  कला  अकादमी  भंडार  कक्ष  में

 लगभग  एक  हजार  कला  क॒तियां  खराब  हो  रही

 क्‍या  बहुत  ही  मूल्यवान  चित्रकारी  जिन्हें  1974  में  जापान  में  प्रदर्शनी  के  लिए  ले

 जाया  गया  नमी  में  दबी  पड़ी

 कया  जब  तक  अतिरिक्त  भंडार  के  लिए  तत्काल  स्थान  लेने  के  लिए  कदम  नहीं  उठाए

 जाएंगे  कला  के  ये  पभी  चित्र  क्षतिग्रस्त  हो  जाएंगे  और  उनकी  मरम्मत  नहीं  हो  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 कामिक  शोर  प्रशासनिक  सुधार  श्लौर  लोक  शिकायत  तथा  पंदन  मंत्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०पी०  सिंह  :  से  (  :  सभी  कला  क॒तियां  पक्के
 भवन  लोहे  के  रैकों  पर  रखी  जाती  हैं  और  समय-समय  पर  उनकी  धूल  साफ  कर  दी  जाती  है
 तथा  हवा  बाहर  निकाली  जाती  भंडार  के  कमरों  का  दीमक-विरोध  उपचार  और  कीट-विरोध
 उपचार  किया  जाता  जो  चित्र  प्रदर्शनी  के  लिए  जापान  ले  जाए  गए  थे  उन्हें  नमी  रहित
 सुरक्षित  स्थिति  में  रखा  गया  अकादमी  अतिरिक्त  भंडार  स्थान  बनाने  का  प्रयत्न  कर  रही

 केन्द्र  में  प्रतिनियक्ति  पर  मारतोय  प्रशासनिक  सेबा/भारतोय  पुलिस  सेवा
 के  झ्धिकारो

 “461.  भो  जितेना  सिह  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 क्‍या  कुछ  समय  पूर्व  राज्यों  से  प्रतिनियुक्ति  पर  आए  उच्च  अधिकारियों

 प्रशासनिक  सेवा  और  भारतीय  पुलिस  से  उनकी  प्रतिनियूक्ति  की  समाप्त  होने  पर

 अपने  सम्बन्धित  राज्यों  में  वापिस  जाने  के  लिए  कहा  गया

 यदि  तो  अब  तक  कितने  अधिकारी  अपने  सम्बन्धित  राज्यों  में  वापिस  चले

 हैं  और  अभी  कितने  को  वापिस  जाना  और

 शेष  अधिकारियों  को  अपने  सम्बन्धित  राज्यों  को  वापिस  न  भेजने  के  क्‍या  कारण  हैं
 और  कितने  अधिकारी  ऐसे  हैं  जो  अपनी  नियुक्ति  के  समय  से  ही  अथवा  पिछले  20  वर्षों  या

 अधिक  अवधि  से  केन्द्रीय  सरकार  की  सेवा  में  कार्य  कर  रहे  हैं  ?

 कासिक  झोर  प्रशासनिक  सुधार  झोर  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  तथा

 संस्कृति  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  के०  पी०  सिह  भारतोय  प्रशासनिक  सेवा

 और  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अधिकारियों  को  केन्द्रीय

 कार  के  अधीन  पदों  में  निश्चित  कार्यकाल  के  लिए  ही  नियुक्त  किया  जाता  है  और  इस

 कार्यकाल  के  पूरा  हो  जाने  पर  कुछ  ऐसे  मामलों  को  छोड़कर  जिनमें  लोकहित  में  कार्यकाल  में  थोड़ी

 वृद्धियां  कर  दी  जाती  इन  अधिकारियों  को  उनके  मूल  संवर्गों  में  प्रत्यावतित  कर  दिया  जाता

 फिर  भी  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  मामले  में  कुछ  अधिकारियों  की  सेवाएं  स्थाई  रूप  से  केन्द्र

 सौंप  दी  जाती  हैं  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  और  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  ऐसे  अधिकारियों  की  संख्या

 जिन्हें  1.1.1985  से  उनके  मूल  संबर्गों  में  प्र्यावतित  कर  दिया  गया  41  और  22  थी  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  मामलों  में  जिन  अधिकारियों  को  निर्धारित  कार्यकाल  के  आगे  रखा

 गया  था  उनकी  संख्या  4  है  और  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  मामलों  में  )  संख्या  124  है  ।  इनमें

 से  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  89  अधिकारियों  की  सेवाएं  स्थाई  रूप  में  केन्द्र  को  सौंप  दी  गई  हैं  अथवा

 उन्हें  स्थाई  भाधार  पर  केन्द्र  में  खाया  जाना  है  ।

 जिन  अधिकारियों  का  कार्यक्राल  निर्धारित  अवधि  से  आगे  बढ़ाया  गया  उन्हें

 हित  में  केन्द्र  में  ही रख  लिया  गया  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  फिसी  भ्री  अधिका  री  को  20

 साल  तक  केस्द्र  में  नहीं  रखा  गया  भारतोय  पुलिस  सेवा  के  ऐसे  अधिकारी  जो  गत  20  अथवा

 उससे  अधिक  बर्षों  से  अपने  मूल  संबर्गों  मे ंवापिस  नहों  गए  उनको  संख्या  22  इन

 कारियों  की  सेवाएं  या  तो  स्थाई  आधार  पर  केन्द्र  को  सौंप  दी  गई  हैं  अथवा  इन्हें  स्थाई  आधार  पर

 केन्द्र  में  ही  खपाया  जाता  हैं  ।

 ]

 कूमूंल  पेपर  मिल्स  द्वारा  प्रदषण

 4462.  भरी  एस०  सुद्या  रेड्डी  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 )  क्‍या  तुंगभद्रा  तदी  के  किनारे  पर  स्थित  कुर्नूल  पेपर  मिल्स  तुंगभद्रा  नदी  में  अपशिष्ट

 पदार्थ  बहा  रही

 क्या  इसके  कारण  नदी  के  किनारों  पर  बसे  गांवों  के  लोगों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़ता

 क्‍या  इससे  श्रीसेलम  जलाशय  में  मछलियां  आदि  भी  प्रभावित  हुए  और

 यदि  तो  कारखाने  से  कया  प्रदूषण-रोधी  उपाय  करने  के  लिए  कहा  गया  है  और
 उसका  उचित  अनुपालन  किस  प्रकार  सुनिश्चित  किया  जाना  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  बोर  :  से  :  कुर्नूल  पेपर

 मिल्स  बहिस्तावों  को  निर्धारित  मानकों  के  अनुसार  उपचार  के  पश्चात्‌  तुंगभद्ठा  नदी  में  बहा  रही

 है  ।  यद्यपि  गांवों  तथा  मछलियों  पर  बहिस्त्रावों  के  प्रतिकूल  प्रभावों  के  बारे  में  कोई  निश्चायक

 प्रमाण  उपलब्ध  नहीं  फिर  भी  बहिस्श्रावों  में  रंग  के  कारण  लोगों  से  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  ने  पेपर  मिल  को  रंग  को  दूर  करने  के  लिए  बहिस्त्रावों
 के  उपचार  करने  या  रंगीन  बहिस्त्राव  को  अलग  करने  और  इसे  भूमि  पर  बहाने  के  लिए  निदेश

 दिए  हैं  ।  उन्हें  वनस्पति  उग्ाने  के  लिए  बहिस्त्रावों  के उपयोग  की  सलाह  भी  दी  गई  इसकी

 अनुपालना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  राज्य  बोर  प्रगति  पर  निगरानी  रख  रहा  है  ।

 बंगलादेशियों  द्वारा  छोरी  छिपे  मारतोय  पासपोर्ट  प्राप्त  करमा

 4463.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  बात  सरकार  की  जानकारी  में  आई  है  कि  अनेक  बंगलादेशी  व्यक्ति  देश  में

 बेईमान  एजेंटों  की  सहायता  से  चोरी  छिपे  भांरतीय  पासपोर्ट  प्राप्त  कर  रहे

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  की  जांच  की  और

 यदि  तो  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 विदेश  भम्जालय  में  राउ्य  सरत्री  खुशोंद  शालस  :  सरकार  ने  बम्बई  से  4

 1985  को  प्रकाशित  उस  समाचार  को  देखा  है  जिसमें  यह  कहा  गया  था  कि  श्री  इस्मत

 अली  खुलोमियां  नामक  एक  ऐसे  व्यक्षि  फो  भारतीय  पासपोर्ट  जारी  किया  गया  है  जो  बंगलादेश

 का  राष्ट्रिक  बताया  जाता  श्री  इस्मत  अली  खुलोमियां  को  पासपोर्ट  संख्या  दिनांक

 29-5-85  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  बम्बई  द्वारा  तब  जारी  किया  गया  था  जब  बम्बई  की  पुलिस

 ने  उनके  बारे  में  उपयुक्त  जांच  पड़ताल  कर  लो  थी  ।

 श्री  इयाकूबाली  मोहम्मद  अली  को  भी  जिसके  बारे  में  बंगलादेश  का  राष्ट्रिक  होने  की  खबर

 उसी  पासपोर्ट  कार्यालय  द्वारा  30-12-1982  को  पासपोर्ट  खंडया  तब  जारी  किया
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 गया  था  जब  उदार  प्रक्रिया  के  अन्तर्गत  तीन  सप्ताह  के  बाद  पासपोर्ट  जारी  कर  दिए  जाते  थे  चाहे
 सम्बन्धित  पुलिस  प्राधिकारियों  से  पहचान  और  सुरक्षा  छानबीन  रिपोर्ट  प्राप्त  न  हुई  हों  ।  यह  भी

 इसी  प्रकार  का  एक  मामला  था  ।

 दृयाकूबालो  मोहम्मद  अली  के  मामले  में  सरकार  को  यह  पता  चला  कि  इस  बात

 का  कोई  प्रत्यक्ष  प्रमाण  नहीं  है  कि  वे  भारतीय  राष्ट्रिक  हैं  जैसा  कि  सिटी  सिविल  न्यायालय  ग्रेटर

 बम्बई  के  29-1-85  के  आदेश  में  कहा  गया  था  ।  श्री  इयाकूबाली  मोहम्मद  अली  का  पासपोर्ट
 1967  को  धारा  10(3),  और  के  तहत  अब  रह  कर  दिया  गया  है  क्योंकि

 पासपोर्ट  धारक  भारत  का  नागरिक  नहीं  है  और  पासपोर्ट  धारक  ने  पासपोर्ट  तथ्यात्मक  सूचना
 छिपाकर  या  गलत  सूचना  के  आधार  पर  हासिल  किया  था  ।

 श्री  इस्मत  अली  खुलोमियां  को  एक  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किया  गया  है  कि

 पत्र  की  खबरों  में  निहित  तथ्यों  को  देखते  हुए  क्‍यों  न  उनका  पासपोर्ट  रहू  कर  दिया  बम्बई

 में  सम्बन्धित  पुलिस  प्राधिकारियों  से  भी  यह  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  इस  व्यक्ति  के  बारे  में

 नई  रिपोर्ट  भेजें  ।

 क्‍योंकि  अब  पासपोर्ट  सम्बन्धित  पुलिस  प्राधिकारियों  के  माध्यम  से  आवेदक  की

 युक्त  पहचान  और  सुरक्षा  छानबीन  कर  लेने  के  बाद  जारी  किए  जाते  अतः  राज्य  सरकारों  से

 यह  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  पुलिस  प्राधिकारियों  पर  इस  बात  के  लिए  जोर  दें  कि  वे  हस

 सम्बन्ध  में  ज्यादा  सतर्कता

 कानून  झोर  व्यवस्था  को  बनाए  रखने  के  लिए  सेना  की  तेनातो  के  सस्वम्ध  में

 जारी  किए  गए  विशा-भिर्देश

 4464.  श्री  बो०बो०  बेसाई  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्यों  को  कानून  और  व्यवस्था  की  समस्या  से  निपटने  के

 लिए  सेना  के  उपयोग  के  विरुद्ध  निर्देश  जारी  किए

 यदि  तो  क्या  देश  में  अशांत  क्षेत्रों  में
 सेना

 की
 तैनाती  के  लिए  राज्यों  के

 साथ  सेना  को  कोई  दिशा-निर्देश  जारी  किए  गए  और

 यदि  तो  उनका  ब्योरा  क्या

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  रास  इुलारो  :  जी  श्रीमान  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्राएन  ही  सह्दीं  उठता  ।
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 जननी बीती नी  नर  लि  तन++

 गंगा  तथा  कृषि  कचरे  से  ऊर्जा

 4465.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  कया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  फ्रांस  और  भारत  व्यापक  रूप  से  प्रदूषित  गंगा  नदी  तया  कृषि  कबरे  से  ऊर्जा

 प्राप्त  करने  हेतु  एक  कार्यक्रम  की  रूपरेखा  तैयार  करने  पर  सहमत  हुए  और

 यदि  तो  फ्रांस  सरकार  के  सम्भावित  सहयोग  का  ब्वौरा  क्‍या  जो  इसकी

 नीकी  का  उपयोग  करके  गंगा  को  शुद्ध  करने  में  सहायक  सिद्ध  होगा  तथा  उन  शहरों  की  संख्या

 और  नाम  क्या  हैं  जो  इस  नदी  को  प्रदूषित  करते  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  मन्त्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  प्रंतरिक्ष  भशौर

 इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  में  राज्य  भन्‍्त्रो  शिवराज  बो०  :  हां  ।

 1985  में  पेरिस  में  हस्ताक्षरित  समझौता  ज्ञापन  की  अनुवर्ती  कारंवाई  के  रूप

 में  फ्रांस  का  एक  प्रतिनिधिमंडल  इस  मास  चर्चा  के  लिए  तथा  उन  परियोजनाओं  को  शुरू  करने  के

 जो  कि  फ्रांस  की  तकनीकी  और  वित्तीय  सहायता  के  साथ  आरम्भ  की  जा  सकती  भारत

 का  दौरा  कर  रहा  अभी  तक  इस  समझौता  ज्ञापन  के  अन्त्गंत  विशेषकर  सहयोग  के  लिए
 बाराणसी  शहर  को  चुना  गया

 स्वतंत्रता  संधर्ष  के  बारे  में  सावंजनिक  रिकार्ड

 4466.  थ्री  झ्ननन्त  प्रसाद  सेठो  :  क्या  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  ऐतिहासिक  अभिलेख  आयोग  ने  केन्द्र  तथा  राज्यों  में  स्वतंत्रता  संप्राम

 के  अभिलेखों  जो  इस  समय  आसूचना  राज्यं  पुलिस  विभागों  तथा  आपराषध्कि  जांच

 एजेंसियों  के पास  लोक  विदित  करने  का  अनु रोध  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कासिक  धोर  प्रशासमिक  सुधार  घोर  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  पो०  सिह  :  ओर  हां  ।  भारतीय

 ऐतिहासिक  अभिलेख  आयोग  ने  एव  संकल्प  पारित  किया  जिसमें  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  से

 स्वतंत्रता  पूर्व  के  दिनों  में  राजनीतिक  आन्दोलन  में  लगे  हुए  व्यक्तियों  और  दलों  से  सम्बन्धित

 लेखों  जो  केन्द्रीय  जांच  राज्य  पुलिस  विभागों  और  अपराध  अन्वेषण  विभागों  की

 रक्षा  में  अनुसन्धान  अध्येताओं  के  उपयोग  के  लिए  खुले  रखने  का  अनुरोध  किया  आयोग  ने

 भी  अन्वेषण  ब्यूरो  के  अभिलेखों  को  चयनात्मक  आधार  पर  भारतोय  राष्ट्रीय  अभिलेखागार  को

 सौंप  देने  को  सिफारिश  की  है  ।

 पाक  जेलों  में  भारतोय  व्यक्ति

 4467.  भो  सोहन  माई  पटेल  :  क्या  विदेश  मस्त्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 कया  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  की  जैलों  में  अभी  भी  बड़ी  संख्या  में  भारतीय  सैनिक

 और  असैनिक  व्यकित

 यदि  तो  31  1984  को  उनकी  संख्या  कितनी

 भारत  सरकार  द्वारा  उनको  मुक्त  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 31  1984  को  भारतीय  जेलों  में  कितने  पाकिस्तानी  नागरिक

 (5)  क्या  दोनों  देशों  के  बीच  कैदियों  की  अदला-बदली  पर  आपस  में  कोई  बातचीत  चल

 रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 विवेश  भन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  खुद  ध्रालम  :  हां  ।

 विश्वास  किया  जाता  है  कि  पाकिस्तानी  जैलों  में  लगभग  600  भारतीय  कैदी  थे  ।

 इत  आंकड़ों  में  197]  से  लापता  भारतीय  सुरक्षा  सेनाओं  के  43  कामिक  भी  शामिल

 पाकिस्तानी  जेलों  में  भारतीय  कैदियों  की  रिहाई  और  उनके  प्रत्यावतन  के  प्रश्न  को

 पाकिस्तान  सरकार  के  साथ  विभिन्‍न  अवसरों  पर  बराबर  उठाया  जाता  रहा  है  ।

 भारतीय  जैलों  में  31-12-84  तक  लगभग  40  पाकिस्तानी  राष्ट्रिक  थे  ।

 (&)  और  :  भारत  और  पाकिस्तान  की  जैलों  में  एक-दूसरे  देश  के  कैदियों  की  रिहाई
 और  उनके  प्रत्यावतंन  के  मामले  को  भारत-पाक  संयुक्त  आयोग  की  दूसरी  बैठक  (2  से  4

 1985  तक  )  जो  नई  दिल्‍ली  में  हुई  पुतः  उठाया  गया  ।  बैठक  में  दोनों  देशों  की  सरकारें  इस
 बात  पर  सहमत  हुई  थी  कि  इस  प्रकार  के  कैदियों  के  लिए  वर्ष  में  तीन  बार  कोंसली  सुविधा
 लब्ध  कराई  जाए  और  उनकी  रिहाई  तथा  प्रत्यावतंन  को  सुविधाजनक  बनाया

 परमाणु  ऊर्जा  केन्द्रों  को  स्थापना

 4468,  श्री  ध्रमर  सिह  राठबा  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कितने  परमाणु  ऊर्जा  केन्द्र  कार्य  कर  रहे  हैं  और  वे  कहां-कहां  पर

 क्‍या  देश  में  और  परमाणु  ऊर्जा  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  क्या  किसी  राज्य

 सरकार  ने  अपने  राज्य  में  ऐसे  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिए  केन्द्र  से  अनुरोध  किया  यदि  तो

 उन  राज्यों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  इसके  लिए  किन  स्थानों  का  सुक्षाव  दिया  गया

 केल्व्रीय  सरकार  ते  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  और
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 कर ज-+ारन++  ऊन  ३ਂ का०नक

 भारत  सरकार  की  परमाणु  नीति  कया
 है

 और  उसे  विकसित  करने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 विज्ञान  झोर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परसाण  हन्तरिक्ष  शोर

 इलेक्ट्रॉनिकोी  विभागों  में  राज्य  सन्त्री  शिवराज  वी  :  से  :  भारत  में  इस

 समय  पांच  परमाणु  विद्युत  रिऐक्टर  काम  कर  रहे  जो  तारापुर  रावतभाटा

 और  कलपाबकभ  में  स्थित  भारत  का  लक्ष्य  यह  है  कि  सन्‌  2000

 तक  10,000  मेगावाट  बिजली  पैदा  करने  वाले  संयंत्र  लगा  दिये  जायें  ।  इस  विभाग  द्वारा  गठित

 स्थल  चयन  समित्ति  ने  प्रत्येक  राज्य  सरकार  से  अनुरोध  किया  था  कि  वह  परमाणु  बिजलीघरों  की

 स्थापना  के  लिए  उपयुक्त  स्थलों  के  बारे  में  सुझाव  दे  ।  उत्त  समिति  ने  सभी  राज्यों  में  स्थलों  की

 जांच  की  जिनमें  वे  स्थल  भी  शामिल  थे  जिनके  नामों  की  सिफारिश  विभिन्‍न  राज्यों  ने  विशेष

 रूप  से  की  थी  |  स्थल  चयन  समिति  द्वारा  दी  गई  रिपोर्ट  का  अध्ययन  सरकार  कर  रही

 भारत  की  परमाण्‌  ऊर्जा  सम्बन्धी  नीति  यह  है  कि  परमाणु  उर्जा  का  नियंत्रण  और

 उपयोग  भारत  की  जनता  के  कल्याण  के  लिए  तथा  अन्य  शान्तिपूर्ण  प्रयोजनों  के  जैसे  कि

 बिजली  पैदा  तथा  उद्योगों  और  कृषि  के  क्षेत्रों  में  उपयोग  के  लिए  रेडियो

 आइसोटोपों  का  उत्पादन  किया  जाए  ।

 जवाहरलाल  नेहरू  सथिपुरी  नृत्य  इम्फाल  में  शिक्षण

 झोर  भत्य  नाट्य  गतिविधि

 4469.  श्री  एन०  टोम्बी  सिंह  :  क्‍या  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  जवाहरलाल  नेहरू  मणिपुरी  नृत्य  इम्फाल  के  नृत्य  नाट्य
 निर्माता  एककों  द्वारा  दी  गई  शिक्षा  का  समय-समय  पर  मूल्यांकन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  शिक्षा  के  स्तर  में  विशेषकर  शास्त्रीय

 नृत्य  अनुभाग  में  काफी  गिरावट  आई  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कामिक  ओर  प्रशासनिक  सुधार  शोर  लोक  शिकायत  तथा  पेंहान  सनन्‍्त्रालय  तथा

 संस्कृति  बिभाग  में  राज्य  मम्त्रो  के०  पी०  सिह  :  और  :  जवाहरलाल  नेहरू

 मणिपुरी  नृत्य  अकादमी  संगीत  नाटक  जो  सरकार  से

 सहांयता  प्राप्त  एक  स्वायत्त  निकाय  का  एक  संघटक  एकक  संगीत  नाटक  अकादमी  का

 कारी  बोर्ड  ज०ने०म०नृ०अ०  के  कार्यकरण  का  निरीक्षण  करता
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 संस्था  कौ  शैक्षणिक  पद्धति  एवं  अध्य  संभ्वन्धित  मामलों  की  संगीत  नौटंक

 इसी  के  अथल  हारा  1982  में  गठ्सि  समिति  से  की  थी  ।  इस  समीक्षा  के  फलस्वरूप  शिक्षण

 पाठ्यक्रमों  को  पुनर्गंठित  किया  गया  1984  में  लियुकतल  की  गई  एक  ब्राठ्यक्रम  समिति

 द्वारा  एक  नया  पाठ्यक्रम  भी  बनाया  गया  है  ।

 ज०्ने०्म०नृ०अ०  के  उत्पादन  एकक  ने  देश  के  विभिन्‍न  भागों  एवं  विदेशों  में  कई  प्रदर्शन

 किए  जिनका  अच्छा  स्वागत  कियो  गया  है  ।

 और  :  प्रश्न  ही  नहीं

 राष्ट्रीय  एकता  के  लिए  स्थयंसेबी  संगठतों  हारा  सहायता

 4470.  थी  जगम्ताथ  पडलरअक  :  क्‍या  महू  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपः  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कुछ  स्वयंसेवी  स  विश्वविद्यालय  और  अन्य

 जिक  स  स्थान  राष्ट्रीय  एकता  के  उद्देश्य  में  सहाबता  कर  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्‍या  सरकार  उन्हें  वित्तीय  सहायता  प्रदान  कर  रही  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मूह  मंत्रासय  में  राज्य  संत्री  रास  दुलारों  से  :  सरकार

 स्वयंसेवी  स  बठनों/स  स्थानों  और  अन्य  शैक्षिक  सस्‍थाओं  को  राष्ट्रीय  एकता  के

 उद्देश्य  ले  कार्य  करने  के  लिए  ऐसे  सर  गठनों  को  वित्तीय  सहायता  देकर  राष्ट्रीय  एकता  बढ़ाने  में

 उनसे  सहायता  प्राप्त  कर  रही  सहायता-अनुदान  के  लिए  शर्तों  की  एक  प्रति  विवरण-एक  के

 रूप  में  सलग्न  ऐसे  स्वयंसेवी  आदि  जिन्हें  पिछले  वित्तीय  वर्ष  1984-85  के  दौरान

 वित्तीय  सहायता  दी  गई  की  एक  सूची  विवरण-दो  के  रूप  में  स  लग्न  है  ।

 बिवरण-एक

 राष्ट्रीय  एकता  परिषद

 राष्ट्रीय  एकला  विथयक  कार्यों  के  लिए  स्वयंसेवी  संगठनों  श्रथों
 और  प्नन्य  शेक्षिक  संस्थानों  को  सहायता  मग्जूरी  को  शर्तें

 1.  श्थयं  सेजी  संगठन  को  परिभाषा  :--

 इस  कार्यक्रम  के  प्रयोजन  से  लिम्नलिखित  को  संगठनਂ  माना  जाएगा  :--

 भारतीम  सोसायटी  अधिनियम  1860  (1860  का  अधिनियम  xxii)  के

 अश्ीन  पंजीकृत  कोई  या

 गा
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 तत्समय  लागू  किसी  अधिनियम  के  अधीन  पंजीकृत  कोई  पब्लिक  या

 समाज  कल्याण  कार्यक्रम  के  विकास  और  संगठन  कार्य  में  रत  कोई  गैर-तरकारी

 निकाय  जो  उचित  अधिनियम  के  अधीन  पंजीकृत  हो  ।

 2.  सहायता  के  पात्र  संस्थान/संगठन  का  प्रकार  :-

 जो  एजेंसियां  निम्नलिखित  शर्तों  को  पूरा  करती  वे  सहायता  प्राप्त  करने  की

 पात्र  होंगी  :--

 उन्हें  किसी  उचित  अधिनियम  के  अधीन  पंजीकृत  होना  चाहिए  या  किसी  पंजीकृत
 कल्याण-संगठन  की  नियमित  रूप  से  गठित  ब्रांच  होना  इस  उद्देश्य  के  लिए
 मांत्र  केन्द्र  राज्य  सरकार  द्वारा  मान्यता  या  पंजीकत  निकाय  से  सम्बन्ध  होना
 काफी  नहीं  होगा  ।

 इसकी  प्रबन्ध-समिति  भली-भांति  गठित  होनी  और  उसकी  कस्तेथ्य
 ओर  उत्तरदायित्व  परिभाषित  और  लिखित  विधान  में  निर्धारित  होने

 चाहियें  ।

 स्वयंसेवी  संगठनों  अथवा  कल्याण  संगठनों  के  ध्येय  और  उद्देश्य  राष्ट्रीय  एकता

 षद  के  उद्देश्यों के  अनुरूप  होने  चाहिएँ  ।

 राज्य  सरकार  या  स्थानीय  निकाय  द्वारा  प्रबन्धित  या  राज्य  विधान  परिषद  के  किसी

 अधिनियम  के  अधीन  या  राज्य  सरकार  के  किसी  संकल्प  द्वारा  या

 विद्यालय  अथवा  किसी  शैक्षिक  संस्थान  को  छोड़कर  किसी  अन्य  स्थानीय  निकाय  के

 फष्ड  से  या  सरकार  से  धन  प्राप्त  करने  बाला  कोई  संगठन  या  संस्थान इस
 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  सहायता  प्राप्त  करने  का  पात्र  नहीं  होगा  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  अपने  कानूनी  उत्तरदायित्वों  को  पूरा  करने  के  लिए  दिए|गए
 प्रतिव्यक्ति  अनुदान  को  पूरा  करने  के  लिए  किसी  संस्थान  को  कोई  अनुदान  नहीं
 दिया  जाएगा  ।

 बह  सहकारी  समितियों  को  किसी  व्यक्ति  या  व्यक्तितयों  के  समूह
 को  लाभ  पहुंचाने  के  लिए  नहीं  चलाया  जाता  हो  ।

 स्वयंसेवी  संगठन  से  आशा  की  जाती  है  कि  वह  किसी  विशेष  कार्य/कार्यों  पर  आने
 वाले  कुल  अनुमानित  खर्च  का  कम  से  कम  एक  तिहाई  खर्च  स्वयं  पूरा  करे  ।

 यह  ऐसा  संगठन  होना  चाहिए  जिसका  हिसाब-किताब  नियमित  रूप  से  किसी

 रिक  या  बाहरी  लेखापरोक्षक  द्वारा  लेखा  परीक्षा  किया  जाता  है  ।
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 यह  भारत  के  सभी  नागरिकों  के  लिए  खुला  है  जिसमें  भाषा  इनमें
 से  किसी  एक  के  लिए  कोई  भेदभाव  नहीं  होता  है  ।

 3,  किन  कार्यों  के लिए  प्नुदान  मिल  सकता  है  :--

 अनुदान  स्वीकृति  .  की  पात्रता  ऐसे  कार्यों  के  में  मानो  जाएगी  जो  राष्ट्रीय

 एकता  और  अखंडता  को  बढ़ावा  देती  हो  |  ये  कार्यकलाप  विशेषकर  ऐसे  होने  चाहिए  जिनसे

 उन  उद्देश्यों  को  उन्नति  मिलती  हो  जिनकी  घोषणा  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  द्वारा  1968  में

 श्रीनगर  में  की  गई  थी  ।  उदाहरण  के  लिए  ये  कार्य  इन  विषयों  के  बारे  में  हो  सकते

 साम्प्रदायिक  बैर-भाव  और  क्षेत्रीय  विद्वेश  को  निरूत्साहित  करना  और  हिंसा  के  मार्ग

 पर  ले  जाने  बाले  पथप्नष्टी  तत्वों  को  निकाल  फेंकना  ।

 विशेष  रूप  से  सहनशीलता  और  सदभावना  के  सिद्धान्तों  का  सक्रिय  और

 शाली  प्रचार  करना  क्‍योंकि  ये  हमारे  देश  के  आधारभूत  सिद्धान्त  हैं  ।

 राष्ट्रीय  एकता  और  अखंडता  को  बनाए  रखने  के  लिए  निर्माणकारी  तत्वों  को

 शील  बनाना  और  उन्हें  उत्साह  एवं  स्वर  प्रदान  करना  ।

 भाईचारे  की  भावना  को  बढ़ावा  समान  नागरिकता  के  विशिष्ट  अधिकार  विलाने

 और  राष्ट्रीय-जीवन  के  स्तर  को  उन्नत  पर  बल  देते  हुए  सामुदायिक  या  ग्रुप
 कार्यकलापों  और  कार्यक्रमों  को  तैयार  करना  ।

 4.  थे  सिद्धान्त  जिन  पर  कार्यकलाप  सुगठित  किए  जायें  :

 ऊपर  के  पैराओं  में  उल्लिखित  कार्यकलापों  को  नीचे  लिखे  अनुसार  किसी  भी  रूप  में

 सुगठित  किया  जा  सकता

 सेमितार  ओर  चर्जा  ग्रुप

 राष्ट्रीय  दिवसों  और  त्यौहारों  को  विभिन्न  समुदायों  के साथ  मिलकर  मनाता  ।

 सांस्कृतिक  कार्यक्रम  ।

 अन्तर-क्षेत्रीय  कैप  और  यात्राओं  का  आदान-प्रदान  ।

 (8)  एकता  विषयक  समस्याओं  और  मसलों  पर  प्रकाशन  निकालना  और  मूंलभूत  राष्ट्रीय

 मूल्यों  पर  जोर  देना  ।

 साम्प्रदायिक  सदूभावना  को  बनाए  रखने  के  लिए  नाथरिक  समितियां  बनाना  ।
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 नागरिकों  में  शान्ति  सद्भावना  और  सहनशोलता  को  बनाए  रखने  से  सम्बन्धित

 स्थानीय  भामलों  और  घटनाओं  की  उद्देश्यपरक  जांच  या  अध्ययन  ह्वाथ  में  लेना  ।

 भाईचारे  की  भावना  को  बढ़ाने  और  भारतीय  राष्ट्रीयता  तथा  धर्मनिर्षेक्षता  के

 अनिव  ये  सिद्धांतों  को  प्रदर्शित  करने  के  लिए  सावंजनिक  प्रदर्शनियां  या

 ग्रुप  कार्यक्रम  आयोजित  करता  ।

 उस  संगठन  के  वित्तीय  साधनों  में  सहायता  देना  जो  साम्प्रदायिक  सदूभावना ....
 निर्षेक्षता  और  राष्ट्रीय  एकता  के  प्रति  पूरी  तरह  से  समपित  हो  ।

 5.  अतुदान  के  लिए  शर्ते  :---

 जिस  कार्य  के  लिए  अनुदान  मंजूर  किया  गयां  हो  उसे  मंजूरी  पत्र  में  दी  गई

 सीमा  के  भीतर  पूरा  करना

 अबकी  संस्था/संगठन/विश्वविद्यालय  की  किसी  बैंक  या  पोस्ट  आफिस  में  संस्था  के  नाम  से

 खाता  खोलना  चाहिए  भौर  किसी  एक  व्यक्ति  के  नाम  या  पदताम  पर  नहीं  खोलना

 चाहिए  |.  इत  खातों  को  संयुक्त  रूप  से  दो  अधिकारियों  द्वारा  चजाबय

 संस्था/संगठन/विश्वविद्यालय  को  अनुमोदित  कार्यक्रमों
 को  लागू  करने  में  समुचित

 बरतनी  चाहिए  ।

 संस्था/संगठस/विश्वविद्यालय  को  इस  आशय  का  प्रमाण-पत्र  देना  होगा  कि  इस

 उद्देश्य  के लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  किसी  अन्य  विभाग  से  कोई  सहायता  अनुदान

 नहीं  प्राप्त  की  गई

 (2),  संक्रथा  संगठन  को  जब  कभी  कहा  जाए  गृह  मंत्रालय  को  प्रगति  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  करनी  होगी  या  कार्यक्रम  को  लागू  करने  से  सम्बन्धित  अन्य  सूचना

 प्रस्तुत  करनी  होगी  ।

 स्वयंसेवी  संगठन  को  दी  गई  अनुदान  में  से  कोई  अचल  सम्पत्ति  नहीं  खरीदी

 (&)  स्व्रयंतेवी  संगठन  को  दी  गई  अनुदान  में  से  संलग्न  रुपये  से अधिक  मूल्य  की  कोई

 जल  सम्पत्ति  नहीं  खरीदी

 6.  ह्राथेदम  पत्र  प्रस्तुत  करने  को  शिक्ि  :

 प्रत्येक  आवेदन-पत्र  के  साथ  निम्नलिखित  कागजात  संलग्न  हीने  चाहिए  :--

 पंजीकरण  प्रमाण-पत्र  की  प्रमाणित  प्रतिलिपि  या  उस  संस्था  के  मामझे  में  जो  किसी

 पंजीकृत कल्याण-संगठन की नियमित रूप से गठित ब्रांच उस मामले में मूल
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 जन्नत

 कार्यालय  के  पंजीकरण  प्रमाण-पत्र  की  सत्य  प्रतिलिपि  और  उस  निकाय  से  इस

 आशय  का  प्रमाण-पत्र  कि  यह  संस्था  उसकी  नियमित  रूप  से  गठित  ब्रांचो  में  से

 और  यह  अनुदान  के  समृचित  उपयोग  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उत्तरदायी

 संस्था/संगठन/विश्वविद्यालय  के  विधान  और  उसके  अधीन  बनाए  गए  नियमों  की

 ()

 (2)

 प्रतिलिपि  ।

 प्रत्येक  सदस्य  के  विवरण  प्रबन्धक  समिति  के  गठन  की  प्रतिलिपि  ।

 पिछले  वर्ष  की  वाधिक  रिपोर्ट  की  एक

 संस्था  /संगठन/विश्वविद्यालय  का  पिछले  तीन  वर्षों  की  प्राप्तियां  और  अदायगियों  का

 पूरा  विवरण  जो  चार्टड  एकाउन्टेट  या  सरकारी  लेखा  परीक्षक  द्वारा  प्रमाणित  हो
 जिस  संस्था  के  खातों  की  लेखा-परीक्षा  न  की  गई  हो  उनके  मामले  में  खातों  के

 विवरण  लेखा-परीक्षा  किए  बिना  हो  भेजे  जाने

 7.  प्रनवान  संजूर  करने  को  विधि  :

 दि

 (5)

 अनुदान  के  लिए  भेजे  जाने  वाले  प्रश्येक्त  अनुरोध  में  उस  कार्य/उन  कार्यों  का  स्पष्ट

 उल्लेख  होना  चाहिए  जिनके  लिए  अनुदान  मांगा  जा  रहा  उस  काय  या  उन

 कार्यों  पर  होने  वाले  अनुमानित  व्यय  का  भी  उल्लेख  होना  चाहिए  और  सम्बद्ध
 संगठन  के  सम्भावित  अंशदान  का  भी  उल्लेख  होना  ऋअहिए  ।

 अनुदान  मंजूरी  की  यह  अनिवार्य  शर्त  होगी  कि  मंजूरी-पत्र  निर्धारित  अवधि  के  अन्दर

 अनुदान  प्राप्त  करने  वाला  संगठन  अनुदान  में  से  किए  गए  व्यय  के  लेक्षे  का

 परीक्षित  विवरण  प्रस्तुत  करेगा  ।

 किसी  स  गठन  को  मन्‍्जूर  किया  गया  अनुदान  उस  स  गठन  द्वारा  केवल  उसी  काय॑  के

 लिए  उपयोग  में  लाया  जाएगा  |  जिसके  लिए  वह  भनन्‍्जूर  किया  गया  है  |  इस
 दान  का  प्रमाण-पत्र  अनुदान  प्राप्तकर्ता  द्वाशा  घारा  में  उल्लिखित  अनुसार
 लेखा  परीक्षित  लेखों  के  साथ  प्रस्तुत  किया  जाएगा  ।  मन्जूरी  देने  वाले  प्राधिकारी
 की  पूर्व  अनुमति  के  बिना  अनुदान  किसी  अन्य  स  गठन  या  किसी  अन्य  कार्य  के  लिए
 स्थानान्तरित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 इस  योजना  के  अधीन  स्वोकृत  अनुदान  में  से  खर्च  न  की  गई  राशि  को  मन्जूरी-पत्र
 में  इस  सम्बन्ध  में  दिए  निर्देशों  के अनुसार  सरकारी  खाते  में  जमा  किया

 किसी  सःगठत  को  किसी  एक  ब्रित्तीय  वर्ष  के  अन्तगेंत  वो  कार  अनुदान  नहीं  दिया

 जाएगा  ।  अतिरिक्त  अनुदान  के  लिए  कोई  अनुरोध  इस  आधार  पर  स्वीकार  नहीं

 थ््व
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 LL  होगा कि  ७  ३ਂ  _  5: आधार

 होगा  कि  मूल  जिसके  आधार  पर  अनुदान  मांगा  गया  था  और  मब्जूर

 किया  गया  बढ़  गया  है  |

 विवरण-दो

 जिन  संगठनों  को  1984-85  के  लिए  सहायता  अन॒वान  स्वीकृत
 किया  गया  उनको  सूथो  ।

 .  फकरूहीन  अली  अहमद  स्मारक  नई  दिल्‍ली  ।

 ,  प्रान्तीय  समाज  कल्याण  उत्तर  लखोमपुर  । 2

 3.  अखिल  भारतीय  अनुसूचित  जाति  नई  दिल्‍ली  ।

 |.  सूर  स्मारक  आगरा  ।

 पड  .  आनन्द  जिला  हावड़ा  ।

 6.  गांधी  स्मारक  कलकत्ता  ।

 7.  अंजुमन  सैर-ए-गुल  नई  दिल्‍ली  ।

 665  .  बाजाली  प्रगति  पाठशाला  ।

 रच  Fae  पंजाब  मद्रास  ।

 10.  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  राष्ट्रीय  एकता  कलकत्ता  |

 11.  बाजाली  महिला  असम  ।

 12.  केन्द्रीय  नेहुरू  स्मारकਂ  लखनऊ  |

 13.  ग्रामीण  विकास  मणिपुर  ।

 14.  जनजाति  समाज  कल्यांण  असम  ।

 15.  अखिल  भारतीय  एकता  लखनऊ  ।

 16.  दुलाल  स्मृत्ति  हुगलो  ।

 17.  कौमी  एकता  नई  दिल्‍ली  ।

 18,  धमोरा  माडल  एण्ड  प्लेसस  कलचरल  असम  ।

 19,  भारतीय  राष्ट्रीय  एकता  हैदराबाद  ।

 प्रंदमात  झोर  तिकोथार  प्रदेश  परिधद  के  लिए  पदों  का  सलन

 4471.  श्री  समोरंजन  सक्त  :  क्‍या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 222
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 क>-०-न्‍वन्‍क,

 क्‍या  यह  सच  है  कि  संघ  राज्य  अन्दमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  प्रदेश

 परिषद  गठित  किये  जाने  के  उसके  काम  करने  के  लिए  अपेक्षित  पद  स्वीकृत  नहीं  किए

 गए

 यदि  तो  उसके  कया  कारण

 1981  से  अब  तक  प्रदेश  परिषद  के  कर्मचारियों  के  कितने  पदों  का  सुजन  किया
 गया  है  और  कया  अन्दमान  और  निकोबार  प्रशासन  से  इस  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए
 और

 यवि  हां  तो  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  होर  कम्पनों  कार्य  संजालय  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  झारिफ

 मोहम्भद  :  जी  श्रीमान  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (7)  प्रदेश  परिषद  सचिवालय  के  लिए  1981  में  निम्नलिखित  पदों  का  सूजन  किया  गया

 था

 क्रसं०  पदों  के  नाम  पदों  की  संख्या

 1.  उप  सचिः  )

 2.  पार्षदों  के  निजी  सचिव  एवं  स्टेनों  5

 3.  उप  सचिव  का  निजी  सचिव  एवं  1  )

 4,  अधीक्षक  )

 5,  उच्च  ग्रेड  लिपिक

 निम्न  प्रेड  लिपिक

 7...  दफ्तरी  1  )

 8.  चपरासी

 प्रदेश  परिषद  सचिवालय  में  कुछ  अतिरिक्त  पदों  के  सृजन  के  लिए  प्रशासन  से  प्रस्ताव
 प्राप्त  हुए  हैं  ।

 प्रदेश  परिषद  सचिवालय  का  कार्य  का  अध्ययन  किया  जाना  कार्य  अध्ययन
 रिपोर्ट  को  ध्यान  में  रखते

 हुए
 आगे  की  कार्रवाई  पर  विचार  किया

 333
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 समुद्री  जरफप्तवार  का  इस्तेमाल

 4472.  श्री  प्रस्नत  प्रसाद  सेठी  :  क्‍या  प्रधान  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  खाद्य  कतिपय  रसाथनों  और  ओदषधियों  के  निर्माण

 में  समुद्री  खरपतवार  के  इस्तेमाल  हेतु  साधनों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  विशेषज्ञ  समिति

 नियुक्त  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 बड़े  पैमाने  पर  समुद्री  खरपतवार  पैदा  करने  की  प्रौद्योगिकी  का  मानकौकरण  करने

 के  लिए  ब्या  कदम  उठाए  मए  हैं  ।

 विज्ञान  झोौर  प्रोद्योगिको  मस्त्रालय  तथा  सहासागर  परभाण  भ्रस्तरिक्ष

 झोर  इलेक्ट्रॉनिको  विभाग  में  राज्य  संत्री  शिवराज  वो०  :

 वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  एस०  आई०  द्वारा  समुद्री  खरपतवार
 के  क्षेत्रों  पर  वैशानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  एस०  आई०  के  वैज्ञानिकों

 की  एक  समिति  गठित  की  गई  ।

 समिति  द्वारा  तैयार  किए  गए  प्रतिवेदन  में  समुद्री  खरप्तवार  की  खेती  रासायनिकी
 और  उपयोगिता  पर  अनुसंधान  और  विकास  कायंक्रमों  की  रूपरेखा  तेयार  की

 अनुसंधान  कार्य  के  फलस्वरूप  अगर  उत्पादन  के  लिए  लाल-शेवाल  की  खेती  तथा
 वस्त्र  व  सौन्दये  प्रसाधक  उद्योगों  में  उपयोग  के  लिए  ऐल्जीनिक  एसिड  तैयार  करने

 के  लिए  संरगैसम  वेरायटी  की  खेती  की  अनुसंधान  जानकारी  विकसित  की  है  ।

 राजधानो  में  मारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  में  घाटा

 4473.  श्री  समत  कुमार  मण्डल  :  क्‍या  पर्यटन  शोर  सागर  जिमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  अथवा  भारत  विकास  निगप  के  पास  उपलब्ध  नवीनतम

 सूचना  के  अनुसार  राजधानी  में  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  चलाए  जा  रहे  विभिन्‍न  होटलों

 को  कुल  कितना  घाटा  हुआ

 इस  भारी  घाटे  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  राजधानी  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  होटल

 फल  फूल  रहे

 क्‍या  5  सितारा  होटलों  सहित  कुछ  होठलों  ने  कार्यालयों  की  स्थापना  के  लिए  हाल

 ही  में  अपने  कुछ  कमरे  निजी  कम्पनियों  को  किराये  पर  दिए



 11m,  1907  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  प्रत्येक  होटल  द्वारा  कितने  कमरे  किराये  पर  दिए  गए  और  किस

 दर  पर  दिए  गए  कमरे  के  लिए  छूट  दी  गई  ये  कमरे  कितनी  अवधि  के  लिए  दिए  गए  थे  और

 क्या  कोई  अग्रिम  किराया  लिया  था  और  सम्बन्धित  कम्पनौो  का  नाम  क्‍या  और

 (2)  क्ष्या  इन  पांच  सितारा  होटलों  के  इस  प्रकार  के  कमरों  के  प्रयोग  के  बारे  में  उच्च

 श्रेणी  के  ग्राहुकों  की  प्रतिक्रिया  का  मूल्यांकन  किया  गया  यदि  तो  कया  ?

 पर्यंडल  होर  नागर  विमानन  सन्त्रालय  में  राज्य  ध्रशोक  १

 और  (@):  भारत  पर्यंटन  विकास  नियम  द्वारा  राजधानी  में  चलाए  जा  रहे  नौ  होटलों  ने  वित्तीय

 वर्ष  1984-85  तक  समग्र  रूप  से  18.44  करोड़  र०  का  निवल  लाभ  अजित  किया

 और  :  सूचना  संलग्त  विवरण  नें  दी

 है
 (=)  होटलों  के  कमरे  कार्यालयों  के  प्रयोजनाथ  किराए  पर  देने  से  अतिथियों  को  हुई

 किसी  असुविधा  के  सम्बन्ध  में  प्रतिक्रिया  भारत  पयंटत  विकास  निगम  के  प्रबन्धकों  के  नोटिस  में

 नहीं  आई
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 1  1907  लिखित  उतर

 एयर  इण्डिया  द्वारा  नई  दिहलो  में  नंसित्तिक  सजबूरों  को  सेवायें

 मियसित  करता

 4474.  श्री  सगत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  पर्यटल  झोर  नागर  विभानत  मम्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एयर  इन्डिया  हवाई  अड्डों  पर  नैमित्तिक  मजदूरों  की  नियुक्ति  करता

 कया  एयर  इंडिया  इन  अस्थाई  मजदूरों  को  स्थायी  बनने  के  अधिकार  से  वंचित

 करने  के  लिए  उन्हें  वर्ष  में  दो  या  तीन  बार  में  220  दिन  तक  कारें  करने  के  बाद  निकाल  देता

 क्‍या  अब  यह  अवधि  वर्ष  में  90  दिन  की  हो  गई  है  जिसके  परिणामस्वरूप  मजदूरों
 में  जिन्होंने  4-5  वर्षों  स ेअधिक  समय  तक  कार्य  किया  अधिक  के  हो  जाते  यदि  ती

 नीति  में  किए  गए  इस  परिवतंन  के  क्‍या  कारण

 एयर  इण्डिया  की  इस  नई  नीति  का  अनुसूचित  जातियों  के  कितने  व्यक्तितयों  पर

 प्रभाव  पड़ा  और

 इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 पर्यटन  झोर  नागर  विमानन  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :

 हां  ।

 और  :  नीति  में  कोई  परिवर्तंत  नहीं  किया  गया  कार्य  पर  उपस्थित  ने  हुए
 करमंचारियों  और  मौसमी  आवश्यकताओं  इत्यादि  की  पूति  करने  के  केवल  विशेष  अवधि  के

 लिए  नैमित्तिक  मजदूरों  की  भर्ती  की  जाती  जब  कभी  स्थाई  रिक्तियां  उपलब्ध  द्ोती  हैँ
 तब  विमान  क्षेत्रों  पर  कार्य  कर  रहे  काफी  संख्या  में  नैमित्तिक  मजदूरों  को  समय-समय  पर  स्थाई
 आधार  पर  सेवा  में  लिया  गया  उनके  द्वारा  निगम  में  किए  गए  कार्य  की  अवधि  को  ध्यान  में

 आयु-सीमा  में  छूट  प्रदान  की  जाती  है  ।

 क्योंकि  नीति  में  कोई  परिवर्तत  नहीं  किया  गया  नैमित्तिक  आधार  पर  काये

 करने  वाले  अनुसूचित  जाति  के  मजदूरों  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ता  इन  उम्मीदवारों  द्वारा  किए  गए
 कार्य  के  दिनों  और  उनके  द्वारा  प्राप्त  अनुभव  आदि  को  ध्यान  में  रखते  इन्हें  स्थाई  रूप  से

 सेवा  में  खपाने  के  उच्चित  अवसर  दिए  जाते  हैं  ।

 *  प्रश्न  ही  नहीं

 मारत  में  आतंकवाद  की  घटना

 4475.  भी  बृद्धि  बता  जेल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  यह  सच  है  कि  आतंकवाद  की  घटनाएं  भारत  के  लिए  नई  और

 (a)  यदि  तो  राष्ट्रीय  सुरक्षा  के  लिए  उत्पन्त  हुए  खतरे  का  सामना  करने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  पुलिस  बज  और  अन्य  सुरक्षा  एजेंसियों  को  चुख्त  बनाने  अथवा  प्रशिक्षित  करने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 गृह  सम्त्रालय  सें  राज्य  सग्ञो  रास  दुलारी  :  और  :  भारत

 में  हालांकि  आतंकवाद  की  घटनायें  नई  नहीं  लेकिन  हाल  के  वर्षों  से  इनमें  वृद्धि  हुई
 कार  इस  समस्या  से  अवगत  है  और  इससे  निपटने  के  लिए  सभी  सम्भव  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 बहुत  से  आतंकवादी  वर्गों  और  उनके  क्रियावादियों  का  पता  लगा  लिया  ग्रया  देश  में  चोरी

 छिपे  आतंकवादियों  की  घुसपैठ  का  पता  लगाने  के  लिए  अत्तर्राष्ट्रीय  सीमाओं  पर  निगरानी  तेज

 कर  दी  गई  है  ।  आप्रवासन  तथा  सीमा  »शुल्क  जांच  और  अपहरण  विरोधी  उपायों  को  कड़ा  कर

 दिया  गया  आतंकवादी  तथा  विध्वंसक  गतिविधियों  से  निपटने  के  लिए  हाल  में  विधान  भी

 बनाया  गया  है  ।

 भारत-बंगला  देश  सीमा  पर  गोलोबारी

 4476.  भरी  घोी०  तुलसी  राम  ])
 :  क्‍या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 थो  थो०बी०  देसाई

 क्या  भारत-बंगला  देश  सीमा  पर  भारत  के  सीमा  सुरक्षा  बल  ओर  बंगला  देश

 राइफल्स  के  बीच  निरन्तर  गोली-बारी  होती

 यदि  तो  सीमा  पर  गत  6  महीनों  के  दौरान  30  1985  तक  ऐसी  कितनी

 घटनाएं
 |

 हससे  भारत  और  बंगला  देश  के  कितने  जवान  हताहत  भर

 सीमा  पर  स्थायी  युद्ध  विराम  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  रामदुलारी  और  यह  सही

 नहीं  है  कि  भारत-बंगलादेश  सीमा  सीमा  सुरक्षा  बल  और  बंगलादेश  राईफल  के  मध्य

 तार  गोलीबारी  होती  पिछले  6  माह  में  गोलीबारी  की  केवल  पांच  घटनायें  हुई  ।

 भारत  की  ओर  से  कोई  हताहत  नहीं  हुआ  लेकिन  बताया  गया  है  कि  दो  बंगलादेश

 राष्ट्रिक  जख्मी  हुए  ।

 सीमा  सुरक्षा  बल  और  बंगलादेश  राईफल  दोनों  के  सीमा  बाह्य  चोकी  कमाष्डर

 और  कम्पनी  कमाण्डर  आपस  में  मिलते  हैं  और  आपसी  सहयोग  की  भावना  से  छोटी  समस्याएं
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 घटनास्थल  पर  ही  निपटा  दी  जाती  जो  सभस्यायें  निम्न  स्तर  पर  नहीं  सुलझायी  जा  सकती

 हैं  उन्हें  निपटाने
 के  लिए  बटालियन  स्तर  के  कमाण्डर  अपने  दूसरे  पक्ष  कि  कमाण्डरों  के

 जितनी  जल्दी  हो  फ्लेग  मिटिंगों  में  अक्सर  मिलते  हैं  ।

 बिल्‍लो  पुलिस  को  कार्यस्थितियों  में  सुधार  करने  के  लिए  प्रस्ताव

 4477,  श्री  जयप्रकाश  प्रप्रवाल  :  बया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  पुलिस  बल  को  काये  स्थितियों  ओर  आवास  सुविधाओं  में  लाये  जाने  वाले

 प्रस्तावित  सुधारों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  स्थानीय  प्रशासन  द्वारा  दिल्‍लो  पुलिस  को  प्रभावी  और  सुसज्जित  बल  बनाने  के

 सुझाव  और  प्रस्ताव  केन्द्र  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़े  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?

 उद्योग  ग्लौर  कम्पनी  कार्य  मन्त्रालय  तथा  गृह  भसन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्जो  आरिफ

 मोहस्मद  :  जहां  तक  दिल्ली  पुलिस  में  रिहायशी  आवास  का  संबंध  वतंमान  स्तर

 32.54  प्रतिशत  दिल्‍ली  पुलिस  कार्मिकों  और  पुलिस  स्टेशनों/पुलिस  चौकियों  सहित  अन्य

 सावंजनिक  भवनों  के  लिए  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  चालू  वित्त  वर्ष  में  550  लाख  रुपए  की

 राशि  उपलब्ध  करायी  गयी  है  ।

 और  :  दिसम्बर  1984  में  सरकार  ने  विल्‍लली  पुलिस  को  आधुनिक  बल

 इसकी  कुशलता  बढ़ाने  के  विचार  से  दिल्‍ली  पुलिस  प्रशासन  का  अध्ययन  करने  के

 लिए  श्री  एस०  डी०  श्रीवास्तव  के  नेतृत्व  में  एक  समिति  गठित  की  दल  ने  कुल  99  कारंबाई

 योग्य  सिफारिशें  की  53  सिफारिशों  के  संबंध  में  अन्तिम  कारवाई  पहले  ही  कर  वी  गयी

 अन्य  सिफारिश  कार्यान्वयन  के  विभिन्‍न  चरणों  में  हैं  ।

 ।
 विधायकों  से  कार्य-स्ववहार  के  सम्धस्थ  में  प्रशासन  का  मार्रादर्शन

 4478.  श्री  मूल  चरद  डागा  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्‍या  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  का  एक  कार्य  संसद  सदस्यों  और  राज्य

 के  विधायकों  के  साथ  कार्य  व्यवहार  की  प्रक्रिया  के  सम्बन्ध  में  सभी  मंत्रालयों  और  सरकारी  विभागों

 तथा  निकायों  का  मार्ग  दर्शन  कराना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (tt)  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  दौरान  इस  संबंध  में  क्या  त्रुटियां  पाईं  गई  हैं  और  इस

 संबंध  में  क्या  अग्र ता  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?
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 ———

 कामिक  झोर  प्रशासलिक  सुधार  झौर  लोक  शिकायत  तथा  पेग्शन  तथा  संस्कृति
 शिलाव  में  राज्य  मंत्री  के०  पीौ०  सिह  :  हां  ।

 इन  अनुदेशों  में  संसद  सदस्यों  और  राज्य  विधान  मण्डलों  के  सदस्यों  के  साथ

 व्यवहार  के  सम्बन्ध  में  सरकारी  कमंचारियों  द्वारा  अपनाई  जाने  वाली  क्रियाविधियों  और

 जार  का  विस्तृत  उल्लेख  है  ।  इस  बात  पर  बल  दिया  गया  है  क्रि  प्रत्येक  अधिकारी  का  यह  प्रयास

 होना  चाहिए  कि  वे  उन्हें  उस  सीमा  तक  सहायता  पहुंचाए  जहां  तक  कि  वे  संविधान  के  अधीन

 अपने  महत्वपूर्ण  कतंब्यों  का  निवृंहन  कर  सके  और  जब  भी  वे  कार्यालय  में  किसी  अधिकारी  के

 सम्पर्क  में  आयें  तो  उनके  साथ  उचित  आदर  तथा  शिष्टता  का  व्यवहार  किया  इन  अनुदेशों

 में  यह  भी  निर्धारित  किया  गया  है  कि  सार्वजनिक  समारोहों  में  संसद  सदस्यों  और  राज्य

 मण्डलों  के  सदस्यों  के  बैठाने  की  व्यवस्था  बरिष्ठताक्रम  के  अनुसार  की  जानी  चाहिए  और  उनसे

 प्राप्त  पत्रों  पर  तत्काल  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 इन  अनुदेशों  के  सम्बन्ध  में  कोई  कमियां  जानकारी  में  नहीं  आई

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  नई  भूमिका

 4479.  श्री  श्रीहुरि  राव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  प्राककलन  समिति  के  प्रतिवेदन  (1982-83)  में  की  गई  सिफारिश  के

 झनुसार  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  क ेलिए  तई  भूमिका  की  योजभा  बनाई  जा  रहो

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  का  ढांचा  बदलने  से  सरकार  का  विचार  फंडरल

 ब्यूरो  आफ  स्काटलैंड  यार्ड  आदि  जंसी  विदेशी  जांच  एजेन्सियों  के  कार्यकरण  का

 भी  अध्ययन  न  करने  का  और

 इस  कार्य  को  पूरा  करने  में  सरकार  को  कितना  समय  लगने  की  सम्भावना  है  ?

 कासिक  झोर  प्रशासनिक  सुधार  झोर  लोक  शिकायत  तथा  पेन्शन  संत्रालय

 शचा  संस्कृति  बिभाग  में  राज्य  सम्त्री  पो०  सिह  :  से  :  सरकार  ने

 सोक  सभा  की  प्रावकलन  समिति  की  और  रिपोर्टों  में  की  गई  सिफारिशों  पर

 विचार  करने  के  पश्चात  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  कार्यों  और  कार्यकरण  की  पुनरीक्षा  से

 सम्बन्धित  सिफारिश  समिति  की  सिफारिशों  की  विस्तृत  जांच  करने  तथा  ब्यूरो  के  कार्य -
 करण  को  गतिशील  बनाने  के  प्रयोजन  से  उपाय  सुझांने  के  लिए  सचिव  को  अध्यक्षता

 में  एक  समिति  स्थापित  की  समिति  को  अपनी  रिपोर्ट  यथाशीघ्र  सरकार  को  भेजमे  के  लिए

 कहा  गया  है  |

 है
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 उड़ोसा  में  सामाजिक  वानिको  कार्यकस

 4480.  थ्रो  श्रोवल्लम  पांणिग्रही  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 )  क्‍या  स्वीडिश  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  प्राधिकरण  की  सहायता  से  उड़ीसा  में  हल  हा
 में  पांच  वर्षीय  सामाजिक  वानिकी  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया

 यदि  तो  इस  बारे  में  ब्योरा  क्या  भौर

 किन  जिलों  में  यह  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  है  ?

 पर्यावरण  झौर  वन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  वीर

 23.00  करोड़  रुपए  की  लागत  से  एक  सामाजिक  वानिकी  परियोजना  क्रियान्बित

 की  जा  रही  जिसे  1983-84  से  1987-88  तक  की  अवधि  में  चरण-बद्ध  रूप  से  क्रियान्बवित  किया

 जा  रहा  है  ।  परियोजना  में  35,300  हैबटेयर  क्षेत्र  में  अवक्रमित  बनों  के  22,300  हैक्टेयर
 क्षेत्र  में  ग्रामीण  वन  खंड  लगाने  तथा  लोगों  में  510  लाख  पौद  वितरित  किए  जाने  पर  जोर  दिया

 गया  है  ।

 जिन  जिलों  में  परियोजना  आरम्भ  की  गई  है  वे

 क्योंक्ष  पुरी  तथा  सम्बलपुर  ।

 हिसालय  वालिलिग  में  प्राकृतिक  इतिहास  केस

 4481,  श्री  रेणु  पद  वास  :  क्या  प्रधात  सनत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  हिमाचल  के  प्राकृतिक  इतिहास  का  अध्ययन  करने  के

 लिए  दाजिलिंग  में  टाइगर  हिल  में  हिमालय  प्राकृतिक  इतिहास  केन्द्र  की  स्थापना  करने  के  लिए
 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  किसी  प्रस्ताद  पर  कायं  कर  रही

 यदि  तो  उक्त  केन्द्र  कब  तक  स्थापित  किया  और

 उसकी  मुद्य  बातें  क्‍या  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  सन्‍्त्रालय  सें  राज्य  भन्‍्त्री  बोर  :  और  :
 लिग  में  हिमालय  प्राकृतिक  इतिहास  केन्द्र  की  स्थापना  करने  के  लिए  कोई  केन्द्रीय  प्रायोजित
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  एक  प्रारम्भिक  प्रस्ताव  में  एक  राष्ट्रीय  उद्यान

 सूचना  केन्द्र  की  स्थापना  के  अचावा  एक  वनस्पति-बाटिका  तथा  हिमालय  प्राणिजात

 भू-विशान  तथा  मानवजातीय  भूगोल  पर  शाखाओं  की  स्थापना  की  परिकल्पना  की  गई
 पिधियों  की  कमी  के  कारण  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया  गया  है  ।
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 4482,  श्री  विजय  एन०  पाटिल  ;  क्या  प्रधान  भसन्‍त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984-85  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  साल  का  बीज  एकत्र

 किया

 साल  के  बीज  एकत्र  करने  वाले  आदिवासियों  को  प्रति  किलो  क्‍या  मूल्य  अदा  किया

 और

 इस  प्रकार  की  खरीद  में  वृद्धि  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  झोर  वन  सम्त्रालय  सें  राज्य  सन्‍्त्रो  बोर  :  से  :  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दो

 सारत  झोर  बंगलादेश  के  बोच  भूमि  के  बारे  सें  तनाव

 4483.  श्री  जो०  जो०  स्वेल  :  क्‍या  गृह  मन्‍त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीमावर्ती  बेलोनिया  नगर  को  नजरअंदाज  करते  हुए  वक्षिणी  त्रिपुरा  में

 भूमि  के  बारे  में  भारत  और  बंगलादेश  के  बीच  तनाव  बढ़  रहा

 क्या  बंगलावेश  ने  अधिक  सैनिक  टुकड़ियांਂ  तैनात  की  और  भूमि  पर
 खेती  कर  भारतीय  ग्रामीणों  को  धमकी  दी  और

 क्‍या  अपना  अधिकार  जताने  और  अपने  ग्रामीणों  की  रक्षा  के  लिए  पर्याप्त  कवम
 उठाए  गए  हैं  ?

 गृह  संजालय  में  राज्य  मस्त्री  रास  दुलारी  :  जी  श्रीमान  ।

 बंगलादेश  को  ओर  से  अतिरिक्त  सैनिक  दुकड़ियों  को  तैनातगी  ध्यान  में  नहीं  आई
 भूमि  पर  बलपूर्वक  खेती  नहीं  की  गई  और  न  भारतीय  ग्रामीणों  को  धमकी  दी

 ँ  जी  श्रीमान  ।

 हरियाणा  के  मुख्य  मन्‍्तो  के  विरूद्ध  प्रारोपों  को  जांज

 4484.  श्रो०  सधु  इंडबते  ]

 r
 :  क्या  प्रधान  सन्‍्तजी  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 झरो  जी०  भूषति  J

 क्या  सरकार  का  ध्यान  30  1985  के  में
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 वेजन्‍ममम»कनन्‍वा«न्‍«ननगन

 इनकवारी  टू  वी  हेल्ड  इन  टू  चार्जेज  अरेस्ट  भजन  लालਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  सपाचार  की  ओर
 आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  जैसा  कि  समाचार  में  उल्लेख  किया  गया  उच्चतम  न्यायालय  के

 सेवानिवृत्त  ध्यायाधीश  जसबंत  सिह  से  विपक्षी  दलों  द्वारा  प्रधान  मन्त्री  को  दिए  गए  ज्ञापन  में  भजन
 हाल  के  बिरुद्ध  लगाए  गए  आरोपों  के  बारे  में  अपनी  जांच  यथाशी प्र  पूरी  करने  के  लिए  कहा  गया
 और

 यदि  तो  क्या  हस  प्रारम्भिक  जांच  को  पूरा  करने  के  लिए  कोई  समय-सीभा
 निर्धारित  कर  ली  गयी  है  ?

 कासिक  प्रोर  प्रशासनिक  सुभार  ह्लोर  लोक  शिक्षायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  तथा
 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  के०पी०  सिंह  :  हां  ।

 (@)  और  :  न्यायाधीश  श्री  जसवंत  सिंह  से  प्रारम्भिक  जांच  यथाशीघ्र  पूरा  करने  का

 अनुरोध  किया  गया  है  |

 ]

 खिलाड़ियों  के  लिए  चिकित्सा  केस्तों  को  स्थापना

 485,  श्री  कमला  प्रसाद  रावत  :  क्‍या  युवा  कार्य  झ्रोर  खेल  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे बं

 क्या  देश  में  खिलाड़ियों  के  लिए  चिकित्सा  केन्द्रों  को  स्थापना  की  गई  जहां  वे  अपनी

 शारीरिक  समर्थंता  की  जांच  करा  सकते  हैं  और  अपना  स्वास्थ्य  सुधारने  के  संबंध  में  सलाह  ले

 सकते

 यदि  तो  ऐसे  केन्द्र  कहां-कहां  स्थापित  किये  गये

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  खिलाड़ियों  के  लिए  चिकित्सा  केन्द्र  स्थापित

 करने  का  विचार  और

 यदि  तो  ऐसे  कितने  केन्द्र  स्थापित्त  करने  का  विचार  है  ?

 युवा  कार्य  और  खेल  बिभाग  में  राज्य  स्त्री  ह्रार०  फे०  लयगचसा  :  से

 :  नेताजी  सुभाष  राष्ट्रीय  खेल  पटियाला  में  एक  छेल  विज्ञान  संकाय  को  स्थापना  की

 गई  है  जिसमें  लेल  व्यक्तियों  की  शारीरिक  उपयुक्तवा  का  मूल्यांकन  किया  जाता  है  और  उन्हें  अपने

 लेल  कार्य  मिष्पादन  में  सुधार  के  लिए  सलाह  दी  जाती  उपय कत  प्रयोजनार्थ  संकाय  से  चिकित्सा
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 टीमें  तभी  राष्ट्रीय  प्रशिक्षण  शिविरों  में  जाती  हैं  जब  कभी  ये  पाटियाला  से  बाहर  आयोजित  किए

 जाते  खेल  चिक्रित्सा  केन्द्र  जवाहर  लाल  नेहरू  दिल्‍ली  में  भी  स्थापित  किया  गया

 जिसमें  खेल  चिकित्सा  के  नैदानिक  पहलुओं  पर  अधिक  बल  दिया  जाता  विभाग  को  राज्य

 सरकारों  द्वारा  और  निजी  क्षेत्र  में  ऐसे  केन्द्रों  को  यदि  कोई  की  जानकारी

 नहीं

 और  :  पटियाला  में  खेल  विज्ञान  संकाय  के  लाभ
 एन०आई०एस०

 क्षेत्रीय

 बंगलौर  और  कलकत्ता  और  एन०आई०एस०  के  अन्य  क्षेत्रीय  केन्द्रों  जो  पंचवर्षीय

 योजना  में  स्थापित  किए  तक  पहुंचाने  का  प्रस्ताव  ऐसे  केन्द्रों  की  संडया  संसाधनों  पर

 आधारित  जो  इस  प्रयोजनार्थ  उपलब्ध  होंगे  ।

 [  प्रमुबाद  ]

 विरसत  सप्ताह  सनाया  जाना

 4486,  श्री  विग्विजय  सिह  :  क्‍या  संस्कृति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  प्रत्येक  राज्य  में  एक  विरासत  सप्ताह  मनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्या  सरकार  को  विरासत  की  दृष्टि  से  महत्व  के  स्थानों  की  सूची  तैयार  करने  हेतु  कोई

 सुझाव  मिले  और

 क्‍या  इन  सुझावों  की  जांच  करने  और  उनके  कार्यान्वयन  पर  विचार  करने  का
 वतन प्रस्ताव  है  ?

 कामिक  प्ोर  प्रशासनिक  सुधार  भौर  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  भन्‍्त्रो  ;  के०  पी०  सिह  :  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव
 विचाराधीन  नहीं

 और  :  संस्कृति  विभाग  ने  विश्व  विरासत  सूची  में  शामिल  करने  के  लिए  उत्कृष्ट
 स्मारकों  और  प्राकृतिक  दृश्यों  की  एक  सूची  तैयार  की  है  ।

 बंगला  देश  की  सदा  निर्माणशाला  से  रसायन  को
 झहझपशिष्ट  के  निस्सार  से  पश्चिस  अंगाल  सें

 जच  प्रदूषण

 4487.  जो  रेजू  पव  दास  :  क्या  प्रथान  अन्त्रो  यह  बताने  नी  कृपा  करेंगे  कि  :

 गया  सरकार  को  इस  बात  की  ज़ानकारी  है  कि  बंगलादेश  की  शुगर  एण्ड
 डिस्टलरी  मिल  से  रसायन  अपशिष्ट  के  निरन्तर  निस्सार  से  दोनों  देशों  के  बीच  वर्षों  से  बहु  रह्डी
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 अनेक  नदियों  अर्थात  पश्चिम  बंगाल  की  भट्ठ  भंगा  और  भैरव  नदियों  में  भारी  जल  प्रदूषण  हो

 रहा

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  यह  मामला  बंगलादेश  के  साथ  उठाया

 यदि  तो  उसके  निष्कर्ष  क्या  और

 (  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 पर्यावरण  झौर  वन  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  बोर  :  और  :

 हां  ।

 भारत-बंगजादेश  संयुक्त  नदी  आयोग  के  स्तर  समिति  ने  स्थान  के  निरीक्षण

 व  समस्याओं  पर  बातचीत  करने  का  निर्णय  किया  है  ।

 ही  नहीं  उठता  ।

 रंगीन  टी  ०बो०  सेटों  का  सृल्य

 4488,  श्रीमती  पटेल  रमायेन  रामजी  भाई  मावणि  :  क्‍या  प्रधान  मनन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  की  इस  घोषणा  के  बावजूद  कि  श्याम-श्वेत  और  रंगीन

 टेलीविजन  सेटों  का  मूल्य  कम  किया  मूल्यों  में  कोई  कमी  नहीं  हुई

 विभिन्न  कम्पनियों  के  उक्त  सेटों  का  1-1-1983,  1-1-1984  और  1-1-1985  को  क्‍या

 मृल्य

 वर्ष  1983,  1984  और  1985  (30-6-1985  के  दोरान  भारत  में  कितने

 श्वेत  और  रंगीन  टेलीविजन  सेटों  का  उत्पादन  किया  गया  और  इनका  कितनी  संख्या  में  आयात  किया

 और

 मूल्यों  में  कमी  लाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विशान  शोर  प्रौद्योगिकी  मन्त्रालय  तथा  महासागर  ऊर्जा  प्रन्तरिक्ष  और  हजेक्ट्रॉनिकी
 विभागों  सों  राज्य  भन्‍त्रों  शिवराज  बो०  :  और  :  नहीं  ।  रंगी

 दूरदर्शन  सेटों  के  मूल्यों  के  बारे  में  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  ने  1984  तथा  1985  में

 दिल्ली  में  नमूने  के तौर  पर  कुछ  सर्वेक्षण  किए  थे  ।  उस  अध्ययन  के  रंगीन  दूरदर्शन  सेटों  के

 मल्य  प्रति  सेट  500  रु०  से  लेकर  1000  रु०  तक  कम  हो  गए  हैं  ।  दूरदर्शन  सेटों  के  मूल्यों  में  अन्तर

 इस  बात  पर  निर्भर  करता  है  कि  उसके  विनिर्माता  कौन  मॉडल  और  बिक्री  का  आदि  क्या
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 है  ।  भारत  में  उत्पादित  रंगीन  दूरदर्शन  सेटों  का  कारखाना-बाह्य  मूल्य  लगभग  4500/-  रु०  से  लेकर

 7000  रु०  के  बीच  जो  सेटों  की  विशिष्टियों  पर  निर्भर  करता  20  इंची  श्याम  तथा  श्वेत

 दुरदर्शन  सेटों  का  कारखाना  बाह्य  मूल्य  लगभग  ई०टी०एण्ड०टी०  के  14  हंची

 एम०बी०ट०  से  टीका  कारखाना  बाह्य  मूल्य  250-6०  है  ।

 वर्ष  तथा  में  विनिर्भित्त  दुरदशन  सेटों  की  संख्या  नीचे  दिए  अनुसार

 वनमन-»-मम  ममता  थ  सम  ५७»  नम  शोध»  वमनमनननन-मंःआ»  आमममभम  शाम  ला  सवा  साहा  ल्‍ऑेाा+»  २०+कानः  भा»

 कमा  थकअनापकनवधमन»++नन  फमाा

 श्याम  तथा  श्वेत  6.6  लाख  लाख  7.0  लाख

 द्रदर्शन  अनुमानित
 रंगीन  दूरदशंन  50,000  2.8  लाख  2,2  लाख

 जहां  तक  दूरदशेन  सेटों  के  आयात  का  संबंध  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  जोक

 सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
 रे

 इस  दिशा  में  किए  गए  उपाय  नीचे  दिए  गए  हैं  :---

 उत्पादन  क्षमताओं  पर  ऊपरी  सीमा  लगाए  बिना  औद्योगिक  अनुमोदन  उदारता  से

 जारी  करना  ताकि  उत्पादन  के  लिए  आथिक  दृष्टि  से  व्यवहायं  स्तर  के  लक्ष्य  को

 होसिल  किया  जा  सके  और  प्रतिस्पर्धा  को  मिले  ।

 (४)  भायातित  कच्ची  सामग्रियों/संघटक-पुर्जों  पर
 से  उत्पादन  शुल्क  में  कमी

 आदि  करके  सरकारी  कराधान  में  कटौती  ।

 (7)  दूरदर्शन  सेटों  के  विनिर्माण  की  समीक्षा  करने  तथा  प्रगति  पर  निगरानी  रखते  के

 लिए  हलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  के  सचिव  की  अध्यक्षता  में  गठित  एक  उच्च  अधिकार
 प्राप्त  दूरदर्शन  समन्वय  समिति  कार्य  कर  रही  है  जिसमें  भारतीय  दूरदर्शन
 विनिर्माता  संघ  के  प्रतिनिधि  शामिल  किए  गए  हैं  ।  उक्त  समिति  की  विभिन्‍न
 बैठकों  में  रंगीन  दूरदशन  सेटों  के  लिए  ली  जाने  वाली  अधिकतम  कीमत के  प्रपन्‌
 पर  विचार-विमशे  किया  गया  है  ।  ।6  को  आयोजित  इस  समिति  की
 बैठक  में  भारतीय  दूरदशंन  विनिर्माता  संघ  ने  यह  वचन  दिया  था  कि  दिनांक

 से  भ्राहकों  को  प्राप्त  होने  वाले  रगीन  दूरदर्शन  सेटों  की  कीमत

 इलेक्ट्रॉनिक  ट्यूनर  सहित  7000/-₹०0  से  अधिक  नहीं  होगी  जिसमें  दिल्‍ली  में  लगने

 वाले  सभी  कर  तथा  एक  साल  की  गारन्टी  शामिल  होगी  ।
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 (५)  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  के  अन्तगंत  इलेक्ट्रानिक्स  ट्रेड  एण्ड  टेक्नोलोजी  डैवबपमेंट
 पोरेशन  नामक  सार्वजनिक  क्षेत्र  का  एक  उपक्रम
 प्रौद्योगिका  तथा  ब्रांड  नाम  नामक  अपने  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत
 उचित  लागत  पर  बढ़िया  क्वालिटी  की  वस्तुओं  का  उत्पादन  करने  के  उद्देश्य  से

 उद्योग  को  थोक  मात्रा  में  आवश्यक  सामग्रियों  की  आपूर्ति  करके  और  साथ-साथ

 आवश्यक  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  कराके  सहायता  प्रदान  करेगा  ।  आशा  को  जाती  है
 कि  इस  योजना  के  अन्तगंत  विनिर्मित  रंगीन  दूरदर्शन  सेट  बाजार  में  इस  समय  बेचे

 जा  रहे  रगीन  दूरदर्शन  सेटों  की  कौमतों  स ेकम  कीमत  पर  उपलब्ध  होंगे  ।'

 (४)  ई०टो  ०एण्ड०टी०  रगोन  दूरदशत  के  विभिन्‍न  विनिर्माताओं  को  पर्थाप्त  मात्रा  में  रगीत

 पिक्वर  ट्यूबों  की  आपूर्ति

 भारतीय  दूरदर्शन  विनिर्माताओं  संघ  से  हुए  विचार-विमर्श  के  उन्होंने
 अपने  संघ  के  ऐसे  6  सदस्यों  को  सूची  हमें  दी  है  जो  सहकारी  सुपर
 बाजारों  आंदि  जैसे  सरकारी  वितरण  नेटबर्क  के  माध्यम  से  अपने  किफायती  माडल  .

 के  रंगीन  दूरदर्शन  सेट  बेचने  के  लिए  राजी  हो  गए  हैं  ।  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग

 ढ्वारा  इस  संबंध  में  आवश्यक  कार्यवाई  शूरू  कर  दी  गई

 उपयुक्त  कदम  उठाए  जाने  के  फन्स्वरूप  तथा  बाजार  में  पड़ने  वाले  दबाव  के  फलस्वरूप

 र'गीन  दूरदर्शन  सेटों  के  कुछ  मॉडलों  को  कीमतें  कम  हो  गई

 थिम्पू  वाताँ  के  दूसरे  बोर  का  परिणाम

 4489.  श्रो  सनत  कुमार  मण्डल )
 थी  घो०  वो०  देसाई  ७:  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  श्री  लंका
 श्री  पौ०  कुलन्दईवेलू  |

 को  जातीय  समस्या  का  राजनैतिक  हल  ढूंढने  के  लिए  1985  के  दूसरे  सप्ताह  के  दौरान  हुई

 थिम्पू  वार्ता  के  दूसरे  दौर  का  परिणाम  क्‍या  निकला  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  खुशोंद  श्लालम  :  श्रोलंका  को  जाती«  समस्या

 पर  थिम्पू  वार्ता  का  दूसरा  दोर  12  अगस्त  को  शुरू  हुआ  ।  वार्ता  जारी  है  और  अभी  समाप्त  नहीं

 हुई

 दिल्‍ली  में  हाथ  से  बनो  माचिसों  पर  बिक्री  कर

 4490.  भरी  हाफिज  मोहम्मद  घिबूदीक  :  बया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  दिल्ली  में  हाथ  से  बनी  माचिसों  पर  कोई  बिभ्री  कर  नहीं

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  करोड़ों  रुपये  मूल्य  की  माचिस

 दिन  चालाकी  से  दिल्‍ली  ले  बाहर  से  जायी  जाती  है  जिससे  निकटवर्ती  राज्यों  को  बिक्री  कर  जैसे  .

 अपने  वध  राजस्व  से  वंचित  होना  पड़ता

 यदि  तो  क्या  दिल्‍ली  में  भी  हाथ  से  बनी  माचिसों  पर  बिक्री  कर  लगाने  का  कोई

 प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  उप्तके  क्या  कारण

 उद्योग  झ्ौर  कम्पनी  कार्य  मन्त्रालग  तथा  गृह  सम्भ्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो

 झोहम्सद  :  दिल्ली  में  हाथ  से  बनी  माचिसों  पर  कोई  बिक्री  कर  नहीं  है  ।

 (a)  बिक्री  कर  प्राधिकारियों  को  दिल्ली  से  पड़ौसी  राज्यों  को  हाथ  से  बनी  माचिसों  के  बड़े

 पैमाने  पर  निर्यात  की  जानकारी  नहीं

 और  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  प्रशासन  को  इस  संबंध  में  हाल  में

 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  जो  उनके  विचाराधीन  हैं  ।

 पेड़ों  की  सभी  वन्य  जातियों  का  रोपण

 4491.  डा०  के०जी०  ध्रदियोड़ी  :  क्या  प्रभात  भनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  पेड़ों  की  सभी  वन्य  जातियों  को  क्षेत्र-वार  लगाने  की  कोई  योजना  है  जिसमें  देश  में

 मालिकी  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  अनुसंधान  और  विकास  की  सुविधाएं  प्रदान  की  जा  और

 गुलाब  की  लकड़ी  और  चन्दन  को  लकड़ी  को  समाप्त  होने  से  बचाने  के  लिए  की  गई

 कायवाही  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बर्यावरण  झौर  वम  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  वीर  :  एक  विशिष्ट  क्षेत्र  में  सभी

 ब्रणातियों  के  वन  वृक्ष  लगाए  जाने  की  कोई  विशिष्ट  योजना  नहीं  वृक्षों  की  प्रजातियों  का  चयन

 प्रत्येक  क्षेत्र  में  मृदा  और  जलवायु  की  स्थिति  के  आधार  पर  किया  जाता  वृक्षों  की  प्रजातियों  के

 रोपण  का  कार्य  बन  रोपण  कार्यक्रम  के  अन्तगेत  किया  जाता  है  जो  कि  प्रत्येक  क्षेत्र  में  वहां  की

 मृदा  और  जलवायु  की  उपयुक्तता  के  अनुसार  होता  है  तथा  इससे  बन-रोपण  के  क्षेत्र  में  बन  संबंधी

 अनुसंधान  ओर  विकास  किए  जाने  का  आधार  बनता  है  ।

 हवन
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 सीशम  और  चन्दन  के  वृक्ष  उन  क्षेत्रों  में  लगाए  जाते  हैं  जहां  मृदा  और  जलवायू  की  स्थिति

 इनके  लिए  अनुकूल  होती  इनमें  पेड़  लगाए  जाने  के  आरम्भिक  चरण  में  खाथों  व  टीले  बनाकर
 अथवा  निगरानी  और  अभिरक्षा  व्यवस्था  के  जो  कि  प्रत्येक  क्षेत्र  में  वहां  की  स्थिति  पर  निर्भर
 करता  रनकी  मवेशियों  से  रक्षा  की  जाती  जब  पेड़  बड़े  हो  जाते  हैं  तो  वन  सुरक्षा  बल  की

 सहायता  से  तथा  वन  संबंधी  कानूनों  के  जरिए  इनको  रक्षा  की  जाती  है  ।

 ]

 उत्तर-प्रदेश  के  वन  प्रथिनियम  के  प्रन्त्गंत  इमारत  भ्रादि  के  निर्माण  के  संबं्ध[में
 प्रस्ताव

 4492.  थ्रो  हरीश  राबत  :  क्या  प्रधान  सन्त्रो  यह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे  कि  :

 )  उत्तर  प्रदेश  से  नहरों  और  बिजली  लाइनों  के  निर्माण  के  संबंध  में  गत

 तीन  वर्षों  के  दौरान  वन  अधिनियम  के  अन्तगंत  अनुमोदन  के  लिए  कुल  कितने  पूर्ण  और

 भपुर्ण  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  और

 मद-वार  प्राप्त  प्रस्तावों  की  संख्या  के  संबंध  में  वर्ष-वार  ब्यौरा  क्या  है  और  उनमें  से

 कितनों  की  स्वीकृति  दी  गई  है  ?

 पर्यावरण  प्लौर  बन  सन्त्रालय  में  राज्य|मन्त्रो,(भो  बोर  :  :  एक  विवरण

 संलग्त  है  ॥'

 विवरण

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  पूर्ण  और  अधूरे  प्रस्तावों

 ओर  इनमें  से  स्वीक्रुत  प्रस्तावों  के  श्रेणीवार  ब्यौरे  :---

 LE  «3  मनम<भ-मान  मनममंना-ंमककन-न आन  आओ  नमन  मम  आवा  ES  थक  तन  AER  व  SN  सरमाा  अनन्‍न»»»»

 श्रेणी  1982  1983  1984  4
 अनन«»>ण्का+  eS  फाकन»मगऊन»  सैमालंममकी  नमन  «कामना  पनमा-भ+  मकान)»  आम  |  अननमममंम  नमन  सरममकाम  TY भा

 प्राप्त  अघूरे  स्वीकृत  प्राप्त  अधूरे  स्वीकृत  प्राप्त  अधूरे  स्वीकृत

 कुल  प्रस्ताव  श्रस्तावः  कुल  प्रस्ताव  प्रस्ताव  कुल  प्रस्ताव  प्रस्ताव

 प्रस्ताव  प्रस्ताव  ब्रस्ताव
 का  काम  6७४७-७0  सभ००  ९  धमव  दा  enn  ७3  ०३-3०.  ES सााआक  का  पका  पाना  Sie  ८अआकएस»  SA  मय  Sh  साााइक

 2 3 4 5] 6 7 8 9 भवन 4] 27 2 6 20 7 2. पुल >- “- अ>िी5 कं ल्‍न्‍>» ०
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 1  2  3  4  5  6  7...  8  9  10

 3.  नहरें  22  2  17  27  3  24  16  4  12

 4,  संचारण

 !  12.  11 1  10  18  6.  9

 कुल  16  18  56  50  6  0  55  22  28

 उत्तर  प्रवेश  के  भ्रल्मोड़ा  जिले  भो  कटरा  सल  शोर  बिलयानौला  म॑  पर्यावरण  संस्थान

 स्थापित  करने  के  लिए  भूमि

 4493.  श्री  हरीश  रावत  :  क्‍या  प्रधान  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  .

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  अल्मोड़ा  जिले  में  कटरामल  और  बिलियानोौला  में  पर्यावरण

 संस्थान  स्थापित  करने  के  लिए  भूमि  अधिग्रहण  की  कार्यवाही  पूरी  कर  ली  गयी  और

 यदि  तो  उक्त  कार्यवाही  कब  तक  पूरी  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 पर्यावरण  झ्ौर  वन  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  सम्प्रो  बोर  :  और  :

 प्रदेश  के  अल्मोडा  जिले  में  कटरामल  एवं  चिलियानोौला  में  स्थलों  का  क्षेत्रीय  दौरा  हो  गया  दोनों

 स्थलों  पर  जल  मिट्टी  की  उपलब्धता  की  रूपरेखा  के  संबंध  में  सूचना  राज्य  सरकार  द्वारा  एकत्रित

 की  जा  रही  है  ।  हन्हीं  ब्यौरोंके  आधार  पर  स्थलों  के  चयन  को  अन्तिम  रूप  दिया  जायेगा  एवं

 आगामी  कुछ  महीनों  में  पूर्ण  होने  की  संभावना  है  ।

 [  भसुवाब  ]

 पांचथो  प्रनुसूदी  के  क्षेत्रों  क ेलिए  विकास  परिषद

 4494.  श्री  गिरिघर  गोसांगों  :  कया  गृह  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर  परिषद  का  उद्देश्य  केन्द्रीय  सरकार  ओर  संबंधित  राज्यों  द्वारा  पूर्वोत्तर
 क्षेत्र  का  विकास  करना

 ह

 यदि  तो  छठी  योजनावधि  में  इन  उद्देश्यों  को  किस  सीमा  तक  पूरा  किया

 क्या  ये  राज्य  संविधान  की  छठी  सूची  के  अन्तर्गत  आते  हैं  ओर  यहू
 भासी  क्षेत्र  और

 246
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 यदि  तो  आदिवासी  क्षेत्रों  और  आदिवासियों  के  सर्वांगीण  विकास  हेसु  पांचवी

 मूची  वाले  क्षेत्रों  क ेलिए  भी  इसी  प्रकार  की  परिषद  न  बनाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 गृह  मस्त्रालय  में  राज्य  सन्‍त्री  राम  दुलारों  :  और  :  जी

 श्रीमान  ।  पूर्वोत्तर  परिषद  को  आथिक  तथा  सामाजिक  अन्तर्राज्यीय  जल

 तथा  शक्ति  विकास  तथा  बाढ़  नियंत्रण  परियोजनाओं  के  क्षेत्र  मे ंसावंजनिक  हित  के  मामलों  के  बारे

 में  सिफारिश  करने  की  जिम्मेवारी  सौंपी  गई  है  ।  पूर्वोत्तर  परिषद  कार्यक्रमों  के लिए  छठी  पंचवर्षीय

 योजना  में  340.12  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  फिर  भी  छठी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  के

 दौरान  वास्तविक  व्यय  स्बोकृत  परिव्यय  से  अधिक  हो  जिसमें  मुख्य  ठयय  संचार  तथा

 शक्ति  क्षेत्रों  में  हुआ  ।

 त्रिपुरा  तथा  संघ  शासित  क्षेत्र  मिजोरम  के  जनजाति  क्षेत्र  सेविधान

 की  छठी  सूचो  के  अन्तगंत  आते  हैं  ।

 संविधान  की  पांचवी  सूची  के  अन्तर्गत  जनजाति  उपयोजना  नीति  के  तहत  जनजाति

 क्षेत्रों  के  विकास  की  ओर  ध्यान  दिया'जा  रहा

 आरक्षित  बम  क्षेत्र

 449  5.  भरी  चिन्तामणि  जैना  :  क्‍या  प्रधान  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 देश  में  राज्यवार  आरक्षित  वन  क्षेत्र  कितना

 क्या  कुछ  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  न ेविशेषकर  उड़ीसा  राज्य  के  संदर्भ

 में  कुछ  आरक्षित  वन  क्षेत्र  में  कुछ  हैक्टेयर  भूमि  को  अनारक्षित  करने  का  अनुरोध  किया

 राज्यों|संघ  राज्य  क्षेत्रों  हारा  इस  प्रकार  अनारक्षित  करने  के  क्या  कारण  दिए

 गए

 आरक्षित  वन  क्षेत्र  को  अनारक्षित  करने  के  लिए  बया  कार्यवाही  की  गई  और

 (5)  कया  आरक्षित  वनों  में  वन  लगाने  के  अपने  प्रयासों  में  राज्य  सरका  रें/संघ  राज्य  क्षेत्र

 पीछे  रह  गए  यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वर्षाषरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वीर  एक  विवरण

 संलग्न  है  ।

 राज्य  सरकारें  जिनमें  उड़ोसा  सरकार  भी  शामिल  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  बन

 भूमि  जिसमें  आरक्षित  वन  भी  शामिल  गैर-वानिकी  प्रयोगों  के  लिए  परिवर्तित  किए  जाने

 के  संबंध  में  वन  1980  के  प्रावधानों  के  तहत  केन्द्र  सरकार  की  पुर्वानुमति
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 लेने  के  लिए  अपने  प्रस्ताव  भेजते  आमतौर  पर  विकास  परियोजनाओं  के  लिए  वन  भूमि  की

 आवश्यकता  होती  ऐसे  सभी  प्रस्तावों  की  केन्द्र  सरकार  द्वारा  जांच  की  जाती  है  तथा  संबंधित

 सरकारों  को  केन्द्र  सरकार  का  निर्णय  भेजा  जाता

 को  रफ्तार  को  महत्वपूर्ण  रूप  से  बढ़ाए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।  सातवीं

 पंरवर्षीय  पोजना  में  इसे  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 विवरण

 भारत  में  जारक्षित  बन  के  रूप  में  घोषित  क्षेत्र  (1980-81)

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  आरक्षित  वन  े

 1  2

 ],  राज्य  :
 ह

 भान्श्न  प्रदेश  4941.5

 असम  1707.4

 बिहार  505.1

 गुजरात  1276.9

 हरियाणा  22.4

 हिमाचल  प्रदेश  182.5

 जम्मू  व  कश्मीर  2103.7

 कर्नाटक  2800.0  -

 केरल  933.6

 मध्य  प्रदेश  |  8099  .5

 महाराष्ट्र  4283.6

 मणिपुर  137.7

 मेघालय  70,6

 नागालैंड  28.6
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 ्््ः  उड़ीसा

 ाओ  .

 25064.

 पंजाब  4.3

 राजस्थान  1262.0

 सिक्किम  244.0

 तमिलनाडु  1783.2

 त्रिपुरा  3865

 उत्तर  प्रदेश  3465.1

 पश्चिम  बंगाल  700.0

 374246

 सं  राज्य  क्षेत्र  :

 अण्डमान  व  निकोबार

 द्वीप  समूह  291.2

 अरुणाचल  प्रदेश  1183.0

 दांदर  व  नगर  हथेली  19.9

 दिल्ली
 —

 दमण  और  दीव  3.6

 मिजोरम  561.8

 कुल  20595...

 अखिल  भारत  :  39484.1

 ]
 कामभिक  मन्त्रालय  हारा  नियुक्त  जांच  प्रायोग

 4496.  श्री  सूल  लम्द  डागा  :  कया  प्रधान  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :
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 क्‍या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  उच्च  न्यायालय  के  एक  सेवा  निवृत्त  न्‍्वायाधीश  श्री  एस०

 के०  राय  की  अध्यक्षता  में  ।98।  से  एक  जांच  आयोग  बैठा  हुआ  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 कासिक  झोर  प्रशासनिक  सुधार  ध्रौर  लोक  शिकायत  तथा  पेंतान  मंत्रालय  तथा  संस्कृति

 विभाग  में  राज्य  मन्त्री  के०  पों०  सिह  :  हां  ।

 प्रारम्भ  में  उच्च  मद्रास  द्वारा  और  उसके  पश्चात्‌  सर्वोच्च  न्यायालय  द्वारा

 जारी  किए  गए  स्थान  आदेश  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आयोग  अपने  काये  की  प्रगति  नहीं  कर  सका

 सर्वोच्च  न्यायालय  आदेश  अभी  तक  लागू

 )
 हेकनपुर  में  सीमा  सुरक्षा  बल  की  स्मोक  यूनिटਂ

 4497.  श्री  सल  चन्द  डागा  :  क्या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  टेकनपुर  में  सीपा  सुरक्षा  बल  के  अन्तर्गत  स्मोक  यूनिट
 का  उत्पादन  लक्ष्य  पिछले  दस  वर्षों  से  वही  है  जबकि  इस  अवधि  के  दौरान  इस  यूनिट  का  खर्च  बढ़कर

 कहीं  अधिक  हो  गया

 ह

 यदि  तो  उत्पादन  में  गत्यावरोध  के  क्‍या  कारण  हैं  और  इस  ण्निट  में  अधिक  ब्यय

 होने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  इस  यूनिट  की  परिसंपत्तियाँ  प्रति  वर्ष  बढ़ती  जा  रही  हैं  और
 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 इस  यूनिट  के  लेखा  परीक्षण  की  क्‍या  प्रणाली  है  ?

 गृह  भसत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  रास  दुलारी  :  और  :  जी

 श्रीमान  ।  स्मोक  यूनिटਂ  को  1976  में  स्थापित  किया  उस  वर्ष  में  टी
 ० एस०  युद्ध  सामग्री

 के  5000  राउन्ड  का  उत्पादन  हुआ  ।  तब  से  इसके  उत्पादन  में  लगातार  वृद्धि  हुई  है  तथा  उत्पादन

 वर्ष  1984-85  में  इसने  63,000  टी०एस०  युद्ध  सामग्री  से  अधिक  का  स्तर  प्राप्त  कर  लिया  है  ।

 व्यय  में  बद्धि  भी  असाधारण  नहीं  है  तथा  यह  कर्मचारियों  को  तैनात  करने  सामान

 खरीदने  तथा  वेतन  भत्तों  के  तैवात  कमंचारियों  को  मंहगाई  भत्ते  तथा  अतिरिक्त  मंहगाई  भत्ते

 की  किश्तों  तथा  अन्तरिम  राहुत  का  भूगतान  करने  के  कारण  हुई  है  ।

 यूनिट  की  परिसम्पत्तियों  में  कोई  बेमेल  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।
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 यूनिट  का  लेखा-परीक्षण  आन्तरिक  तथा  बाहरी  दोनों  लेखा-परीक्षण  पार्टियों  द्वारा

 किया  जाता  बाहरी  लेखा-परीक्ष  ण  राजस्थान  की  लेखा-परीक्षण  पार्टी  द्वारा  किया

 जाता  है  ।

 आतंकवादी  और  विध्यन्सकारों  गतिविधियाँ  श्रधिनिषम  के  अन्तगंत

 व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  जाना

 4498,  श्री  चित्त  महाता  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  आतंकवादी  और

 विध्वन्तकारी  गतिविधियां  अधिनियम  के  अन्तगंत  देश  में  अब  तक  गिरफ्तार  किए  गए

 व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  दुलारी  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है

 और  सभा-पटल  पर  रख  दी

 |
 झाँतकवादो  ओर  जिघटनकारी  गतिविधियां  अधिनियम  के  अन्तग  त

 पकड़े  गए  बस  और  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्ति

 4499.  श्री  बिलास  मुल्तेमवार  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 आंतकवादी  और  विघटनकारी  गतिविधियां  अधिनियम  को  लागू  किए

 जाने  के  बाद  क्रितने  बम  पकड़े  गए  और

 इस  संबंध  में  अब  तक  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  हैं  और  उनके  विरुद्ध  क्या

 कार्यवाही  की  गई  हैं  ?

 ग॒  हु  सन्त्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  रास  बुलारी  और  :  सूचना  एकत्र

 की  जा  रही  है  ओर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 काले  मुग

 4500.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  गया  प्रधान  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  काले  मृग्गों  की  नस्ल  लुप्तप्राय  हो  रही

 क्‍या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  आया  है  कि  लगभग  600  काले  मृग  उड़ीसा  के  गनन्‍जम

 जिले  में  बुगुडा  केम  में  खुले  में  घूम  रहे  और
 ह

 यदि  तो  क्या  सरकार  उस  क्षेत्र  में  एक  उद्यान  अथवा  अभयारण्य  स्थापित  कश्के  इन

 शस्लों  की  रक्षा  करने  के  लिए  कदम  उठायेगी  ?
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 ६.  पर्यावरण  झोर  बन  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्जी  वीर  :  हां  ।

 और  :  उड़ीसा  राज्य  सरकार  के  अनुसार  गंजम  जिले  में  काले  मुगों  की  पूरी
 तरह  रक्षा  की  जा  रही  है  तथा  उनकी  संख्या  में  वृद्धि  हुई  इस  जिले  में  काले  मृगों  के  संरक्षण  के

 लिए  आश्रय-स्थल  की  स्थापना  करने  के  लिए  भेटनोई  के  नजदीक  एक  स्थान  का  पता  लगाया

 गया  है  :

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  में  सेवा  का  स्तर

 4501.  श्री  सो०  माधव  रेड्डो  :  क्‍या  पर्यटन  और  मागर  विभानम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 )  क्‍या  उन्हें  पता  है  कि  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  में  मेंवा  स्तर  बहुत
 गिर  गया

 (@)  यदि  तो  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  ग्राहकों  द्वारा  की  गई  शिकायतों  का  होटल-बार
 तथा  रेस्टो  रेंट-वार  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  द्वारा  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 पर्यटन  ओर  नागर  विभानन  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्जरो  प्रशोक  :  से  :

 नहीं  ।  आई०टी०्डी०सी०  द्वोटलों  द्वारा  प्रदान  कौ  जाने  दाली  सेवा  की  क्वालिटी  अपेक्षित

 स्‍तर  की  वातानुकूलत  का  रुक  सेवा  में  टेलीफोन  सुविधाओं  और

 चरियों  के  व्यवह।र  आदि  के  बारे  में  आई०टी०डी०सी०  को  यदा-कदा  शिकायतें  मिलती  रहूर्त  हैं  ।

 इन  सभी  शिकायतों  पर  गम्भीरतापूवेक  ध्यान  दिया  जाता  है  और  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के

 प्रबन्धकों  तथा  सरकार  द्वारा  उन  पर  मुस्तंदी  के  साथ  उपचारात्मक  कारंबाई  की  जाती

 परदिणम  बंगाल  में  पक्षी  प्रस्यारध्य  जिकसित  करने  के  लिए  कदस

 4502.  श्रोमती  फूल  रेणु  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  पक्षी  अभयारण्य  विकसित  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाया  गया

 ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ...  पर्यावरण  झोर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  बोर  :  और  :  पश्चिम

 बंगाल  में  कोई  पक्षी  आश्रय-स्थल  नहीं  है  ।  अब  तक  कि  ऐसे  क्षेत्र  को  जहां  पक्षी  भाश्रय-स्थल  की

 स्‍्वापभा  की  हैं  केन्द्र  सरकार  को  हस्तांतरित  नहीं  कर  दिया  जाता  अथवा  उसे  पढूटे  पर  नहीं  दे

 दिया  जाता  है  तब  तक  केन्द्र  सरकार  के  पात्र  आश्रय-स्पलों  तथा  राष्ट्रीय  उद्यानों  को  स्थयं  स्थापित
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 करने  की  शक्षितयां  प्राप्त  नहीं  और  संबंधित  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  वन्य  प्राणी

 1972  के  प्रावधानों  के  अन्तर्गत  आश्नय-स्थलों  की  स्थापना  की  जाती

 राजधानी  में  हिसा  तथा  प्रपराधिक  गतिविधियों  पर  नियंत्रण

 4503.  श्री  एस०एम०भद्टम  :  क्या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  दिल्‍ली  में  बढ़ती  हुई  हिंसा  तथा  अपराधिक  और  समाज  विरोधी

 गतिविधियों  पर  प्रभावी  ढंग  से  नियन्त्रण  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए

 कया  इस  प्रयोजन  के  लिए  उनका  विचार  दिल्‍ली  में  कानून  की  रक्षा  करने  बाले  तथा

 व्यवस्था  बनाये  रखने  वाले  अधिकारियों  की  एक  बैठक  बुलाने  का  और

 यदि  तो  कब  ?

 उछोग  झोर  कम्पनो  कारये  संत्रालय  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भोहस्मद
 अपराधी  को  रोकने  और  नागरिकों  के  मन  में  सुरक्षा  की  भावना  उत्पन्न  करने  के  लिए

 दिल्‍ली  पुलिस  द्वारा  उठाए  गए  कुछ  महत्त्वपूर्ण  कदम  इस  प्रकार  हैं  :

 1.  पुलिस  सतकता  में  वृद्धि  ।

 2,  वाकी-टाकी  सैटों  और  वायरलैस  युक्त  मोटर-साईकलों  सहित  सशस्त्र  गश्त  समेत  गहन

 पैदल  तथा  चलती  फिरती  गश्त  ।

 3.  समाज  विरोधी  तत्वों  और  अपराधियों  का  पता  लगाने  के  यिए  होटलों  तथा  गेस्ट

 हाऊसों  की  नियमित  रूप  से  गहन  जांच-पड़ताल  ।

 4.  सिनेमा  हालों  ओर  मनोरंजन  के  अन्य  स्थानों  में  थैले  तथा  दस्ती  थले  आदि  न  ले  जाने

 के  लिए  जारी  किए  गए  आदेश  ।

 ,  समाज  विरोधी  तत्वों  और  अपराधियों  को  पकड़ने  के  लिए  पडौप्ती  राज्यों  से  आने  वाली

 बसों  और  कारों  की  जांच  करने  के  लिए  कुछ  सामरिक  महत्व  के  स्थानों  और  सीमाओं

 पर  पुलिस  टुकड़ियां  तैनात  करना  |

 व

 6.  बदमाशों  और  अपराधियों  के  विरुद्ध  दंड  प्रक्रिया  साहुता  की  सामान्य  निवारक  ध्वाराओं

 के  आधीन  कार  वाई  ।

 ,  आसूचना  में  वृद्धि  करके  लुटेरों  और  अन्य  बदमाशों  को  पता  लगाने  के  लिए

 जिलों  के  विशेष  दस्‍्त्तों  द्वारा  लगातार  अभियान  ।
 च्च्

 ७.  अपराध  करने  में  अन्त््रस्त  व्यक्तियों  का  पता  लगाने  के  लिए  बहनों  की  आकस्मिक

 जाँच  ।
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 9.  ज्ञात  अपराधियों  पर  निगरानी  कड़ी  करना  |

 10.  ठीकरी  पहरे  का  आयोजन  और  स्थानीय  निवासियों  तथा  निजी  चोकीदारों  द्वारा  पुलिस

 सश्त  और  टुकड़ियों  के सहयोग  से  गश्त  लगाना  ।

 11.  निष्कासन  कार  वाईयों  को  तेज  करना  और  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम  के  अधीन

 अपराधियों  के  विरुद्ध  कार  वाई  करना  ।

 12.  पड़ोसी  राज्यों  के  पुलिस  अधिकारियों  के  साथ  अन्तर-जिला  बैठकें  ।

 13,  पुलिस  की  शीघ्र  कारंवाई  और  भागते  हुए  अपराधियों  तथा  वाहनों  को  रोकने  के  लिए

 एक  आकस्मिक  योजना  तैथार  की  गई

 तथा  :  जब  की  आवश्यक  होता  है  ऐसी  बेठकें  आयोजित  की  जाती  हैं  ।

 ]
 बन  क्षेत्रों  क ेनए  सानचित्र  तेथार  करना

 4504.  श्री  महेसा  सिह  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पुराने  मानचित्रों  में  देश  के  एक  बड़े  भाग  में  विरान  और  पेडरहित  क्षेत्रों  को  वन

 क्षेत्र  के रूप  में  दिखाया  गया  जिसके  कारण  रेलब्रे  लाइन  पाव  ट्रांससीशन  लाइन  बिछ/ने  अथवा
 उस  क्षेत्र

 के  कोई  विकास  कार्य  करने  हेतु  केन्द्र  सरकार  से  अनुमति  प्राप्त  करने  में  असाधारण  विलम्ब

 होता  है
 और  इन  कारणों  से  इस  भूमि  के  कृषि  योग्य  होने  के  बावजूद  इसे  मूल  आदिवासी  लोगों

 को  नहीं  दिया  जा  और
 |

 क्या  सरकार  का  विचार  वन  क्षेत्रों  के  नये  मानचित्र  तैयार  करने  का  है  ?

 पर्यावरण  झ्ोर  वन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोर  :  वन

 नियम  1980  के  अन्तर्गत  भारत  सरकार  की  पूर्नानुमति  के  बिना  वन  क्षेत्र  को  गैर-वानिकी  कार्यों  के

 लिए  परिवर्तित  नहीं  किया  जा  सकता  ।  बन  संबंधी  मानचित्रों  में  अधिसूचित  वन  क्षेत्रों  को  चित्रित

 किया  गया  केवल  इसी  तथ्य  के  आधार  पर  कि  किसी  क्षेत्र  में  पर्याप्त  मात्रा  में  ब॒क्ष  नहीं  लगे

 उक्त  क्षेत्र  को  वन  अधिनियम  से  अलग  नहीं  रखा  जा  सकता  ।

 ]  .

 दक्षिण  अफ्रीका  सरकार  को  रंग  भेद  सौति  को  समाप्त  करने  के  लिए

 नए  सिरे  से  उठाए  गए  कदम

 4505.  भी  बिम्तासणि  पणिप्रहो  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  भारत  में  गुटनिरपेक्ष  आन्दोलन  के  चेयरनैन  के  रूप  में  दक्षिण  अफ्रीका  सरकार
 की  रंग  भेद  नीति  को  समाप्त  करने  के  लिए  कोई  नए  कदम  उठाए  और

 यदि  तो  दत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुझोंद  आलम  :  और  :  मामला  पहले
 से  ही  संयुक्त  राष्ट्र  के  विचाराधीन  है  और  भारत  प्‌ृथग्वासन  को  समाप्त  करने  के  प्रयासों  में  इसे

 निरन्तर  उठाता  रहेगा  ।

 जविदव  अंक  को  सहायता  से  केरल  में  सामाजिक  वामिकी  योजना

 4506,  श्री  यम्पन  थामत  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  बंक  की  सहायता  से  सामाजिक  वानिकी  की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  उस  योजना  के  अन्तर्गत  किसी  भूमि  को  लिया  गया

 यदि  तो  केरल  राज्य  में  उक्त  योजना  के  अन्तर्गत  कितनी  भूमि  को  लिया  गया

 पर्यावरण  झौर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  थीर  :  हां  ।

 से  :  केरल  में  59  91  करोड़  रुपए  की  कुल  लागत  से  एक  सामाजिक  व।निकी

 परियोजना  क्रियान्वित  की  जा  रही  है  जिसे  1984-85  से  1989-90  तक  की  अवधि  में  चरणबद्ध

 रूप  से  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  परियोजना  में  13,000  हैक्टार  क्षेत्र  में  फैले  अवक्रमित  वनों

 का  सुधार  1,100  हैक्टार  क्षेत्र  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  वन  खण्ड  2,000  हैक्टार  क्षेत्र  भें

 वन  पट्टियां  तैधार  करने  तथा  69,200  हैक्टार  क्षेत्र  में  फार्म  वानिकी  लगाने  पर  जोर  दिया  गया

 1984-85  तक  परियोजना  के  अन्तगंत  7,882  हैक्टार  क्षेत्र  लाया  जा  चुका  है  ।

 केरल  में  वातित  जल  बनाने  वाले  कारखाने  के  निर्माण  के  लिए  भूमि

 4507.  श्री  थम्पम  थासस  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  वातित  जल  बनाने  वाले  कारखाने  के  निर्माण  के  लिए  केरल  के  त्रिवेन्द्रम

 जिले  में  वन  पोन्‍्नुन्डिडा  में  लगभग  50  मीटर  भूमिदी

 क्‍या  इसके  लिये  वनों  को  काट  कर  बिजली  का  विशेष  कनेक्शन  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (3)  यह  वन  भूमि  किन  निथमों  और  शर्तों  के  अन्तर्गत  साफ  की  गई  और  कारखाने  के

 निर्माण  के  लिये  दी  गई  ?
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 पर्यावरण  झोर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  बोर  :  से  :  केन्द्र  सरकार

 को  उबत  उद्देश्य  के  लिए  बन  भूमि  को  परिवर्तित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 गुट-निरपेक्ष  आन्वोसन  सम्मेलन  पर  हुआ  व्यध

 4508,  श्री  अययपू  रेड्डी  :  क्‍या  जिदेदा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करमे  कि  :

 केन्द्र  सरकार  ने  दिल्‍ली  में  गुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  का  सम्मेलन  आयोजित  करने  के

 लिये  कितनी  धनराशि  व्यय  की  ;

 क्‍या  गुटनिरपेक्ष  आन्दोलन  देशों  के  दिल्ली  सम्मेज़न  पर  हुए  व्यय  में  गुट-निरपेक्ष
 आन्दोलन  के  अन्य  देशों  ने  भी  अंशदान  किया

 मृट-निरपेक्ष  भानदोलन  के  लिये  केन्द्र  सरकार  द्वारा  प्रतिवर्ष  कितनी  धन  राशि  का

 अंशदान  किया  और

 क्या  गुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  का  मुख्यालय  विल्ली  में  स्थापपित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 विदेधा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  खाद  भ्रालस  :  गुट-निरपेक्ष  देशों  के  नई

 दिल्‍ली  शिखर  सम्मेलन  पर  27.44  करोड़  रुपये  करोड़  चवालीस  लाख  का  खर्च

 आया  जिममें  5  65  करोड़  रुपये  करोड़  पैंसठ  लाख  की  विदेशी  मुद्रा  भी  शामिल

 नहीं  ।

 गुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  का  कोई  स्थायी  सचिवालय  अथवा  नियमित  बजट  नहीं  है  ।

 शूट-निरपेक्ष  आन्दोलन  के  अध्यक्ष  के  रूप  में  भारत  के  जिम्मे  जो  नेमी  समारोह  वे  सामास्यतः

 विदेश  स्थित  भारतीय  मिशनों  के  माध्यम  से  आयोजित  किए  जाते  हैं  और  इन  पर  आने  वाले  खर्च

 का  उल्लेख  उनके  बजट  में  कर  दिया  जाता

 आन्दोलन  के  भ्षमक्ष  ऐसा  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 एयर  इण्डिया  जम्बो  जेट  बुधंटना  में  मरने  बाले  वावा

 न  किये  गए  दाबों  का  अग्तिस  संस्कार

 4509.  और  कसल  नाथ  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  बिसानन  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे

 किः

 क्‍या  यह  सच  है  कि  एयर  इंडिया  जम्बों  जैट  दुर्घटना  में  मरने  वाले  अनेक

 अ्यकितियों  के  शवों  का  जिन्हें  पहचाना  नहीं  जा  सका  था  का  एक  साथ  अंतिम  संस्कार  6

 1985  को  कर  दिया  गया  ओर
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 यदि  तो  भारत  का  प्रतिनिधित्व  किसने  किया  था  और  भारत  के  आलावा  अन्य

 किन  देशों  ने  अन्तिम  संस्कार  में  प्रतिनिधित्व  किया  था  ?

 पर्यटन  और  नागर  विसानन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  अशोक  :  एयर

 इण्डिया  जम्बो  जैट  दुघंटता  में  मुत  व्यक्तियों  का  6-8-85  को  कारक  में  सामूहिक  रूप  से

 अन्तिम  संस्कार  नहीं  किया  गया  था  क्योंकि  अन्तिम  संस्कार  से  पूर्व  सभी  शवों  की  पहचान  हो  गई

 थी  ।  कार्क  के  चैपल  में  सामूहिक  प्रार्थना  को  गई

 सामूहिक  प्रार्थना  में  भारत  का  प्रतिनिधित्व  पर्यटन  और  नागर  विमानन  राज्य  मंत्री

 ने  हस  प्रार्थना  में  कनाडा  और  आयरलैंड  के  मंत्रियों  ने  अपने-अपने  देशों  का  प्रतिनिधित्व

 किया  ।

 कमा  सरकार  के  कर्मचारियों  से  सम्दन्धित  मामलों  पर  हुए  समभोते

 4510,  भरी  भ्रानन्व  सिंह  :  क्या  प्रधान  सन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 चौथे  वेतन  आयोग  की  नियुक्त  के  बाद  संयुक्त  सलाहकार  तंत्र  की  बैठकों  में  सरकारी

 कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  और  सरकारी  अधिकारियों  के  बीच  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  से

 सम्बन्धित  जित  मामलों  पर  समझौते  हुये  हैं  उनका  ब्यौरा  क्या

 एसे  समझौतों  की  संख्या  और  ब्यौरे  क्या  हैं  जो  सरकार  को  निर्देशित  किये  गये  और

 उनका  ब्योरा  क्या  है  और  अब  तक  कितने  मामलों  के  समझौोतों  को  लागू  किया  और

 संयुक्त  सलाहकार  तंत्र  द्वारा  दोथे  वेतन  आयोग  को  कितने  मामले  निर्देशित  किये

 गये  हैं  और  उनका  ब्यौरा  क्या

 कासिक  और  प्रशासनिक  सुधार  और  लोक  शिकायत  तथा  पेंद्ान  संत्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  क०  पी०  सिह  देव  )  :  और  :
 चतुर्थ  वेतन

 आयोग

 की  स्थापना  के  बाद  संयुक्त  परामर्श  तंत्र  की  राष्ट्रीय  परिषद्‌  के
 जिन  लंबित  मामलों/मदों  पर

 लारी  पक्ष  के  प्रतिनिधियों  और  सरकारी  पक्ष  के  बीच  समझौता  हुआ  उन्हें  संलग्न  विवरण-एक  में

 दर्शाया  गया  जहां  कहीं  भी  आवश्यक  हुआ  है  उपयुक्त  आदेश  पहले  ही  जारी  कर
 दिए

 गए  हैं

 अथवा  किए  जा  रहे  विभागीय  परिषदों  और  कार्यालय  परिषदों  के  बीच  हुए  सैकड़ों  समझौतों

 की  संख्या  से  सम्बन्धित  सूचना  केन्द्रीयक्रत  रूप  में  नहीं  रखी  जाती  है  ।

 विवरण-दो  संलग्त  हैं  ।

 विवरण--एक

 1.  डाक  व  तार  की  समस्याएं  ।

 2.  5  दिन  का  सप्ताह  ।
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 अन्‍न्‍न्‍-वन्‍क

 .  अनुच्छेद  311  का  संशोधन--दूसरे  कारण  बताओ  नोटिस  का  वापिस  लिया  जाता  ।

 4.  स्वैच्छया  सेवानिवृत्त  होने  वाले  व्यक्तियों  को  पुरी  पेंशन  के  लिए  अनुरोध  ।

 5.  सेवा  प्रें  ब्यवधान--मूल  नियमों  के  नियम  17  का  संशोधन  ।

 6.  केन्द्रीय  स्रविल  सेवा  नियमावली  का  संशोधन  ।

 7.  गोपनीय  रिपोर्ट  ।
 हैं

 8

 9

 प्र

 .  सीधी  भर्ती  और  पदोन्‍नत  अधिकारियों  की  सापंक्ष  वरिष्ठता  ।

 «  प्रोत्साहन  वेतन-वृद्धि  योजना  को  बहाल  करना  ।

 10.  भ्विष्व  निधि  से  अग्निम  मंजूर  फरने  को  उदार

 11.  पदोन्‍नत  व्यक्तियों  के  मामले  में  1-1-1973  के  बाद  की  किसी  तारीख  से  संशोधित

 वेतनमान  में  वेतन  निर्धारित  करने  क ेलिए  विकल्प  ।

 12.  (i)  समूह  और  संवर्गों  में चयन  ग्रेड  लागू  और

 (7४)  समूह  क्रमंचारियों  के  लिए  चयन  ग्रेड  |

 13.  औद्योगिक  शहरों  में  आवास  तथा  सुविधाएं  ।

 14.  शिलांग  में  तैनात  कमंचारियों  के  लिए  शीतकालीन  भत्ते  में  बढ़ोत्तरी  ।

 15.  आशुलिपि  टंकक  के  संशोधित  वेतनमान  में  वेतन  का  विसंगतिपूर्ण  निर्धारण  ।

 16,  बैर-सबिवालयी  कार्यालयों  में  उच्चश्रेणी  लिपिकों  के  लिए  विशेष  वेतन  का  गिना

 जाना  ।

 17.  गोपनीय  रिपोर्टों  में  इस  आशय  की  प्रविष्टि  कि जिस  अधिकारी  की  रिषोर्ट  लिखी  गई

 यह  पदोन्नति  के  लिए  अभी  उप्युक्त  नहीं  है  ।

 18.  चतुर्थ  श्रेणी  कमंचारियों  के  लिए  हिन्दी  सीखने  पर  प्रोत्साहन  देना  ।

 19.  परिवार  नियोजन  के  लिए  प्रोत्साहन  ।

 20.  राज्य  सरकारों  में  खपाए  गए  केन्द्रीय  त्रकारी  कमंचारियों  के  लिए  आनुपातिक

 निवृत्ति  प्रमुविधायें  देना  ।

 21.  विवाचन  बोर्ड  के  निष्कर्ोों  के  आधार  पर  भारत  सरकार  के  सभी  कार्यालयों  में

 डफ्ट्समैन  [[  और  1  के  वेतनमान  का  संशोधन  ।

 22.  नगर  प्रतिपूर्ति  भत्ता  और  असम  प्रतिपुति  भत्ता  प्रदान  किया  जाना  |

 23.  मणिपुर  के  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  के  लिए  विज्ेष  प्रतिपूति  भत्ते  का  भुगतान  ।

 24.  तवांक  में  मकान  किराया  भत्ते  और  नगर  प्रतिपूर्ति  भत्ते  में  बढ़ोतरी  ।

 25.  बाल  शैक्षिक
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 26.  भारतीय  पेंशन  1971  के  खण्ड  12  में  यह  व्यवस्था  करते  हुए  संशोधन
 करना  कि  केन्द्रीय  सरकार  पेंशनभोगियों  में  से  किसी  की  मृत्यु  हो  जाने  के  कारण

 जीवन-भर  की  पेशन  की  अवितरित  बकाया  के  संबन्ध  में  नामांकन  किया

 27.  ऐसोसिएशनों  के  कार्यालयों  के  निर्माण  के  लिए  भूमि  का  आवंटन  करना  ।

 28.  कल्थाणकारी  उपाय  ।

 29.  आकस्मिक  श्रमिकों  के  बारे  में  डाक  व  तार  विभाग  द्वारा  राध्ट्रीय  परिषद्‌  के  अध्यक्ष

 के  निदेश  का  अनुपालन  न  किया  जाना  ।

 30.  अपनी  तैनाती  के  स्थान  पर  अपना  मकान  रखने  वाले  सरकारी  कर्मचारियों  से  वधुल

 की  गई  किराए  की  अधिरू  राशि  की  वापसी  ।

 विवरण-वो

 1.  वेतन  समानता  ।

 »  उपदान  का  भुगतान  ।

 ,  मकान  किराए  भत्ते  तथा  नगर  प्रतिपूर्ति  भत्त  की  दरों  में  संशोधन  ।

 4.  सेवानिवृत्ति  से  पूर्व  पेंशन  तथा  सेवा  की  शर्ते  ।

 5.  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  का  वेतनमान  ।

 की

 ww

 6.  सवारी  भत्ता  ।

 7.  पहाड़ी  इलाकों  में  स्वीकाये  मकान  किराए  भत्ते  में  बढ़ोतरी  ।

 8.  कुटुग्ब  पेंशन  1964  में  वृद्धि  ।

 ग्रुप  से  प्रूप  में  पदोन्‍्तति  के  समय  प्रधिकारियों  को

 झधिसान  वेना

 4511.  क्री  मूलखत्द  डागा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  तीसरे  वेतन  आयोग  ने  प्रूप  से  ग्रुप  में  पदोन्नति  के  समय

 अधिकारियों  को  अधिमान  देने  की  सिफारिश  की  थी  जिसे  सरकार  1974  में  पहले  ही  स्वीकार

 कर  चुकी

 यदि  तो  क्‍या  अधिमान  देने  के  उसी  मामले  को  1984  में  चौथे  वेतन  आयोग  को

 फिर  से  भेजा  गया  हैं  ;  और

 पिछली  सरकार  और  तीसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  किए  बिना

 1984  में  इस  मामले  को  फिर  से  उठाने  का  क्या  ओचित्य
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 कारसिक  और  प्रशासनिक  सुध।र  झोर  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  शाज्य  मंत्री  के०पी०  सिह  :  हां  ।

 और  :  यद्यपि  तृतीय  वेतन  आयोग  को  सिफारिशें  सिद्धान्त  रूप  में  स्वीकार  कर

 ली  गई  थी  फिर  भी  तरजोह  दिए  जाने  के  लिए  वास्तविक  पद्धति  का  निर्णय  अलग-अलग  विभागों

 द्वारा  किया  जाता  था  ।  इस  उद्दं  श्य  से  कि  इन  मुद्दों  को  लेकर  सभी  सेवाओं  का  रवेया

 सा  इस  मामले  पर  इस  मंत्रालय  द्वारा  विचार  किया  गया  था  |  तरजीहू  दिए  जाने  के  पीछे  जो

 उद्देश्य  निहित  है  उसे  प्राप्त  करने  की  दृष्टि  से  विभिस्त  विकल्पों  की  जांच  की  गई  चू  कि  कुछ
 विकल्प  नये  वेतन  आयोग  अर्थात्‌  चतुर्थ  वेतन  आयोग  द्वारा  जांच  किए  जा  रहे  मामलों  के  अन्तर्गत

 आते  हैं  इसलिए  स्थिति  की  विस्तृत  जानकारी  देने  वाला  एक  पेपर  1984  में  आयोग  को

 भेज  दिया  गया

 वूरसंचार  पारक्षण  प्रणाली  विकास  हेतु  केन्द्र  की  स्थापना

 4512.  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  प्रधान  संत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्वदेशी  क्षमताओं  को  सुदृढ़  करने  की  दृष्टि  से  दूरसंचार  पारेषण  प्रणाली  के

 विकास  हेतु  कोई  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  कब  कार्यान्वित  किया  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 विज्ञान  शोर  प्रोद्योगिकी  संत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  ध्वतरिक्ष  और
 इलेक्ट्र।लिकी  विभागों  में  राज्य  मन्‍्त्री  बो०  :  सरकार  इस  सम्बन्ध  में
 प्रस्ताव  तैयार  कर  रही  है  ।

 और  :  प्रस्ताव  तैयार  हो  जाने  और  सरकार  द्वारा  उसे  अनुमोदित  करने  के  बाद

 ही  इसका  कार्यान्वयन  करने  और  इस  दिशा  में  कायंवाई  करने  का  प्रश्न  उठेगा  ।

 पेंशन  प्राप्तकर्ताश्रों  को  महंगाई  भत्ता  दिया  जाना

 4513,  श्री  इम्राहीस  सुलेमान  सेट  :  क्या  प्रधान  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  ;

 कया  इस  समय  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यरत  कम॑चारियों  तथा  पेंशन  पाने  वालों  को

 महंगाई  भत्ता  देने  के  बारे  में  आदेश  जारी  करने  में  समय  का  काफी  अंतर  रहता

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 सेवारत  कर्मचारियों  और  पेंशन  प्राप्त  करने  वाले  कर्मचारियों  के  लिए  महंगाई  भत्ते
 की  1985  की  किस्त  के  भुगतान  के  आदेश  किस-किस  तारीज  को  जारी  किये  और
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 क्या  वे  पेंशन  प्राप्तकर्ता  को  1985  वाली  किस्त  देने  के  संबंध  में  जारी
 किये  गये  आदेशों  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखेंगे  ?

 कामिक  शोर  प्रशासनिक  सुधार  और  .  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  के०  पो०  सिह  :  से  :  कार्यरत  केन्द्रीय
 सरकारी  कर्मचारियों  और  पेंशनभोगियों  को  अतिरिक्त  महंगाई  भत्ता  दिए  जाने  से  संबंधित  आदेशों
 के  जारी  करने  में  समयान्तर  रहा  करता  ऐसा  इस  कारण  होता  है  कि

 कार्यरत  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  से  संबंधित  आदेशों  को  मानक  परिचालन  सूची  में  दर्ज  सभी

 मंत्रालयों  और  विभागों  इत्यादि  को  परिचालित  किया  जाता  फिर  भी  पेंगनभोगियों  से  सबंधित

 कादेशों  को मानक  परिचालन  सूची  में  दर्ज  मंत्रालयों/विभागों  को  भेजने  के  ये  आदेश  सभी
 राज्य  संघ  शासित  क्षेत्रों  तथा  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  भी  भेजने  होते  पेंशनभोगियों  से
 संबंधित  आदेशों  की  प्रतियां  जिन्हें  बैंकों  को  भेजना  होता  है  लगभग  50,000  होती  इतनी  बड़ी
 मांग  को  पूरा  करने  के  इन  आदेशों  को  विवश  होकर  मुद्रित  कराना  पड़ता  है  जिसमें  कुछ  समय
 लग  जाता  है  ।

 2.  कार्यरत  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  को  1-1-1985  से  अतिरिक्त  महंगाई  भत्ता  मंजूर
 करने  से  सबंधित  आदेश  30  1985  को  जारी  किए  गए  इसी  सेवानिवत्ति

 प्रसुविधाओं  के  प्रयोजनाथं  अतिरिक्त  महंगाई  भत्ते  के  एक  भाग  को  वेतन  के  रूप  में  माने  जाने  से
 संबंधित  निर्णय  30  1985  को  भेजा  गया  फिर  30  1५85  को  इन  आदेशों

 को  जारी  करने  के  तत्काल  उन  आदेशों  में  एक  संशोधन  कर  दिया  गया  था  और  संशोधित

 आदेश  21  1985  को  जारी  कर  दिए  गए  संशोधित  अनुदेशों  में  यह  व्यवस्था  है  कि

 सिविल  सेवा  1972  के  नियम  34  के  अन्तर्गत  औसत  परिलब्धियों

 के  प्रयोजन  से  568  के  औसत  सूचकांक  तक  के  महंगाई  भत्ते  अतिरिक्त  महंगाई  भत्ते  तदर्थ  महंगाई
 भत्ते  को  जिन  तारीखों  से  इन्हें  मंजूर  किया  गया  था  उन  तारीखों  से  महंगाई  वेतन  के  रूप  में  माना

 जाएगाਂ  ।  इसके  अतिरिक्त  यह  निर्णय  भी  लिया  गया  था  कि  महंगाई  वेतन  की  जिस  प्रसुविधा  का

 उल्लेख  ऊपर  किया  गया  है  वह  प्रसुविधा  31-3-1985  को  अथवा  उसके  पश्चात्‌  सेवानिवृत्त  होने
 वाले  सभी  केन्द्रीय  कमंचारियों  को  पेंशन/सेवा  उपदान  और  मृत्यु  एवं  सेवानिवृत्ति  उपदान  के  लिए

 ही  प्रदान  कर  दी  चूंकि  संशोधित  प्रादेशों  का  31-3-1985  को  अथवा  उसके  बाद

 सेवानिवृत्ति  हुए  पेंशनभोगियों  की  राहत  पर  प्रभाव  पड़ता  है  पेंशनभोगियों  को  अतिरिक्त

 महंगाई  भत्ता  देने  से  संबंधित  आदेशों  को  जारी  करने  के  लिए  21  1985  के  बाद  ही  कारंवाई

 की  जा  सकी  ओर  उन्हें  18  1985  को  जारी  कर  दिया  गया  ।

 3.  उपर्युक्त  आदेशों  की  प्रतियां  सदन  के  पुस्तकालय  में  रख  दी  गई

 सेदेलाइंट  रिलरोड  सेंसिंग  तकनीकों  का  उपयोग

 4514.  क्री  कें०  प्रधानों  :  क्या  प्रधान  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  ने  आपदाओं  की  भविष्यवाणी  करने  और  क्रुधि  उत्पादन  के  प्रबन्ध  और

 उसकी  निगरानी  के  लिए  उपग्रह  रिमोट  सेंसिग  तकनीकी  का  प्रयोग  करने  के  लिए  कदम  उठाए

 यदि  तो  किस-किन  विशिष्ट  क्षेत्रों  में  उपग्रह  रिमोट  सेंसिंग  तकनीकी  उपयोग  में

 लाए  गये  ओर

 इस  संबंध  में  सरकार  के  भावी  कार्यक्रम  का  क्या  ब्यौरा  है  ?

 बिजशञान  ओर  प्रोद्योगिकों  मन्‍्त्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  प्रन्तरिक्ष  भौर

 इलंबट्रॉनिकी  विभागों  में  राज्य  मसत्री  शिवराज  बी०  :  और  :  हां  ।

 चक्रवातों  के  जीवन-चक्र  को  सूखे  की  सम्भाव्य  भविष्यवाणी  करने  की  दृष्टि  से  सूखे  की

 अवस्थाओं  का  मानीटरन  बाढ़  ग्रस्त  क्षेत्रों  तथा  बाढ़ों  द्वारा  प्रभावित  हो  सकने  वाले  सम्भाव्य

 क्षेत्रों  क ेसाथ-स।थ  लवणता  इत्यादि  के  कारण  क्षत्तिग्रंस्त  होने  वाले  क्षेत्रों  कें

 चित्रण  के  लिए  सुदूर  संवेदन  तकनीकों  के  उपयोगों  के  लिए  कदम  उठाए  गए  इसके  इन
 तकनीकों  का  प्रयोग  प्रायोगिक  और  अनुसंधान  के  आधार  पर  कपास  इत्यांदिं  जैसी
 फसलों  के  उत्पादन  का  मुल्यांकन  करने  वाली  परियोजनाओं  के  लिए  किया  जाता  है  ।  इसके

 वन  और  वनस्पति  के  निम्नीकरण  तथा  इनके  अन्तर्गत  आवृत्त  क्षेत्रों  में  कमी  का  पता  लगाने  के  लिए
 उपग्रह  आंकड़ों  का  उपयोग  करते  हुए  आवर्धिक  रूप  में  इनके  मानीटरन  के  प्रचालनीकरण  का  भी

 प्रयास  किया  जा  रहा  आपदा  की  भविष्यवाणी  के  लिए  तथा  कृषि  उत्पादन  के  प्रब॑न्ध  एवं
 मानीटरन  के  लिए  इन  तकनीकों  का  उपयोग  करते  हुए  विधितन्त्रों  के  स्थिरीकरंण  के  लिए  तथा

 मॉडलों  के  विकास  के  लिए  इन  जटिल  बहुविज्ञानीय  अध्ययनों  में  से  कई  को  कुछ  क्षेत्रों  में  तंथा  कुछ
 समय  तक  दोहराना  जल  मृदा  इत्यादि  से  संबंधित

 ऐसे  अन्य  कई  क्षेत्र  जिनमें  सुदूर  संबदत  तकनीक  का  उपयोग  किया  गया  हैं  तथा  कई  परीक्षणों

 की  भी  योजना  बनाई  जा  रही  है  ।
 ह

 उपग्रह  आधारित  सुदूर  संवेदन  तकतीक  द्वारा  अदा  की  जाने  वाली  महत्वपूर्ण  भूमिका
 को  स्वीकार  करते  हुए  सरकार  ने  पहले  ही  आई०आर०एस०  परियोजना  स्वीकृत  कर  की  है  ।
 प्रथम  आई०आर०एस०  उपग्रह  आर०एस०  अब  विकासाधीन  है  तथा  इसके
 1986  में  छोड़े  जाने  की  सम्भावना  आई०आर०एस०  उपयोग  के  लिए  एक  विस्तृत  कार्यक्रम
 भी  तैयार  किया  गया  सरकार  के  अन्य  भावी  कायंत्रमों  में  सम्पूर्ण  देश  में  चरणबद्ध  रूप  में

 आंकड़ा  संकलन  प्लेटफार्मों  की  स्थापना  और  उपग्रहों  के  माध्यम  से  वास्तविक  काल  में  आंकड़े  प्राप्त

 राष्ट्रीय  प्राकृतिक  संसाधन  प्रथन्ध  प्रणाली  की  फिलहाल  पांच  भिम्न-भिन्‍न  स्थानों

 में  क्षेत्रीय  सुदूर  संवेदन  सेवा  केन्द्रों  की  स्थापता  करना  शामिल  विविध  संस,घधनों  के  उपयोगों  के

 लिए  विविध  विदेशी  सुदूर  संवेदन  उपग्रहों  और  मौसमविज्ञानीय  उपग्रहों  से  प्राप्त  आंकड़ों  के  उपयोग

 की  भी  योजनाएं  बनाई  जा  रही  इसके  साथ  उपग्रह  आंकड़ों  का  उपयोग  करते  हुए  सूखा
 मानीटरन  के  लिएं  अन्वेषण  फसल  की  पैदावार  के  लिए  फसल  की  भविष्यवाणी
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 और  फसल  प्रतिबल  संरक्षण  भौर  उपग्रह  सुदूर  संवेदन  का  उपयोग  करते  हुए  बाढ़  मानचित्रण  की

 योजना  बनाई  गई  जहां  कहीं  भी  संभव  होगा  उपग्रह  आंकड़ों  का  प्रयोग  करते  हुए  समय-समय

 पर  प्राकृतिक  आपदोत्तर  अध्ययनों  का  प्रयास  किया  बेहतर  आपदा  भविध्यवाणी  और

 प्रबन्ध  तथा  अन्य  कृषि  सम्बन्धी  प्रथोजनों  के  लिए  उपग्रह  और  सुदूर  संवेदन  के  उपयोग  की  जांच  के

 लिए  भारत  सरहार  ने  एक  ग्रुप  की  भी  स्थापना  की  है  ।

 बिड़ला  प्रौद्योगिकी  रांची  विहार  हारा  चलाये  जा  रहे
 के  लिए  स्वीकृत  ऋण

 श्री  प्रकाश  चन्द्र  :  क्‍या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  कर  गे  कि  :

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  द्वारा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  उद्यमी  पाक  शीर्ष

 के  अन्तर्गत  बिहार  सरकार  के  इंजीनियरी  कालेज  के  दावों  की  उपेक्षा  करके  बिडला  प्रौद्योगिकी

 रांची  द्वारा  चलाए  जा  रहे  को  कितनी  धनराशि

 के  ऋण  स्वीकृत  किए  गए

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उक्त  सभी  अनुदानों  को  रोकते  और  मामले  की  उच्च  स्तरीय

 जांच  कराने  का  है  ?

 बिज्ञात  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परमाण्‌  अम्तरिक्ष  और

 इलेल्ट्रॉनिको  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वो०  :  और  :  साइंस  एण्ड
 टैक्नालोजी  एंटरप्रेन्योरश्मि  पार्क  स्कीम  के  अन्तर्गत  बिड़ला  इंस्टीट्यूट  ऑफ

 टैबनालोजी  रांची  के  लिए  1984-85  की  अवधि  के  लिए  5  लाख  रुपये

 प्रति  वर्ष  कः  अनुद।न  स्वीकार  किया  यह  अनुदान  उपभोज्य-वस्तुओं  आदि  पर  होने
 वाले  आवर्ती  व्यय  को  पूरा  करने  के  लिए

 इस  संदर्भ  में  बिहार  सरकार  के  किसी  भी  इंजीनियरी  महाविद्यालय  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 नहीं  हुआ  है  ।  इसलिए  उनके  दावे  की  अवहेलना  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 वेज्ञानिकों  की  एक  उन्चाधिकार  प्राप्त  समिति  की  सिफारिशों  पर  आधारित

 रांची  में  एस  ०टी  ०ई०पी०  को  स्थापित  करने  का  निर्णय  हुआ  और  राष्ट्रीय  विज्ञान

 और  प्रौद्योगिकी  उद्यमवृत्ति  विकास  बोड्ड  साइंस  एंड  टैब्नोलोजी  एन्टरप्रेन्योरशिप
 मेंट  द्वारा  विधिवत  इस  निर्णय  को  अनुसमथित  किया  गया  |  इसका  अनुमोदन  बिहार  सरकार

 द्वारा  श्री  किया  गया  ।  अतः  अनुदान  पर  रोक  लगाने  तथा  जांच  प्रारम्भ  करने  का  प्रश्न  पैदा  ही
 नहीं  होता  ।
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 चुनिवा  कर्ले  साल  संबंधी  भाड़ा  समीकरण  योजना

 श्री  पीयूष  लिरकी  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  उद्योगों  के  क्षेत्र
 में

 विकतित  देशों
 के

 बराबर  आते  के  लिए  पांडे

 ,  की  सिफारिशों  के  अनुसार  चुनिदां  कच्चे  माल  सम्बन्धी  भाड़ा  समीकरण  योजना  के
 बारे

 में  गंभीर

 यदि  तो  यह  कब  से  शुरू  की  जाएगी  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  सें  राज्य  मन्त्रो  के०  भ्रार०  :  से  :  राष्ट्रीय

 परिवहन  नीति  समिति  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  सिफारिश  की  थी  कि  सीमेंट

 और  इस्पात  जैसी  वस्तुओं  पर  भाड़ा  समीकरण  की  मौजूदा  स्क्रीम  को  समाप्त  कर  दिया  जाना

 चाहिए  ।  समिति  ने  किसी  अन्य  वस्तु  पर  भाड़ा  समीकरण  लागू  करने  के  विरुद्ध  भी  मत  व्यक्त

 किया  ।  भाड़ा  समीकरण  स्कीमों  को  समाप्त  करते  के  संबंध  में  समिति  की  सिफारिशों  को  सरकार

 पहले  ही  सिद्धान्त  रूप  में  स्वीकार  कर  चुकी  भाड़ा  समीकरण  समाप्त  करने  के  लिए  आवश्यक

 ओऔपचारिकताएं  संबंधित  मंत्रालयों  द्वारा  पूरी  की  जा  रही  हैं  ।

 विवेधा  नियंत्रित  फर्मों  के  प्रभुत्वाधीन  उद्योगों  हारा  अनुसंधान
 .

 तथा  विकास  पर  व्यय

 4514-7,  श्री  जगन्ताथ  पटनायक  :  क्या  प्रधाम  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विदेश  नियंत्रित  फर्मों  के  प्रभृत्वाघीन  उद्योगों  द्वारा  अन्य  फर्मों
 ना  > की  तुलना  में  अनुसंघान  तथा  विकास  पर  आय  के  प्रति  एकक  कम  व्यय  किया  जाता

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  अध्ययन  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  संत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  अन्तरिक्ष  और

 इलेक्ट्रॉनिको  विभागों  सें  राज्य  सन्त्री  शिवराज  बी०  :  अन्य  कम्पनियों  की

 तुलना  में  विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  अनुसंधान  तथा  विकास  पर  अपेक्षाकृत  पूंजी  निवेशों  पर  कोई

 विस्तृत  रिपोर्ट  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 नेशनल  इंस्टीट्यूट  आफ  टैक्नोलोजी  एण्ड  डिवेल्पमेंट  स्टडीज्ञ

 एस०टी०ए०डी०एस०  में  सीमित  अध्ययन  किए  गए  हैं  ।
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 इस  अध्ययन  संसाधित  मशोन्री  कांच  उत्पादों

 और  वाहन  उत्पादों  जेसे  लगभग  40  द्षोत्रों  में  1300  कम्पनियों  को  शामिल  करते  हुए  उद्योगों  के

 समूहों  की  बिक्री  की  प्रतिशतता  के  रूप  में  अनुसंधान  तथा  विकास  व्यय  की  सूचना  दो  गई  और

 इससे  यह  संकेत  मिलता  है  कि  विदेशी  नियंत्रित  फर्में  अनुसंधान  तथा  विकास  पर  कम  खर्च

 करती  हैं  ।

 इस  क्षेत्र  में  उपयोगी  निष्कष  निकालने  के  लिए  ओर  अधिक  विशद  अध्ययन

 आवश्यक  है  |

 रेलवे  में  धन  को  कमी  श्रोर  निजेदा  से  कम  लाभ

 4515.  थ्री  जगन्नाथ  पटनायक
 ह ै४:  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 श्री  भन्तत  प्रसाद  सेठी  |

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  को  धन  की  कमी  के  कारण  इस  वर्ष  माल  डिब्बे  खरीदने

 का  लक्ष्य  कम  करना  पड़ा  है  तथा  रेल  लाइनों  की  नवीकरण  जैसी  कतिपय  महत्वपूर्ण  परियोजनाओं

 को  स्थगित  फरना  पड़ा

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  रेलों  को  चालू  रखने  के  लिए  भाड़े  और  यात्री

 दरों  में  वद्धि  करनी  पड़ी  है और  यह  कहता  गलत  नहीं  होगा  कि  आने  वाले  वर्षों  में  भी  यही  स्थिति

 रहेगी  ;

 यह  भी  सच  है  कि  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  कतिपय  कार्यों  में

 245  करोड़  रुपए  के  निवेश  से  और  आशायित  लाभ  नहीं  हुआ  और

 यदि  तों  उसके  कारणों  का  ड्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्‍या

 रेल  मंत्री  बंसो  :  संसाधनों  की  कमी  के  कारण  इस  वर्ष  माल  डिब्बों  की

 संप्राप्ति  घटानी  पड़ी  लेकिन  रेल  पथ  नवीकरण  का  लक्ष्य  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  अधिक
 रे  भी

 निवेश  की  बढ़ी  हुई  लागत  की  पूर्ति  के
 लिए  इस  वर्ष  भाई  और  किराये  बढ़ाये

 गये  थे  ।

 नियंत्रक  एवं  म  हालेखा  परीक्षक  ने  सनद  में  प्र

 रिपोर्ट  में  उल्लेख  किया  है  कि  197  करोड़  रपये
 से  अधिक

 ब्राष्ठ  नहीं  जितना  कि  उससे  आशा  की  गई
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 लेखा-परीक्षा  रिपोर्ट  के  अनुसार  इसके  विभिन्‍न  कारण  जैंसे  निर्माणों  के  निष्पादन

 में  समय  और  लागत  में  अतिरिक्त  खर्च/दायिता  का  सरकार  की

 सामान्य  नीति  के  रेलों  का  सदेव  यह  प्रयास  रहा  है  कि  स्वीकृत  निर्माण  कार्यों  को  निर्धारित

 कार्यक्रम  के  अनुसार  पूरा  किया  जाये  ओर  अतिरिक्त  खर्च  से  भी  बचा

 दूरस्थ  क्षेत्रों  में  स्वास्थ्य  सर्वेक्षण  एककों  की  स्थापना

 4516.  श्री  जो०  भूषति  :  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  दूरस्थ  क्षेत्रों  में  स्वास्थ्य  सर्वेक्षण  एककों  की  स्थापना

 करना  चाह  रही  है  ताकि  स्वास्थ्य  योजना  का  लाभ  दूरस्थ  क्षेत्रों  में  गरीब-से-गरीब  व्यक्तित  को

 सके  ;

 यदि  तो  इस  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 सातवीं  योजना  में  इस  योजना  की  सफलता  के  लिए  क्‍या  उपबन्ध  किए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  संत्री  योगलर  :  से  :  दूर-दराज  के

 क्षेत्रों  में  स्वास्थ्य  सर्वेक्षण  एकक  स्थापित  करने  का  कोई  विशेष  प्रस्ताव  नहीं  स्वास्थ्य

 आसूचना  मूल्यांकन  तथा  सर्वेक्षण  योजना  के  अन्तगंत  दूर-दरान  के  क्षेत्रों  की  जनसंख्या  की  भी

 स्वास्थ्य  मुल्यांकन  की  जरूरतों  का  निर्धारण  करने  हेतु  क्षेत्रीय  सर्वक्षण  एककों  का  उपयोग  किया

 जाता  1985-86  की  योजना  में  इस  स्क्रीम  के  लिए  10.55  लाख  रुपये  की  राशि  की  व्यवस्था

 की  गई  है  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  परिव्ययों  पर  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 हार्ट  रेल  लाहन  बनाने  के  लिये  सानदण्ड

 4517.  श्री  सत्वगोपाल  मिश्र  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शार्ट  रेल  लाइन  बनाने  के  लिए  आर्थिक  सहायता  ही  एक  मात्र  मानदंड

 यदि  तो  उन  शार्ट  रेल  लाइनों  के  नाम  क्‍या  हैं  जो आथिक  दृष्टि  से  सक्ष्म  और

 सरकार  ने  यह  निर्णय  कब  से  किया  है  ओर  इस  निर्णय  का  औचित्य  क्या  है  ?

 रल  मंत्री  बंसी  :  जी  नहीं  ।

 और  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
 |

 उच्चतर  शिक्षा  को  नियंत्रित  करने  करने  बालो  सोजूदा  संस्थाएं

 4518.  श्री  सोहस्मद  सहफ्श्  झ्रलो  खां  :  क्‍या  शिज्रा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  उच्चतर  शिक्षा  व्यवस्था  को  नियंत्रित  करने  वाली  मौजूदा  संस्थाओं  का

 266



 |  1907  लिखित  उत्तर

 स्वरूप  क्‍या  है  तथा  विश्वविद्यालय  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  नोति  आयोजना  और  कार्यान्वयन  के  मामले
 में  उन्हें  कितनी  स्वायत्ता  प्राप्त  और

 सरकार  ने  वर्तमान  नियंत्रण  व्यवस्था  की  यह  जानने  के  लिए  समीक्षा  की  है  कि

 बहुप्राधिकार  व्यवस्था  देश  में  शिक्षा  के  प्रसार  में  कहां  तक  सहायक  रही  यदि  तो  तत्सम्बन्धी
 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शिक्षा  संत्री  कृष्णयल्त  ओर  :  देश  में  विश्वविद्यालयों  में  समन्वय  और
 स्तरों  के  निर्धारण  के  प्रयोजन  हेतु  विश्वविद्यालय  अनुदान  आंयोग  की  स्थापना  संसद  अधिनियम  के

 अतन्गेत  1956  में  की  गई  थी  ।  वि०अनु०आ०  के  अधिनियम  के  अन्तग्ेत  आयोग  ऐसे  कदम  उठा

 सकता  है  जिन्हें  वह  विश्वविद्यालय  शिक्षा  के  संवर्धन  तथा  समन्वय  के  लिए  तथा  विश्वाविद्यालयों  में
 परीक्षा  और  अनुसंघान  के  स्तरों  को  निर्धारित  करने  तथा  उन्हें  बनाए  रखने  के  लिए

 उपयुक्त  समझे  ।  इसके  उद्देश्यों  को  पूरा  करने  आयोग  कई  विश्वविद्यालयों  तथा  कालेजों  को  या

 तो  उनके  सामान्य  विकास  के  लिए  अथवा  उनके  कायंक्रमों  की  कोटि  में  सुधार  के  लिए  अनुदानों  का

 आवंटन  और  संवितरण  करता  अखिल  भारतीय  तकनीकी-शिक्षा  परिषद  जो  शिक्षा  मंत्रालय

 द्वारा  स्थापित  किया  गया  एक  सलाहकार  निकाय  तकनीकी  शिक्षा  के  क्षेत्र  केन्द्रीय  तथा  राज्य

 सरकारों  तकनीकी  शिक्षा  के  विकास  पर  सलाह  देता  है  ।

 कृषि  शिक्षा  और  अनुसंत्रान  के  सम्बन्ध  में  ऐसे  ही  कार्य  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद

 जो  सोसायटी  पंजीकरण  अधिनियम  के  अन्तर्गत  पंजीकृत  एक  सोसायटी  है  द्वारा  किए  जाते  हैं  ।

 ओऔषध  और  विधि  भारतीय  चिकित्सा  पषिषद  तथा  भारतीय  बार  परिषद  क्रमशः  औषध  और

 विधिक  व्यवसायों  को  नियमित  करने  के  लिए  संविधानिक  निकायों  के  रूप  में  स्थापित  की  गई

 अपनी  जिम्मेदारियों  को  निभाते  समय  ये  व्यावसाय  में  पंजीकरण/नामांकन  के  प्रयोजन  दवेतु
 ओऔषध  ओर  विधि  शिक्षा  के  स्तरों  को  निर्धारित  करते  हैं  इन  सभी  निकायों  को  अपनी  जिम्मेदारियां

 पूरी  करने  में  अनिवाय  स्वायत्तता  प्राप्त  हैं  और  कुल  मिलाकर  वे  एक  दूसरे  के  सहयोग  से  कार्य

 करते  सरकार  का  इस  समय  सभी  क्षेत्रों  में  उच्चतर  शिक्षा  के  विकात  से  सम्बन्धित  सभी

 मामलों  पर  कार्रवाई  करने  के  लिए  एकीकृत  प्राधिकरण  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 राज्य  विध्वविद्यालय  में  महिलाशों  के  विकास  हेतु  केश

 4519.  डा०  सुधीर  राय  े
 :  क्‍या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रोमती  ऊषा  चोधरी |

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  राज्य  विश्वविद्यालय  केद्रों
 मे ंमहिलाओं  के  विकास

 हेतु  केर्द्र  आरम्भ  करने  के  लिए  धन  की  मंजूरी  प्रदान  करने  का  है  जैसा  कि  उसने  दिल्ली  कालेजों

 में  20  केन्द्रों  क ेआरम्भ  करने  के  मामले  में  किया
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 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  औरं

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  से  :  समाज  तथा  महिला  कल्याण

 मंत्रालय  ने  शैधिक  वर्ष  1985-86  के  लिए  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  20  कालेजों  में  महिला  विकास

 केन्द्र  खोलने  का  तिर्णय  लिया  इस  योजना  में  सामाजिक  जागृति  पैदा  करने  तथा  समाज  में

 मनोवृति  सम्बन्धी  परिवतंनों  को  लाने  के  लिए  छात्रों  तथा  शिक्षकों  को  उत्प्रेरक  के  रूप  में  प्रयोग

 करते  की  परिकलाना  को  गई  ये  संस्थाएं  समुदाय  में  बिभिन्‍त  कार्यक्रमों  को  शुरू  करके  शैक्षिक

 पंस्थातों  तथा  समुदाय  के  बीच  अन्तर  को  दूर  इस  योजना  का  अन्य  क्षेत्रों  तथा  संस्थानों  में

 विस्तार  करते  का  अभी  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 विश्वविथालय  अनुदान  आयोग  ने  बिश्वविद्यालयों  को  महिला  अध्ययन  में  अनुसंधान  परि

 योजनाएं  शुरू  करते  तया  महिलाओं  के  विशेष  हित  के  क्षेत्रों  में  पाठ्य  वर्षा  तथा  विस्तार  कार्य  कलापों

 के  विकास  के  लिए  भी  वित्तीय  सहायता  देना  स्त्रीक'र  किया  है  ।  आयोग  ने  विचार  करने  के  लिए
 विश्वविद्यालयों  से  प्रस्ताव  मगे

 हि
 ]

 मई  विल्‍लो  में  संजय  गांधी  प्रस्पताल  का  क्ोला  जाता

 4520.  श्री  लाला  राम  केन  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्पाण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  दिल्‍ली  में  संजय  गांधी  अस्पताल  के  कब  तक  तेयार  हो  जाने  की

 संभावना  है  और  सरकार  द्वारा  इस  अस्पताल  को  शीघ्र  खोलने  के  क्या-क्या  प्रयास  किए  जा  रहे

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्रधिकरण  ने  अस्पताल  के  लिए  आयुध  शकूर  बस्ती  के

 सामने  एक  बहुत  बड़ा  भूमि-खंड  सुरक्षित  किया  है  और  यदि  तो  क्या  इस  भूमि  पर  शीघ्र  एक

 अस्पताल  का  निर्माण  करने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  ताकि  पश्चिम  दिल्‍ली  के  लोगों  के  लिए

 चिकित्सा  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  जा  और

 क्या  सरकार  स्वर्गीय  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के  नाम  पर  इस  अल्पताल  का  नाम  रखने

 के  सुझाव  पर  विचार  करेगी  और  यदि  तो  कब  तक  ?

 स्वास्थ्य  भोर  परिवार  कल्याण  मंज्ालय  में  राज्य  मंत्री  योगेश्र  :  जेसे

 ही  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  ओ>पी०डी०  ब्लॉक  दिया  जाएगा  तथा  सर्जित  किये  गये  पदों

 को  भर  लिया  जाएगा  वैसे  ही  संजय  गांधी  अस्पताल  के  बाह्य  रोगी  विभाग  द्वारा  काये  आरंभ

 कर  दिये  जाने  की  संभावना
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 नि  तन

 बाह्य  रोगी  विभाग  को  शीघ्र  चालू  करने  के  लिए  निम्नलिखित  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  :--

 (i)  भारत  सरकार  ने  आर्थिक  प्रतिबंधों  में  ढील  देकर  104  पद  मंजूर  कर  दिये  हैं  और

 पदों  को  भरने  की  कार्यवाही  अन्तिम  चरण  में  है  ।

 (ii)  लोक  निर्माण  विभाग  ओन्‍्पी०डी०  ब्लाक  को  यथाशीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  प्रयास

 कर  रह  है  ।

 (7)  ओषधियों  आदि  की  खरीद  का  काम  पहले  ही  आरंभ  कर  दिया  गया

 हां  ।  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  पश्चिम  बिहार  में  एक  जनरन  अस्पताल

 के  लिए  6.07  हैक्टेयर  का  एक  प्लाट  आरक्षित  रखा  गया  अस्पताल  का  निर्माण  दिल्‍ली  प्रशासन

 को  करना  है  ।  वंसे  प्रयम  चरण  में  पश्चिमी  दिल्‍ली  के  लोगों  को  चिकित्सा  सुविधाएं  प्रदान  करने  के

 लिए  नई  दिल्‍ली  में  500  पलंगों  वाला  अस्पताल  खोलने  पर  विचार  किया  जा  रहा

 यह  निर्णय  दिल्ली  प्रशासन  को  करना

 ]

 आनन्वपुर  साहिब  पन  बिजली  परियोजना  के  कर्मचारियों

 का  खपायां  जाता

 4521.  श्री  इख्रजीत  गुप्त  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आनन्दपुर  साहिब  पन  बिजली  नंगल  के  हजारों  कार्य  प्रभारित

 श्रमिकों  उस  परियोजना  के  पूरा  होने  पर  छंटनी  की  जा  रही  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  श्रमिकों  को  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  उन्हें  पंजाब  की  थीत  रोपड़

 ताप  बिजली  सतलुज  यमुना  संपर्क  आदि  जैसी  परियोजनाओं  में  खपाया  जाएगा  ;

 और

 कया  उक्त  आश्वासनों  को  पूरा  किया  जाएगा  अथवा  संबंधित  श्रमिक  बेरोजगार  रह

 जायेंगे  ?

 विश्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  से  :  पंजाब  सरकार  ने

 आनन्दपुर  साहिब  जल  विद्युत  परियोजना  के  फालतू  कामगारों  को  रोजगार  देने  की  विभिन्‍न

 संभाव्यताओं  की  जांच  की  6,500  वर्कचार्ज  कामगारों  में
 से

 750  कामगारों  को  परिषोजना

 पर  ही  प्रचालन  और  अनुरक्षण  कार्यों  के  लिए  बनाए  रखा  जाएगा  तथा  लगभग  500  फालतू

 कमंचारी  1985  तक  चैनल  और  बिजली  घर  से  बाहर  विभिन्न  कार्यों  पर  बने  रहेंगे  ।
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 250  कामगारों  की  सेवाएं  मुकेरियां  जल  विद्युत  परियोजना  को  उपलब्ध  कराई  जा  रही  हैं  तथा
 600  अन्य  कामगारों  की  सेवाएं  थीन  बांध  प्रशासन  को  दी  जा  रही  पंजाब  राज्य  सरकार  को

 यह  यह  भो  आशा  है  कि  1985-86  के  दोरात  आनन्दपुर  साहिब  जल  विद्युत  परियोजना  के  1,000
 और  कामगारों  को  खपा  लिया  जाएगा  तथा  1986-87  के  दोरान  थीन  बांध  में  अधिक  संख्या  में

 कामगारों  को  खपा  लिए  जाने  की  आशा  आनन्दपुर  साहिब  जल  विद्युत  परियोजना  के  फालतू
 वर्कचारज़  कमंचारियों  की  सेवा  समाप्ति  सम्बन्धी  लाभ  आदि  छंटनी  की  जानी  आवश्यक

 उसके  बाद  ही  उन्हें  नियोजित  किया  जा  सकता  लगभग  सभी  5000  कामगारों  जिनकी

 सेवाएं  85  में  समाप्त  की  गई  परियोजना  प्राधिकारियों  से  सेवा  समाप्ति  सम्बन्धी  लाभ
 ले  लिए  इस  प्रकार  मामला  हल  हो  गया  है  ।

 दिल्‍ली  में  कन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  प्रधीम

 होम्योपथिक  औषधालय

 4522.  श्रो  प्रनादि  चरण  दास  :  क्‍या  स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  अधीन  कितने  होम्योपैथिक  औषधालय

 चल  रहे  हैं  तथा  भेषजज्ञ  (वितरक/फार्मास्टि/डिस्ट्रिब्यूटर)  की  नियुक्ति  के  लिए  क्या  मानदंड  हैं
 और  निकट  भविष्य  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  द्वारा  कितने  होम्योपैथिक  औषधालय  खोले

 जाने  हैं  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेल्र  :  इस  समय  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य

 दिल्‍ली  के  अधीन  तीन  होम्योपैथिक  औषशधालय  और  9  एकक  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 होम्योपैथिक  भेषजज्ञ  के  पद  को  सीधी  भर्ती  द्वारा  भरा  जाता  भेषजज्ञ  के  पद  पर

 नियुक्ति  के  लिए  मातदण्ड  हैं  ;--  मैट्रिक्युलेशन  अथवा  इसके  समतुल्य  तथ्य  सरक्षार  द्वाश  मान्यता

 प्राप्त  किसी  द्ोम्योपैिथिक  अस्पताल/ओषधालय  में  होम्योपेथिक  भेजजज्ञ  के  पद  पर  कम-से-कम  दो

 वर्षों  का  अनुभव  अथवा  पंजीकृत  होभ्योपेथिक  चिकित्सयफ  के  अधीन  तीन  वर्षों  का  अनुभव  ।

 फिलहाल  किसी  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  किसी  नये  होम्योपैथिक  ओषधालय  के  खोलने

 सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 कालेजों  में  महिला  जिकास  कस्दरों  की  स्थापना

 4523.  श्रीमती  विभा  धोष  गोश्वासी  हि
 करी  अनन्त  प्रसाद  सेटी  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कूंपा  करेंगे  कि  :
 क्लीसती  फूल  रेणु  ग  हा

 क्या  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  कालेजों  में  स्थापित  किए  गए  केन्द्रों  की  तरह  देश  में

 भहिला  विकास  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  लन्  :  और  (a):  समाज  तथा  महिला  कल्याण

 मंत्रालय  ने  शैजिक  वर्ष  1985-86  के  लिए  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  20  कालेजों  में  महिला  विकास
 केन्द्र  खोलने  का  निर्णय  लिया  हस  योजना  में  सामाजिक  जागृति  पैदा  करने  तथा  समाज  में

 मनोवृति  सम्बन्धी  परिवर्तनों  को  लाने  के  लिए  छात्रों  तथा  शिक्षकों  को  उत्प्रेरक  के  रुप  में  प्रयोग

 करने  की  परिकल्पना  की  गई  ये  संस्थाएं  समुदाय  में  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  को  शुरू  करके  शैक्षिक

 संस्थानों  तथा  समुदाय  के  बीच  अन्तर  को  दूर  इस  योजना  का  अन्य  क्षेत्रों  तथा  संस्थानों  में

 विस्तार  करने  का  अभी  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  विश्वविद्यालयों  को  महिला  अध्ययन  में  अनुसंधान

 योजनाएं  शुरू  करने  तथा  महिलाओं  के  विशेष  हित  के  क्षेत्रों  में  पादयचर्या  तथा  विस्तार  कार्यकलापों

 के  विचार  के  लिए  भी  वित्तीय  सहायता  देना  स्वीकार  किया  आयोग  ते  विचार  करने  के  लिए
 विश्वविद्यालयों  से  प्रस्ताव  मांगे  हैं  ।

 उड़ीसा  के  अधीन  इंजीनियरों  कालेज

 4524.  श्री  गिरधर  गीमांगो  :  कया  द्विक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ब्रह्मपुर  विश्वविद्यालय  अथवा  उड़ीसा  सरकार  से  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 को  इंजीनियरी  कालेजों  की  स्थापना  करने  के  लिए  पीछे  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]  ॥
 136  डाउन  मुगलसराय-पटना  रेलगाड़ी  का  विलस्थ  से  चलना

 4525.  श्री  जिजय  कुसार  यादव  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  मुगलसराय  और  पटना  के  बीच  चलते  वाली  136  डाउन  रेलगाड़ी

 पटना  प्रतिदिन  6  से  7  घंटे  विलम्ब  से  पहुंचती

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  प्रकार  विलम्ब  से  चलने  की  स्थिति  में  गाों  सहित  ड्यूटी  पर  रहने  वाले  कर्म  घारियों

 के  लिए  आराम  तथा  अन्य  सुविधाओं  की  कया  व्यवस्था  है  ?

 रेल  मसत्री  बंसी  :  हाँ  ।
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 शरारती  तत्वों  द्वारा  होज  पाइप  काट  दिये  जाने  के कारण  यह  बहुधा  विलम्ब  से  चलती

 है  ।  जब  यह  अपने  समयानुसार  नहीं  चल  रही  होती  है  तब  अन्य  महत्वपूर्ण  गाड़ियों  को  अग्रता  प्रदान

 की  जाने  तथा  15.00  बजे  से  20.00  बजे  के  बीच  पटना  स्टेशन  पर  प्लेटफार्मों  क्री  अत्यंधिक  व्यस्तता

 के  कारण  पटना  स्टेशन  पर  इस  गाड़ी  का  आदान  भो  विलंब  से  होता

 ड्यूटी  के  घंट  निर्धारित  घंटों  से अधिक  हो  जाने  पर  दानापुर  में  विश्राम  देने  की  व्यवस्था

 की  जाती

 ]

 म्री  और  रांची  सेक्‍्दान  में  गाड़ियों  में  डोजल  इंजित  शुरू  किया  जाना

 4526.  श्री  आनन्द  पाठक  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  मूरी  और  रांची  सेक्शन  में  गाड़ियों  में  डीजल  इंजिन  शूरू  करने  का  कोई

 विचार

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  उसके  कारण  या  हैं  ?

 रेल  मंत्री  बंसी  :  से  :  इस  समय  मूरी-रांची  खंड  पर  पांच  जोड़ी  यात्री

 गाड़ियां  तथा  सभी  माल  गाड़ियां  पहले  से  ही  डीजल  इंजनों  से  चलायी  जा  रही

 भारतोय  तम्शाक्‌  कप्पती  द्वारा  ग्राधोजित  फार  ईज  अवरਂ  वृजे  के

 उत्सवों  को  रोकने  के  लिए

 4527,  भ्री  हन्नाह  मोल्लाह  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सिगरेटों  के  उपयोग  के  विरुद्ध  हर  वर्ष  काफी  घनराशि  श्वर्ज  की

 जाती  और

 यदि  तो  भारतीय  तम्बाकू  कम्पनी  द्वारा  प्रतिवर्ष  फार  ईच  अदरਂ  दूजे
 के  उत्सवों  को  रोकने  के  लिए  स्वास्थ्य  मन्त्रालय  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्र  :  और  :  सिगरेट

 का  आपूर्ति  और  अधिनियम  1975  के  उपबन्धों  के  अनुसार  निर्माताओं  को

 प्रत्येक  सिगरेट  पैकेट/विज्ञापन/होडिंग  पर  सांविधिक  चेतावनी  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक

 हैਂ  लिखना  आवश्यक  चूंकि  सिगरेट  के  उत्पादन  श्रोर  व्यापार  पर  प्रतिबन्ध  नहीं  है  इसलिए

 बिक्री  बढ़ाने  के  लिए  विज्ञापनों  के  प्रदर्शन  अथवा  समारोहों  के  आयोजन  आदि  पर  पूण्ण  प्रतिबन्ध

 लगने  की  कोई  सांविधिक  शक्तियां  प्राप्त  नहीं  हैं  ।
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 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  द्वारा  उपस्करों  का  आयात

 4528.  श्री  सोमजी  भाई  क्या  सिश्चाई  और  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  तीत  या  चार  वर्ष  के  दौरान  किसी  भारतीय  कम्पनी  के  माध्यम  से

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  के  लिए  उपस्करों  का  आयात  किया  गया  यश  किन्‍्हीं  भारतीय
 कमभ्पनियों  को  इसके  लिए  कमीशन  एजैन्ट  के  रूप  में  इस्तेमाल  किगा  और

 भारतीय  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  और  उनके  कितने  मूल्य  के  उपस्कर  खरीदे  गए  या

 एजेन्टों  का  कमीशन  अदा  की  गई  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  भ्रदण  :  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  ने  न
 तो  किसी  भारतीय  कम्पनी  के  जरिए  किसी  उपस्कर  का  आयात  किया  है  और  न  ही  इस
 प्रयोजन  के  लिए  किसी  कमीशन  एजेन्ट  का  इस्तेमाल  किया  है  |  यह  हो  सकता  है  कि  कुछ
 विदेशी  फर्मों  जिन्हें  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  ने  सीधे  ही  आर्डर  दिया  भारतीय

 कंपनियों  को  अपने  एजेन्टों  के  रूप  में  नियुक्त  किया  हो  तथा  ठेका  में  उन्हें  देय

 सेवा  प्रभार  शामिल

 प्रश्त  ही  नहीं  उठता  ।

 लोकटक  परियोजना  द्वारा  विद्युत  उत्पादन

 4529,  श्री  एन०  टोम्यो  लिह  :  क्या  सिचाई  शोर  बिद्युत  मन्‍्त्री  यह  बताने  क्री  कृपा

 करेंगे  कि  :

 इस  समय  लोकटक  परियोजला  द्वारा  प्रतिदिन  बिजली  का  अधिकतम  कितना  उत्पादन

 किया  जाता

 क्‍या  उत्पादन  का  अधिकतम  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  क्या  यह  उत्पादन  बिना  किसी  धट-बढ़  के

 होता  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  प्ररण  :  इस  समय  लोकटक  परियोजन

 द्वारा  अधिकतम  दैनिक  विद्युत  उत्पादन  60  मेगावाट  से  70  मेगावाट  के  बीच

 से  :  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  में  परिकल्पित  उत्पादन  का  अधिकतम  लक्ष्य  अभी

 तक  प्राप्त  नहीं  किया  जा  सका  जिसके  कारण  निम्नलिखित  हैं  :---
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 उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  के  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  से  विद्युत  की  पर्याप्त  मांग  का  अभाग

 होना  ।

 क्षेत्र  के  अन्दर  अथबा  उसके  बाहर  विद्युत  के  उपयोग  के  लिए  पर्याप्त  पारेषण  प्रणाली
 उपलब्ध  न  होना  ।

 अति  विशिष्ट  व्यक्तियों  की  सिफारिशों  पर  कंन्रीय

 विद्यालयों  में

 4530,  श्रो  मानवेन्द्र  सिह  :  क्या  शिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  कर ंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  अति  विशिष्ट  व्यक्तियों  की  सिफारिश  पर  बच्चों  को  दाखिल

 करने  के  लिए  कोई  कोटा  निर्धारित  किया  गया  और

 यदि  तो  इन  अति  विशिष्ट  व्यक्तियों  की  श्रेणियां  क्‍या  हैं  प्रौर  इन  अधिविशिष्ट

 व्यक्तियों  की  सिफारिश  पर  दाखिले  के  क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए  हैं  ?

 शिक्षा  मसञ्री  कृष्ण  चन्द्र  :  नहीं  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  पम्प  सेटों  का  विद्युतीकरण

 4531,  श्री  भोला  नाथ  सेन  :  क्या  सिचाई  ओर  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पम्प  सेटों  के  विद्यु्तीकरण  के  मानदण्ड  के  आधार  पर  पंचवर्षीय  योजना  के  लक्ष्यों
 को  प्राप्त  करने  में  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  कार्य-निष्यादन  की  तुलना  में  पश्चिम  बंगाल  का
 निष्पादन  कंसा

 इस  मामले  में  पश्चिमी  बंगाल  का  तथा  अन्य  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  का  स्थान  क्या

 और

 यदि  पश्चिम  बंगाल  अन्य  राष्यों  की  तुलना  में  पिछड़ा  रहा  है  तो  क्या  कारण  हैं
 ?

 विद्युत  विभाग  भ  राज्य  सन्त्री  अरुण  :  और  छठी  योजना  के  दौरान

 पम्पसेटों  के  ऊर्जेन  के  राज्यवार  लक्ष्य  और  उपलब्धियां  दिखाने  वाला  विवरण  संलग्न  राज्यों  में

 पश्चिम  बंगाल  का  नम्बर  15  वें  स्थान  पर  आता

 लक्ष्यों  को  पूरा  करने  की  प्रगति  को  अवरूद्ध  करने  वाली  वाधाओं  में  निम्नलिखित

 शाम्लि

 (1)  निर्माण  विशेष  रूप  से  वितरण  ट्रांसकार्म  जी०आई०  पिन  डिस्क

 इन्सूलेटरों  आदि  की  प्राप्ति  में
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 होना  ।

 eet वन

 (3)  वन  संबंधी  स्वीकृति  प्राप्त  होने  में  तथा

 विवरण

 लिखित  उत्तरं
 अत

 छठी  योजना  (  के  दौरान  पम्पसेटों/ट्यूबबलों  के  आरें  में

 राज्यव  लक्ष्य  और  उपलब्धियां  दिलाने  वाला  विवरण  |
 सा  मपकनक  भा  RS  धरम ल  आन  कक  नमन  “2.  किमममममभ  सहीकायआ  SS  TS  बा  धनाओनम+-भम१3०कक  ac

 क्रम  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र

 (2)  उत्पापित  लाइनों  से  ट्रांसफामेरों  आदि  जैसी  सामग्रियों  की

 (4)  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उप-पारेषण  प्रणालियों  के  विस्तार  के  लिए  पर्याप्त  निधियां  उपलब्ध  न

 लक्ष्य  उपलब्धि  प्रतिशत

 उपलब्धि
 2...

 ४83  4  5

 1,33,400  1,44,009  108

 51,900  53,935  103.9

 370  365  98.7

 1,95,570  53,935  96.3

 370  365  98.7

 1,05,825  91,715  96,3

 1,70,500  1,45,920  85.6

 1,17,350  89,614  80.7

 960  699  85.6

 92,000  69,921  76.4

 960  699  72.8

 92,000  691  61.1

 36,590  17,390  62.9

 39,680  17,242

 46,590 47.5 39,680 43.4 सं० का नाम 2 2. कर्नाटक 3. पंजाब 4, केरल 5. जम्मू ओर कश्मीर 6, मध्य-प्रदेश आन्ध्र प्रदेश 8. राजस्थान 9, तमिलनाडु गुजरात त्रिपुरा हरियाणा उत्त र-प्रदेश हिमाचल प्रदेश पश्चिम बंगाल उड़ीसा
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 2  3  4  5

 17.  बिहार  1,66,  230  39,774  23.9

 18.  मणिपुर  170  29  17

 19.  असम  8,155  1,026  12.6

 20,  मेघालय  367  9  2.5

 21.  नागालैण्ड  7  न  --
 ष

 जोड़  20,0805..  73490...  864.

 पा  जोड़  4008...  6,806...  1199
 जोड़

 20/2,063... 14116...  86
 सनवमन»मक  दमकल  आाम७>के.++ननमममन  मम  cn  टन  A न  अानमाणक  शाम  भनननमन-नननमओ  भरना  लिन  रिया  eS  अममनमममा

 भारतीय  प्रबन्ध  संस्थान  के  बलों  को  विदेश  पात्राएं

 4532.  श्री  सुरेश  कुरूप  :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शैक्षणिक  कार्मिकों  की  भर्ती  करने  के  लिए  भारतीय  प्रबंध  संस्थान  के  कितने  दल  गत

 तीन  वर्षों  के  दोरान  विदेशों  में

 इन  यात्राओं  पर  विदेशी  मुद्रा  में  कुल  कितना  व्यय  और

 क्‍या  आगामी  एक  वर्ष  के  दौरान  ऐसी  यात्राओं  के  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इन  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शिक्षा  जण्त्री  कृष्ण  चना  :  भारतीय  प्रबन्ध  संस्थान  से  पिछले  तीन  वर्षों  के

 दौरान  ऐसी  कोई  टीम  विदेश  नहीं  गई  है  ।

 प्रश्त  महीं  उठता  ।

 और  :  संस्थान  के  संकाय  के  चयन/नियुक्ति  के  प्रयोजनार्थ  तथा  संकाय  के
 प्रदात  के  बिभिन्‍न  व्यावसाथिक  स्कूलों  के  साथ  संबंध  स्थापित  करने  और  उन  संस्थानों  में  पी ०
 एच०डी०  कायंतक्रमों  तथा  शिक्षा  विज्ञान  आदि  के  शिक्षण  के  विकास  सहित
 अनुसंधान  प्रशिक्षण  और  परामशश  के  अन्य  क्षेत्रों  के  लिए  होनहार  छात्रों  को  दाद्विल  करते  के
 लिए  एक  चार-सदस्यीय  दल  का  यू०एस०ए०  और  यू०के०  का  दौरा  करने  के  वास्ते  भारतीय
 प्रथन्ध  कलकत्ता  का  एक  प्रस्ताव
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 पेट्रोल  को  बचत  हेतु  गंर  सरकारी  वाहनों  को  निरुत्साहित  करने  के  लिए  जल

 परिवहन  प्रणाली  को  प्रोत्साहन  देना

 4533.  श्री  भारत  सिंह  :  क्‍या  नौवहन  और  परिवहन  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करंगे

 भारत  में  मोटर  कार  और  दुपहिया  वाहनों  की  प्रति  किलोमौटर  परिचालन  लागत

 क्या  है  ओर  उनकी  कितनी  वाषिक  पेट्रोल  खपत

 निजो  वाहनों  के  इस्तेमाल  को  हतोत्साहित  करने  के  लिए  जन  परिवहन  प्रणाली  को

 प्रोत्साहन  देने  के  लिए  क्‍या  उपाय  अपनाएं  जा  रहे

 क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  और

 यदि  तो  उसके  निष्कर्ष  क्या  हैं  और  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  मस्त्री  जियाउरहमामस  :

 पेट्रोलियम  संरक्षण  अनुसंधान  एसोसिएशन  के  अनुसार  मोटर  गाड़ी  और  दो  पहिया  स्कूटर
 पर  प्रति  किलोमीटर  प्रचालन  पर  अमुमानतः  1.68  रुपए  और  0.40  रुपए  ज्च  बैठता

 वर्ष  1985-86  में  मोटर  गाड़ियों  को  के  लिए  9,80,000  टन  भोटर

 गैसोलीन  की  खपत  का  अनुमान  दो  पहिया  स्कूटर  के  लिए  6,48,000  टन  इंधत  खपत  का

 अनुमान  है  ।

 से  :  मद्रास  और  कलकत्ता  में  उपनगरीय  रेल  कलकत्ता  में

 दिल्‍ली  में  इलेक्ट्रिकल  मल्टीपल  यूनिट  सेवाओं  की  इस  स्कीम  को  मास

 रेपिड  ट्रेजिट  प्िस्टम  प्रदान  करने  के  लिए  डिजाइन  किया  गया  सड़क  परिवहन  की  कार्य  पालक

 जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की  उन्हें  कुशल  और  पर्याप्त,परिवहन  सिस्टम  प्रदान  करने  की  जरूरत

 के  धारे  में  बता  दिया  गया

 शेसूर  ले  सदुराई  के  बीच  मया  रेलमार्ग

 4534.  भरी  सी०के०  कुप्पुस्थामी  :  क्या  रेल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करं
 गे

 कि  :

 क्‍या  मैसूर  से  सदुराई  के  तारापुरम

 तथा  पातानी  से  होकर  नया  रेल  मार्ग  बिछाने  के  फैसले  पर  पुनविचार  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 रेल  मन्‍्त्रो  बंसी  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 संशाधनों  की  अत्यधिक  तंगी  के  कारण  इस  समय  इस  पर  विचार  नहीं  किया  जा

 सकता  ।

 सरकारी  अस्पतालों  और  तपेदिक  स्वास्थ्य  केस्द्रों  से ंशय्याओं  की  कसी

 4535,  भ्री  आर०ए०  भोये  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  तपेदिक  के  रोगियों  के  लिए  तपेदिक  केन्द्रों  मे ंशय्पाओं  की

 कमी

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों
 के

 दौरात  तपेदिक  के  रोगियों  के  लिए  तपेदिक  स्वास्थ्य

 केत्रों  में  प्रति  बर्ष  राज्य-वार  कितनी  शरयाएं  उपलब्ध  की  गई  ;

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  के  कितने  शहरी  रोगियों  का  उपचार

 किया  भौर

 प्रत्येक  राज्य  में  अस्पतालों  में  तपेदिक  के  रोगियों  के  लिए  शब्याओं  की  संख्या  बढ़ाने  के

 लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?
 ह

 स्वास्थ्य  विभाग  से  राज्य  मन्त्री  योग ्र  और  (a)  :  नहीं  ।

 क्षयरोग  की  कारगर  दवाइयाँ  उपलब्ध  हो  जाने  से  क्षयरोगियों  का  धर  पर  उपचार  उतने  ही
 शाली  ढंग  से  किया  जा  सकता  है  जितना  कि  क्षयरोग  अस्पताल/आरोग्यशालाओं  में  किया  जा  सकता

 केवल  कुछ  खाप्त  किस्म  के  रोगी  जो  गंभोर  रूप  से  बीमार  होते  हैं  और  जटिलताओं  से  पीड़ित

 होते  है  अथवा  जिन्हें  शल्पर्नवक्रित्सा  की  जरूरत  होती  क्षयरोग  अस्पतालों/आरोग्यशालाओं  में

 भरतो  किए  जाते  हैं  ।  राज्यों  और  स्वयंसेवी  संगठनों  द्वारा  संचालित  अस्पतालीं/आ  रोग्यशालाओं  में

 क्षयरोगियों  के  लिए  उपलब्ध  पलंगों  की  संख्या  का  व्योरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 जैसा  कि  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  ने  सूचित  किया  पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  इस

 कार्यक्रम  के  अधीन  जितने  रोधियों  का  निदान  किया  गया  और  इलाज  शुरू  किया  गया  उनकी  संख्या

 संलरत  में  दी  गई

 राष्ट्रीय  क्षयरोग  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  अधीन  राज्य  संरकारों  को  क्षयरोग  की  दवा  इयाँ
 और  उपकरण  बराबर-बराबर  ख्च  के  आधार  पर  सप्लाई  किए  जाते  राज्य  सरकार  को  अपनी

 जरूरतों  के  अनुसार  पलंगों  की  संबया  बढ़ाने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाने  हैं  ।

 218



 1  1907  लिखित  उत्तर

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  सरकार  झ्ौर  स्वयं  सेवी  संगठनों  हारा

 घलाये  भा  रहे  भ्रस्पतालों  प्रारोग्यशालाओं  में  क्षय  रोगियों
 के  उपचार  के  लिए  उपलब्ध  पलंगों  को  संख्या

 renee  ८-६  स्‍म«ममजभमय  ei  ee  कमर»  3८५०»  सा  साभणाक A  अमनमन-म-मम  OS  4-4  काममकनक  अमन  ०कामइ+  पक  फनी  अननननन

 कऋरम  संख्या  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  का  31-3-83  31-3-84  31-3-1985

 12 2
 3  4  5

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  2699  2699  2699

 2.  असम  799  799  854

 3.  बिहार  1912  1902  1929

 4.  गुजरात
 3488  3488  3488 *

 5.  हरियाणा  295  295  258

 6.  हिमाचल  प्रदेश  643  643  643*

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  655  655  655*

 8.  कर्नाटक  3418  3418  3418

 9,  केरल  2537  2545  2545

 10,  मध्य  प्रदेश  1911  2005  2005

 11.  महाराष्ट्र  7234  7346  7346*

 12.  मणिपुर  110  120  120

 13.  मेघालय  304  304  304

 “14,  नागालैण्ड  100  100  100

 15.  उड़ीसा  801  911  911

 16.  पंजाब  921  921  921

 17.  राजस्थान
 2018  2018  2018

 18.  सिक्किम
 100  100  100«%

 19.  तमिलनाडु
 3569  3569  3569*

 20,  त्रिपुरा
 50  50  50

 21.  उत्तर  प्रदेश  3437  3437  3437

 22,  पश्चिमबंगाल  5648  5948  5948*
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 23,  अरुणाचल  प्रदेश

 24.  दमन  और  द्वीव  276  276  279

 25,  मिजोरम  92  92  [92

 26  पाण्डिचेरी

 27.  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  67  67  67

 28,  क्षण्डीगढ़

 29  दांदर  और  नागर  हथेली  0  0  0

 30.  दिल्ली
 -

 लक्ष्यद्वी  प  0  0  -..*

 योग  45293  45579  45724

 आंकड़े  की  स्थिति  के  अनुसार  नवीनतम  सूचना  की  प्रक्षीक्षा  है  ।

 झौर  के  दौराम  निदास  किए  गए  और
 उपतभाराधीन  रखे  गये  क्षय  रोगियों  की  संख्या

 राज्य|संघ  शांसित  45293  45579  45724

 संख्या  का  ताम

 ॒  2  3  ह

 आम्ध्र  प्रदेश  50407  नवीनतम सूचना की  प्रक्षीक्षा

 2.  असम  ।

 3...  बिहार  84862

 4.  गुजरात  85437  1983-84...  99065

 5.  हरियाणा  4  F

 6,  हिमाचल  प्रदेश  50407  61594  62419

 7.  अम्मू  एवं  कश्मीर  8550  15517  14375

 8.  कर्नाटक  45763  48009  45650

 २९0
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 9.  केरल  30395  2972...  ष्  29027

 10.  मध्य  प्रदेश  74879  93617  98128

 11...  महाराष्ट्र  177139  205792  20595}

 12...  मणिपुर  1341  585  1832

 13.  मेघालथ  *  912  1279  1327

 14...  नागालैण्ड  174  705  205

 15.  उड़ीसा  2058]  28590  24640

 16  पंजाब
 25126  34596  349  52

 ]7.  राजस्थान
 34668  38129  46256

 18.  सिक्किम  1248  621  अप्राप्त

 19.  तमिलताडु
 88140  93437  92627

 20...  त्रिपुरा  1528  1648  1538

 21.  उत्तर  प्रदेश  178880  199949  211643

 22.  पश्चिम  बंगाल  78245  74458  69373

 23.  अरुणाचल  प्रदेश

 24.  अण्डसान  निकोबार  6:2  576  330

 25.  दमन  और  द्वीप
 2798

 26...  सिजोरमस  533  526

 24.  पांडिचेरी
 4868  4435

 28.  चण्डी  गढ़
 2079

 29.  दादर  और  नागर  हवेली
 30]

 30.  दिल्ली
 37505

 लक्षद्वीप
 79

 मध्य  प्रदेश  की  लम्बित  विद्युत  परियोजनायें

 4536.  थी  मोती  लाल  सिह  :  क्या  सिंचाई  भोर  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
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 मध्य  प्रदेश  की  उन  ताप  विद्युत  परियोजनाओं  के  क्‍या  ताप  हैं  जो  केन्द्र  सरकार  के

 पास  स्वीकृति  हेतु  लम्बित

 क्‍या  वहां  पर  विद्युत  सप्लाई  की  स्थिति  वर्ष  1969-74  जैसी  हो  जाएगी  जब  कोई
 भी  विद्युत  परियोजना  नहीं  चल  रही  थी  और  स्वीकृति  प्रदान  करने  में  विलम्ब  के  कारण  विद्युत  की
 स्थिति  बहुत  ही  अधिक  खराब  हो  गई  और

 राज्य  की  उन  आकस्मिक  परियोजनाओं  के  क्‍या  नाम  जिन्हें  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  चलाई  जाने  वाली  कुछ  पन-बिजली  परियोजनाओं  में  विलम्ब  होने  की  स्थिति  में

 प्रारम्भ  किया  जाएगा  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्ररण  :  बांधव  और  माण्ड  के

 साथ  सांझा  कोरबा  पश्चिम  विस्तार  तथा  संजय  गांधी  विस्तार  नामक  मध्य  प्रदेश  की

 चार  विद्युत  परियोजनाओं  की  अन्य  सम्बन्धित  एजेंसियों  के  परामश  के  साथ  केन्द्रीय  विद्युत
 करण  में  जांच  की  जा  रही  है  ।

 और  :  सातवीं  योजना  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  पें  कुल  लगभग  1440  मेगावाट
 क्षमता  चालू  किए  जाने  की  सम्भावता  इसके  अतिरिक्त  परश्िचम  क्षेत्र  में  निर्माणाधीन  केन्द्रीय
 क्षेत्र  की  विद्युत  परियोजनाओं  से  मध्य  प्रदेश  को  विद्युत  प्राप्त  होगी  ।  भारतीय  विद्युत  सर्वेक्षण

 के  अनुसार  सातवीं  योजना  के  दौरात  मध्य  प्रदेश  में  ऊर्जा  फालतू  हो  जाने  को  सम्मावना  है  ।

 [  प्रनुषाव  ]

 पुर्वोसर  पहाड़ी  विश्वविद्यालय  के  कमंचारियों  को  बिशेष

 ड्यूटी  भत्ते  को  स्वीकृति

 4537.  श्री  लाल  इहोमा  :  क्‍या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पूर्वोत्तर  पहाड़ी  शिलांग  के  कर्मचारियों  को  25  प्रतिशत  पूर्वोत्तर
 विशेष  ड्यूटी  भत्ता  स्वीकृत  करने  के  मानदंड  कया

 गया  यह  सच  है  कि  अध्यापकों  को  और  श्रेणियों  में

 वर्गीकृत  करके  स्थानीय  क्षेत्र  के  अध्यापकों  को  उक्त  भत्ते  से  वंचित  किया  गया  और

 (4)  यदि  तो  क्या  स्थानीय  और  गैर-स्थानीय  श्रेणियों  में  अध्यापकों  का  इस  प्रकार  का
 वर्गीकरण  विश्वविद्यालय  के  विकास  में  बाधक  होगा  ?

 शिक्षा  मंत्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  से  :  केन्द्रीय  सरकार  ने  1983  में
 उन  सभी  को  अधिक-से-अधिक  400  रु०  प्रति  माह  के  आधार  पर  मूल  वेतन  का  25  प्रतिन्नत
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 विशेष  भला  संस्वीकृत  करने  का  निर्णय  लिया  है  जो  उत्तरी-पूर्वी  क्षेत्र  में  तैनात  है  तथा
 जिनकी  भर्ती  तथा  पदोन्नति  अखिल  भारतीय  आधार  पर  की  जाती  तथापि  यह  भत्ता  उन
 कमंकतारियों  को  देय  नहीं  है  जिन्हें  आयक्रर  का  भुगतान  करने  में  छुट  इसी  आधार

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  उतर-पूर्वी  क्षेत्र  के  राज्यों  के  अल  वा  अन्य  राज्यों  के

 द्वारा  नियुक्त  शिक्षकों  को  समात  विशेष  भत्ता  मंजूर  करने  का  निर्णय  लिया

 चन्द्रनाथपुर  और  लंका  के  बीच  वंकल्पिक  रेल  संपर्क

 4538.  श्री  सेफुहीन  चोधरी  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1983  से  1985  तक  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  नार्थ  फ्रन्टियर  रेलवे  के

 अघीन  लमडिंग-अदरपुर  सैन्टर  के  बीच  मालगाड़ियों  की  कितनी  दुघंटनायें  .

 उक्त  दो  वर्षों  1985)  के  दौरान  कितनी-कितनी  अवधि  सक  रेल

 याताथात  अवरुद्ध

 कया  रेल  यातायात  के  बार-बार  अवरुद्ध  होने  के  कारण  जनता  ने  चन्द्रनाथपुर  और

 लंका  के  बीच  कोई  वैकल्पिक  रेल  सेवा  चालू  करने  के  लिए  मांग  की  और

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  मन्त्री  बंसो  :  76.

 इस  अवधि  के  दौरान  कुल  707  घंटे  17  मिनट  की  अवधि  के  लिए  रेल  यातायात

 भंग  रहा  ।

 लमडिग-बदरपुर  मी०  ला०  खंड  तक  एक  वैकल्पिक  ब०  ला०  के  निर्माण  के  लिए

 भध्वावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 लंका  से  सिल्वर  तक  एक  वैकल्पिक  छड़ी  लाइन  के  लिए  1934  में  एक  इंजीनियरी

 एवं  यातावात्त  सर्वेक्षण  किया  गया  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  के  अनुसार  210  कि०  मी०  लम्बी  लाइन

 के  निर्माण  पर  650  करोड़  से  अधिक  की  लागत  आने  का  अनुमान  है  ।  परियोजना  अलाभप्रद  थी  ।

 पंस्षाधनों  की  बेहद  तंगी  तथा  पहने  से  की  गई  भारी  वचनबद्धताओं  को  देखते  हुए  इस  अत्यवधिक

 लागत  वाली  परियोजना  को  निकट  भविष्य  में  शुरू  करना  सम्भव  नहीं  होगा  ।

 कंनला  सरकार  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  को  बिजली  परियोजनाओं  की  स्वीक्षति

 4539,  श्री  पीयूष  तिरकी  :  कया  सिचाई  झोर  विद्युत  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  क्ुंपा  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  ताप  एन  बिजली  कंन्‍्द्र  स्थापित  करने  के  निम्नलिखित  प्रस्ताव
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 पश्टिचम  बंगाल  सरकार  द्वारा  बार-बार  अनुरोध  किए  जाने  के  बावजूद  भी  केन्द्र  सरकार  की  मजूरी
 के  लिए  लम्बित  पड़े

 पश्चिमी  दीनाजपुर  से  (240  का  ताप  बिजली  केन्द्र  लगाने  का

 प्रस्ताव  (1980-81  से  लम्बित  पड़ा

 सागर  मृशिदाबाद  में  (4x 500  ताप  बिजली  केन्द्र  का  प्रस्ताव

 (1982  से  लम्बित  पड़ा

 बीरभूम  में  ताप  बिजली  कन्द्र  का  प्रस्ताव  (1983  से  लम्बित  पड़ा

 नहर  प्रताप  के  पन  बिजली  केन्द्र  (66.5  का  भ्रस्ताव  1978  से

 लम्बित  पड़ा  है  ;

 बांकुरा  में  दामोदर  घाटी  परियोजना  का  (3 x 210  का

 पनबिजली  केन्द्र  का

 मंजूरी  देने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 उक्त  प्रस्तावों  को  कब  तक  मंजूरी  दे  दी जाएगी  और  हन  पर  अनुमानतः  कितनी
 लागत  आएगी  ;  और  ये  कब  तक  चालू  हो  जाएंगे  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  से  :  अपेक्षित  सूचना  संलरत
 विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 स्कीम  है  अनुमानित
 सं०  लागत  अभ्युक्ति

 (  करोड़  रु०  में  )

 2  3  4

 उत्तर  बंगाल  ता०  वि०  3  राज्य  द्वारा  के०्वि०प्रा०  को  भ्रेजी  गई
 केरद्र  परियोजना  रिपोर्ट  में  स्थल  अन्वेषण

 पश्चिम  दिनाजपुर  कोयले  की  सप्लाई  की  संभाव्यता  और

 इसकी  दुलाई  तथा  जल  की  उपलब्धता  आदि
 के  संबंध  में  अनिवार्य  ब्यौरे  को  कमी

 इसलिए  के०वि०प्रा०  ने  स्कीम  1981
 में  पश्चिम  बंगाल  राज्य  बिजली  बोड्ड  को
 वापस  भेज  दी  थी  ।
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 2.  मु्णिदाबाद  ता०वि०  1385  42<5(0  मेगा०  की  यूनिटों  की  बजाबव  अब
 केन्द्र  )  5X  200  मेगा  >८  500  मेगा०  की  यनिटें

 प्रंतिष्ठापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  के  ०वि०प्रा०
 को  प०बं०रा०वि०वो०  से  संशोधित  परियोजना
 प्रस्ताव  की  प्रतीक्षा  है  |

 3.  वक्रेश्वर  ता०वि०  केन्द्र  682.58  ने  इन  स्कीमों  को
 )  |  आ्िक  दृष्टि  से  अनुमोदित  कर  दिया  है  भोर

 4.  तीस्ता  नहर  प्रपात  80.10  |  विद्युत  विभाग  ने  इनकी  सिफारिश  योजना
 आयोग  के  लिए  कर  दी  ये  स्कीमें  भी
 राज्य  क्षेत्र  में  हैं  तथा  आवश्यक  साधनों  का

 |  पता  लगाने  और  निवेश  संबंधी  निर्णय  प्राप्त
 L  करना  राज्य  सरकार  का  दापित्व  है  ।

 5..  मेजिया  ता०वि०  केन्द्र  56640.  विद्युत  प्राधिकरण  ने  स्कीम  को

 )  तकनीकी-आर्थिक  दृष्टि  से  स्वीकृत  कर  दिया

 है  तथा  इसे  सावंजनिक  निवेश  बो्ड  ने  अभी

 अनुमोदित  कर  दिया  पहली  यूनिट  को
 1990-91  के  दौरान  तथा  शेष  यूनिटें  9-9

 महीने  के  अन्तराल  से  चालू  किए  जाने  की

 परिकल्पना  है  ।

 गोडढी  भसिकों  पर  आवश्यक  सेवायें  अधिनियम  लाग  करना

 4540.  श्री  मुल्लापल्ली  र।भचसान  :  क्या  नॉबहनस  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  गोदी  श्रमिकों  पर  आवश्यक  सेवाएं  अधिनियम  लागू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 सोबहन  और  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  आवश्यक  सेवा

 अनुरक्षण  1981  में  सेवाਂ  की  परिभाषा  में  अन्य  सेवाओं  के  अलावा  प्रश्येक

 महापततन  की  प्रत्येक  सेवा  शामिल  है  जो  चाहे  इन  पत्तनों  की  हो  या  इन  पत्तनों  के  कार्यकरण  से

 संबद्ध  हो  ।  इसमें  इन  महापत्तनों  में  माल  को  चढ़ाने-उतारने  या  लाने-ले-आने  से  सम्बन्धित  सेवाएं
 भी  आती  इस  प्रकार  यह  अधिनियम  महापत्तनों  में  काम  करते  वाले  ढॉक  श्रमिकों  पर  भी

 गगू  होता  है  ।
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 समय  का  मुद्रण

 4541,  श्री  नारायण  चौजे  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पूर्वी  रेलवे  की  सामान्य  समय-सारणी  में  स्थानीय  रेल  गाड़ियों  के  विशाल  नेट-वर्क  के

 समय  को  मद्रवित  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  जैप्ता  कि  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  ते  किया  है  अथवा  जैसा  पूर्वी

 रेलवे  ने  किया  था  ;

 क्या  सिघालदह्‌  और  अन्य  जंवशन  स्टेशनों  जहां  पूर्वी  रेलये  की  स्थानीय

 रेलगाड़ियां  चलती  हैं  पूर्वी  रेलवे  की  स्थानीय  रेजगाड़ियों  की  समय-सारणियां  नियमित  रूप  से  साल

 भर  मिलती

 जनरल  जोनल  ईस्ट  रेलवे  की  कुल  कितनी  समय-सारणियां  हैं  और  वतंमान

 वाषिक  अवधि  में  स्थानीय  पूर्वी  रेलवे  की  रेलगाड़ियों  की  कुल  कितनी  रेलगाड़ियां  मुद्रित  की  गई

 कितने  जंक्शन  स्टेशनों  से  पूर्वी  रेलवे  की  स्थानीय  रेलगाड़ियां  चलती  हैं  और  पिछले

 12  महीनों  के  दोरान  जंक्शन  स्टेशनों  में  इन  स्थानीय  रेलगाड़ियों  के  लिए  और  साधारण  स्टेशनों

 में  बिक्री  के  लिए  भी  समय  सारणियों  की  औसतन  कितनी  प्रतिलिपियां  सप्लाई  की  गई  और

 (=)  क्धा  मंत्रालय  सामान्य  समय-स्ारिणी  में  स्थानीय  रेलगाड़ियों  के  समय  को  भद्वित
 करने  की  पुरानी  प्रथा  को  पुतः  शुरू  करने  हेतु  पूर्वी  रेलवे  को  सलाह  देगा  ?

 रेल  मन्त्री  बंसी  :  चूंकि  उपनगरीय  समय-सारणी  सामान्य  समय-पस्तारणी
 जिसके  अंतर्गत  समग्र  रेलवे  आती  तुलना  में  रथानीय  हित  की  इसलिए  मितव्ययिता

 की  दृष्टि  से  दोनों  समय-सारणियां  अलग-अलग  मुद्रित  कराई  जाती  उपनगरीय  समय-सारणी

 का  अधिक  मूल्य  वाली  सामान्य  समय-सारणी  की  तुलना  काफी  कम  रखा  गया

 (a)  पूर्व  रेलवे  की  सामान्य  समय-सारणी  के  मई  1985  अंक  की  73,000  प्रतियाँ

 म॒द्रित  की  गई  पूर्द  रेलवे  की  उपनमरीय  गाड़ियों  की  समय-सारणी  के  इसी  अंक  की  70,000
 प्रतियां  मुद्रित  की  गई

 सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख्र  दी  जायेगी  ।

 (3)  उपयुक्त  के  उत्तर  में  बताये  गये  कारणों  को  देखते  हुए  संयुक्त

 मुद्रित  कराने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 परादीप  पशन  और  खान  थोजों  के  बोच  सोचा  रेल  सम्पर्क

 4542.  की  जिस्तामणि  जेगा  :  क्या  रेल  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  सच  है  ऊफ़ि  खान  क्षेत्रों  के  आस-पास  जोड़ा  बॉंबीलेंड  कोएरा  से  परादीप

 पत्तन  तक  कोई  सीधा  रेल  सम्पर्क  नहीं  है  जिससे  निर्यात  के  लिए  लौह  अयर्क  की  चक्‍्करदार  पार्गे

 से  हुलाई  करने  पर  काफी  अधिफ  ढुलाई  लागत  आती

 यदि  तो  क्या  लोह  अयस्क  के  निर्माण  पर  खज्े  होने  वाले  ढुलाई  खर्च  को  कम

 करने  के  लिए  इस  समय  मार्ग  को  सीधी  रेल  से  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  उस  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  सन्त्री  बंसी  लौह  अयस्क  खदान  के  इन  क्षेत्रों  की

 राजश्रसांवा-खड़गपुर-कटक  होकर  पारादीप  जाने  वाले  वर्तमान  रेलवे  भाग  द्वारा  की  जाती  है  ।

 से  :  जखापुरा  से  बांसपानी  (176  कि०  तक  एक  नई  बड़ी  लाइन  के

 निर्माण  कार्य  को  1974-75  में  स्वीकृति  दी  गई  इस  परिग्रोजना  का  पहला  चरण  अर्थात्‌

 जश्षापुरा  से  दैतारी  (33  कि०  तक  का  काम  पूरा  हो  गया  था  जिसे  1981  में  चालू
 कह  दिया  गया  था  |  शेष  खंड  पर  निर्माण  कार्य  आरम्भ  नहीं  किया  गया  क्योंकि  जखापुरा-देतारी
 लाइन  पर  यातायात  को  मूतं  रूप  नहीं  मिला  और  की  भी  भारी  तंगी  दैतारी  में

 इस्पात  संयंत्र  की  स्थापना  को  अंतिम  रूप  दे  दिये  जाने  तथा  संसाधनों  की  स्थिति  में  सुधार  होने  पर

 इस  भिर्माण  कार्य  पर  विवार  किया  जा  सकता  है|

 शारीरिक  रूप  से  अपंग  व्यक्तियों  को  यात्रा  में  छूट  प्रदान  करने  के  लिए
 फोटो  वाले  पहचान  पत्र  जारी  करना

 4643,  श्री  एन०  डेनिस  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  रेल  मंत्रालय  शारीरिक  रूप  से  अपंग  जिन  व्यक्तियों  को  यात्रा  में

 छूट  देता  है  उन्हें  फोटो  वाले  पहचान  पत्र  जारी  किए  और

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 रेल  मंत्री  बंसी  :  नहीं  ।

 प्रश्त  हो  नहीं  डठता  ।

 ऊपरि  शुलों  का  मिर्माण

 4544,  ओ  गुरदास  कामत  :  कया  रेल  मल्त्री  यह  बताने  की  हपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  विद्या  तिलक  ब्रिज
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 कंजोर  मांगे  और  भण्डार  में  यात्रियों  तथा  अन्य  वाहनों  के  लिए  ऊपरि  पुलों  का  निर्माण

 कार्य  शरू  करने  हेतु  शीघ्र  कदम

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  बंसो  :  से  :  वर्तमान  नियमों  के  रेलवे  स्टेशनों

 पर  रेलयात्रियों  के  उपयोग  के  लिए  प्नेटफार्मों  को  जोड़ने  वाले  ऊपरी  पैदल  पुलों  कौ  व्यवस्था  करती

 हैं  और  व्यस्त  समपारों  के  बदले  ऊपरी/निचले  सड़क  पुलों  के  निर्माण  के  लिए  अपने  हिस्से  की  लागत

 बहन  करती  जनता  के  उपयोग  के  लिए  ऊपरी  पैदल  पुलों  अथवा  नई  सुविधा  के  रूप  में

 नितले  सड़क  पुलों  की  व्यवस्था  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  राज्य  सरकार  स्थानीय  नगरपालिका  द्वारा

 निक्षेप  शर्तों  क ेआधार  पर  प्रायोजित  किये  जाने  अपेक्षित  हैं  ।

 रेलों  ने  दैनिक  यात्रियों  के  लिए  कांजूर  मार्ग  और  भांडप  में  ऊपरी  पैदल  पुलों
 की  व्यवस्था/विस्तार  करने  संबंधी  निर्माण-कार्यों  को  स्वीक्ृति  दे  दी  चेम्बूर  में  कार्य  पूरा  हो  चुका
 है  ।  मानखुदं  और  भांडुप  में  ऊपरी  पैदल  पुलों  के  इस्पाती  कार्य  निर्माणाधीन  हैं  तथा  कांज्र  मार्स

 के  पुल  के  जिए  विस्तृत  नक्गों  को  अस्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  इसके  बम्बई  नगर

 निगम  के  अनुरोध  निशक्षेप  शर्तों  के  आधार  जनता  के  उपयोग  के  लिए  कांजूर  मार्ग  में

 समपार  सं०  16  एम०एल०  के  चेन्वर  में  तिलक  नगर  के  निकट  तथा  चेम्बूर  और  मानखुर्ब
 के  बीच  ऊपरी  पैदल  पुलों  के  निर्माण-कार्य  स्वीकृत  किये  गये  हैं  ।

 विख  रोली-कांजूर  मार्ग  खंड  पर  समपार  सं०  16  के  बदले  ऊपरी  सड़क  पुलों  का

 कार्य  स्त्रीकृत  किया  गया  है  और  यह  प्रगति  पर  निक्षेप  शर्तों  के  आधार  पर  विद्या  बिहार  में

 ऊपरी  सड़क  पुल  की  व्यवस्था  करने  तथा  चेम्बूर  में  ईस्टन  एक्सप्रस  हाइवे  पर  तथा  मानखुर्द  में

 ऊपरी  सड़क  पुलों  को  चोड़ा  करने  के  लिए  बम्बई  नगर  निगम  से  अनुरोध  प्राप्त  हुए  हैं  जितके  लिए
 ब्यौरों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  देवनार  और  भांडप  में  ऊपरी/निचले  सड़क

 पुलों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  राज्य  सरकार/स्थानीय  नगरपालिका  से  अभी  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 नहीं  हुए  हैं  ।

 ]
 ब्यावर  सटेहन  पर  पत्थर  को  हुलाई

 4545.  शी  विष्णु  सोदी  :  क्‍या  रेल  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  पश्चिम  रेलवे  में  ब्यावर  रेलवे  स्टेशन  पर  पत्थर
 का  लदान  ही  मुख्य  वस्तु
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 ननािाथथपपपापत9प+  .  ़्ख़ख  ख  ऊख़्ओआ़्
 यदि  तो  क्‍या  पत्थर  लदान  को  अब  एच०पी०वाई०  श्रेणी  के  अन्तर्गत  रखने  के

 कारण  माल  डिब्बे  उपलब्ध  नहीं  कराये  जा  रहे  और

 यदि  तो  पत्थर  का  एच०पी०बाई०  श्रेणी  से  हटाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाए
 जारहे

 रेल  मन्‍्त्री  बंसी  :  नहीं  ।

 और  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 ]
 हिमाचल  प्रदेश  में  केन्द्रीय  विद्यालय

 4546.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर
 :  क्या  शिक्षा  मन्त्री  दिनांक  25  रूप  के

 क्ित  प्रश्त  संख्या  45  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  किन-किन  विद्यालयों  को  केन्द्रीय  विद्यालय  के  रूप  में  मंज्री
 देने  का  निवेदन  किया

 केन्द्रीय

 इस  बीच  विद्यालयों  को  किन  तारीखों  से  मंजूरी  दे  दी  गई

 ये  विद्यालय  कब  से  खोले  जाने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  इन्हें  कब  तक  मंजूरी  दे  दी  जाएगी  ?

 शिक्षा  सनन्‍्त्री  कृष्ण  चन्द्र  :  हिमाचल प्रदेश  सरकार  ने  मण्डी  और  शिमला

 में  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  के  लिए  अनुरोध  किया  है  ।

 नहीं  ।

 और  :  राज्य  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  पानकों  के  अनुसार

 कक्षाओं  के  लिए  अस्थाई  स्थात  या  भवन  आदि  जैसी  अपेक्षित  वास्तविक  सुविधाओं  के

 लब्ध  कराए  जाने  पर  ही  इन  स्थानों  में  केन्द्रीय  विद्यालय  घोलने  के  प्रस्तावों  पर  केन्द्रीय  विद्यालय

 संगठन  द्वारा  विचार  किया  जाएगा  ।

 बालो  मेला  विद्युत  परियोजना

 4547.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  सिंचाई  होर  विद्य॒त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा में वाली मेला विद्युत परियोजना की वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी 289
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 क्या  सरकार  ने  उपरोक्त  रि  द्युत  परियोजना  में  अतिरिक्त  विद्युत  उत्पादन  के  लिए

 काई  कार्यवाही  की

 यदि  तो  वाली  मेला  विद्युत  परियोजना  के  विस्तार  के  लिए  तैयार  की  गई

 यांजना  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 विस्तार  योजना  की  क्रियान्विति  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 विद्युत  विसाग  में  राज्य  मंत्री  प्ररण  :  वाली  मेला  परियोजना  की

 प्रतिष्ठापित  क्षमता  360  मेगावाट  (60-60  मेगावाट  के  6

 से  :  वाली  मेला  विस्तार  परियोजना  के  अन्तर्गत  60-60  मेगावाट  की  दो  यूनिदें
 प्रतिष्ठापित  करने  का  प्रस्ताव  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  में  1978  में  प्राप्त  हुआ

 में  उड़ीसा  के  प्र!धिकारियों  ने  इस  प्रस्ताव  को  छोड़  देने  का  निर्णय  लिया

 क्यांकि  इस  स्कीम  से  कोई  अतिरिक्त  लाभ  प्राप्त  नहीं  होगा  ।  परिणामस्वरूप  वाली  मेला  विस्ताਂ

 की  परियोजना  रिपोर्ट  केन्द्रीय  विद्यत  प्राधिकरण  ने  उड़ीसा  राज्य  के  प्राधिकारियों  को

 वापस  कर  दी

 बाराबांको  रेल  स्टेशन  पर  कुछ  रेलगाड़ियों  में  बयों  का

 झारक्षण  कोटा  समाप्त  किया  जाना

 4548.  श्री  कमला  प्रसाद  राबत  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  बाराबांकी  रेल  स्टेशन  का  कुछ  रेल  गाड़ियों  में  स्थानों  का

 आरक्षण  कोटा  समाप्त  कर  दिया  यया  और

 यदि  तो  उसके  संविस्तार  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्त्रो  बंसी  लालਂ  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बस्वई-जियन्द्रस  जयन्तो  जनता  ऐक्सप्रेस  में
 भोजन-पास  की  व्यवस्था  करता

 4549.  श्री  टी०  बशीर  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  ;

 कया  बम्बई  और  त्रिवेन्द्रम  के  बीच  चलने  वानी  जयन्ती  जनता  ऐक्सप्रेत्त  में
 यान  का  व्यवस्था  नहीं

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उक्त  गाड़ी  में  भोजन-पान  की  व्यवस्था  करने  का  और
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 यदि  तो  कब  तक  ?

 रेल  अन्‍त्रो  बंसो  :  हां  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पोगला-बनदोई  नदी  पर  बेसिन  क्षेत्र  में

 जलसग्न  भूमि  से  पानी  निकालना

 4550,  भ्री  जायनल  अवेदिन  :  क्या  सिंचाई  झोर  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पोगला  बनदोई  नदी  बेसिन  क्षेत्र  में  जलमग्न  भूमि  से  पाती

 लिका  लने  की  योजना  की  कार्यान्विति  में  प्रगति  हो  रही

 यदि  तो  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  और  इस  योजया  का  कार्य  न्‍्वियन  कब  तक  पूरा
 होने  की  संभावना

 इस  योजना  के  पूरा  होने  के  पश्चात  कितनी  भूमि  कृषि  योग्य  बन  जाएगी  ओर  इस

 योजना  से  लाभान्वित  होने  वाले  कृषकों  की  संख्या  क्‍या

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  यह  योजना  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  बहुत  पहले  पूरी
 हो  जानी  चाहिए  और

 (&)  यदि  तो  इसके  कार्यान्वयन  में  असाधारण  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सिचाई  झोर  विद्य त  मंत्री  बी०  :  हां  ।

 (a)  पगला  और  बंसलोई  नदियों  पर  वो  नियामकों  पर  सिविल  कार्य  लगभग

 पूरे  हो  गए  हैं  ।  नियंत्रण-द्धारों  के  शेष  को  1986  तक  पूरा  करने  का  कार्यक्रम  है  ।

 इस  स्कीम  के  पूरा  हो  जाने  पर  लगभग  4।  वर्ग  किलोमीटर  क्षेत्र  को  कृषि  योग्य  बनाए
 जाने  की  संभावता  अनुमान  है  कि  इससे  लगभग  69,000  लोग  लाभान्वित  होंगे  ।

 इसे  पूरा  करने  छी  मूल  तारीख  31  1981  थी  ।

 (&)  इन  निर्माण  कार्यों  के  पूराइहोने  में  विलम्ब  का  मुख्य  कारण  उस  ठेकेदार  की  विफलता

 थी  जिसे  यह  कार्य  पहले  दिया  गया  कार्य  की  अपर्याप्त  प्रगति  को  देखते  हुए  अनुबन्ध  के

 धानों  के  अनुसार  आवश्यक  कार्यवाही  की  गई  और  यह  ठेका  29-9-82  को  निरस्त  कर  दिया  गया
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 नत्3+)8/75भ+क्‍“पफो  हे  च्ूएू/न्त्््स्क्क्््यज-+-+_.__

 न
 था । यह कार्य पुन: जुलाई, 1983 में दो नए ठेकेदारों को दिया  छछएणणएणएणणणग  नि _  कर दिया

 था  ।  गह  कार्य  वाहनों के  में  दो  नए  ठेकेदारों  को  दिया  जिन्होंने  सिविल  कार्यों  को

 लगभग  पूरा  कर  दिया

 सरकारी  वाहनों  हे  लिए  साल-माड़ा  दर  निर्धारित  करने  के  लिए
 राज्यों  को  विए  गए  विशा-निर्देश

 भ्री  भ्राशतोष  लाहा  :  क्‍या  नोवहुन  क्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  मर
 ढः

 क्‍या  सरकार  ने  मोटर  वाहन  अधिनियम  को  की  धारा  43  के  अन्तगंत  सरकारी

 वाहनों  के  लिए  अधिकतम  अथवा  न्यूनतम  माल-भाड़ा  दर  को  कानूनी  तौर  से  निर्धारित  करने  के

 बारे  में  विभिन्‍न  राज्यों  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  दिशा-निर्देश  जारी  किये  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सोवहनस  और  परिवहन  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  जियाउरंहसास  :

 राह्य  सरकारों  को  मोटरयान  प्राकृतिक  की  धारा  43  के  उपबंधों  के  अनुसार  संबंधित  राज्य

 परिवहन  प्राधिकारियों  को  पब्लिक  कैरियरों  क ेलिए  अधिकतम  और  न्यूनतम  भाड़ा  दरें  निर्धारित
 करने  की  शक्ति  पहले  से  ही  प्राप्त  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 योग  तथा  प्राकृतिक  चिकित्सा  में  बिकास  तथा

 झनसंधान  करने  के  लिए  केरदर

 4552.  श्री  आई०  रामा  राय  :  क्या  स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्माभ्र  संत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  योग  तथा  प्राकृतिक  चिकित्सा  में  विकास  तथा  अनुसंधान

 करने  के  लिए  कितने  केन्द्र
 |

 के रूप  कया  यह  सच  है  कि  केन्द्रों  का  कार्य-निष्पादन  कुछ

 वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति में विसलम्ब करने के कारण रुक गया क्‍या नीलेश्वर में विद्यमान केन्द्र जसि आजकल एक समिति चला रही के विकास हेतु अधुक्तन देने अथवा नियन्त्रण में लेकर उसे केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्‌ के रूप में चलाने का कोई प्रस्ताव और यदि तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ? 993
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 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  योगेस्  :  योग  के  प्रशिक्षकों  को
 प्रशिक्षण  देने

 के लिए  सरकार  विश्वायतन  योगाश्रम  को  वित्तीय  सहायता  दे  रही  है  ।  इसके  अलावा
 सरकार

 ने
 केन्द्रीय  योग  अनुसंधान  संस्थान  और  केन्द्रीय  योग  एवं  प्राकृतिक  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद्‌

 की  स्थापना  की  योग  और  प्राकृतिक  चिकित्सा  के  क्षेत्र  में  प्रशिक्षण  तथा  अनुसंघान  कायें  के

 लिए  केन्द्रीय  योग  एवं  प्राकृतिक  चिकित्सा  अनुसंघान  परिषद्‌  विभिन्‍न  संस्थाओं  को  वित्तीय  सहायता
 देती  केन्द्रीय  योग  एवं  प्राकृतिक  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा  इस  समय  13  प्राकृतिक
 संस्थाओं  और  10  योग  संस्थाओं  को  सहायता  दी  जा  रही  है  ।

 जहां  तक  वरिष्ठ  पदों  का  सम्बन्ध  है  केन्द्रीय  योग  एवं  प्राकृतिक  चिकित्सा  अनुसंघान
 परिषद्‌  में  सहायक  निदेशक  का  एक  पद  और  सहायक  निदेशक

 मोबाइल  का  एक  पद  खाली  सहायता  प्राप्त  करने  वाली  संस्थाओं  में  नियुक्तितयां
 उनकी  प्रबंध  समितियों  द्वारा  की  जाती  हैं  न  कि  सरकार  द्वारा  ।

 और  :  निलेश्वर  स्थित  एक  केन्द्र  के  अनुदान  के  लिए  केन्द्रीय  योग  एवं  प्राकृतिक
 चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद्‌  को  आदेदन  पत्र  भेजा  इस  परिषद्‌  ने  संस्थान  से  कुछ  स्पष्टीकरण

 मांगें  यदि  प्रारम्भिक  छान-बीन  के  बाद  इस  प्रस्ताव  को  व्यवहार्य  समझा  गया  तो  परिषद्‌  का

 शासी  निकाय  इस  पर  विचार  करेगा  ।

 बतिया  नहर  पर  प्रन्तरज्योय  विवाद

 4553.  श्रो  कृष्ण  सिह  :  क्‍या  विचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  के  बीच  कुछ  अन्‍्तर्राज्यीय  विवाद  काफी  लम्बे

 अरसे  से  अनिर्णीत  पढ़े
 ह

 यदि  तो  विवादों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उनमें  से  एक  विवाद  दतिया  नहर  कर

 भी  ओर

 इन  विवादों  को  तेजी  से  निबटाने  के  लिए  क्‍या  उठाए  गए  हैं  या  उठाए  जा

 रहे

 सिंचाई  झौर  वित्त  संत्रो  जी०  :  से
 :

 मध्य  प्रदेश  तथा

 उत्तर  प्रदेश  के  बीच  दतिया  केरियर  नहर  सहित  निम्नलिखित  सात  सांझी  परियोजनाओं  के  जस  के

 नहूरों  के  संरेखण  आदि  से  सम्बन्धित  कुछ  मतभेद  हैं  :--

 1.  रंगवान  बांध

 2.  सिहपुर

 3,  ओरछा
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 4.  दतिया  केरियर  नहर  सहित  राजघाट  परियोजना

 5.  केन  बहु-उद्देश्यीय  परियोजना

 6.  केन  नहर  तथा  मुख्य  नियामक  का  और

 7.  पंचनद  बांध  परियोजना  ।

 मतभेदों  को  हल  करने  के  लिए  दोनों  राज्य  इन  मामलों  पर  पहले  ही  विचार-विमर्श  कर

 रहे  राज्यों  द्वारा  केन्द्रीय  जल  आयोग  तथा  केन्द्रीय  जोनल  परिषद्‌  की  सेवाओं  का  भी  लाभ

 उठाया  गया  दतिया-फेरियर  नहर  के  मामले  केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा  1985

 में  बुलाई  गई  बैठक  में  नहर  के  संरेखण  पर  कुछ  सहमति  हुई  है  ।

 जनकपुरो  ब्लाक  नई  विल्लो  में  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य  सेवा

 योजना  ओषघालय  का  कास  न  करना

 4554.  श्रीघ्रती  उषा  वर्मा  :  क्‍या  स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  जनकपुरी  नई  दिल्‍ली  में  ब्लाक  को  छोड़कर  जो  सभी

 ब्लाकों  में  से  बड़ा  है एक-एक  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  औषधालय  काम  कर  रहा

 क्‍या  ब्लाक  जनकपुरी  में  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य  योजना  औषधालय  के  लिए

 भूमि  ली  गई  है  यदि  तो  कब

 निर्माण  कार्य  कब  तक  आरम्भ  हो  जाने  की  संभावना  ह ैऔर  औषधालय  कब  से  कार्म

 करना  आरम्भ  कर  और

 क्‍या  जनकपुरी  ब्लाक  में  सरकारी  भवन  निर्माण  से  पहले  दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  के  फ्लैटों  को  किराए  पर  लिकर  औषधालय  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  है  और  यदि

 तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  ब्लाक  में  रहने  वाले  सरकारी  कर्मचारियों  की  कठिनाइयों  को  दूर
 करने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्‍या  कदम  उठाने  का  है  ?

 स्वास्व्य  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  योगेश  :  नयी  दिल्ली  के

 ब्लाक  में  रहने  वाले  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  लाभार्थी  जनकपुरी  के  ब्लाक  और

 ८“बीਂ  के  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजता  के  औषधालयों  से  चिकित्सा  सुविधाओं  का  लाभ  उठा

 रहे  ये  दोनों  औषधालय  ब्लाक  से  3  किलोमीटर  की  निर्धारित  सीमा  दूरी  के  अन्दर-अन्दर

 स्थित  हैं  ।

 और  :  जनकपुरी  के  ब्लाक  में  1983  में  एक  औषधालय  के  भवन  का

 निर्माण  करने  के  लिए  एक  प्लाट  लिया  गया  सैन्ट्रल  डिजाइन  ब्यूरो  ने  भवन  का  नक्शा  तैयार
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 है  रखने  9  उऔ

 कर  दिया  जिसकी  जांच  की  जा  रही  है  !

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  क्योंकि  ब्लाक  में  रखने  वाले  केन्द्रीय
 सरकार  के  कमंचारियों  को  पहले  ही  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  अंतर्गत  कवर  कर  लिया

 गया

 जम्मू  तथा  कश्मोर  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  शेक्षि  क  प्रनुसंधान  तथा

 प्रशिक्षण  परिषद्‌  की  पुस्तकों  में  परिवतनों  को  चेष्टा

 4555.  थ्री  पी०  नामग्याल  :  क्‍या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  जम्मू  तथा  कश्मीर  राज्य  सरकार  ने  राष्ट्रीय  शेक्षिक  अनुसंधान
 तथा  प्रशिक्षण  परिषद्‌  की  पुस्तकों  में  कुछ  परिवर्तत  करने  की  चेष्टा  की  है  तथा  उन  परिवतंनों  के

 विकल्प  भी  सुझाए

 यदि  तो  जिन  परिवतेनों  की  चेष्टा  की  गई  है  उनकी  विशेषताएं  तथा  उनके

 प्रस्तावित  विकल्‍प  क्‍या  और

 उक्त  परिवर्तनों  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  हां  ।

 राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  परिषद्‌  की  कक्षा  6  और  8  के  लिए

 विज्ञान  और  गणित  की  पाद्य-पुस्तकों  में  जम्मू  और  कश्मी  र  राज्य  स्कूली  शिक्षा  बोड़ें  द्वारा

 वित  परिवतंनों  की  मुख्य-मुख्य  बातें  इस  प्रकार  हैं  :--

 के  विज्ञान  को  पाद्य-पुस्तकें  :

 कक्षा  6  के  लिए  सीखिएਂ  नामक  पाठ्य-पुस्तक  और  में

 के  पृष्ठ  और  पर  पुरुषों  और  महिलाओं  की  बाहरी  आकृतियों  और  कक्षा  8  के  लिए

 सीखिएਂ  (1979  में  के  पृष्ठ  233  और  234  पर  सुअर  पालन  के

 उल्लेख  का  हटाया  जाना  ।

 (2)  गणित  को

 राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  परिषद्‌  द्वारा  मूल  रूप  से  प्रकाशित  गणित  की

 पाद्य-पुस्तकों  में  राज्य  प्राधिकारियों  ने  राज्य  में  गणित  के  शिक्षकों  की  पृष्ठभूमि  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  कुछ  विषयों  के  क्रम  को  पुनः  निर्धारित  करने  और  पाठ  को  कुछ  विस्तार  से  स्पष्ट  करते  हुए

 सरल  करने  के  लिए  सामान्य  अनुमति  मांगी

 राज्यों  को  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  ओर  प्रशिक्षण  परिषद्‌  की  पुस्तकों  को  स्थानीय
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 आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उपयुक्त  रूप  से  अनुकूलित  करने  की  स्वतंत्रता  होती  है  ।

 राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंघान  और  प्रशिक्षण  परिषद्‌  इन  प्रस्तावित  परिवतंनों  के  लिए  सहमत  हो  गई  है
 और  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  सरकार  को  अनुकूलित  पाठ  प्रकाशित  करने  के  लिए  प्राधिकृत  कर

 दिया  है  ।

 गढ़ी  हरसद  झोर  बिल्ली  सदर  बाजार  के  बीच  चलने  बाली  4  डो०एफ०

 रेलगाड़ो  को  समयानुसार  चलाना

 4556,  श्री  मतिला  हंंसदा  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सुपरफास्ट  रेलगड़ियों  के  कारण  गढ़ी  हरसरु  और  दिल्ली  सदर  बाजार  के  बीच

 चलने  वाली  4  डी०  एफ०  रेलगाड़ियों  के  समय  पर  चलने  पर  प्रभाव  पड़ा  है  जिसके  कारण  दिल्ली

 आने  वाले  अधिकारियों  को  असुविधा  हो  रही

 क्या  गुड़गांव  से  इसका  प्रस्थान  समय  8.53  म०  पू०  है  पर  वह  कभी  भी  समय  पर

 नहीं  पहुंचती

 यदि  तो  उपरोक्त  रेलगाड़ी  के  गुड़गांव  देर  से  पहुंचने  के  बया  कारण

 क्‍या  यह  आमतौर  पर  9.00  म०  पु०  अथवा  9.20  म०  पू०  को  गुड़गांव  पहुंचती

 यदि  तो  इसे  गुड़गांव  अथवा  बिजवासन  में  20/30  मिनट  तक  रोकने  के  क्या

 कारण  जबकि  वह  20  मिनट  में  15  किलो  मीटर  की  दूरी  तय  करके  पालम  स्टेशन  पहुंच
 सकती

 इस  रेलगाड़ी  का  समय  पर  चलना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का

 विचार  है  ?  क्

 रेल  संत्री  बंसो  :  अग्रता  देने
 की  वजह  से  कभी-कभी  4  डो०  एफ  का

 पालन  प्रभावित  होता

 चूंकि  गुड़गांव  से  इसके  छूटने  का  निर्धारित  समय  8.53  बजे  इसलिए  यह  कहना

 युक्तिसंगत  नहीं  होगा  कि  यह  कभी  समय  से  नहीं  पहुंचती  ।

 इसके  विलम्ब  से  चलने  का  मुख्य  कारण  गाड़ियों  को  प्राथमिकता  देना

 नहीं  ।

 (४)  जब  कभी  महत्वपूर्ण  गाड़ियां  लेट  हो  जाती  हैं  तो  उन्हें  प्राथमिकता  देने  हेतु  इस  गाड़ी
 रोक  लिया  जाता
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 इस  गाड़ी  के  चालन  पर  कड़ी  निगरानी  रखी  जा  रही  है  ।

 दिहलो  परिवहस  मिगस  की  चिकित्सा  पेनल  घोजना

 4557.  डा०  भशाशेखर  त्रिपाही  :  क्या  शोबहन  झोर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  लिए  पिछले  वर्ष  चिकित्सा  पैनल  योजना

 शुरू  की  गई  और

 यदि  तो  पिछले  वर्ष  इस  योजना  पर  कितना  व्यय  हुआ  तथा  प्रत्येक  कमंचारी  पर

 कितनी  औत्तत  राशि  व्यय  हुई  ?

 सोवहस  धोर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :

 हां
 |  चिकित्सा  स्कीम  1-5-1984  से  शुरू  की  गई  थी  ।

 सूचना  निम्न  प्रकार  है  :--

 इस  चिकित्सा  पैनल  स्कीम  के  तहत  9,10,15,086.00  रुपये

 1-3-84  से  31-705  तक  खर्च  की

 गई  राशि

 प्रति  कमंचारी  प्रतिमाह  खर्च  की  237.82  रुपये

 गई  औसत  धनराशि

 राष्ट्रीय  कुष्ठ  रोग  उन्मूलन  झ्ायोग  द्वारा  वर्ष  2000  ई०  तक  कुष्ठ

 रोग  के  उन्मूलन  के  सम्बन्ध  में  प्रस्तुत  प्रतिवेवन

 4558.  श्री  राम  प्यारे  पतिका  :  क्‍या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  2000  ई०  तक  देश  से  कुष्ठ  के  रोग  उन्मूलन  के  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  की  दृष्टि

 से  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  मन्‍्त्री  की  अध्यक्षता  में  दो  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  वर्ष  1983  में  एक

 स्तरीय  राष्ट्रीय  कुष्ठ  रोग  उन्मूलन  आयोग  गठित  किया  गया

 क्‍या  आयोग  ने  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  और

 यदि  तो  आयोग  ने  क्‍या  सिफा  रशें  की  हैं  और  उन  पर  सरकार  की  क्या

 जिया  है  7
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 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  से  :  हां  ।

 राष्ट्रीय  कुष्ठ  उन्मूलन  आयोग  का  कार्य  इस  कार्यक्रम  का  मार्गदर्शन  और  सर्वेक्षण  करने  का  यह

 एक  निरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया  है  ।

 थाहनों  द्वारा  बाथु  प्रदषण  रोकने  के  लिए  विधान

 4559.  क्री  मुकुल  वासनिक  है
 श्री  लक्मण  मलिक  |
 श्री  रामकृष्ण  भोरे  9  :  क्‍या  नौवहन  झौर  परिवहन  मंत्री  यह
 श्री  थी  ०  वी०  रासया  ]
 श्री  मरत  सिह  t

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  के  विशेषज्ञों  के  एक  दल  द्वारा  किये

 गए  अध्ययन  के  अनुसार  काफी  बड़ी  मात्रा  में  वाहनों  द्वारा  छोड़े  जाने  वाले  जहरीले  पदार्थों  से  वायु

 प्रदूषण  निर्धारित  सुरक्षित  सीमा  को  पार  कर  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  द्वारा  निर्धाटित  किये  गये  धुआं

 छोड़ने  के  अपेक्षित  सीमा  स्तरों  को  उल्लंघन  करने  वाले  वाहनों  के  विरुद्ध  उपयुक्त  दण्डात्मक

 वाही  करने  हेतु  एक  विधान  बनाने  का  है  ?

 नौवहन  ओर  परिवहन  सन्त्रालय  में  राज्य  संत्रो  जियाउर  हमान  और

 :  दिल्ली  प्रशासन  के  कहने  पर  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  के  एक  विशेषज्ञ  दल  ने

 1985  में  भारी  यातायाल  वाले  आठ  स्थानों  पर  अध्ययन  किया  था  ।  आस-पास के  क्षेत्र  तथा  बाहन
 से  निकले  धुएं  का  नमूना  लेकर  उनकी  जांच  की  गई  ।  अध्ययन  के  अनुसार  साठ  स्थानों  पर  हवा  में

 छोड़े  गए  कण  और  परिवेश  में  जमा  हुआ  पदार्थ  निर्धारित  सुरक्षित  सीमा  से  अधिक  पाया  गया  ।

 इनमें  से  तीन  स्थानों  पर  कार्बन  मोनोक्साइड  और  नाइट्रोजन  पाए  गए  ।  सल्फर  डायआक्साइड  का

 जमाव  निर्धारित  सुरक्षित  सीमा  में  था  ।

 दिल्ली  प्रशासन  से  मोटरयान  1939  के  तहत  नियमों  को  संशोधित  कर

 ध्आं  छोड़ने  के  बारे  में  मानक  निर्धारित  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 उत्तर  प्रवेश  हारा  मध्य  प्रदेश  को  बिजलों  की  अकाया

 राशि  का  भुगतान  न  किया  जाता

 4560,  भी  महेन्द्र  सिह  :  कया  सिंचाई  झोर  विद्ञुत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  राज्य  विद्युत  बोडं  ने  केन्द्रीय  सरकार  की  सलाह  पर
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 1984  में  उड़ीसा  में  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  को  आगे  सप्लाई  करने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश
 राज्य  बिजली  बोड्ड  को  बिहार  बिजली  सप्लाई  की

 (@)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  ने  इस  व्यवस्था  के  अंतगंत  उत्तर  प्रदेश  को  20
 मिलियन  यूनिट  बिजली  सप्लाई  की  जिसका  मूल्य  लगभग  104  करोड़  रुपये  है  और  उत्तर  प्रदेश
 ने  अभी  तक  मध्य  प्रदेश  को  इस  राशि  का  भुगतान  नहीं  किया  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  कि

 उत्तर  मध्य  प्रदेश  को  इस  राशि  का  भुगतान  करता  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  प्ररुण  :  हां  ।

 और  :  मध्य  प्रदेश  ने  उत्तर  प्रदेश  को  1992  मिलियन  यूनिट  विद्युत  सप्लाई
 की  थी  और  इसकी  लागत  के  रूप  में  137.59  लाख  रुपये  का  दावा  किया  था  ।  उत्तर  प्रदेश  ने  87

 लाख  रुपये  का  भुगतान  कर  दिया  है  तथा  सप्लाई  की  दर  पर  मतभेद  होने  के  कारण  शेष  राशि  के

 संबंध  में  विवाद  चल  रहा  है  ।  विवाद  को  हल  करने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  :

 ]

 किडल-भागलपुर  रेल  सार्ग  को  दोहरा  करना

 4561.  श्री  मगवत  भा  झाजाद  :  कया  रेल  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  किडल-भागलपुर  रेल  मार्ग  को  दोहरा  करने  की  धोषणा

 की

 तब  से  वर्ष.वार  खर्म  गई  राशि  कितनी

 किडल-भागलपुर  के  बीच  दोहरा  किये  जाने  वाली  कुल  मील  संख्या  क्या

 वतंमान  बजट  में  क्‍या  प्रावधान  और

 धीमी  गति  से  कार्य  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रों  बंसो  :  और  किडल-भागलपुर  खंड  पर  कहीं-कहीं

 दोहरी  लाइन  बिछाने  का  कार्य  1980-81  में  अनुमोदित  किया  गया  इस  पर  खर्च  की  गई  राशि

 इस  प्रकार  है  :---

 1980-81
 12.52  लाख  रुपये

 1981-82  10.92  लाख  रुपये

 1982-83  35.12  लाख  रुपये

 1983-84  54.26  लाख  रुपये

 1984-85
 124.21  लाख  रुपये
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 क्यूल  और  भागलपुर  के  बीच  77  मीटर  में  लाइन  बिछाने  का  कार्य

 अनुमोदित  किया  गया
 ह

 1985-86  के  लिए  210  लाख  रुपये  ।

 धनराशि  की  उपलब्धता  के  अनुसार  कार्य  में  प्रगति  हो  रहो

 विश्वविधालय  प्रनुदान  झ्ायोग  द्वारा  शिक्षा  श्रधिकारियों  को  मिभुक्ति

 4562.  श्री  बनवारी  लाल  बरवा  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  वर्ष  1985  में  चार  शिक्षा  अधिकारियों  की

 भर्ती  के  मामले  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  नीति  का  पान्षत  नहीं

 किया

 यदि  तो  आरक्षण  रोस्टर  में  आरक्षित  भुद्दे  कौन  से

 क्या  निकट  भविष्य  में  पांच  और  शिक्षा  अधिकारी  नियुक्त  करने  का  प्रस्ताव

 क्या  चार  सामान्य  श्रेणी  के  उम्मीदवारों  की  नियुक्ति  की  अनुमति  लेते  समय

 क्षित  पदों  को  सामान्य  उम्मीदवारों  से  भरने  के  बारे  में  विश्वविद्यालय  अनुदात  आयोग  के  सभी

 सदस्यों  को  सूचित  कर  दिया  गया  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 (४)  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  क्‍या  उपचारात्मक  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  से  :  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने

 यह  सूचित  किया  है  कि  वह  शिक्षा  अधिकारियों  सहित  समूह  6  पदों  पर  सीधी  भर्ती  के  लिए

 सम्मिलित  आरक्षण  रोस्टर  रखता  आयोग  के  अनुसार  शिक्षा  भध्िकारियों  के  पदों

 पर  की  गई  चार  सम्मिलित  आरक्षण  रोस्टर  में  अनारक्षित  प्वाइंट  26,  27,

 37  और  38  के  लिए  की  गई  शिक्षा  अधिकारियों  के  पदों  पर  नियुक्ति  के  लिए  चार  व्यक्तियों

 के  चयन  के  लिए  चधन  समिति  की  सिफा  रिशें  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  सामने  रखी  गई

 थीं  और  आयोग  ने  चयन  समिति  की  इन  सिफारिशों  को  अनुमोदित  किया  था  ।

 कुछ  और  शिक्षा  अधिकारियों  की  भर्ती  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 कासपुर  रेलवे  स्टेशन  पर  ऊपरी  पुल

 4563.  भी  जगदोश  झह्कस्‍थो  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 कानपुर  रेलवे  स्टेशन  पर  भ्रस्त  ववित  पुल  निर्माण  का  कार्य  कब  शुरू  हो  रहा

 ओर
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 इस  पुल  के  निर्माण  पर  अनुमानतः  कितनी  लागत

 रेल  मंत्री  बंसी  :  ओर  :  पनकी  में  ऊपरी  पैदल  पुल  के  लि

 13.30  लाख  रुपये  की  प्रत्याशित  लागत  से  एक  प्रस्ताव  1985-86  के  रेलवे  बजट  में  शामिल  किया  गया

 और  उसके  लिए  केवल  1.0  लाख  रुपये  के  परिव्यय  की  व्ययस्था  की  गई  है  ।  इस  विस्तृत

 नक्शे  तैयार  किए  जा  रहे  स्थल  पर  कार्य  का  वास्तविक  निष्पादन  पर्याप्त  धनराशि  की

 लब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 सध्य  प्रदेश  में  टोमस  बांध  को  ऊंचाई  कसम  करना

 4564,  भी  झजीज  कुरेशी  :  कया  सिखाई  ओर  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मध्य  प्रदेश
 के

 सतना  जिले  में  टोमस  बांध  की  विद्युत  उत्पादन  परियोजना  की

 ऊँचाई  कम  करने  के  बारे  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  या  उस  राज्य  के  विधान  सभा  सदस्यों  से  कोई

 अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 ह

 यदि  तो  वह  कब  प्राप्त  हुआ  था  तथा  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की

 क्‍या  स्थानीय  किसानों  के  हित  में  इस  बांध  की  ऊंचाई  दोबारा  कम  करने  के  बारे  में

 कोई  प्रस्ताव  विचाराधीत  और

 यदि  तो  क्‍या  किसानों  को  विनाश  से  बचाने  के  लिए  सरकार  इस  श्रस्ताव  पर

 शीघ्र  विचार  करेगी  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ध्ररुण  :  1984  में

 थोजना  आयोग  द्वारा  परियोजना  अनुमोदित  कर  दिए  जाने  के  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं

 हुआ

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 |
 राष्ट्रीय  प्रोड़  शिक्षा  बोर्ड  को  सिफारिशों

 4565.  भरो  मुरलीधर  साते  :  क्‍या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  प्रोढ़  शिक्षा  बोर्ड  की  वर्ष  1983  में  मुख्य  सिपारिशें  क्‍या

 क्या  सरकार  ने  भारत  में  निरक्षरता  उन्मूलन  सम्बन्धी  बोई  की  सभी  सिफारिशों  को

 ध्वीकार  कर  लिया

 301
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 अधि  मिल  अभाकिकलकी  लक  सी  आन  भचलुननलुनुभनभक  मन  भनरााा  अं  ााााााएभए्ए्म्म्भ्म्म्भ्धधणाा

 यदि  तो  क्या  इस  सिफारिश
 को

 क्रियान्वयन  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ।

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  राष्ट्रीय  प्रीढ़  शिक्षा  बोडं  वर्ष  में

 की  गई  प्रमुख  सिफारिशों  में  ये शामिल  हैं--प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  में  तेजी  लाकर  के  और  शिक्षा

 अवधि  में  कमी  करके  साक्षरता  के  प्रयत्नों  को  तेज  पठन  सामग्री  के  निर्माण  को  पढ़ने  वालों

 विशेष  रूप  से  महिलाओं  की  आवश्यकताओं  से  सुस्ंगत  इस  कायेक्रम  को  अन्य  विभागों  के

 विकास  कार्यकलापों  से  संबद्ध  परम्परागत  और  आधुनिक---इन  तीनों  प्रकार  के  जन

 संपर्क  के  साधनों/माध्यमों  का  उपयोग  महिला  स्वैच्छिक  संगठनों  को  संबद्ध  करके  महिला

 साक्ष  रता  कार्यक्रमों  को  तेज  विद्यारथियों  को  संबद्ध  नियोजकों  के  लिए  अपने

 चारियों  को  साक्ष  रता  के  अवसर  अनिवार्य  और  राज्य  संसाधन  केन्द्रों  को  सुदृढ़  करना  ।

 हां  ।

 और  :  हरेक  नियोजक  के  लिए  साक्षरता  की  व्यवस्था  करने  की  अनिवार्यता  को

 छोड़कर  और  सभी  सिफारिशें  सरकार  द्वारा  कार्यान्वित  कर  दी  गई  बोर्ड  ने अपनी  दिनांक  25

 और  की  बेठक  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  फिर  से  यह  सिफारिश  की  है  कि  नियोजक़ों  के

 लिए  यह  आवश्यक  हो  कि  वे  अपने  निरक्षर  कामगारों  को  सारक्षरता  प्राप्त  करने  के  लिए  अवसर

 दें  और  यदि  आवश्यक  हो  तो  यह  कानून  बना  करके  भी  यह  बोड़  की  यह्‌  सिफारिश  सरकार

 के  विधाराधीत  है  ।

 बिललो  परियोजमाझों  के  लिए  पारेषण
 लाइन

 को  व्यवस्था

 4566,  भ्री  के०  एस०  राब
 :  क्‍या  सिच्चाई  झोर  विद्युत  मन्‍्त्री  यह  बताने  की

 करी  एम०  रघभा  रेडडो

 क्रृपा  करेंगे  कि  :

 व्यवस्था

 रामगुण्डम  सुपर  ताप  बिजली  केन्द्र  और  कलापक्कम  परमाणु  केन्द्र  के  मामले  में

 कौन-कौन  सी  पारेषण  लाइनों  की  ध्यवस्था  की  गई

 क्‍या  यह  सच  है  कि  आन्ध्र  प्रदेश  ने  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  कि  बिजली  प्राप्त  करने

 भाले  राज्य  अपना  हिस्सा  ले  राष्ट्रीय  हित  में  400  के  सुनिश्चित  वी०  की  पारेषण  लाइनों  और

 केन्द्रों  का  निर्माण  और  परिचालन  राष्ट्रीय  ताप  बिजली  निगम  को  सौंप  दिया

 802



 ]  1907  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  400  के०  बी०  की  इन  लाइनों  और  उप-केन्द्रों  के  निर्माण  की  वर्तमान
 स्थिति  क्या  ओर

 (2)  क्या  रामगुण्डम  से  कर्नाटक  और  तमिलनाडु  के  लिए  400  के०  थी०  लाहईनें  पूरीन
 किए  जाने  के  कारण  आन्ध्र  प्रदेश  राभगुण्डम  से  कर्नाटक  और  तमिलनाडु  को  राष्ट्रीय  ताप  बिजली
 निगम  की  बिजली  अपनी  परेषषण  लाइनों  पर  भेज  रहा  है  ?

 विद त  विसाग  में  राज्य  संत्री  प्ररुण  :  जहां-जहां  आवश्यक

 होता  है  लाभ  प्राप्त  करने  वाले  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  विद्युत  के  हिस्से  के  अंतरण  के  लिए
 राज्य  पारेषण  प्रणालियों  तथा  अंतर्राज्यीय  पारेषण  लाइनों  का  उपयोग  भी  किया  जा  रहा

 रामगुण्डम  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  और  कलापकक्म  परमाणु  विद्युत  केन्द्र  के  संबंध

 में  अपेक्षित  पारेषण  लाइनों  की  सूची  विवरण-एक  में  दी  गई

 हां  ।

 रामगुण्डम  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  से  सम्बद्ध  400  के०  वी०  पारेषण  लाइनों  और

 उप-केन्द्रों  के  निर्माण  की  वर्तमान  स्थिति  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 (&)  कर्नाटक  और  तमिलनाडु  को  विद्युत  का  पारेषण  आंशिक  रूप  से  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत
 निगम  की  लाइनों  के  जरिए  और  आंशिक  रूप  से  आंध्र  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  की

 अन्तर्राज्यीय  पारेषण  लाइनों  के  जरिए  किया  जा  रहा  है  ।

 विवरण

 1...  रामगुण्डम  सुपर  ताप  विश त  केस  से

 सम्बद्ध  पारेषण  लाइमें  शोर  उप  केन्त्र

 1.1,  400  के०  वी०  लाइनें  लक्ष्य  को  तारीख

 तथा  पूरा  किया

 400  के  ०  वी०  रामगुण्डम--हैदराबाद  पूरी  हो  गई

 400  के०  बी०  हैदराबाद--नागाजु  न  सागर  पूरी  हो  गई

 400  के  ०  वी०  रामगुण्डम--नागाजु  न  सागर
 ह

 400  के०  वी०  नाग्राजु  न  सागर--कुह्टापाह  पूरी  हो  गई

 सकिट )  3/88

 400  के०  वी०  कुड्डापाह--मद्रास  सकिट )  3/86
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 400  के०  बी०  कुह्ठापाह--बंगलौर  1/86

 400  के०  वी०  सलेम  सकिट  )  3/88

 400  के  घी०  नागाजु  न  सागर--मूनी राबाद  10/88

 1.2.  400  के०  बो०  उप  केन

 रामगरुण्डम  पूरा  हो  गया

 हैदराबाद  पूरा  हो  गया

 नागा  जू  न[साधर  पूरा  हो  गया

 कुट्टापाह  1/86

 बंगलोर  3/86

 मुनीराबाद  11/88

 2...  फकसपक्कस  परसाण  विद्य त  केस  को  पारंषण  प्रणाली

 220  के०  वी०  चिंगलपेट  पूरी  हो  गई

 220  के०  वी०  कलपक्कम--अरनी  पूरी  हो  गई

 220  के०  वी०  चिगलपेट---कटपाडी  पूरी  हो  गई

 220  के०  वी०  चिगलपेट--कोरातुर  पूरी  हो  गई

 रेकेट  इन  सफव  शीथंक  समाचार

 4567.  भ्रो  प्रसाद  सिह  :  क्या  स्वास्थ्य  भ्लोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  का  ध्यान  21  1985  के  टाइम्मਂ  में  प्रकाशित
 एक्सटोरशन  रैकेट  इन  सफदरजंगਂ  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  जिसमें  एक  रोगी

 से  डरा/धमका  कर  पैसे  ऐंठने  की  एक  घटना  पर  प्रकाश  डाला  गया  और

 यदि  तो  क्या  मामले  की  जांच  कर  लो  गई  है  तथा  अपराधियों  का  पश्ा  सगा
 लिया  गया  और

 यदि  तो  तत्ल॑बंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  भविष्य  में  ऐसी  घटना  को  पुनः  न  होने  देने
 के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  संत्रो  योगेस्द्र  :
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 (@)  और  :  इस  संबंध  में  अस्पताल  के  सतकंता  अधिकारी  से  मिली  रिपोर्ट  पर
 विचार  किया  जा  रहा  अस्पताल  के  अधिकारियों  को  यह  हिंदाथतें  दी  गई  हैं  कि  वे  सभी
 संवेदनशील  क्षेत्रों  में अत्यधिक  सतकंता  बरतें  ।

 निकणण  पोत  का  गुम  होता

 4568.  भ्री  जी०  विजय  रामा  राव  :  क्‍या  नौवहन  झौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  ड्रेजिग  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  का  |  करोड़  रुपए  मूल्य  का  निकर्षण  पोत

 समुद्र  में  गुम  हो  गया  जिससे  भावनापाडु  में  मत्स्य  बंदरगाह  के  कार्य  में  बाधा  पड़  गई

 यदि  तो  यह  सुनिश्चित  करने  के  कि  मत्स्य  बंदरगाह  के  निर्माण  कार्य  में

 किसी  भी  प्रकार  से  विलम्ब  न  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाने  का  विचार  और

 क्या  सरकार  का  विचार  निकर्षण  पोत  के  गुम  होने  के  कारणों  की  जांच  कराने

 का

 नौजहम  भौर  परिवहन  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  प्रंसारी  )  :  और  :

 ड्रेजिग  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  का  एक  पोटेबुल  ड्रेजर  भावनापाशु  फिशिंग  हारबर  में  26

 1985  को  अचानक  डुब  गया  ।  12  1985  को  विभागीय  तौर  पर  ड्रेजर  को  निकाल  लिया

 गया  और  उस  पर  मरम्मत  कार्य  चल  रहा  मरम्मत  के  पूरी  होने  के  बाद  30  1985

 तक  ड्रेजर  के  पुनः  चालू  किये  जाने  की  संभावना  है  ।  तत्पश्चात्‌  इसे  भावनापाड़  में  पुनः  लगाया

 भावनापाडु  में  फिशिंग  हारबर  का  निर्माण  कार  ड्रेंजर  के  डूबने  से  प्रभावित  नहीं  हुआ  ।

 (a)  इस  घटना  के  लिए  निगम  द्वारा  विभागीय  जांच  का  आदेश  दे  दिया  गया  है  ।

 केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  से  सम्बद्ध  गेर-सरकारी  स्कूलों  को  पर्यवेक्षण

 4569.  श्री  सो०  साधथव  रेड्डी  :  क्‍या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  दक्षिणी  राज्यों  से  कुल  अवांछतीय  प्रक्रियाओं  को  रोकने  के  लिए

 ट्यूशन  फीस  और  अहूंता  प्राप्त  कर्मचारियों  की  नियुक्ति  जैसे  मामलों  में  केन्द्रीय  माध्यमिक

 शिक्षा  बोर्ड  से  सम्बद्ध  गैर  सरकारी  स्कूलों  के  समग्र  पर्यवेक्षण  में  राज्य  सरकारों  को  सम्बद्ध  करने  के

 लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  थो्ड  से  सम्बद्ध  कुछ
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 re  छरमका»  भा  मन  कब  कम  एक  मकान  माफ

 न  दिए  जाने  के  समाचार  हैं  ?

 शिक्षा  मन्त्री  कुण  चणा  :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  परन्तु
 भारत  सरकार  को  आंध्र  तमिलनाडु  और  केरल  के  शिक्षा  मंत्रिणों  की  हैदराबाद  में  दिनांक

 6  1985  को  हुई  बैठक  की  कार्यवाही  की  जानकारी  है  जिसमें  ऐसा  प्रस्ताव  किया  गया

 केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  के  नियमों  में  सम्बद्ध  स्कूलों  में  उपलब्ध  सुविधाओं  के

 अनुरूप  फीस  लेने  तथा  कर्मचारियों  को  पर्याप्त  वेतन  का  भुगतान  करने  की  व्यवस्था  है  जो  संबंधित

 राज्य  के  सरकारी  स्कूलों  में  दिये  जाने  वाले  वेतन  से  कम  न  हों  ।  यदि  कोई  शिकायतें  होती  हैं  तो

 उनकी  जांच  की  जाती  है  और  सुधारात्मक  कारंवाई  की  जाती  है  ।

 मागपुर  में  रोग  का  फंलना

 4570.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  वया  स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  को  यह  पता  है  कि  महाराष्ट्र  के  नागपुर  जिले  में

 का  रोग  फैल  रहा

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार  को  कोई  सहायता
 प्रदान  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  विमाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  सब  :  नाग१र  जिला

 फाइलेरिया  का  स्थानिकमारी  वाला  क्षेत्र  है और  यह  पहले  से  ही  राष्ट्रीय  फाइलेरिया  नियंत्रण
 कार्यक्रम  में  शामिल  है  |  नागपुर  में  फाइलेरिया  को  रोकने  के  लिए  नागपुर  नगर

 पीठ  तथा  उमरेड़  स्थित  तीन  फाइलेरिया  नियन्त्रण  यूनिट  तथा  एक  फाइलेरिया  सर्थे  यूनिट
 रिया  रोधी  उपाय  कर  रही  है  ।

 और  :  राष्ट्रीय  फाइलेरिया  नियंत्रण  कार्यक्रम  की  केन्द्रीय  प्रायोजित
 योजना  के  रूप  में  चलाया  जा  रहा  है  जिसके  अघीन  संचालत  खर्च  राज्य  सरकारें  वहन  करती  हैं
 और  लार्वानाशी  पम्पों  आदि  जैसी  वस्तुओं  और  उपकरणों  का  खर्च  केन्द्र  सरकार
 और  संबंधित  राज्य  सरकारें  आधघा-आधा  वहन  करती  वर्ष  1984-85  के  दौरान  महाराष्ट्र
 सरकार  को  सामप्री  उपकरण  और  लार्वानाशी  दवाओं  की  खरीद  के  लिए  18.23  लाख  रुपये  की
 केन्द्रीय  सहायता  तथा  लगभग  6  लाख  रुपये  के  मूल्य  की  दवाइयां  दी  गई  हैं  ।
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 ]
 सफ़दरअंग  अस्पताल  के  रिकार्ड  से  कागजात  की  चोरी

 तथा  दोधियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही

 4571,  श्री  बिलास  मुत्तेमवर  :  क्या  स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  10-1-85  को  थाता  डिफेन्स  कालोनी  की  एऐफ०  आई०  आर०

 संख्या  345153  के  मामले  में  अपना  निर्णय  देते  हुए  मेट्रोपोलिटन  मजिस्ट्रेट  ने  सफदरजंग  अस्पताल

 के  रिकार्ड  से  हुई  कागजात  की  चोरी  की  भत्सेना  की  है  तथा  उस  निर्णय  की  एक  प्रति  दोषी  लोगों  के

 विरुद्ध  कार्यवाही  करने  के  लिए  अस्पताल  के  अधिकारियों  को  भेजी  और

 यदि  तो  अब  तक  दोषी  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  संप्री  योगेल  ;

 चिकित्सा  सदफरजंग  अस्पताल  ने  सूचित  किया  है  कि  इस  मामले  की  जांच

 कर  ली  गयी  है  और  दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  आवश्यक  अनुशासनिक  कार्यवाही  कर  दी  गई

 ]
 केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड  द्वारा  स्थंय्सेवी  संगठनों  को  ध्गुदात

 4572.  श्री  मूल  घन्द  डागा  :  क्‍या  समाज  झोर  महिला  कल्याण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोडं  द्वारा  कितने  स्वंयसेवी  संगठनों  को  वर्ष  1984-85  में

 एक  वर्ष  के  लिए  अनुदान  स्वीकृत  किया  गया  तथा  प्रत्येक  मामले  में  क्रितनी  धतराशि  का  अनुदान

 स्वीकृत  किया  गया  और  उनमें  से  कितने  संगठन  देश  के  आदिवासी  और  सीमादवर्ती  क्षेत्रों  में

 कार्य  कर  रहे

 किस  आधार  पर  अथवा  किस  उद्देश्य  के  लिए  अनुदान  राशि  दी

 (  क्या  सरकार  ने  इन  स्वंयसेवी  संगठनों  के  कार्य  का  मूल्याकन  करने  के  लिए  कभी

 कोई  सर्वेक्षण  किया  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  है  और  उसके  कया  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 समाज  झोर  भहिला  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  एस०  :

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 प्रत्येक  योजना  के  अन्तर्गत  बनाए  गए  नियमों  के  अनुसार  सहायता  प्रदात  की  जाती

 जिस  प्रयोजन  के  लिए  सहायता  दी  गई  है  उसका  उल्लेख  विश्वरण  में  किया  गया  है  ।

 नहीं  ।

 (5)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 गबम  र-इन-फोसिल  हारा  सकल  पाठ्यक्रमों  का  संशोधन

 4573.  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  क्या  शिक्षा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  अगस्त  में  गवनंर-इन-कौंसिल  ने  स्कूल  पाठयत्रमों  को  पूरी  तरह  परिवतंन

 करने  का  व्यापक  निर्णय  लिया

 क्‍या  सरकार  जानती  है  कि  इसके  परिणामस्वरूप  पंजाब  शिक्षा  बोर  ने  ।5  लाख

 रुपए  मूल्य  की  पुस्तकें  खरीदी  तथा  ।  लाख  रुपए  मूल्य  की  पुरानी  जो  बिकी  नहीं  है

 का  ढेर  लग  और

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  राष्ट्रीय  शिक्षा  1968  के  अनुसार  भारत

 धरकार  10--2  शिक्षा  प्रणाली  को  अपनाने  के  लिए  राज्यों  और  संघ  शासित  प्रशासनों  से  आग्रह
 करती  रही  है  गवर्नर-इन-कॉंसिल  की  1984  में  हुई  बेठक  में  यह  विचार

 व्यक्त  किया  गया  था  हि  शैक्षणिक  वर्ष  1986-४7  से  पंजाब  को  शिक्षा  0--2  प्रणाली  अपनानी

 भारत  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  पंजाब  सरकार  ने  कक्षा  |  से  &  के  लिए  रा०  शै०

 अनु»  प्र०  परिषद  की  पाठ्य-पुस्तकों  का
 उपयोग  करने  का  निर्णय  किया  राष्ट्रीय  शैक्षिक

 संधान  और  प्रशिक्षण  परिषद  ने  पंजाब  सरकार  को  रा०  शै०  अनु०  प्र०  परि०  की  पाद्य-पुस्तकों

 को  मुद्रित  और  प्रकाशित  करने  की  अपनी  अनुमति  दी  है  ।

 और  :  यह  स्वाभाविक  ही  है  कि
 जब  कभी  राज्य  में  पुस्तकों  का  कोई  सेट

 वदल  जाता  तो  पुस्तकों  का  कुछ  भंडार  अनुपयोगी  ही  जाता  इस  मामले  में  भारत  सरकार

 को  यह  मालूम  नहीं  है  कि  पंजाब  में  कितनी  मात्रा  में  पुस्तकें  अनुपयोगी  हो  गयी  हैं  ।

 स्वास्थ्य  चिकित्सा  केन्द्रों  के  साथ  प्रामरोण  लोगों  को

 लखिकित्सा  सुविधाएं  देने  की  योजना

 4574,  डा०  बो०  बेंकटेश  :  क्या  स्वास्थ्य  झौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पश्चिमी  देशों  द्वारा  विकसित  पद्धति  पर  चलते-फिरते  स्वास्थ्य

 चिकित्सा  केन्द्रों  के  साथ  ग्रामीण  लोगों  को  व्यापक  जिकित्सा  सुविधाएं  देने  की  किसी  योजना  की

 सरकार  जांच  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  ओर  ब्यौरे  क्या  और
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 ऐसे  स्थानों  पर  ग्रामीण  लोगों  को  चिकित्सा  सहायता  देने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा

 क्या  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  जिन  स्थानों  पर  अभी  तक  कोई  अस्पताल  अथवा  प्राथमिक  सहायता

 केन्द्र  नहीं  हैं  ?

 हथास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्न  :  हां  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 निम्नलिखित  कार्यक्रमों  के  जरिए  ग्रामीण  गरीब  लोगों  को  प्राथमिक  स्वास्थ्य  परिचर्या
 की  सुविधायें  उपलब्ध  की  जा  रही  हैं  :---

 (i)  प्रति  1000  आबादी/गांव  के  लिए  एक  स्वास्थ्य  गाइड  तथा  प्रत्येक  गांव  में  कम  से  कम
 एक  प्रशिक्षित  दाई  उपलब्ध  करना  ।

 (1)  साधारणतया  प्रत्येक  5000  आबादी  तथा  आदिवासी  और  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  3000
 आबादी  के  लिए  एक  उप-फेन्द्र  उपलब्ध  करना  जिसमें  एक  पुरुष  बहु-उद्देश्यी  कार्यकर्ता
 तथा  एक  महिला  बहु-उद्देश्यीय  कार्यकर्ता  की  व्यवस्था  होगी  ।

 (iii)  मौजूदा  ग्रामीण  ओपधालयों  का  दर्जा  बढ़ाकर  उन्हें  सहायक  स्वास्थ्य  केन्द्र  बनाना
 तथा  नये  श्राषमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोलना  ताकि  अन्ततः  साधारणतया  प्रत्येक  30,000
 आबादी  तथा  आदिवासी  और  पढाड़ी  क्षेत्रों  में  प्रत्येक  20,000  आबादी  के  लिए  एक
 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  सहायक  स्वास्थ्य-केन्द्र  उपलब्ध  हो  जाए  ।

 (५)  दर्जा  बढ़ाए  गये  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों/सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  बुनियादी
 विशेषज्ञताओं  में  उपचार  की  सुविधायें  उपलब्ध  करना  |  ये  केन्द्र  चरणबंद्ध  हंग  से

 खोले  जाएंगे  ताकि  अन्ततोगत्वा  प्रत्येक  एक  लाख  ग्रामीण  आबादी  के  लिए  दर्जा

 बढ़ाया  गया  एक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र/सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  उपलब्ध  हो

 जाए  ।

 जवाहरलाल  नेहरू  विश्थषिदालय  में  क्‍्रध्यापकों  की  नियुक्ति

 4575.  श्री  वद्धि  चल  जन  :  क्‍या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  1966  की  धारा

 4  की  शर्तों  के  अनुसार  विभिन्‍न  प्रभागों  में  सम्पूर्ण  भारत  से  अध्यापकों  फो  लेने  में  असफल  रहा  है  ।

 यदि  तो  मंत्रालय  द्वारा  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का
 विधार

 क्‍या  यह  सच  है  कि  विभिन्‍न  अध्यापन  स्तरों  के  लिए  चयन  के  मामले

 विद्यालय  के  संकाप्र  सदस्यों  से लगभग  सभी  अत्याशियों  का  चयन  किया  जाता  है  जब  कि  बाहूर  के
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 बहुत  ही  प्रतिभावान  और  सक्षम  प्रत्याशियों  को  छोड़  दिया  जाता  और

 यदि  तो  1982-85  के  बीच  विश्वविद्यालय  के  अन्दर  से  और  बाहर  के  चुने  गये

 अध्यापकों  के  सम्बन्ध  में  आंकड़े  क्‍या  हैं  ?

 झिला  संत्री  कृष्ण  बस  :  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वेविद्यालय  ने

 संकाय  सदस्य  !7  राज्यों  और  2  संघ  झासित  क्षेत्रों  स ेलिए  जाते  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 और  :  नहीं  ।  1982  से  3।  1985  तक  की  अवधि  के

 दौरान  विश्वविद्यालय  में  से  ही  10  प्रोफेतरों  और  11  सहायक  प्रोफेसरों  के  मुकाबले  बाहुर  से  7

 सह  प्रोफेसरों  और  23  सहायक  प्रोफेसरों  का  चयन  किया  ।

 जमालपुर  कर्मशाला  में  कर्मचारो

 4576,  श्रीमती  सनोरसा  सिह  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  जमालपुर  कमंशाला  में  श्रेणीवार  कमंचारियों  की  वर्तमान  संख्या  कितनी

 और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कर्मशाला  में  श्रेणीवार  कितने  व्यक्ति  भर्ती  किये  गये  ?

 रेल  सन्त्री  बंसी  :  और  :  सूचना  इकटूठी  की  जा  रहो  है  भौर

 सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 ]
 राज्य  रेल  मंत्री  हारा  इटावा  रेलवे  स्टेशन  का  निरीक्षण

 4577.  श्री  बलशाम  सिंह  यावव  :  क्‍या  रेल  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  23  1985  को  राज्य  रेल  मंत्री  द्वारा  इटावा  रेलवे  स्टेशन

 का  आकस्मिक  निरीक्षण  किया  गया  और

 )
 यदि  तो  वहां  क्या  कमियां  तथा  अनियमितताएਂ  पाई  गईं  ?

 रेल  मंत्री  बंसी  :

 एक  विवरण  संलग्त  है  ।

 विवरण

 निरीक्षण  के  दौरान  देखी  गयी  कमियों  तथा  अनियमितताओं  तथा  उन  पर  की  गयी  कार

 वाई  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 (1)  इटावा  रेलवे  स्टेशन  का  प्रवेश  द्वार  गन्दा  पाया

 रेलवे  ने  अब  स्थान  साफ  कर  दिया
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 (2)

 (3)

 (4

 (5)

 ]
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 प्लेटफार्मों  पर  मूत्रालयों  के सामने  एक  छोटी  दीवार  का  निर्माण  करने  की

 श्यकता  थी  ताकि  उपयोगकर्ताओं  को  एकांत  रहे  ।

 इसकी  व्वयस्था  कर  दी  गयी  है  ।

 कुछ  समय  पहले  रसोईघर  के  मिकट  गुसलखानों  में  से  पानी  की  टोंटियां  हटा  दा
 गयी  थीं  और  पानी  की  सप्लाई  पुनः  चालू  करने  की  आवश्यकता  थी  ।

 गुसलखानों  तक  पानी  की  सप्लाई  पुनः  चालू  कर  दी  गयी  है  ।

 रेल  सुरक्षा  बल  के  कम्पनी  कमांडर  ड्यूटी  पर  नहीं  थे  और  उनके  कमरे  में  ताला

 लगा

 जांच  करने  से  पता  चला  कि  रेल  सुरक्षा  बल  के  अधिकारी  खेलकूद  में  भाग

 लेने  क ेलिए  इलाहाबाद  गए  तथापि  सामान्य  कार्य-समय  के  दौरान  ऐसे
 कार्यालय  कमरों  को  बन्द  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 कार्य  समय  के  दौरान  ऐसे  अधिकारियों  के  कार्यालय  कक्षों  फो  बन्द  न  करने

 के  अनुदेश  तथा  इन  अनुदेशों  का  अनुपालन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  आकस्मिक  जांच

 करने  के  अनुदेश  उत्तर  रेलवे  द्वारा  जारी  कर  दिए  गए  हैं  ।

 स्टेशन  अधीक्षक  के  कमरे  में  ताला  लगा  था  ।

 निरीक्षण  का  दिन  इतवार  का  दिन  था  और  स्टेशन  अधीक्षक  अपनें  क्वार्टर

 में  साप्ताहिक  विश्राम  पर  तथापि  सहायक  स्टेशन  मास्टर  ड्यूटी  पर  मौजूद

 लाश  पैकेट  रखने  के  लिए  अल्यभिनिषम  के  डिब्बे

 4578.  भरी  बी०  तुलसी  रास  :  क्‍या  रेल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कुछ  एक्सप्रेस  रेल  गाड़ियों  को  खाद्य  के  पैकेट  रखने  के  लिए  अल्यूमिनियम  के

 डिब्बे  बेचे  जाते  हैं  और  प्रत्येक  खाली  डिब्बे  का  मूल्य  एक  रुपया

 यदि  तो  प्रतिदिन  ऐसे  कितने  पैकेट  बेचे  जाते

 इनमें  से  कितने  डिब्बे  खान-पान  विभाग  को  लौटाये  जाते  हैं  और  कितने  फैंक  दिए

 जाते

 पुनः  उपयोग  में  लाए  जाने  योग्य  अल्यूमिनियम  को  फैंक  देने  से  प्रतिदिन  राष्ट्र  को

 अनुमानतः  कितना  नुकसान  होता  और
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 rr मम  पनपन  न  कननन-न-++  सरकार  मनकल»न+न+  नमन  नमन  राष्ट्र  नमन  को  न  वाले  मनन  नाम  नम  नम  न-मम  मम के

 सरकार
 का  राष्ट्र  को  होने  वाले  इस  प्रकार  के  भारी  नुकसान  से  बचाने  के  लिए

 क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्री  बंसो  :  यात्रियों  को  साफ-सुथरी  हालत  में  गर्म
 भोजन  सप्लाई  करने  के  लिए  कुछ  चुनतींदा  मेल/एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  अल्यूमिनियम  की  हुंडियों

 जिन्हें  उपयोग  के  बाद  फेंका  जा  सकता  एक  संशोधित  भोजन  की  व्यवस्था  शुरू  की  गयी

 खाली  छोटी  हूंडिया  की  वतंमान  कीमत  65  पैसे  तथा  बड़ी  की  99  पैसे  है  ।

 1985  में  प्रतिदन  लगभग  300068  3500  तक  पैंकेटों  की  बिक्री  हुई  थी  ।

 से  ;  इस  समय  यात्रियों  द्वारा  खाली  पैकेट  फैंक  दिए  जाते  हैं  और  खान-पान

 यूनिटों  को  लौटाये  नहीं  जाते  हैं  ।  सेवा  के  लिए  रेलवे  पर  उन्हें  पुनः  इस्तेमाल  किया  जाना

 हारिक  नहीं  तयापि  इन  प्रश्नों  की  जांच  की  जा  रही  है  कि  क्‍या  खालो  कंटेवरों  से  कुछ

 मिनियम  प्राप्त  की  जा  सकती  है  अथवा  तहीं  और  यदि  तो  क्‍या  इस्तेमाल  किये  गये  खाली

 कंटेनरों  को  इकट्ठा  करना  सम्भव  है  ।

 महिला  उद्यमियों  प्लौर  महिला  ब्यावसायिकों  को  प्रोत्साहित
 करने  के  लिए  कार्यवाही

 4579.  श्री  पी०  कुमारमंगलम्त  :  क्‍या  समाज  भौर  महिला  कल्याण  मन्‍्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  कि  महिला

 उद्यमियों  और  महिला  व्यावसायिकों  को  प्रोत्साहित  किया  और

 कया  सरकार  इस  मामले  को  यह  सुनिश्चित  करमे  हेतु  सरकारी  क्षेत्र  और  सरकारी

 विभागों  के  साथ  उठाने  पर  विचार  कर  रही  है  कि  महिलाओं  को  रोजगार  विशेषकर

 सायिक  क्षेत्र  उचित  हिस्सा  दिया  जाए  ?

 ससाज  झोर  सहिला  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  (  क्षीमतो  एम०  :  (

 लघु  उद्योग  विकास  संगठन  अपने  लघु  उद्योग  सेवा  संस्थानों  शाखा  संस्थानों  और  विस्तार  केन्द्रों  के

 माध्यम  से  महिला  उद्यमियों  को  लघु  उद्योग  शुरू  करने  के  लिए  प्रेरित  कर  रहा  उत्पादों

 और  कार्यकलापों  के  अनुसार  हो  उन्हें  तकनीकी  सहायता  और  मार्गदर्शन  दिया  जा  रहा  है  जो

 महिला  उद्यमियों  की  आवश्यकताओं  के  अनुकूल

 विभिन्‍न  प्रकार  के  बतंमान  आर्थिक  कार्यकलापों  का  विस्तार
 करते

 हुए  महिलाओं

 के  रोजगार  की  सम्भावना  के  क्षेत्रों  का  पता  लगाते  हुए  और
 पर्यवेक्षण

 तथा  प्रबन्ध

 स्तर  पर  रोजगार  के  लिए  महिलाओं  के  कौशल  को  बढ़ाते  प्रशिक्षण
 कार्यक्रमों

 के  संगठन  के

 भाध्यम  से  महिलाओं  के  लिए  रोजगार  के  अवसरों  में  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव

 als
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 विल्‍ली  विश्वविद्यालय  शोर  उसके  महाविद्यालयों  में  कर्मचारियों

 की  सेवानिवृत्ति  को  प्रापु

 4579.  श्री  शान्ति  धारोवाल  :  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  विश्वविद्यालय  और  इसके  सम्बद्ध  महाविद्यालयों  के

 कर्मचारियों  की  सेवानिवृत्ति  की  आयु  अन्य  सरकारी  कर्मचारियों  के  ही  समान

 यदि  तो  क्‍या  उपयुक्त  विश्वविद्यालय  और  इसके  सम्बद्ध  महाविद्यालयों  में

 कार्य  करने  वाले  कर्मचारियों  को  60  वर्ष  की  आयु  के  पश्चात  भी  सेवाकाल  में  वृद्धि  की  अनुमति
 वी  णाती

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  बिल्ली  विश्वविद्यालय  के  कर्मचारियों  को  58  वर्ष  की

 आयु  के  पश्चात  सेवाकाल  में  वृद्धि  के  मामले  में  अभी  तक  कोई  कार्यवाही  की  है  और  यदि  तो

 हस्संबंधी  ब्योरा  बया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चंद्र  :  सरकारी  कालेजों  को

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  और  उसके  कालेजों  के  सभी  कर्मचारियों  की  अधिवर्षिता  की  आयु  60  वर्ष

 सरकारी  कालेजों  में  शिक्षकों  और  कर्मचारियों
 के

 मामले  में  सेवानिवृत्ति  की  आयु  58  वर्ष

 और  :  विश्वविद्यालय  की  संविधियों  और  आध्यादेशों  में  किसी  भी  श्रेणी  के

 कर्मचारियों  की  सेवा  में  बद्धि  क ेलिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  तथापि  विश्वविद्यालय  के  अध्यादेशों  के

 अनुसार  विशिष्ट  प्रतिष्ठित  शिक्षक  को  60  वर्ष  की  आयु  के  होने  के  कुलपति  की  सिफारिश

 यदि  कार्यकारी  परिषद/कालेज  का  शासी  निकाय  इस  बात  से  आश्वस्त  हो  कि  ऐसा

 भियोजन  संस्था  के  हित  में  है  तो  उसे  ऐसी  अवधि  के  लिए  पुनंनियुक्त  किया  जा  सकता  है  जो  कुल

 मिलाकर  पांच  वर्ष  से  अधिक  न  परन्तु  जो  उसके  65  वर्ष  की  आयु  पूरी  करने  से  अधिक

 (a)  (2)  :  विश्वविद्यालय  और  उसके  कालेजों  के  कर्मचारियों  की  सेबानिकत्ति

 क्री  वर्ष  इसलिए  उन्हें  58  वर्ष  की  के  बाद  सेबा  में  कोई  वृद्धि  देने  का  प्रश्न

 नहीं  है  ।
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 राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  की  समोका  करने  के  लिए  स्वास्थ्य

 मन्रियों  को  क्षेत्रोय  बंठक

 4581.  श्री  बी०  बी०  देसाई  ]

 झोसतो  माधुरी  सिह  ॥
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 :  क्‍या  ह्तास्थ्य  श्लोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  करने  के
 लिए  17  तथा  18  1985  को  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  मन्‍्त्री  की  अध्यक्षता  में  स्वास्थ्य  मंत्रियों  की
 एक  क्षेत्रीय  बैठक  हुई

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  मंत्री  की  इस  प्रकार  की  बैठकें  अन्य  राज्यों  के  स्वास्थ्य
 मंत्रियों  के  साथ  भी  हुई

 यदि  तो  किन  विषयों  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  था  तथा  उसमें  क्‍या  फैसला
 किया

 क्या  बेठक  में  भाग  लेने  वाले  राज्यों  द्वारा  किए  गए  परिवार  नियोजन  कार्य  की

 पूर्ण  तरह  जांच  की  गई

 क्‍या  इन  राज्यों  में  1984-85  के  दौरान  गए  नसबन्दी  आपरेशनों  की  संख्या

 पिछले  वर्ष  से  काफी  कम  और

 देश  में  परिवार  नियोजन  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  सरकार  कौन  से  अश्य

 कदम  उठा  रही  है  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेम्र  :  केवल  उत्तर

 मध्य  उड़ीसा  के  स्वास्थ्य  मंत्रियों  की  एक  क्षेत्रीय  बैठक  नई  दिल्‍ली

 में  हुई  थी  ।

 फिलहूल  क्षेत्रीय  स्वास्थ्य  मंत्रियों  की और  बेठक  आयोजित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  क्‍योंकि  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद  और  केन्द्रीय  परिवार  कल्याण  परिषद्‌  का  संयुक्त
 सम्मेलन  2  से  5  1985  तक  आयोजित  किया  जाना  निश्चित  हुआ  तथा  इस  बैठक

 में  सभी  राज्यों  और  केन्द्र  शासित  क्षेत्रों  के  स्वास्थ्य  मंत्रियों  द्वारा  भाग  लिया  जाना

 (1)  से  :  इन  बैठकों  का  प्रमुख  अभिप्राय  राष्ट्रीम  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण

 कॉर्मेक्रमों  की  प्रगति  की  गहराई  से  समीक्षा  करना  तथा  इन  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  में  आने  वाली

 कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  अवथॉपायों  का  पता  लगाना  है  ।
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 इसके  अलावा  चल  रहे  कार्यक्रमों  का  उद्देश्य  लोगों  को  छोटे  परिवार  के  सिद्धांत  को

 स्वेच्छा  से  अपनाने  के  लिए  राजी  करना  नई  कार्य-नीतियां  हैं--विभिन्न  प्रचार  माध्यमों  का

 तेजी  से  इस्तेमाल  एक  व्यक्ति  से  दूसरे  व्यक्ति  के  बीच  सम्पर्क  स्थापित  करके  परिवार

 कल्याण  सेवाओं  की  मांग  में  वृद्धि  आधार-भूत  ढांचे  की  सुविधाओं  का  विस्तार

 सप्लाई  पद्धति  को  युक्ति  संगत  कार्यक्रम  के  प्रबन्ध  में  सुधार  कमंचारियों  के  कौशल

 -  में  वृद्धि  करना  तथा  इस  कार्यक्रम  में  लोगों  की  अधिक  से  अधिक  सहभागौदारी  प्राप्त  करना  ।

 राष्ट्रीय  ऊर्जा  नोति

 4582.  श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  क्या  सिचाई  झोर  विद्यवत  मन्‍ती  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि किम

 केन्द्र  तथा  राज्यों/संचघ  शासित  प्रदेशों  द्वारा  राष्ट्रीय  ऊर्जा  तीति  के  क्रियान्वयन  में

 क्या  प्रगति  हुई  और

 इस  संबंध  में  उनके  मंत्रालय  द्वारा  राज्यों  को  जारी  किए  गए  माग्गंदर्शी  सिद्धांतों
 की  मुख्य-मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  ?

 विद्यू  त
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्ररुण  और  :  भारत  सरकार

 की  ऊर्जा  नीति  का  उद्देश्य  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  न्यूनतम  लागत  पर  पर्याप्त  ऊर्जा  सप्लाई
 ऊर्जा  सप्लाई  में  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करना  तथा  ऊर्जा  स्रोतों  के  अनियंत्रित  समपयोजन  के

 फुप्रभाव  से  पर्यावरण  को

 ग्रामीण  समुदायों  की  ऊर्जा  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  ऊर्जा  के  नवीकरणीय
 स्रोतों  का विकास  और  उपयोग  करने  हेतु  प्रयास  तेज  कर  दिए  गए  हैं  ।

 सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  जारी  किए  गए  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  में  घरेलू  परम्परागत  और
 ऊर्जा  के  नवीकरणीय  स्रोतों  का  त्वरित  रूप  से  समुपयोजना  तेल  तथा  थैस  के  उपयोग  में
 तत्परता  ऊर्जा  मांग  ऊर्जा  संरक्षण  और  प्रबन्ध  आदि  शामिल  हैं  ।

 पद्चिम  बंगाल  में  श्रस्भेपन  के  लिए  श्राबंटन/व्यय

 4583.  श्रीमती  फूल  रेणु  गुहा  :  क्‍या  स्वास्थ्य  झ्लोर  परिथार  कल्याण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  को  वर्ष  1984-85  के  दौराम  अन्धेपन  के  नियंत्रण  के  लिए
 शष्ट्रीय  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  कोई  आबंटन  किया  गया  और  -

 यदि  तो  कितनी  राशि  स्वीकृत  की  गई  थी  और  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा
 कितनी  राशि  छत्र  की  गई  ?
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 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेश  :  और  :  वर्ष

 1984-85 5  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  राष्ट्रीय  दृष्टिहीनता  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  अधीन

 32.19  लाख  रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  थी  और  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सहायता  में  से

 32.19  लाख  रुपये  ख  किए  बताए  हैं  ।

 थर्षा  का  पानी  सुरक्षित  रखने  की  योजना

 4584.  श्री  डो०  एन०  रेड्डी  :  क्या  सिंचाई  झोर  दिलद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  देश  के  अनेक  भागों  में  जल  ञ्रोतों  के  रिक्तीकरण  की  जानकारी

 और

 क्‍या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  स्तर  पर  वर्षा  का  पानी  सुरक्षित  करने  की  किसी  थोजना

 पर  विचार  किया  है  ?

 सिचाई  झोर  विश त  सन्त्रो  बथी०  :  देश  के  कुछ  भागों  में  जल

 स्रोतों  की  कमी  हुई  है  ।

 वर्षा  के  जल  का  संचयन  करने  की  दृष्टि  से  भूतल  भण्डारण  तथा  भूमिगत  जल

 स्‍्कीमें  सुनियोजित  तथा  क्रियान्वित  की  जा  रही  इस  संबंध  जल  संसाधन  विकास  के  लिए

 एक  राष्ट्रीय  परिप्रेक्ष्य  तैयार  किया  गया  है  जिसके  अन्तगंत  योजना  के
 प्रायद्वीपीय  नदी  विकास  घटक

 के  सर्वेक्षण  तथा  अन्वेषन  शुरू  किए  गए  हैं  ।

 बुक  स्टालों  को  प्रागे  क्विराए  पर  देना/झावंटन  करना

 4585.  डा०  क॒पा  सिन्घु  भोई  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  किः

 क्‍या  भैसर्स  ए०  एच०  व्हीलर  एण्ड  कम्पनी  के  साथ  हुए  समझौते  में  बुक-स्टालों  को

 भागे  किर,ये  पर  देते/आबंटन  करने  के  बारे  में  कोई  उपबन्ध  ओर

 यदि  तो  बुक  स्टालों  को  आगे  किराये  पर  दिए  जाने  को  रोकने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  क्या  सावधानियां  बरती  गई  हैं  ?

 रेल  मंत्री  बंसी  :  ऐसा  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।

 शिकरमी  पर  देने  की
 किसी  अनियमितता  का  पता  लगने  पर  ठेका  रह  किया  जा

 धकता

 गोदो  क्रसिक  ओर्ड  योजना  लागू  करने  फे  पदचात  पत्तनों

 का  लागत  ढांचा

 4586.  भी  धनूप  चन्‍्द  शाह  :
 क्‍या  नोबहन  भ्रोर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  ;
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 क्या  बड़े  पत्तनों  में  बोदी  श्रमिक  बोर्ड  योजना  लागू  करने  के  बाद  इन  सभी  पत्तनों

 पर  पत्तन  लागत  ढांचा  बढ़  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नौवहन  ध्ोर  परिवहन  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  जियाउरंहमान  :

 और  गोदी  श्रमिक  स्क्रीम  काण्डला

 मुरगाँव  और  विशाखापत्तनम  में  कुछ  ब्ास  श्रेणियों  के  श्रमिकों  के  लिए  तैयार  की  गई  इस
 स्क्रीम  में  आने  वाले  श्रमिकों  के  लिए  एक  माह  में  न्यूनतम  गारंटीशदा  उपस्थिति

 साथ्ताहिक  अवकाश  में  अवकाश  के  दिनों  में  भविष्य  निधि/पेंशन,  ग्रेच्यूटी  कल्याण

 सुविधाओं  आदि  की  परिकल्पना  की  गई  डाक  लेवर  बोडोंਂ  द्वारा  ऐसे  लाभ  देने  से  इन  पत्तनों

 पर  कार्गो  हैंडल  करने  की  लागत  में  बढ़ोतरी  हुई  है  ।

 उड़ोसा  में  ऋषिकुल्या  कमान  क्षेत्र  विकास  योजना

 4587,  श्री  सोममाथ  रथ  :  क्‍या  सिंचाई  झोर  विद्य॒त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  केन्द्रीय  प्रायोगित  कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगेंत

 गंजम  जिले  में  ऋषिकुलया  कमान  क्षेत्र  विकास  को  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  रखा  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कंदम  उठाए  गए  हैं  ?

 सिचाई  झभोर  विद्यत  मंत्री  थी०  :  हां  ।

 केन्द्र  प्रायोजित  कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  नई  परियोजनाओं  को

 शामिल  करने  सम्बन्धी  अन्तः  मंत्रालयीय  संस्वीकृति  समिति  ने  राज्य  सरकार  के  प्रस्ताव  पर  अपनी

 30  1985  को  हुई  बेठक  में  विचार  किया  राज्य  सरकार  को  कहा  गया  हैं  कि  इस
 परियोजना  को  सातवीं  योजना  के  दौरान  हाथ  में  लेने  के लिए  धनराशि  की  उपलब्धता  तथा  इससे

 सृजित  की  जाने  वाली  सिंचाई  क्षमता  के  पूर्ण  उपयोग  की  स्थिति  को  स्पष्ट  करे  ।

 पश्चिम  रेसवे  में  राजकोट-झहसदाबाद  ध्ंतनगरीय  रल  सेवा  हुरू  करता

 और  रल  सेवाहों  से  सम्भग्धित  झ्रम्य  समस्‍यायें

 4588,  श्रोमतो  पटेल  रमाबेत  रासमजो  भाई  मसावणि  :  क्‍या  रख  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  राजकोट  में  8  1985  को  आयोजित  एक  बैठक  में  सरकार
 के  ध्यान  में  पश्चिम  रेलवे  की  अनेक  समस्‍यायें  और  राजकोट  अन्त्नंगरीय  रेल  गाड़ियां

 रेलगाड़ियों  के  समय  का  मीटर  गेज  लाइनों  पर  वातानुकूलित  आरक्षण
 और  विभिन्न  स्टेशनों  पर  अन्य  रेल  गाड़ियों  का  विलम्ब  से  चलना  आदि  जैसे  अनेक
 मामले  रखे  गए  और
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 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
 थी

 और  इन  समस्याओं  को  हल

 करने  के  लिए  की  जाने  वाली  भ्रस्तावित  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  सम्त्री  बन्सी  :  हां  ।

 बैठक  में  अनेक  मांगें  रखी  गयी  जिनमें  से  मुख्य  ये  लम्बी  दूरी  की

 .  गाड़ियों  को  सोराष्ट्र  तक  बढ़ाया  (2)  जामनगर|राजकोट  और  अहमदाबाद  के  दोच  एक

 अन्तनेंगरीय  नयी  गाड़ी  चलायी  जाए  और  (3)  समय  में  रफ्तर  तेज  करना  तथा  डिब्बों

 की  संख्या  में  बुद्धि  आदि  से  सम्बन्धित  अन्य  मांगें  ।

 जो  मांगें  व्यावहारिक  समझी  उन्हें  स्वीकार  कर  लिया  गया  लेकिन  कुछ  ऐसी

 मांगें  जिनके  लिए  अतिरिक्त  संसाधन  अपेक्षित  थे  या  ऐसे  परिवर्तन  जिनसे  उपयोगकर्ताओं  के

 किसी  वर्म  पर  प्रभाव  पड़ता  स्वीकार  नहीं  किए  गए

 राष्कयों  द्वारा  गेर-योजनागत  व्यए  के  प्रन्तर्त  लागू  को

 गई  सिलाई  परियोजनायें

 4589.  भरी  के०  रामसू्ति  :  क्या  सिचाई  पश्योर  विद्य,त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  राज्यों  को  गैर-योजनागत  व्यय  के  अन्तगंत  मध्यम  श्रेणी  की  सिचाई

 योजनाओं  जैसी  योजनागत  योजनाएं  कार्यान्वित  करने  की  अनुमति  और

 यदि  तो  उन  राज्यों  तया  उत  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  जो  राज्य  सरकारों

 द्वाश  कार्यान्वित  की  गयी  हैं  ?

 सिचाई  झोर  विध्त  मंत्री  :  और  :

 गैर-योजनागत  व्यय  के  अन्तर्गत  क्रियान्वित  की  जा  रही  सिंचाई  स्कीमों  के  कुछ  मामलों  की

 सरकार  को  जानकारी  है  किन्तु  इस  सम्बन्ध  में  पूरी  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 ] XS
 इंबोर  दिल्‍ली  साग  पर  एक  एक्सप्र स  रेलगाड़ी  चलाभा

 4590.  भो  बापुलाल  मालबोय  :  क्या  रेल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  माक्सी---गुना--कोटा  रेल  लाइन  पर  इस  समय  एक  भी  एक्सप्रंस  रेलगाड़ी  नहीं

 चलती

 यदि  तो  क्या  इंदौर--माक्सी  मार्ग  पर  एक  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी

 शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  कब  और

 3431



 लिखित  उत्तर  पु  22  1985

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्त्री  बंसी  :  यह  सच  है  कि  रुठियाई  और  कोटा  के  बीच  कोई

 एक्सप्रेस  गाड़ी  नहीं  चल  रही  जबकि  माकसी--ग्रुता  खण्ड  पर  एक  एक्सप्रेस  गाड़ी  चल  रही  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सवारी  डिब्बों  और  रेल  इंजनों  जैसे  संसाधनों  की  कमी  तथा  यातायात  की  कम

 प्राप्ति  की वजह  से  एक्सप्रं  स  गाड़ी  नहीं  चलायी  जा  सकती  है  ।

 ]

 बालाहार  लेक्टोजेन  के  टिनों  में  घूल

 4591.  श्रीमती  एन०  पी०  क्लांसोी  लक्ष्मी  :  कया  स्वास्थ्य  भ्लौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  बाल  आहार  लेक्टोजेन  के  कुछ  टिनों  में  घूल  के  कण

 पाये  गए  हैं  जो  शिशुओं  के  लिए  अनुपयुकत

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  दूध  को  पीने  के  बाद  बच्चे  बीमार  पड़  गए  और  उन्हें
 संक्रमण  भी  हो  और

 यदि  तो  सरकार  का  वालाहार  की  अच्छी  किस्म  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या
 उपाय  करने  का  विचार  है  और  निर्माताओं  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  योगेत्न  :  से  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  दो  जाएगी  ।

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  की  क्रियान्विति  में  स्वयंसेवी  निकायों  को

 झासंत्रित  करने  के  लिए  कार्यवाही  योजना

 4592.  श्री  झ्रसंत  प्रसाद  सेठी  :  कया  स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  की  क्रियान्विति  में  बड़े  पैमाने  पर
 स्वयंसेवी  निकायों  को  आमंत्रित  करने  के  लिए  कार्यवाही  योजना  तैयार  करने  का  निर्णय  किया  गया

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र

 परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  कार्याव्वययन  के  सम्बन्ध  में  4  1985  को  नई
 दिल्ली  में  देश  के  प्रमुख  स्वैच्छिक  संगठनों  का  एक  सम्मेलन  आयोजित  किया

 कोचोत-सदुरं  राजमार्ग  में  सुधार  के  लिए  उपयोग  की  गई  झौर

 प्रस्तावित  राशि

 4593.  थभ्री  जाज  जोसफ  मूंडाकल  :  कया  नौबहन  झोर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की
 क्षपा  करेंगे  कि

 पिछले  वर्ष  मंजूर  की  गई  राशि  में  से कोचीन--मदुरे  राजमागं  के  सुधार  के  लिए
 कितनी  राशि  उपयोग  की

 पूरी  राशि  का  उपयोग  न  करने  के  क्या  कारण  और

 क्‍या  असाधारण  बाढ़  और  भू-स्खलन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का
 विचार  इस  वर्ष  इस  अन्तर्राज्ययीय  राजमार्ग  क ेलिए  अधिक  राशि  की  व्यवस्था  करने  का

 भोबहन  भ्ोर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  और

 :  भारत  सरकार  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  आशथिक  महत्व  अथवा  अन्तर्राज्यीय

 सड़कों  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  कार्यक्रम  के  तहत  ऋण  सहायता  के  लिए  कोचीन--मदुर्र  के  भाग

 के  सुधार  के  केरल  सरकार  को  1.00  करोड़  रुपये  की  ऋण  सहायता  को  अनुमोदित  किया

 है  |  राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  इस  कार्य  के  लिए  विस्तृत  अनुमात  तंयार  किए  जा  रहे

 अनुमान  को  संस्वीकृति  किए  जाने  के  साथ-साथ  ऋण  सहायता  उपलब्ध  करायी  जाएगी  ।

 राज्य  सड़क  होने  के  के  अनुरक्षण  और  सुधार  की

 देही  राज्य  सरकार  की  है  ।

 दिल्‍ली  झोर  गुड्गांव  के  बीज  बिललो  परिवहुत  निगम  की  सेवायें

 4594.  श्री  प्रताप  सिह  बघेल  :  क्या  नौवहत  प्लोर  परिवहन  मन्‍्त्रो  यहू  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  आसपास  के  शहरों  अर्थात्‌

 धंहाडुरगंढ़  और  नौएडा  के  लिये  बड़ी  संख्या  में  अपनी  बर्षे  चला  रहा

 क्या  दिल्‍ली  परिवहन  तिगम  ने  कमंपुरा  टविनल  और  बहादुरगढ़
 के  बीच  पूरक  सेवा  आरम्भ  की

 क्या  केन्द्रीय  सचिवालय  से  सोहना  बरास्ता  गुड़गांव  चलने  वाली  कतिपय  सेवाओं  को
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 सर
 छोड़कर  दिल्‍ली  और  गुडगांव  के  बीच  ऐसी  कोई  सेवायें  नहीं  चलाई  जा  रहो  हैं  ?

 क्या  गुड़गांव  के  तेजी  से
 औद्योगिक  विकास  को  ध्यान  में  रखते  दिल्‍ली  और

 गुड़गांव  के  बीच  उत्ती  तरह  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  सेवायें  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  जिस

 तरह  दिल्‍ली  के  आसपास  के  अन्य  उपनगरों  के  लिए  चलाई  जा  रही

 कया  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी  गुड़गांव  ने  29  1985  को  दिल्‍ली  परिवहन

 निगम  के  चेपरमेन  को  इस  संबंध  में  एक  अभ्यावेदन  दिया

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?.

 मोबहन  और  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :

 हां  ।

 कोई  पूरक  बस  सेवा  नहीं  है  किन्तु  समय-समय  पर  ट्रिपों  के  समय  में  फेर-बदल  किया

 । के जाता  हूँ

 और  :  आसपास  के  अन्य  नगरों  की  तरह  गुड़गांव  तक  बस  सेवाएं  अंतर्राज्यीय

 व्यवस्था  के  आधार  पर  चलाई  जाती  हैं  ।  मौजूदा  बस  सेवा  पर्याप्त  है  ।

 से  :  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  एसोसिएशन  के  सदस्यों  और  आम  जनता  के

 सूचनार्थ  किराया  तालिका  सप्लाई  करने  के  बारे  में  अभिवेदत  प्राप्त  हुए  थे  ।  ये

 बुल्लेट  कीमत  चुकाने  पर  मिलते  हैं  जो  सभी  प्रमुख  बस  टर्मिनलों  पर  बिक्री  के  लिए  उपलब्ध

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  ने  एसोसिएशन  को  वस्तुस्थिति  की  सूचना  दे  दी

 बारडोलो  रेलवे  स्टेशन  के  निकट  सुरत--भूसावल  यात्रों

 रेलगाड़ी  दुर्घटना

 4595.  श्री  माणिकराब  होडल्य  गावत  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  बआरडोली  रेलवे  स्टेशन  के  निकट  सूरत  यात्री  रेलगाड़ी  1985
 के  प्रथम  सप्ताह  में  दुर्घटनाग्रस्त  हुई

 इस  दुर्घटना  में  कितने  व्यक्ति  मारे
 गए  तथा  कितने  घायल

 क्या  अब  तक  कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  उसके  क्‍या  निष्कषं  प्राप्त  हुए

 क्‍या  इस  दुर्घटना  के  शिकार  लोगों  को  मुआवजा  दिया  गया  है  भौर  यदि  तो
 तल्संबधी  ब्योरा  क्या  और
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 इस  दु्घंटता  में  लापरवाही  के  लिए  यदि  कोई  रेलवे  कमंचारी  दोषी  पाया  गया  तो

 इस  बोच  उसके  विरुद्ध  क्‍या  कार्यदाही  की  गई  है  ?

 रेल  संत्री  बंसो  :

 इस  दुर्घटना  में  एक  व्यक्ति  की  मृत्यु  हो  गई  थी  तथा  पांच  व्यक्ति  धायल  हुए  थे  ।

 और  :  विभागीय  जांच  की  गयी  थी  और  जसका  निष्कर्ष  यह  निकला  था  कि

 रेलपथ  के  साथ  अज्ञात  व्यक्तियों  द्वारा  छेड़-छाड़  की  गयी  थी  ।

 नहीं  ।  अभी  तक  केवल  अनुग्रह  राशि  का  भुगतान  किया  ैयया

 इस  दुघंटना  के  लिए  किसी  रेल  करमंचारी  को  जिम्मेदार  नहीं  ठहराया  गया  है  ।

 वक्षिण  रेल  द्वारा  खोए  गए  सामान  के  दावों  का  किया  गया  भुगतान

 4596.  श्री  बो०  एस०  कृष्ण  झ्य्यर  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 दक्षिण  रेलवे  द्वारा  1984-85  के  दोरान  खोए  गए  सामान  के  लिए  कितनी  राशि  का

 भुगतान

 उस  अवधि  के  दौरान  सामान  भाड़े  के  रूप  में  कितनी  आय

 किन-किन  मदों  के  लिए  खोए  गए  सामान  के  दावों  का  भुगतान  किया

 क्‍या  यह  सच  नहीं  है  कि  चावल  आदि  की  चोरी  योजनावद्ध  तरीके

 से  हो  रही  और

 यदि  बो  खोए  गए  सामान  के  दावों  को  कम  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 रेल  मंत्री  बंसो  :  1984-85  दक्षिण  रेलवे  ने  परेषणों  को  नासुपुर्दंगी

 अथवा  आंशिक  सुपुर्दंगी  के कारण  हुई  हानि  के  लिए  क्षतिपूत्ति  के  रूप  में  48.4  लाख  रुपये  का

 भुगतान  किया

 1984-85  के  दौरान  दक्षिण  रेलवे  को  माल  भाड़े  के  रूप  में  कुल  217.17  करोड़

 रुपए  की  आमदनी  हुई  थी  |

 इनमें  से  अधिकांश  दावे  लोहा  और  इस्पात  तंथां  रासायनिक  बादों  सें

 सम्बन्धित  थे  ।
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 कुछ  चोरियां  हुई  हैं  ।

 निम्नलिखित  निरोधक  कदम  उठाए  गए  ग्फः

 (1)  परमावश्यक  वस्तुओं  को  ढोने  बाली  माल  गाड़ियों  के  साथ  यथा  संभव  रे०  सु०  ब०

 के  मार्ग  रक्षियों  की  व्यवस्था  ।

 (2)  रे०  सु०  ब०  के  कर्मचारियों  द्वारा  यारडों  और  स्टेशनों  पर  पहरा  ।

 (3)  याड़ों  में  और  श्ोल  जांच  स्थलों  पर  माल  डिब्बों  को  खील  और  रिक्‍टों  की  गहन
 जांच  ।

 रलव  द्वारा  प्रॉजत  राजस्व

 4597.  क्री  बी०  एस०  विजयराधवन  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  रेलवे  ने  जोनवार  कितना  राजस्व  अजित  किया  और

 इस  प्रकार  की  आय  में  वृद्धि  की  दर  कितनी  है  ?

 रेल  सन्‍्त्री  बंसो  :  और  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  रेलों  की

 वार  राजस्व  आमदनी  तथा  पिछले  वर्षों  की  तुलना  में  उसमें  वृद्धि  की  दर  अग्रलिखित  तालिका  में

 देखी  जा  सकती
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 मैसस  कानप्र  द्वारा  कर्नाटक  सरकार  को  पुजी  की  सप्लाई

 4598.  थ्री  जी०  एस०  वसवराज्‌
 .  /  :  क्या  समाज  झोर  महिला  कल्याण  मन्‍्त्री  यह

 थी  एच०  एन०  नंजे  गोड़ा

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  कानपुर  को  यह  निर्देश  देने

 का  अनुरोध  किया  है  कि  बंगलौर  में  कृत्रिम  अंग  लगाने  के  केन्द्र  की  स्थापना  के  लिए  मैसस

 कानपुर  द्वारा  कर्नाटक  सरकार  को  सप्लाई  किए  गए  पुर्जो  संबंधी  धनराशि  छोड़  दी

 क्‍या  यह  सच  है  कि  यह  मामला  समाज  कल्याण  मंत्रालय  के  पास  काफी  असे  से

 लंबित  पड़ा  और

 यदि  तो  मंत्रालय  का  विचार  हस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 समाज  झोर  महिला  कत्याण  सन्‍्त्रालय  को  राज्य  सन्‍्त्रो  एम०  अन्तर

 हां  ।

 नहीं  ।  अलिमको  ने  दिनांक  12  1985  के  प्र  द्वारा  कर्नाटक  सरकार

 को  धनराशि  छोड़ने  की  सूचना  दे  दी  थी  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 श्रीमगर  झोौर  पहलभांव  में  होलोड़े

 4599.  प्रो०  सेफ्द्दीन  सोज  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  रेलवे  ने  वर्ष  1970  में  श्रीनगर  और  पहलगांव  में  डे
 होमਂ  बनाए

 क्‍या  ये  होमਂ  20,000  व्यक्तियों  को  आवास  प्रदान  करने  के  लिए  बनाए

 गए  और

 इनमें  वर्ष  1982-83  से  प्रतिवर्ष  कितने  लोग  रहे  ?

 रेख  मंत्री  बंसी  :  नहीं  ।  श्रीनगर  और  पहलगांव  में  अवकाश  गृहों

 का  निर्माण  1959  और  1964  के  दौरान  किया  गये  था  न  कि  1970  के  दोरान  ।

 नहीं  ।  प्रत्येक  अवकाश  गृह  एक  समय  पर  केवल  300  कमंच्नारियों  को  ही

 स्थान  सुलभ  कराया  जा  सकता
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 श्रीनगर  पहलगांव

 1982-83  3123  2582

 1983-84  2963  2580

 1984-85  2786  2562

 झम्तर्राज्यीय  श्रथवा  झ्ारथिक  महत्व  की  राज्य  सड़कों  के  लिए  ऋण  पोजना
 के  प्रन्तगेत  पश्चिस  बंगाल  में  पुल्ों  का  निर्माण

 4600.  श्री  वसुदेव  प्राचार्य  :  क्या  नौवहुस  मंत्री  और  परिकहत  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  तीन  प्रमुख  दो  दिशोरगढ़  घाट  और

 घाट  में  दामोदर  नदी  पर  और  दूसरा  पंडारवश्वर  में  अजय  नदी  पर  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  भेजा

 है  ग
 QF

 क्या  ये  तीन  प्रमुद्ध  पुल  पश्चिम  बंगाल  के  कोयला  क्षेत्र  के  उपयोग  के  साथ-साथ
 अन्तर्राज्यीय  संचार  के  विकास  की  दृष्टि  से  भी  महत्वपूर्ण  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  सरकार  की
 रज्यीय  अथवां  आथिक  महत्व  की  राज्य  सड़कों  के  लिए  ऋण  योजना  के  अंतगगंत  इन  पुलों  को
 शामिल  करने  का  है  ?

 नौव हन  झोर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्जी  जियाउरंहमान  भौर

 छठी  पंचवर्थीय  योजना  अवधि  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  आर्थिक  महत्व  अथवा

 अन्तर्राज्यीय  सड़कों  के  केन्द्रीय  सहायता  कार्यक्रम  के  तहत  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  कुछ
 प्रस्ताव  प्रेषित  किया  है  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  दो  पुलों  अर्थात  (1)  मजियाधांट  पर

 दामोदर  नदी  पर  पुल  (2)  पंडावेश्वरघाट  पर  अजय  नदी  पर  पुल  का  निर्माण  शामिल  इसका

 उद्देश्य  अन्वर्राज्यीय/उत्तरराज्यीय  यातायात  के  बे  रोक-टोक  प्रवाह  को  सुनिश्चित  करना  और

 रानीगंज  और  दुर्गापुर  आदि  भौद्योगिक  क्षेत्रों  के  अन्य  उत्पादों  और  कोयला  की  दुलाई
 में  सुविधा  प्रदान  करना  भी  है  ।  परन्तु  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  उन  पर  कारंबाई  नहीं  की

 जा  सकी  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  योजना  मैं

 उपलब्ध  संसाधनों  के  आधार  आधिक  महत्व  अथवा  अन्तर्राज्यीय  सड़कों  के  केन्द्रीय  सहायता

 कार्यक्रम  के  तहत  सहायता  देने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  सहित  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  से  नये  सिरे

 से  प्रस्ताव  आमंत्रित  किए  जायेंगे  ।
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 अस्पताल  सधारो  प्ांवोलनਂ  शीर्षक  ससाचार

 4601.  श्री  सरफराण  झ्रहसद  :  कया  स्वास्थ्य  शौर  घरिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनका  ध्यान  दिनांक  22  1985  को  जनसत्ता  में  अस्पताल

 सुधारो  आन्दोलनਂ  शीर्षक  के  अन्तगेंत  छपे  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  और

 ॥  यदि  तो  सफदरजंग  अस्पताल  की  कार्यदशा  सुधारने  और  इसके  कर्मचारी  संघ

 की  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  योगेन्त्र  :  और  :  हां  ।
 तथापि  इस  अस्पताल  के  विभिन्‍न  स्तरों  विकिरण  चिकित्सा  विज्ञान  संबंधी

 प्रयोगशाला  तथा  लौंड़ी  सेवाओं  में  सुधार  किया  गया  कर्मचारी  संघ  के  साथ  की  गई
 से  भी  उनकी  अधिकतर  विचाराधीन  समस्याओं  को  सुलझाने  में  मदद  मिली

 उत्तर  प्रदेदा  में  पम-बिजली

 4602.  थ्री  जितेन्द्र  प्रसाद  :  क्या  सिच्ाई  भौर  विद्वत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  यह  सच  है  कि  ताप  बिजली  उत्पादन  की  तुलना  में  पन-बिजली  उत्पादन  काफी

 सस्ता  पड़ता  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  लगभग  सभी  पन-बिजली  उत्पादन  एकक  उनमें

 निवेशित  पूंजी  के  बराबर  लाभ दे  चुके

 उपरोक्त  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उत्तर  प्रदेश  में  पन-बिजली  संसाधनों  का

 लाभ  उठाया  जाना  और  सरकार  का  हस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 विश त  विभाग  में  राज्य  सरत्री  पभ्ररुण  वहत  जल  विद्युत
 परियोजनाओं  की  ऊर्जा  उत्पादन  की  लागत  स।मान्यतः  प्रति  यूनिट  25-35  पैसे  के  बीच  है  ।  इसकी

 तुलना  में  ताप  विद्य  त  परियोजनाओं  की  ऊर्जा  उत्पादन  की  लागत  प्रति  यूनिट  45-55  पैसे

 प्रीच  है  ।

 इस  विभाग  ने  ऐसा  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  जल  विद्युत  परियोजनाएं

 सामान्यतः  मितव्ययी  होती  हैं  और  इनकी  पे-बेंक  अवधि  कम  होती  है  ।
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 60%  भार  अनुपात  पर  9226  मेगावाट  की  कुल  अनुमानित  जल  विद्युत  क्षमता  में

 से  अब  तक  60%  क्षमता  उपयोग  में  लाई  जा  चुकी  शेष  जल  विद्युत  क्षमता  का  उपयोग  तेजी

 से  करते  की  दृष्टि  से  कुल  2396  मेगावाट  की  प्रतिष्ठाषित  क्षमता  की  6  वृहत/मिनी  जल  विद्युत
 सस्‍्कीमों  का  निर्माण  कार्य  शुरू  किया  गया  है  और  342.5  मेगावाट  की  कुल  प्रतिष्ठापित  क्षमता

 की  2  अन्य  स्कीमें  सातवीं  योजना  के  दोरान  क्रियान्वयन  निर्धारित  की  गई  हैं  ।

 जलपोतों  का  विभिन्‍न  बंदरगाहों  पर  रोकने  के  कारण  नोबहुन
 उद्योग  को  हानि

 4603.  श्री  पशबंसराव  गड़ां  रावपाटिल  ]
 >;  क्या  नोबहन  झोर  परिवहन  मन्त्रो  यह  बताने

 प्रो०  रामकृष्ण  भोरे  है

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  नौवहन  उद्योग  को  इसके  पोतों  का  विभिन्‍न

 गाहों
 पर  लम्बी  अवधि  तक  रोके  जाने  के  कारण  में  40  करोड़  रुपए  को  हानि

 यदि  तो  क्या  सरकार  ते  उनके  रोके  जाने  के  कारणों  का  विश्लेषण  किया  है

 जिसके  कारण  नौबहन  उद्योग  की  भारी  हानि  हुई  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  बारे  में  क्‍या  ककम  उठाए  गए

 सौवहन  धो र  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  से

 :  यह  प्रश्न  पत्तनों  में  जहाजों  को  बर्थ  पर  लगने  से  पहले  होने  वाले  बिलम्ब  से

 सम्बन्धित  एक  साथ  कई  जहाजों  के  पत्तनों  में  पर्याप्त  बर्थ  जहाजों  के

 तैयार  नहीं  पत्तन  और  गोदी  श्रमिकों  आदि  की  हड़ताल  आदि  जैसे  अनेक  कारणों  से  जहाजों

 को  इस  प्रकार  की  देरी  हो  जाती  वर्ष  आदि की  में  ऐसी  देरी  का  ए+  मुख्य  कारण

 को इस  से  की देरी हो  तक  अखिल  भारतीय  पत्तन  और  गोदी  श्रमिकों  की  हड़ताल  ।  नौबहन

 उद्योग  को  सिर्फ  इस  प्रकार  देरी  से  कितनी  हानि  हुई  इसका  कोई  ज्ञात  अनुमान  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 जहाजों  के  बर्थ  पर  लगने  से  पहले  होने  वाली  देरी  के  कारणों  से  निपटने  के  लिए  सरकार  ने  छठी

 योजना  में  पत्तन  क्षमता  बढ़ा  दी  बाहर  से  आने  वाले  सरकारी  कार्गों  को  विभिन्‍न  पत्तनों  में

 यक्तिसंगत  रूप  से  बांट  दिया  गया  है  और  आमतौर  पर  पत्तनों  में  औद्योगिक  सम्बन्ध  में  सुध।र

 लाने  के  उपाय  भी  किए  हैं  ।

 ]

 इलाहाबाद  और  फंजाबाद  के  बोच  एक  यात्री  रेलगाड़ो  चलाता

 4604.  भो  रामपूजन  पटेल  :  क्या  रेल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  2  ए०  एफ०  और  5  ए०  एफ०  इलाहाबाद-फैजाबाद  यात्री  रेलगाड़ियों  को

 एक्सप्रेस  रेलगाड़ियां  बना  दिया  गया

 यदि  तो  पहले  से  चल  रहीं  इन  पैसेंजर  रेलगाड़ियों  को  एक्सप्रेस  रेलगाड़ियों  में

 परिवर्तित  करके  प्रतापगढ़  ओर  इलाहाबाद  के  सभी  दैनिक  यात्रियों  के  लिए  कठिनाई  उत्।न्‍्न  करने

 के  क्‍या  कारण

 क्या  सरकार  का  विचार  जनता  की  असुविधा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वहां  पर  एक

 अन्य  पैसेंजर  रेलगाड़ी  चर्लाने  का  और

 यदि  तो  कब  तक  ?

 रेल  भनन्‍्त्री  बंसी  :  हां  ।
 ॥

 जनता  की  निरन्तर  मांग  को  देखते

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  विश्वविशज्वालय  में  यह्ड  वूतिवसिटों  सॉबिलेज  स्वास्थ्य  केश  हारा

 कालातोीत  झोर  खराब  धोषधियों  के  प्रयोग

 4605.  श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  क्या  स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ह

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  22  1985  के  भारत  टाइम्सਂ  में

 विद्यालय  में  बल्डें  यूनिवर्सिटी  सविसेज  स्वास्थ्य  केन्द्र  द्वारा  प्रतिबन्धित  कालातीत  और  खराब

 ओऔफधियों  का  प्रयोगਂ  सम्बन्धी  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  और

 क्या  इस  मामले  में  कोई  जांच  कराई  गई  है  ओर  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम

 प्राप्त  हुए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  सरत्ी  योगेम्र  :  हां  ।

 सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 दिल्ली  प्रशासन  ने  निम्नलिखित  वास्तविक  सूचना  भेजी  है  :--

 (+)  वहडें  यूनिवर्सिटो  सबिस  हैल्थ  सेंटर  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  इसने  मंसर्स
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 अि७नीी

 (9)

 (iv  अि७नीी

 स्टैंडईं  कार्मास्यूटिकल  दरियागंज  नई  दिल्‍ली  से  संख्या  1342,  स्टेम्पन

 की  48  गोलियां  वाले  100  डिब्बे  प्राप्त  किए  थे  |

 वल्ड  यूनिवर्सिटी  सविस  हैल्थ  सेंटर  में  शिकायत  मिलने  के  समय  तक  इनमें  से  78

 डिब्बों  का उपयोग  किया  गया  था  और  बाकी  22  डिब्बों  को  सेंटर  ने  मैसस॑

 स्यूटिकल्स  दरियागंज  नई  दिल्‍ली  द्वारा  की  गई  नई  सप्लाई  के  साथ  बदल

 लिया

 26  1984  को  बेनामी  शिकायत  प्राप्त  होने  के  बाद  औषध  नियंत्रण

 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  29  1984  को  डब्ल्यु०  यू०  एस०  हैल्थ  सेंटर  का  निरीक्षण

 निरीक्षण  किया  ।  इस  निरीक्षण[के  हैल्थ  सेंटर  के  पास  स्टैम्पन  बैच

 संख्या  1342  का  कोई  स्टाक  नहीं  था  ।  इसलिए  ओषधि  निरीक्षकों  द्वारा  जांच  व

 विश्लेषण  के  लिए  कोई  नमूनान हीं  लिया  जा  सका  |

 पश्चिचम  बंगाल  स्थित  मैसर्स  स्टेंडड  फार्मास्यूटिकल  लिमिटेड  द्वारा  उत्पादित  इन

 औषधियों  की  गुणवत्ता  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  औषध  निरीक्षकों  ने  पूर्ण
 घानी  बरतने  के  तोर  पर  29.5.1984  को  उत्पादक  के  दिल्‍ली  प्लाखा  कार्यालय  में

 '
 उपलब्ध  स्टैंम्पन  गोलियां  बैंच  संख्या  1460  और  1465  के  दो  नमूने
 कारी  विश्लेषण  द्वारा  ये  दोनों  नमूने  मानक  स्तर  के  पाए  गए  ।

 ओऔषध  नियंत्रण  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  कलकत्ता  जहां  यह
 निर्माता  स्थित  को  औषध  नियंत्रण  संगठन  द्वारा  सूचित  कर  दिया  गया

 औषधि  नियंत्रण  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  को  यह  भी  सूचित  कर

 दिया  गया  था  कि  प्रसंगाधीन  औषधि  के  22  निर्माता  की  दिल्‍ली  स्थित  शाला

 द्वारा  हैल्थ  सेंटर  को  4  अप्र  1984  को  बदल  कर  दे  दिए  थे  ।

 वल्ई  यूनिवर्सिटी  सब्रिस  हैल्थ  सेंटर  ने  21  1983  को  इनवाइस  संख्या

 10070  के  तहत  स्टेम्पन  औषधि  बेच  धंख्या  1342  खरीदी  थी  और  उस  पर

 पायरी  तारीख  1984  अंकित  थी  ।  10  1983  को  औषधि  नियंत्रक

 ने  जब  केन्द्र  का  निरीक्षण  किया  तो  उसे  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  वल्ड  यूनिकसिटी
 स्विस  हैल्थ  सेंटर  के  मेडिकल  स्टोर  में  ऐसी  दवाइयां  नहीं  मिली  जिनकी  तारीख

 प्तमाप्त  हो  चुकी  हो  ।

 जहां  तक  उक्त  केन्द्र  द्वारा  फेनासिटिन  वाली  बैजानिन

 गोलियों  के  कथित  वितरण  का  प्रश्न  इसके  बारे  में  14-8-1984  को  निरीक्षण

 किया  गया  था  और  इन  गोलियों  का  कोई  स्टाक  नहीं  मिला  उक्त  केन्द्र  के  मुख्य
 चिकित्सा  अधिकारी  ने  यह  भी  बताया  है  कि  18-4-1984  के  बाद  उस  ओषधालय
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 को  बैजानिन  की  कोई  गोलियां  जारी  नहीं  की  गई  थीं  ।  उन्हें  यह  भी  सलाह  दी

 थी  कि  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  नई  दिल्‍ली  की  दिनांक  23-7-1983

 की  अधिसूचना  संख्या  जी०एस०आर०  578  के  अन्तर्गत  प्रतिबन्धित  औषधियों

 के  किसी  भी  निर्धारित  मात्रा  सम्मिश्रण  का  उपयोग  न  करें  ।

 (viii)  उक्त  केच्द्र  द्वारा  प्रयोग-अवधि  समाप्त  हुई  औषधियों  जारी  किए  जाने  संबंधी

 आरोपों  को  भी  दिनांक  20-  -1983  के  समाचार  के  आधार  पर  जांच  की  गयी  और

 18-11-1983  को  निरीक्षण  किया  गया  उक्त  केन्द्र  के  चिकित्सा  सामग्री  भंडार

 में  ऐसी  औषधियां  नहीं  पाई  गई  जिनके  प्रयोग  की  अवधि  समाप्त  हो  गयी  हो  ।

 रलों  में  रिक्त  पद

 4606.  श्री  गदाघर  साहा  )
 ओर  संफुदोन  चोधरी  »:  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  ;
 भरी  हस्तान  सोललाह  |

 रेलों  में  ।  1985  को  विभिन्‍न  रेलों  में  रिक्त  पदों  की  कुल  संख्या  कितनी

 रिक्त  पदों  को  भरने  के  क्षिए  भब  तक  क्या  कदम  उठाए  और

 रिक्त  पदों  को  भरने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  सम्जो  बंसो  :  श्रेणी

 श्रेणी

 श्रेणी  11  --34600*

 श्रेणी  IV  --21200*

 कलगभग  ,

 और  :  सूंचना  इकट्टी  की  जा  रही  हैं  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ]
 फेरोीय  समाज  कल्पाण  बोर्ड  द्वारा  छठी  योजना  के  दोरान  स्वयंसेश्री

 संगठनों  को  अनुशन

 4607.  भोसतों  सुम्दरबतों  मथल  प्रभाकर  :  कया  समाज  और  महिला  कल्याण  मंत्री  यह
 बताने  की  कपा  फरेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोडड  द्वारा  छठो  पंचवर्षीय  मोजना  के  दौरान  विभिन्‍न

 क्रमों  के  लिए  कितने  स्वयंसेबी  संगठनों  को  अनुदान  दिया  गया
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 उनमें  से  उन  स्वयंसेवी  संगठनों  की  संख्या  क्या  है  जिनको  अनुसूचित  जातियों  के
 लोगों  द्वारा  चलाया  जा  रहा  और

 यदि  इनकी  संख्या  अपेक्षित  से  कम  है  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 समाज  और  महिला  कल्याण  मंत्रालय  की  राज्य  मन्‍्त्रो  एस०  :

 एक  विवरण  संलग्न

 अनुदान  उन  पंजीकृत  स्वयंसेवी  संगठनों  को  दिए  जाते  हैं  जिनका  प्रबन्ध  जाति  या

 घमं  के  भेदभाव  के  बिना  नियमित  रूप  से  गठित  प्रबन्ध  निकायों  द्वारा  किया  जाता

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 क्रम  सं०  कार्य  क्रम  का  नाम  स्वयंसेवी  संगठनों  की  संख्या  जिन्हें  छठी

 योजना  के  दौरान  1980-85  तक  अनुदान

 दिए  गए  थे

 1.  वार्षिक  अनुदान  6492

 2.  अवकाश  शिविर  उपलब्ध  नहीं  है

 3,  महिला  मंडल  394

 4.  कल्याण  विस्तार  परियोजनाएं  35

 5.  समेकित  स्कूल  पूर्व  परियोजनाएं  25

 6.  श्रमजीबी  महिला  होस्टल  75

 7  पूरक  पोषाहार  5348

 8.  श्रमजीवी  और  बीमार  महिलाओं  के  बच्चों
 के  लिए  शिश्‌  गृह  1768

 9.  संक्षिप्त  पाठ्यक्रम  दो  वर्ष  और  ॥
 छू

 व्यवसायिक  उपलब्ध  नहीं  है
 10.  स।|माजिक  आशधिक  कार्यक्रम  3589

 11.  जनसहयोग  में  प्रामीण  महिलाओं  के  लिए
 प्रशिक्षण  593

 12.  परिवार  परामर्श  योजना  12
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 सहाराजगंज-डारोदा  रेल  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलता

 4608.  श्री  कृष्ण  प्रताप  सिंह  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराजगंज-डारोदा  रेल  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  की  काफी  समय  से
 मांग  की  जा  रही

 यदि  तो  उक्त  रेल  लाइन  को  बड़ी  रेल  लाइन  में  बदलने  के  प्रस्ताव  को  सिद्धान्त
 रूप  में  स्वीकार  कर  लिया  गया

 यदि  तो  इसके  कार्यान्वयन  में  विलम्ब  के  क्या  कारण

 इस  पर  कार्य  कब  तक  शुरू  हो  जाएगा  ?

 रेल  मंत्री  बंसी  :  हां  ।

 से  :  संसाधनों  की  बेहद  तंगी  और  पहले  से  की  गई  भारी  वचनबद्धताओं  के

 दरौंदा-महाराजगंज  मीटर  लाइन  खंड  का  बड़ी  लाइन  में  आमान  परिवतंन  करने  के  प्रश्न
 को  संसाधनों  की  स्थिति  में  सुधार  होने  तक  प्रतीक्षा  करनी  होगी  ।

 इन्द्र  सरोवर  पनबिजली  परियोजना

 4609,  भ्री  विलीप  सिह  भूरिया  :  वया  सिंचाई  झोर  विश्व त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  की  इन्दिरा  सरोबर  पन  बिजली  परियोजना  के  बारे  में  एक  प्रस्ताव

 बन  संरक्षण  1980  के  अन्तर्गत  स्वीकृति  हेतु  केन्द्र  सरकार  के  पास  भेजा  गया

 कया  पर्यावरण  विभाग  द्वारा  गठित  कार्यकारी  दल  के  सदस्यों  ने  परियोजना  स्थल

 का  निरीक्षण  करके  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  सरकार  को  अपना  जांच  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया

 और

 यदि  तो  इसका  कब  अनुमोदन  किए  जाने  की  सम्भावना

 बिद्य  त  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  हां  ।

 हां  ।

 मामला  विचाराधीन  है  ।

 ]
 विदव-भा  रतोय  शाम्तितिकेतन  में  क्षेत्रीय  सांस्कृतिक  केन्द्र

 4610.  श्री  रेजपद  दास  :  क्या  शिक्षा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  ;

 336



 1  1907  लिखित  उत्तर

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रधान  मंत्री  के  शान्ति  निकेतन  में  एक  क्षेत्रीय  सांस्कृतिक  केन्द्र

 की  जिससे  आठ  पूर्वी  राज्यों  की  संस्कृति  के  विकास  को  बढावा  के  लिए  विश्व

 भारती  का  सहयोग  मांगा

 यदि  तो  उसकी  स्थापना  कब  की  और

 केन्द्र  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चल्र  :  पूर्वी  क्षेत्र  के  लिए  प्रस्तावित  क्षेत्रीय  सांस्कृतिक

 केन्द्र  के  लक्ष्य  तथा  उद्देश्यों  पर  चर्चा  करने  के  लिए  शान्तिनिकेतन  में  एक  अन्तर्राज्य  सम्मेलन

 आयोजित  किया  गया  था  तथा  जिसके  लिए  प्रबन्ध  विश्व-भारती  के  सहयोग  से  किए  गए  थे  ।

 शान्तिनिकेतन  में  विश्व-भारती  के  एक  स्वतन्त्र  स्वायत्त  संगठन  के  हूप  में  पूर्वी  क्षेत्र  के  लिए  एक
 क्षेत्रीय  सांस्कृतिक  केन्द्र  गठित  किया  जा  रहा  है  जिसमें

 जिपुरा  तथा  पश्चिम  बंगाल  राज्य  शामिल  इसके  कार्यकलापों  के  अनुसरण  में  केन्द्र  का
 भारतो  सहित  कला  तथा  संस्कृति  के  क्षेत्र  के  विभिन्त  संस्थानों  को  सम्बद्ध  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 केन्द्र  की  इस  वर्ष  के  अन्त  तक  स्थापना  करने  की  सम्भावना  है  ।

 केन्द्र  न  केवल  भाग  लेने  वाले  राज्यों  को  संस्कृति  के  स्वरूप  तथा  तरीकों  की

 तीयता  को  दर्शाएगा  बल्कि  सीमान्त  बन्धनों  से  बाहर  उनके  सांस्कृतिक  सम्पर्क  को  भी  दर्शाएगा  ।

 यह  सांस्कृतिक  कार्यकलापों  में  लोगों  को  शामिल  करने  पर  विशेष  बल  केन्द्र  जनजाति  तथा

 लोक  कलाकारों  के  साथ  बुनियादी  स्तर  पर  अन्तर-कारंव!ई  के  लिए  विशेष  प्रयास  करेगा  ।  केन्द्र

 में  प्रदर्शन  कलाओं  तथा  लोक  तथा  जनजातीय  कलाओं  के  विभिन्‍न  कला  स्वरूपों  के  सुजनात्मक

 मूल्यांकन  के  सभी  पहलुओं  के  सुजनाश्मक  विकाध्  के  लिए  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का  प्रस्ताव

 ]

 उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  बाढ़  नियंत्रण  के  लिए  योजनायें

 4611.  श्री  हरीश  रावत  :  क्‍या  सिंचाई  शोर  विज्ञ त  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  का  विचार  उत्तर  श्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  बाढ़  के  नियंत्रण  के

 लिए  एक  व्यापक  योजना  तैयार  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 सिचाई  और  विद्युत  भन्‍्त्री  ओ०  :  और  :  गंगा  वेसिन  के

 लिए  बाड़  नियंत्रण  के  वास्‍्ते  एक  व्यापक  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  पहाड़ी

 क्षेत्रों  मे ंसमस्या  मुख्यतया  भू-कटाव  है  और  बाढ़  नहीं  ।
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 ]

 विल्‍लो  विश्वविद्यालय  में  विदेशी  विद्यायियों  के  लिए  सोटों  का  ध्ारक्षण

 4612.  श्री  मोहन  भाई  पटेल  :  क्या  शिक्षए  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  में  वर्ष  1983-84  तथा  1984-85  में  विदेशी  विद्यार्थियों  के  लिए

 संकाय-वार  कितनी  सीर्ट  आरक्षित  की

 कथित  अवधि  में  मंत्रालय  द्वारा  कितने  आवेदन-पत्र  प्राप्त  किए  और

 उस  अवधि  में  कितने  विद्यारथियों  को  दाखिला  दिया  गया  तथा  नम्बरों  की  किस

 न्यूनतम  प्रतिशत  तक  ऐसे  दाखिलों  की  संख्या  अधिक  थी  तथा  वे  किस  देश  के  थे  ?

 शिक्षा  भन्‍त्री  कृष्ण  जन्द्र  :  दिल्ली  विश्वविद्यालय  विदेशी  छात्रों  के

 दाखिले  के  लिए  कोई  विशिष्ट  संख्या  में  स्थान  आरक्षित  नहीं  किये  फिर  भी  1983

 में  विश्वविद्यालय  ने  यह  संकल्प  पारित  किया  था  कि  कालेजों  द्वारा  प्रदान  किये  जा  रहे  प्रत्येक

 पाठ्यक्रम  के  प्रथम  वर्ष  के  लिए  विदेशी  छात्रों  के  दाखिले  के  कुल  सीटों  के  5  प्रतिशत  से

 अधिक  स्थान  आरक्षित  नहीं  किये  जा  सकते  ।  विदेशी-छात्र  सलाहकार  की  सिफारिश  पर  कालेजों
 को  अधिक  छात्रों  को  दाबिल  करने  की  अनुमति  भी  दी  गई  है  ।

 और  :  वर्ष  1983-84  के  दौरान  550  विदेशी  छात्रों  ने  विश्वविद्यालय  में  दाखिला
 मांगा  जिसमें  से  381  को  दाखिला  किया  गया  वर्ष  1984-85  के  दौरान  आवेदकों  की

 संख्या  650  थी  तथा  उनमें  से  438  को  दाखिला  दियां  गया  विश्वविद्यालय  में  दाखिला  लेने

 वाले  विदेशी  छात्र  अधिक  से  अधिक  70  देशों  के  उनमें  ज्यादातर  छात्र

 भूटान  आदि  के  क्योंकि  इन  छात्रों  के  शैक्षिक  रिकार्ड  एक  देश  के  छात्र  से  दूसरे
 देश  के  छात्र  से  भिन्‍न  अंकों  की  वह  न्यूनतम  प्रतिशतता  बता  पाना  सम्भव  नहीं  जिसके

 आधार  पर  इन  छात्रों  को  दाखिल  किया  गया  केवल  उन्हीं  छात्रों  को  दाखिला  दिया

 गया  था  जिन्होंने  विश्वविद्यालय  द्वारा  निर्धारित  की  गई  दाखिला  अपेक्षाओं  को  पूरा  किया  ।

 सुशिदाबाद  जिले  में  भ्र॒र्जुनपुर  के  पास  रेल  लाइन

 4613.  क्री  पूर्ण  चन्द्र  सलिक  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  पश्चिम  बंगाल  के  मुशिदाबाद  जिले  में  अर्जुनपुर  के

 पास  रेल  लाइन  गंगा  नदी  द्वारा  भूमि  के  कठटाव  के  कारण  बहुत  खराब  हालत  में

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  हस  रेल  लौइन  की
 सुरक्षा  के  लिए  कोई  कदम  उठाए
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  बंसी  :  और  :  रेलवे  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि
 गंगा  नदी  से  इस  क्षेत्र  की  भूमि  का  कटाव  हो  रहा  सांकोपाड़ा  रेलवे  स्टेशन  के  निकट

 पुर  नामक  स्थान  रेलपथ  से  नदी  का  किनारा  325  मीटर  दूर  है  और  इस  समय  नाजुक  हालन
 नहीं  है  तथा  इस  पर  निरन्तर  निगरानी  रखी  जा  रही  है  ।

 इस  समय  आवश्यक  नहीं  समझा  गया  ।

 और  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 नई  खान-पान  प्रणालो  के  प्रन्त्गत  सप्लाई  किए  गए  भोजन  को  कस  सात्रा  झोर
 झग्रधिक  पूल्य  के  सम्बन्ध  में  शिकायतें

 4614.  कुमारी  मसता  बनर्जी  .  क्‍या  रेल  भनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  जानकारी  है  कि  नई  खान-पान  प्रणाली  के  अन्तर्गत  यात्रियों  को  सप्लाई

 किए  जाने  वाले  भोजन  की  कम  मात्रा  और  अधिक  मूल्य  के  बारे  में  रेल  यात्रियों  द्वारा  असंख्य
 शिकायतें  की  गई  और

 यदि  तो  स्थिति  में  सुधार  हेतु  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 रेल  संत्रो  बंसो  :  और  :  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  के

 मश  से  कुछ  चुनींदा  जोड़ी  गाड़ियों  संशोधित  व्यंजन  सूची  के  अनुसार  पुड़ों  में  भोजन  देने  की

 व्यवस्था  शुरू  की  गई  जिन्हें  उपयोग  के  बाद  फेंक  दिया  जाता  संशोधित  प्रणाली  के  सम्बन्ध
 में  अनुकूल  प्रतिक्रिया  रही  है और  शिकायतें  बहुत  कम  भोजन  का  मूल्य  उसकी  भात्रा  के

 अनुसार  कष्चो  सामग्री  की  वतमान  ज्ञागत  के  भाधार  पर  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 विल्ली  परिवहम  निशभ  को  सलाहकार  परिषद  सें

 भ्रस्तराष्ट्रीय  हितों  का  प्रतिनिधित्व

 4615.  भरी  केशव  राव  पारधी  :  क्या  नौबहन  ह्ौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  1975  में  गठित  की  गई  सलाहकार  परिषद

 में  अन्तर्राज्यीय  दैनिक  यात्रियों  को  प्रतिनिधित्व  दिया  गया

 कया  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  वर्ष  1985  में  पुनर्गठित  सलाहकार  परिषद  में

 द्वितोंਂ  को  कोई  प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  गया  और
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 कया  अनेक  संसद  सदस्यों  ने  गत  कुछ  महीनों  के  दोरान  इस  ओर  सरकार  का  ध्यान

 आकर्षित  किया  है  ?

 नोयहुन  झौर  परिवहुन  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जियाउरंहमान  :  और

 :  दिल्ली  परिवहन  निगम  की  सलाहकार  परिषद  के  संविधान  से  सम्बन्धित  नियमों  में

 राज्यीय  यात्री  प्रतिनिधियों  को  ऐसा  कोई  प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  जाता  क्‍योंकि  दिल्ली  परिवहन
 निगम  मुख्यतः  संघ  शासित  क्षेत्र  दिल्ली  में  परिवहन  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए  अन्‍्तर्राज्यीय

 प्रचालन  के  लिए  अतिरिक्त  बस  सेवायें  सिर्फ  दिल्‍ली  प्रशासन  और  पड़ोसी  राज्य  सरकारों  के  बीच

 विपक्षीय  व्यवस्था  के  आधार  पर  चलाई  जाती

 हां  ।

 रेलवे  में  हिन्दी  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कदम

 4616,  डा०  प्रभात  कुमार  भिश्र  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेल  मंत्रालय  में  हिन्दी  को  बढ़ावा  देने  के लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 उनके  परिणामस्वरूप  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  हिन्दी  के  प्रयोग  में  कितनी  प्रगति  हुई  १

 रेल  मंत्री  धंसी  :  राजभाषा  1963  को  राजभाषा

 अधिनियम  १967  के  रूप  में  संशोधित  हुआ  है  और  राजभाषा  1976  के  प्रावधानों  को  कडाई
 से  अनुपालन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  बोड्ड  कार्यालय  और  रेलों  पर  कई  कदम  उठाए  गए  इनमें

 से  कुछ  निम्नलिखित  हैं  :--

 (i)  गुह्  मंत्रालय  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  में  हिन्दी  के

 प्रसार  को  बढ़ाने  के  लिए  प्रतिवर्ष  एक  वार्षिक  कार्यक्रम  तंयार  करता

 (ii)  बोर्ड  कायलिय  में  राजभाषा  कार्यान्वयन  समिति  और  रेलवे  हिन्दी  सलाहकार  समिति

 का  गठन  किया  गया  हिन्दी  के  प्रयोग  के  लिये  किए  गये  प्रयासों  की  समीक्षा

 करने  और  राजभाषा  नियमों  का  अनुपालन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रत्येक  तिमाही
 में  एक  बार  इन  समितियों  की  बैठकें  नियमित  रूप  से  आयोजित  को  जाती  हैं  और

 इन  बैठकों  में  लिये  गये  निर्णयों  पर  तत्परतापूर्वक  कारंवाई  की  जाती  है  ।

 (iii)  तिमाही  प्रगति  रपटें  समेकित  की  जाती  हैं  और  उनकी  नियमित  रूप  से  समीक्षा  की

 जाती

 (iv)  राजभाषा  अधिनियम  की  धारा  3(3)  के  अन्तर्गत  आने  वाले  कागजातों  को



 1907  लिखित  उत्तर

 अंग्रेजी  द्विभाषी  रूप  में  जारी  करने  की  व्यवस्था  सुनिश्चित  करने  के  लिए  बोर्ड
 कार्यालय  में  जांच-स्थल  स्थापित  किये  गये  हैं  ।

 (५)  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  राजभाषा  सम्बन्धी  आदेशों  का  कार्यान्वयन  हो  रहा
 बोर्ड  के  हिन्दी  से  सम्बन्धित  अधिकारियों  द्वारा  रेल  कार्यालयों  का  भी  निरीक्षण

 किया  जाता  है  |

 रेल  मंत्रालय  का  कार्यालय  राजभाषा  1976  के  नियम  10(4)

 .  के  अन्तगंत  अधिसूचित  किया  गया  है  और  पहले  चरण  राजभाषा  नियम  8(4)
 के  अन्तगंत  नौ  निदेशालयों  में  विषय  विनिदिष्ट  किये  गये  हैं  ।

 बोर्ड  कार्यालय  में  पर्याप्त  संख्या  में  देवनागरी  टाइपराइटरों  की  व्यवस्था  की  गई

 इसके  विभिन्‍न  प्रोत्साहन  जैसे  व्यक्तिगत  नगद  पुरस्कार

 सामूहिक  पुरस्कार  राजभाषा  राजभाषा  और  प्रशस्ति  पत्र

 आरम्भ  की  गई  इसके  कर्मचारियों  के  बीच  हिन्दी  में  रूचि  पैदा

 करने  के  लिये  विभिन्‍न  प्रतियोगतायें  जैसे  हिन्दी  टिप्पण  और  प्रारूप  लेखन

 हिन्दी  आशूलिपि  एवं  टंकण  प्रतियोगिता  रेल  मंत्री  हिन्गे  निबन्ध

 योगिता  आदि  आरम्भ  की  गई  हैं  ।  हिन्दी  के  प्रयोग-प्रसार  के  लिए  अनुकूल  वातावरण

 तैयार  करने  के  लिए  पुरस्कारों  की  संख्या  और  उनकी  राशि  में  अभी  हाल  ही  में

 वृद्धि  की  गई  है  ।

 1985  को  समाप्त  तिमाही  के  बोर्ड  कार्यालय  में  हिन्दी  में  प्राप्त  पत्रों

 के  लगभग़  99.2  प्रतिशत  उत्तर  हिन्दी  में  दिए  गए  थे  ।  मूल  पत्राचार  के  क्षेत्र  मार्च  1985  को

 समाप्त  तिमाही  के  दोरान  और  क्षेत्रों  मे ंस्थित  कार्यालयों  और  क्षेत्र  की  राज्य

 सरकारों  को  लगभग  45.5  प्रतिशत  पत्र  मूल  रूप  से  हिंदी  में  जारी  किये  गये  इसी

 राजभाषा  अधिनियम  की  धारा  3(3)  के  अन्यगंत  हिन्दी  के  प्रयोग  के  अनुपालन  का  प्रतिशत  98  4

 है  ।  राजभाषा  अधिनियम  की  धारा  3(3)  का  शत-प्रतिशत  अनुपालन  करने  के  लिए  प्रयास  किए

 सभी  982  रबड़  की  मोहरें  और  675  नाम  बोड्ड/सूचना  पट्ट  द्विभाषी  रूप  में  तैयार  कर  लिए

 गए  हैं  ।

 84  के  अन्त  तक  बोर्ड  कार्यालय  की  71  नियम  पुस्तकों  में  से  36  द्विभाषी  रूप  में

 मुद्रित  की  जा  चुकी  1985  के  4  और  नियम  पुस्तकें  द्विभाषी  रूप  में  मुद्रित  को  गई

 इससे  इनकी  संख्या  40  हो  गई  अस्य  नियम  निधीक्षा  और  मुद्रण  के  विभिम्न

 चरणों  में  हसके  बोर्ड  कायलिय  के  सभी  स्थानीय  फार्म  द्विभाषी  रूप  में

 साइक्लोस्टाइट  किये  गये  हैं  ।
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 —

 [  प्रनुवाद  ]

 4617.  श्रो  थम्पन  थामस  :  क्‍या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  मरम्मत  के  लिए  कोई  मानक  निर्धारित

 क्या  दीघंकालिक  मरम्मत  और  आपातकालिक  मरम्मत  के  लिये  ये  मानक  हर  राज्य

 में  अलग-अलग

 क्या  दीघंकालीन  मरम्मत  के  लिए  रोड़ी  आदि  बिछाने  का  कार्य

 किया  जाता  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सौवहन  शोर  परिवहन  मन्ज्रालय  के  राज्य  सन्‍्जो  जियाउरंहमान  :

 और  :  हां  ।

 और  :  विटुमनी  सतह  की  मरम्मत  और  नेगी  अनुरक्षण  के  रूप  में  जहां  उचित

 होता  पेनेट्रेशन  पैकिंग  की  जाती  है  ।
 '

 ]

 भारी  धनराशि  खत  करने  पर  भो  रेलवे  को  कोई  मुनाफा  न  होना

 4617,  श्री  सुमाष  यावब  :  क्या  रेख  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ।3  1985  के  देनिक  समाचार  पत्र  में  अरब  रुपये  लगाकर  भी

 रेलवे  को  मुनाफा  नहींਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  पर  उनके  मंत्रालय  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  रेलवे  को  निर्माण  कार्यों  पर  192  करोड़  रुपये  खर्च  करने  पर
 भी  अपेक्षित  मुनाफा  नहीं  हुआ  है  और  इसके  अतिरिक्त  खरीद  ओर  भंडारण  के  सम्बन्ध  में

 गम्भीर  अनियमिततायें  पाई  गई  और
 ॥

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  सरकार  का  भविष्य  में  इस  प्रवृत्ति  को  रोकने

 के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  और  ऐसे  निवेश  के  परिणामस्वरूप  हुए  नुकसान  के

 लिए  जिम्मेदार  अध्निकारियों  के  विरुद्ध  क्या  का्यंव।ही  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 रल  संत्री  :  दैनिक  में  प्रकाशित  संसद  में

 प्रस्तुत  की  गई  भारत  के  नियंत्रक  एवं  महालेखा  परीक्षक  की  अप्निम  1983-84  में  दी  मई
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 सामग्री  पर  आधारित  रेल  मंत्रालय  अग्रिम  रिपोर्ट  की  जांच  कर  रहा  है  और  विस्तृत  टिप्पणी

 लेखा-परीक्षा  विभाग  के  जरिए  लोक  लेखा  समिति  को  भेजी  जा  रही

 और  :  उपयुक्त  लेखा-परीक्षा  रिपोर्ट  के  अलग-अलग  र  रेलों  में

 विभिम्न  परियोजनाओं  पर  किए  गए  197  करोड़  रुपये  से  अधिक  के  निवेश  से  प्रत्याशित  लाभों  की

 प्राप्ति  नहीं  हुई  खरीद  और  भंडारण  के  सम्बन्ध  में  कुछ  अनियमितताओं  के  आरोप

 भी  लगाए  गए  हैं  ।  लेखा-परीक्षा  रिपोर्ट  में  उठाए  जाने  वाले  मुद्दों  से  सम्बन्धित  सामान्य

 कार्थनिधि  के  लोक  लेखा  समिति  की  सिफारिशों  पर  सदेव  आवश्यक  कारवाई  की

 जाती  है  ।

 ]
 सिक्किस  में  पन-बिजलो  योजना

 4619.  श्रीमती  डो०के०  भंडारी  :  कया  सिचाई  झोर  विश्य॒त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सिक्किम  सरकार  ने  पने-बिजली  पैदा  करने  की  कोई  योजना  केन्द्र  को  भेजी

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विद्युत  विमाय  में  राज्य  समत्रो  प्ररण  :  हां  ।

 सिक्किम  की  चार  जल  विद्युत  जो
 इस  समय  केन्द्र  सरकार  के  पास

 विचाराधीन  निम्नानुसार  हैं  :--

 (1)  रणजीत  (3 x  20  ;

 (2)  भियागच्‌  (4 1

 (3)  रोंगनीचू  (59<0.5  और

 (4)  अपर  रोंगनीचू  (4८2  ।

 ]
 सातबों  पोजना  में  बिहार  को  सिचाई  परियोजनायें

 4620.  भो  कुंबर  रास  है|

 ॥
 :  क्‍या  सिंचाई  झौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 शो  सी०पी०  10  ६  कि
 ॥

 करेंगे  कि  :

 सातवों  पंचवर्षीय  योजना  में  बिहार  की  कौन-सी  ध्लिचाई  परियोजनायें  शामिल  की

 जायेंगी  ;
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 क्‍या  इस  योजना  में  अपर  साकरी  जलाशय  योजना  और  अधवाड़ा  नदी  योजना  को

 शामिल  किया  गया  और

 यदि  तो  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  वर्ष  के  लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित  की

 गई  है  और  यह  कब  तक  पूरी  हो  जायेगी  ?

 सिचाई  झोर  विश्व त  मंत्री  थोी०  :  और  :  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 [  प्रनुवाद  ]

 करल  में  हाल  को  बाढ़  में  क्षतिग्रस्त  हुए  राष्ट्रीय  राममार्गों

 की  मरम्मत  के  लिए  विशेष  सहायता

 4621,  प्रोः  पी०  जे०  कुरियग  )
 ;  क्या  नौवहन  भ्रोर  परिवहन  मन्‍्त्नी  यह  बताने  की  कृपा

 श्री  के०  मोहन  वास  |
 करेंगेकि  :

 )  क्‍या  हाल  की  बाढ़  से  केरल  के  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  भारी  नुकसान  पहुंचा

 क्‍या  इस  बात  का  अनुमान  लगाया  यया  है  कि  कितना  नुकसान

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  केरल
 को  क्षतिग्रस्त  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  मरम्मत  के  लिए  कोई  विशेष

 राशि  उपलब्ध  की  जा  रही  और

 (2)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नोवहन  शौर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  जियाउर्रहमान  :  हां  ।

 से  (3)  :  राष्ट्रीय  राजमार्गों
 को  जो  नुकसान  हुआ  है  इसकी  मरम्मत  आदि  पर  खर्चे

 के  लिए  राज्य  का  लोक  निर्माण  विभाग  ब्यौरेवार  अनुमान  तैयार  कर  रहा  इस  संबंध  में  जब
 तक  अन्तिम  निर्णय  नहीं  हो  जाता  है  तब  तक  मरम्मत  आदि  पर  ख्षत्र  के  लिए  25  लाख  रुपये  राज्य
 सरकार  को  तद्थे  रूप  में  आबंटित  कर  दिये  गये  हैं  ।
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 क्‍इ  फथच+  5  उअचनन+  हाफ  ऑिजककि  न+

 समेक्ित  प्रामोण  ऊर्जा  कार्यक्रम

 4622.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  )
 भरी  प्रभय  विध्वास
 श्री  सोमताथ  रच  :  क्या  सिंचाई  और  विद्युत  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा
 थी  रामाअय  प्रसाद  सिह

 हैं

 करो  हुसेन  दलवई  है

 करेंगे  कि  :

 समेकित  ग्रामीण  ऊर्जा  कार्यक्रम
 के

 कार्याववयन  के  लिए  कितनी  घनराशि  निर्धारित

 की  गई

 उन  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  नाम  क्‍या  जहां  सातवीं  यौजया  में  समेकित

 ग्रामीण  उर्जा  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  किया  जाना

 कक्‍पा  छठी  योजनावधि  के  दौरान  कुछ  राज्यों  में  एकीकृत  ग्रामीण  ऊर्जा  कार्यक्रम

 कार्यान्वित  किया  गया

 यदि  तो  छठी  योजनावधि  के  दौरान  उन  राज्यों  में  एकीकृत  भ्रामीण  ऊर्जा

 क्रम  के  कार्यान्वयन  में  क्‍या  प्रगति  हुई  है  ;  और

 (5)  सातवीं  योजनावधि  में  समेकित  ग्रामीण  खर्जा  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए
 निर्धारित  लक्ष्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?  हे

 विशृत  विभाग  में  राज्य  संत्रो  भ्ररण  :  से  :  छठी  योजना  के  दौरान

 आठ  राज्यों  में  समेकित  ग्रामीण  ऊर्जा  कार्यक्रम  के  लिए  3.93  करोड़  रुपये  के  परिभ्यय  की  व्वेंव॑ंश्था

 की  गई  थी  ।  इन  आठ  राज्यों  में  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  ब्लाक  स्तर  की  20  समेकित
 ग्रामीण  ऊर्जा  कार्यक्रम  परियोजनाओं  का  क्रियान्वयन  शुरू  किया  गया  था  ।

 यह  परिकल्पना  की  गई  है  कि  जैसी  कि  सातवीं  योजना  के  प्रस्तावित  दस्तावेज्ञ  में  प्फारिश

 की  गई  हैं  सातवीं  योजना  के  दौरान  सभी  राज्यों  और  संष  शासित  क्षेत्रों  के चयत  किए  गए  ब्लाकों

 में  समेकित  प्रामीण  ऊर्जा  कार्यक्रम  क्रियान्वित  किया  जाएगा  ।

 सातवीं  योजता  के  समेकित  ग्रामीण  ऊर्जा  कार्यक्रम  के  लक्ष्य  को  क्षन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा

 है  और  ये  लक्ष्य  सातवीं  योजना  को  अन्तिम  रूप  दे  दिए  जाने  तथा  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  द्वारा

 इसे  अनुमोदित  कर  दिए  जाने  के  बाद  ही  उपलब्ध  होंगे  ।

 बंधई--गोबा  साग  पर  बविधाष  पोतों  के  साथ  य।त्री  सेवा  चलाने  टेंतु  श्रममंतिं

 4623,  श्री  एस०  जो०  धोलप  :  क्या  नौबहन  और  परिवहम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बंबई--गोवा  मार्ग  पर  मुगल  लाइन  यात्री  सेवा  को  अनेक  वर्षों

 मे  हानि  हो  रही
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 यदि  तो  इसको  कुल  कितनी  हानि  हुई

 क्‍या  यह  सच  है  कि  एक  गैर-सरकारी  कम्पनी  सत्यगिरि  शिपिंग  ने  जिसको

 राज्य  से  प्रमाण-पत्र  भी  प्रात्त  बंबई  और  गोवा  के  बीच  कतामारन  टाइप  जलपोत

 और  हावरक्रापट  जैसे  विशेष  पोतों  द्वारा  उक्त  सेवा  तथा  बंबई  तौका  सेवा  संचालित  करने  के  लिए

 अनुमति  मांगी  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  उस  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 नोबहन  झोर  परिवहन  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  जियाउरंहमान  :  और

 :  मुगल  लाइत  लिमिटेड  ने  1973  से  कोंकण  यात्री  सेवा  अपने  अधीन  चलानी  शुरू
 की  ओर  इसे  तभी  से  घाटा  हो  रहा  इसे  वर्ष  1973-74  से  1984-85  तक  कुल  लगभग  909,63

 रुपये  लाख  का  घाटा

 तौवहन  और  परिहन  मंत्रालय  को  इस  कम्पनी  से  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 प्राप्त  हुआ  है  ।

 तबश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बेरोजगार  स्तातकों  को  बृक  रटालों  का  आशंटन

 4624.  श्री  सोडे  राम॑स्था  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1982  से  1984  तक  यात्री-द्रैफ़िक  हेतु  स्टेशनों  पर  कुछ  ही
 :  नये  प्लेटफार्म  का  निर्माण  किया  गया  और

 ह

 वर्ष  1982  से  1984  तक  निर्मित  किये  गये  ऐसे  नये  प्लेटफार्मों  पर  कितने  बेरोजगार

 स्‍नातकों  को  बुक  स्टाल  आबंटित  किये  गये  हैं  ?

 रल  मंत्री  बसी  :  और  :  सूचना  हकट्ठी  की  जा  रही  है  भौर  सभा

 पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 सारे  हरीर  के  टी०  स्कंनਂ  सीन  को  सप्लाई

 के  लिए  केरल  सरकार  का  सम्बित  पड़ा  अनुरोध

 4625.  भो  बक्‍्कम  पुदधोसमन  :  क्या  स्वास्थ्य  भोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 |

 रीजनल  कंसर  त्रिवेन्द्रम  कं  लिए  सारे  शरीर  के  टी०  स्केनਂ  मशीन  की

 सप्नाई  के  लिए  केरल  राज्य  सरकार  का  कोई  अनुरोध  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  लम्बित

 पड़ा
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  जापान  सरकार से  प्राप्त  होने  वाले  9  स्कनरों  में  से एक  का

 सफ्यूंक्त  केन्द्र  को  सप्लाई  करने  का  है  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  के  राज्य  मंत्री  योग नल  :  आर  हां  ।  भारत

 स्व्रास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  ने  वित्त  मंत्रालय  के  आ्थिक-कार्य  विभाग  से  किसी

 अन्तरराष्ट्रीय  एजेंती  से  दान  स्वरूप  9  होल  बॉडी  सी०टी०  स्केनर  प्राप्त  करने  का  प्रस्ताव  किया

 जापान  सरकार  अब  अपने  वर्ष  1984-85  के  अनुदान-सहायता  कार्यक्रम  के  अधीन  केवल  तीन

 होल  बॉडी  स्केनरਂ  दानस्वरूप  देने  के  लिए  सहमत  हो  गई  है  और  इसलिए  भारत

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रानय  ने  जापानी  निर्माताओं  से  3  होल  बॉडी

 सस्‍्कनरਂ  खरीदने  के  लिये  आपूर्ति  और  निपटान  महानिदेशालय  को  क्रय  आदेश  दे  दिया  इन

 तोनों  बॉडो  सो०टी०  स्केन्सਂ  में  से  एक-एक  हकेनर  के०जी०  मेडिकल

 स्‍्वातकोत्तर  चिकित्सा  शिक्षा  और  अनुसंधान  चंडीगढ़  तथा  केसर  मद्रास  को

 सप्लाई  करना  तय  है  ।

 दिल्‍ली/बम्बई/कलकत्ता  भ्रौर  मत्रास  से  हैदराबाद  के  लिए

 नई  रेलगाड़ियां  चलाना

 दर  . . 4626,  श्री  घो०  वो०  रामंय्या  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कपा  उन्हें  हस  बात  की  जानकारी  है  कलकता  और  मद्रास  से

 हैदराबाद  जाते  वाली  गाड़ियों  की  संख्या  बहुत  कम

 कया  सरकार  यात्रियों  की  परेशानी  को  कम  करने  के  लिए  इन  मांगों  पर  नई

 गाड़ियां  चलाने  के  बारे  में  वियार  कर  रही  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  बंसी  :  वर्तमान  संझ्या  पर्याप्त  समझी  गई  है  ।

 नहीं  ।  ;

 संसाधनों  की  तंगी  तथा  अन्य  कठिनाइयों  के  कारण  ।

 राष्ट्रीय  शंक्षणिक  अनुसन्धान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद्‌  द्वारा  राज्यों  में  स्थापित

 क्षेत्रीय  सलाहकार  कार्यालयों  का  कार्य  लिष्पादस

 4627.  श्री  वी०  शोभनाड्रीष्यर  राज  :  क्‍या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  शैक्षणिक  अनुसन्धान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद्‌  द्वारा  राज्यों

 में  स्थापित  किमे  गए  क्षेत्रीय  सलाहकार  कार्यालय  उन  राज्यों  में  वांछनीय  प्रभाव  लाने  में  असफल

 रहे
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 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उनको  बन्द  करने  अथवा  उनमें  सुधार  लाने  की  ओर
 या

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  हन  कार्यालयों  विशेश  रूप  से  अन्य  प्रदेश  में

 स्थित  कार्यालग्र  महत्वपूर्ण  उपलब्धियां  क्‍या  हैं  ?

 शिक्षा  मरज्ी  कृष्ण  चन्द्र  :  ओर  :  |  क्षेत्रीय  कार्यालय

 राज्यों  के  साथ  घनिष्ठ  सम्पर्क  बनाए  रखकर  शिक्षा  में  सुधार  एक  राज्य  की  विचारों

 सथा  अनुभव  का  दूसरे  राज्य/केन्द्र/रा  ०शे  ०  अनु ०  प्र  ०परि०  में  प्रसार  करने  तथा  इसी  क्रम  में  एक-दूसरे

 राज्य/केन्द्र  में  प्रसार  करने  के  संबन्ध  में  लाभप्रद  सेवाएं  प्रदान  कर  रहे

 वास्तव  में  जहां  ये  क्षेत्रीय  कार्यालय  विद्यमान  नहीं  वहां  नए  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  की  मांगें

 प्राप्त  होती  रही  हैं  ।

 क्षेत्रीय  रा०शै०अनु०प्र०  परिषद्‌  द्वारा  उन्हें  सौंपे  गए  कार्य-कलापों  को  पूरा

 करते  रहे  आन्ध्र  प्रदेश  स्थित  क्षेत्रीय  कार्यालय  सहित  क्षेत्रीय  कार्यालय  द्वारा  सम्पर्क

 कार्य  करने  के  अतिरिक्त  उनके  द्वारा  किए  जा  रहे  कुछ  कार्य  इस  प्रकार  हैं  :--

 (3)  रान्शै०्अनु०प्र  ०परि०  के  विभिन्‍तर  विभागों  तथा  क्षेत्रीय  शिक्षा  कालेजों  राज्यों

 में  अपने  कार्यक्रम  आयोजित  करने  में  मदद  करना  ;

 (ii)  राज्य  में  राष्ट्रीय  प्रतिभा  खोज  शधरीक्षा  को  आयोजित  करने  में  सहायता  करना  ;

 (॥)  शिक्षक  प्रशिक्षण  संस्थाओं  आवि  के  शिक्षकों  के  रा०शै०अनु०

 प्रणपरि०  द्वारा  आयोजित  खिलौना  बनाने  की  सेमिनार  पठन

 जो  सतत  प्रकार  के  और  प्रत्येक  वर्ष  संचालित  किये  जाते  जैसे  अनेक  पुरस्कार

 प्रतियोगिताओं  को  संच।लित  करना  अथवा  उनका  प्रचार  करमा  ;

 (iv)  राज्य  में  महत्वपूर्ण  शेक्षिक  कार्यकलापों  के  सम्बन्ध  में  राग्शै०अनु०प्र०परि०  का

 पुननिदेशन  करना  ;

 (५)  अपनी  नीतियों  तथा  परियोजनाश्ों  के  निर्माण  में  राज्य  शैक्षिक  विभागों  के  साथ

 सहयोग  ।  श्रेत्रीय  सलाहकारों  जो  परिषद्‌  के  वरिष्ठ  शिक्षाविद्‌  की

 सुविशता  पर  भी  निर्भर  कर  स्रक्ते  हैं  ।

 (५)  उपयुक्त  कार्यक्रमों  को  संचालित  करने  के  लिए  क्षेक्षीय  सलाहकारों  को  12,000  २०

 की  योजनेतर  राशि  तथा  10,000  रु०  की  योजनागत  राशि  ०जा०/अनु०ज०जा०

 भी  दी  जाती  ये  कार्यक्रम  सम्बन्धित  क्षेत्रीय  कार्यालयों  की  कार्य  क्रम

 सलाहकार  समितियों  द्वारा  अनुमोदित  किए  जाते  हैं  ।
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 कानपुर  से  देश  के  प्रमुख  नगरों  के  लिए  सोधी  तोवगामो  रेलगाड़ियां  जलाना

 4628.  थ्रो  नरंश  चन्द्र  चतुर्वेदी  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  के  सब  बड़े  औद्योगिक  कानपुर  से  बम्बई

 ओर  हैदराबाद  के  बोच  कोई  सीधी  तीव्रगामी  रेलगाड़ी  तहीं  चल  रही  है  जिसके  कारण  जनता  को

 भारी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  और

 यदि  तो  बया  सरकार  का  विचार  निकट  भ्रविष्य  में  कानपुर  से  देश  के  प्रमुख
 तगरों  के  लिए  सीधी  यात्री  गाड़ियां  चलाने  का  है  ?

 रेल  मंत्रों  बंसो  :  हां  ।

 नहीं  ।

 [  श्रमुबाद  |
 अण+भान  प्रोर  निकोबार  द्वीपसमूह  में  भप्रध्यापकों  की  नियुक्ति

 4629.  भी  अनोर॑जन  भकक्‍त  :  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  चल  रहे  विद्यालयों  में

 अध्यापकों  की  भारी  कभी  है  और  विद्यार्थियों  के  हितों  को  हानि  हो  रही  है  ओर  यदि  तो  सरकार
 का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार

 क्‍या  यह  सच  है  कि  अण्डमान  ओर  निकोवार  द्वीपसमूह  प्रशासन  ने  एक  प्रस्ताव  भेजकर

 अध्यापकों  को  नियक्ति  हेतु  शिक्षा  मंत्रालय  की  मंजूरी  मांगी

 यदि  तो  उस  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  और

 (a)  बिभिन्‍त  श्रेणियों  के  कितने  अध्यापकों  के  लिये  मंजूरी  मांगी  गई  है
 ?

 क्षिक्षा  मंजी  कृष्ण  चना  :  सूथना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा-पटल

 पर  रख  दी  जायेगी  ।

 से  :  स्कूलों  में  विभिन्‍न  पदों  के  सुजन  के  लिए  अ०्डमान  और  निकोबार  प्रशासन

 से  प्राप्त  हुए  प्रस्ताव  पर  प्रतिबन्ध  आदेशों  को  ढील  देते  हुए  अण्डमान  और
 निकोबार

 प्रशासन  के

 परामर्श  से  इस  समय  कार्रवाई  को  जा  रही  अभी  तक  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  जा

 सका  है|

 हिम्भतनगर  रेल  लाइम  को  बड़ी  लाइन  में

 4630.  ऋवी  रणजीत  सिह  गायकबाड़  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 en ee  ...-  eee  dene  जज  जज  a  तत्व  OO  _“

 क्‍या  नाडियाड--हिम्मतनगर  मीटर  गेज  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  कार्य  में

 धनराशि  के  अपर्यात्त  आबंटन  के  कारण  विलम्ब  हो  गया  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  बंसी  नाडियाड--हिस्मतनगर  मीटर  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में

 बदलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतोय  इतिहास  अनुश्ंधान  परिषद्‌  के  कार्य

 4631.  भ्री  ए०जी०बी०घी०  महेश्वर  शव  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 भारतीय  इतिहास  अनुसंधान  परिषद्‌  के  कार्य  क्‍या  हैं  और  इसके  सदस्य
 कौन

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  समिति  का  एक  कार्य  भारत  में  छात्रों/साहिरियक  अभिरूचि
 के  व्यक्तियों  क ेलाभ  के  लिए  इतिहास  की  कुछ  महत्त्वपुर्ण  पुस्तकों  के  अनुवाद  की  व्यवस्था  करना

 है  ;

 यदि  तो  परिषद्‌  ने  किन  भाषाओं  से  अ  ग्रेजी  के  अतिरिक्‍त  क्षेत्रीय  भाषाओं  में

 अपुवाद  उपलब्ध  कराया  है  ;  और

 छठों  योजना  के  दौरान  इसे  कितनी  घनराशि  उपलब्ध  करायी  और  सातवीं

 योजना  में  कितनी  धनराशि  की  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  लन्‍्द्र  भारतीय  ऐतिहासिक  अनुसंघान  परिषंद्‌  की

 स्थापना  मुख्य  रूप  से  इतिहास  में  वैज्ञानिक  लेखन  के  लक्ष्यों  को  प्रोन्‍्नत  ऐतिहासिक  अनुसंधान
 कार्मक्रम  प्रायोजित  करने  और  देश  की  राष्ट्रीय  और  सांस्कृतिक  बिरासत  के  सुविशञ  मूल्यांकन  की

 भोर  प्रवुत्त  करने  के  उद्देश्य  से  की  गई  है  ।  परिषद  में  निम्नलिखित  सबस्थ  हैं  :

 के  अध्यक्ष  के  रूप  में  भारत  सरकार  द्वारा  मनोनीत  एक  विख्यात

 सरकार  ढ्।रा  मनोनीत  18

 अनुदान  आयोग  का

 के

 राष्ट्रीय

 $30



 ।  1907  लिखित  उत्तर

 का  प्रतिनिधित्व  करने  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  मनोतीत  चार  व्यक्ति

 जिनमें  शिक्षा  संस्कृति  विभाग  और  वित्त  मंत्रालय  का  एक-एक  प्रतिनिधि

 और

 सचिव

 और  :  कोर  पुस्तकों  के  निर्माण  की  योजना  के  इतिहास  की  59  पुस्तकें
 विभिन्‍न  भारतीय  भाषाओं  अर्थात्‌  तमिल  और

 उदूं  में  प्रकाशित  की  गई

 छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  योजनागत  योजनाओं  के  कार्यात्वयन  के  लिए  परिषद
 को  97.88  लाख  रुपये  जारी  किए  गए  सातवीं  योजना  के  लिए  210  लाख  रुपये  का  स्थायी

 आवंटन  किया  गया

 रेल  गाड़ियों  में  अनधिकृत  तौर  पर  जंजोर  जोंचना

 4632.  श्री  बललभ  पाणिप्रही  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि  विभिन्‍न  रेलगाड़ियों  में  अनधिक्ृत  तौर  पर  जं  वीर  लींचने

 की  घटनाओं  में  वृद्धि  होती  जा  रही  है  ;

 क्या  सरकार  आपातकालीन  परिस्थितियों  में  जंजीर  खींचने  की  प्रथाली  को  ममाप्त

 करते  और  उसके  स्थान  पर  आपातकालीन  तथा  तत्कालीन  परिस्थितियों  में  रेलगाड़ी  को  रोकने  के

 लिए  कोई  और  प्रणाली  शरू  करने  पर  विचार  कर  रही  ओर

 यदि  तो  इन  प्रस्तावित  प्रणाली  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्री  बंदी  :  पिछले  पांच  वर्षो  के  दौरात  खतरे  की  जंजीर  खींचे  जाने

 की  घटनाओं  में  निरन्तर  कमी  आ  रही  है  ।

 (a)  जी  कुछ  चुनिन्दा  गाड़ियों  जहां  खतरे  की  अंजीर  खींचना  आम  बात

 महिलाओं  और  डाक  डिब्बों  को  इसके  यंत्र  को  अस्थायी  तौर  पर  निष्किय  कर  दिया

 गाता  है  ।
 का

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विस्थापित  वध्यक्तितयों  को  रेलवे  को  भूसि  पर  बसाना

 4633,  झौ  सो०  पी०  ठाकुर  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कक्‍्यां  गंगा  नदी  के  कटाव  के  कारण  बिहार  में  नकता  दियारा  के  बहुत  से  निवासियों  ने

 उस  क्षेत्र  को  छोड़  दिया  है  और  पटना  में  भूमि  के  एक  छोटे  से  टुकड़े  पर  जो  कि  पूर्बो्तर  रेलवे  के

 भ्रध्विकार  में  बस  गए
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 __  फ  [  ९0  ॒_(ऐऑ  ऑ  ऑ  ि्ा्ररक्न
 बया  बिहार  सरकार  और  प्रभावित  लोग  रेल  मंत्रालय  से  उनके  विस्थापितों  के  इस

 भूमि  सम्बन्धी  मामले  को  तिपटाने  का  अनुरोध  करते  आ  रहे  भोर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  संत्री  बंदी  :  यह  सच  है  कि  गंगा  नदी  के  कटाव  के  कारण

 लगभग  150  व्यक्तियों  जो  नकटा  दिआरा  गांव  के  निवासी  स्थानान्तरित  किया  गया

 है  और  वे  पटना  के  निकट  दीधाधाट  में  पूर्वोत्तर  रेलवे  की  भूमि  पर  रह  रहे

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  जंक्शन  पर  प्लेट  फाय

 4634,  श्री  साईमन  लिग्गा  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बतांने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  वह  जानकारी  है  कि  दिल्‍ली  जंकशन  के  कश्मीरी  गेट  क्षत्र  की ओर  काफी

 बड़ा  क्षत्र  खाली  पड़ा  है  जहां  आसानी  से  अतिरिक्त  प्लेटफार्म  बनाए  जा  सकते

 दिल्‍ली  जंकशन  पर  अतिरिक्त  प्लेटफार्म  उपलब्ध  कराने  से  पहले  और  वेकरिवक

 व्यवस्था  किए  बिना  ही  प्लेटफामम  नं०  20  को  यात्रियों  के  लिए  बन्द  कर  दिया  गया  जबकि

 प्रकार  20  लाख  रुपये  पहले  ही  खर्च  कर  चुकी  है  जिसके  परिणामस्वरूप  यात्रियों  को  कठिनाई  हो

 रही  है  और  यात्रियों  की  भीड़  बढ़  गई  और

 दिल्ली  जंकशन  पर  यात्रियों  की  कठिनाईयों  को  दूर  करने  और  भीड़  को  कस  करने  के
 लिए  वर्ष  1983  से  1985  के  बीच  नये  प्लेटफार्मों  पर  क्या  व्यवस्था  की  गई  हैं  ?

 रेल  मंत्री  बंधी  :  अतिरिक्त  प्लेटफार्मों  की  व्यवस्था  के  लिए  दिल्ली

 जंकशन  की  कश्मीरी  गेट  वाली  साइड  पर  कोई  थ्वाली  जगह  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 और  :  प्लेटफार्म  नं०  20  मुख्य  यात्री  प्लेटफार्म  परिसर  से  दूर  होने  के  कारण
 जनता  को  हो  रही  असुविधा  के  सम्बन्ध  में  जनता  से  प्राप्त  अभ्यावेदनों  तथा  पार्सल  यातायात  की

 बढ़ती  हुई  आवश्यकता  को  देखते  प्लेटफार्म  नं०  20  को  पासंल  ब्लेटफार्म  के  रुप  में  इस्तेमाल

 किया  जा  रहा  है  और  यात्रियों  के  लिए  कोई  तकलीफ  या  भीड़-भांड़  पैदा  किए  बिना  यात्री  गाड़ियां
 अन्य  मौजूदा  प्लेटफार्मों  पर  सम्भाली  जा  रही  हैं  ।  यात्री  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के

 लिए  धीरे-धीरे  चरणबद्ध  रूप  में  कुछ  मौजूदा  प्लेटफार्मों  की  लम्बाई  बढ़ाने  का  विचार  है  ताकि  लम्बी

 गाड़िधां  चलाई  जा

 रेस  बु्धटनाओं  की  जांज  को  तेजी  से  पूरः  करने  के  लिए  प्रस्ताव

 4635.  श्री  बुज  मोहन  सहस्ती  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  रेल  दुर्घटनाओं  की  जाँच  का  तेजी  से  पूरा  किया  जाना  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  हैं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्री  बडी  :  जांच-पड़ताल  को  अन्तिम  रूप  देने  के  लिए

 मौजूदा  नियम  और  प्रक्रियाए  पर्याप्त  समझी  जाती  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 मद्रास  व्रुतगा!सी  परिवहन  व्यवस्था  परियोजना  के  लिए  प्रतिरिक्त  भावंटम

 4636.  श्री  पी०  चिदस्थरमस  :  कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तमिलनाड़  के  संसद  सदस्यों  ने  हाल  ही  में  प्रधान  मंत्री  को  एक  ज्ञापन  दिया

 जिसमें  मद्रास  द्रतगामी  परिवहन  व्यवस्था  परियोजना  के  लिए  चालू  वर्ष  के  लिए  आवंटन  में

 तत्काल  वृद्धि  करने  का  अनुरोध  किया  गया

 क्‍या  तमिलनाडु  के  मुख्य  मंत्री  ने  भी  15  1985  को  प्रधान  मंत्री  को  एक  शापन
 दिया  जिसमें  यही  अनुरोध  किया  गया  और

 यदि  तो  इन  ज्ञापनों  पर  सरकार  द्वारा  क्या  कायंव।ही  की  गई  है  ?  «

 रेल  मंत्री  बची  :  रेल  मंत्रालय  को  इस  बात  की  कोई  जानकारी  नहीं  है
 कि  मद्रास  द्रूत  परिवहन  प्रणाली  के  लिए  चालू  वर्ष  में  धन  के  आवंटन  में  वृद्धि  करने  के  सम्बन्ध  में

 प्रधान  मंत्री  को  कोई  ज्ञापन  दिया  गया  है  ।

 भद्गास  द्रत  परिवहन  प्रणाली  के  लिए  वर्ष  1985-86  में  आवंटन  पहले  ही  2  करोड़
 रुपये  से  बढाकर  3.5  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया

 विद्युत  विकास  के  लिए  त्रिपुरा  को  वित्तीय  प्राबंटन  में  कटोती

 4637.  श्री  ग्रजय  विश्वास  :  क्‍या  सिंचाई  झोर  विज्लुत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  त्रिपुरा  के  लिए  विशुत  विकास

 हेतु  वित्तीय  आवंटन  में  अत्याधिक  कटौती  की  गई  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  भौर  ॥॒

 त्रिपुरा  के  लिए  विद्युत  विकास  कार्यक्रम  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  हेतु  सरकार  क्‍या
 कदम  उठा  रही  है  ?
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 विद्युत  विभाग  के  राज्य  संत्री  प्ररण  :  से  :  छठी  योजना  में  त्रिपुरा
 के  विद्युत  कार्यक्रम  के लिए  22.11  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  की  तुलना  में  सातवीं  योजना  के  लिए
 अनन्तिम  रूप  से  46  करोड  रुपये  का  परिव्यय  अनुमोदित  किया  गया  सातवीं  योजना  के  लिए
 अनन्तिम  रूप  से  अनुमोदित  परिध्यय  राज्य  योजना  के  लिए  साधनों  की  उपलब्धता  और  विभिन्‍न

 क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिए  परस्पर  प्राथमिकता  पर  आधारित  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान

 निर्माणाधीन  स्कीमों  से  11  मेगाबट  अतिरिक्त  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  जोड़ी  जाएगी  तथा  नई

 स्कीमों  से  10  मेगावट  क्षमता  जोड़ी  जाएगी  ।  इसके  अतिरिक्त  श्रिपुरा  में  विद्युत  की  उपलब्धता  में

 वृद्धि  करने  के  लिए  उपाय  किए  जा  रहे  जिसमें  गुमटी  जल  विद्युत  परियोजना  की  निर्धारित

 क्षमता  को  बढाना  शामिल  है  ।

 माल  डिब्बे  बनाने  के  लिए  झाडर

 4038.  श्री  रास  भगत  पासवान  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985-86  के  दौरान  बनाये  जाने  वाले  माल  डिब्बों  का  ब्योरा  क्या  है  और

 डिब्बा  निर्माताओं  को  दिए  गए  आडडेरों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  बिड़ला  बन्धुओं  के  माल-डिब्या  यूनिटों  को  सबसे  अधिक  क्षाइंर  दिए  गए  हैं  और

 सरकारी  यूनिटों  को  सबसे  कम  आडेर  दिए  गए  हैं  और  यदि  नहीं  तो  दिए  गए  आइंरों  का  ब्यौरा
 क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  1985-86  के  दौरान  रेलों

 द्वारां  उद्योग  से  चौपहियों  के  हिसाब  से  5,000  माल  डिब्बों  की  खरोद  की  जाती  इन

 डिब्बों  के  निर्माण  के  लिए  दिए  गए  आदेशों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 चोपहियों

 ऋ०सं०  माल  डिब्दा  निर्माता  का  नाम  1985-86  के  लिए  लक्ष्य

 1  2  3

 1.  बी०डब्ल्यू०ई०एल  ०/मुजफ्फरपुर  185

 2  बी ०डब्स्यु  ०'ई०एल  ०/मोकामा  235

 3  ब्रेथवेट  |]  527

 4.  बनें/बनंपुर  678

 5  बने/हावड़ा  795

 6  जैसप्प  330

 7  सिमको
 625
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 1  2  4

 8.  एच०जी  ०आई०  240

 9.  मार्डन  इन्डस्ट्रीज  425

 10.  टेक्समेको  1140
 eee  cae  पान  समान  नमन  जनम  तननफलनमनमक-०-ननमक मम

 विभिन्‍न  माल  डिब्बा  निर्माण  यूनिटों  से  माल  डिब्बों  की  खरीद  उनकी  स्थापित  क्षमता

 तथा  विगत  निष्पादन  पर  निर्भर  करती  खरीद  का  वितरण  सरकारी  तथा  निजी  क्षेत्रों  में  55  प्र०

 और  45  प्र०  के  अनुपात  में  किया  जाता  तत्परथात  निजी  क्षंत्र  के  कार्यभार  को  चार  निजी

 क्षेत्र  की  यूनिटों  में  विभाजित  कर  दिया  जाता  है  जिनमें  बिड़ला  की  दो  यूनिटें  टेब्समेको  तथा

 सिमको  भी  शामिल  इन  दोनों  यूनिटों  की  स्थापित  क्षमता  तथा  मात्रा  निजी  यूनिटों  की  कुल
 स्थापित  क्षमता  का  लगभग  70  प्रतिशत  है  तथा  उनसे  खरीद  का  अनुपात  भी  उतना  ही

 रायपुर  ओर  भुवनेदवर/पुरी  के  बीच  सहानवी  एक्सप्रेस  शुरू  करना

 4639,  श्री  चिस्तामणी  पाणिप्रही  :  क्‍या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रायपुर  और  भुवनेश्वर/पुरी  के  बीच  महानदी  एक्सप्रेस  शुरू  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधों  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधवराब  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राजधानो  में  बिस्तरों  को  उपलब्धता  बाले  ग॑  र-सरकारो  अस्पताल

 4640.  श्री  जयप्र  काश  प्नग्नथाल  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिथार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 राजधानी  के  उन  गैर-सरकारी  अस्पतालों  के  नाम  तथां  ब्यौरा  क्या  है  जहां  जनता  के

 लिए  निःशुहक  बिस्तर  उपलब्ध  और

 इन  गैर-सरकारी  अस्पतालों  को  कितना  अनुदान  दिया  जा  रहा  है  अथवा  यदि  दिए

 जाने  का  विचार  तो  कितना  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  थोगेन्न  :  दिल्ली  प्रशासत  द्वारा  दी  गई

 सूचना  के  अनुसार  राजधानी  के  जिन  प्राइवेट  अस्पत  लों  में  निःशुल्क  पलंग  उपलब्ध  हैं  उनके  नाम

 और  ब्यौरा  इस  प्रकार  हैं  :
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 ऋण्स०

 I,

 7,

 10,

 अस्पताल  का  नाम
 वन  --.--.33  दम  रंामम  «न  अमममककक  rr  पाधनाााक  सकममवाजन  र-पनन-मम-पकामन-म नमन  नमन

 होली  फैमिली  अस्पताल

 नई  दिल्‍ली

 सर  गंगाराम  अस्पताल

 राजेन्द्र  नई  दिल्‍ली

 तीथेराम  शाह  बैटरी  लेन

 राजपुर  दिल्ली

 मूलचन्द्र  खराती  राम  आयुर्वेदिक
 अस्पताल  एवं  अनुसंधान  संस्थान

 >  नई  दिल्‍ली

 माता  चानन  देवी  आये  धर्मा्थ  नेत्र

 नई

 डा०  सर्राफ  भेरिटी  नेत्र

 नई  दिल्‍ली

 मोहन  नेत्र  अस्पताल

 11/8,  सर  गंगा  राम  अस्पताल

 नई

 डा०  खेडा

 पांडव  शादी  पुर

 नई  दिल्‍ली

 संत  परमानन्द

 दिल्‍ली

 कुल  पलंग

 281

 380

 173

 248

 30

 89

 i

 25

 86

 22  1983

 निःशुल्क  पलंग

 124

 95

 18

 56

 10

 635

 एन०ए  ०

 प्राइवेट  अस्पतालों  को  आवश्यक  अस्पताली  एम्बुलेंस  वाहन  की  खरीद

 जन

 अतिरिक्त  वार्डों  के  निर्माण  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नये  अस्पताल  खोलने  के  लिए  सहायता-अनुदान
 किया  जाता  है  तथा  संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  के  मामले  में  50  प्रतिशत  घाटे  की  योजनाओं  तथा
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 स्वैच्छिक  रक्तदान  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  प्रहायता  अनुदान  योजनाओं  के  अंतर्गत
 प्रनदात  दिया  जाता  है  :

 हु

 चिकित्सा  सेवाओं  में  सुधार  लाने  की  योजना  ;

 ग्रामीण  क्षत्रों  क ेलिए  विशेष  स्वास्थ्य  योजना  ;
 ॒

 गैर-अशासनिक  किस्म  के  आवर्ती  खर्च  को  वहन  करने  के  लिए  50  प्रतिशत  घादे  की

 सहायता  अनुदान  योजना  शासित  प्रशासनों  के  मामले  में  लाग  होती  और

 स्वेच्छिक  रक्तदान  कार्यक्रम  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राजधानी  में  प्राइवेट  अस्पतालों  को  निम्नलिखित  सहायता
 उपलब्ध  की  गई  है  :

 लाखों

 बषे  स्वीकृत  तथा  जारी  की  गई  राशि

 1982-83  0.88

 1983-84  2.41

 1984-85  4-85  4.18

 सहायता-अनुदान  के  लिए  आगे  प्राप्त  होने  वाले  आवेदन-पत्रों  पर  उबत  योजनाओं  के

 अन्तर्गत  विचार  किया  जाएगा  ।

 महिला  कल्याण  योजनाओों  के  लिए  महाराष्ट्र  को  दो  गई  सहायता

 4641,  झ्लो  बालासाहब  जिले  पाटिल  :  क्या  समाज  एवं  महिला  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  महिला  कल्याण  योजनाओं  के  लिए  केन्र  सरकार  द्वारा  राण्यों

 को  कितनी  सहायता  दी  गई  है  तथा  इस  योजना  का  स्वरूप  क्या

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  महाराष्ट्र  को  प्रति  वर्ष  कितनी  सहायता  दी  गई  ;

 क्‍या  इन  योजनाओं
 को

 प्रत्येक  योजना  का  कोई  मूल्यांकन  किया  गया  है  ;

 इससे  क्‍या  लाभ  हुए  अर्थात्‌  कितनी  महिलाओं  को  प्रशिक्षण  तथा  रोजगार

 दिया  और

 सातवीं  योजना  के  दौरान  इससे  संबंधित  प्रस्तावों
 का

 विवरण  क्या

 ससाज  पोर  महिला  कल्पाण  मंत्रालय  को  राज्य  संत्री  एस०  :

 ओर  :  महिला  कल्याण  योजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  स्वयंसेवी  संगठमों/स्थानीय

 निकायों  को  दी  जाती  न  कि  राज्य  सरकारों  को  ।
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 और  :  योजनाओं  का  मूल्यांकन  देश  भर  के  लिए  किया  गया  है  न  कि  प्रत्येक

 राज्य  का  ।
 ह

 सातवीं  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 कलकत्ता  बन्दरग।ह  से  कोयले  ओर  लसक  को  दूलाई  बन्द  करता

 4642.  पी०  एम०  आर०  हाहदर  :  क्‍या  नौबहन  ओर  परियहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कलकत्ता  बन्दरगाह  से  कोपले  और  नमक  की  दुलाई  बन्द  कर

 दी  गई

 यदि  तो  उपलब्ध  बर्थों  का  उपयोग  करने  के  लिए  क्या  प्रस्ताव  और

 क्‍या  सरकार  का  बिचार  हसे  कन्टेनर  बर्थ  में  परिवर्तित  करने  का  है  ताकि  समीप  के

 हल्दिया  और  परादीप  बन्दरगाहों  द्वारा  कोयले  की  दुलाई  का  आसानी  से  प्रबन्ध  किया  जा  सके  ?

 नोबहन  और  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्ही  जियाउरंहमान  :  नहीं  ।

 और  :  कलकत्ता  गोदी  के  कोयला  घाटों  को  मूख्यतः  ले-अप  बथ्से  के  रूप  में

 उन  जहाजों  के  लिए  इस्तेमाल  किया  जाता  है  जिनका  कोई  कार्यक्रम  निर्धारित  नहीं  होता  अभी

 इन  घाटों  को  कंटेनर  घाटों  के  रूप  में  इस्तेमाल  नहीं  किया  जा  परादीप  और  हल्विया
 पत्तनों  से  कोल  मूवमेंट  किया  जाता  है  ।

 हिस्टोंरिकल  रिव्यਂ  पत्रिका  को  बन्द  करना

 4643,  श्री०  के०  कुंजम्यु  :  क्‍या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  आदि  प्राध्यापकों  ने  सरकार

 से  यह  अनुरोध  किया  है  कि  '  इृण्डियन  हिस्टोरिकल  रिव्यूਂ  पत्रिका  को  बन्द  करने  को  अनुमति  न

 दो  ओर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  हां  ।

 हिस्टोरिकल  रिव्यूਂ  पत्रिका  के  प्रकाशन  को  बन्द  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 उड़ोसा  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  23  में  ब्राह्मणी  सदी  पर  पुल

 4644.  श्री  शाधाकान्त  डिगाल  :  क्‍या  नौवहन  ओर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 फरेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  में  ब्राह्मणी  नदी  पर  पुल  के  पहुंच  मार्गों  के

 और  दोनों  तरफ  निर्माण  की  अनुमानित  लागत  क्या
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 उन  पहुंच  मार्गों  का  निर्माण  करने  के  लिए  अब  तक  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी
 गई  ओर

 इन  पहुंच  मार्गों  का  निर्माण  कार्य  पूरा  करने  हेतु  धन  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 नोबहन  और  परिवहन  मंत्र।लय  के  राजलंत्री  जियाठरंहमान  :  से
 :  ब्राह्मनी  पुल  के  पहुंच  मार्गों

 पर  अनुमानतः  83.20  लाख  रुपए  खर्च  भूमि  अधिग्रहरा
 के  बाद  अनुमान  को  संस्वीकृत  किया  इसके  लिए  16.02  लाख  रुपए  के  अनुमान  की

 स्वीकृति  दी  गई  है  ओर  भूमि  अधिग्रहण  का  काम  चल  रहा

 भारतोय  चिकित्सा  परिषद्‌  हारा  सोवियत  रूस  के  मेडिकल

 डित्लोसा  को  सान्यता  न  देना

 4645।  श्री  एन०  थी०  रत्नस  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सोवियत  रूस  से  मेडिकल  डिप्लोमा  लेकर  आने  वाले  मेडीकल  छात्र  भारतीय

 परिषद्‌  1956  के  अनुसार  भारत  में  व्यावहारिक  प्रशिक्षण  लिए  बिना  भारत

 के  किसी  राज्य  में  मेडीकल  रजिस्टरों  में  अपना  आनीस  पंजीयन  कराने  के  हकदार  नहीं  हैं  ;

 क्‍या  भारतोय  चिकित्सा  परिषद्‌  1981  से  आतीम  पंजीयन  से  इन्कार  करती  रही  है
 गौर  भारत  में  व्यावहारिक  प्रशिक्षण  पर  जोर  देती  रही  है  ;

 क्‍या  सोवियत  रूस  के  स्नातकोत्तर  बिकरित्सा  डिप्लोमा  और  उपाधियों  को  भारतीय

 चिकित्सा  परिषद्‌  द्वारा  मान्यता  दी  जाती  हैं  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 क्‍या  भारतीय  चिकित्सा  परिषद्‌  ने  अमेरिका  के  डिप्लोमा/डिग्री  को  मान्यता  दी  है
 और  यदि  तो  इस  भेदभाव  के  क्या  करण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  योगेल्र  :  और  :  भारतीय

 आयुविज्ञान  परिशद्‌  का  यह  विचार  है  कि  भारतीय  आयुविज्ञान  परिषद्‌  19:6  की*

 तीसरी  अनुसूची  में  सम्मिलित  विदेशी  चिकित्सा  अहँता  रखने  वाले  सभी  भारतीय  राष्ट्रिकों  को

 भारत  में  किसी  अनुमोदित  अस्पताल  में  लाजमी  तौर  पर  परिषद्‌  द्वारा  निर्धारित  व्यावहारिक
 प्रशिक्षण  लेना  होगा  ताकि  वे  भारतीय  परिस्थितियों  से  वेवाहिक  हो  जाएं  ।

 और  :  विदेशी  चिकित्सा  अ्हताओं  को  भारतीय  आयुविज्ञान  परिषद्‌
 1956  की  घारा  13  (4)  के  अन्तर्गत  मैरिंट  के  आधार  पर  संस्था-वार  मान्यता  दी  जाती

 इसलिए  अमेरिका  की  कुछ  चिकित्सा  अहंताओं  जिसमें  रूस  को  भी  एक  ऐसी  अहँता  शामिल
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 कस

 को  मान्यता  दी  गई  है  और  भारतीय  आयुविज्ञान  परिषद्‌  1956  की  तीसरी  अनुसूची
 के  में  शामिल  किया  गया

 तीथ॑  यात्रियों  को  सवारी  डिब्यों  का  ध्राबंटन

 4646,  श्री  सी०  सम्ब  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तीर्थयात्रियों  को  पर्यटक  परिचालकों  के  रूप  में  सवारी  डिब्बों  के  श्राबंटन  के  सम्बन्ध

 में  क्या  प्रक्रिया  अपनाई  जाती  है  ;

 वर्ष  1985  में  दक्षिण  मध्य  रेलवे  को  तीर्थयात्रियों  अथवा  पर्यटक  परिचालकों  से

 सवारी  डिब्बों  के  आवंटन  के  लिए  कितने  आवेदन  प्राप्त  और

 तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्रो  साधवराव  :  तीथ  यात्रियों/पयंटक

 पार्टियों  को  पहले  पहले  पाओ  के  आधार  पर  सवारी  डिब्बों  का  आबंटन  किया  जाता  है  ।

 भौर  :  दक्षिण  मध्य  रेलवे  द्वारा  वर्ष  1985  में  (18-8-85  प्राप्त  आवेदनों

 का  तहीनेवार  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :---

 महीना  प्राप्त  भावेदनों  की  संख्या

 बड़ी  लाइन  मीटर  लाइन

 जनवरी  2

 फरवरी  5  6

 मार्च  जा  2

 अप्रैल  17  3

 मई  40  4

 जून  10  —

 जुलाई

 अगस्त  6  _

 (18-8-85

 86  17
 rc ७333७  मनन  +  ene  लाना...»  RED  |  वअन्‍»>म»  आममकनमाना  a  अपक-»म»०  फममओभ५«  Te!  |  33-७७».

 ३360



 1907  लिखित  उत्तर

 दिएली  में  बल।त्कार  की  शिकार  बहिलाओं  के  बारे  में  श्रष्ययव

 4647.  श्री  सनत  कुम।र  संडल
 :  क्‍या  समाज  और  महिला  फत्याण  मन्त्रों  यह  बतने  की

 हरी  लक्ष्ण  सलिक
 '

 क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  बलात्कार  को  शिकार  महिलाओं  के  बारे  में  उनके  मन्त्रासय  द्वारा

 कराए  गए  अध्ययन  से  पता  चलता  है  कि  निम्त  और  माध्यम  आय  वर्ग  की  किशोरियां  ही  बलात्कार

 की  मख्य  शिकार  बनती

 यदि  तो  इस  अध्ययन  के  विभिन्‍न  निष्कर्ष  और  सिफारिशों  क्सा

 उन  पर  सरकार  की  कस्ता  प्रतिक्रिप्रा  ह ैऔर  इस  अपराध  को  रोकते  के  लिए  सरकार  का

 बया  उपाय  करने  का  विच्नार

 समाज  और  सहिला  कल्याण  स-त्रालप  को  राज्य  भी  तती|  ao  चन्रशेखर  )  :

 हां  ।

 विवरण  संलग्न  है  ।

 अध्ययन  रिपोर्ट  इस  मन्‍्त्रालय  में  अब  प्राप्त  हो  गई  है  और  उसकी  जांच  की  जा
 ही  है  ।]

 विवरण

 अध्ययन  रिपोर्ट  में  दी  गई  सिफारिशों  को  तीन  शीषंकों  के  अन्दर  रखा  जा  सकता  अर्थात्‌

 (1)  बलात्कार  की  शिकार  के  सम्बन्ध  में  की  जाने  वाली  (2)  बलात्कार

 करने  वालों  के  सम्बन्ध  में  की  जाने  वाली  कार्यवाही  और  (3)  समाज  के  मम्बन्ध  में  की  जाने

 वाली  कार्यवाही  ।  यह  हस  प्रकार  है  :---

 (1)  बलात्कार  के  सम्बन्ध  सें  को  जाने  बाली  कार्यवाही  :

 एक  कार्यक्रम  तैयार  किया  जाए  जिससे  कि  विशेष  ग्रुप  के  व्यक्तियों  को  यौवन

 शिक्षा  दो  जाए  बलात्कार  सम्बन्धी  जानकारी  देना  भी  शामिल  यह

 कार्यक्रम  विशेष  कर  उन  लोगों  के  लिए  हो  जो  निम्न  और  मध्यवर्गीय  क्षेत्रों  मे ंऔर

 अत्यधिक  भीड़  वाली  कालोनियों  में  रहते  हों  ।

 समाज  के  वयस्क  लोगों  और  युवा  लड़कियों  को  बलात्कार  के  पहलुओं  के  बारे  में

 सचेत  कर  दिया  जाना  चाहिए  कि  यह  कार्य  अधिकतर  जानकार  झऋक्तियों

 और  दोस्तों/मित्रों  द्वारा  ही  किया  जा  रहा  इसलिएं  उन्हें  घर  के  अन्वर  और

 बाहर  ऐसी  घटताओं  की  सम्भावनाओं  के  बारे  में  अधिक  जामछूक  कर  दिया
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 माता-पिता  इस  बात  का  ध्यान  रखें  कि  वे  अपनी  युवा  लड़कियों  को  अकेले  बाहर  न

 भेजें  उन्हें  धर  पर  छोड़  कर  स्वयं  बाहर  जाना  हो  तो  वे  लड़की  के  साथ  परिवार

 के  किसी  वयस्क  सदस्य  को  या  लड़की  की  किसी  सहेली  को  उसके  साथ  छोड़कर

 जाएंਂ

 (2)  बलात्कार  करने  वालों  के  संबंध  में  की  जाने  बाली  कार्यवाही  :

 ना  थ  —

 (F)

 युवाओं  के  लिए  बलात्कारियों  के  क्षेत्र  में  आने  की  सम्भावना  ऐसे
 कार्यक्रम  बनाते  के  प्रयास  किए  जाने  चाहिए  जो  उनकी  शक्ति  को  रचनात्मक  कार्यों

 आत्म-सम्मान  और  उनमें  मर्यादा  की  भावना  पैदा  करने  में

 सहायक  हों  ।

 बलात्कार  करने  वाले  को  मामूली  सी  सजा  देने  से  उनका  सुधार  नहीं  हो  सकता

 यल्कि  वे  पहले  से  भी  ज्यादा  व्यभिचारी  बन  जाते  उनको  दी  जाने  वाली

 सजा  सख्त  होनी  चाहिए---उन  पर  मुकदमें  कौ  कारंवाई  सावंजनिक  रूप  से  की  जानी

 चाहिए  और  उनका  सामाजिक  बहिष्कार  होना  चाहिए  ।

 न्यायालय  में  बलात्कार  के  मामलों  को  प्राथमिकता  दी  जाए  और  कार्यवाही  को  एक

 महीने  से  अधिक  न  बढ़ाया

 बलात्कार  अपराधों  के  विरुद्ध  न्यायालय  में  मामले  दर्ज  कराने  की  फीस  कम  से  कम
 होनी  चाहिए  ताकि  प्रत्येक  बलात्कार  का  मामला  दर्ज  कराया  जा  सके  और  अपराधी
 को  दण्ड  दिया  जा

 अभियोग  पक्ष  को  यह  निदेश  दिए  जाए  कि  वे  बलात्कार  की  शिकार  महिलाओं  को

 सम्पूर्ण  कहानी  बताने  पर  जोर  न  दें  बल्कि  बलात्कारी  के  विरुद्ध  अनिवाय॑  सबूत  पेश
 करने  तक  की  सीमित

 बलात्कार  सम्बन्धी  मामले  पर  कारंवाई  सा्वंजनिक  रूप  से  न  की  जाए  बल्कि  केबल
 उनके  निकट  सम्बन्धियों  आदि  की  उपस्थिति  में  हो  की  जाए  ताकि  बलात्कार  ब
 शिकार  महिलाओं  को  अत्यधिक  अपमान  सहन  न  करना  पड़े  ।

 (5)  बलात्कार  करने  वालों  को  सख्त  सजा  दी  जानी  इसमें  भारी  जुर्माना  और
 2  से  3  वर्ष  तक  का  कठोर  कारावास  दिया  जाए---ताकि  कोई  यवक  इस  तरह  का
 कार्य  करने  से  पहले  अच्छी  तरह  सोच  समझ  लें

 (3)  सम्ताण  के  सम्बन्ध  में  की  जाने  बाली  कार्यवाही  :

 4  362
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 जज
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 स्वस्थ  वातावरण  प्रदान  किया  यदि  वह  युवा  हो  तो  उन्हें  रोजगार  उपलब्ध

 कराया  जाये  जिससे  कि  वे  सम्मानपूर्वक  अपनी  जीविका  का  उपार्जेन  कर  सके  ।

 मानसिक  रूप  से  बलात्कार  की  शिकार  महिलाओं  को  पुनः  आत्म-सम्मान  और  आदर

 प्राप्त  करने  के  लिए  सहायता  की  आवश्यकता  होतो  है|  उसे  अपने  भविष्य  के  बारे  में

 निर्णय  करने  के  लिए  मनोवशानिक  सलाह-मश्वरे  की  आवश्यकता  होती  है  ।

 सामाजिक  रूप  बलात्कार  की  शिकार  महिलाओं  को  अपने  लोगों  अपने  सम्मान

 a

 अपने  परिवार  में  वापस  स्वीकार  किये  जाने  के  लिए  सहायता  की  आवश्यकता

 हं।ती  है  ।

 बलात्कार  की  शिकार  महिलाओं  को  न  केवल  संरक्षण  प्राप्त  करने  की  ही  आवश्यकता

 होती  है  कि  मारी-निकेतन  द्वारा  किया  जाता  है  बल्कि  मनोवेजशञानिक  रूप  से  जो

 उसे  धक्का  पहुंचता  है  उससे  ऊपर  उठने  के  लिए  सहायता  की  आवश्यकता

 होती  है  ।

 महिलाओं  की  समस्याओं  से  संबंधित  मौजूदा  कल्याणकारी  एजेंसियों  को  तेज  किया

 जाए  कि  वे  उपरोक्त  से  तक  के  पुनर्वास  संबंधी  सभी  उपाय  शामिल

 समाज  और  महिला  कल्याण  मंत्रालय  एक  ऐसी  एजेंती  की  स्थापना  करने  पर  वित्रार

 करें  जो  पूर्ण  रूप  से  बलात्कार  की  समत्याओं  पर  विचार  करें  और  उपरिलिखित

 अनुसार  कानूनी  और  समाज  मनोवेज्ञानिक  सेवाए  प्रद्मन

 उस  झ्ौषधियों  के  तास  जो  शभ्रोषधियों  को  सची  में  हों  हैं  भ्रोर  जिन्हें  के०  स०  स्था०

 सेवा  के  लाभार्थियों  को  विया  जाता  है

 4648.  मानवेन्द्र  सिह  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर,परिथार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उन  ओषधियों  के  नाम  कॉौया  हैं  जो  क्षौषधियों  की  सूची  में  नहीं  हैं  भोर  जिन्हें

 दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  के  ओषधालयों  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  लाभधथियों

 को  दिया  जाना  अपेक्षित  और

 इन  औषधियों  की  सूची  में  शामिल  न  करने  के  कारण  क्या  है  और  किस  प्रकार  कोई

 जिसे  इन  औषधियों  की  आवश्यकता  इन  ओऔषधियों  को  प्राप्त  करता  है  ?

 स्बास्थ्प  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेस
 :  ओर  :  उन  सभी  दवाइयों

 को  जिनका  आम  इस्तेमाल  द्वोता  है  /  आवश्यकता  द्वोती  है  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  पोजना  की
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 फार्मूलरी  में  शामिल  किया  गया  तथापि  यदि  विशेषज्ञ  इस  फार्मूलरी  में  शामिल  न  की  गईं  कोई

 भावश्यक  दवाई  लिखता  है  तो  वह  रोगी  को  स्थानीय  खरीद  करके  उपलब्ध  करायी  जाती  है  ।

 बिहार  को  उड़ीसा  झौर  पश्चिम  बंगाल  से  जोड़ने  के  लिए  तीन  प्रस्तर्राज्योय

 सड़कों  का  मिर्मांण

 4649,  श्लरी  अनादि  चरण  दास  :  क्‍या  नौवहून  ओर  परिवहन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 )  क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  सरकार  ने  विहार  को  उड़ीसा  और  पश्चिम  बंगाल  से

 जोड़ने  के  लिए  प्राथमिकता  के  आधार  पर  तीन  अन्तर्राज्यीय  सड़कों  का  निर्माण  कार्य  आरम्भ  करने

 हेतु  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोव  किया  और  क्‍या  पूर्वी  जोनल  परिषद्‌  को  स्थायी  समिति  की  बैठक

 में  दृसेका  समर्थन॑  किया  गया

 कया  संबद्ध  राज्य  सरकारों  ने  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  किया  और

 इस  संबंध  मे  कया  कार्यवाह्दी  करने  का  विचार  है  ?

 नोवहन  और  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  जियाउरहमान  :  से  :

 माननौंय  सदस्य  आशय  निम्नलिखित  सड़कों  से  है  जिसका  उल्लेश्व  पूर्वी  क्षेत्रीय  परिषद्‌
 की  स्थायी  समिति  की  हाल  की  बैठक  में  किया  गया  था  अर्थात्‌  :--

 (1)  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  34  के  साथ  जोड़ने  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  3।  के

 हरिश्चन्द्रपुरा--गंजीदे  खंड  का  विकास  |
 _

 (2)  भुवनेश्वर  से  पटना  बरारता  धनकलास--कामास्यातंग
 चाईवासा--रांची  अध्तर्शज्यीय  सड़क॑  के  मिर्माण  ।

 (3)  भुवतेश्वर  से  टाटा  बरास्ता  आनन्वपुर--ठाफुरभुंडा--कररंजिया---रायरंगापुर  सड़क

 का  सुधार  |

 राज्य  सरकार  के  अनुयौध  पर  बिहार  में  कटिहार-हरिश्चन्द्रपुर  सड़के  के  माग  के

 प्राणपुर--लावा--दिवानगंज  के  सुधार  सहित  महानन्दा  नदी  पर  बड़े  पुल  का  निर्माण  कार्य  और

 पश्चिम  बंगाल  में  गजोले  -  शासशी---'चंच ल  सड़क  के  दोनों  दिशा  में  पहुंच  मार्ग

 अलाधाट  पर  महानन्दा  नदी  पर  पुल  के  निर्माण  को  अनुमोदित  किया  ग्रथा  था  ।  यह

 अनुमोदन  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  भाग  के  रूप  में  आथिक  और  अन्तरज्यीय  कार्यक्रम  के  तहत

 ऋण  सहायता  से  किया  गया  इसी  प्रकार  उपरोक्त  क्रम  संख्या  (2)  पर  उल्लिखित  धनकनाल

 '“-क/मरेयानगर  सड़क  को  भी  उपरोक्त  कार्यक्रम  के  तहत  छठी  पंचवर्षीय  योजनः  अवधि  में  ही

 अनुमोदित  किया  गया  था  जबकि  अन्य  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  को  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।
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 बंगत  उद्योग  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 4650.  श्री  जगन्ताथ  पटनायक  :  कया  रेल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  रेलवे  वैगन  खरीदते  के  कार्यक्रम  के  सम्बन्द्  में  अनिश्चिता  से  देश

 में  बैगन  उद्योग  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  जिसके  परिणामस्वरूप  1984-85  के  दौरान  कम  क्षमता
 का  उपयोग  हुआ  और

 यदि  तो  ब्होल  सैटों  और  बेयरियों  जैसे  पुर्जों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  खरीद  हेतु
 योजनाओं  का  क्या  ब्यौरा  है  जिनकी  अभी  भी  पर्याप्त  मात्रा  में  आयात  किये  जाने  की  आवश्यकता

 होगी  ?
 ह  *

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  माधवराव  :  नहीं  ।  यद्यपि  दे

 माल  डिब्वा  निर्माण  यूनिटों  की  वाषिक  स्थापित  क्षमता  चोपहियों  के  हिसाब  रे  26,610  माल  डिब्बे

 लेकिन  1974-75  से  1983-84  3-84  की  अवधि  के  दौरान  वाषिक  औसत  खरोद  चौपहियों  के  हिसाब

 से  11,750  भाल  डिब्बे  रही  1984-85  में  उद्योग  से  खरीद  का  लक्ष्य  11,812  चोपहिथा  माल

 डिब्बे  था  ।

 मोल  डिब्बा  उत्पादन  के  लिए  की  सप्लाई  मदों  को  खरीद  के  लिए  पर्यात्त  व्यवस्था

 की  गई

 करल  एक्सप्रेत  तथा  जयन्ती  जनता  एक्सप्रेस  का  लम्ब  से  बल,या  जाता

 4651.  भरी  सुरेश  कुरुष  :  क्या  रेल  मन्‍्जी  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  एक्सप्रेस  1985  माह  के  दौरान  त्रिवेन्द्रम  और  दिल्‍ली  के  बीच  आते-जाने

 में  किसने  दिन  विलम्व  से  चलायी

 ट्रेन  के  विलम्ब  का  सर्वाधप्तिक  समय  क्या

 जयन्ती  जनता  एक्सप्रेस  जुलाई  माह  के  दौरान  ए्नकुलस  और  तिजामुद्दीन  के

 बीच  आने-जाने  में  कितने  दिन  विलम्ब  से  चलायी  गई  और

 ट्रेंन  के  विलम्ब  का  सर्वाधिक  समय  कया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  साधवराब  :  1985  में  125  डो  उन

 एक्सप्रेस  नयी  दिल्‍ली  9  दिन  देर  से  जबकि  126  अप  केरल  एक्सप्रेस  तिदवनम्तपुरम  3

 दित  देर  से  पहुं

 125  एक्सप्रेस  के  लेट  होने  का  अधिकतम  समय  3  घंटा  27  मिनट  और  126  एंक्मप्रेत

 का  3  घंटा  20  मिनट
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 जयन्ती  जनता  एक्सप्रेस  एर्णाकुलम  14  दिन  देर  से  पहुंची  ।

 ।3।  एक्सप्रेस  के  लेट  होने  का अधिकतम  समय  4  चंटा  10  म्रिनट  श्रौर  132  एक्सप्रेस

 का  5  घंटा  40  मिनट  था  ।

 ]

 इन्बिरा  सरोवर  पनबिजलो  परियोजना

 4652.  श्री  मोतो  लाल  घतिह  :  क्‍या  सिच्राई  और  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  सीधी  जिले  की  इन्दिरा  सरोवर  पनबिजली  परियोजना  जिपके  संबंध  में  केन्द्रीय  विद्युत
 प्राधिकरण  को  1984  में  एक  रिपोर्ट  दी  गयी  कब  तक  तकनीकी  अनुमति  और  वित्तीय  स्वीकृति

 दिए  जाने  की  संभ।वना  है  ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्ररण  :  मध्य  प्रदेश  के  बस्तर  जिले  में

 इन्दिरा  सरोवर  जल-विद्युत  परियोजना  (4.125  के  बारे  में  उल्लेख  किया  जा  रहा
 योजना  आयोग  ने  इस  परियोजना  को  1979  में  पहले  ही  अनुमोदित  कर  दिया  है  तथा  इसे

 क्रियान्वित  किया  जा  रहा

 ]

 जनवरी  से  1985  के  दौरान  रेल  दुर्घटनाओं  के  शिकार

 लोगों  को  मुग्रावजा

 4653,  श्री  प्रकाश  चन्द्र  :  क्या  रल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1985  से  30  1985  के  दौरान  रेल  दुर्घटनाओं  में  मारे  गये  और  घायल

 हुए  व्यक्तियों  के  परिवारों  को  मुआवजा  देने  से  संबंधित  कितने  मामले  रेलवे  अधिकारियों  के  पास

 विचाराधीन  पड़े  ओर

 विलम्ब  के  क्‍या  कारण  है  तया  इन  मामलों  का  निपटान  कब  तक  हो  जाने  की

 संभावना  है  ?

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  साधवराब  :  संबंधित  पदेन  दावा  आयुक्ततों  /

 तदर्थ  दावा  आयुक्‍तों  के  न्यायालयों  में  174  मामले  लम्बित  पड़े  हैं  ।

 रेलों  द्वारा  क्षतिपूर्ति  के  लिए  दावों  का  दावा  आयुकतों  द्वारा  दावों  पर  निर्णय

 दे  दिये  जाने  के  पश्चात्‌  किया  जाता  है  ।  इसलिए  उनको  अंतिप्त  रूप  से  निपटाने  के  लिए  कोई  समय

 सीमा  निर्धारित  नहीं  की  जा  सकती  तथापि  इन  मामलों  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए

 रेलें  दावा  आयुक्तों  को  सभी  संभव  सहायता  प्रदान  कर  रही  १
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 कुष्ठ  एवं  क्षय  रोधियों  के  लिये  उपचार  पश्चात  देख-रंख  एवं  पुनर्वास
 केम्त्रों  हेतु  दी  गई  घनराशि

 .  4654.  श्री  प्रकाश  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 केन्द्र  सरकार  ने  देश  में  वर्ष  1983-84  के  दौरान  क्रुष्ठ  एवं  क्षय  रोगियों  हेतु  चिकित्सा

 पश्चात  देख-रेख  एवं  पुनर्वास  कन्द्रों  से  प्रत्येक  को  कितनी  धनराशि  और

 उन  राज्यों  के  क्या  माम  हैं  जहां  ये  केन्द्र  स्थापित  किये  गये  हैं  भौर  प्रत्येक  राज्य  में  ऐसे

 कितने  कंद्दर  हैं  ?
 ...

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेश  :  और  :  राष्ट्रीय  कुष्ठ

 उन्मूलन  कार्यक्रम  के  अधीन  1983-84  में  निम्नलिखिति  राज्यों  के  लिए  15  कुष्ठ  पुनर्वास  उन्नयन

 पूमिटें  मंजूर  की  जा  चुकी  हैं  :--
 बन  न

 राज्यों  का  नाम  यूनिटों  की  संख्या

 आन्ध्र  प्रदेश  1  पा

 असम  पूर्वी

 बिहार

 गुजरात

 कर्नाटक  1

 केरल

 मध्य-प्रदेश  2

 '
 महाराष्ट्र  ५

 उड़ीसा  1

 पंजाब

 तमिलनाडु  1

 उस  र-प्रदेश  ।

 पश्थिम-बंगाल  4

 नई  दिल्‍ली

 :  प्रत्येक  यूनिट  के  लिए  प्राह्म  रच  की  सीमा  इस  प्रकार  घ्ु

 अनावर्ती  34.20  लाख  रुपये

 आवर्ती  प्रकार  लाख  रुपये

 राष्ट्रीय  क्षयरोग  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  अधीन  ऐसा  अनुदान  नहीं  दिया  जाता
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 हाथो  दाह  अंगदान  पर  सुविधाएं

 4655.  श्री  प्रकाश  चलन  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पूर्वी  रेलवे  में  दानापुर  सेक्शन  का  हाथी  दाह  वरौवी  तेल

 शोध  बरौनी  फटिलाइजर  ताप  चिझुत  केन्द्र  आदि  के  लिए  निकटतम

 स्टेशन

 बया  यह  भी  सच  है  कि  महत्वपूर्ण  जंवशन  होने  के  बावजूद  भी  इस  रेलब्ले  स्टेटशन  पर

 यात्रियों  के  लिए  सुविधायें  न  के  बराबर

 (a)  क्‍या  यह  सर  है  कि  हाथी  दाह  स्टेशन  पर  सिनतल  केत्रित  और  सिमनल  प्रणालों
 और

 ै

 यदि  तो  क्या  सरकार  सिगनल  के  लिए  पश्चिम  केबिन  के  निर्माण  तथा  हाथीवाह्‌

 स्टेशन  पर  यात्रियों  के  लिए  अन्य  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करते  के  लिए  कुछ  प्रभावी  कदम

 उठाएगी  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  माधवराव  :  नहीं  ।

 यह  मात्र  एक  फलेग  स्टेशन  है  भर  मौजूदा  सुविधाएਂ  यातायात  के  वर्तमान  स्तर  के

 अनुरूप

 नहीं  ।

 वर्क्षिण  मध्य  और  दक्षिण  रेलवे  में  अनुसूचित  जातियों/धनुसूचित
 जनजातियों  के  उम्मीदवारों  की  भर्तो

 4656.  भरी  जी०  भूषति  :  कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1982  से  1985  की  प्रथम  तिमाही  तक  दक्षिण  मध्य  और  दक्षिण  रेलवे  में  तृतीय
 और  चतुर्ष  श्रेणी  के  पदों  पर  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने  उम्मीदवारों
 की  भर्ती  की

 क्‍या  सभी  आरक्षित  पद  भर  लिए  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्रो  साधबराव  :  1982  से  1985  के
 दौरान  दक्षिण  रेलों  पर  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  भर्ती  किए  गए  उम्मीदवारों  की

 संख्या  नीचे  दी  गयी है
 :--
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 a  श्रेणी UT aot

 श्रेणी  Too FoWoFto  श्रेणी

 645  अ०ज०जा ०65  अठ6जा०  अठ०्ज०्जा०
 645  282  अनुसूचित जनजाति  495

 वर्ग  को  कोटियों  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  कर्नचारियों
 के  लिए  कुछ  तकनीकी  पद  आरक्षित  हैं  जिन्हें  अहता  प्राप्त  अनुसूतित  जाति  और  अनुसूचित
 जनजाति  के  उम्मीदवार  उपलब्ध  न  होने  के  य।रण  नहीं  भरा  जा  सका  ।  वर  '

 में  अनुसूचित्त  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  कुछ  रिक्तियों  को  भी  अनुसूचित  जनजाति  के
 बार  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  नहीं  भरा  जा

 सड़क  उपरिपुल  का  निर्माण

 4657,  श्री  पीयूष  तिरकी  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरफार  उत्तर  सीमान्‍्त  रेलवे  में  कामख्या  गूडी  से  बड़ी  और  छोटी

 दोनों  लाइनें  गुजरती  अलीपुरै  द्वार  और  पूर्वोत्तर  सीमांत  रेलवे  हांसीमारा
 में  सड़क  उपरिपुलों  का  निर्माण  करने  पर  विचार  कर  रही  और

 (  यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाद्दी  की

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  महीं  उठता  ।

 कामाख्यागुडी  में  कामरूप  एक्सप्रेस  के  स्टाप  को  बहाल  करना

 4658.  श्री  पीयूष  तिरकी  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विवार  कामरूप  एक्सप्रेस  के  कामाष्यागुडी  स्टाप  को  बहाल  करने  का
 और

 )  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ।

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  माधवराव  :

 टिकटों  की  कम  बिक्री  क ेकारण  ।

 गोहाटी  और  बरौनी  के  बोच  असम  मेल  झौर  गोरखपुर  एक्सप्रेस
 के  रूप  में  पुनः  चलाया  जाना

 4659.  शी  पीयज  तिरकी  :  वया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 3 डाउन असम मेल और ! अप गोरखपुर एक्सप्रेस १ 369
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 नी  लीन नी नर  कल  ततस++त+  «५.  ८७

 गाड़ियों  को  |  '985  से  गोहाटी  से  बरोनी  तक  के  बीच  चलग्रे  जाने  को  बंद  करने  के  क्या

 कारण  हैं  जिसके  कारण  मीटर  गेज  लाइन  पर  व्यापारी  समुदाय  सहित  जनता  को  भारी  असुविधा
 और  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा

 कया  व्यापक  असंतोष  को  देखते  हुए  मंत्रालय  का  विचार  हन  गाड़ियां  को  पुनः  चलाने
 का  है  और  यदि  तो  कब

 वया  सरकार  का  विघार  पूर्वोत्तर  सीमांत  रेलवे  के  सब-डिवीजनल  मुख्यालय
 द्वार  जंक्शन  को  बड़ी  लाइन  से  जोड़ने  का  है  जिसमें  केवल  3  से  4  किलोमीटर  की  दूरी

 यदि  तो  कब  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रल  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भाषवराव  बड़ी  लाइन  की  गाड़ी

 85/86  को  गुवाहाटी  तक  बढ़ा  दिये  जाने  के कारण  मीटर  लाइन  के  3/4  असम  मेल  को  बरोनी

 ओर  गुवाहाटी  के  बीच  रह  कर  दिया  गया  है  तथा  कटिहार  तक  मीटर  लाइन  का  बड़ी  लाइन  में

 आमान  परिवतंन  हो  जाने  के  कारण  1/2  गोरखपुर-गुवाहाटी  एक्सप्रेस  को  भी  छपरा  तथा  गुवाहाटी
 के  बीच  रह  कर  दिया  गया  है  |

 इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ऐसा  करना  वाणिज्यिक  दृष्टि  से  अलाभप्रद  होगा  ।

 उत्तर  सोमान्त  रेलवे  में  जनता  एक्सप्रेस  का  डोजलोकरण

 4660,  श्री  पोयूष  तिरकी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (  उत्तर  सीमान्त  रेलवे  पर  लम्बी  दूरी  की  रेलगाड़ी  जनता  एक्सप्रेस  सबसे  धीमी  गति

 मैं  चलने  वाली  रेलगाड़ी  है और  सदा  बितम्ब  से  चलती  और

 (a)  यदि  तो  क्या  इस  रेलगाड़ी  की  गति  बढ़ाने  और  इसे  जहां  तक  सम्भव  हो

 सप्तयानुसार  चलाने  के  लिए  सरकार  का  विचार  इसका  डीजलीकरण  करने  दा  है  ?

 रेल  सन्त्रालय  में  शाज्य  भन्‍त्री  माधवराव  :  हस  गाड़ी  का

 पालन  अच्छा  नहीं  रहा  है  ।

 नहीं  ।
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 केरल  में  तेलोचेरी  ओर  जगन्नाथ  मन्दिर  द्वार  के  बी

 उपरिपुल  का  रखछ-रखाव

 4661.  श्री  एम०  रामचन्द्रन  :  क्‍या  रेल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केरल  में  तेलीचेरी  और  जग्रन्नाथ  मन्दिर  द्वार  के  बीच  स्थिय  उपरिपुल  की
 स्थिति  बहुत  खराब  और

 यदि
 तो

 सरकार  का  उपरिपुल  का  उपयुक्त  ढंग  से  रखाव  करने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रल  संत्रालस  में  राज्य  मनन्‍्त्री  साधवराव  :  नहीं  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 पूर्ण  नशाबन्दी  करने  वाले  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  प्रनुदान

 4662.  श्री  रामचमान  :  क्या  समाज  और  महिला  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  पूर्ण  नशाबंदी  लागू  करने  वाले  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता/अनुदान  देने

 पर  विचार  करेगी  ताकि  ऐसे  राज्य  उत्पादन  शुल्क  की  कमी  के  कारण  हुए  घाटे  को  पूरा  कर
 पे भार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 समाज  और  महिला  कल्याण  मन्त्रालय  की  राज्य  मन्‍्त्री  एम०  :
 और  :  हां  ।  व्ंम्ान  नीति  के  अनुसार  भारत  सरकार  1977-78  को  भाधार  वर्ष

 मानकार  मदानिषध  को  लागू  करने  हेतु  राज्य  सरकारों  को  आबकारी  राजस्व  में  हुई  हानि  का रा  be)

 50£  क्षतिपूरति  करती  हैं  ।

 केरल  में  भ्रांगनवाड़ियों  की  संख्या

 4663.  श्रो  एम०  रामचन्द्रस  :  कया  समाज  झ्ोर  महिला  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  समेकित  बाल  विकास  योजना  के  अन्तगंत  केरल  राज्य  में  कितनी  आंग्रनवाष्टियां  कार्य  कर

 रहो  हैं  ?
 |

 समाज  और  महिला  कल्याण  मन्जालय  को  राज्य  मन्‍्तरी  एस०  :

 30.6-1985  को  समाप्त  हुई  अवधि  को  समेकित  बाल  विकास  सेवा  परियोजनाओं  से  प्राप्त  प्रगति

 रिपोर्टों  के  अनुतार  केरल  में  5989  आंगनवाड़ियां  काम  कर  रही  थीं  |
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 रुकूल  अध्यापकों  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  भ्रायोग  के  प्रतियेदन

 को  कार्यान्वित  करना

 4664.  श्री  एन०  डेनिस  :  :  कया  शिक्षा  मंत्री  23  के  टाइम्स  में  छपे

 समाचार  के  संदर्भ  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 री न  न  न

 क्‍या  श्रो०  डी०पी०  चट्टोपाध्याय  की  अध्य  क्तता  वाले  स्कूल  अध्यापकों  सम्बन्धी  राष्ट्रीय
 आयोग  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  प्रतिवेदत  को  पूर्णतः  कार्यान्वित  कर  दिया  और

 यदि  तो  रिपोर्ट  के  कब  तक  कार्यान्वित  किये  जाने  की  सम्भावना  है  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शिक्षा  मन्जों  कृष्ण  चन्द्र  :  (+)  और  :  प्रो०  डी०  पी०  चद्टोपाध्याय
 अध्यक्षता  में  राष्ट्रीय  शिक्षक  आथोग  की  रिपोर्ट  सरकार  को  प्राप्त  ही  गई  आयोग  द्वारा  की  गई
 ई्रकापडिਂ गत्ते  फारिशों  की  जांच  की  जा  रही  गह  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि  स्वीकृत  की  गई  सिफारिशों  को

 कब  तक  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ।

 उड़ीसा  में  उप-नगरीय

 4665.  श्री  अनादि  चरण  वास  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  उड़ीसा  में  उपन॥रीय  रेल  परिवहत  की  व्यवस्था  कर  रही  है  ओर

 उड़ीसा  के  मामले  में  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  और

 क्‍या  सरकार  उपनगरीय  परिवहन  के  लिए  नई  रेल  लाइनें  बिछाकर  जाजपुर  शहर  है

 ओर बाड़ी के जाजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को उपनगरीय परिवहन के रूप में लाये जाने पर विचार करेगी * रेल सम्त्रालय में राज्य मन्त्री भाधवराव : नहीं । बिजली गाड़ी की उपनगरीय रेल मद्रास और दिल्ली में उपलब्ध इस समय उड़ीसा के किसी तगर में ऐसी सेवाओं की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । डाठा एन्‍्ट्री/कीो पंलिंग बिययों को क्‍्ारम्भ करना 4666. भ्री ग्रनादि चरण दास : कया शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : संगणक कामिकों की मांग को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार डाटा एन्ट्री।की दू डिस्क|की पंचिंग विषयों को --2 स्तर पर डिश्री स्तर पर व्येवसाथिक कमों में शामिल करने का 374
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 और

 ह

 इस  पाठ्यक्रम  की  उपलब्धता  से  बेरोजगारी  की  समस्या  घटने  की  सम्भावना  है  तथा

 जब  तक  ये  पाठ्यक्रम  ग्रामीण  कालेजों/स्कूलों  विशेष  रूप  से  अनुसूचित  जाति/अनुधुचित  जनजाति

 तथा  कमजोर  वर्गों  में  उपलब्ध  नहीं  कराए  संगणकों  द्वारा  जनित  उनके  लिए  आरक्षित  पद

 खाली  पड़े  रहेंगे  और  इस  बारे  में  सरकार  का  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 शिक्षा  मन्त्री  कृष्ण  जन्द्र  :  ओर  :  शिक्षा  के  विभिन्‍न  स्तरों  पर

 संगणक  पर  आधारित  व्यवसायिक  पाठ्यक्रमों  को  लागू  करने  के  महत्व  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ऐसे

 पाठ्यक्रमों  को  लागू  करने  के  सम्बन्ध  में  सलाह  देने  और  ---2  स्तर  पर  पाठ्यक्रम  के

 लिए  पाठ्यक्रम  की  रुपरेखा  तंगार  करने  के  वास्ते  सरकार  ने  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  और

 प्रशिक्षण  परिषद्‌  के  निदेशक  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  की  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  कर  दी  है  ।

 स्कूलों  में  संगणक  पर  आधारित  पादृथक्रमों  को  लागू  करते  समय  स्कूलों  के  स्थान

 और  जिस  समुदाय  के  लिए  वे  कार्य  करेगे  उनको  उपयुक्त  महत्व  दिया

 उड़ोंसा  में  रेल  डिग्वों  को  मरम्मत  के  लिए  वर्क  शाप

 4667.  श्री  जगस्ताथ  पटनायक  :  कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उड़ीक्षा  राज्य  में  सरकार  रेल  डिब्बों
 को  मरम्मत  के  लिए

 इलेक्ट्रॉनिक  नियंत्रण  उपकरणों  के  लिए  एक  अत्याधुनिक  कोच  रिपेयर  वर्कशाप  के  निम'ण  के  संबंध

 में  कदम  उठा  रही

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  संम्बन्ध  में  कुछ  विलम्ब  हो  रहा  और

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  और  यह  कब  तक  पूरा  हो  जाएगा  ?

 रेल  सन्त्रालय  में  राज्य  भन्‍्त्री  भाधवराब  उड़ीसा  राज्य  में

 माचेश्वर  में  आधुनिक  अभिविन्यास  तथा  अन्य  अवसरचनात्मक  सुविधाओं  वाला  एक  सवारी  डिब्बा

 मरम्मत  कारखाना  स्थापित  कियाजा  रहा  इस  कारखाने  में  संगणीक्षत  संड्या  नियंत्रित  धुरा

 खराद  की  व्यवस्था  इसमें  माइक्रोप्रोसेसर  पर  आधारित  उत्पादन  नियंत्रण  प्रणाली  की  व्यवस्था

 करने  की  भी  योजना  है  ।

 और  :  नहों  ।

 यहू  कारखाना  भ्रतिदित  दो  भोपहिए  डिब्बों  की  आवधिक  ओवरहाल  करने  के  लिए  भालू

 किया  जा  चुका  है  वर्ष  1985-86  में  इसका  उत्पादन  उत्तरोत्तर  बढ़ाकर  भार  नचौपहिए  डिब्बे

 दिन  और  सातवीं  योजना  अवधि  में  8  डिब्बे  प्रतिदित  कर  दिया  जायेगा  ।
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 बिल्ली  परिवहन  निगम  के  कर्मचारियों  को  भ्रंतरिम  सहायता  को

 दूसरी  किस्त  का  भुगतान

 4668.  श्री  विष्णु  मोदी  :  क्‍या  नोवहुन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीध  सरकार  के  सभी  कर्मचारियों  को  अंतरिम  सहायता  की  दूसरी  किस्त  दे

 दी  गई

 क्या  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  भी  केन्द्रीय  सरकार  के  नियन्त्रणाधीन

 यदि  तो  क्या  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  कमंचारियों  का  अन्तरिम  सहायता  की

 दूसरी  किस्त  का  भुगतान  किय्रा  गया  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 सरकार  का  विचार  उन्हें  यह  किसत  कब  तक  दे  देने  का  है  ?

 सोबहन  ओर  परिधहुन  मन्त्रालय  के  राज्य  संत्री  जियाउरहमान  :  हां  ।
 '

 हां  ।

 से  :  अंतरिम  सहायता  मंजूर  करने  के  प्रश्न  की  जांच  की  जा  रही  है|

 ]

 रखगाड़ियों  को  सुपरफास्ट  बताने  के  लिए  उनकी  गति  बढ़ाना

 4669.  प्रो०  माशायणचम््र  पराहशर  :  क्‍या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलके  द्वारा  कुछ  रेलगाड़ियों  को  सुपरफास्ट  बनाने  के  लिए  उनकी  गति  बढ़ाने  का

 निर्णय  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  भौर  उन्हें  कब  तक  सुपरफास्ट  बना  दिये  जाने

 की  सम्भावना  है
 /  .,

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  साधवराव  /  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 |

 बिहार  में  क्षेत्रीप  रेल  का  मुख्यालय

 4670,  श्रो  विजय  कुमार  यादव  :  क्‍या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेगे  कि  :

 (=)  क्या  बिह्दार  में  रेलों  के  क्षेत्र  के  आधार  पर  क्षेत्रीय  रेल  मुख्यालय  की  स्वापना  करने

 की  मांग  की  जाती  रही
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 क्‍या  चैम्बर  ऑफ  कामस  ऑफ  बिहार  ने  भी  बिहार  में  इस  मुख्यालय  की  स्थापना

 की  मांग  की  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  बिहार  में  क्षेत्रीय  रेल  मुख्यालय  स्थापित  करने

 का  है  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  साधवराव  :  हां  ।

 हां  ।

 बिहार  में  नया  जोन  बनाने  की  रेल  सुधार  समिति  को  उनके  विधारार्थ  भेजी

 गई  सभी  पहलुओं  पर  सावधानीपूवेंक  विचार  करने  के  बाद  समिति  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई

 प्रिफारिश  नहीं  की  है  ।

 [  प्रमुवाद  ]

 रलवे  में  डाक्टरों  के  रिक्त  पद

 4671.  श्री  हन्नान  सोल्लाह  :  कया  रेस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  विभिन्‍न  रेलों  में  लम्बे  समय  से  भारी  संड्या  में  डाक्टरों  के  पद

 पड़े  हैं  :  े

 यदि  तो  जोत-वार  ऐसे  पदों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 ये  पद  कब  से  रिक्त  पड़े  और

 इन  पदों  को  भरने  के  लिए  रेलवे  ने  अब  तक  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  तथा  ये  पद  कब
 तक  भर  लिये  जायेंगे  ।

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (  श्री  माधवराव  :  से  :  सूचता  रेलों  से

 इकट्‌्ठी  की  जा  रही  हैं  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 बबरपुर  ताप  विद्यत  केन्र  के  कर्मंजरियों  को  गिरफ्तार  किया  जाता

 4672,  थ्रो  हन्नान  सोललाहू  :  क्‍या  सिंचाई  पश्रोर  विद्युत  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बदरपुर  ताप  विद्युत  केन्द्र  के  अनेक  कर्मचारियों  को  हाल  ही  में
 आवश्यक  सेवायें  बनाबे  रखने  के  अधिनियम  के  अन्तर्गत  गिरफ्तार  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  ऐसी  कठोर  कार्यव।ही  करने  के  क्या  कारण

 आवश्यक  सेवायें  बताए  रखने  का  अधिनियम  उपयोग  में  लाये  जाने  वाले  कारणों  का
 ब्यारा  क्या  और

 375



 लिखित  उत्तर  22  1985

 i  ४:

 आवश्यक  सेवायें  बनाये  के
 अधिनियम  को  उपयोग  में  लाने  से  पूर्व  किये  गये  अन्य

 उपायों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बिश्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  श्ररण  :  हां  ।

 और  :  जिन  व्यक्तियों  ने  अनिवार्य  सेवा  अनुरक्षण  अधिनियम  सहित  कानून  के

 प्रावधानों  का  उल्लंघन  किया  था  उन्हें  पुलिस  ने  गिरफ्तार  कर  लिया  उल्लंघन  कार्यों  में

 हड़ताल  सम्बन्धी  कामगारों  को  हड़ताल  करने  के  लिए  प्रेरित  उन्हें  भयभीत  करना

 आदि  शामिल

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  ने  बदरपुर  कमंचारी  संयुक्त  मोर्चा  के  नेताओं  के  साथ

 .  कई  बार  विचार-विमर्श  किया  था  ।  अधिकांश  मांगें  जो  उचित/न्यायपूर्ण  पाई  गई  थीं  राष्ट्रीय  ताप

 विद्युत  निगम  ने  स्वीकृत  कर  ली  इसके  बावजूद  मोर्चे  के  नेताओं  ने  16-7-1985  को  घून्य  बउ

 से  के  रूप  में  हहताल  का  आह्वान  किया  था  ।

 लोअर  एण्ड  मिडिल  कोलय  परियोजना

 4673.  श्री  के०  प्रधानी  :  कया  सिचाई  शोर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पन-बिजली  उत्पादन  के  लिए  उड़ीसा  में  लोअर  एण्ड  मिडिल  कोलव  परियोजनाएं
 और  लोअर  मछकूंड  परियोजना  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  प्रयास  किये  गये  हैं  ;

 यदि  तो  उपयंक्त  विद्युत  परियोजनाओं  का  कार्यान्वयन  किन  चरणों  पर  और

 उड़ीसा  +  उपयुक्त  परियोजनाओं  से  बिजली  पैदा  करने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों
 का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विद्यत  विभाग  में  राज्य  संत्री  झ्ररुण  :  से  :  इन  जल  विद्युत  परि

 »  UES  8
 उनकी  परियोजना  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  तकनीकी-भाथिक  दृष्टि  से  व्यवहायंता  सुनिश्चित  हो  जाने
 और  आयोग  से  निवेश  सम्बन्धी  स्वीक्षृति  प्राप्त  हो  जाने  के  बाद  विचार  किया  जा  सकता

 प्रामीण  स्वास्थ्य  देखभाल  के  लिए  प्राबंदित  धनराशि  में  से  उड़ोसा
 के  लिए  आबंटन

 4674.  श्री  क०  प्रधानों  :  क्‍या  स्थास्थ्य  शोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  ;

 सातवीं  योजना  के  दौरान  ग्रामीण  स्वास्थ्य  देखभाल  के  लिए  कितनी  धनराशि
 आवंटित  की  गई  और  इस  दिशा  में  तैयार  किए  गए  किसी  गी

 विस्तृत  रूपरेखा  कया  हैं
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 उक्त  धनराशि  में  उड़ीसा  का  हिस्सा  कितना  और

 इस  कार्यक्रम  विशेषकर  राज्यों  में  आदिवासी  क्षेत्र  और  अन्य  स्थानों  पर  बेंढ़ीबा
 देते  के  लिए  क्या  विशेष  उपाए  करने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  यीगेल  :  से  :  कैन्द्रीय  स्वास्थ्य
 क्षेत्र  क ेलिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  आबंटनों

 को
 अभी  तक  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 सातवीं  योजना  के  दोरान  मोजुदा  आधारभूत  ढांचे  का  निम्न  प्रकार  से  विस्तार  करने  का

 प्रस्ताव  है  :--
 ह

 (7)  लगभग  12377  अतिरिक्त  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  ताकि  प्रत्येक  30000
 ग्रामीण  आबादी  तथा  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  20000  के  लिए

 एक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  उपलब्ध  करने  का  मानदंड  प्राप्त  किया  जा  संके  ।

 (7)  लगभग  50,000  अतिरिक्त  उप-केन्द्र  खोलना  ताकि  प्रत्येक  5000  ग्रामीण  भायादी

 और  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  3000  के  लिए  एक-एक  उप-करद्र  उपलब्ध

 करने  का  मानदंड  प्राप्त  किया  जा  सके  |

 (iii)  लगभग  1553  अतिरिक्त  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  घोलना  ताकि  प्रत्येक  एक  लाख

 की  आबादी  के  लिए  एक-एक  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र/दर्जा  बढ़ाथा  गया  प्राथमिक

 स्वास्थ्य  केन्द्र  उपलब्ध  करने  का  मानदण्ड  प्राप्त  किया  जा  सके  ।

 (iv)  लगभग  एक  लाख  अतिरिक्‍त  स्वास्थ्य  गाइडों  को  प्रशिक्षित  करना  ताकि  प्रत्येक

 1000  ग्रामीण  आबादी/गांव  के  लिए  एक  स्वास्थ्य  गाइड  उपलब्ध  करने  का  मानदण्ड

 प्राप्त  किया  जा  सके  ।

 (५)  शेष  सभी  दांइयों  को  प्रशिक्षित  करता  ।

 सभी  ग्रामीण  स्थास्थ्य  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  में  आदिवासी  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  दी  जा

 रही  है  ।

 .

 दिल्‍ली  विद्विद्यालय  में  पांच  दिन  का  सप्ताह

 4675.  श्रों  भ्राए०  एम०  भोये  है|  ॥॒
 '

 ह  ५  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे
 श्री  बाला  दशाहव  बिले  पाटिल  /

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  कुलाधिपति  पांच  दिन  का  स्तांह
 करने  के  पक्ष में  जबकि  कुछ  छात्र  इसके  बिरुद्ध
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 इस  सम्बन्ध  में  छात्रों  की  क्या  कठिनाइयां  हैं  और  उन  पर  कुलपति  का  क्‍या  विचार

 और  t

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्णचम्र  :  नहीं  ।

 '
 दिल्ली  बिश्वविद्यालय  में  पांच  दिन  का  सप्ताह  शुरू  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार

 करने  के  लिए  विश्वविद्यालय  ने  1985  में  एक  समिति  गठित  की  थी  ।  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय

 छात्र  संघ  के  अध्यक्ष  भी  समिति  से  सम्बद्ध  थे  |  विश्वविद्यालय  ने  कोई  निर्णय  लेने  से  पहले  इन

 समिति  की  सिफारिशों  पर  कालेजों  तथा  विभिन्‍न  विभागों  के  विचार  आमंत्रित  किए  हैं  ।

 क्योंकि  प्रस्ताव  पर  विश्वविद्यालय  में  व्यापक  चर्चा  की  जा  रही  है  तथा  अभी  तक

 कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  अतः  सरकार  का  इस  मामले  में  कोई  निर्णय  लेने  का  प्रश्त  ही  नहीं

 रवीना  रचमाधलो  वा  हिन्दी  में  प्रकाहन

 4676.  डा०  सुधीर  राय  :  क्‍या  शिक्षा  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  के  बारे  में  यह  पता  है  कि  दिल्ली  कुछ  बेईमान  प्रकाशकों

 ने  रवीन्द्र  रचनावली  को  हिन्दी  में  प्रकाशित  किया  है  तथा  ये  पुस्तकें  दुकानों  पर  उपलब्ध

 क्‍या  सरकार  को  यह  भी  पता  है  ५ि  इन  प्रकाशकों  ने  जो  किताबें  बाजार  में  बिक्री  के

 लिए  जारी  की  हैं  ये  बिलकुल  गुरुदेव  रविन्द्रनाथ  टंगोर  की  रचनाएं  हैं  ही  नहीं  ;

 यदि  तो  सरकार  ने  उन  प्रकाशकों  के  विषद्ध  कोई  कार्यवाही  की

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 )  यदि  तो  विलम्ब  के  कया  कारण  हैं  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  हां  ।  विश्वभारती  से  सरकार  के  ध्यान  में

 यह  बात  5  को  आई  है  कि  गुरुदेव  रवीन्द्रनाथ  टैगोर  की  रचनाओं  के  कुछ  श्रप्राधिकृत

 हिन्दी  अनुवाद  दिल्‍ली  में  कुछ  प्रकाशकों  द्वारा  प्रकाशित  किए  गए  हैं  ।

 से  :  भारतीय  स्वत्वाधिकार  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  स्वत्वाधिकार

 ,  स्वामित्व  का  अधिकार  होता  है  ओर  यह  स्वत्वाधिकार  के  स्वामियों  का  कार्य  होता

 है  कि  वे  अपने  अधिकारों  को  लागू  करने  के  लिए  उपयुक्त  न्यायालय  में  आवश्यक  दीवानी  या

 दारी  कार्यवाही  विश्वभारती  विश्वविद्यालय  गुरुदेव  रवीन्द्रनाथ  टैगोर  की  रचनाओं  का



 ]  1907  लिखित  उत्तर

 स्वत्वाधिकारी  स्वामी  है  और  यह  सम्बन्धित  प्रकाशक  के  विरुद्ध  आवश्यक  कारंवाई  कर  रहा
 सरकार  अपने  आप  इस  मामले  में  कायंवाही  शुरू  नहों  कर  सकती

 ]

 इलाहाबाद  झोर  बम्बई  रेल  सेवा  आयगों  द्वारा  प्रायोजित  परीक्षाएं

 4677,  चन्द्र  होलर  त्रिपाठी  :  क्‍या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार अपने  क्या  यह  सच  है  कि  इलाहाबाद  और  बम्बई  रेल  सेवा  आयोगों  ने  अपने  तृतीय  श्रेणी  के

 खाली  पदों  को  भरने  के  लिए  वर्ष  1975-76  से  1981-82  के  बीच  की  अवधि  में  अनेक  बार

 विज्ञापन  दिए  हैं  परन्तु  ये  पूरे  पद  कभी  भी  नहीं  भरे

 यदि  तो  क्या  रेल  सेवा  आयोग  ने  इन  खाली  पदों  को  बिना  औपचारिक  चयन  के

 अपने  कमंचारियों  को  तदर्थ  आधार  पर  पदोत्नत  कर  के  भर  लिया

 यईि  तो  क्या  रेल  सेवा  आयोग  द्वारा  सीध्री  भर्ती  का  उद्देश्य  विफल्न  नहीं  हो  गया

 यदि  तो  क्या  तरकार  इस  प्रया  को  बन्द  करने  के  लिए  आदेश  जारी  कर  रही

 और

 यदि  तो  तस्संबन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  सरत्री  भसाधवराब  ओर  :  रेल  सेवा

 इलाहाबाद  और  बम्बई  अब  रेल  भर्तो  बोर्ड  कहलाते  ने  1975-76  और  1981-82

 के  बीच  रेलों  पर  वर्ग  के  पदों  के  लिए  एक  बड़ी  संझया  में  विज्ञापन  जारी  किए  थे  और  उन्होंने

 रेलों  को  अनेक  पेनल  भो  सप्लाई  किए  रेलों  में  उन  पेवलों  के  अनुसार  पात्र  उम्मीदवारों  को

 नियुक्तितयां  अदान  की  इस  अवधि  से  संबंधित  दो  मामलों  जिनमें  स ेएक  इलाहाबाद
 रेल  भर्ती  बोर्ड  ओर  बम्बई  रेल  भर्ती  बोर्ड  से  संबंधित  कथित  कदाचारों  की  रिपोर्टो  की

 रेलवे  सतर्क  1  संगठन/केन्द्रीय  जांच  व्यूरो  द्वारा  जांच  पड़ताल  किए  जाने  के  कारण  रेलों  को  अभी

 तक  पेनल  उपलब्ध  नहीं  कखूये  जा  त्षके  इस  विलम्ज  से  प्रमात्रित  रेलों  को  की

 की  दृष्टि  से  कुछ  रिक्तियों  को  भरते  के  लिए  अपने  वतमान  करमंचारियों  में  से  कतिपय  मामलों  में

 तदर्थ  पदोन्‍नतियां  करनी  पड़ी  थीं  ।

 से  (5)  :  उपयुक्त  ओर  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 बन्यई-दिल्‍ली  राजयानो  एक्सप्रेस  शोर  दिल्‍लो-अहमदाबाद  सर्वोदय

 एक्सप्रेस  का  बिलस्थ  से  ललना

 4678.  भोम॑ती  पटेल  रमाबेन  रामओ  भाई  सावति  :  गया  रख  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 नमन  निनिननणणण।य  कक  घद  व  लननीणीन॑ीनती  की

 क्‍या  यह  सच  है  कि  वम्बई-दिलली  राजधानी  एक्सप्रेस  और  दिल्ली-अहमदाबाद  सर्वोदय

 एक्सप्रेस  विलम्ब  से  चल  रही  और

 यदि  तो  गत  महीनों  के  दोर!न  इन  रेल  गाड़ियों  के  विलपघ्ब  से  चलने  सम्बन्धी

 ब्योरा  कया  है

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  साध्वरात  :  ओर  :  151/152

 बम्बई  सेंट्रल-नई  दिल्‍ली  राजधानी  एक्सप्रंस  तथा  181/182  अहमदाबाद-नई  दिल्‍ली  सर्वोदय

 प्रेस  गाड़ियों  को  फरवरी  से  1985  तक  पिछले  छः  महीनों  की  अवधि  के  दौरान  समय  पातन

 निष्पादन  हस  प्रकार  रहा  :

 न  मन.ल्‍  न  सनम  NN  कममममम>की  मिनननीन-++  सलक  काम  अमाकीनाओ  भयानक  आमनकनक»»  नमक  आन

 समय  पालन  प्रतिशत
 151  152  181  182

 राजधानी  राजधानी  सर्वोदिय  सर्वोदय

 एक्सप्रंस  एक्सप्रस  एक्सप्रेस  एक्सप्रेस

 85  15.0  65.0  62.5  100.0

 85  54.5  86.3  77.0  100  0

 85  59.1  100.0  75.0  89.0

 85  55.0  99.9  72.0  66.7

 85  35.0  80.9  88.0  100.0

 85  52.2  77.3  75.0  88.9
 ०4-००  सनक  SE ०-न>कमनकन>कन  मनन  स्‍किकनओ  उन अम«»  फनन«मनन  नव  AA  ।  पान  वन  सन  उमन«ॉनमओ  SN  जनक  अनन  विन  3  सननममऊंभ+  लामनानमम»-ने  .

 विकलांग  उ्यक्तितयों  के  कल्याण  के  लिए  योजमाएं

 4679,  ओऔी  चिम्तासणि  जेना  :  कया  समाज  और  महिला  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  ने  देश  में  विकलांग  व्यक्तियों  के  लाभ  के  लिए  कोई  योजना  तैयार  की

 है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  और  1985-86  के  लिए

 प्रस्‍्येक  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  को  कितनी  घनराशि  का  आवंटन  किया  गया

 क्‍या  सरकार  को  इस  आशय  की  जनता  से  शिकायतें  मिली  हैं  कि  उक्त  प्रयोजन  के

 लिए  आवंटित  धतराशि  का  उपयोग  उचित  ढंग  से  नहीं  किया  गयो  है  अथवा  उसे  किन्‍्हीं  अन्य

 कार्यों  पर  ख्  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  इन  शिकायतों  का  ब्योरा  क्या  है  ओर  ये  किन-किन  शजज्यों  से  प्राप्त  हुई

 है  भौर  सरकार  ने  दस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?
 ह

 समाज  ओर  महिला  कल्याण  मंजालय  को  २ज्यमंत्री  एस  ०  :
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 विकलांग  व्यक्तियों  के  कल्य'ण  के  लिए  बहुत  से  कार्यक्रम  कार्यान्वित  कर  रहो  इनमें  से  दो  काय॑

 क्रम  अर्थात्‌  व्यक्तियों  के  लिए  संगठनों  को  सहायताਂ  और  यंत्र/3उपकरण

 फिट  करने  के  लिए  विकलांग  ब्यक्तियों  को  सहायता  स्वयंसेवी  संगठनों  के  माध्यम  से  कार्यान्वित

 किए  जा  रहे  इन  योजनाओं  के  अन्‍्तगगंत  राज्य-वार  धनराशि  का  आवंटन  नहीं  किया  जाता  ।

 राज्य  सरकारों/केन्द्र  शासित  प्रदेशों  की  सिफारिशों  सहित  प्राप्त  आवेदन  पन्नों  के  आधार  पर

 सेवी  संगठनों  को  धनराशि  दी  जाती  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों/केन्द्र  शासित

 प्रदेशों  में  स्थित  स्वयंसेवी  संगठनों  को  स्वीकृत  किए  गए  सहायक  अनुदान  और  1985-86  का  बजट

 प्रावधान  दर्शाने  बाले  दो  विवरण  सभा  पटल  पर  रखे  जाते  हैं  ।

 और  :  स्टाफ  को  वेतन  न  देने  के  बारे  में  लखनऊ  और  नन्‍हीं  दुनियां

 बधिर  देहरादून  के  विरुद्ध  दो  शिकायतें  की  गई  ये  शिकायतें  जांच  ओर  रिपोर्ट  के

 लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  भेजी  गई  राज्य  सरकार  की  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  ,

 वर्ष  से  के  वौरान  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  सहायता

 पोजना  के  अन्तर्गत  विभिन्‍न  राज्यों/कंस  धाप्तित  प्रवेशों  में  स्थित  वि

 स्वयंलेजी  संगठनों  को  दिए  गए  अनुदानों  को  बहानि  बाला  विवरण

 लाखों  में  )

 ऋ्०  राज्य/केन्द्र  शासित  प्रदेश  स्वीकृत  की  गई  धनराशि

 सं०  प्रशासन  का  नाम  1982-83  8  2-83  1983-84  1984-85

 ।.  प्  /।  5  4  5

 1.  आन््र  प्रदेश  3.10  4.34  1.94

 2.  असम  2.38  1.50  1.45

 3.  बिहार  3.38  3.91  0.61

 4.  गुजरात  20.18  17.30  21.29

 5,  हरियाणा
 3.02  0.61  2.06

 6.  हिमाचल  प्रदेश  3.24  3.39  6.05

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  2.57  2.10  2.26

 8.  कर्नाटक  10.25  11.89  15.26

 9.  केरल  14.36  15.07  21.26
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 ध्
 विन  पनमममहा  रनन-नाी  i  कममानवन्कुक  ee  पय--एा  फंल«%णम3  3  32  सामकनकनन+  ननननयान  मिनमवननन-+  सान-»-कानान  समममबआक  सामाआाए  जनक  पीना  पान  कम  मिलान  समन»  अन»«»न««»

 5.50

 35.77

 0.37

 0.26

 3.01

 34.01

 2.80

 0.33

 SS  परयानाना  »म नम  ५  समा  A  मम  नम  33333  «3ननम  राम  पर  वनानन-मक  वननमननान  दिन  उन  जमकमभाणन  en  तनानमकन  ०-3.  220.00

 लिखित  उत्तर

 |  2

 ॥
 3

 प्रध्य  प्रदेश  2.76

 महाराष्ट्र  35.70

 मणिपुर

 मेघालय
 --

 नागालेंड  --

 उड़ीसा  9.90

 पंजाब

 राजस्थान  2.89

 तमिलनाडु  8.80

 त्रिपुरा
 न

 20.  उत्तर  प्रदेश

 पश्चिमी  बंगाल

 22...  सिक्किम  ---

 23.  अण्डमान  और  निकोबार  --

 24...  मछणाचल  प्रदेश  --

 25.  चंडीगढ़

 26.  दादरा  और  नागर

 24.  दिल्ली

 28.  दमन  और  --

 29.  लक्षद्वीप
 +--

 30.  मिजोरम  --+

 पांडिचेरी  0.24

 जोड़  8

 383
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 1907  लिखित  उत्तर

 सहायक  यंत्रों  ध्रोर  उपकरणों  की  शरीद/लगाने  के  लिए  दिकलांग  व्यक्तियों  को  सहायता
 की  योजना  के  प्रन्त्गंत  बिभिन्‍त  राज्यों  को  धनरादि  का  श्रावंटन-बर्ष  1982-83  से  1984-85  ।

 लाखों  में  )

 क्र०  राज्य/केन्द्रशासित  प्रदेश  स्वीकृत  की  गई  धनराशि  रा

 सं०  1982-83.  82-83  1983-84  1984-85

 2  रे  बा  5  या

 1.  आन्ध्न  प्रदेश  1.00  2.00  0.60

 ह

 2.  असम  0.60  --  0.50
 रमन

 3,  बिहार  5.00  5.00  10.25

 4.  गुजरात  2.70  2,55  2.00

 5.  हरियाणा  2.00  2.00  2.50

 6.  हिमाचल  प्रदेश  —  --  —

 7.  जम्मू  तथा  कश्मीर  0.50  —
 —

 8,  कर्नाटक  10.50  7.25  4.00

 9,  केरल  1.65  0.50  1.50

 10,  मध्य  प्रदेश  1.00  1.25  3.59

 11.  मह  राष्ट्र  425  4.55  4.55

 12.  मेघालय  -  न  न  न

 13,  मणिपुर  1,50  3.37  1.50

 14.  नागालैंड  0.30  न  न

 15.  उड़ीसा
 _  4.86  4,50

 16.  पंजाब  4.00  5.00  7.00

 17  राजस्थान  13.00  11.00  15.00

 18.  तमिलना टू
 6.70  7.13  3.49

 19,  त्रिपुरा  --  --
 --
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 1  2  3  थै  5

 20.  उत्तर  प्रदेश  27.52  38.55  11.00

 के  51.00
 21.  पश्चिम  बंगाल  2.69  5.15  4.25

 22.  सिक्किम  लि  रत  लि

 बेल  दासित  प्रदेश

 1.  अण्डमान  निकोबार  दीप  समूह  न  _

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  —~  —  कि

 3,  चण्डीगढ़  0.10  --  _

 4.  दादर  भौर  नगर  हवेली  न  --  —

 5.  दिल्‍ली  15.00  17.11.  9.50

 6.  दमन  4  दीव  --  _  —

 7,  लक्षाद्वीप  न
 _  न

 8,  मिजोरभ  न  न  न+

 9.  पांडिचेरी  न  न

 केखच  शासित  प्रदेश---जोड़  15.10  17.11  9.50

 राज्यों  का  जोड़  :  84.9  |  100.16  131.23  .23

 सारे  भारत  का  जोड़  100.01  117.27  140.73

 0.18

 117.45

 »  क्वार्यान्ययन  एजेन्सियों  की  बैठकों  से  सम्बन्धित  यात्रा  भत्ता/देमिक  भत्ता  आदि  के  खर्च  को

 पूरा  करने  के  लिए  16000  रुपए  स्वीकृत  किए  गए  थे  ।

 1985-86  5-86  के  लिए  बजट  लाख  रुपए

 हीराक ु2  बांध  में पईई  गई  दरार

 4680,  थी  जगन्ताथ  पटनायक  :  कया  सिलाई  होर  बिशुत  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेगे
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 ]  1907  लिखित  उत्तर

 क्‍या  महानदी  पर  निर्मित  हीराकुड  बांध  को  उसमें  पाई  गई  दरारों  के कारण

 कोई  खतरा  प्रतीत  होता

 (  क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  उड़ीसा  सरकार  से  इस  संबंध  में  कोई  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुआ

 ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योस  क्या  है  ?

 सिंचाई  झोर  विद्युत  मंत्री  थो०  :

 (@)  ओर  :  उड़ीसा  सरकार  ने  हीराकुड  बांध  उमड़मार्ग  में  दरारों  पर  उपचारी  उपायों

 पर  एक  परियोजना  रिपोर्ट  1985  में  केन्द्रीय  जल  आयोग  को  भेजी  है  जो  परीक्षणाधीन  है

 दरारों  के  कारण  की  जांच  करने  तथा  उपचारी  उपायों  का  सुझाव  देने  के  लिए  1981  में  रा

 सरकार  द्वारा  गठित  विशेषज्ञ  समिति  को  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  8.26  कर

 रुपए  की  अनुमानित  लागत  से  यह  प्रस्ताव  तैयार  किया  गया  रिपोर्ट  में  अन्य  बातों  के
 बाँध  के  प्रतिप्रवाह  पर  दरारों  को  बन्द  नींव  से  जल-निकास  में  निगरानी  के  लिए
 अतिरिक्त  स्थानीय  क्षतियों  की  मरम्मत  तथा  बाँध  के  मुख्य  भाग  की  पिलाई  आदि  की

 परिकल्पना  की  गई

 ]
 ः

 हार०डो०एस०प्रो०  कर्मचारी  लखमऊ  का  मांग-पत्र

 4681,  डा०  ए०के०  पटेल  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गया  उनको  27  1985  को  आर०डी०एच०ओए०  के  कर्मचारी  लखनऊ  का

 माँग  पत्र  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  उनकी  समस्याओं.की  ओर  रेल  अधिकारियों  का  ध्यान  दिलाया

 गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 प्रत्येक  मांग  के  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  साथवराब  :
 जी  दिनांक  27  जून

 1985  का  मांग-पत्र  ।  1985  को  प्राप्त  हुमा  था|

 और  :
 अभिकल्प  एवं  मानक  संगठत  फर्चारी  एसोसिएशन  द्वारा

 उठायी  गई  मांगों  और  उन  पर  की  गई  कार्रवाई  का  विस्तुत  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 अभिकल्प  एवं  मानक  संगठन  कर्मनारी  एसोसिएशन  को  प्रशासन  की  मान्यता  प्राप्त
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 नही  गैर-मान्यता  प्राप्त  संगठनों  से विचार-विमश  करते  की  सरकार  की  नीति  नहीं
 सरकार  की  नीति  के  अनुसार  किसी  भी  स्रोत  से  प्राप्त  कर्मचारियों  की  शिकायतों  पर  यथोत्रित

 किया  जाता  भौर  गृण-दोष  के  आधार  पर  यथावश्यक्ष  कार्रवाई  की  जाती

 विवरण

 सांग  1.  अभिकल्प  एवं  प्तानक  संगठन  की  स्थिति

 की  गयी  अ०भअ०  एवं  मानक  संगठन  को  रेल  मंत्राजय  का  एक  सम्बद्ध

 कारंबाई  कार्यालय  बनाए  रखने  का  विनिश्चय  किया  गया  अ«

 अ०मा०्सं०  के  महानिदेशक  को  वही  शक्तियां  प्रष्पयायोगित  की  गई

 हैं  जो  क्षेत्रीय  रेलों  के  महाप्रबन्धकों  को  प्राप्त  हैं  ।

 सांग  2.  श्रेणी-]ा  के  कर्मचारियों  विधोष  रूप  से  तकनोकी  कोटियां  के

 कर्मचारियों  को  संवर्ग  पुनसंरचना  का  लाभ

 को  गई  क्र०अ०मा०  संगठन  में  जो  कोटियां  क्षेत्रीय  रेलों  के  समान  वे  रेलों

 कारवाई  के  लिए  स्वीकृत  पुनसंरचना  आदेशों  के  अन्तर्गत  आ  गई  वैजञानिक

 तथा  तकनीकी  कर्मचारियों  के  मामले  जो  एक  असामान्य  कोटि  है

 अलग  पुनसरचना  की  गयी  है  भर  इसके  लिए  हाल  में  स्वीकृति

 आदेश  जारी  कर  दिए  गए  हैं  ।

 सांग  3.  ड्ाफ्ट्समंमों  के  लिए  पंचाट  बोड्ड  के  निर्णय  का  वित्त  मंत्रालय  के

 13  1984  के  कार्यालय  ज्ञापन  सं०  एफ  5  (59)-1-111/82
 के  प्रसुसार  क्‍्र>प्र  ०77०सं०  कार्यास्थन

 की  गयो  ड्राफ्टमैनों  के  वेतनमान  में  संशोधन  के  लिए  1985  में

 कार्रवाई  परिपत्रित  संयुक्त  परामर्श  तंत्र  की  राष्ट्रीय  परिषद  में  लाया  गया

 निर्णय  अभिकल्प  एवं  मानक  संगटन  पर  लागू  नहीं  होता
 क्योंकि  इसकी  भर्ती  शर्तों/अहंताओं  तथा  संरचना  की  तुलना  केन्द्रीय

 सार्वजनिक  निर्माण  विभाग  से  नहीं  की  जा  सकती  ।

 मांग  4.  प्रमुसंधान  तथा  फोल्ड  कर्मचारियों  को  विधोष  भत्ता

 की  गयी  ऐसे  मुद्दे  चौथे  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  द्वारा  विचारणीय  हैं  वशर्ते  कि

 कारंबाई  वे  मान्यता  प्राप्त  एसोसिएशनों  द्वारा  आयोग  को  भेजे  जायें  ।

 सांग  5.  श्रेणी-]।|  के  कर्मचारियों  को  राजपत्रित  संवर्ग  के  अर/१॥र  अभिकल्प

 भत्ता

 को  गयी  भ०अ0मा०सं०  में  राजपत्रिका  अधिकारियों  को  कोई
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 कारंवाई

 सांग

 की  गयी

 कारबाई

 भांग

 की  गयो

 कारंथाई

 भांग

 की  गयी

 कारणाई
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 भत्ता ”  नहीं  दिया  जाता  है  ।  अतः  श्रेणी-त  के  कमंचारियों  को  इसके

 भुगतान  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 1) 6.  श्रेणी-त  के  कमंचारियों  के लिए  कतिपय  वर्ग  '  के  प्रराजपत्रित
 कम  बारियों  के  बराबर  सुरला

 अ०अ्मा०्सं०  में  550-750/-  रुपए  तथा  उससे  ऊपर  के  वेतनमान

 वाले  कमंच्राचरयों  का  सामास्य  ग्रुप  बीमा  योजना  में  20  रुपए  का

 अशंदान  बढ़ाकर  40  रु०  करने  से  संबद्ध  मामले  पर  विचार  किथा

 गया  है  ।  लेकिन  इस  मांग  को  स्वीकार  करना  संभव  नहीं  हो  सका

 है  ।

 .  अभिकल्प  एवं  मानक  संगठत  सें  कृम्कार  प्रतिकर  .

 अमिक  ट्रेड  यूनियन  सजदूरों  संवाय

 प्रधिनियम  आदि  का  लाग  न  किया  जाता

 चूँकि  अ०अ०मा०सं०  रेल  मंत्रालय  का  एक  सम्बद्ध  कार्यालय

 इसलिए  विभिन्‍न  श्रमिक  कानून  जैसे  कमंकार  प्रतिकर  ट्रेड

 यूनियन  मजदूरी  संदाय  अधिनियम  आदि  अ०अ०मा०सं

 पर  लागू  नहीं  होते  ।  करमंफार  प्रतिकर  अधिनियम  के  अधीन

 पूति  अनु०अ०मा०सं०  के  ऐसे  कर्मचारियों  के  लिए  स्वोकार्य  है  जो

 उबत  अधिनियम  के  अभिप्राय  के  भीतर  शब्द  के  अन्तगंत

 अति  हैं  ।

 .  चतुर्त  श्रेणी  कर्मचारियों  सहित  शिल्पी  कोटि  के  दूर  बिजली

 तथा  सिविल  प्रनुरक्षण  कर्मचारियों  को  पुनर्सरण वा  तथा  अन्य

 लाभ

 अ०्अ०्माण्सं०  में  जो  कोटियां  क्षेत्रीय  रेलों  के  समान  हैं  वे  रेलौं  के

 मंजूर  किए  गए  पुनंसंरचना  के  आदेश  के  अन्तगंत  आ  जाती  हैं  ।

 टेलीफोन  एक्सचेंज  कर्मचारियों  विशेषकर  टेलीफोन  आपरेटरों  के

 काम  के  घंटे/संवर्ग  चना  वही  जो  बोर्ड  कार्यावय  में  प्रचलित

 हैं  ।  पदोन्‍नति  वरिष्टता  के  मामले  नियमों  के  अनुसार  निपढाए

 जाते

 38?
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 भांग
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 आशुलिपिकों  का  तकनीकी  कोर्टियों  में  विभागी  प्रवरणों

 के  बिना  काल  वेतनमान  में  पदोसनति

 अ०अ०मा०सं०  के  सभो  विभागाध्यक्षों  को एक  अलग  से

 एक  वरिष्ठ  वैयक्तिक  सहायक  दिया  गया  है  तथा  संगठन  के

 वित्च  तथा  प्रकाशन  स्कंषों  में  संयुक्त  निदेशकों  के  लिए  कार्य-भार  के

 आधार  पर  अलग  से  एक-एक  ग्रेड  आशुलिपिक  दे  दिए  गए  हैं  ।

 «  चतुर्थ  फोल्ड  तथा  कारलासा  कर्मचारियों  को  व्दियां  संप्लाई
 न  किया  जाना

 ऐसे  सभी  कर्मचारियों  को  जोरेलबे  वर्दी  विनियम  अथवा  गृह
 :

 मंत्रालय वर्दी जैसा भो मामला के अन्तर्गत आते उक्त विनियमों में निर्धारित वर्दी स्तर के अनुसार बदियां सप्लाई की जाती हैं .। « प्र०्ष्र०मा०सं० के में निम्न श्रेणी लिपिकों तथा उच्च श्रेणी लिपिकों के लिए 60.40 का अनुपात लागू सन किया जाना यह मामला वित्त मंत्रालय को भेजा गया था जो केन्दीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के सदृश 40 : 60 (उ>०श्रेग्लि० : के अनुपात में लिपिकीय संवर्ग की पुर्नेंसरचना योजना अनु ०अ०प०सं० में जो रेल मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय लागू करने के लिए सहमत नहीं हुआ है क्‍योंकि अ०अ०मा०सं० में स्थिति केन्द्रीय सच्तिवालय लिपिकीय सेवा की अपेक्षा बहुत अच्छी . भत क्संचारियों के ध्राश्रितों को रोजगार पर न लगाना एक ऐसा रजिस्टर रखने को पद्धति मौजूद है जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा सिफारिश किए जाने पर अनुक्रम्पा के आधार पर नियुक्ति के सभी मामले दर्ज किए जाते हैं और उपयुक्त रिक्तियां होने पर उन व्यक्तियों को नियुवित प्रस्ताव भेजे जाते . सत कर्मचारियों के आलितों को उक्तच वेतनसान आवंटित करना बतंमान आदेशों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर आश्रितों की नियुक्ति केवल भर्ती ग्रेडों में ही की जाती है ।
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 सांग  14.  अपर्याप्स  रिहायशी  प्रावास

 की  गयो  अ०अ>्मा०्सं०  के  के  कर्चारियों  के  लिए  रिहायशी

 कारंबाई  आवास  का  प्रतिशत  65  प्रतिशत  तथा  श्रेणी-५  के  लिए  32  प्रतिशत

 बनता  है  जो  रेलों  पर  सुलभ  प्रतिशत  से  बहुत  अच्छा

 सांग  15.  अ०अण्सा०सं०  कलोंनी  के  तिबासियों  को  स॒रक्षा

 की  गयी  कानून  और  व्यवस्था  का  मामला  राज्य  सरकार  का  है  और

 कारंबाई  समय  पर  स्थिति  की  मांग  के  अनुसार  सुरक्षा  व्यवस्थाएं  कड़ी  की

 जाती  कालोनी  के  भीतर  एक  पुलिस  चौकी  भी  इसके

 सरकारी  सम्पत्ति  की  देख-भाल  करने  तथा  आवश्यकता

 पड़ने  पर  अ०अ०मा०  संगठन  कालोनों  के  निवासियों  की  सहायता
 करने  के  लिए  अ०अ०मा०सं०  में  रेल  सुरक्षा  बल  की  एक  टुकड़ी  भी

 तनात  की  गयी  है  ।

 भांग  16.  लखनऊ  के  निवासियों  को  तुलना  में  भ्र  ०  प्र  ०मा०  संगठन  कालोनो  के

 निवासियों  के  लिए  घरेलू  बिजली  की  ऊंची  दर

 की  गयी  अ०अ>०्मा०  उत्तर  रेलवे  के  लखनऊ  मंडल  की  दर  का

 कारंबाई  अनुसरण  कर  रहा  है  ।

 श

 ]

 सड़क  वुघंटनाप्रों  में  शिकार  हुए  व्यक्तियों  को  मुप्रावजा  बेने  के  लिए

 राज्यों/संध  राज्य  क्षेत्रों  को  आबंटित  को  गई  राशि

 4682.  ओर  को०  प्रधानी  :  क्‍या  नौवहून  झोर  परिवहम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सड़क  दुर्घटनाओं  में  शिकार  हुए  व्यक्तियों  को  मुआवजे  का  वितरण  करने  के  लिए

 1984-85  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  कितनी  राश  आबंटित  की  गई  ?

 (=)  1984-85  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  प्राप्त  हुए  दावा

 मामलों  की  संद्या  क्या  ओर

 वर्ष  1984-85  के  दौरान  सडक  दुर्घटनाओं  में  शिकार  हुए  ऐसे  व्यक्तियों  के  लिए

 विभिन्‍न  राज्यों  और  पंघ  राज्य  क्षेत्रों  को  कितनी  राशि  दी  गई  है  ?

 मोबहन  और  परिवहन  मम्ज्रलय  के  राज्य  संत्री  जियाउरंहमान  से

 (1)  :  तोषण  निधि  स्कीम  प्रारम्भ  किए  जाने  और  वाली  सड़क  दुर्घटनाओं  में
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 ग्रस्त  व्यक्तियों  को  मुआवजे  का  भुगतान  करने  के  लिए  राज्य  प्राधिकरणों  को  शुरू-शुरू  में  तदर्थ

 आधार  पर  कुछ  धनराशि  उपलब्ध  कराई  गई  थी  ।  इसके  बाद  जिन  राज्यों  को  प्राधिकरण  धन  की

 मांग  करते  हैं  उन्हें  समय-समय  पर  उनकी  आवश्यक्रता  के  अनुसार  धन  उपलब्ध  कराया  जाता

 अब  तक  भिन्‍्त-भिन्‍न  राज्य  सरकारों/संघ  शाप्रित  प्रशासनों  को  कुल  60.63  लाख  रुपये  को

 राशि  दी  गई  इसमें  वर्ष  1984-85  में  18.30  लाख  रुपये  की  धनरशि  दी  राज्य

 सरकारों/संघ  शासित  प्रशासनों  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  वर्ष  1984-85  में  कुल  695  बलेम

 किये  गए  ।

 हिन्दुस्तान  शिपयाड  बिशासापतनम  द्वारा  किया  गया  गेर-परिलालन  व्यय

 ...
 1983.  श्री  एसं०  एम०  भट्टस  :  क्‍या  मोबहन  शभ्रौर  परिवहल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करगे

 क्या  यह  सच  है  कि  हिन्दुस्तान  शिपयाड्ड  कार्यालय  भवन  आदि  का  फेर-बदल  निर्माण
 कर  रहा  है  ओर  छोटी-छोटी  पहाड़ी  या  टीलों  को  काट  कर  सड़कें  बना  रहा  है  जिससे  गैर-पररिचालन
 लागत  में  भारी  वृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  1982-83  से  1984-85  तक  के  दौरास  वर्षवार  इस  प्रकार  का

 परिचालन  ठ्पय  कितना  और

 सरकार  द्वारा  इस  प्रकार  के  गर-परिचालन  व्यय  जो  सिर्फ  शिपया्ड  की  आवासीय

 सम्पदा  १र  हुआ  कम  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 नौवेहम  श्रौर  परिबहन  भमम्जालय  के  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान

 हिन्दुस्तान  शिपयाई  बिशाखापत्तनम  सरकार  द्वारा  संस्वीकृत  विभिन्‍न  निर्माण  कार्यों

 को  क़ियान्वित  कर  रहा  है  जिसमें  प्रशासनिक  और  तकनीकी  भवन  में  भारी  परिवर्षन  भी  शामिल

 वर्ष  1940  के  प्रारम्भ  में  ही  इन  भवनों  का  निर्माथ  हुआ  ऐसा  नए  कम्प्यूटर  उत्पादन

 नियंत्रण  और  परियोजना  प्रबंध  विभाग  के  लिए  भवन  आदि  जैसे  विभिन्‍न  तकनोकी  और  प्रशासनिक

 कार्यो  के  लिए  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  की  दृष्टि  से  किया  गया  इसमें  याड  के  मुख्य  द्वार  से

 प्रशासनिक  और  तकनीकी  ब्लाकों  तक  सीधी  सड़क  डालना  भो  शामिल  क्योंकि  मौजूदा
 आवागमन  उत्पादन  क्षेत्र  से  होकर  हैं  और  इसे  वाहतों  भौर  मनुष्यों  के  चलने  के  लिए  सुरक्षित  नहीं

 समझा  जाता

 इनमें  से  किसी  भी  खर्च  को  गैर-प्रचालनात्मक  नहीं  समझा  जा  सकता  क्योंकि

 विकास  के  तहत  सुजित  की  जा  रही  सुविधाएं  शिफयाड्ड  में  आधारभूत  सुविधाओं  को  प्रचालन

 कुशलता  में  सुधार  लाने  के  लिए  हैं  ।
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 प्रश्न  ही  नहीं

 धाहन  सड़क  दु्ेटनाएं  तथा  वाहनों  के  निर्माण  सें  किस्म  नियंत्रण

 4684  ओ  सूल  चन्द  डागा  :  कया  नोबहन  और  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  विशेषज्ञों  के  अध्ययन  के  अनुसार  वर्ष  1990  तक  भारत  में  सड़कों  पर  चलने

 वाले  वाहनों  की  संख्या  वतमान  60  लाख  वाहनों  से  बढ़कर  तिगुनी  हो  जाय  ;

 कया  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  66  प्रतिशत  दुषंटनाएं  ब्रेक  फेल  स्टीयरिंग

 टायर  आदि  जैसे  यांत्रिक  कारणों  से  होती  हैं  जबकि  अमरीका  में  इन  कारणों  से  केवल

 2  प्रतिशत  दुषंटनाएं  होती

 यदि  तो  उनके  मंत्रालय  द्वारा  उक्त  समस्याओं  का  सामना  करने  के  लिए  उद्योग

 मंत्रालय  के  साथ  मिलकर  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 कया  मानव  सुरक्षा  के  हित  में  तथा  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  वाहनों  के  निर्माण  में  उचित

 किस्म  नियंत्रण  के  लिए  पहले  ही  कोई  अंतर  मंत्रालय  कार्यदल  कार्य  कर  रहा  और

 यदि  तो  उसका  कार  क्षेत्र  कया  है  और  किन-किन  बातों  में  परस्पर  सहयोग  कर

 रहे  हैं  ?

 नौवहन  झौर  प्रिवहन  मन्त्रलय  के  राज्य  स्त्री  जियाउरंहमान  :

 और  :  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  गठित  सुरक्षा  और  प्रदूषण  मानक  समिति  की  रिपोर्ट  में

 ये  विचार  व्यक्त  किए  गए  आने  वाले  वर्षों  में  वाहनों  की  संख्या  के  बारे  में  विभिन्‍न  दलों  द्वारा

 लगाए  गए  अनुमानों  में  अन्तर  किन्तु  यह  स्पष्ट  है  कि  वाहनों  की  संख्या  में  तैजी  से  वृद्धि  होंगी  ।

 जहां  तक  वाहनों  में  यांत्रिक  खराबी  के  कारण  दुघंटनाओों  की  प्रतिशतता  का  सम्बन्ध  हालांकि

 दुघंटना  के  कारण  के  आधार  पर  ही  दुघंटना  सांख्यिकी  एकत्र  की  जाती  फिर  भी  बाहनों  की

 खराबी  से  होने  वाली  दुर्धेटना  का  वैशानिक  विश्लेषण  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 से  :  उद्योग  मंत्रालय  के  निकट  समत्वथ  से  जिस  उपाय  की  परिकल्पना.की  गई

 वहू  वाहन  निर्माताओं  द्वारा  वाहन  के  महत्वपूर्ण  और  नाजुक  पूर्जों  के  बारे  में  मातक  और

 दर्शी  सिद्धान्त  निर्धारित  करना  है  ।  *

 सुरेना  नगर  का  केश्ीय  विद्यालय

 4685.  श्री  शिग्थिजय  सिह  :  वया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सुरेन्द्र  नगर  के  पुराने  रेलवे  जंक्शन  के  भवन  कब  से  बेकार  पड़े
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 क्या  इन  भवनों  में  एक  केन्द्रीय  विद्यालय  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया

 यह  प्रस्ताव  कब  से  निर्णय  हेतु  विचाराधीन  और

 ऐसा  कोई  स्कूल  कब  से  कार्य  करता  प्रारम्भ  कर  देगा  ?

 रल  मंत्रालय  सें  राज्य  मनन्‍्त्री  माधवराव
 :

 1980  से  4

 रेल  मंत्रालय  को  अभी  तक  रेल  प्रशासन  से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 और  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 ]
 अखिल  भारतोय  उच्चतर  माध्यसिक  विशधालय

 अध्यापक  संघ  से  ज्ञापन

 4686.  श्री  जिजय  कुमार  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  अखिल  भारतीय  उच्चतर  माध्यमिक  विद्यालय  अध्यापक  संध  ने

 प्रंत्नालय  को  अपनी  मांगों  के  बारे  में  ज्ञान  दिया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?  और

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शिक्षा  सन्त्री  कृष्ण  चन्र  :

 ओर  :  6  तथा  7  1985  को  बंगलौर  में  आयोजित  सम्पेलन  में  अपनाए

 एए  ज्ञापन  में  निहित  मांगों  तथा  सरकार  की  टिप्पणियों  को  दर्शाने  धाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 8  तथा  7  1985  को  बंगलौर  टिप्पणियां

 में  हुए  अखिल  भारतीय  माध्यमिक

 शिक्षक  संच  द्वारा  अपनाए  गए  ज्ञापन

 में  निहित  मांगों  का  सारांश
 काम 1

 वेतनभान तथा शिक्षकों के वेतनमान  2
 ल७?७ओीझी२२ाताप++++

 कों
 गण  वेतन

 एक  समान  वेतनमान  तथा  शिक्षकों  के  वेतनमान  आदि  राज्य  में  वेतन  ढांचे  तथा

 सेवा  शर्ते  राज्य  सरकार  की  वित्तीय  हैसियत  के  संदम  में
 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  द्वारा  निर्धारित  किए  जाते

 यह  सम्भव  नहीं  है  कि  पूरे  देश  में  शिक्षकों  को

 लागू  वेतनमानों  की  एक्रूुपता  कौ  परिकल्पना  की

 जाए  ।

 392



 1907

 i

 2.  सकल  अनुदान  आयोग  का

 निर्माण

 3,  केतद्रीय  बजट  में  कम-से-कम

 10%  का  आबंटन

 4.  रे  यात्रा  किराए  में

 50%  की  रियायत

 5.  सभी  दमनकारी  कार्ंवाईयों

 को  वापस  लेना

 र&--न-*-कबकगानन-नननचुननननकननननकनन-ऊन- कम  लनननमययी  य  एक  कट
 7

 पट

 बक०>-पननमनमनम--न-न+मल+---+-+

 2

 स्कूल  शिक्षा  मुख्य  रूप  से  राज्य  सरकारों  द्वारा  देखी

 जाती  है  तथा  उसका  प्रबन्ध  किया  जाता  रकूलों
 के  अनुदानों  का  मुख्य  स्रोत  भी  राज्य  सरकारें  ही

 स्थानीय  निकायों  तथा  राज्य  सरकारों  से  सहायता
 प्राप्त  स्कूलों  की  सहायता  अनुदान  पद्धति  एक  राज्य

 से  दूसरे  राज्य  में  भिन्‍न-भिन्‍न  राष्ट्रीय  स्तर  पर

 एक  रकूल  अनुदान  आयोग  के  लिए  यह  बहुत  ही
 कठित  होगा  कि  वह  3  विभिन्‍न  राज्यों/संध  शासित

 प्रदेशों  में  काफो  संख्या  में  ऐसे  स्कूलों  के  लिए  कार्य

 इसके  ऐसे  आयोग  के  लिए  पर्याप्त

 निधियां  उपलब्ध  कराने  के  लिए  केम्द्रीय  सरकार  की

 वित्तीय  क्षमता  बहुत  ही  सीमित

 शिक्षा  के  लिए  बजट  कई  वर्षो  से  बढ़  रहा  सभी

 राष्ट्रीय  प्राथमिकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  योजना

 भायोग  तथा  वित्त  मंत्रालय  वित्तीय  आबंटन  करते

 यह  सम्भव  नहीं  है  कि  शिक्षा  के  लिए  केन्द्रीय  बजट

 की  एक  विशिष्ट  प्रतिशतता  निर्धारित  की  जाए  ।

 रेल  यात्रा  रेलों  के  संचालन  की  बढ़ी  हुई
 स्थापना  तथा  रख-रखाव  आदि  को  उच्च  दरों

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  रेल  किराया  जांच  समिति  की

 सिफारिशों  के  आधार  पर  युक्ति-पृक्‍्त  बनाई  गई  है  ।

 प्रथम  श्रेणी  में  रियायत  सुविधाएं  पूरी  तरह  से

 वापस  ले  ली  गई  हैं  तथा  द्वितीय  श्रेणी  में  रियायत

 1-12-1981  से  50  प्रतिशत  से  25  प्रतिशत  तक  कम

 कर  दी  गई  है  तथा  इस  समय  वित्तीय  अभाव  के  कारण
 इन  रियायतों  के  क्षेत्र  को  बढ़ाया  नहीं  जा
 प्रैक्षणिक  दौरे  करते  समय  शिक्षकों  को  अब  335
 शत  रियायत  उपलब्ध  है  ।

 शिक्षा  मंत्रालय  के  विचार  से  कोई  दमतकारी  कारंवाईं

 लागू  नहीं  यदि  कोई  ऐसी  दमनकारी
 व्यवस्था  अथवा  कारंवाई  मंत्रालय  के  नोटिस  में  भाती

 है  तो  उपयुक्त  उपचारात्मक  कारंवाई  की  जाती  है  ।
 en
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 मेट्रो  रेलले  कलकत्ता  द्वारा  बकाया  धतरादि  को  श्दायगी

 4687.  इन्त्रजीत  गुप्त  :  बया  रेल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कलकत्ता  में  मैंट्रो  रेलवे  प्राधिकारियों  द्वारा  किन  कारणों  से  नगर  निगम  को

 1.4  करोड़  रुपये  की  बकाया  धनराशि  की  अदायगी  नहीं  की  जा  रही

 क्‍या  यह्‌  बकाया  धनराशि  विस्थापित  बस्तियों  में  रहने  स्टालों  के  मालिकों  को

 मुआवजे  की  अदायगी  और  ट्राम  मार्गों  और  अन्य  उपयोगी  सेवाओं  को  हुए  नुकसान
 की  और

 यदि  तो  बकाया  धनराशि  की  अदायगी  कब  तक  कर  दी  जाएगी  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधवर।व  :  मेट्रो  रेलवे  के  प्राप्तिकारी

 तगर  के  भुगतान  को  टाल  नहीं  रहे  मैद्रो  रेलवे  के  पास  कलकत्ता  नगर  निग्रम  के  1.4  करोड़

 रुपए  के  कोई  बिल  बकाया  नहीं  हैं  ।

 बस्ती  निवासियों  और  स्टाल  मालिकों  के  हटाये  जाने  के  लिए  क्षतिपूर्ति  का  दावा

 मेट्रो  रेलवे  पर  नहीं  किया  जा  सकता  सड़क  या  ट्रामवे  पथों  तथा  अन्य  उपयोगी  सेवाओं  को  हुए

 नुकसान  के  लिए  कोई  दावा  नहीं  कलकत्ता  ट्रामवे  कम्पनी  के  अंतर्गत  न  कि  नगर

 निगम  के  अंतर्गत  ।

 (१)  प्रश्न  नहीं  छुठता  ।

 केडबरों  चाकलेट  का  परीक्षण

 4688.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  सुंझी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  झौर  १रियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  :

 क्‍या  केडबरी  चाकलेट  और  केडबरी  नट  के  निर्माण  तत्वों  का  बच्चों  के लिए  उनकी
 उपयोगिता  की  दृष्टि  से  चिकित्सीय  परीक्षण  किया  गया  है  क्योंकि  इसमें  अधिकांश  नट्स  सड़े  हुए
 होते

 क्या  चिकित्सा  विशेषज्ञों  के  अनुसार  इस  प्रकार  की  वस्तुएं  बच्चों  के  दांतों  और
 आंखों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डाल  रही
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 भारत  में  इस  समय  उपलब्ध  किसी  भी  प्रकार  की  चाकलेट  वस्तुएं  उन  बच्चों  के  लिए

 धातक  हैं  जिनके  माता  पिता  मधुमेह  के  शिकार  रहे

 यदि  तो  क्या  सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  विशेषज्ञों  से  राय  लेने  का  विचार
 और

 क्या  सरकार  चाकलेट  बनाने  के  लिए  केक  आदि  की  मात्रा  का  एक  समान

 फार्मूला  निश्चित  करेगी  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  से  :  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 (४)  भारतोय  मानक  संस्थान  ने  चॉकलेट  के  विनिर्देशन  तैयार  किये

 सक्‍लन  और  धी  के  उत्पादन  सें  हाइड्रोजन  पेरोक्साइड  का  प्रयोग

 4689.  डा०  जी०  बिजय  रामा  राव )
 श्री  सोडे  रमेंस्या  /  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह
 भरी  खिस्ता  मोहन  हे

 ।

 बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाइड्रोजन  पेराक्साइड़  के  प्रयोग  से  गलगंड  रोग  हो  जाता  है  ओर  दुग्ध  प्रोटीन

 के  जविक  गुण  नष्ट  हो  जाते  और

 कया  यह  मामला  झा  समिति  के  समक्ष  उठाया  गया  था  और  किसके  द्वारा  उठाया

 गया  था  तथा  उसका  क्‍या  परिणाम  निकला  ?

 स्वास्स्य  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  योगेख  :  हाइड्रोजन  पेराकसाइड  का

 इस्तेमाल  करने  से  गलगण्ड  नहों  होता  जहां  तक  हाइड्रोजन  पेराक्साइड  के  प्रथोग  से  दुग्ध

 प्रोटीनों  की  जैबिक  क्षति  हो  जाने  का  प्रश्न  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  ने  इस  सम्बन्ध  में

 संघान  अध्ययन  करने  का  काम  ले  लिया  है  ।

 इस  मामले  को  झा  समिति  के  सम्मुख  उठाया  गया  था  ater
 कक

 व्यक्ति  ने  इस

 मामले  को  उठाया  उसके  नाम  के  बारे  में  काई  उल्लेख  नहीं  राष्ट्रीय  डेरी  विकास
 बोड  ने

 इस  समिति  को  यह  स्पष्ट  किया  है  कि  उनकी  जानकारी  की  किसी  भी  सहकारी  समिति  द्वारा

 हाइड्रोजन  पेराक्साइड  का  परिरक्षो  के  रूप  में  उपयोग  नहीं  किया  गया  है  ।
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 माकुण्ड  पन-बिजलो  परियोजना  संबंधो  समझौता

 4690.  भ्रोी  एम०  रधमा  )
 :  क्या  सिचाई  शोर  विद्य त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 शो  के०  एस०  राज

 करेंगे  कि  :

 माकुंण्ड  पन-बिजली  परियोजना  के  मूल  समझौते  के  अनुसार  आसन्प्र  ब्रदेश  तथा

 उड़ीसा  के  लिए  ऊर्जा  का  कितना-कितना  हिस्सा  निर्धारित

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  द्वारा  की  गई  अपील  के  आधार  पर  आन्ध्र  प्रदेश  ते  अपने

 राज्य  को  भारी  हानि  को  लागत  पर  उड़ीसा  के  हिस्से  को  30  प्रतिशत  से  50  प्रतिशत  तक  बढ़ाने
 पर  सहमत  हुआ  था  और  इसमें  अपने  उपभोक्ताओं  के  हितों  के  विपरीत  इस  अतिरिक्त  मांत्रा  की

 सप्लाई  8  पंसे  प्रति  यूनिट  की  नाम  मात्र  लागत  पर  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  भ्ररण  :  विनांक  14-1-1945  के  मूल
 समझौते  के  आन्ध्र  प्रदेश  और  उड़ीसा  को  यह  अधिकार  है  कि  वे  जल  विद्युत  केन्द्र

 में  उत्पादितਂ  विद्युत  का  कमशः  70  :  30  के  अनुपात  में  उपयोग  कर  सकते  हैं  ।

 और  :  हां  |  ।  1978  में  आन्ध्र  प्रदेश  विद्युत  उत्पादन  की  लागत

 (8  वैसे  प्रति  पर  20%  अतिरिक्त  ऊर्जा  वह  20  मेगावाट  से  अधिक
 न  मुहैया

 कराने  के  लिए  सहमत  हो  गया  आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  ने  सूचित  किया  है  कि  इस

 समझौते  के  अनुसार  उन्होंने  1979  से  1985  तक  की  अवधि  के  दौरान  उड़ीसा  राज्य

 को  870  मिलियन  यूनिट  ऊर्जा  मुहैया  कराई  है  ।

 रावी  ब्यास  के  जल  का  साग

 4691.  श्री  सत्येर्न  तारायण  सिह  :  क्या  सिलाई  ओर  जिलत  मस्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजस्थान  को  रायो  व्यास  जल  की  सप्लाई  के  बारे  में  आश्वासन  दिया

 गया

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 कया  महू  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी  प्रयास  किये  जायेंगे  कि  जो जल  अब  पाकिस्तान

 को  जा  रहा  है  परन्तु  जिसे  स्िन्धु  जल  सन्धि  के  अम्तर्गंत  भारत  को  आवंटित  किया  गया

 में  हो  इस्तेमाल  किया  जायेगा  ?
 ह
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 सलिचाई  कोर  विश्व त  मंत्री  बी०  :  और  :  सिंधु  जल  संधि

 1960  के  ब्यास  तथा  रावी  नदियों  का  जल  भारत  को  बिना  किसी  प्रतिबंध

 के  प्रयोग  के  लिए  उपलब्ध  हो  गया  उस  सतलुज  नदी  के  जल  को  भाखड़ा  नांगल  करार

 1959  के  माध्यम  से  तत्कालीन  पंजाब  पंजाब  तथा  तथा  राजस्थान  राज्यों  के

 बीच  पहले  ही  आबंटित  कर  दिया  गया  था  और  रावी  तथा  ब्यास  उपयोग  छोड़कर  )
 नदियों  के  अधिशेष  जल  को  1955  के  अन्तर्राज्यिक  करार  के  माध्यम  से  जम्मू  और

 कश्मीर  तथा  तत्कालोन  पंजाब  राज्यों  के  बीच  आबंटित  किया  गया  था  ।

 इन  नदियों  के  अधिकांश  जल  का  उपयोग  पहले  से  ही  भारत  पें  ही  किया  जा  रहा

 है  ।  भण्डारण  बांध  न  होने  के  कारण  रावी  नदी  का  कुछ  जल  मानसून  मौसम  के  दौरान

 स्तान  की  ओर  बह  जाता  है  ।  थीन  बांध  के  पूरा  हो  जाने  किसी  सामान्य  वर्ष  में  पाकिस्तान  को

 और  जल  नहीं  बहेगा  ।

 पिछडई  राज्यों  के  लिए  स्वास्थ्य  उपके रद्र

 4692,  शमती  कृष्णा  साही  :  वया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कर्याण  मन्त्री  यह  बताने  का

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  सन्‌  2000  के  अन्त  तक  देश  में  सभो  लोगों  के  लिए

 चिकित्सा  सेवाएਂ  उपलब्ध  कराने  का  विचार  रखती

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  उक्त  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  समिति  के  अन्तगंत  हर  3000  ग्रामीण

 लोगों  के  लिए  एक  स्वास्थ्य  उपकेन्त्र  खोलवे  की  कोई  योजना

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  इस  घोषित  नीति  के  और  विभिन्‍न  राज्यों  में  इन  केन्द्रों  की

 भारी  कमी  के  बावजूद  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  वर्ष  के  दौरान  भारत  सरकार  द्वारा

 बिहार  सहित  ।3  राज्यों  के लिए  एक  भी  स्वास्थ्य  उपकेन्द्र  स्वीकृत  नहीं  किया  गया  ओर

 यदि  तो  पिछड़े  राज्यों
 के

 साथ  किये  जा  रहे  इस  भेदभाव  के  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  सें  राज्य  स्त्री  योगेश  :  हां  ।

 से  :  प्रत्येक  5,000  ग्रामीण  आबादी  ओर  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  3000

 के  लिए  एक  उप-केन्द्र  खोलने  का  मानदंड  रखा  गया  सातवीं  योजना  के  प्रथम  बर्ष

 अर्थात्‌  1985-86  के  दौरान  बिहार  सहित  13  राज्यों  केन्द्र  शासित  क्षेत्रों  क ेलिए  कोई  भी  उप-केन्द्र

 मंजूर  सहीं  किया  कया  है  क्योंकि  इस  राश्यों  में  नये  उप-केन्द्रों  को  चलाने  के  लिए  महिला  स्वास्थ्य

 कार्यकर्ता  नर्स  उपलब्ध  महीं  थे  जो  उप्रन्केन्त  स्तर  पर  प्रमुख  कामिक

 ।
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 होते  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को सलाह  दी  गई  है  कि  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  और

 उप-केन्द्रों  में  मौजूदा  रिक्त  पदों  को  भर  लेने  के  बाद  यदि  उनके  पास  अतिरिक्त  सहायक  मर्से

 मिडवाइफ  हों  तो  वे  भारत  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  उप-केन्द्रों  क ेअलावा  और  उप-केन्द्र  खोल-सकते  हैं
 तथा  एक  विस्तृत  प्रस्ताव  भेजें  जिसमें  यह  बताया  जाए  कि  अतिरिक्त  महिला  बहुं-उद्देशीय  कार्यकर्ता

 एन०  कहां  से  उपलब्ध  होंगे  ताकि  अतिरिक्त  उप-केन्द्र  खोलने  की  मंज्री  जारी  को

 जा  सके  ।

 |

 पत्रकारों  को  मुफ्त  चिकित्सा  सुविधायें

 4693.  श्री  एम०  रघमा  रेड्डी  है

 े  9  :  कया  स्वास्थ्य  झोर  परिधार  कश्याज  मन्त्री  यह
 श्री  घंपाल  सिह  सलिक  |

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  देश  में  पत्रकारों  को  मुफ्त  चिकित्सा  स्‌  विधायें  उपलब्ध  कराने  के  किसी

 प्रस्ताव  पर  विच्वार  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 इसके  लिए  कितनी  निधि  आबंटित  की  और

 यह  सुविधायें  कब  से  मिलनी  आरम्भ  हो  जाएंगी  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  सम्च्रो  (  श्री  योगेश  :

 से  :  ये  प्रश्न  हो  नहीं  उठते  ।

 बलि  मेला  धंत:राज्य  परियोजना

 4694.  श्री  एम०  रधुमा  कया  सिंचाई  ओर  जविद्वल  मन्त्री  यह  बताने  की  हुंपा
 करेंगे  कि  :

 बलि  मेला  बांध  संयुकत  परियोजना  के  निर्माण  के  लिए  आन  प्रदेश  और  उड़ीसा  के

 बोच  हुए  मूल  अन्त:राज्य  समझोते  में  कितना-कितना  पानी  हिस्से  में  अयेगा  और  कितनी-कितनी

 अनुमानित  लागत  हिस्से  में

 कया  आमन्प्र  प्रदेश  सरकार  इस  समझौते  के  अनूसार  इस  परियोजना  के  लिए  उसके

 हिस्से  में  आए  खर्चे  से.कहीं  अधिक  व्यय  करने  को  सहमत  हो  गई
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 विगत  तीन  बर्षों  के  दौरान  बलि  मेला  जलाशय  से  आन्ध्र  प्रदेश  और  उड़ीसा  द्वारा

 वास्तव  में  कितना-कितना  पानी  लिया

 कया  यह  भी  सच  है  कि  उड़ीसा  ने  आन्ध्न  प्रदेश  के  विरोध  के  बावजूद  और  केन्द्रीय

 बिजली  प्राधिकरण  के  सदस्य  की  अध्यक्षता  वाली  स्थायी  समित्ति  के  निदेशों  के  बावजूद  प्रत्येक  वर्ष

 में  फालतू  पाती  लिया  और

 (2)  यदि  तो  केन्द्र  सरकार  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का

 विचार  है  कि  वे  राज्य  जहां  ऐसी  संयुक्त  परियोजनायें  अवस्थित  किसी  भी  राहुभोगी  के  राज्य  के

 हितों  को  हानि  न  पहुंचा  सके  ?

 विश्व त  विभाग  में  राज्य  संत्री  भ्रदश  :  मूल  समझौते  के  अनुसार  बलि

 मेला  जलाशय  आने  वाले  जल  और  बलि  मेला  बांध  के  सांझा  निर्माण  कार्यों  का  बंटवारा  उड़ीसा

 और  आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  सरकारों  के  बोच  बराबर-बराबर  किया  जाना  तथापि  शर्ते  यह  है  कि

 भान्भ्र  प्रदेश  का  हिस्सा  12.00  करोड़  रुपए  से  अधिक  नहीं  होगा  ।

 हां  ।

 वास्तविक  निकासी  एम०  सी०

 वर्ष  उड़ीसा  आन्ध्र

 1982-83.  58,433  57,888

 1983-84  81.645  65.137

 1984-85  60.626  56.772'

 और  :  हां  ।  1983-84  के  दौरान  उड़ीसा  ने  मामूली-सी  अधिक  मात्रा

 निकाली  1983-84  के  दौरान  अधिक  निकासी  का  कारण  उड़ीसा  में  ताप  विद्युत  संयंत्रों  का

 फेल  होना

 बलि  मेला  बांध  जैसी  सांझा  परियोजनाओं  का  प्रधालन  हस  संबंध  में  भागीवार  राज्यों  के

 बीच  समझौते  का  विनिविष्ट  होता  सामान्यतः  राज्य  द्वारा  कोई  भी  अधिक  निकासी  अन्य  राज्य

 की  सहमति  से  की  जाती  है  और  अधिक  निकासी  से  संबंधित  मामले  पर  दोनों  राज्यों
 के

 बीच  सीधा

 विधार-विमर्श  होता  है  ।

 पुरी  स्थित  रेलबे  होटल

 4695,  भरी  श्रीहरि  राज  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  पुरी  स्थित  रेलवे  होटल  लगातार  भाटे  में  चल  रहा

 भौर
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 मदि  तो  क्या  वे  होटल  को  एक  सक्षम  एकक  बनाने  के  बारे  में  कुछ  उपाय  करने

 का  विचार  कर  रहे  हैं  ?

 रेंल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधव  राव  पुरी  का  रेलवे  होटल

 निरन्तर  लाभ  अजित  कर  रहा  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 शावश्यक  बस्तुझों  का  लाना  ले  जाना

 4696,  श्री  श्ोहरि  राज  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  10  1985  के  टाइम्म  आफ  इण्डिया  में  प्रायरटी

 ल  मूवमेंटਂ  शीर्षक  के  अधीन  छपे  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है

 क्या  समाचार  में  छपी  रिपोर्टों
 के  अनुसार  कोयले  के  लदान  से  लाशाम्त

 और  नमक  जैसे  अन्य  आवश्यक  वस्तुओं  के  लदान  पर  कुप्रभाव  पड़ता  है  और  यदि  तो  वैगनों

 की  कमी के  क्‍या  कारण

 नमक  आदि  जैसी  आवश्यक  वस्तुओं  के  लदान  के  लिए  क्‍या

 वैकल्पिक  प्रबन्ध  किए  गए  और

 अप्रैल  से
 1985  के  दोरान  कोयले  के  लिए  तथा  उपयुक्‍त  आ

 वस्तुओं  के  लदान  के  लिए  नियत  किए  गए  वैगनों/रेकों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 रेल  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  भमाथवरांब  :  हां  ।

 और  भिन्‍्न-भिन्‍न  पण्यों  का  जिसमें  उवेरक

 और  नमक  का  संचलन  के  लक्ष्य  और  किए  गए  वास्तविक  संचलन  के  तुलनात्मक  आंकड़े  नीचे  दिए

 गए  हैं  :--  ,
 टन

 न्न्््िजत++त++++5+ॉ+ा+िा  is  तन  +बननन  नमक  3  न  3  पाना  नककनवफ  पनान+त-त-वनननीननभगभगतनगनीन  मनन  ननननननननननननननननणयनननननम-«

 वष्य  यथानुपात  लक्ष्य  वास्तविक  संचलन

 )
 ख

 2  3

 कोयला  25.4  -  23.3

 खाश्चान्त  5.9

 नमक  0.8  0.8
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 1  2  3

 सीमेंट

 ह
 4.2  4,!

 उर्वरक  2.4  2.9

 ब्४ु
 रेलें  कोयला  और  अन्य  पण्य  के  संचलन  का  ब्यौरा  रेकों  की  संख्या  के  हिसाब  से  नहीं

 रखती  हैं  ।

 रेल  सेवाएਂ  बढ़ाने  के  लिए  धनराशि  का  निर्यात

 4697.  थ्री  शीहरि  राव  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  रेलपथ  के  नवीनीकरण  के  लिए  50  प्रतिशत  धनराशि  नियत

 जाने  संबंधी  सरकारी  निर्णय  से  रेल  सेवाओं  में  वृद्धि  करने  की  कोई  गुंजाइश  ही  नहीं  रह | किए

 गई  स्पा

 क्‍या  रेल  के  सवारी  डिब्बों  की  हालत  बहुत  ही  घटिया  और

 यदि  तो  पश्चिमी  रेलवे  पर  रेलपथ  के  नवीनीकरण  के  लिए  कुल  कितनी

 राशि  का  नियतन  किया  गया  है  और  गर्मी  के  मौसम  में  बढ़ी  हुई  भीड़-भाड़  को  देखते  हुए  रेल

 सेवाओं  में  वृद्धि  करने  और  नई  सेवाएਂ  शुरू  करने  आदि  के  लिए  नए  सवारी  डिब्बों  के  निर्माण

 जैसी  अन्य  सुविधाओं  के  लिए  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मम्त्री  माधवराव  :  जी  रेलपथ

 करणों  के  लिए  50%,  धनराशि  आबंटित  नहीं  की  गई  1985-86  के  लिए  1650  करोड़  रुपए

 के  कुल  योजना  परिव्यय  में
 से

 लगभग  415  करोड़  रुपए  की  राशि  रेल  पथ  नवीकरणों  के  लिए

 आबंटित  की  गयी  है  ।

 रेल  मंत्रालय  को  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  किसी  महाप्रबन्धक  ने  यह  कहा  था  कि

 रेलपथ  नवीकरण  के  लिए  50%  धनराशि  आबंटित  करने  के  सरकार  के  निर्णय  से  रेल

 बढ़ाने  अथवा  नयी  सेवाएं  चलाये  जाने  की  कोई  गुंजाइश  नहीं  रह  जाती  ।

 रेल  मन्त्रालय  को  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  किसी  महाप्रबन्धक  ने  रेल

 डिब्बों  की  खराब  हालत  के  बारे  में  टिप्पणी  की  है  ।

 1985-86  में  रेलपथ  नवीकरण  के  लिए  पश्चिम  रेलवे  को  59.50  करोड़  रुपये  का

 आवंटन  किया  गया  है  ।

 सभी  रेलों  के  लिए  चल  स्टाक  की  खरीद  केन्द्रीकृत  रूप  में  की  जाती  है  और
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 चालू  वर्ष  में  सवारी  डिब्बों  की  खरीद  करने  के  लिए  लगभग  166  करोड़  रुपये  की  राशि  अलग

 रखी  गयी

 गर्मी  के  मौसम  में  रेल  सेवाएਂ  बढ़ाने  तथा  नयी  सेवाएਂ  चलाने  के  वास्ते  घनराशि  आबंटित

 करने  के  लिए  कोई  अलग  योजना  शीर्ष  नहीं  है  ।  उपलब्ध  क्षमता  तथा  आवश्यकता  के  आधार  पर

 गर्मी  के  मोसम  में  सेवाएं  बढ़ायी  या  नयीं  सेवाएਂ  शुरू  की  जाती  हैं  ।

 क्ोटेपल्ली-काकीनाड़ा  रेल  लाइन  को  चाल  कश्ता

 4698.  श्री  श्रीहरि  राव  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  यह  जानकारी  है  कि  कोटेपल्ली  और  काकीनाडा  के  बीच  20  किलोमीटर

 लम्बे  रेल  मा  को  पुनः  चालू  न  किए  जा  सकने  से  वहां  के  15  लाख  से  भी  अधिक  लोगों  को  भारी

 परेशानी  हो  रही

 क्या  इस  रेल  मार्ग  को  जो  ब्रिटिश  शासन  काल  में  चालू  को  चालू  करने  के

 संबंध  में  रेलवे  के  पास  बड़ी  संख्या  में  अभ्यावेदन  लम्बित  पड़े  हुए  हैं  और  इसके  सभी  भवन  पुल
 आदि  ठीक  हालत  में  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  सें  राज्य  सन्‍त्नी  साजवबराब  :  (  से  :  विभिन्‍न
 अभ्यावेदनों  के  भ्रत्युत्तर  काकीनाडा  से  कोटापल्ली  तक  रेल  लाइन  के  पुनः  स्थापन  की  व्यवहायंता
 की  जांच  करने  के  लिए  इन्जीनियरी-एवं-यातायात  सर्वेक्षण  अनुमोदित  किया  गया  है  और  बह

 प्रगति  १र  सर्वेक्षण  पूरा  हो  जाने  के  बाद  इस  परियोजना  के  वित्तीय  लाभों  तथा  संसाधनों  की
 उपलब्धता  के  आधार  पर  आगे  कारंबाई  की

 भोपाल  रेलवे  स्टेशन  का  तथा  विस्तार

 4699.  श्रो  के०  एन०  प्रधान  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 कया  भोपाल  रेलवे  स्टेशन  पर  बढ़ती  हुई  भारी  भीड़-भाड़  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 उसके  विकास  और  विस्तार  के  सम्बन्ध  में  कोई  योजना

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  और  उनमें  अन्तग्रेस्त  खर्च  क्या  और

 इस  कार्य  को  कब  तक  शुरू  किए  जाने  की  संभावना  है
 :

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य-शन्त्रो  माषवराव  :  हां  ।
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 ओर  :  इस  समय  निम्नलिश्ित  दो  योजनाएं  प्रगति  पर  हैं  :--

 लागत  वास्तविक  प्रगति

 (i)  प्लेट  फार्म  नं०  4  और  7.24  लाख  60  प्रतिशत

 5  की  छत  का  विस्तार

 (1)  अज्लग  से  आरक्षण  एवं

 बुकिंग  कार्यालय  की  व्यवस्था  7.94  लाख  10  प्रतिशत

 ]

 महा  राष्ट्र  की  माध्यमिक  एवं  बड़ी  सिचाई  परियोजनाएं

 4700.  श्री  विजय  एन०  पाटिल
 श्री

 हुसे

 हुलेन  दसवाई

 :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मनन्‍्त्री  यह
 ait  मुत्तेमवार

 बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  1984  में  पूरी  हुई  माध्यमिक  एवं  बड़ी  सिवाई  परियोजनाओं  के  नाम
 क्या

 योजना  अवधि  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  पूरी  होने  वाली  माध्यमिक  एवं  बड़ी

 सिंचाई  परियोजनाओं  के  नाम  क्‍या  और

 इन  परियोजनाओं  को  पूरा  होने  में  अब  तक  क्या  प्रगति  की  गई  है  ?

 सिंचाई  प्रोर  विद्या त्  मंत्रों  बो०  :  1984-85  के  दोरान  पूरा  किए
 जाने  के  लिए  संभावित  परियोजनाओं

 की  सूची  विवरण-एक  में  है  ।

 और  (1):  :  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 विवरण--.एक

 के  वौरान  महाराष्ट्र  की  पूर्ण  किए  जाने  वालो  संभावित

 सिंचाई  परियोजनाधों  की  सूती

 क्रम  सं०  स्कीम  का  नाम  :  ऋरम  सं०  स्कीम  का  नाम

 1.  2... 1
 2

 बहद  रुक्ोमें
 ह

 1,  मला
 2«  तुलसी
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 1  2  1

 मध्यम  स्कोमें

 1.  सुकी  22

 2.  बसप्पावाटी  23

 3.  सिद्धवाडी  24.

 4.  शहजादी  ओरद  25.  पनगांव  )

 5. पथवाडज 26. 6. महा लिंगी 27, अजंथा अंथारी 7. मसोली 28 8. तवारजा 29. 9, गिरातसल 30 बोरी सरस्वती १ मै नागबारी 32. कनहोली तुरोरी 33. रींगापार 34, बेतकर बोथाली 35 चंदयाईनाला 36. सोनल 37. उमा 38. चरगांव 39. देवगांव टैंक 40. 20. मांडवा सखालीनाला 42
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 विवरण  --  दो

 लोक  सभा  में  22-8-९5  को  उस्तरा्थ  श्रताशांकित  प्रइम  संख्या  4700

 के  भाग  और  के  उत्तर  में  उल्लिखित

 क्रम  सं०  परियोजना  का  नाम  अद्यतन  छठी  योजना  सातवों

 अनुमानित  के  अन्त  तक  योजना  में

 लागत  सम्भावित  ले  जाने  की

 व्यय  संभावना

 1  2  3  4  5

 गृहद  हमें  -

 1.  जायकवाड़ी  चरण-एक  251.05  234,05  17.00

 2.  कृष्णा  155.00  91.80  63.20

 3,  अपर  गोदावरी  दो  75.50  43.15  32.35

 4.  मंजरा  32.15  30.37  1.78

 5.  पेंज  143,20  88.97  54.23

 6  सूर्या  77.04  38,29  38.75

 कालीसरार  7.00  5.66  1.34

 8...  लोअर  वुस्ता  52.09  8.33  43.76

 9,  लोअर  थिरना  40.46  8.26  32.20

 10.  अशणावती  33.05  5.05  28.00

 11.  खोदाशी  द्वार  बन्द  वीयर  3.34  0.24  3.00

 सध्यस  स्कोमें

 1...  सीना  20.66  9.86  10.80

 2.  खाईरी
 7.22  1.76  5.46

 3.  संख  11.08  091  10.17

 4.  मुन
 21.42  2:62  18.80

 5.  नगया  साक्‍या  7.97  0.76  7.21

 6.  हेरनबारी  .  7.19  4.69  2.50

 7.  अमलनाला  704  4.65  3.39
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 1  2

 8°  अम्बावे  ली

 9,  वांडरी

 10.  नतूवाड़ी

 11.  अलंदी

 12...  गिरना  पनजान

 13.  बुरई

 14.  रंगवाली

 15.  अगनावती

 16,  येयोती  मसो  ली

 17.  मोरना

 18.  डोडानाला

 19,  जवाल  गांव

 20,  केसरी

 21.  कोराड़ी

 22.  अरान

 23,  वधाड़ी

 24,  गोकी

 25.  लोअर  पुस

 26.  कोलर

 27.  खेकरनाला

 28...  धाम

 29.  पोधरा

 30.  डुंगरागांव

 31.  लबनसरद  साला

 32...  गिरीजा

 22  1985

 4  5

 8.76  1.17

 6.89  1.00

 12.72  6.65

 5.00  1.75

 6.21  2.50

 4.36  0.70

 4.41  0.95

 0.80:  0.67

 1.66  3.00

 2.19  1.70

 0.71  1.00

 2.56  5.41

 3.04  8.83

 5.13  1.90

 8.42  12.33

 5.02  1.68

 6.96  5.57

 9.21  4.51

 6.33  0.80

 3.15  1.75

 10.72  4.80

 4.78  3.94

 2.42  0.45

 3.45  0.50

 1.98  4.10
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 33.  कल्याण

 34.  कुंडालिका

 35.  बेलपारा

 36.  लोनी

 37.  टोंडापुर  .

 38,  वाड़ीवाला

 39,  अंतरगांव

 40.  वाघे-बाबुल  गांव

 41...  बोरंगांव  टैंक

 42.  रायगावन

 43,  सकोल

 44,  पकाडीगुडम

 45...  रई

 व

 लिखित  उत्तर

 3  4  5

 5.17  3.22  1,95

 4.90  2.88  2.02

 2.75]  1.03  1.72

 4.63  2.55  2.08

 2.05  1.26  1.69

 5.66  3.32  2.34

 2.35  0.67  1.68

 1.49  0.44  1.05

 1.84  0.30  1.54

 3.51  0.56  2.95

 3.04  0.63  2.41

 7.00  0.92  6.08

 2.53  0.78  1.75

 :  महाराष्ट्र  की  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दस्तावेज  )

 हिन्दुस्तान  शिपयारई्ड  लिसिटेड  विशाखापत्तनस  के  विदेशों

 ,  में  प्रशिक्षित  कमंचारी

 4701,  थलो  एस०  एम०  भट्टस  :  क्या  नौवहन  भ्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 हिन्दुस्तान  शिपयार्  लिमिटेड  विशाखापत्तनम  के  कितने  कर्मचारियों  को  गत  तीन
 वर्षों  में  विदेशों  में  प्रशिक्षण  दिया  गया  और

 कया  सरकार  का  वतंमान  टैक्नोलोजी  और  तकनीकी  सहयोग  का  स्थानान्तरण  करने

 का  विचार  है  ?

 सोवहस  झोर  परिवहय  राज्य  जियाउरंहमान
 :  हिन्दुस्तान

 शिपयाड़  विशाखाबत्तनम  के  जितने  कमंचारियों  ने  पिछले  तीन  वर्षों  में  विदेशों  में  प्रशिक्षण
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 प्राप्त  उसकी  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :---

 न

 वर्ष  विदेशों  में  प्रशिक्षित  कमं  घारियों  की  संख्या

 1982-83  4

 1983-84  17

 1984-85  86

 कुल  107

 हालांकि  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लिमिटेड  से  मौजूदा  टेकनोलोजी  और  तकनीकी

 योग  हस्तान्तरित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  किन्तु  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  ने  निम्नलिखित  फार्मों

 के  साथ  टेकनोल!जी  के  हस्तान्तरण  के  लिए  करार  किया  है  :---

 (i)  मैसर्स  होवर्ड  यू०  के०--वेल-हैड  प्लेटफाम  के  निर्माण  के

 (४)  मैससे  हिताची  जोसन  जापान--ड्रिलशिप  के  निर्माण  के

 (iii)  मैसर्स  अल्सटिन  ट्रेडिंग  कं  ०,  नार्वे---अपफशोर  प्लेटफामम-सपोर्ट-कम-स्टैंडवाई  वेसल्स
 के  निर्माण  के  लिए  ।

 (४)  मैसस  एस०  आर०  एस०  डी०  डब्ल्यू०  टी०  के  वल्क  कैरियरों  के

 डिजाइन  के  लिए  ।

 जहाज  के  निरोक्षण  आरभ्म  झोर  उनकों  सुपुदंगो
 में  लगने  बाला  समय

 4702.  भी  एस०  एस०  भट्टस  :  क्या  नौजहुन  ओर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 जहाज  के  निर्माण  आरम्भ  करने  की  तारीख  से  जहाज  के  जलावतरण  में  कितना

 समय  लगता

 जलावतरण  की  तारीख  से  जहाज  की  सुपुदर्गी  तक  कितना  समय  लगता  और

 कया  आर्डर  देने  की  तारीख  से  जहाज  के  निर्माण  के  लिए  अपेक्षित  समय

 आवश्यक  है  ?
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 नौबहन  झोर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहसान  :

 किसी  जहाज  के  लिए  पठाण  से  उसके  जतावरतण  तक  कितता  समय  लगता  यह  जहाज
 के  आकार  और  श्ूंख  ला  तथा  डिजायन  रेखा  कार्य  रेखा  इस्पात  तथा  जलावतरण  से

 पहले  के  अन्य  उपकरण  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  पहले  हसमें  8  से  28  महीने  का  समय

 लगता  था  ।

 किसी  जहाज  के  जलावतरण  की  तारीख  से  डिलिवरी  में  कितना  समय  लगता

 यह  निर्धारित  समय  सारणी  के  अनुसार  सामग्रियों  की  उपलब्धता  और  जहाज  के  आकार  और

 किस्म  पर  निर्भर  पहले  इसमें  6  से  42  महीने  का  समय  लगता  था  ।

 शिपयार्ड  को  कारगो  जहाजों/वल्क  करियरों  के  लिए  करार  पर  हस्ताक्षर  की  तारीख

 से  डिलीवरी  की  तारीख  तक  कम-से-कम  24  से  30  महीने  का  समय  चाहिए  जिससे  याई  निर्धारित

 कार्य  क्रम  के  अनुसार  निर्माण  कार्य  चलाता  उपरोक्त  समय  डिजायन  और  कार्य  रेखाबित्र

 तैयार  करने  तथा  मशीनरी  और  उपकरण  के  आदेश  देने  के  लिए  जरूरी

 हिन्दुस्तान  शिपयाई  विशालापत्तनस  का  लाम/हानि

 4703,  श्री  एस०  एस०  भट्टस  :  क्‍या  नौवहन  भौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 फरेंगे  कि  :  वर्ष  198  :-83,  1984-8>  के  दौरान  हिन्दुस्तान  शिपयाई  विशाखापत्तनम  का

 )  श्रम  निवेश  पर  लाभ/हानि  का  प्रतिशत  तथा  शुद्ध
 आय  उपरिव्यय  सामग्री  और  ऋण  एक्विटी  और  अनुपात  की  स्थिति

 क्‍या

 नोवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  भन्‍त्री  जियाउरंहमान  :  अपेक्षित

 सूचना  नीचे  दी  गई  है  :--
 ह

 वर्ष  श्रमिक  पूंजी  निवेश  निवल  पंजी  ऊपरी  ऋण-साम्यपूंजी
 उत्पादकता  पर  लाभ  पर  हानि  सामग्री  अनुपात

 की  अनुपात
 डी०  डब्ल्यू  प्रतिशतता

 1982-83
 ..

 25.24  शून्य  37.40  12:  ;  42  ;  46  0.08  :  ।

 1983-84  18.78  घुून्‍्य  26.05  12  :  40  :  48  0.48  :  1

 1984-85  16.84  शून्य  113-66  12  :  32  :  56  1.42:  :  1
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 तनमन

 कथा  मैं  ६1४३  मै  कर  के  ३

 4704.  क्री  दिग्विजय  सिंह  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  कितने  राज्य  को  कोयले  के  लदात  के  वास्ते  कितने

 वैगन  नियत  किये  गए

 इस  कोटे  के  अतिरिक्त  प्रत्येक  राज्य  को  उसके  आरक्षित  कौटे  के  रूप  में  कितने

 अधिक  वेगन  दिए  गए  और

 क्‍या  इस  प्रकार  के  नियतन  के  विरुद्ध  जबरदस्त  शिकायतें  मिल  रही  हैं  ?

 रल  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  साधभवराथ  :  पिछले  तीन  वर्षों  के

 लिए  प्रत्येक  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  करने  की  महीनेवार  अधिकतम  सीमा  संलग्न  विवरण  में

 दी  गयी

 अधिकतम  सीमा  के  अलावा  किसी  भी  राज्य  को  अलग  से  कोई  आरक्षित  कोटा

 प्रदान  नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 महीने  वार  अधिकतम  सीमा  (1  मालडिब्बों  के  हिसाब  से  )

 राज्य  1983  1984  1985
 >>  -

 »प  ब  A

 —_—

 आस्ध्र  570  515  515

 असम  40  2  38

 बिहार  3340  2495  2645

 दिल्ली  3320  1985  1985

 गोवा-दमन

 दीब  35  26  26

 गुजरात  5025  4185  4335

 40.
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 हरियाणा  4600  3175  3175

 हिमाचल  प्रदेश  446  393  408

 जम्मू  और  कश्मीर  748  623  697

 केरल  167  146  146

 कर्नाटक  465  403  403

 मध्यप्रदेश  2238  2595  १595

 महाराष्ट्र  3075  2815  2765

 उड़ीसा  910  945  945

 पंजाब  8669  6194  6195

 राजस्थान  3238  2448  2448

 त्रिपुरा  15  12  12

 तमिलनाडु  870  755  755

 उत्तर  प्रदेश  18168  14230  14230

 चंडीगढ़  359  233  233

 पश्चिम  बंगाल  5475  4400  4575

 सिक्किस  20  10  10

 नागालैंड  20  —
 जा

 वॉडिचेरी
 20  15  15

 नागर  हवेली  )  100  100

 मिजो  रम
 20

 ना

 छोटे  सिमेंट  ना
 370

 जोड़  62551
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 रेलवे  सुरक्षा  कमंचारियों  को  प्रोत्साहन

 4705.  श्री  विग्विजय  सिह  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  के  सुरक्षा  कर्मचारियों  को  रेलवे  में  बुक  कराए  गए  सामान  के  कम  राशि

 के  बीजक  बनाने  का  पता  बीच  में  सामान  की  चोरी  का  पता  लगाने  एवं  बिना  टिकट  यात्रियों

 को  पकड़ने  के  लिए  कोई  प्रोत्साहन  दिया  जाता

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  में  इंन  तीनों  कार्यों  के लिए  कितनी  राशि  बांटी

 और

 क्‍या  इस  प्रकार  किए  गए  अपराध
 के

 बारे  में  स्टाफ  द्वारा  लगाई  गई  राशि  का  कुछ
 प्रतिशत  उन्हें  दिया  जाता  है  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधवर।व  :  रेल  सुरक्षा  बल  के

 लारियों  को  अपराध  की  रोकथाम/पता  लगाने  के  अच्छे  काम  के  लिए  पात्र  मामलों  में  नकद  पुरस्कार
 तथा  प्रशस्ति  पत्र  के  रूप  में  प्रोत्ताहन  दिए  जाते  हैं  ।

 गत  तीन  वर्षों  की  अवधि  में  वितरित  की  गई  राशि  लगभग  2  लाख  रुपये

 )  नहीं  ॥

 बैसेक्टामी  तथा  टूबेक्टामी  आप्रेशन  के  लिए  प्रोत्साहन  में  वृद्धि

 4706.  भ्री  विग्विजय  सिंह  :  क्या  स्वास्थ्य  श्लौर  परिवार  कल्याण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 कया  बेसेक्टामी  तथा  टूबेक्टामी  के  प्रत्येक  आप्रेशन  के  लिए  दिए  जा  रहे  वतंमान  भत्ते

 में  बुद्धि  करने  का  एक  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 कितनी  वृद्धि  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  और

 क्‍या  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  प्रस्तावित  अतिरिक्त  खर्च  के  लिए  उचित
 व्यवस्था  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्दर  :  से  :  पुरुष  नसबंदी
 और  महिला  नसबंदी  के  प्रत्येक  स्वीकारकर्ता  को  दी  जा  रहो  मुआवजे  की  राशि  100/-  रुपये  से

 बढ़ाकर  9.8.85  से  120/-  रुपये  कर  दी  गई  20/-  रुपये  की  अतिरिक्त  राशि  नसबंदी  करवाने
 बाले  उन  स्वीकारकर्ताओं  को  दी  जायेगी  जिनके  तीन  या  उससे  कम  बच्चे  इस  अतिरिक्त  व्यय

 का  समायोजन  सातवीं  योजना  के  आबंटन  से  किया  जाएगा  ।
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 स्वीकृति  हेतु  झ्ारध्र  प्रवेश  को  सिचाई  परियोजनाएਂ

 4707.  भरी  चिता  मोहन  :  क्‍या  सिंचाई  झोर  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  अदेश  की  तेलगू  गंगा  परियोजना  के  अतिरिक्त  किसी  अन्य  सिंचाई
 योजना  को  संघ  सरकार  द्वारा  स्वीकृति  दी  जानी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सिचाई  झोर  विद्युत  संत्री  बो०  :  और  :  तेलगु  गंगा

 योजना  के  आन्ध्र  प्रदेश  द्वारा  भेजी  गई  9  वृहद्‌  तथा  4  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  पर

 उन्हें  तकनीकी  आर्थिक  स्वीकृति  प्रदान  करते  की  दृष्टि  से  राज्य  सरकार  के  साथ  परामशं  करते

 हुए  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  विचार  किया  जा  रहा  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 ऋण्सं०  परियोजना  का  नाम  अनुमानित  केन्द्रीय  जल  आयोग  में

 लागत  प्राप्नि  की  तारीख

 1  2  3  4

 ९०

 बहूवद्‌  परियोजनायें

 1,  श्रीराम  सामर  संशोधित  87,002  5.2.1985

 परियोजना

 2.  श्री  शैलम  वायांतट  नहर  _48,000  16.2.1985

 3.  पोलावरम  तथा  88,417  12.4.1983

 बायां

 पोलावरम  दायीं  नहर  39,600  11.3.1985

 4,  कृष्णा  डेल्टा  प्रणाली  29,171  29.4.1983

 आधुनिकीकरण

 5.  गोदावरी  ढेल्टा  प्रणाली  3,950  11.2.1683

 का  आधुनिकीकरण

 6.  येलेरू  जलाशय  14,702  9.5.1980

 7.  जुराला  7,640  10.9.1980

 8.  बम्म  घारा  चरण-|  15,435  16.5.1983

 9.  सिंगुर  4,234  25:10.1977
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 1  ।  3  4

 मध्यम  परियोजनायें

 1.  पेद्दावागु  4,574  15.5.1985

 2,  416  29.5.1985

 3.  कौलसनाला  710  3.6,1983

 4.  बुगावंका  783  28.12.1983
 रत

 करो  राम  सागर  परियोजना  .  दरभ-दो

 4708.  श्रो  चिन्ता  मोहन  :  क्‍या  सिचाई  शोर  विश्व त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रीराम  सागर  चरण-दो  परियोजना  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  स्वीकृति  के
 लिए  प्रस्तुत  कर  दी  गई  है  लेकिन  संतोषजनक  आंकड़े  उपलब्ध  कराने  के  बाबजूद  यह  बिच।राधीन

 और

 यदि  तो  इस  तथ्य  के  बावजूद  भी  आन्ध्र  प्रदेश  में  काफी  भूमि  शुष्क  है और  कृषि
 उत्पादन  में  सुधार  करना  जखूरी  इसे  मंजूर  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 सिचाई  धोर  विद्य,त  संत्री  बो०  :  और  :  आन्ध्र  प्रदेश
 कार  ने  श्रीराम  सागर  चरण-दो  परियोजना  वापिस  ले  ली  है  और  1985  में  एक  संशोधित

 चरण-एक  परियोजना  प्रस्तुत  की  राज्य  सरकार  से  कुछ  पहलुओं  के  सम्बन्ध  में  सूचता  मंगकाई
 गई  है  ।

 लेखा  बिभाग  में  अनुसूचित  जाति/जनजाति  की  ह्ारक्षित  रिक्तियों  को  भरता

 4709.  श्री  लाला  रास  केस  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लेखा  विभाग  के  अन्तगंत  अनुभाग  अधिकारी  आई०ए०एस०
 और  टी  ०आई०ए०  पदों  के  लिए  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  आरक्षित

 कोटा  पिछले  वर्षों  में  भरा  गया  और  यदि  तो  क्या  इन  पदों  को  भरने  के  लिए  कोई  प्रयास

 किए  गए  और

 रेलवे  के  लेखा  विभाग  में  उपरोक्त  संवर्गों  में  कुल  कितने  कमंचारी  कार्थ  कर  रहे  हैं

 तथा  उनमें  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  कर्मचारियों  की  संख्या  क्या  है  ?

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  साधवराण  :  अनुसूचित  शबाति/अनु-

 पूषित  जनजाति  के  उम्मोदवारों  के  लिए  आरक्षित  अनुभाग  अधिकारी  भाई०एस०ए०
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 और  टी०आई०ए०  के  पद  उत्त-.ह्‌द  तक  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित

 जनयाति  के  उम्मीदवारों  द्वारा  ही  भरे  गए  हैं  जहां  तक  अहूत  कर्मचारी  उपलब्ध  किन्तु  अहंत
 करंचारी  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  कुछ  आरक्षित  पद  रिक्त  रह  गए  हैं  |  इन  कर्मचारियों  की

 लब्धता  बढ़ाये  जाने  के  लिए  एपेन्डिक्स  3  )  परीक्षा  अब  प्रतिवर्ष  आयोजित

 की  जा  रही  है  ताकि  अनुसूचित  जाति/अनुसू चित  जनजाति  के  अन्य  समुदादों  के

 वारों  के  परीक्षा  में  उत्तीर्ण  हो  सकें  ।

 रेलों  के  लेखा  विभाग  के  उपयुक्त  ग्रेडों  में  कार्यरत  कमंचारियों  की  संबया  4603  है

 जिनमें  से  430  व्यक्ति  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के

 सहकारी  समितियों  द्वारा  प्रादरियों  की  सप्लाई

 4710.  श्री  लाला  राम  केन  :  क्‍या  रेल  मंत्री  15  1983  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  3805  के  उत्तर  के  सम्बस्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निम्नलिखित  के  संदर्भ  में  उक्त  प्रश्त  के  उत्तर  में  दुण्डला  और  मिर्जापुर

 के  सम्बन्ध  में  दिए  वए  प्रतिशत  का  सांझिकीय  आधार  क्या

 (i)  यातायात  में  कमी  और

 (४४)  बढ़े  हुए  अकालित  कार्य  के  कारण  श्रमिकों  की  संदया  में  और

 पहले  के  ठेके  में  यथा-आकलित  श्रमिकों  की  आवश्यकता  में  कमी  के  कारण  उनकी

 संख्या  में  हुई

 क्या  उपयू कत  आंकड़ों  का  सक्षम  अधिकारी  द्वारा  सत्यापन  किया  जाता  है  ओर  उनकी

 जांच  की  जाती  और

 पहले  ठेंके  में  दुण्डला  और  मिर्जापुर  में  कार्यरत  सहकारी  समितियों  से

 वास्तव  में  कुल  कितने  आदमी/क्षमिक  सप्जाई  करने  की  अपेक्षा  की  गई  थी  तथा  !  1983

 से  इलाहबाद  और  मिर्जापुर  स्टेशनों  पर  तथा  1  1982  से  टुण्डला  रेलवे  स्टेशन  पर

 34,900]-  10,000/-  रुपये  और  29,400/-  रुपये  प्रति  माह  एक  मुश्त  रकम  की  दर  के  एवज

 में  वहां  पर  इन  ठेकों  को  दुबारा  से  दिए  जाने  के  पश्वात्‌  उनसे  कुल  कितने  श्रमिक  सप्लाई  किए

 जाने  की  अपेक्षा  की  जाती  है  ?

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  साथवराव  :  एक  विवरण  संलग्न

 हां  ।
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 करार  की  शर्तों  के  अनुसार  सहकारी  समितियां  इस  वात  के  लिए  आाध्य  हैं  कि
 जब

 कभी  आवश्यकता  पड़े  तो  पर्याप्त  संख्या  में  श्रमिकों  की  व्यवस्था  करें  ।  समितियों  को  जारी  किए गए
 आवंटन  पत्रों  में  श्रमिकों  की  निदिष्ट  संख्या  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।

 विवरण

 इलाहबाव  में  पासेल  सम्हलायी  ठेका

 (i)  यातायात  में  बह्चि/कमो
 नमन नमन  33  निनाननननकनानना  निगल

 अवधि
 ..

 प्राप्त  पैकेटों  की  संख्या

 78  से  79  1,07,965

 79  से  80  1,14,210

 8  से  8।  1,11,759

 82  ने  82  1,06,  582

 निविदा  सप्तिति  ने  यह  मूल्यांकन  किया  था  कि  भविष्य  में  यातायात  में  15  प्रतिशत  की

 गिरावट  होगी  ।

 (ii)  अभ्रमिक  प्रावश्यकता  में  बृद्धि/कसी

 इलाहबाद  में  श्रमिकों  के  काम  की  तुलना  कानपुर  में  हुए  काम  से  की  गई  थी  ।  इलाहवाद
 में  काम  प्रतिदिन  प्रति  श्रमिक  30  पैकेट  हुआ  था  जबकि  कानपुर  में  75  पैकेट  ।  इस  आधार  पर

 समिति  ने  इलाहवाद  में  श्रमिक  झ्रावश्यकता  में  30  प्रतिशत  की  कभी  से  अधिक  कार्य-निष्पादन

 आंका  था  ।

 टूंडला  प्रूप  के  स्टेशनों  पर  पासंल  सम्हलाई  ठेका  शिकोहाबाद

 छुर्जा  जंकशन )
 ह

 (i)  यातायात  में  बृद्धि/कमी

 अवधि  सम्हलायी  पैकेटों  की  कुल  संख्या

 79  से  80  7,625

 80  से  81  84,940
 |

 8  से  82  93,188

 1979-80  से  1981-82  में  प्रतिशत  वृद्धि  6.28  प्रतिशत

 416
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 (7)  असिक  ब्ावश्यकता  सें  वद्धि/कमी

 पूर्व  ठेके  में  खाते  में  लिए  गए  श्रमिकों  की  दैनिक  :
 ्रौसत  संख्या  =  120

 ठेकावधि  के  दौरान  वस्तुतः  सप्लाई  किए  गए  श्रमिक  न  93

 इस  प्रकार  प्रतिशत  कमी  बेशी  न  22.50

 कानपुर  की  तुलना  में  टूंडला  में  श्रमिकों  के  कम  निष्पादन  के

 कारण  निविदा  समिति  द्वारा  आंफी  गई  प्रतिशत  कमी  मर  33.33

 श्रमिकों  में  कुल  कमी  (22.50-|-33.33)  ज्+  55.83  प्रति०

 मिर्जापुर  में  पासंल  सम्हुलाई  ठेका

 (i)  यातायात  में  व्‌द्धि/कमी

 ह
 अवधि  सम्हलाई  पैकेटों  की  कुल  संख्या

 78  से  79  18,474

 79  से  80
 ;

 17,988

 81  से  8।  22,357

 82  से  82
 ह

 22.515

 1979-80  की  तुलना  में  1981-82  में

 25  प्रतिशत प्रतिशत  वृद्धि

 निविदा  समिति  द्वारा  यह  मूल्यांकन  किया  गया  था  कि  भविष्य  में  यातायात  में  10  प्रतिशत

 की  गिरावट  होगी  ।

 (1)  मिर्जापुर  के  श्रसिक  निष्पादन  की  तुलना  कानपुर  से  की  गई  मिर्जापुर  में  यह

 24  वैकेट  प्रति  श्रमिक  प्रतिदिन  जबकि  कानपुर  में  75  था  ।  इस  आधार  निविदा  समिति

 ने  मिर्जापुर  में  श्रमिक  आवश्यकता  में  30  प्रतिशत  की  कमी  के  साथ  उच्चतर  निष्पादन  को  आंका

 निर्माण  मबन  में  खुले  में  पड़ी
 ओषधियां

 4711.  श्रो  जितेन्द  सिह  :  क्‍या  स्वास्थ्य  झौर  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  की  कृपा

 कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  निर्माण  भवन  के  सामने  गर्मी  और  बरसात  में  कई  हजार  रपये
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 की  औषधियां  खुले  में  पड़ी  हैं  और  इसके  परिणामस्वरूप  उनकी  क्षमता  नष्ट  होने  और  उपयोग  के

 लिए  हानिकर  हो  जाने  की  सम्भावना

 क्‍या  इन  औषधियों  को  किसी  सुरक्षित  स्थान  पर  स्थानान्तरित  करने  के  प्रबन्ध  किए
 जा  रहे  और

 इस  हानि  के  लिए  कौन  जिम्मेदार  है  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द  :  परिवार  कल्याण  का  एक
 डिपो  निर्माण  भवन  में  स्थित  है  जहां  सप्लाई  करने  वाली  फर्मों  से  गर्भ  निरोधकों  और  जचूंचा-बच्चा

 स्वास्थ्य  आदि  से  सम्बन्धित  सामग्री  प्राप्त  की  जाती  यह  सामग्री  राज्य  सरकारों  तथा  निरोध

 का  विक्रय  करने  वाली  फर्मों  को  उपलब्ध  की  जाती  साधारणतया  भण्डार  को  बन्द  गोदामों  में

 रखा  जाता  है  परन्तु  जब  एक  ही  लॉट  में  इतना  माल  प्राप्त  हो  जाता  है  जिसे  गोदामों  में

 नहीं  रखा  जा  सकता  है  तब  इस  माल  को  बाहर  तरपाल  से  इस  तरह  ढक  वर  रखा  जाता  है  ताकि

 इसकी  गुणकारिता  नष्ट  न  हो  जाए  ।

 इन  भण्डारों  के  लिए  सुरक्षित  स्थान  की  व्यवस्था  करने  सम्वन्धी  एक  प्रस्ताव

 घीन  है  ।

 माल  को  कोई  नुकसान  नहीं  पहुंचा  क्योंकि  जब  माल  को  बाहर  रखा  जाता  है  उस
 समय  इसके  लिए  सभी  जरूरी  सावधानियाँ  बरती  जाती  इसीलिए  किसी  को  इसके  लिए
 दार  ठहराने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।'

 ]

 महाराजगंज  के  लिए  रेस  लाइन

 4712.  श्री  जितेन्द  सिह  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करंगे  कि  :

 क्या  यह  सेच  है  कि  उत्तर  प्रदेश
 के  गोरखपुर  जिले  में  महाराजगंज  संसदीय  चुनाव

 जो  कि  नेपाल  की  सीमा  पर  है  किसी  भी  तरह  किसी  भी  रेल  मार्ग  से  30  किलोमीटर  से  कम

 दूरी  पर  नहीं

 कया  इस  क्षेत्र
 के

 निकट  किसी  नए  रेल  मार्ग  का  निर्माण  कराते  की  कोई  योजना
 और  ह

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  ओर  ध्यान  और  इस  प्रयोजनार्थ  स  क्षेत्र  में
 सर्वेक्षण  कराएगी  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  सनत्री  भाषवराव  :  उत्तर  प्रदेश  के  गोरक्षपुर
 जिले  में  महाराजगंज  टाउन  सड़क  द्वारा  कई  रेलवे  स्टेशनों  से  जुड़ा  हुआ  निकटतम  रेलवे  स्टेशन
 लगभग  25  किलोमीटर  पर  है  ।

 बी
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 नहीं  ।

 संसाधनों  की  अत्यधिक  तंगी  तथा  पहले  से  की  गई  भारी  वचनबद्धताओं  को  देखते

 इस  क्षेत्र  में  सर्वेक्षण/नई  रेल  लाइन  के  निर्माण  पर  इस  समय  विचार  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 छपरा  रेलवे  स्टेशन  की  बिल्डिंग  का  निर्माण

 4713.  श्र  जितेन्द्र  सिह  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  उत्तर-पूर्व  रेलवे  में  छपरा  रेलवे  स्टेशन  की  बिल्डिग  टूटी-फूटी  हालत  में

 अ्दि  तो  क्या  सरकार  का  इस  रेलवे  स्टेशन  की  बिल्डिग  के  निर्माण  की

 हायेता  की  ओर  ध्यान  देने  का  विचार  और

 कया  इस  निर्माण  कार्य  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  लिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 रल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  साथव  राव  :  नहीं  ।

 और  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 सहतवार  गांव  के  निकट  लेखल  क्रासिंग  का  निर्माण

 4714.  श्री  जितेख  सिंह  :  बया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उत्तर-पूर्वी  रेलवे  के  सहृतवार  रेलवे  स्टेशन  के  निकट  मिकटवर्तो

 सहतवार  गांव  के  पास  लेबल  क्रासिंग  के  निर्माण  के  लिए  स्वीकृति  प्रदान  की  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  विलस्ब  के  क्या  कारण  हैं  तथा  क्या  उक्त  निर्माण  काय

 निर्धारित  अवधि  के  भीतर  पूरा  कर  लिया  जाएगा  ?

 रस  मंघरालय  में  राज्य  संत्री  साथवराव  और  :  जिला

 बलिया  के  अनुरोध  पर  इस  समपार  की  व्यवस्था  के  लिए  आवश्यक  नक्शे  और  अनुमान
 ”

 तैयार  कर  लिए  गए  थे  और  उनकी  स्वीकृति  तथा  नियमों  के  अनुसार  लागत  जभा  कराने  के  लिए

 1981  में  उनके  पास  भेज  दिया  गया  राज्य  सरकार  प्राधिकरणों  द्वारा  अभी  तक

 लागत  जमा  नहों  कराई  गई  है  ।  लागत  के  जमा  हो  जाने  के  तत्काल  बाद  रेलवे  निर्माण  कार्य  शुरू

 करेगी  ।

 ]
 सेसम  में  केशोय  फ्राटक  पर  पुल

 4715.  भी  पौ०भझार०  कुमार  मंगलम  :  क्‍या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सेलम  में  केन्द्रीय  फाटक  पर  उपरिपुल  बनाने  के  बारे  में  सेलम  नगरपालिका

 अथवा  तमिलनाडु  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  वारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रंल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माघवराव  ;  हां  ।

 सेलम  में  ऊपरी  सडक  पुल  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  रेलवे  तथा  राज्य  सरकार  के

 विचाराधीन  है  ।  योजना  की  स्वीकृति  राज्य  सरकार  द्वारा  अपने  हिस्से  की  लागत  की  स्वीकृति  दिए

 इसकी  प्राथमिकता  तथा  धन  राशि  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेंगी  ।

 बरहन  से  एटा  के  बीच  शाखा  रल  लाइन

 4716.  श्री  मोहम्मद  महफूज  अली  खां  :  क्या  रेल  मंत्री  वरहन  से  एटा  के  बीच  शाखा  रेल

 लाइन  के  बारे  में  2  1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4925  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  रेलवे  में  बरहन  से  एटा  के  बीच  शाखा  रेल  लाइत  का  उद्घाटन  कब  किया

 गया

 सरकार  को  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  वर्ष-वार  कितनी  हानि/लाभ  और

 यदि  यह  लाइन  लगातार  घाटे  में  चल  रही  है  तो  रारकार  द्वारा  इस  लाइन  को  लाभ

 प्रद  बनाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रंल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  वरून  से  एटा  तक  की

 शाखा  लाइन  10.1.1959  को  खोली  गई  थी  ।
 .

 इस  लाइन  पर  हुआ  वर्ष-वार  घाटा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 1981-82  65.63  लाख  रुपये

 1982-83  60.60  लाख  रुपये

 1983-84  60.58  लाख  रुपये

 यद्यपि  पिछले  दो  वर्षों
 के दौरान  इस  लाइन  को  चालू  रखने  में  होने  वाले  घाटे  में

 गिरावट  आई  तथापि  इसे  बनाने  के
 लिए  बहुत  ही  कम  गुंजाइश  है  |  स्थिति

 में  और  सुधार  लाने  के  उद्देश्य  1984  में  इस  लाइन  के  चार  फ्लैग  स्टेशनों  को

 चालित  हाल्ट  स्टेशनों  में  बदल  दिया  गया  है  और  टिकट  जांच  को  तेज  कर  दिया  गया  है  ।

 पं०  बंगाल  के  मुशिदाबाद  जिले  में  मायारक्षी  तथा  कची  नवियों  पर

 दो  पुल  बनाने  के  लिए ऋण  सहायता

 4717.  श्री  जायन  भ्रबेदिन  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
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 SS  3  नननननननन+++  द्वारा  यम  जिले  कस  कलम

 क्या  यह  सच  है  कि  पं०  बंगाल  सरकार  द्वारा  मुशिदाबाद  जिले  में  हल्दिया  से

 फरकक़ा  तक  प्रस्तावित  मुख्य  मार्ग  पर  मायारक्षी  तथा  कूची  नदियों  पर  दो  पुल  बनाने  से  संबंधित

 योजनाओं  तथा  आकलत  सरकार  की  मंजूरी  के  लिए  लंबित  पड़े

 क्‍या  यह  सच  है  कि  चूंकि  यह  योजत्ता  अत्तर्राष्ट्रीय  आथिक  महत्व  की  थो  इसलिए

 छठो  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  केन्द्र  सरकार  ने  पं०  बंगाल  सरकार  को  ऋण  देना  मंजूर  कर

 लिया

 यदि  तो  क्या  सरकार  उक्त  आकलनों  तथा  व्यय  की  मंजूरी
 और

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या  हैं  ?

 नौबहन  झ्ौर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  श्रन्सारी):(क)से|ग)  :

 भारत  सरकार  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पश्चिम  बगाल  सरकार  को  मरिग्राम  से तामलक

 तक  सहायक  सड़क  पर  कुये  और  मयुराक्षी  नदियों  पर  तीन  पुलों  के  निर्माण  के  लिए
 297.00  लाख  रुपए  की  ऋण सद्वायता को  अनुमोदित

 कार्यक्रम

 या  यह  ऋण  सहायता  आशिक  महत्व

 अथवा  अन्‍्तर्राज्यीय  सड़कों  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  कार्यक्रम  के  तहत  तथापि  वर्ष  पर  में

 राज्य  सरकार  ने
 संशोधित  प्रस्ताव भेजा  जिसमें  पहुंच  मार्गों  सहित  कुये और  मयुराक्षी-तदियों  पर

 केवल  दो  पुलों  के  निर्माण पर  इस  धन  का  इस्तेमाल  करने  को  मांग  उसमें  यह  शर्त  थी  कि

 अजय  नदी  पर  तीसरे  पुन  का  निर्माण  राज्य  सरकार  अपने  ही  साधनों  से  करेगी  !  राज्य  सरकार

 के  प्रस्ताव  को  स्वीकार कर  लिया  गया  है  |  राज्य  सरकार  से  मांगी  गई  और  सूचना/स्पष्टीकरण
 की  प्राप्ति  के  बाद  कुये  और  मयुराक्षी  नदियों पर  दो  पुलों  के  निर्माण  के  लिए  अनुमान  को

 कृति  प्रदान  की

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |.

 परदिचम  बंगाल  में  बरहाम॒धुर  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संघ्पा  34  पर

 है  -..  एक  सड़क  उपरिपुल  का  प्रस्ताव

 श्रो  जेनल  झ्बेदत  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ँ

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  बरहामपुर  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग
 संख्या  34  पर  एक  सड़क  उपरिपुत्र  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  आवश्यक  अनुभानों  सहित  प्रस्तुत  क्रिया

 और

 किः

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?



 लिखित  उत्तरे  22  1985

 नौबहन  धोर  परिवहन  मंत्रालय  फे  राज्य  मन्‍्त्री  जियाउरंहमान  :

 :  मंत्रालय  को  रोड-ओवर  ब्रिज  के  निर्माण  के  लिए  राज्य  सरकार
 से  प्रस्ताव  के  साथ-साथ

 प्राककलन  भी  प्राप्त  हुआ  है  ।  इसकी  जांच  की  जा  रही

 महत्वपूर्ण  मार्ग  कार्यक्रम  के  भ्रन्तगंत  चनाक्षाली  जालंगी  मार्ग  को  चोड़ा
 झोर  मजबत  करने  को  योजना

 4719.  भ्रो  जायनल  प्रबेदिन  :  क्या  नोबहन  झोर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
 +

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बेंगाल  सरकार  ने  मुरशिदाबाद  जिले  में  अनेक  अति

 महत्वपूणं  सीमा  चोकियों  को  जोड़ने  थाले  चुनाखाली-जालंगी  मार्ग  को  चौड़ा  और  मजबूत
 करने  की  योजना  महत्वपूर्ण  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  केन्द्र  सरकार  को  भेजो

 यदि  तो  तत्सम्त्रन्धी  व्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  बज्तिक्रिया  है  ?

 नोवहन  झोर  परिवहन  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान  प्रंसारी  ):
 और  :  हां  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  मुशिदाबाद  जिले  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  [।  में
 0  कि०  मी०  से  48  कि०  मी०  तक  चुनाखाली-जालंगी  सड़क  को  चौड़ा  करने  तथा  पुष्ट  करने  की
 स्कीम  को  1985-86  में  सामरिक  सड़क  कार्यक्रम  के  तहत  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ
 है  ।

 जांच  करने  के  बाद  इस  स्कीम  को  सामरिक  सड़क  कार्यक्रम  के  तहत  शामिल  करता
 जरूरी  नहीं  समझा  गया

 बाढ़-पूर्ण  सूचना

 4720.  श्री  जायनल  अभ्ेविन  :  क्या  सिंचाई  झौर  विद्व  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 हु

 क्या  यह  सच  है  केन्द्रीय  जल  आयोग  जल-विज्ञान  संबंधी  निरीक्षण  आंकड़ें  और

 बाढ़-पूव  सूचना  एकत्र  करने  और  उत्तका  विश्लेषण  करने  में  लगा  हुआ

 थदि  तो  जहां  तक  बाढ़-पूर्व  सूचना  का  सम्बन्ध  पिछले  तीन  वर्षों  के  वौरान

 इसके  कार्य  का  वर्ष-वार  ब्यौरा  और

 इस  अवधि  के  दौरान  इसके  पूर्वी  प्रभाग  का  कार्य-निष्पादन  क्‍या  रहा  ?

 422
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 सियाई  ओर
 विद्य,त

 सन्‍्त्री  बो०  :  केन्द्रीय  जल  आयोग
 राज्यीक  नदियों  पर  जल-वबज्ञानिक  प्रेक्षण  आंकड़े  तथा  बाढ़  पूर्वानुमान  के  संचयन

 म्रें
 क्र

 '  ह  ड  !
 विश्लेषण  तथा  प्रचार  में  कार्यरत

 और  :  सम्पूर्ण  देश  तथा  पूर्वी  डिवीजन  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 जारी  किए  गए  बाढ़  पूर्वानुमानों  की  संख्या  निम्नवत

 वर्ष  पूर्वानुमानों  की  पंद््या  पर्वी  डिवीजन

 देश  के

 1982  4356  14

 1983  5090  13

 1984  5339  4

 अमरोली  में  नया  रेलवे  स्टेशन

 47121.  भरी  झ्ननप  बन्द  शाह  :  क्या  रेल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  पालघाट  तथा  घोइसर  के  बीच  अमरोली

 में  नया  रेलवे  स्टेशन  स्थापित  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो
 और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधबराव  :

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 7)  पालघाट  और  बोइसर  स्टेशनों  के
 बीच  अमरोली  में  हाल्ट  टेशन  खोलने  के  प्रस्ताव

 की  पश्चिम  रेलवे  द्वारा  जांच  की  गई  थी  लेकिन  वित्तीय  दृष्टि  से  इसे  औचित्यपूर्ण  नहीं  पाया

 बम्बई  के  प्रनुभाग  में  बुकिंगਂ  प्रणाली

 4722.  भी  प्ननप  चन्द  ज्ञाह  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्‍या  सरकार  बम्बई  के  उपनमरीय  अनुभाग  में  दनिक  यात्रियों  की  असुविधा  को  दूर

 करने  के  लिए  वहां  बुकिंगਂ  प्रणाली  पुनः  चालू  करने  प€  विचार  कर  रही  है
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 a  (a)  :  फक्‍फ  तो यह प्रणाली कब तक आरम्भ हो  जाएगी; और  ए“'्क्ोत।फ।कचचतछ

 यदि  तो  यह  प्रणाली  कब  तक  आरम्भ  हो  और

 ह
 लिखित  उत्तर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  माधव  राव
 :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कार्यप्रणाली  संतोषजनक  नहीं  प्रायी  गयी  बुकिंग  बिड़कियों  पर  भीड़  को  कम

 करने  के  लिए  अतिरिक्त  काउल्टर  खोलने  और/या  यथा  व्यावहारिक  स्वतः  मुद्रण  टिकट  मशीनें

 लगाकर-वैकल्पिक  तरीके  अपनाये  जा  रहे  हैं  ।
 ह

 दक्षिक  संस्थानों  में  सामाजिक  वानिकी  पाठ्यक्रंस

 4723.  कुमारी  पुष्पा  देवी  ;  क्‍या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  शैक्षिक  संस्थानों  में  सामाजिक  वानिकी  पाठ्यक्रम  शुरू  करने

 का

 क्‍या  ऐसे  पाठ्यक्रम  शुरू  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  मार्ग  निदेश  भेजने  का

 प्रस्ताव  है और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया

 क्या  मध्य  प्रदेश  जैसे  कुछ  राज्यों  ने सामाजिक  वानिकी  कार्यक्रम  को  स्कूलों  में

 प्रिय  बनाने  के  प्रयास  किए  और

 यदि  तो  ऐसे  राज्यों  को  केन्द्र  सरकार  को  क्या  सहायता  देने  का  विचार  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  खन्त्र  स्कूल  शिक्षा  मुख्य  रूप  से  राज्य  सरकारों  की

 जिम्मेदारी  है और  मुख्य  रूप  से  इसकी  देखभाल  उन्हीं  के  द्वारा  की  जाती  है  राज्य  सरकार  और  राज्य

 माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  सभी  स्तरों  पर  पाठ्यवदिवरण  और  पाद्य-पुंस्तकों  को  निर्धारित

 करने  के  लिए  जिम्मेदार  भारत  सरकार  इस  बात  से  सहमत  है  कि  सामाजिक  वन  विज्ञान  एक

 प्रमुख  विषय  है  जिससे  छात्र  को  पूरी  जानकारी  होनो  चाहिए  और  स्कूलों  में  इसकी  शिक्षा  को

 सुदृढ़  बनाने  के  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  लेकिन  पहले  से  ही  भारी  पाठ्यचर्या  को  मह्ें  नजर  रखते  हुए
 सामाजिक  वन  विज्ञान  से  सम्बन्धित  एक  नया  विषय  स्कूलों  में  लागू  करना  शैक्षिणिक  दृष्टि  से

 उपयुक्त  नहीं  होगा  ।  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  परिषद्‌  द्वारा  तैयार  की  गई
 चर्या  में  दैनिक  जीवन  में  वनों  के  महत्व  पर  प्रकाश  डाला  गया  वन-विज्ञान  के  विभिन्‍न  पहलू
 पर्यावरण  शिक्षा  का  एक  अंग  जो  आजकल  स्कूलों  में  पढ़ाई  जा  रही  है  और  सामाजिक

 प्राणि  विज्ञान  आदि  जैसे  विद्यमान  विषयों  में  शामिल  की  गई  है  ।

 राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  परिषद  की  पाठ्यचर्या  अपनाने  बनाने
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 के  लिए  राज्य  स्वतंत्र  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  परिषद्‌  के  माध्यम  से  मध्य
 प्रदेश  सहित  सभी  राज्यों  को  शैक्षणिक  सहायता  जहां  कहीं  यह  अपेक्षित  प्रदान  की  जाएगी  ।

 मध्य  प्रवेश  में  हेल्थ  गाइड

 4724.  कुमारी  पृथ्पा  देवी  :  क्या  स्वास्थ्य  झ्ौर  परिवार  कल्माण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  चालू  वित्तीय  वर्ष
 के

 दोरान  और  अधिक  हैल्थ  गाइह  नियुक्त  करने
 का  विचार

 ह

 यदि  तो  केन्द्रीय  योजनाओं  के  अन्तर्गत  कितने  हैल्थ  गाइड  नियुक्त  करने  का
 विचार  और

 इस  अवधि  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  कितने  हैल्थ  गाइड  नियुक्त  करने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेश  :  से  :  ग्राम  स्वास्थ्य

 गाइड  योजना  शतप्रतिशत  केन्द्र  प्रायोजित  योजना  स्वास्थ्य  गाइड  स्वैच्छिक  कार्यकर्ता  होता  है
 जो  लोगों  द्वारा  चुना  जाता  प्रति  हजार  ग्रामीण  आबादी/प्रत्येक  गांव  के  लिए  एक  प्राम
 स्वास्थ्य  गाइड  चुना  जाता  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  एक  लाख  अतिरिकक्‍त  भ्राम

 स्वास्थ्य  गाइडों  को  प्रशिक्षित  किए  जाने  का  विचार  इन  स्वास्थ्य  गाइडों  का  चयन  करने  के

 लिए  कोई  राज्यवार  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किये  गये  हैं  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  1.4,1985$
 तक  36037  स्वास्थ्य  गाइडों  को  प्रशिक्षित  किया  गया  और  वे  मध्य  प्रदेश  में  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 लकमो की  शिक्षा  के  विस्तार  हेतु  सातबीं  योजना  में  परिव्यय

 4725.  कुमारी  पुष्पा  देवी  ;  क्‍या  शिक्षा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हि  तकनीकी  शिक्षा  के  विस्तार  के  लिए  सातवीं  योजना  में  कितनी  धनराशि  की  व्यवत्या
 की  भयी  है  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पिछड़े  क्षेत्रों  में  तकनीकी  पर  अपेक्षाकृत  अधिक

 धनराशि  खर्घ  करने  का

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  के  लिए  मध्य  प्रदेश  को  कितनी  धनराशि  दिए  जाने  का

 विचार  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शिक्षा  संत्रो  कृष्ण  चखा  :  से  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी

 अन्तिम  हूप  नहीं  दिया  गया  है  ।  इसलिए  तकनीकी  शिक्षा  के  विस्तार  के  लिए  सातवीं  बोजना  में
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 की  गई  धनराशि  की  व्यवस्था  इस  समय  बताना  संभव  नहीं  तकनीकी  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में
 सातवीं  योजना  में  अप्रवलन  को  दूर  सामुदायिक  समशध्याओं  को  हल  करने
 के  लिए  पोलिटेकनिकों  का  और  अधिक  उपयोग  करये  तथा  शिल्प  विज्ञानों  के  नवीन  क्षेत्रों  के  लिए
 जनशक्त  के  प्रशिक्षण  पर  जोर  दिया

 कर्नाटक  में  संडलोय  सुख्यालय  पर  नेशनल  हन्स्टीटयूट  श्राफ  सेंदल  हैल्थ

 एण्ड  न्यरो  सांइसिज  को  स्थापना  को  योजना

 4626.  भ्री  बो०एस०  कृष्ण  शग्यर  :  क्‍या  स्वाल्थ्य  श्लौर  परियार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सारे  कर्नाटक  राज्य  के  लिए  एक  ही  संस्थान  नेशनल  इन्स्टीट्यूट
 आफ  मेंटल  हैल्य  एण्ड  न्यू  रोसाइन्स  बंगलौर  शहर  में  स्थित

 वया  19  जिलों  से  इलाज  के  लिए  बंगलौर  आने  वाले  मरीजों  के  लिए  यह  अत्यधिक

 परेशानी  का  कारण  और  .

 क्या  सरकार  का  मंडल  मुख्यालयों  में  इसी  प्रकार  के  मेंटल  हैल्भ  इंस्टीट्यूट  स्थापित

 करने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  योगेन्द्र  मकवाना):(क)  से  :  नेशनल  इन्स्टीट्यूट
 आफ  मेंटल  हैल्थ  एण्ड  न्यू रो  बंगलौर  एक  राष्ट्रीय  संस्थान  है  जो  मानसिक  स्वास्थ्य  और

 तंत्रिका  विज्ञान  के  क्षेत्र  में  प्रशिक्षण  तथा  अनुसंधान  करने  संबंध्री  कार्य  करता  यह
 संस्थान  केवल  कर्नाटक  राज्य  के  लिए  ही  नहीं  यह  देश  के  सभी  राज्यों  और  केन्द्र  शासित

 क्षेत्रों  की जरूरतों  को  पूरा  करता  है  ।  मंइलीय  भुख्यालयों  पर  ऐसे  मानसिक  संस्थान  स्थापित

 करने  का  भारत  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  राज्यों  में  मुख्यालय  और  परिसरीय  स्तर  पर

 सुविधाएं  प्रदान  करना  संबंधित  राज्य  सरकार  का  काम  नेशनल  इन्ह्टीट्यूट  आफ  मेंटल  हैल्थ
 एण्ड  न्यूरोसाइन्सिज  आवश्यक  तकतीकी  और  विशेषज्ञ  मार्मदर्शन  तथा  सलाह  प्रदान  करेगा  ।

 कर्नाटक  में  भारत  जनसंख्या  परियोजना  के  लिए  विश्व  बेक

 द्वारा  बी  गयी  सहायता

 4727.  श्री  बो०  एस+  कृष्ण  भ्रय्यर  :  क्‍या  स्थास्ण्य  झौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  भारत  जनसंख्या  परियोजना  के  लिए  अब  तक  विश्व  बैंक  ने  कितनी

 सहायता  दी

 उपरोक्त  परियोजनाओं  के  लिए  किन-किन  स्थानों  का  चयन  किया  गया
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 इस  परियोजना  के  अन्तगंत  कितने  जिले  आते  और

 (%)  इस  परियोजना  की  क्या  उपलब्धियां  है

 स्थास्ध्य  विभाग  में  राज्य  भन्‍्त्रो  योगेस्त्र  :  31  1985  तक
 कर्नाटक  में  भारतीय  जनसंड्या  परियोजना  के  लिए  237.27  लाख  रुपए  का  व्यय  किया  गया  ।

 ओर  :  जिले  रायचूर  और

 घारवाड़  ।

 कर्नाटक  में  भारतीय  जनसंख्या  परियोजना  1984  से  कार्यान्वित  की  जा  रहा

 है  तथा  अब  तक  उप-स्वास्थ्य  सहायक  स्वास्थ्य  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  और  स्टाफ

 क्याटरों  के  भवनों  के  निर्माण  का  काम  345  यूनिटों  में  शुरू  किया  गया  बहुउद्देशीय
 कर्ताओं  और  लेडी  हैल्थ  विजिटरों  के  प्रशिक्षण  का  काम  भी  शुरू  हो  गया

 केसरी  वाल  बिक्नो  पर  प्रतिबन्ध

 4728.  श्री  बी  ०एस०  कृष्ण  प्रय्यर  :  क्या  स्वास्थ्य  झ्रोर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने

 की  कुपा  करेंगे  कि  :
 हु

 क्या  यह  सच  है  कि  अधिकांश  राज्यों  में  केसरी  दाल  पर  प्रतिबन्ध  लगा  हुआ

 ...  यदि  तो  मध्य  प्रदेश  और  राज्यों  में  इस  दाल  पर  प्रतिबन्ध  न  लगाये

 जाने  के  कया  कारण

 क्‍या  बह  सच  है  कि  केसरी  दाल  खाने  से  लकवा  हो  जाता  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  मध्य  प्रदेश  और  बिहार  राज्यों  में  भी  केसरी

 दाल  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  सत्री  (ot.  योगेश  :  हां  ।

 मध्यप्रदेश  और  पश्चिम  बंगाल  राज्यों  ने  मौजूदा  कृषि  परम्पराओं  के  कारण

 केसरी  दाल  की  बिक्री  पर  रोक  नहीं  लगाई  है  ।

 लम्बी  अवधि  तक  केसरी  दाल  के  निरन्तर  उपयोग  से  लकवा  हो  जाता  है  ।

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  से रोक  आदेश  जारी  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  जा

 बका  है|

 कोरापुट-रायगुडा  रेल  लाइल
 का

 निर्माण

 4729.  श्री  गिरिधर  गोमांगो  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 लिखित  उत्तर  :22  1985

 क्‍या  इस्पात  खान  और  कोयला  मंत्रालय  ने  उनके  मंत्रालय  से  कोरापुट-रायग्रुडा  नई

 रेल  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अपेक्षित  निधि  का  नियतन

 करने  के  लिए  कहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  रेल  मंत्रालय  ने  खान  तथा  कोयला

 मंत्रालय  को  इस  सम्बन्ध  में  अपनी  क्‍या  प्रतिक्रिया  भेजी  और

 उनके  मंत्रालय  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  समाप्त  होने  से  पहले  इस  लाइन  का

 निर्माण  पूरा  कराने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  हैं  क्योंकि  इस  लाइन  से  केवल  एल्यूमिना  की  बुलाई
 1111  844 +t)

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  और  :  इस्पात  और

 खान  मंत्रालय  ने  नैल्को  के  लिए  निर्वाध  यातायांत  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 पुट-रायगुडा  लाइन  यथाशीध्र  पूरी  करने  के  लिए  रेल  मंत्रालय  से  अनुरोध  किया

 खान  विभाग  को  सूचित  कर  दिया  है  कि  इस  परियोजना  का  कोरापुट  से  मच्चिलीगुडा  तक

 प्रस्तावित  लाइन  1985  तक  पूरी  हो  जाने  की  आशा  जहां  तक  रायगुड़ा

 तक  समूची  परियोजना  का  संबंध  इसकी  वर्तमान  अनुमानित  लागत  लगभग  250  करोड़  रुपए

 अतः  इस  परियोजना  के  चरण-]त  को  4-5  साल  में  पूरा  करने  के  लिए  प्रतिवर्ष  50  से  60

 करोड़  रुपये  के  परिव्यय  की  आवश्यकता  होगी  ।  पूरे  देश  में  नयी  लाइन  परियोजनाओं  के  लिए

 कुल  वाधिक  आबंटन  में  से  यह  परिव्यय  किया  जाना  कठिन  जब  तक  कि  खान  विभाग  हस

 परियोजना  के  लिए  धन  का  विशिष्ट  आबंटन  करने  के  लिए  योजना  आयोग  से  अनुरोध  न  करे  ।

 रेल  मंत्रालय  ने  सातवीं  योजना  के  दोरान  अन्य  वरीयता  प्राप्त  परियोजनाओं  के

 साथ-साथ  इस  परियोजना  को  पूरा  करने  के  लिए  योजना  आयोग  से  सातवीं  योजना  में  नयी  लाइयनां
 के  लिए  पर्याप्त  धन  राशि  के  आबंटन  का  अनुरोध  किया  है  ।

 अहमदाबाद  डियोजन  बताया  जाता

 4730.  झ्लीसतो  रभावेतर  पटेल
 :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रामजी  भाई  सावणि

 क्या  रेलवे  अहमदाबाद  डिबवीजन  का  गठन  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  सम्भालय  में  राज्य  सरप्री  भाधवराब  :  से  (१)  :  अहमदाबांव
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 ज़ख़ख़खखऔझ॑  लिया

 मंडल  का  सूजन  करना  रेल  मंत्रालय  द्वारा  सिद्धांत  रूप  में  स्वीकार  कर  लिया  गया  परन्तु  योजना
 निधियों  की  कमी  के  कारण  इसका  वास्तविक  गठन  आस्थगित  कर  दिया  गया

 '

 कुछ  समुवायों  द्वारा  नियोजन  का  सहों  श्रपमाया  जाना

 4731.  श्रीमती  बंजयन्ती  माला  वाली  :  क्‍या  स्वस्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह्‌
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1984  से  85  तक  किए  गए  नसबंदी  और  नसबन्‍्दी  आपरेशतों  की
 राज्यवार  संख्या  क्‍या

 क्या  यह  सच  है  कि  एक  क्षमुदाय  विशेष  पर  नियोजनਂ  अभियान  का

 बहुत  कम  प्रभाव  पड़ा  और

 यदि  तो  क्या  अन्य  समुदायों  की  तुलना  में  उनकी  जनसंख्या  में  बुद्धि  हुई  है  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  योगेस  :  नवीनतम  उपलब्ध  सूचना
 संलग्न  विवरण  में  दी  गयी

 और  :  परिवार  नियोजन  का  अपनाना  अनेक  बातों  पर  निर्भर  करता  है  जिनमें

 समाजधिक  लोगों  की  मांग  को  बढ़ाने  के  लिए  किए  गए  प्रयास  और  सेवाओं  को  कारगर

 ढंग  से  प्रदान  करता  शामिल  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  अमेक  प्रकार  के  गर्भ
 ह

 निरोधक तरीके सुलभ कराये जाते हैं और लोग अप्रधी सुविधानुसार विभिन्‍न तरीकों को अपनाते इसलिए यहू आशा करना स्वाभाविक है कि जनसंख्या व॒ुद्धि दर एक राज्य से दूसरे राज्य राज्य के अन्दर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तथा विभिन्‍न समुदाओं के बीच अलग-अलग होगी । विवरण से की श्रवधि में राज्यों और केस््रशासी प्रदेशों में किए गए पुरुष ओर सहिला तसबंदी झ्रापरंशनों को संझया क्रम संख्या राज्य/केन्द्र शासित _ पुरुष नसबन्दी महिला नप्तबंदी प्रदेश/ए जेंसी पू 2 मा 4... भांध्र प्रदेश 46,536 2... असम 99,443 3... बिहार 54,874 $29,883 429
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 गुजरात

 हरियाणा

 '
 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  कश्मीर

 कर्नाटक

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 मर्णिपुर

 मेघालय

 नागालैंड

 उड़ीसा

 पंजाब|

 राजस्थान

 सिक्किम

 तमिलनाडु

 त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल

 अण्डमान  निकोबार  द्वीप  समुह

 अरुणाचल  प्रदेश

 चंडीगढ़

 दादर  ओर  नगर  हवेली

 दिल्ली

 22  1985

 3  4

 69,284  334,342

 9,540  126,823

 9,738:  35,972

 5,243  42,378

 9,810  379,464

 18,247  289,098

 68,134  386,390

 302,434  638,981

 1,870  7,774

 44  662

 48  443

 16,515  199,734

 54,626  183,583

 10,979  255,869

 235  751

 71,279  698,909

 2,629  8,396

 16,609  520,452

 68,148  395,660

 303  1,845

 68  733

 1,355  4,658

 597  1,636

 5,417  35,951



 ]  1907  लिखित  उत्तर
 विननननगक  कमान  कनकनननमऊम  नम  ननननन-ननमननननक  ७  ७

 2  3  4
 ।

 28.  गोआ  दमन  और  द्वीप  39  6,871

 29...  लक्षद्वीप
 ॥

 42  11

 30.  47  ३3,694

 31.  पाडिचेरी  2,  115  8,654

 3३2.  रक्षा  मंत्रालय  10,  862  19,341

 33...  रेल  मंत्रालय  4,159  28,217

 अखिल  959,269  5,796,650
 ०...  की  +तक5ास्‍ोक्‍+  ee

 आंकड़े  अनन्तिम  हैं  ।

 चिकित्सा  स्तातकों  के  लिए  प्रामीभ  क्षेत्रों  में सेवा  करना  झ्रनिवाय

 बनाने  हेतु  वितियम

 4732.  श्री  बिन्‍ता  मणि  जेता  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  जिकित्सा  स्‍्नाताकों  को  मेडिकल  डिश्नी  देने  से  पहले
 उनका  कुछ  निश्वित  अवधि  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 सेबा  करना  अनिवार्य  करने  के  लिए  विनियम

 बनाने  का

 यदि  तो  तत्संबंध्री  ब्यौरा  क्‍या

 (१)  इस  समय  प्रतिवर्ष  कितने  छात्रों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में

 कायं  करने  हेतु  भेजा  जा

 रहा
 ।

 क्या  यह  सच  है  कि  यह  योजना  पूरी  तरह  से  कार्यान्वित  नहीं  की  गई  है  और  यदि

 तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 इसे  पूरे  देश  में  प्रभावपूर्ण  ढंग  से  लागू  करने
 के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  विभागों  में  राज्य  भन्‍त्री  योगेख  :  से  ($)  :  अनिवार्य

 रोटेटिंग  इन्टर्नशिप  के  लिए  भारतीय  आयुविज्ञान  परिषद  1956  की  धारा  33  के  अधीन

 विनियम  के  रूप  में  अनुमोदित  स्नातऊपूर्व  चिकित्सा  शिक्षा  संबंधी  सिफारिशों  में  आवश्यक

 धान  मौजूद  भारतीय  आयुविज्ञान  परिषद  की  सिफारिशों  के  अनुसार  एम०बी०बी०एस०
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 की  अन्तिम  परीक्षा-पास  करने  वाले  प्रत्येक  छात्र  को  अनिवाय  रोटेटिंग  इन्टर्नेशिप  के  एक  अंग  के

 रूप  में  देहाती  क्षेत्रों  मे ंछेव  महीने  की  अवधि  का  प्रशिक्षण  लेगा  होता  है  और  उस  इन्लनंशिप

 प्रशिक्षण  को  संतोषजनक  ढंग  से  पूरा  करने  के  बाद  ही  बह  उसे  एम०बी  ०बी०एस०  की  डिग्री  प्राप्त

 करने  का  पात्र  घोषित  किया  जाता  अनिवायं  रोटेटिंस  इन्टर्नशिप  को  देश  के  सभी  मेडिकल ॥

 कालेजों/संस्थाओं  में  पूरी  तरह  लागू  किया  जा  रहा  है  ।

 सफदरजंग  अस्पताल  से  एक्स-रे  फिल्मों  की  चोरी

 4733.  भरी  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगें  कि  :

 बया  यह  सच  है  कि  1985  के  अन्तिम  सप्ताह  में  दिल्‍ली  के  सफदरजंग
 अस्पताल  के  एक्स-रे  विभाग  से  भारी  संख्या  में  एक्स-रे  फिल्मों  की  चोरी  हुई

 यदि  तो  ऐसी  चोरियों  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  कया  उपाय  किए  गए  हैं
 तथा  शरारतियों  पर  एक्सरे  फिल्मों  का  दुम्परयोग  रोकने  के  लिए  बया  कदम  उठाने  का  विचार

 क्या  एक्स-रे  के  बारे  में  पंजीकरण  तथा  पूछताछ  के  लिए  एक  शैंड  खड़ा  किया  गय

 है  परन्तु  बैठने  तथा  पंखे  अथवा  पीने  के  पानी  का  अभी  तक  कोई  प्रबन्ध  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  ये  आवश्यक  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 क्‍या  सफदरअजंग  अस्पताल  के  कुछ  बहिरंग  रोगी  विभागों  में  जहां  रोगियों  को

 करण  करने  के  लिए  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  है  कोई  शेड  नहीं  और

 यदि  तो  शैडों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  क्या  प्रबन्ध  किए  जा  रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  घिमाग  सें  राज्य  मन्‍्त्री  योगेश  :  और  :  हां  ।

 एक  सथा  कमरा  बनाया  गया  है  जिसमें  डबल  लांकिंग  सिस्टम  तथा  एक  एक्सटरा  कोलेप्सेबल

 गेट  लगाया  गया  है  ताकि  ऐसी  चोरियों  की  पुनरावृत्ति  को  रोका  जा  सके  ।

 और  :  रजिस्ट्रेशन  काउन्टर  के  लिए  एक  शेड  का  निर्माण  किया  गया

 रोगियों  को  केवल  कुछ  मिनट  ही  इन्तजार  करना  पड़ता  है  तथा  उसके  बाद  उन्हें  एक्स-रे  विभाग

 में  ले  जाया  जाता  है  जहां  बैठने  के  स्थान  तथा  पीने  के  पानी  की  है  ।

 और  :  जिन  बाह्य  रोगी  विभागों  में  शेड़  नहीं  हैं  वहां  शेड  बनाये  जा  रहे  हैं  ।

 डिग्री  पाठ्यक्रमों  में  हिन्दो  का  पाठ्यक्रम

 4734.  श्री  प्रिय  रंजनवास  सुन्शी  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सदकार  का  विचार  शरतचन्द्र  मुन्शी  प्रेमचन्द  तथा  अन्य  व्याति  लल्ध

 जिन्होंने  सामाजिक  ग्रामीण  की  बुराइयों  तथा  अस्पृष्टता  की  बुराइयां  दूर  करने  के  लिए
 अत्यधिक  योगदान  दिया  तथा  स्वतन्त्रता  संग्राम  के  लिए  हमारे  देश  के  लोगों  को  प्रेरित  की
 रचनाओं  के  हिन्दी  तथा  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  सस्ते  संस्करण  प्रकाशित  करने  का

 थदि  तो  इस  प्रकार  की  रचनाओं  का  चयन  करने  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड

 रित  किए  गए  हैं  ;

 क्‍या  उनमें  से  कुछ  को  मानविकी  विषयों  में  अध्यगन  के  उच्चतर  स्तर  पर  अनिवाये

 बनाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  तथा  यदि  नहीं  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चस््र  :  और  :  राष्ट्रीय  पुस्तक  साहित्य
 अकादमी  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  का  प्रकाशन  विभाग  प्रसिद्ध  लेखकों  की  महत्वपूर्ण

 कृतियों  को  प्रकाशित  करता  है  ।  ये  पुस्तक  सामान्य  जनता  के  उपयोग  के  लिए  सामान्य  मूल्य  पर

 उपलब्ध  कराई  जाती  हैं  ।  मुन्शी  प्रेम  चन्द  की  हिन्दी  में  दो  पुस्तकें  अब  तक  प्रकाशन  विभाग  द्वारा

 प्रकाशित  की  गई  साहित्य  अकादमी  का  मुन्शी  प्रेमचन्द  के  तथा  शरत  चन्द्र  चटर्जी

 के  का  अनुवाद  करने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 और  :  नहीं  ।  विश्वविद्यालयों/कालेजों  में  पाठ्य  पुस्तकें  निर्धारित  नहीं  की

 जाती  हैं  ।

 ह्तातकोत्तर  स्तर  पर  राजनीतिक  इतिहास  का  पाठ्यक्रम

 4735,  श्री  प्रियरंजन  दास  मुरशी  :  वया  शिक्षा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  प्रस्ताव  स्नातकोत्तर  अथवा  इससे  ऊपर  मानविकी  के  विधयों  के

 लिए  महात्मा  गांधी  और  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  की  विद  ट्र,थਂ
 “  डिस्कवरी

 आफ  इन्डियाਂ  जैसी  कुछ  चूनी  रचनाओं  पर  एक  अनिवार्य  प्रश्त-प्रत्न  शामिल  करने  पर  विचार

 करने  का  भ्रस्ताव

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  कब  कार्थान्वित  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 दिक्षा  संत्री  कृष्ण  चर  :  से  विश्वविद्यालयों  द्वारा  प्रदान  किए

 जाने  वाले  विभिन्न  पाठ्यक्रमों  की  विषय  जिनमें  ऐसे  पाठ्यक्रमों  के लिए  वाद्य

 तथा  अध्ययन  सामग्री  शामिल  विश्वविद्यालयों  द्वारा  स्वयं  निर्धारित  की  जाती  तदनुसार
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 विद्यालय  ही  उनके  द्वारा  प्रदान  किए  जा  रहे  सम्बन्धित  पाद्यक्रमों  में  शामिल  किए  जाने  के  लिए

 महात्मा  गांधी  तथा  जवाहरलाल  नेहरू  के  चुनिन्दा  लेखों  को  निर्धारित  करते  हैं  ।

 गांधी  तथा  नेहरू  अध्ययन  को  बढ़ावा  देने  के  विचार  वि०  अ०  आयोग  ने  पाद्यक्रमों
 तथा  अनुसन्धान  कार्यक्रमों  को  शुरू  करने  के  लिए  विश्वविद्यालयों  को  सहायता  दैने

 का  निर्णय  लिया  आयोग  इस  समय  गांधी  विचारधारा  तथा  गांधी  भवन  तथा  शान्ति

 अनुसंधान  कार्यक्रमों  को  सुदृढ़  बनाने  के लिए  9  विश्वविद्यालयों  को  वित्तीय  सहायता  दे  रहा  है  ।

 नेहरू  अध्ययन  के  बारे  आयोग  ने  यह  निर्णय  लिया  है  कि  नेहुरकू  अध्ययन  प्रथम  डिग्री  पाठ्यक्रम
 के  लिए  बुनियादी  पाद्यक्रमों  का  सही  भाग  हो  सकता  है  अथवा  नेहरू  अध्ययल  पर  एक

 वैकल्पिक  प्रश्न-पत्र  सम्बन्धित  समाज-विज्ञान  विषयों  में  शामिल  किया  जा  सकता  यह  निर्णय

 विश्वविद्यालयों  को  विचार  के  लिए  सूचित  कर  दिया  गया  है  ।  आयोग  ने  अनुसंधान  के  लिए  प्रत्येक

 वर्ष  प्रदान  किए  जाने  के  लिए  गांधीवाद  तथा  नेहरू  अध्ययन  प्रत्येक  में  5  अनुसंधान  असौसिएटशिप

 स्थापित  किए  हैं  ।

 राष्ट्रीय  पुस्तक  स्पास  हारा  सिख  गुरुओं  की  बाणी  संबंधी

 पुस्तकें  उपलब्ध  किया  जाना

 4736.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  सुरशोी  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्‍या  भारत  के  नवयुवकों  को  गुद  तानक  और  सिख्थध  धर्म  के  अन्य  गुरुओं  के  महान

 संदेश  के  सम्बन्ध  में  ज्ञान  प्रदान  करने  के  सरकार  का  विचार  उन्हें  सस्ते  दाम  पर  उपलब्ध

 कराने  हेतु  राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास  के  माध्यम  से  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  उनका  अनुवाद  करते  का

 और

 यदि  तो  ऐसा  कार्यक्रम  कब  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  और  :  राष्ट्रीय  न्यास  का  उद्देश्य

 अच्छी  पठन-सामग्री  प्रकाशित  करना  और  उसे  उचित  मूल्यों  पर  उपलब्ध  कराना  न्यास  ने

 अभी  तक  गुरुनानक  और  सिंख  घ॒र्म  के  अन्य  गुरुओं  के  महान  संदेशों  की  निम्बलिखित  पुस्तक

 की

 (1)  अमरज्योति  भारतीय

 गुरु  नानक  के  जीवन  सहित  भारतीय  संतों  की  अंग्रेजी

 तेलुगु  और  उद्‌  में  ।

 (2)  डा०  गोपाल  सिह  द्वारा  लिक्षित  गुरुतानक  की  संक्षिप्त  गुजराती

 उड़िया  और  तेलगु  में  ।
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 (3)  डा०
 गोपाल  सिंह  द्वारा  लिखित  गुरु  गोविन्द  स्रिंह  की

 पंजाबी  और  उउदू  में  ।

 (4)  भाई  जोध  सिंह  द्वारा  लिखित  गृरुनानक

 उदू  और  सिंधी  में  ।  मलयालम  तैलुगु  और  बंगला  अनुवाद
 मुद्रित/तंयार  हो  रहे  हैं  ।

 (5)  श्री  के०एस०  दुग्गल  द्वारा  लिखित  सिख  धर्म  में  धर्म-निरपेक्ष  अवधा  पंजाबी
 और  अंग्रेजी  में  ।  उदूं  जौर  मराठी  अनुवाद  मुद्रणाधीन

 (6)  गुरु  अज ुन  देव  की  जीवनी  तैयार  हो  रही  है  ।

 तटकरतों  नौबहन  का  विकास

 4737,  श्री  डो०  एन०  रेडडो  :  क्‍या  मोबहन  झोर  परिबहम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 तटबर्ती  नौबहन  का  विकास  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  जाने  का

 क्‍या  तटबर्ती  नोबहन  का  विकास  करने  के  लिए  सातवों  योजना  में  कोई  प्रावधान

 किया  गया  है  ?

 नोवहन  झौर  परिवहत  समजालय  के  राज्य  अस्त्रो  लियाउशहुमान
 प्रस्तावित  उपायों  में  से  कुछ  मुख्य  हैं--तटीय  परिचालनों  का  तटीय  बेड़े  का

 पत्तन  सुविधाओं  में  भाड़ा  दरों  के  संशोधन/निर्धारण  की  कार्य  विधि  को  युक्तिसंगत
 ओर  सरल  रियायती  पत्तन  शुल्क  आदि  ।

 सातवीं  योजना  के  लिए  नौवहन  विषयक  कार्यदल  ने  परिचालनात्मक  टनेज  में  0.31

 मिलियन  जी०आर०टी०  0.50  मिलियम  जी०  आर०  तक  वृद्धि  का  प्रस्ताव  किया  है  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 पर्यावरणीय  बिश्ञानों  में  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम

 4848.  श्री  के०  राममू्ति  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  1982  में  गठित  विशेषश  समिति  की  गई  इन

 छ्लिफारिशों  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  है  कि  पर्यावरणीय  विज्ञानों
 के

 लिए  प्रशिक्षित  जन  बल
 प्राप्त

 करने  की  दृष्टि  से  पर्यावरणीय  विज्ञानों  में  अवर  स्नातक  और
 गाल

 डिप्लोमा  वाद्यक्रमों

 जैसे  विशेष  कार्यक्रम-शुरू  किए  जाने  चाहिएं  तथा  विश्वविद्यालयों  में  वर्तमान  पाठ्यक्रमों  के  अभिन्‍त

 अंब  के  रूप  में  पर्यावरणीय  विज्ञानों  को  शुरू  किया  जाना
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 क्या  इन  सुझावों  पर  विचार  करने  तथा  अवर  स्नातक/स्तातकोत्तर  स्तर  पर  पढ़ाये
 जाने  वाले  पर्यावरणी  विज्ञानों  के  लिए  पाठ्यक्रम  तैयार  करने  हेतु  प्रस्तावित  वर्कशाप  का  आयोजन

 किया  गया  है  जैसा  कि  मन्त्रालय  की  1984-85  की  वाधिक  रिपोर्ट  में  उल्लेख  किया  गया

 ओर

 यदि  तो  उसका  परिणाम  क्‍या  निकला  है  ?

 शिक्षा  मनन्‍्त्री  कृष्ण  चत्र  :  से  :  विशेषन्ष  समिति  की  सिफारिशों

 पर  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  वनविद्या  तथा  परिस्थिति-विज्ञान  शिक्षा  सहित  पर्यावरण

 विज्ञान  में  कोर  पाठ्यक्रम  तेयार  करने  के  लिए  एक  कार्यदल  नियुक्त  किया  इस  कार्यदल  ने

 पाद्यक्रप्तों  के  8  पैकेट  तैयार  किए  जिनकी  1984  में  रूड़की  विश्वविद्यालय  में  आयोजित

 एक  कार्यशाला  में  चर्चा  की  गई  |  पर्यावरण  विज्ञान  की  विशेषज्ञ  समिति  ने  1985  में

 शाला  तथा  पादठ्थक्रपों  के  पै  केटों  की सिफारिशों  पर  विचार  किया  तथा  यह  महसूस  किया  कि

 प्रशिक्षण  संघटक  सहित  पर्यावरण  विज्ञान  के  कोर  पाठ्यक्रम  के  कार्य दल  की  रिपोर्ट  को  मूल
 वेज  के  रूप  में  प्रयोग  किया  जाता  समिति  ने  क्षेत्रीय  आधार  पर  पर्यावरण  विज्ञान  में

 पाद्यक्रम  शुरू  विश्वविद्यालय  शिक्षकों  के  लिए  ग्रीष्म/शरद  स्कूल  आयोजित

 जर्या  तथा  लेकचर  और  सेवारत  अध्यापकों  के  लिए  प्रशिक्षण  तेपार  करने  के  विशेषज्ञों  का

 पता  लगाने  के  वास्ते  कुछ  केन्द्रों  की  पहचान  करने  की  सिफारिश  की  इन  सिफारिशों  पर  आगे

 कारवाई  की  जा  रही  है  ।

 केन्द्रीय  होम्योपेयी  ध्रनुसंधान  परिषद  द्वारा  कंसर  के  बार  में

 था  पीਂ
 में  भ्रनुसंधान

 4739.  श्रो  सरफराज  प्रहमद  :  क्‍या  स्वास्थ्य  भौर  परिथार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  का

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  होम्योपैथी  अनुसंधान  परिषद  कैंसर  के  बारे  में

 श्ौपीਂ  में  अनुसंधान  कार्य  कर  रही

 यदि  तो  इस  प्रकार  का  अनुसंधान  कार्य  इस  समय  चल  रहा

 क्‍या  उन  अनुसंधान  संस्थानों  में  यहां  पर  इस  प्रकार  का  अनूसंधान  किया  जा  रहा
 कैंसर  लक्षणों  का  पता  लगाने  और  इसकी  प्रगति  पर  निगरानो  रखने  के  लिए  पुरी  व्यवस्था

 उपलब्ध

 यदि  तो  क्‍या  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  और  यदि  तो  अनुसंधान  कारय  किस

 प्रकार  किया  जा  रहा  है  और  इसके  परिणाम  किप्त  प्रकार  निकाले  जाते  और

 अब  तक  कैंसर  के  कितने  रोगी  रजिस्टर  किए  गए  हैं  और  उनके  बारे  में  अध्ययन
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 किया  गया  है  और  खरीदने  के  लिए  अब  तक  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  है  और
 इसको  कहां  से  खरीदा  गया  है  ?

 स्वास्थ्य  बिमाग  में  राज्य  मंत्रो  योगेम्न  मकवाना  )  :  हां  ।

 क्लीनिकल  अनुसंधान  यूनिट  बम्बई  और  क्षेत्रीय  अनुसंधान  संस्थान
 नई  दिल्‍ली  में  इस्काडोर  थेरापी  में  अनुसंघान  किया  जा  रहा

 और  :  ये  अनुसंधान  यूनिट  प्रगति  को  मानिटर  कर  सकते  लेकिन  निदान
 के  लिए  अन्य  संस्थाओं  पर  निर्भर  करते  हैं  ।

 अब  तक  कैंसर  के  28  रोगियों  को  रजिस्टर  कर  उन  पर  अध्ययन  किया  गया  है
 तथा  मैसरस  कैंट  होम्यो  नई  दिल्‍ली  से  इस्काडोर  खरीदने  के  लिए  14,365.70  रुपये  खर्च

 किए  गए  ।

 कंसर  के  लिए  होस्योपेथिक  इलाज

 4740.  भरी  सरफराज  झ्हुमद  :  कया  स्वास्थ्य  श्लोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  इस्काडोर  कंसर  हौम्योपेथिक  इलाज  की  दवा  और

 यदि  तो  इसके  इसको  तैयार  करने  की  विधि  और  इसके  होम्पोप॑थिक
 सम्बन्ध  कया  हैं  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  योगेर्ध  और  इस्काडोर  एक
 स्वामित्व  वाला  योग  है  जिसका  विकास  और  उत्पादन  कैंसर  अनुसंधान
 स्विटजरलैंड  द्वारा  किया  गया  इस  सोसायटी  द्वारा  प्रकाशित  किए  गए  साहित्य  के  अनुसार
 इस्काडोर  विस्कम  एलबम  पूरे  पौध  से  निकाला  गया  एक  सत्व  विस्कम

 एलबम  से  बने  इस  होम्योपेथिक  योग  का  इस्तेमाल  होम्योपैथिक  औषध  शास्त्र  में  बवणित  रोग-लक्षण

 विज्ञान  के  अनुसार  विभिन्‍न  रोगों  के  उपचार  के  लिए  किया  जाता

 केन्द्रीय  होम्योपेथिक  प्रनुसंघान  परिषव  द्वारा  भ्रसाध्य  रोगों  के  लिए
 था  पीਂ  के  संबंध  में  प्रमुसंघात

 ह

 4741.  श्री  सरफराज  प्रहमव  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मस्त्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रिय  हौध्योपैथिक  अनुसंधान  परिषद्‌  असाध्य  रोगों  के  लिए

 थैरेपीਂ  पर  अनुसंधान  कर  रही  और
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 यदि  तो  इसका  क्‍या  उद्देश्य  है  और  थैरेपीਂ  के  बारे  में  इस  समय

 परिषद  के  अनुसंधान  केन्द्र  में  अनुसंधान  किया  जा  रहा  है  तथा  किस  तारीख  से  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेश  :  हां  !

 कसर  के  इलाज  में  संबंधी  दावे  का  मूल्यांकन  करना  इसका  उद्देश्य
 है  ।  क्लीनिकल  अनुसंधान  बम्बई  में  1985  से  तथा  क्षेत्रीय  अनुसंधान  संस्थान

 नई  दिल्‍ली  में  1984  से  अनुसंधान  कार्य  किया  जा  रहा  है  ।

 कंसर  के  लिए  पूर्व  भ्रनसोदन  के  बिला  थरेंपोਂ  का  पुनः
 झारमस्म  फिया  जाना

 4742.  श्री  सरफराज  क्‍या  स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  होम्योपथी  अनुसंधान  ने  कैंसर  के  लिए

 डोर  थेरेपीਂ  में  अनुसंधान  किया  है  जिसे  वैज्ञानिक  सलाहकार  समिति  की  सिफारिश  पर  ब्ष

 1982-83  में  बन्द  कर  दिया  गया  और

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  कैंसर  के  लिए  थेरेपीਂ  में  अनुसंधान  वेशानिक

 सलाहकार  समिति  की  पूर्व  अनुमति  लिए  बिना  जो  परिषद्‌  के  अनुसंधान  केन्द्रों
 को  विषय  का

 आबंटन  मंजूर  करने  का  सक्षम  निकाय  1984  में  आरम्भ  कर  दिया  गया  है  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेश  :  हां  ।

 वैज्ञानिक  सल  हकार  समित्ति  की  पूर्वअनुमति  लेकर  ही  में  इस्कपडोर  थ॑रेपी

 पर  फिर  से  अनुसंधान  शुरू  किया  गया  था  ।

 भारतीय  जहाज  रानी  निगम  द्वारा  साल  को  उपलब्धता  बढ़ाने

 के  लिए  एजेंटों  को  नियुक्त

 4743.  श्री  यशवस्स  गंडाल़  पाटिल  :  कया  नौयहन  झोर  परिबहुम  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  भारतोय  जहाजरानी  निगम  ने  माल  की  उपलब्धता  बढ़ाने  आंदि  के  लिए  एजेंट

 नियुक्त  करने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नोबहन  झोर  परिबहन  मस्त्रालय  के  राज्य  मस्त्रो  जियाउरंहमान  :

 भारतीय  नौवहन  कलकत्ता  और  मोम्बासा  को  छोड़कर  सभी  पत्तनों  पर  अपनी
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 लिखित  उसर

 जहाजी  सेवाओं  के  लिए  हमेशा  एजेंटों  के  माध्यम  से  कार्गों  प्राप्त  करता  रहा  है  ।  निभस

 कलकत्ता  और  मोम्वासा  में  यह  काम  अपने  विभाग  के  माध्यम  से  ही  करता  है  ।

 (@)  भारतीय  नौवहन  निगम  की  अपनी  जहाजी  सेवाओं  के  लिए  भारत  में  12  पत्तनों

 तथा  विदेश  में  67  पत्तनों  पर  कार्गो  बुकिंग  एजेंट  हैं  ।

 स्थाल  पलिट  डोजल  इंजनस  एसोसियेशम  द्वारा  विया  गया  प्रभ्याजेदत

 4744.  श्रीमती  पटेल  रमावेन  रामजीभाई  मावणि  :  क्‍या  सिंचाई  झौर  विद्यत  मनन्‍्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ह

 कया  यह  सच  है  कि  राजकोट  स्माल  यूनिट  डीजल  इंजन्स  एसोसियेशन  ने  सिंचाई

 मंत्राण्य  को  अभ्यावेदन  दिया  है  कि  लघु  एककों  के  हितो  की  रक्षा  लिए  मौजूदा  मार्क

 प्रणाली  जारी  रहेगी

 आई०एस०आई०
 और  मार्क  में  क्या  अन्तर

 कया  यह  सच  है  कि  मार्क  ओर  आई०एस०आई०  इस्जनों  में  कोई  महत्वपूर्ण

 अन्तर  नहीं

 क्या  यह  सच  है  मार्क  इस्जन  आई०एस०आई०  इंजनों  की  तुलना  में  सस्ते

 और

 सरकार  मार्क  को  कुछ  समय  तक  जारी  रखने  में  क्‍यों  संकोच  कर  रही  है  ?

 सिचाई  झोर  विद्युत  मंत्री  बी०  :  हां  ।

 से  :  सूचना  एक  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 यह  प्रएन  ही.नहीं  उठता  ।

 फरीदाबाब  तथा  नौएडा  के  लिए  डो०  टी०  सी०  बस  सैजा  को

 बारम्बारता  को  बढ़ाना

 4745.  भरी  डो०  एन०  रेड्डो  :  क्‍या  नौवहुन  ध्लौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  क#पा  करेंगे

 क्या  उन्हें  पता  है  कि  नौएडा  आदि  जैसे  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्रों  में

 दिल्ली  परिवहन  निगम  बसों  की  सेवा  अभी  भी  बहुत  अपर्याप्त  है  तथा  यात्रियों  को  समय  पर

 कार्यालय  पहुंचने  में  कठिनाई  का  सामना  करमा  पड़ता

 और  9.30  बजे  के  बीच  बसों  की  5  से  10  मिनट
 क्‍या  यह  सच  है  कि  सुबह  8

 कि  लोग  अपने  कार्यालयों
 में  समय  से  पहुंच  और

 की  बारम्बारता  की  बहुत  आवश्यकता  है  ता
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 नील  नवीन  चतचतचतपतपक्‍”:_-्वट  खा  डे  नननणी।+भ

 उपरोक्त  क्षेत्रों  में  लोगों  की  कठिनाई  दूर  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठा

 रही  है  ?

 नोवहन  प्ोर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरं  हमान  :  से

 :  फरीदाबाद  और  नौएडा  के  यात्री  दिल्ली  परिवहन  निगम  की  अन्तर्राज्यीय  और

 नगर  सेवाओं  का  लाभ  उठाते  हैं  |  जहां  तक  फरीदाबाद  का  सम्बन्ध  हरियाणा  रोडवेज  भी

 दिल्‍ली  तक  अपनी  बस  सेवाएं  चलाता  दिल्ली  परिवहन  निगम  इन  स्थानों  से  नियमित  बस

 सेवायें  चलाने  के  अलावा  कार्यालय  जाने  वाले  व्यक्तियों  की  सुविधा  के  लिए  नौएड़ा  से  केन्द्रीय

 वालय  तक  8.20  और  9.15  पर  दो  विशेष  ट्रिपें  चलाता  दोनों  स्थानों  से  दोनों  रूटों

 पर  मौजूदा  बस  सेवायें  यातायात  संबंधी  मौजूदा  जरूरतें  पूरी  करने  के  लिए  पर्याप्त  हैं  ।

 ब्यादर  स्टेशन  पर  साल  के  बरिवहन  के  लिए  बकिंग  बरद  होना

 4746.  श्री  विष्णु  मोदी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  रेलवे  में  ब्यावर  रेलवे  स्टेशन  पर  बरास्ता
 साबरमती  आदि  स्टेशनों  में  माल  परिवहन  के  लिए  बुकिंग  बन्द

 (@)  यदि  तो  कया  यह  सच  है  कि  व्यावर  '
 रेलवे  स्टेशन  पर  खाली  माल  डिब्बों  की

 उपलब्धता  के  बावजूद  और  बृकिंग  खुली  होने  पर  भी  व्यापारियों  को  समय  पर  माल  डिल्से
 उपलब्ध  नहीं  कराये  जाते

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  व्यावर  रेलवे  स्टेशन  पर  उपयुक्त  रेलवे
 स्टेशनों  पर  माल  परिवहन  के  लिए  कितने  माल  डिब्बे  बुक  किए  गए  ?

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  साधवराव  :  फिलहाल  इन
 स्टेशनों  के  मार्ग  से  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  तथापि  माल  डिब्बों  की  निशचलता  से  बचने  के  लिए
 जब  कभी  आवश्यक  होता  प्रतिबन्ध  लगाये  जाते  हैं  ।

 नहीं  ।  मुफत  गंतव्यों  के  लिए  मांगों  की  पूति  नियमित  रूप  से  की  जा  रही  है
 और  14.8.85  को  ब्यावर  में  किसी  भी  प्राथमिकता  के  अन्तर्गत  कोई  मांग  बकाया  नहीं

 इन  स्टेशनों  के  मार्ग  से  ब्यावर  से  हुए  माल  डिब्बों  के  लदान  की  वर्षबार  स्थिति

 1983  903  माल  डिख्बे

 1984  984  माल  डिब्बे

 1985  (14.8.85  1501  माल  डिब्बे
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 ओषधियों  के  पंकेज  पर  श्रौषधि  के  बार  में  जावकारों  दिया  जाना

 4747,  भी  भोहम्भद  महफूज  प्रशी  सां
 श्री  श्रजित  कुमार  साहा  ]
 भी  रेजपद  दास  >:  :  क्या  स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्याण  मन्‍्त्री
 डा०  जो०  विजय  रामा  राव  |
 भीमतो  जयस्ती  पटनायक  |
 श्री  कालौ  प्रसाद  पांडेय  है

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  अनेक  औषध  कम्पनियों  ने  अपने

 द्वारा  विपणन  की  गयी  औषधियों  के  बारे  में  औषधि  के  पैकेज  पर  जानकारी  देने  की  परम्परा

 समाप्त  कर  दी  और

 ..._  यदि  तो  उपभोक्ता  को  औषधि  के  बारे  में  आवश्यक  जानकारी  देने  की  परम्परा

 छोड़  देने  के  क्या  कारण  हैं  और  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हैं  ?

 स्वास्थ्य  धिभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेश  :  हां  ।

 औषधि  और  प्रसाधन  सामग्री  नियमों  में  ऐसी  विशिष्ट  व्यवस्था  नहीं  है  कि  निर्माता

 उनके  द्वारा  बेची  जाने  वाली  दवाइयों  के  पैकटों  में  पर्चियां  ऐसी  व्यवस्था  करने  से  पूर्व  दवा  की

 कीमत  निर्धारित  करने  जैसे  अनेक  मुदृदे  हैं  जिन  पर  सावधानीपूर्वक  विचार  करने  की  जरूरत  है  ।

 बहेज  प्रथा  समाप्त  करने  हेतु  उपाय  करना

 थ्री  राजेश  पाइशलट  :  क्‍या  समाज  शोर  महिला  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  क्‍या  सरकार  हमारे  समाज  से  दहेज  जो  1984  में  यथा  संशोधित  दहेज

 o,  प्रतिषेध  1961  के  बावजूद  अभी  भी  अस्तित्व  में  को  समाप्त  करने  हेत  कोई  नए

 उपाय  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 सम्राश  होर  महिला  कल्याण  सरत्रालय  को  राज्य  सन्त्रो  एम०  :

 दहेज  निषेध  1961  का  1984  में  संशोधन  किया  गया  था  जिसमें  अपराध  को  दण्डनीय

 जुर्माता  भौर  जेल  के  रूप  में  दण्ड  को  बढ़ाने  और  अधिनियम  को  अधिक  प्रभावशाली

 बनाने  के  लिए  हसके  कार्यक्षेत्र  को  बढ़ाना  शामिल  संशोधित  गधिनियम  के  अन्तर्गत  नियम

 विह्चि  मंत्रालय  द्वारा  बनाए  जा  रहे
 |  *

 बुर  ee
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 दिल्‍ली  में  तोषण  लिधि  से  मुआवजा  देने  के  बारे  में  22  1985

 दिनांक  9-5-85  के  अतारांकित  प्रश्न  सं०  5880  के

 उत्तर  में  शुद्धि  करने  वाला  विवरण

 दिल्‍ली  में  तोषण  निि  से  मुझ्नावजा  देने  के  बार  में  दिनांक  9-5-85  के

 अतारांकित  प्रइन  सं०  5880  के  उत्तर  में  शुद्धि  करने  वाला  विवरण

 मौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  लियाउर  हमान  :  दिल्‍ली

 प्रशासन  से  प्राप्त  सूचना  के  आधार  पर  प्रश्न  के  भाग  ar  उत्तर  दिया  गया  तथापि

 बाद  में  दिल्ली  प्रशासन  ने  यह  सूचित  किया  कि  उनके  उत्तर  में  उल्लिखित  दावों  की  संख्या  की

 गणना  वित्तीय  वर्ष  क ेआधार  पर  की  गई  थी  जबकि  यह  संख्या  कलेंडर  वर्ष  के  सम्बन्ध  में  की

 जानी  थी  ।  इसलिए  भाग  के  उत्तर  में  उल्लिखित  आंकड़े  को  संशोधित  करने  की  जरूरत  है  ।

 इसलिए  भाग  के  उत्तर  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रहेंगे  :--

 दो  वर्षों  में  मुआवजा  लेने  के  लिए  दर्ज  किए  गए  दावों  की  संख्या  126

 थी  ।  निन्‍यानवे  मामलों  पर  निर्णय  लिया  गया  है  और  इकसठ  दावों  को  मुआवजा  दिए  जाने

 योग्य  पाया  गया  जिन्हें  मुभावजा  दे  दिया  गया  शेष  27  दावों  के  आवेदन  पत्रों  पर

 कारंबाई  की  जा  रही  कुल  मिलाकर  इन  मामलों  को  जल्द  निपठाया  जाता

 संशोधन  करने  में  विलम्ब  के  लिए  खेद  है  ।

 ]

 भरी  बासुदेव  भ्राचार्य  :  असम  समझौते  की  जटिलताओं  पर  सभा  में  चर्चा  में  लिये

 मैंने  एक  ध्याताकंण  एक  स्थगरत  प्रस्ताव  और  नियम  193  के  अधीन  सूचना  दी  थी  ।

 1966  और  1971  के  वीच  असम  में  आने  वाले  अधिकांश  व्यक्ति  मतदात  करने  से  वंचित  रह

 और  उन्हें  असम  से  बाहुर  निकाल  दिया  जायेगा  |  उनका  क्‍या  होगा  ?

 झध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  देखेंगा  ।  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  उसके  दोनों  पहलू  देखने  होंगे  ।

 )

 श्री  बसुदेव  झावाय  :  बंगला  देश  उन्हें  वापिस  नहीं  शरणार्थी  के  रूप  में  पश्चिम

 बंगाल  में  उनका  आगमन  होगा  ।

 झ्रध्यक्ष  महो  दय  :  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  तथा  निर्णय  लूंगा  ।
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 श्री  असुदेव  झाचाये  :  पिछली  बार  आपने  कहा  था  कि  आप  इस  विषय  पर  चर्चा
 :

 की  अनुमति  हम  सरकार  से  स्पष्ट  आश्वासन  चाहते

 श्री  श्रमल  दत्त  :  हमने  ध्यानाक्रषंण  सूचना  दी  है  ।  यहां  पर  लोग

 देश  के  पूर्वी  भाग  की  समस्माओं  पर  ध्यान  नहीं  देते  ।  हमारे  राज्य  में  शरणाथियों  की  भरमार  हो
 जायेगी  ।  दस  लाख  से  अधिक  व्यक्तियों  को  असम  से  हटाया  जायेगा  और  वे  सभी  पश्चिमी  बंगाल

 में  आ

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  विधार  करूंगा  ।  मुझें  तथ्यों  की  जानकारी  प्राप्त  कर  लेने

 झो  झमल  दस  :  यह  बहुत  ही  गंभीर  मामला

 भरी  बसुदेव  ध्राथायं  :  लगभग  10  लाख  व्यक्ति  मताधिकार  से  बंबित  हो  जायेंगे  ।  वे  कहां

 जायेंगे  ?  )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।

 )
 **

 ही  झहसल  बस  ;  लगभग  80  लाख  व्यक्षित  राज्व  विहीन  हो  जायेंगे  और  वे  सब  पश्चिम

 बंगाल  में  आयेंगे  |

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  अमी  तथ्यों  का  पता  लगाना  होगा  ।

 )

 श्री  पीयूष  तिरकी  :  अब  हमारे  पास  दोनों  तरफ  से  शरणार्थी  आयेंगे  बंगला

 देश  से  और  असम  से  ।

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  मुझे  इस  पर  विचार  करना  होगा  ।

 की  झमल  दत्त  :  अनेक  व्यक्तियों  को  इस  बात  की  चिंता है  कि  उनका  क्‍या  होगा  ?

 )

 थ्री  ध्रमर  राय  प्रधान  :  उनकी  स्थिति  क्‍या  होगी  ?  हमें  यहू  बात  बिल्कुल
 स्पष्ट  हो  जानी  चाहिए  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  महोदय  हमें  सूचता  मिली  है  कि  सन्त  लोगोवाल  को

 घणित  ह॒त्या  की  योजना  पश्चिमी  और  पाकिस्तानी  ग्रुणचर  एजेन्सियों  द्वारा  तेयार  की  गई  ओर

 **  कार्यवाहो-्युत्तांत  में  ब्रम्मिलित  नहीं  किया
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 सैकड़ों  प्रशिक्षित  कमान्‍्डों  को  पंजाब  और  दिल्‍ली  में  हत्या  तथा  तोड़-फोड  करने  के  लिये  छोड़  दिया

 है  ।  हमें  पता  नहीं  कि  अगला  लक्ष्य  कौन  है  ?  यह  अत्याधिक  ग़म्भीर  विषय  है  ।  गृह  मंत्री  इस  पर

 अवश्य  वक्‍तव्य  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  तथ्यों  का  पता  लगाऊंगा  और  इस  पर  विचार  कडुंगा  ।

 कर  रहा  हूं  ।

 आप  दूसरों  को  क्यों  नहीं  सुनने  देते  ......

 मैं  कर  रहा  हूं  ।

 )

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  वे  लोग  असम  समझोते  का  प्रश्न  उठा  रहे  वे  लोग  देश  में

 अराजकता  चाहत  हैं|  क्‍या  इसे  में  उठाया  जाना  चाहिये  ?  जब  पंजाब  में  कोई  समझौता  हो
 गया  है  तो  वहां  शांति  होने  की  भी  आशा  है  ।  असंगल  मामले  उठा  कर  ये  लोग  इसमें

 धान  डालने  की  चरेष्टा  कर  रहे  इसलिए  मेरा  आप  से  अनुरोध  है  कि  आप  गुह  मंत्री  को  पंजाब

 में  व्याप्त  गंभी  स्थिति  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  देने  का  निदेश  दें  ।  हम  लोग  नहीं  जानते  की  और  भी

 कौन  यह  व्यवधान  डालना  है  ।

 श्री  बसुदेव  आचाय॑  खड़े  हुए

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  अब  बाद  में  पंजाब  में  जो  कुछ  हुआ  कृपया  पृह
 मन्‍्त्री  को  वक्तव्य  देने  के  लिए  निदेश  उन्हें  सभा  को  इन  सब  बातों  से  अवगत  कराना  चाहिये  ।

 )

 ,  श्री  अमल  दत्त  खड़े  हुए

 झध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अमल  मैं  आपको  यह  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  यह्‌  एक  ऐसी
 बात  है  कि  जिस  पर  इसके  परिप्रेक्ष्य  में  विचार  करना  मुझे  कुछ  तथ्यों  का  पता  लगाना  होगा
 तथा  यदि  इस  पर  चर्चा  की  जाये  अथवा  न  की  जाये  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  निकलेंगे  और  गया

 जटिलतायें  होंगी  ।  मुझे  भारी  उत्तरदायित्व  उठाना  मैं  आप  से  ओर  मंत्रालय  से  भी  सलाह

 लूंगा  ।  इसके  बाद  मैं  कोई  निर्णय  ।  तथ्य  क्‍या  उसका  क्‍या  प्रभाव  इस  अवसर  पर

 इस  सभा  में  उस  पर  चर्चा  करने  के  क्या  परिणाम  निकलेंगे---.मैं  इन  सभी  बातों  पर  विचार  करूंगा

 भोर  इसके  बाद  में  अन्तिम  निर्णय  लूंगा  कि  सुझे  इस  मासले  में  क्या  ककना  भाहिये  ।
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 मब  प्रो०  मथु  दंडवते

 )

 ह्ाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  लोग  ऐसा  करेंगे  तो  मैं  चुप  बैठा  रहूंगा  ।

 श्री  अमल  दत्त  छड़ें  हुए

 '  ह्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  जो  कुछ  कहना  कह  चुका  मुझे  और  कुछ  नहीं  कहना  है  ।
 यदि  आप  इस  सभा  का  समय  लेना  चाहते  हैं  तो  यह  आपका  सदन  है  ।  मुझे  कोई  परेशानी  नहीं  है  ।

 आप  जो  चाहें  कर  सकते  मैं  चुपचाप  बैठा  रहूंगा  ।  यही  ठीक  मैं  आपके  विरुद्ध  कुछ  नहीं

 कहुंगा  ।  मुशे  इतना  ही  कहने  है  |  मैं  कह  चुका  हूं  कि  मैं  देश  के  का  ध्यान  मैं  यह
 देखंगा  कि  लोकतांत्रिक  प्रक्रिया  और  इस  सभा  का  हित  क्‍या  है  और  मैं  तदनुसार  कार्य  करूंगा

 भौर  जो  उचित  होगा  वही  करूंगा  ।

 )

 श्री  सैफुदोन  चोधरौ  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 इस  मामले  को  आप  कितना

 गंभीरतापूर्वक  ले  रहे  हैं  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  इस  समय  में  कुछ  नहीं  कह  सकता  हूं  ?

 )

 भी  सेफहीन  चोधरो  :  हम  लोग  अफ्की  राथ  जानना  चाहते  हैं  ।

 को  असल  इस  :  हम  लोग  इसके  बारे  में  इसी  सत्र  में  चर्चा  करता  चाहते

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  यह  चर्चा  करना  चाहते  हैं  लेकिन  हो  सकता  है  दूसरे  न  चाहते

 हों  ।  इसलिए  मुझे  यह  निर्णय  लेना  होगा  कि  मुझे  क्‍या  करना

 प्रो०  मधु  दंडवते  लड़  हुए  ।

 ह्ध्यक्ष  महोदय  :  आपकी  व्यवस्था  का  प्रश्न  क्‍या  है  ?

 प्रो०  सधु  बंडबले  :  विरोधी  दलों  में  बहुत  सारे  प्रतिनिधियों  ने एक  शापन  दिया

 )**

 हाध्यक्ष  महोदब  :  अनुमति  नहीं  दी  जाती

 ओऔो०  सथु  बंडवले  :  मैंने  सूचना  दी  है  ।

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  किस  बात  की  !

 ए  उद्ाकबाह-बुत्तात  में  सम्मिलित  नहीं
 गया  ।
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 ee

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  मैंने  नियम  184  के  अन्तर्गत  एक  सूचना  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उस  पर  विचार  कहूंगा  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  मैंने  सूचना  दी  है  कि  नयी  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पंजाब  में

 चुनाव  स्थग्रित  कर  दिये

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उस  पर  विचार  करूंगा  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  **,..

 झध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं

 )**

 ग्रध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  वह  चर्चा  का  नहीं  है  ।

 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  है  ।

 )
 **

 प्रध्यक्ष  भहो  दय  :  में  विचार  करूंगा  ।  यह्‌  आपकी  राय

 )
 **

 झध्यक्ष  महोदय  :  यदि  इसे  उठाया  जाता  तो  मूझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 )
 **

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  उन्हें  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 )
 **

 ह

 अध्यक्ष  महोवय  :  आपकी  क्या  राय  उसे  कहने  से  मैं  आपको  रोक  नहीं  रहा  हूं  ।  और

 भी  अन्य  राय  हो  सकती  है  ।

 प्रो०  सधु  दंडवते  :  मेरी  बात  तो  सुनिये  ।  मेरा  आप  से  अनुरोध  है  कि  अधिसूचना
 छारी  करने  से  पूवं  आज  का  यह  दिन  अन्तिम  दिन

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  केवल  आतंकवादी  चुनाव  नहीं  चाहते

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  जो  लोग  चुनाव  स्थगित  करने  की  मांग  करते  वे  सभी  आतंकवादी

 हैं  ?  अनेक  लोगों  ने  तत्काल  चुनाव  कराने  की  वृद्धिमानी  पर  वक्तव्य  दिया  क्‍या  वे  प्तभी  आतंक
 बादी  है  ?  ।  आप  उन्हें  आतंकवादी  कैसे  मान  सकते  फ्या

 भाप  इस  बात  की  अनुमति  देंगे  कि  उसे  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  किया  जाए  ?  )
 a  नमन  थम  Sn  meen  न  नानक  न  >-+«+  न्‍अनननीननानननागना-+-+कनमम-ंम-ंन-मणभन--म-न मन

 नन-+नम *+ कार्यबाही-बुतान्त सम्मिलित नहीं किया गया । > 446
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 न  न  नमक  3-4»  मर  »-+

 झ्रध्यक्ष  यह  एक  ऐसा  प्रश्न  है  जिस  पर  चुनाव  आयोग  को  वरतंप्रान  स्थिति  के

 अनुरूप  निर्णय  लेना  मैं  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  नहीं  करूंगा

 )

 प्रो०  मथु  दंडवते  :  आप  कार्यवाही-वत्तांत  देखिए  उन्होंने  कहा  है  कि  जो  भी  व्यक्तित  चुनावों
 को  स्थगित  कराना  चाहता  है  वह  आतंकदादी

 प्ष्यक्ष  महोवय  :  उन्होंने  ऐसा  कुछ  नहीं  कहा  है  ।  यदि  कुछ  ऐसा  उल्लेख  है  भी

 तो  मैं  उसे  कार्यवाही-बृत्तांत  में  सम्मिलित  किये  जाने  की  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  कहा  था  कि  आतंकवादी  ऐसा  चाहते  हैं  इसलिए  हेसा  नहीं  होने

 देना  चाहिए  ।  उन्होंने  यही  कहा  था  ।

 )

 प्रो०  सधु  वंंडबते  :  आप  कार्यवाही  वृत्तांत  देखिए  ।

 हष्यक्ष  महोदण  :  आपकी  अपनी  राय  है

 धान  )

 प्रो०  सधु  बंडबते  :  उन्होंते  ऐसा  कहने  का  दुस्स्ताहस  किया  है  यह  तो  आप  मानेंगे  ही  ।

 झहष्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरी  बात  नहीं  सुन  रहे  ।  आप  अनुभवी  व्यक्ति  मैं  आपको  बता

 चुका  हूं  कि  यदि  कुछ  ऐसा  वक्तव्य  दिया  जा  चुका  है  तो  मैं  उसे  कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्पिलित

 करने  की  अनुप्तति  नहीं  इसे  कार्यवाही-वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया  कोई  समस्या

 नहीं  आप  मेरी  बात  सुनिए  आप  उत्तेजित  क्यों  हो  रहे  हैं  ?

 )

 धष्यक्ष  महोदय  :  अ।पकी  अपनी  राय  हो  सकती  है  यह  क्या  है  ?

 )

 प्रो०  के०  के०  तिबारी  :  आप  चाहते  हैं  कि  चुनाव  कराए  जाएं

 झ्ष्यक्ष  महोदय  :  कृपया  ब्यवस्था  बनाए  रखिए  ।  आप  क्‍या  कर  रहे  हैं  ?  आप  बैठ  क्यों  नहीं

 जाते  ?

 )
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 प्रो०  मधु  दंडबते  :  भव  यह  नया  आरोप  लगाया  जा  रहा  है  ।  उनका  कहना  है  कि  चुनावों

 को  स्थगित  कराकर  आप  आतंकवाद  को  बढ़ावा  दे  रहे

 झ्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठ  जाइए  ।  आप  बैठते  क्‍यों  नहीं  ?

 )

 थी  प्रियरंजन  दाख  सुन्शो  :  दोहरी  नीति  !

 हक्यक्ष  महोदय  :  अगर  आप  आपस  में  बातचीत  कर  रहे  हैं  ती  करते

 )

 ध्ष्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  कायंवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  मैंने  किसी
 को  अनुमति  नहीं  दी  ।  -

 )
 **

 भरी  पो०  कुलन्दईबेलू  :  मैंने  नियम  197  के  अन्तर्गंत  सूचना  दी

 अध्यक्ष  महोदय  ने  वचन  दिया  था  कि  मन्त्री  महोदय  श्रीलंका  के  म।मले  के  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य
 देंगे  ।'

 झध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  समस्या  यह  है  कि  कुछ  बात-चीत  चलਂ  रही  है  ।...  मैं  उनसे  अभी

 कर  रहा  यह  तमिलों  के  हित  में  है  और  सरकार  भी  इस  सम्बन्ध  में  क्रिपाशील  है
 मैं  उनसे  निरन्तर  संपर्क  बनाएं  हुए  हूं  इस  विषय  पर  मैं  सरकार  से  भी  सम्पर्क  रखे  हुए  हूं  मैं  आपको

 सूचित  करूंगा  और  इस  सम्बन्ध  में  जानकारी  दूंगा  फिर  हम  आगे  कारंवाई

 )
 **

 ]
 श्री  भागवत  भा  शाजाब  :  अध्यक्ष  मैं  आपका  ध्यान  दिल्‍ली  आई०भाई०टी०

 द्वारा  इस  देश  के  मेधावी  छात्र  के  करियर  को  समाप्त  करने  की  ओर  दिलाना  चाहता  इस  छात्र

 श्री  पाठक  ने  आल  इण्डिया  एग्जाभिनेशन  में  99.89  प्रतिशत  नम्बर  प्राप्त  किए  आज

 आई०आई०टी०  दिल्‍ली  उसको  डिग्री  नहीं  देता  चाहता  क्योंकि  उसने  अपनी  बायोगैस  की  रिपोर्ट

 को  हिन्दी  में  दिया  था  ।
 ह

 हष्यक्ष  महोदय  :  मैं  पूछुंगा  ।

 क्री  भागषयत  का  प्राजाद  :  यहू  बड़ा  जुल्म  आप  शिक्षा  मंत्री  जी  से  कहिये  कि  इस  बात

 पर  विचार  करें  ।

 भ्रध्यक्ष  भहोबय  :  शिक्षा  मंत्री  यहां  बैठे  हैं  ।

 *+क्ावाही-बुत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 ]

 हम  इस  पर  विचार  मैं  इसकी  जांच  करूंगा  ।  इसकी  अनुमति  कैसे  दी  जा  सकती

 है  ?  किसी  भी  हालत  में  किसी  विद्यार्थी  के  साथ  ऐना  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाएगी  और  किपी

 को  भी  ऐसा  करने  नहीं  दिया  जाएगा  |  मंत्री  क्या  आप  इसकी  जिम्मेदारों  लेंगे  ?

 थी  भागवत  भा  झहाजाद  :  एक  तरफ  शिक्षा  मंत्री  रिपोर्ट  मांगते  एक  तरफ  हायरेक्टर

 लिखकर  देता  है  कि  नहीं  करेंगे  ।  यह  क्‍या  धांघली  कैसे  यह  सब  चलेगा  ?

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  कोई  फिक्र  मत  करिए  ।

 भी  भागवत  भा  झाजाद  :  अगर  नहीं  होगा  तो  वहां  धरना  डालेंगे  ।  यह  बर्दाश्त  के  बाहर

 बात  है  ।

 ग्रो०  फे०  के०  तिवारी  :  यह  राष्ट्रीय  नीति  का  मामला  इस  संसद  ने  एक  अधिनियम

 है

 झ्ध्यक्ष  महोबय  :  सारे  सदन  की  इसमें  रूचि  हम  इसे  देखेंगे  ।

 |
 भी  भागवत  भा  ह्ाजाव  :  अंग्रेज  चले  अंग्रेजों  के  बच्चे  रह  गए  हैं  हिन्दुस्तान  में  ।

 झ्रध्यक्ष  सहोवय  :  बिल्कुल  नहीं  ऐसी  धांधली  नहीं  चलेगी  ।

 ]

 श्री  एस०  जयपाल  रेह्ो  :  अध्यक्ष  गृह  मंत्री  ने  उन  परिस्थितियों

 के  संबंध  में  अभी  तक  कोई  वक्तव्य  नहीं  दिया  है  जिनमें  सन्त  लोंगोवाल  की  हत्या  की  गई  ।

 बार  पत्रों  में  इस  संबंध  में  भिन्‍न-भिन्‍न  समाचार  प्रकाशित  हुए  हैं  जिसके  कारण  सदस्य  असंमजस

 में  गृह  मंत्री  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  सही  वक्‍तब्य  का  दिया  जाना  बहुत  जछूरी  है  ।

 हाध्यक्ष  महोदय  :  वह  वक्‍तब्य  दे  रहे  हैं  ।

 )

 श्री  प्रनल  दस  :  बैंकों  में  ढकैतियों  के  सम्बन्ध  में  आपने  एक  रिपोर्ट  पढ़ी

 है  ।  मैंने  इस  विषय  पर  एक  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  की  सुचना  दी  एक  बेंक  शामियाने  में  चलाया

 जा  रहा
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 प्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  जयपाल  रेड्डी  ।  यह  गलत  बात  मेरा  अभिप्राय  पंजाब  समझौते
 संबंधी  विवरण  देने  से  मैं  उनसे  बात  करूंगा  ।

 शो  झमल  दत्त  :  महोदय  कुछ  बैंक  शामियानों  में  ही  चलाए  ज़ा  रहे  हैं  ।  )

 प्रो०  सध  दण्डवते  :  आपसे  एक  सामान्य  अनुरोध  जो  भी  व्यक्ति  सरकार  से  मतभेद
 रखता  है  उसे  इस  सभा  में  आतंकवादियों  का  समर्थन  न  समझा  जाए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  प्रएन  श्री  बंसी  जाल  ।

 थ्री  ग्रमल  दत्त  :  महोदय  एक  बेंक  तो  शामियाने  में  ही  कार्य  कर  रहा  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  हम  देखेंगे  ।

 वह  तो  चलता  ही  रहता

 ]

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  गृह  मन्त्री
 जी  सभा  में  यह  बाश  पहले  हो  स्पष्ट  कर  चुके  मेरे  पास

 लिखित  रूप  में  यह  है  ।  वह  पहले  ही  इसे  स्पष्ट  कर  चुके  हैं  ।

 )

 ]
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  फिर  कोई  बात  होगी  तो  देख  लेंगे  ।

 ]
 श्रो  एस०  जमपाल  रेडडो  :  इसमें  परस्पर  विरोध

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  हम  देखेंगे  ।

 श्री  भ्रमल  दत्त  :  एक  बेंक  शामियाने  में  चल  रहा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  ?  कौन  सा  शामियाना  ?

 श्री  अमल  दत्त  :  यहां  से  केवल  एक  किलोमीटर  की  दूरी  राजाजी  मांगे  पर  एक  बैंक
 शामियाते  में  चल  रहा  जिसका  6-7  साख  रुपए  का  कार-बार  है  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  भच्छा  ।

 श्री  प्रमल  दत्त  :  आप  ध्यानाकर्षण  की  अनुमति  दीजिए
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 प्रध्यक्ष  महोदय  :  हेमे  देखेंगे  |  समय  सौभा  भी  है  ।  अस्यया  हम  इस  पर  चर्चा  कर  सकते
 हैँ  ।

 श्री  बंसी  लाल  ।

 12.17  ग०प१०

 ]

 सभा-पंटल  पर  रखे  गए  पत्र

 भारतोय  रेल  1890  की  धारा  84  के  झंतगंत  झधिसूचना

 रेख  संत्री  बंसोी  :  भारतीय  रेल  1890  की  धारा  84  के  अन्तर्गत

 जारी  किए  गए  रेल  की  पूर्व-सूचनाएं  और  1985  की  एक
 प्रति  तंथा  अंग्रेजी  जो  भारत  के  राजपत्र  25  1985  को  अधिसूचना
 संख्या  सा०का  ०नि०  507  में  प्रकाशिंत  हुए  संभा-पटल  पर  रखता  में  रखो  गई  ।

 देखिये  संर्या  एल  ०  ही  ०  ---1351/85]  ।

 राष्ट्रीय  संस्कृत  नई  बिल्‍लो  का  बर्ण  1983-84  का  वायिक  प्रतिवंदन  तथा

 इसके  कार्यकरण  को  सरकार  हारा  सथोक्षा  संबंधो  एक  रा४ट्रीय

 संस्कृत  संस्थान  के  बे  1982-83  के  वावयिक  लेखे

 शिक्षा  मस्त्री  कृषण  चर  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :

 1.  राष्ट्रीय  संस्कृत  मेंहै  के  वर्ष  1983-84  सम्बन्धी  वाधिक

 वेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 राष्ट्रीय  संस्कृत  नई  के  वर्ष  1983-84  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  सम्बन्धी  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 उपयुक्त  (2)  में  उल्लिल्नित  पत्रों  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों

 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।
 ०

 3...  राष्ट्रीय  संस्कृत  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1982-83  के  वाधिक  लेखाओं  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 4...  उपयुक्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों  की  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारणों  को  दशनि  बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिये  संस्या  एल०डी०--1352/85| |
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 राष्ट्रीय  झ्ायुवेंद  का  वर्ष  1983-84  का  वाधिक  वाधिक  लेखे

 और  इसके  कार्यकरण  को  सरकार  द्वारा  समोक्षा  एवं  केन्द्रीय  योग  नई

 के  वर्ष  1981-82,  1982-83  और  1983-84  के  बाधिक  लेखे

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  सोहसिना  :  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सभा-पटल  पर  रखती  हूं  ।

 (1)  राष्ट्रीय  आयुर्वेद  के  वर्ष  1983-84  सम्बन्धी  वाधिक

 वेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 राष्ट्रीय  आयुर्वेद  के  वर्ष  1983-84  सम्बन्धी  वाषिक  लेखाओं

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षा
 प्रतिवेदन  ।

 ह

 राष्ट्रीय  आयुवेद  के  वर्ष  1983-84  के  कार्यकरण  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 |  प्रथालय  में  रखे  देखिये  संहया  एल०  हो  ०--1353/85]

 (2)  उपयु कत  (6)  में  उल्लिखित  पन्नों  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों
 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 (3)  केन्द्रीय  योग  अनुसंधान  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1981-82,  1982-83,  1983-84
 सम्बन्धी  वाधिक  लेखामों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन
 पर  लेखा-परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 [
 प्रन्धालय  सें  रखे  गए  ।  बेलिए  संख्या  एल०

 1354/85]

 झोद्योगिक  जिबाद  1947  को  धारा  38  के  प्रन्तर्गत  सूचना

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  टी०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर
 रखता  हूं  ।

 (1)  औद्योगिक  विवाद  1947  की  धारा  38  की  उपधारा  (5  )  के  अन्तगंत
 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 औद्योगिक  विवाद  1985,  जो  भारत  के
 राजपत्र  में  10  1985  को  अधिसूचना  सा०का०नि०  761  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।
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 औद्योगिक  विवाद  1985,  जो  भारत  के  राजपत्र

 में  |  1985  को  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  2485  में  प्रकाशित  हुए

 [  प्रन्धालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  ]

 (2)  दिल्‍ली  में  कपास  के  कूड़े  से  होने  वाली  बीमारी  के  शिकार  हुए  कपड़ा  मिल  श्रमिकों

 के  बारे  में  श्री  सैफुद्दीन  चौधरी  के  अतारांकित  प्रश्न  सं  ०3854  के  19  1985

 को  दिये  उत्तर  में  शुद्धि  करने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 ग्रन्थालय  में  रखे  गए  |  वेखिए  संख्या  |

 महापत्तन  न्यास  1963  को  धारा  124  को  उप-धारा  4  के  प्रस्तगंत

 अधिसूचनाए

 नोबहन  भोर  परिवहन  मन्त्रो  जियाउरंमान  :  मै  निम्नलिखित  पत्र

 पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  महापत्तन  न्यास  1963  की  धारा  124  की
 उपधारा  (4)  के

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  को  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 ह  सा०का०नि०  629  जो  भारत  के  राजपत्र  में  1985  को

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  मरमुगांव  पत्तन  संख्या  9  पर

 यंत्री कृत  अयस्क  उठाव-धराव  संयंत्र  से  अयस्क  तथा  पंलटों  का  नौवहन  और

 तत्सम्बन्धी  संशोधन  1979  में  किए  गए  संशोधनों  का

 अनुमोदन  किया  गया  है  :--

 सा०का०नि०  636  जो  भारत  के  राजपत्र  में  6  1985  को

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  चतुर्थ  श्रेणी  कर्म

 चारी  1985  का  अनुमोदन  किया  गया  है  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गए  ।  वेखिए  संख्या  एल०  दी  ०--1357/85 |

 (2)  बस्बरई  थोदी  श्रम  के  वर्ष  1983-34  संबंधी  वाधिक  प्रतिवेदन  की

 एक  श्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 बम्बई  गोदी  श्रम  के  वर्ष  1983-84  के  कार्यकरण  को  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  ।

 (3)  उपर्युक्त  (2)  में  उल्लिश्ित  पत्रों  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारणों  को  दर्शान  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देलिए  संख्या  एल०हो ०  --138/85]
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 उद्योग  झोर  1951  की

 धारा  18  कक  के  झ्ंतर्गत  भ्रधिसूचथनाएं

 उद्योग  शौर  कम्पनो  कार्य  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  प्रारिफ

 मोहस्सद  :  मैं  उद्योग  और  विनियमन  1951  की  धारा

 की  उपघारा  (2)  के  अस्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक्र-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  सभा-पटल  पर  रखता

 का०आ०  596  जो  भारत  के  राजपत्र  में  1985  को  प्रकाशित

 हुई  थी  तथा  जो  मैससं  डा०  पाल  लोहमान  लिमिटेड  कलकत्ता

 के  प्रबन्धग्रहूण  की  अवधि  को  5  वर्षों  से  आगे  बढ़ानें  के  बारे  में  है  ।

 का०आ०  जो  भारत  के  राजपत्र  में  8  1985  को  प्रकाशित

 हुई  तथा  जो  मैसस  इन्दौर  टैक्सटाइट्स  उज्जेम  के  प्रव॑न्धग्रहण
 की  अवधि  को  5  वर्षों  से  आगे  बढ़ाने  के  बारे  में  हैं  ।

 [  प्रन्थालय  में  रखो  गई  ।  वेखिए  संख्या  एल०  ]

 (2)  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1969  की  धारा  2।  के ॥
 अन्तर्गत  मंसर्स  साइमन्स  इण्डिया  के  मामले  में  (  एक  प्रौसेज )
 कांन्ट्रोलस  एण्ड  एक्सेसरीज  एल॑ंक्ट्रिकल्स  वाल्वस  एण्ड  डेम्पर  ड्राइवस

 इलेक्ट्रॉनिक  मेज  एण्ड  कन्वर्टरस

 इन्डिकेट्स  इन्टीग्रेटस  एण्ड  रिकार्डेस  ईलैक्ट्रो  न्‍्यूमटिक
 पोजीशनर्स  तथा  उस  पर  ऐक्सेसरीज  संबंधी  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  और  उबत  अधिनियम  की  धारा  62  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  सरकार

 के  28  1985  के  लादेश  तथा  एक  व्याख्यात्मक  टिप्पणी  ।

 में  रखे  देखिए  संश्या  एल

 पंजाब  राज्य  विश त  पटियाला  का  वर्ष  1982-83  का  बाविक

 लेखापरोक्षित  लेखे  तथा  इसके  कार्यक्रण  की  सरकार  द्वारा  समोक्षा

 विद्य  त
 जिभात  में  राज्य  मंत्रो  भ्रदण  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर

 रखता  हूं  :--

 (1)  पंजाब  राज्य  विद्युत  के  वर्ष  1982-83  संबंधी  वाबिक
 वेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंप्रेजो  ।

 पंजाब  राज्य  विद्युत  के  वर्ष  1982-83  के  सैशापरीक्षित
 लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।
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 पंजाब  राज्य  विद्युत  के  बर्ष  1982-83  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (2)  उपयूक्‍्त  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  विलंब  के

 कारणों  को  दर्शान  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या

 एयर  इण्डिया  कर्मचारी  सेवा  1984

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  गुलाम  नथी  :  श्री  अशोक  गहलोत  की

 ओर  मैं  वायु  निगम  1953  की  धारा  45  की  उपधारा  (4)  के  अन्तगंत  एयर

 इण्डिया  क्रमंचारी  सेवा  1984  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 स्रो  सारत  के  राजपत्र  में  ।0  1984  को  अधिसूचना  संझया  एच०  क्यू  ०/63-2(क)  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  तत्सम्बन्धी  एक  जो  भारत  के  राजपन्न  में  9  1985  को

 प्रक्राशित  हुआ  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  (

 |  प्रन्यालय  सें  रखा  गया  ।  वेलिए  संख्या

 लोक  सभा  में  मन्त्रियों  हरा  दिए  गए  बचनों  ध्लोर  की  गई  प्रतिशाओं

 पर  सरकार  हारा  कार्यवाही  को  वक्षनि  बाले  विवरण

 संसदीय  कार्य  भन्त्रालय  में  राज्य  मसत्री  नबी  :  मैं  लोक  सभा  के

 विभिन्न  सत्रों  के  दौरान  मंत्रियों  दरा  दिए  गए  विभिन्‍्त  वचनों  और  की  गई  प्रतिज्ञाओ

 पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यत्राही  को  दर्शाने  वाले  निम्नलिखित  विबरण  तथा  अंग्रेजी

 सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :--

 विवरण  संख्या  1982
 |  फ्र्यालय  में  रखा  गया  ।  देलिए  संक्या

 एल०  ]
 विवरण  संख्या  1983

 म॑  वेखिए  संख्या

 एल०  टी
 विवरण  संख्या  1984

 [  प्रस्यालय  में  रखा  देखिए  संल्या

 एल०  टी  ०---1365/85]
 विबरण  संख्या  1984
 प्रन्यालय  में  रखा  देखिये  सख्या

 एल०  eto —  1366/85]

 विवरण  संख्या  5--  पहला  1985
 में  रखा  गया  ।  देखिए  संश्या

 विव्ररण  संख्या  1985
 प्रतधालय  में  रखा  गया  |  बेलिए  संख्या

 एल०  टी  ०--  1368/85] ]

 सातवीं  लोक  सभा

 भाठवीं  लोक  सभा

 ६...

 ---++++_-++>
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 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र  22  1985

 केन्द्रीय  प्रशासनिक  झधिकरण  उपाध्यक्ष  तथा  सदस्यों  के  वेतन  तथा

 भर्ण  झौर  1985;  संविधान  के  भनच्छेद  320(5)  के

 न्तगेंत  प्रखिल  मारतीय  सेवा  श्रधिनियम  1951  की  धारा  3  के

 प्रंतगंत  अधिसूचना  ध्ौर  नेहरू  स्मारक  सं  प्रहाजय  तथा  पुस्तकालय  के  वर्ष  1983-84

 संबंधी  वाषिक  प्रतिवेदन  शभ्रादि

 संसदीय  कार्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  गुलाम  नयो  :  श्री  के०  पी०  सिंह  देव

 की  ओर  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  प्रशासनिक  अधिकरण  1985  की  धारा  37  की  उपधारा  (1)  के  अंतर्गत

 केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  उपाध्यक्ष  तथा  सदस्यों  के  वेतन  तथा  भत्ते
 ओर  सेवा-शर्ते  ),  1985  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो
 भारत  के  राजपत्र  में  ।0  1985  को  अधिसूचना  संख्या  सा०का  ०नि०  644
 में  प्रकाशित  हुए

 सें  रखा  गया  ।  देखिये  संया  एल०  1368/85]

 (2)  संविधान  के  अनुच्छेद  320  (5)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की

 एक  प्रति  तथा  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  :---

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  से  संशोधन  1985,  जो
 भारत  के  राजपत्र  में  ।8  1985  को  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  479
 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 ह

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  से  संशोधन  1985  जो

 भारत  के  राजपत्र  में  1985  को  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  512
 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 [  प्रग्धालय  में  रश्ले  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 (3)  अखिल  भारतीय  सेवा  1951  की  धारा  3  उपधारा  (2)  के  अन्तर्गत
 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 सा०  का०  नि०  646  जो  भारत  के  राजपत्र  में  ।2  1985  को
 प्रकाशित  हुई  जिसमें  29  1985  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
 हुई  अधिसूचना  संद्या  सा०का०नि०  का  शद्धि-पत्र  दिया  गया

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  सातवां  संशोधन  नियम  1985,  जो  भारत
 के  राजपत्र  में  3  1985  को  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  708  में
 प्रकाशित  हुए  थे  ।
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 ]  1907  सभा-पटल  पर  रखे  नए  प्र

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  सदस्य-संख्या  का  छठा  संशोधन
 1985  जो  भारत  के  राजपत्र  में  3  1985  को  अधिसूचना

 संख्या  709  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  संशोधन  1985  जो  भारत  के

 पत्र  में  10  1985  की  अधिसूचना  संझया  सा०का०नि०  747  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 [  प्रग्यालय  में  रखे  गए  ।  देजिए  संच्या  एल०  Sto

 (4)  नेहरू  स्मारक  संग्रहालय  तथा  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1983-84

 संबंधी  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 नेहरू  स्मारक  संप्रहालय  तथा  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1983-84  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 (5)  उपयक्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों

 को  दशाते  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्र जी  ।

 [  प्रस्थालय  में  रखे  गए  ।  देलिए  संख्या

 नेशमल  इम्स्टोच्यूट  ध्राफ  भेंटल  हेल्‍थ  एण्ड  बंधलोर  के  कार्यकरण

 की  ससोक्षा  तथा  वाधिक  झोौर  पशश्चर  इसस्टीज्यूट  प्लाफ

 कुम्म्र  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  तथा  वाधिक  प्रतियेदन

 स्वास्थ्य  श्लोर  परिवार  कल्याण  मंत्रों  मोहसिया  :  श्री  योगेन्द्र  मकवाना

 की  ओर  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखती  हूं  :--

 (1)  नेशनल  हन्सटीज्यूट  आफ  मेंटल  हेल्‍थ  एण्ड  बंगलौर  के  वर्ष

 1983-84  सम्बन्धी  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखापरीक्षित  सेले  ।

 नेशनल  इंस्टीब्यूट  आफ  मेंटल  हेल्‍थ  एण्ड  बंगलौर  के  कंके

 1983-84  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  को  एक  प्रति  दया

 अंग्रे जी  संस्करण )  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा-पटल  पर  रक्षने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्र  जी  ।

 में  रले  गए  ।  देलिए  संख्या  एल०

 ब्रा



 राज्य  सभा  से  संदेश  22  1985

 (3)  पाश्चर  आफ  कुन्तूर  के  बर्ष  1978-79  सम्बन्धी  ग्राधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रात  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 लेखे  ।

 पाश्चर  इंस्टीच्यूट  माफ  कुन्नूर  के  वर्ष  1983-84  के  वाधिक  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्र जी  तथा  लेखा-परीक्षित  लेखे  ।

 पाश्चर  इंस्टीच्यूट  आफ  कुन्नूर  के  वर्ष  1978-79  और  1983-84
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्र जी
 संस्करण  )  ।

 (4)  उपयुक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्व  के  कारणों

 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्र॑  जी  संस्करण  )  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 12.20  भ०  प०

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 ]

 सहासलिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव से  प्राप्त  निम्नलिखित  सन्देशों  की  सूचना  सभा

 को  देनी  है  :---

 )  लोक  सभा  को  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा  ने  19

 1985  को  हुई  अपनी  बैठक  में  मानसिक  स्वास्थ्य  विधेयक  1981  सम्बन्धी  दोनों

 सभाओं  की  संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  सम्बन्धी  निम्नलिखित  प्रस्ताव

 स्वीकृत  किया  ;--

 राज्य  सभा  ने  19  1985  को  अपनी  बंठक  में  एक  प्रस्ताव  स्वीकृत

 किया  कि  मानसिक  स्वास्थ्य  विधेयक  1931  सम्बन्धी  दोनों  सभाओं  की  संयुक्त
 समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  की  अवधि  को  राज्य  सभा  के  एक  सो  छत्तीसवें

 सन्न  के  अन्तिम  सप्ताह  के  पहले  दिन  तक  बढ़ाया

 सन्ना  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  127  के  के  उपबंधों  के

 अनुसरण  मुझे  लोक  सभा  को  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  ।

 राज्य  सभा  20  1985  को  अपनी  बेठक  लोक  सभा  द्वारा  14

 1985  को  पारित  भारतीय  संशोधन  1985  बिना

 किसी  संशोधन  के  सहमत  हुई
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 ]  1907  रेल  अभिसमय  समिति

 सभा के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  127  के  उपवन्धों  के

 अनुसरण  मुझे  लोक-सभा  को  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा  20

 1985  को  अपनी  बंठक  में  लोक  सभा  द्व।रा  19  अगस्त  को  पारित

 वादी  क्षेत्र  संशोधन  1985  से  बिना  किसी  संशोधन  के

 सहमत  हुई  है  ।  .

 म०  प०

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  स  कल्पों  सम्बन्धी  समिति

 पांचवां  प्रतिबेदन

 ]

 श्री  एम०  तम्बिदुराई  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों

 सम्बन्धी  समिति  का  पांचवां  प्रतिवेदन  तया  अंग्रेजी  संस्करण  )  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 रकनबबक  अमन  "ाम+न>बम

 प्रावकलन  समिति

 र्या  रहवां  झ्ौर  बारहनां  प्रतिवेदन

 [  प्रभवाव  |
 क्री  चिम्तामणि  पाणिग्रही  :  मैं  प्रावकलन  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन

 तथा  अंग्रं जी  प्रस्तुत  करता  हूं  :--

 (1)  रक्षा  मन्त्रालय--तटरक्षक  संगठन  के  सम्बन्ध  में  प्रावकलन  समिति  लोक

 के  प्रतिवेदन  में  अन्न्विष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई

 वाही  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  ।

 (2)  रेल  मन्त्रालय--रेलों  द्वारा  कोयला  की  दुलाई  के  सम्बन्ध  में  प्रावकलन  समिति

 लोक  के  प्रतिवेदन  में  अन्तब्िष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा

 की  गई  कार्यवाहो  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  ।

 ee  मनन

 रेल  शभिसमय  समिति

 प्रथम  प्रतियेदन

 श्री  सुभाष  यादव  :  मैं  के  प्रधालत  की  लागंत  तथा  इंध॑न

 के  संबंध  में  रेल  अभिसमय  समिति  (1980)  के  »वें  प्रतिवेदन  में  अन्तविष्ट  सिफारिशों

 |
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 पंजाब  की  समस्याओं  के  संबंध  में  एक  आयोग  गठित  22  1985

 करने  के  बारे  में  वक्‍तथ्यਂ

 पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  संबंधी  रेल  श्रभिसमय  समिति  का  पहला  प्रतिवेदन  तथा

 अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 तथा  कननमकम»क

 प्रनुसू चित  जातियों  तथा  प्रनुस चित  जनजातियों  के

 कल्याण  स  बंधो  समिति

 प्रध्ययन  दोरों  सम्बन्धी  प्रतियंदस

 ]  .

 भरी  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी  :  मैं  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों

 के  कल्याण  संबंधी  समिति  के  अध्ययन  दौरों  संबंधी  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  की  एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्र ंजी  संस्करण  )  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :--

 )  1985  के  दौरान  समिति  के  औरंगाबाद  और  हैदराबाद  के  दौरे  के

 संबंध  में  साम्ति  के  अध्ययन  के  अध्ययन  दौरे  का  प्रतिवेदन  ।

 1985  के  दौरान  समिति  के  कोचीन  और  भद्गास  के  दोरे  के  संबंध

 में  समिति  के  अध्ययन  के  अध्ययन  दौरे  का  प्रतिवेदन  ।

 पंजाब  की  समस्याञ्रों  के  सम्बन्ध  में  एक  ग्रायोग  गठित  करने

 के  बारे  में  वक्तव्य

 ]

 गह  संजालय  में  राज्य  संत्री  रास  दुलारी  :  पंजाब  के  मसलों

 के  सम्बन्ध  में  24  के  समझौते  के  ज्ञापन  के  पैरा  7.2  जिस  पर  भारत  के  प्रधान  मंत्री

 मौर  शिरोमणि  अकाली  दल  के  अध्यक्ष  द्वारा  हस्ताक्षर  किए  गए  के  अनुसार  पंजाब  के  हिन्दी
 भाषो  विशिष्ट  जो  चण्डीगढ़  के  बदले  हरियाणा  को  दिए  जाने  तय  करने  के  एक
 आयोग  गठित  करना  अपेक्षित  है  इस  उपबन्ध  के  अनुसरण  में  भारत  सरकार  ने  एक  आयोग  नियुक्त
 किया  है  जिसमें  भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  के  सेवानिवृत्त  न्यायाधीश  न्यायमूर्ति  श्री  के  ०के०  मैथ्यू

 हैं  ।  आयोग  ऐसे  निर्धारण  के  लिए  यूनिट  के  रूप  में  गांव  के  साथ  सामीप्य  और  भाषाई  सजातीयता

 के  सिद्धांतों  को  अपनायेगा  और  ऐसे  अन्य  तथ्यों  पर  भी  विचार  कर  सकता  है  जिन्हें  वह  संगत  -

 अथवा  उचित  समझे  ।  आयोग  को  अपनी  सिफारिशें  भारत  सरकार  को  अधिक  से  अधिक  3]

 तक  देनी  होंगी  ।  आयोग  के  गठन  के  संबंध  में  संकल्प  20  को  सरकारी  राजपत्र

 में  प्रकाशित  कर  दिया  है  ।
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 1  1907  शिरोमणि  जकाली  बल  के  अध्यक्ष  संत  हरचन्द  मिह

 लोगोंबाल  की  ह॒त्या  और  जालंधर  में  गोली  मारे  जाने

 की  एक  घटना  के  बारे  में  वक्तव्य

 शिरोमणि  झ्रकाली  दल के  श्रध्यक्ष  संत  हरचन्द  सिह  लोॉगोबाल  की  हत्या
 झोर  जालन्धर  में  गोली  मारे  जाने  की  घटना  के  बारे  में  वक्तव्य

 ]

 गृह  मंत्रों  एस०  बो०  :  शिरोमणी  अकाली  दल  के  अध्यक्ष  संत

 हरचन्द  सिंह  लोंगोवाल  की  मृत्यु  की  अत्यन्त  दुखद  एवं  गम्भीर  घटना  और  जालः्धर  में  हुई
 बारी  की  घटना  जिसके  परिणामस्वरूप  कांग्रेस  के  एक  नेता  श्री  डी०  डी०  खुललर  की

 मृत्यु  हुई  के  संबंध  में  एक  वक्‍तव्य  दे  रहा  हूं  ।

 20  1985  को  जिला  संगरूर  के  शेरपुर  गांव  में  गुरुद्वारा  अकाल  प्रकाश  में  स्त्री

 अकालो  दल  का  एक  सम्मेलन  आयोजित  किया  गया  इसमें  लगभग  5000  व्यक्ति  एकत्र  हुए
 संत  जी  ने  अभी  अपना  भाषण  समाप्त  किया  था  और  सरोपा  प्राप्त  कर  रहे  थे  कि  शाम

 लगभग  5.40  बजे  संत  जी  पर  गोली  चलायी  गयी  ।  संत  जी  के  अंग  रक्षक  ने  हमलावरों  पर  गोली

 जिसके  परिणामस्वरूप  एक  हमलावर  जरुमी  हो  गया  ।  जख्मी  व्यक्ति  और  दूसरे  हमलावर

 को  पकड़  लिया  गया  ।  तीसरा  व्यक्तित  भागने  में  सफल  हो  गया  ।

 हत्यारों  से  पांच  खाली  कारतूसों  और  एक  भरी  हुआ  कारतूस  सहित  दो  .455

 बरामद  किए

 प्र्भाਂ घटना  के  तुरस्त  एक  पुलिस  उप-अधीक्षक  जो  संत  लोगोवाल  की  सुरक्षा  के  प्रभारी

 संत  जी  को  तुरन्त  संगरूर  सिविल  अस्पताल  में  ले  गए  लेकिन  तश्काल  चिकित्सा  उपचार  किए

 जाने  के  बावजूद  संत  जी  का  घायल  होने  के  कारण  देहान्त  हो  गुरुद्वारे  के  अहाते  में  गोली

 बारी  के  कारण  एक  अन्य  व्यक्ति  मारा  गया  और  कुछ  अन्य  जरु्मी  हो  गए  ।

 राज्य  सरकार  संत  लोंगोवाल  के  निवास  स्थान  उनकी  सड़क  यात्रा  के  दौराब  और

 सभा  इत्यादि  के  ज्ञात  स्थानों  पर  सुरक्षा  के  लिए  प्रबन्ध  किए  गुरुद्वारे  के  अन्दर  संत

 जी  के  साथ  सादे  वस्त्रों  में  एक  सुरक्षा  दल  मौजूद  था  ।  इसके  कमान्डों  के  एक  दल  के

 साथ  एक  पुलिस  संत  हरचन्द  सिंह  लोंगोवाल  के  पहुंचने  से  पहले  गुरुद्वारे  में  तैनात  किया

 गया  ।  यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  इन  सभी  प्रबन्धों  के  बावजूद  यह  कायरतापूर्ण  घटना  हो
 गयी  ।

 मुझे  दुख  के  साथ  20  1985  को  जालन्धर  में  गोली  चलने  की  घटना  के  बारे  में

 सूचित  करना  पड़  रहा  तीन  अज्ञात  व्यक्ति  श्री  गुरदयाल  भूतपूर्व  विधायक  के  निवास

 स्थान  पर  एक  कार  में  आए  ।  उन्होंने  घर  के  बाहर  कार  खड़ी  उनमें  से  दो  धर  में  गये  तथा

 श्री  गुरदयाल  कांग्रेस  के  नेता  श्री  डी०  ढी०  खुल्लर  ओर  अन्य  व्यक्तितयों  पर

 गोलियां  दागी  ।  अपराध  करने  के  बाद  आक्रमणकारी  भागने  में  सफल  हो  श्री  सैनी  तथा  श्री
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 अंसम-नागालैंड  सीमा  पर  हुई  मुठभैड़ों  की  घटनाओं  कौ  22  1985

 जांच  के  लिए  आयोग  गठित  फरने  के  बारे  में  वक्तव्य

 खुललर  जो  बुरी  तरह  जरूमी  हुए  को  तुरन्त  अस्पताल  ले  जाया  श्री  खुल्‍लर  की  बाद  में

 चोटों  के  कारण  मृत्यु  हो  श्री  सनी  खतरे  से  बाहर  बताये  जाते  अन्य  व्यक्ति  जो  इस

 घटना  में  घायल  हो  गया  यह  भी  खतरे  से  बाहर  है  ।  अपराध  में  प्रयोग  की  गयी  कार  गहर  में

 छोड़ी  हुई  पायो  गयी  ।  इस  घटना  के  सम्बन्ध  में  एक  मामला  दर्ज  कर  लिया  गया  है  और

 घियों  को  पकड़ने  की  कोशिश  की  जा  रही  है  |  श्री  सैनी  तथा  श्री  खुल्लर  दोनों  को  पुलिस  के

 मैंन  दिए  गए  थे  परन्तु  घटना  के  समय  गम-मैत  उपस्थित  नहीं  उनकी  लापरवाहो  के  कारण

 उन्हें  निनम्बित  कर  दिया  गया  इस  अपराध  में  प्रयोग  की  गयी  कार  की  तलाशो  लेने

 -455  बोर  रिवाल्वर  के  4  सक्रिय  कारतूस  बरामद  किए  गए  हैं  ।

 राज्य  सरकार  ने  राज्य  के  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  को  सतक  रहने  तथा  इन  दो  घटनाओं

 में  भन्ठग्रंस्त  अपराधियों  को  पकड़ने  तथा  आतंकवादी  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  आवश्यक

 कदम  उठाने  के  प्रति  सचेत  कर  दिया  है  ।

 संत  हरचन्द  पिह  लोंगोबाल  ने  पंजाब  समस्या  का  समाधान  खोजने  में  राजनीतिशता  और

 अत्यधिक  दूरदर्शिता  का  परिचय  दिया  ।  उन्होंने  शांति  और  साम्प्रदायिक  सौहादंता  के  लिए  अपमे

 जीवन  का  बलिदान  कर  मुझे  उम्मीद  है  कि  उनको  मारने  वाली  बन्दुक  की  गोजियां  उस

 उद्देश्य  जिसे  उन्होंने  निर्भीकता  से  खत्म  नहीं  कर  मुझे  विश्वास  कि  इस

 राष्ट्रीय  दुखद  घटता  पर  करोड़ों  देशवासियों  के  साथ  इस  सदन  के  सदस्य  भी  गहन  शोक  प्रकट

 झसम-नागा  लंण्ड  सीमा  पर  हुई  सुठभेड़ों  को  घटनाओं  को  जांच  के  लिए  ध्रायोग

 गठित  करने  के  बारे  में  बक्तव्य

 ]

 गृह  सस्जालय  में  राज्य  प्रन्त्री  शाम  हुलारी  :  सदन  को  1985  में

 असम  नागालैण्ड  सीमा  पर  मेरापानी  में  असम  तथा  नागरालेंड  पुलिस  के  बीच  हुई  सशस्त्र  मुठभेड़ों
 के  सम्बन्ध  में  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के  उत्तर  में  दिनांक  23  1985  को  दिए  गए  गृहमंत्री  के
 वक्तव्य  की  याद  होगी  कि  यह  फैसला  किया  गया  था  कि  जांच  आयोग  1952  के

 अन्तर्गत  एक  जांच  आयोग  नियुक्त  किया  जायेगा  जो  इन  मुठप्रेड़ों  से  सम्बन्धित  तथ्यों  की  गहरायी
 से  जांच  करेगा  तथा  दोनों  राज्यों  के अधिकारियों  क ेआचार  की  तहकीकात  करेगा  तथा  जिम्मेवारी

 निर्धारित  करेगा  ।  इस  संदर्भ  मैं  सदन  को  सूचित  करना  चाहती  हूं  कि  सरकार  ने  निर्णय  किया

 है  कि  जांच  आयोग  की  अध्यक्षता  भारत  सरकार  के  सेवा-निवुत्त  सच्षिव  श्री  बी०  सी०  माथुर
 करेंगे  ।

 जांच  आयोग  निम्नलिखित  मामलों  के  बारे  में  जांच  करेगी  ;

 (1)  असम-मागालेण्ड  सीमा  पर  मेरा  पानी  क्षेत्र  में  घढठित  घटनाएं  तथा  सकते
 संघर्ष  के  बारे  में  सभी

 463



 1  1907  )  विक्रय  ब्ंवर्धन  कर्मचारी

 संशोधन  विधेयक

 (४)  क्या  संघर्ष  तथा  उसके  परिणामस्वकूप  जनहानि  तथा  सम्पत्ति  के  नुकसान
 को  रोका  जा  सकता  जम  न

 (iii)  सशस्त्र  पुलिस  बलों  तथा  नागालैंड  के  विलेज  गार्डो  हरी  तथा

 तेनातगी  में  दोनों  राज्यों  के  प्राधिकारियों  को

 (४)  क्या  दोतों  राज्य  सरकारों  के  अधिकारियों  तथा  सम्रान  बलों  की  ओर  से

 कोई  चूक  अथवा  कत्तेव्य  अवहेलना  और

 (५)  दोनों  राज्यों  की  पुलिस  व्यवस्था  में  खामियां  तथा  उन्हें  दूर  करने  के  लिए

 सुझाव  ।

 आयोग  ऐसी  घटताओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  अल्पावधि  तथा  दीघविधि  के

 उपायों  की  सिफारिश  भी  कर  सकता  है  तथा  हस  सन्दर्भ  में  ऐसी  अन्य  सिफारिशें  कर  सकता  है
 क्या  अन्तरिम  रिपोर्ट  जैसा  यह  उचित  समझे  दे  सकता

 जांच  आयोग  को  मास  के  भीतर  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहा  गया  है  |»

 इस  बारे  अधिसूचना  सरकारी  राजपत्र  में  कल  प्रकाशित  कर  दी  गई  है  ।

 12.25  भ०  प०

 भमहोदथ  पीठासीन  हुए  ]

 विधेयक

 * (1)  विक्रय  संवर्धन  कर्मचारी

 संशोधन  विधेयक

 ]
 अस  भन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  टो०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 विक्रग्न  संवर्धन  कर्मचारी  1976  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विक्रय  संवर्धन  कर्मचारी  अधिनियम  1976  में  और  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रत्ताध  स्वीकृत  हुआ  |

 श्री  ही०  प्स्‍स्मेया  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 *दिनांक  22.8.1985  के  भारत  के  असाधारण  भाग  2,  खंड  2,  में  प्रकाशित  । |
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 न्यायाधीश  विधेयक  22  1985
 ——-—  ऑित-ि।ीयण।-यजयः?थलननलल्‍कय-नता++3उफकॉफबसकअनः)ी)ीःथीथ_ि झनवाद  तल

 *
 (2)  न्यायाधीश  विधेयक

 झनवाद न

 चिचि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०प्लार०  :  मैं  प्रस्ताव

 करता  हूं  कि:स्यायाधीशों  और  न्यायिक  रूप  से  कार्य  करने  वाले  अन्य  व्यक्तियों  के  लिए  अतिरिक्त

 रक्षक  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उससे  सम्बन्धित  विषयों  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाज़े  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  की  अनुभति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  >  अस्ताव  त्रस्तुत  हुआ  :

 न्यायाधीशों  ओर  न्यायिक  रूप  से  कार्य  करने  वाले  अन्य  व्यक्षितयों  के  लिए

 अतिरिक्‍त  संरक्षण  सुनिश्चित  करने  के  लिए  और  उसे  संबंधित  विषयों  कै  लिए  उपबन्ध

 करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 श्री  जी०  एम०  बतातवाला  :  मैं  इस  विधेयक  अर्थात्‌  न्यायाधीश

 )  1985  को  पुरःस्थापित  किये  जाने  का  विरोध  करता  इस  बात  में  मैं  किसी  से
 *  पीछे  नहीं  हूं  कि  न्यायाधीशों  को  समुचित  संरक्षण  प्रदान  किया  जाए  और  न्यायिक  कार्य  करने  के

 दोरान  उन्हें  आवश्यक  उन्मुक्तियां  भी  प्रदान  की  बहरहाल  यहां  हमारा  सम्बन्ध  केवज

 विधेयक  के  उपबन्धों  से  है  और  मुझे  केवल  तीन  बातें  कहनी  हैं  ।

 सर्वप्रथम  विधेयक  हमारे  संविधान  के  अनुच्छेद  235  का  उल्लंघन  करता  संविधान  के

 अनुच्छेद  235  के  अनुप्तार  न्यायिक  सेवा  के  व्यक्तियों  के  खिलाफ  कार्यवाही  करने  की  शक्ति

 एकमात्र  रूप  में  न्यायालयों  से  निहित  है  ।  लेकिन  इस  विधेयक  के  खण्ड  3,  उप  खण्ड  (2)  के  अनुसार
 सरकार  ने  किसी  म्यायाधीश  के  विरुद्ध  विभागीय  कार्यवाही  करने  की  शक्ति  स्वयं  अपने  पास  रखी

 है  ।  आप  स्थिति  की  गम्भीरता  को  समझ  सकते  मेरा  निवेदन  है  कि  पश्चिम  बंगाल  बनाम

 वी०  1966,  आई०एस०सी०आर०  771,  में  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  यह  निर्णय  दिया  था

 कि  भारत  सरकार  को  किसी  न्यायाधीश  के  विरुद्ध  अनुशासनात्मक  जांच  करने  की  शक्ति  प्राप्त

 नहीं  है  ।  इसी  जी०  एस०  नागमती  बनास  1970  ए०  309  में  यह  निर्णय  दिया

 गया  था  कि  उच्च  न्यामालय  न्यायिक  सेवा  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध  अनुशासनात्मक  जांच  करने

 में  सक्षम  शमशेर  सिंह  बनाम  पंजाब  1974,  ए०एस०सी०  2192  मुकदमे  में  उच्च  न्यायालय
 ने  सरकार  को  जांच  के  लिए  आसूचना  निदेशक  की  नियुक्ति  करने  के  लिए  कहा  था  ।  उक्त  मुकदमे
 में  मुख्य  न्यायाधीश  ने  जो  विचार  व्यक्त  किया  था  उसमें  से  उद्धत  कर  रहा

 सचमृच  आश्चये  को  बात  है  कि  उच्च  न्यायालय  जो  कि  अधीनस्थ

 लयों  पर  नियंत्रण  रखता  सरकार  से  सतंकता  विभाग  के  माध्यम  से  जांच  कराने  के  लिए
 उच्च  न्यायालय  अपना  नियंत्रण  बनाए  रखने  के  कार्य  के  निर्वहन  में  असफल  रहा

 है

 229.1985  के  भारत  के  असाधारण  राजपत्र  भाग  2,  खण्ड  2,  में  प्रकाशित  ।
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 अतः  मेरा  यह  निवेदन  है  ।  जहां  तक  न्यायाधीशों  के  विरुद्ध  विभागीय  कार्यवाही  करने  की

 शक्ति  सरकार  के  पास  रखने  से  सम्बन्धित  छण्ड  3,  उप  खण्ड  (2)  का  सम्बन्ध  यह  खण्ड

 संविधान  के  अनुच्छेद  235,  236  और  237  का  उल्लंधन  करता

 मेरा  दूसरा  निवेदन  यह  है  कि  न्यायाधीशों  के  विरुद्ध  विभागीय  कार्यवाही  करने  के  सरकार

 के  भधिकार  से  सम्बन्धित  विधेयक  का  खण्ड  3(2)  हमारी  न्यायिक  प्रणाली  की  स्वतन्श्रता  को

 समाप्त  करता  मेरे  विचार  में  वह  अधीनस्थ  न्यायालयों  की  बात  करती  आधि

 की  बात  करती  हो  ।  लेकिन  मैं  यह  बात  जरूर  कहूंगा  कि  किसी  भी  न्यायिक  अधिकारी

 उसका  दर्जा  कितना  भी  ऊंचा  या  नीचा  क्‍यों  न  हो--के  विरुद्ध  विभागीय  कार्यवाही  या  जांच  करते

 को  शक्ति  अपने  पास  रखते  का  सरकार  का  यह  रवेया  हमारे  संविधान  की  भावना  के  प्रतिकूल  है  ।

 यहू  खण्ड  3  उपखण्ड  (2)  अनुच्छेद  237  की  भावना  के  विरुद्ध  अनुच्छेद  237  के
 सार  किसी  भी  श्रेणी  के  मजिस्ट्रेट  या  ्पायिक  अधिकारी  जो  संविधान  के  अन्तगैंत  नहीं  आते

 के  सम्बन्ध  में  भी  राज्यपाल  अधिसूचना  जारी  करके  संविधान  के  इस  उपबन्ध  को  लागू  कर  सकता :
 हमारे  संविधान  की  भावना  यह  है  कि  अगर  किसी  न्यायिक  अधिकारी  को  संविधान

 के  अनुच्छेद  235  के  अन्तगंत  संरक्षण  नहीं  मिलता  है  तो  सरकार  अनुषण्छेद  235  के  अन्तर्गत  उसे

 संरक्षण  दिलाने  के  लिए  संविधान  के  अनुच्छेद  237  के  अघीन  अधिसूचनाਂ  जारी  करेगी  अर्थात्‌

 उन्हें  न्यायालय  के  अनुशासनात्मक  नियंत्रण  में  लाया  जा  रहा  तो  हमारे  समक्ष  यह
 विधेयक  है  जो  संविधान  की  विचारणा  और  भावना  से  बिल्कुल  अलग  और  यह  वास्तव  में

 न्यायपालिका  या  निन्नले  दर्जे  के  न्यायिक  अधिकारी  की  स्वतन्त्रता  को  कम  करता  मैं  जरूर

 कहूंगा  कि  न्यायपालिका  की  स्वतन्त्रता  को  कम  करने  का  कोई  भी  प्रयास  संविधान  के  साथ

 चात  और  धोथा

 मेरा  तीसरा  निवेदन  यह  अपने  देश  के  न्यायालयों  के  प्रति  सम्मान  प्रदर्शित  करते  हुए
 मेरा  निवेदन  है  कि  अपने  न्यायिक  कतंदव्यों  का  निर्वहन  करने  वाले  न्यायाधीशों  को  संरक्षण  प्रदान
 करते  समय  यह  बात  याद  रखनी  चाहिए  कि  न्यायाघ्रीशों  को  जहां  कुछ  सुविधाएं  प्राप्त  हैं  वहां
 उनके  कुछ  प्रतिबन्ध  भी  हों  ।  अतः  संषक्षण  और  प्रतिबन्ध  के  बीच  एक  विवेक  सम्मत  संतुलन  भी

 बनाना  होगा  ताकि  ये  सुविधाएं  कहीं  अधिकार  न  बन  अनियंत्रित  उन्मुक्ति
 पालिका  के  लिए  निर  कुशता  मार्ग  प्रशस्त  करती  है  ।

 यहां  मैं  सर्वोच्च  न्यायालय  द्वारा  हाल  ही  में  मोहम्मद  अहमद  खां  बनास  शाह  बानो  बेगम

 ए०  आई०  आर०  1985, 5,  एस०  सी०  945  मुकदमें  में  दिए  गए  निर्णय  का  उल्लेख  करूंगा  ।  यह

 निर्णय  धर्म  पर  विशेषकर  इस्लाम  धर्म  पर  प्रहार

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  बनातवाला  ऐसा  कहना  ठीक  नहीं  है  |  इन  सब  बातों  की  चर्चा

 क्री  जो०एम०  बनातवाला  ;  स्यायपालिका  पर  लगे  हर  नियंत्रण  को  हटा  दिया  गया

 वा  |  इसीलिए  यह  जरूरी  है  कि  सुविधायें
 देने

 के  साथ-साथ  आवश्यक  प्रतिबंधों  को  भी  बनाए
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 जी०एम०

 रखा  अतः  विभिन्न  अधिनियमों  तथा  उपबन्धों  के  रूप  में  व्तेमान  कालूत  स्थिति  से  मिपट ने
 के  लिए  पर्याप्त  इस  तरह  के  विधेयक्त  की  कतई  जरूरत  नहीं  है  ।

 इसीलिए  मैंने  तोन  निवेदन  किए  :  पहला  थह  है  कि  यह  विधेमक  संविधान  का  उल्लंधन

 करता  यह  संविधान  की  भावना  के  अनुरूप  नहीं  है  और  संतुलन  की  दृष्टि  से

 खुविधाओं  पर  नियंत्रण  रखने  की  जरूरत  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  और  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि

 वह  इसे  वापिस  ले  लें  या  सदन  न्यायपालिका  की  स्वतंत्रता  को  कम  होने  से  बचाने  के  लिए  आगे

 आए  ।

 थी  एच०  धार०  भारहाज  :  माननीय  सदस्य  ने  जो  तक  दिए  हैं  थे  स्वतः  परल्वर

 विरोधी  हैं  वहु  भारत  की  न्यायिक  व्यवस्था  की  सराहना  नहीं  करते  ।  उनकी  जानकारी  के

 लिए  मैं  बता  दूं  कि  सर्वोच्च  न्यायालय  में  प्रशासन-व्यवस्था  स्वायशश।स्ती  है  और  शरकार

 सर्वोच्च  न्यायालय  के  मामले  में  और  उच्च  न्यायालय  के  मामले  में  जरा  भी  हस्तक्षेप  नहीं  करती  ।

 मुन्सिफ/मजिस्ट्रेट  के  रेंक  तक  फी  न्यायिक  व्यवस्था  पूरी  तरह  से  सशकार  के  नियंत्रणाधीन  है  ।  सर

 कार  उनके  खिलाफ  कोई  भी  कारवाई  कर  सकती  अब  आप  यदि  इस  प्रस्तावित  विधेयक  में  दी

 न्यायाधीश  की  परिभाषा  पढ़े  तो  इसे  पढ़कर  कार्यंपालिका  के  अंतर्गत  आने  वाले  कुछ  खोगों

 को  उलझन  होगी  क्‍योंकि  हसमें  दी  गई  न्यायाधीश  की  परिभाषा  में  कुछ  ऐसे  कार्यकारी  अधिकारी

 प्री  शामिल  हैं  जिन्हें  किन्हीं  विशेष  मामलों  के  बारे  में  एक  निश्चित  मत  देता  होता  है  और  ऐसे
 व्यक्तियों  के  लिए  इस  उपबन्ध  को  बनोए  रखा  गया  न्यायपालिका  की  स्वतन्त्रता  के  लिए

 कोई  भी  इतना  चिंतित  नहीं  होगा  जितनी  कि  सरकार  चिंतितਂ  इसीलिए  कभी-कभी  जब  हम
 श्री  बनातवाला  से  न्यायपालिका  की  आलोचना  करते  सुनते  हैं  तो  हमारे  लिए  इस  मामले  में  उनका

 बचाव  करना  तक  मुश्किल  हो  जाता  हैं  ।

 जहां  तक  न्यायाधीशों  के  संरक्षण  का  सम्बन्ध  इस  विधेयक  द्वारा  न्यायाधीक्ष  संरक्षण

 अधिनियम  में  पहले  दिए  उपबन्धों  में  एक  साधारण  संशोधन  किया  जा  रहा  है  अर्थात्‌  पहले  उन्हें
 फौजदारी  मामलों  में  ही  संरक्षण  प्रदान  किया  जाता  था  किन्तु  अब  दीबाती  आमलों  में  थी  हम
 संरक्षण  प्रदान  कर  रहे  आप  एक  न्यायाधीश  से  उसके  ही  किसी  सहयोगी  की  गोपनीय  रिपोर्ट

 लिखने  की  आशा  वीसे  कर  सकते  हैं  अगर  आप  उसे  अदालत  में  घसीट  ले  जाते  हैं  और  मुकदमेबाजी
 में  फंसा  देते  है  ?  आप  किसी  एक  न्यायाधीश  को  न्यायाधीशों  के  मामले  में  राय  देने  के  लिए  कैसे

 कह  सकते  हैं  अगर  आप  उसे  आदि  में  फंसा  देते  हैं  ?  केवल  न्याय  प्रदान  करने  की

 सुविधा  के  लिए  ही  सरकार  इस  प्रस्तावित  संशोधन  ला  रही  है  ।

 जहां  तक  अन्य  मामलों  का  सम्बन्ध  सदन  की  यह  परम्परा  रही  है  कि  जब  सिसी

 विध्वेयक  को  पुर:स्थापित  किया  जाता  है  तो  उसका  विरोध  नहीं  किया  लेकिन  मेरे  विज्ञार
 में  परम्परा  को  बताए  रखने  की  बजाय  उसका  विरोध  करने  की  उन्हें  अधिक  चिन्ता

 )
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 अगर  वह  शाह  बानो  के  मामले  पर  चर्चा  करना  चाहते  हैं  तो  अन्य  रूप  में  एक  प्रस्ताव  के

 रूप  में  इस  पर  चर्चा  की  जा  सकती  अतः  मैं  उनसे  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  अपना  विरोध  वापिस
 ले  लें  और  मुझे  विधेयक  पुरःस्थापित  करने  का  अनुमति  दें  ।

 डपाध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है  :

 न्यायाधीशों  और  न्यायिक  रूप  से  कार्य  करने  वाले  अन्य  व्यक्तियों  के  लिए
 अतिरिक्त  संरक्षण  सुनिश्चित  करने  के  लिए  और  उससे  संबंधित  विथयों  के  लिए  उपबन्ध

 करनेਂ  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआा  ।

 श्री  एच०  ध्ार०  मारद्ाज  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 12.37  चर  ०  १०

 *
 (3)  सम्पदा  शुल्क  विधेयक

 [  श्रमुगाद ]

 विश  संजरलय  में  राज्य  संत्री  जनादंग  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  सम्पदा

 शुल्क  1953  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करमे  की  अनुमतिਂ

 दी  जाए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 ८कि  संपदा  शुल्क  1953  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझा  ।

 भी  जनाइत  पुजारी  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 (4)  रेल  स  रक्षण  बल  स  शोधन  विधेयक

 |]

 रेल  भम्प्ो  बंसी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  रेल  संरक्षण  बल  1957

 में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 ७-+->>नन्‍न्‍न
 ©  दिनांक  22.8.85  को  भारत  के  असाधा रण  राजपत्र  भाग  2,  खंड  2  में  प्रकाशित  |
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 ीा3+3कली॑  कक  १:  :  डसड  :::  चर  न्‍  ओि  लि  २  नी  स  *  कै  कतपयकक  न  तक  कक»  कक  को  »न»»+ननन
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  ।

 रेल  संरक्षण  बल  अधिनियम  मैं  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर
 स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रो०  मधु  वष्डवते  :  मैं  विधेयक  के  पुर:स्थापित  किए  जाने  के  समय

 ही  इसका  विरोध  करता  मैं  नहीं  जानता  कि  मंत्री  जी  ने  इस  विधेयक  के  सभी  पहलुओं
 तथा  इसके  प्रभावों  पर  भलोभांति  पूर्वक  विचार  किया  मैं  मंत्री  जी  को  अच्छी  तरह  जानता

 उतका  स्वभाव  दफ्तर  शाही  जसा  नहीं  है  परन्तु  कभी-कभी  मंत्री  जी  दफ्तरशाही
 ओपचारिकताओं  में  फंस  जाते  वह  जीवन  ओर  विभिन्‍न  संगठनों  की  बदलती  हुई  धारणाओं  के

 अनुरूप  चलने  से  इन्कार  करते  मेरे  विचार  में  यह  विधेयक  इसी  श्रकार  का

 मैं  स्वीकार  करता  हूं  कि  जहां  तक  रेलवे  सुरक्षा  बल  कः  संबंध  रेलवे  सुरक्षाबल
 को  अधिक  अधिकार  दिये  जाने  की  आवश्यता  है  |  उदाहरण  के  लिए  रेलवे  सुरक्षा  बल  प्रस्थापनाओं
 की  सुरक्षा  में  लगा  हुआ  कभी-कभी  जब  उन्हें  गोली  चलाने  की  आवश्यता  होती  है  और
 अपराधी  शरारत  करने  का  प्रयास  कर  रहा  होता  है  तो  उन्हें  ये  अधिकार  नहीं  दिए  जाते  क्‍योंकि

 जहां  तक  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  का  सम्बन्ध  यह  गृह  विभागों  के  अधीन  इसके
 अतिरिक्त  उनके  पास  वे  अधिकार  नहीं  हैं  जो  सशस्त्र  सेनाओं  के  पास  इसके  परिणामस्वरूप  वे
 रेल  कर्मचारियों  और  अन्य  श्रेणियों  के  बीच  कहीं  आते  हैं  ओर  इस  कारण  उन्हें  कभी-कभी  नुकसान

 भी  उठाना  पड़ता  है  ।

 परन्तु  रेलवे  सुरक्षा  बल  की  विशिष्टता  रेलबे  के  एक  संगठन  के  रूप  में  बनाए  रखने  के

 मैं  दस  संबंध  में  बिल्कुल  स्पष्ट  रेलवे  सुरक्षा  बल  को  विशिष्टता  रेल  कर्मचारियों  के  रूप

 रेलवे  के  एक  संगठन  के  रूप  में  अवश्य  बनी  रहनी  चाहिए  ओऔर  रेलवे  संगठन  की  परिधि  में  उन्हें
 अधिक  अधिकार  कानूत  और  व्यवस्था  की  अधिक  शक्तियां  दी  जानी  ताकि  वे  अपना  कर्तव्य
 भली-भांति  निभा  जिस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  मांगी  जा  रहो  है
 उसके  उद्देश्यों  और  कारणों  के  कथन  में  उन्होंने  बिलकुल  स्पष्ट  कर  दिया  जिन  विशेषताओं

 का  उल्लेख  किया  गया  हूँ  उनमें  से  एक  रेलवे  सुरक्षा  बल  को  संघ  का  सशस्त्र  बल  घोषित  करना

 है  और  परिणामस्वरूप  परिवतंन  करने  क्या-क्या  परिवर्तन  किए  जायेंगे  ?

 हममें  से  कुछ  लोग  सत्ता  में  और  सत्ता  से  बाहर  रहकर  रेलबे  सुरक्षा  बल  को  केन्द्र  के  एक
 नियमित  सशस्त्र  बल  के  रूप  में  परिवर्तित  करने  का  विरोध  करते  रहे  हैं  और  उसका  कारण  यही
 था  कि  बल  के  क्रमंचारी  रेल  कमंचारी  नहीं  वे  एक  संगठन  के  नाते  अपने  कुछ  अधिगार  छो

 बैठेंगे  ।  वे  सशस्त्र  सेनाओं  के  कुछ  नियमों  और  विनियमों  के  अधीन  आ  जायेंगे  यद्यपि  वे  सौ

 शत
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 में  रेल  कमंचारी  के  समान  नहीं  समझ्षा  जाता  ।  मूझे  प्रसन्‍नता  है  कि  रेल  मंत्रालय  ने  हस  समस्या  पर
 रेलबे  सुरक्षा  बल  के  साथ  चर्चा  की  और  वे  कोई  रास्ता  निकालने  में  सफल  हो  गए  हैं  जिससे  रेलवे

 सुरक्षा  बल  को  कुछ  अनुग्रह-राशि  गौर  कुछ  अन्य  लाभ  मिलेंगे  |  इससे  बोनस  न  मिलने  से  उन्हें  जो

 नुकसान  होगा  उसकी  प्रतिपूरति  हो  जाएगी  ।

 ऐसे  बहुत  से  अन्य  पहलू  बहुत  से  अधिकार  बहुत  से  कानून  हैं  जिनके
 अन्तगेत  उन्हें  अपने  विवादों  के  संबंध  में  कायेबाही  करनी  पड़ती  है  ।  अब  उन्हें  वह  सुरक्षा  प्राप्त  नहीं

 होगी  ।  इस  प्रकार  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  कर्मचारियों  को  जो  सुरक्षा  और  अधिकार  प्राप्त  वे  इसके
 परिणामस्वरूप  छोने  मैं  एक  मिसाल  देता  हूं  ।

 उद्देश्यों  और  कारणों  के  कथन  के  पैरा  3  के  भाग  में  यह  उल्लिखित  है  :

 बनाने  के  अधिकार  पर  उन्हीं  समान  आधारों  पर  निर्बन्धन  अधिरोपित  किए
 जाने  का  प्रस्ताव  है  जो  संध  के  अन्य  सशस्त्र  बलों  में  अधिरोपित  किए  जाते  हैं  1”

 मैं  उनमें  से  नहीं  हुं  जो  यह  सोचते  हैं  कि  जहां  तक  नौ-सेना  और

 सेना  का  सम्बन्ध  उन्हें  मजदूर  संघों  क ेसमान  न  समझा  उन्हें  औद्योगिक  श्रमिकों  के

 समान  न  समझा  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  उनसे  अधिक  सुरक्षा  प्रदान  करने  की  अपेक्षा

 की  जाती  उन  पर  अधिक  प्रतिबन्ध  आवश्यक  हैं  क्‍योंकि  राष्ट्र  की  सुरक्षा  उनके  हूथों  में  है  ।

 परन्तु  जहां  तक  रेलवे  सुरक्षा  बल  का  सम्बन्ध  आप  जैसे  ही  उन्हें  सौ  प्रतिशत  सशस्त्र  सेना  के

 समकक्ष  करेंगे  वैसे  ही  संगठनात्मक  अधिकारों  के  रूप  में  प्राप्त  उनकी  बहुत-सी  स्वतंत्रताएं  और

 बहुत  से  अधिकार  समाप्त  हो  जायेंगे  ।  रेलवे  सुरक्षण  बल  के  लिए  एक  ऐसे  मंच  की

 शयकता  को  ध्यान  में  रखते  जिसमें  वे  अपने  कल्याण  के  बारे  में  तथा  अपनी  समस्याओं  पर

 यहां  तक  कि  लाभों  और  सुविधाओं  सम्बन्धी  समस्थाओं  पर  भी  विचार  कर  कोई  न  कोई

 रास्ता  निकाला  गया  शुरूआत  जोनल  स्तर  पर  की  गई  उन्हें  एक  प्रकार  के

 कल्याण  संगम  बनाने  की  अनुमति  दी  गई  है  जिससे  वे  रेल  प्राधिकारी  उनकी  समस्याओं  के  बारे  में

 बातचीत  कर  सकते  हैं  और  उन्हें  हल  कर  सकते  वह  स्थिति  नहीं  आई  है  जिसमें

 किसी  संगठन  को  बोर्ड  स्तर  पर  अर्थात  केन्द्रीय  स्तर  पर  कुछ  लाभ  दिए  जा  सकें  ।  परन्तु  प्रक्रिया

 आरम्भ  हो  चुकी  इस  प्रक्रिया  को  आगे  बढ़ाने  की  बजाए  नए  रेल  मम्त्री  पीछे  ले  जाने  का

 प्रयास  कर  रहे  मैं  उनमें  से  हूं  जो  यह्‌  सोचते  हैं  कि  चूंकि  जोनल  स्तर  पर  प्रयोग  सफल  रहा

 इसलिए  बोर्ड  स्तर  पर  केन्द्रीय  स्तर  पर  भी  आरम्भ  किया  जा  सकता  है  ओर  उन्हें  कतिपय

 प्रतिबन्धों  के  साथ  कुछ  स्वतन्त्रता  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  दी  जानी  चाहिए  कि  उन्होंने  जो

 संगम  बनाए  हैं  वे  मजदूर  संघों  करा  रूप  न  ले  लें  ।  परन्तु  उनकी  कठिनाइयों  और  समस्याओं  से  जुड़े

 विभिन्‍न  ससलों  को  हल  करने  के  लिए  इन्हें  केन्द्रीय  स्तर  पर  भी  स्थापित  किया  जा  सकता

 इसलिए  एक  कंदम  आगे  जाने  की  बजाए  वे  एक  कदम  पीछे  गए  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप

 मे  परिवर्तन  किए  जा  रहे  अब  प्रत्यक्ष  परिणाम  क्‍या  होंगे  ?  मैं  आपका  ध्यात  धारा  को

 जोर  आकित  करता  हूं  ।

 १69



 रेल  संरक्षण  बल  विधेयक  22  1985

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  संक्षेप  में  कहिए  ।  यह  अभी  पुरःस्थापना  का  चरण

 प्रो०  सधु  दण्डवते  :  कुछ  महोदय  |  यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  यदि  बह

 स्थापना  के  समय  ही  सोच-विचार  कर  चलेंगे  तो  उन्हें  विचार  करने  के  चरण  की  आम्रश्यकता

 नहीं  पड़ेगी  ।

 धारा  19  को  देखिए  ।  मैं  चाहता  हुं  कि जन  आन्दोलनों  और  विभिन्‍न  विभातरों  में

 सरकारी  कमंचारियों  के  श्रमिक  वर्ग  के  आन्‍न्दोलनों  से  संबंधित  इस  सभा  के  सदस्य  इस  बात  को

 महसूस  करें  ।  मूल  धारा  ।9  गलत  थी  इसीलिए  इसमें  थोड़ा-सा  संशोधन  करना  पड़ा  परन्तु
 इसे  सही  दिशा  में  संशोधित  करने  की  बजाए  हमारे  रेल  मन्त्री  ने  इसे  पीछे  ले  जाने  वाली  दिशा  में

 संशोधन  किया  है  उन्हें  विपरीत  दिशा  में  जाना  अच्छा  लगता  इस  सभा  के  सभी  सदस्य  मुझे
 सुनें  ।  नयी  संशोधित  धारा  इस  प्रकार  है  :

 संदाय  1936  या  भौद्योगिक  विवाद  1947,  या

 कारखाना  1948  की  कोई  बात  बल  के  सदस्यों  को  लागू  नहीं  होगी  iਂ

 मूल  यह  था  ।

 औद्योगिक  विवाद  की  जांच  और  समझौते  से  संबंधित  किसी  राज्य  में  लागू
 अन्य  कोई  ऐसो  ही  विधि  बल  के  सदस्यों  पर  भी  लागू  होगी  ।'

 पहले  जो  रेल  सुरक्षा  बल  था  वह  अब  एक  सशस्त्र  बल  बन  गया  अब  उनका  अपनी

 मजदूरी  और  अन्य  लाधभों  के  लिए  बातचीत  करनें  का  अधिकार  खतम  हो  जाएगा  और  यवि  राज्य

 स्तर  पर  समझौते  सम्बन्धी  कुछ  कानून  हैं  तो  वे  कानूत  भी  लागू  नहीं  इस  प्रकार  पुरानी
 धारा  19  को  खतम  करने  की  बजाए  उन्होंने  धारा  19  को  और  कड़ा  बना  दिया  है  ।  मुझ्ले  विश्वास

 है  कि  जो  लोग  प्रशासन  में  हैं  और  रेल  कमंचारियों  से  सख्ती  से  निपटना  चाहते  हैं  और  इसे  कड़ा

 अनुशासन  कहते  हैं  उन्होंने  ही  यह  सिफारिश  को  है  कि  ये  संशोधन  किए  जाएं  ।  इसके

 परिणामस्वरूप  इस  विधेयक  के  प्रति  अपनाया  गया  दृष्टिकोण  अर्थात  रेल  सुरक्षा  बल  को  संघ  को

 सशस्त्र  सेना  के  स्तर  तक  लाने  का  कदम  प्रगमतिवादी  कर्दम  नहीं  है  ।  और  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय
 से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इन  दफ्तरशाहों  की  उन  बातों  में  न  जो  बदलते  हुए  आधुनिक
 समय  के  अनुरूप  नहीं  उन्हें  इस  पर  विचार  करने  दीजिए  और  पुरःस्थापना  के  चरण  ही

 उन्हें  विधेयक  वापस  लेने  दीजिए  ।  इस  सबके  बावजूद  यदि  बहू  विधेयक  पुरशस्थापित  करते  हैं
 और  सभा  अनजाने  में  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दे  देती  है  तो  मुझे  पर

 विचार  करने  के  समय  पूरे  जोर  से  लड़ता  होगा  ।  परन्तु  मैं  मंत्री  महोदय  .  को  कठिनाई  में  नहीं
 डालना  चाहता  और  वहू  अपनी  मेरी  शक्ति  ओर  समय  दोनों  बचा  सकते  हैं  ओर  यह  सुच्रित
 श्चित  कर  सकते  हैं  कि  इस  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  के  चरण  में  ही  वापस  ले  लिया  जाए  ।

 भ्रो  बंसो  .  लाख  :  रेलवे  सुरक्षा  बल  1957  में  अस्तित्व  में  आया  और  इससे  पहले

 रैलवे  का  सुरक्षा  और  पहुरा  विभाग  था  ।  प्रो०  दण्डवते  स्वयं  1979  में  रेल  मन्ली-थेः+  उस
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 रेलवे  सुरक्षा  बल  में  एक  आन्दोलन  चला  आप  जब  इसे  संघ  का  एक  सशस्त्र  बल  बता

 रहे  हैं  तो
 आप  इसे  एक  सशस्त्र  बल  ही  बना  रहे  हैं  और  इसके  साथ  ही  यदि  आप  उन्हें  संगम

 अथवा  यूंमियन  बनाने  का  अधिकार  देते  हैं  तो  यह  उचित  नहीं  1979  में  जब  उन्होंने

 आन्दोलन  चलाया  था  तब  स्वयं  प्रोफेसर  साहब  को  उनसे  निपटना  पड़ा  था  ।  मैं  नहीं  चाहता

 कि  वह  स्थिति  पुनः  उत्पन्न  हो  ।

 जहां  तक  उनके  रेल  कमंचारी  बने  रहने  का  संबंध  है  तो  मैं  प्रोफेतर  साहिब  से  अनुरोध

 करता  हूं  कि  वह  अधिनियम  की  धारा  10  को  देखें  जिसमें  लिखा  है  :

 और  प्रत्येक  अन्य  वरिष्ठ  अधिकारी  और  प्रत्येक  बल  सदस्य  भारतीय

 रेल  अधिनियम  1890,  उसके  अध्याय  को  के  अर्थान्तर्गत  रेल  सेवक  समझा

 जाएगा  और  उस  अधितिप्म  द्वारा  या  उसके  अधीन  रेल  सेवकों  को  प्रदत्त  शक्तियों  का

 प्रयोग  करने  का  हकवार  होगा  ।”

 मेरे  विचार  में  प्रोफेतर  साहब  को  जो  आशंका  है  वह  निर्मल  है  और  संघ  के  एक  सशस्त्र

 बल  को  घंग्म  या  यूनियन  बनाने  का  अधिकार  नहीं  दिया  जा  सकता  ।

 प्रो  मधु  दण्डवते  :  में  उन्हें  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  जब  मैं  मंत्रालय  का  काम  देख  रहा

 था  उस  समय  भी  यह  मांग  की  गई  थी  परन्तु  मैं  उस  दबाव  में  नहीं  आया  ।  ईश्वर  को

 मैं  मैं  इस  दबाव  में  नहीं  आया  परन्तु  आप  कृपया  इस  दबाव  में  न

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 रेल  संरक्षण  बल  1957  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।"

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुभा  ।

 क्री  बंसी  लाल  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता

 न

 12.48  भ०  प०

 नियम  377  के  झ्रधीत  सामले

 ]
 उच्चतम  स्थायालय/उच्च  स्यायालयों  में  सिजंमाभीन  में  लिणंयाधीन  पड़े

 सुकदमों  के  शोध  निफ्टारे  के  लिए  उपाय  करने  को  झायश्यकता

 की  कजल  नाथ  :  देश  के  न्यायालयों  में  इस  समय  लगभग  एक  करोड़  मामले

 सिजयाजीन  पड़े  हैं  एक  मामले  में  यदि  5  व्यक्ति  अन्सगंस्त  हैं  तो  5  करोड़  नागरिकों  को  न्यायालयों
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 न

 कमल

 से  न्याय  प्राप्त  करना  विधि  मंत्रालय  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षण  के  अनुस्तार  उच्च  न्यायालयों  में

 निर्णमाधीन  पड़े  नौ  लाख  मामलों  में  से  साठ  प्रतिशत  मामले  दो  वर्ष  से  अधिक  पुराते  केबल

 उच्चतम  न्यायालय  में  45,000  मामले  सुनवाई  के  लिए  निर्णयाधीन  पड़े

 बहूत  से  मामले  राजस्व  सम्बन्धी  हैं  और  विलम्ब  का  लाभ  उन  समृद्ध  बादियों  को  मिलता

 है  जिन्होंने  उनकी  बकाया  राशि  का  भुगतान  नहीं  किया  है  और  बकाया  राशि  व्यवसाय  में  लगा

 रखी  है  और  राज्य  को  उसके  लाभ  से  वंचित  कर  रहे  हैं  ।

 एक  अनुमान  के  अनुसार  केन्द्र  सरकार  के  राजस्व  का  लगभग  5000  करोड़  रुपया

 लयों  में  विलम्ब  के  कारण  रूका  पड़ा  न्यायापालिका  गणराज्य  का  एक  महत्वपूर्ण  अंग  होती  है
 और  कोई  भी  लोकतन्‍्त्र  न्याय  प्रक्रिया  धीमी  होने  कारण  नहीं  चल  सकता  ।  जब  तक  सरकार

 बकाया  पड़े  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  कदम  नहीं  मामले  इसी  प्रकार  इकट्ठं  होते  जायेंगे

 लोगों  को  न्याय  नहीं  मिलेगा  और  राजस्व  सम्बन्धी  मामले  निर्णयाधीन  पड़ें  रहेंगे  ।

 कर्मचारियों  के  लाभार्थ  बेतन  की  प्रधिकतम  सोसा  बढ़ाने  के  लिए  बोनस

 झधिनियम  में  ग्रविलम्ब  संशोधन  करने  की  झ्ावश्यकता

 श्री  कृष्ण  कुमार  महोदय  बोनस  की  पात्रता  के  लिए  वेतन  की  अधिकतम
 सीमा  अब  भी  वही  1600  रुपए  प्रतिमास  यदहयपि,संसद  के  पिछले  सत्र  में  बोनस  अधिनियम  में

 संगत  संशोधन  करके  एक  मास के  वेतन  की  सीमा  750  रुपए  से  बढ़ाकर  1600  रुपये  कर  दी  गई  थी

 परन्तु  अधिकतम  सीमा  वही  है  जो  1965  में  निर्धारित  की  गई

 केन्द्रीय  श्रम  मंत्री  न ेआश्वासन  दिया  था  कि  बोनस  के  लिए  अधिकतम  सीमा  बढ़ाई  जा

 रही  है  या  समाप्त  की  जा  रही  है  ।

 जहां  तक  केरल  का  सम्बन्ध  वोनस  अद।यगी  ओनम  पर  के  दोरान  की  जाती  इस
 वर्ष  ओनम  27  1985  को  पढ़ता  है  ।

 यदि  संसद  के  वरतंभान  सत्र  में  बोनस  की  पात्रता  के  लिए  अधिकतम  सीमा  बढ़ाने  हेतु
 बोनस  अधिनियम  में  संगत  संशोधन  तहीं  किया  जाएगा  तो  केरल  के  कर्मचारी  इस  लाभ  से  बंचित

 हो  जायेंगे  ।,

 यहू  अनुरोध  है  कि  सरकार  कृपया  संसद  के  वतंमान  सत्र  में  ही बोनस  अधिनियम  में

 तत्काल  संगत  संशोधन  करे  ।

 कटिहार-बामापुर  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  के  परिलालन  समय  में  तुरम्त  कमो

 करने  झोर  इस  गाड़ी  के  सुधार  तथा  रचित  रख-रखांब  को  झावश्यकता

 भी  तारिक  झनचर  :  45  अप  और  46  डाउन  कटिहार-दानापुर
 प्रेस  गाड़ी  एक  भहृत्वपूर्ण  गाड़ी  यह  गाड़ी  हमारी  स्वर्गीय  प्रिय  प्रधान  मंत्री  श्रीमत्ती  इन्दिरा
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 गांधी  द्वारा  17  1984  को  रेलवे  के  अपने  अन्तिम  समारोह  में  आरम्भ  की  गई

 बह  गाड़ी  कोसी  प्रभाग  के  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  को  बड़ी  लाईन  द्वारा  विहार  की  राजधानी  पटना  से

 जोड़ती  है  परन्तु  इस  गाड़ी  की  दशा  अत्यन्त  दयतीय  तीन  सौ  किलोमीटर  से  कम  दूरी  तय

 करने  में  इसे  14  घंटे  स ेअधिक  समय  लगता  यहू  कई  अनिर्धारित  जगहों  पर  ठहरती  है  ।  इसके
 अतिरिक्त  बोगियां  बहुत  पुरानी  और  भद्दी  हैं  और  डिखब्बों  में  पानी  और  बिजली  नहीं  होती  है  ।

 यहां  तक  कि  प्रथम  श्रेणी  के  डिब्बे  भी  इतने  गन्दे  होते  हैं  और  उनका  रख-रखाव  भी  अच्छा  नहीं

 होता  है  कि  मैं  बता  नहीं  सकता  ।

 मैंने  रेल  मंत्री  और  रेल  राज्य  मंत्री  को  इस  गाड़ी  के  अच्छे  रख-रखाव  और  परिचालन

 समय  को  कम  करने  के  बारे  में  लगभग  एक  देजैन  पत्र  लिखे  मैं  उन्हें  इस  सम्बन्ध  में  मिल  भी

 चुका  मैंने  उनसे  इस  गाड़ी  को  डीजल  इंजन  लगाने  तथा  १रिचालन  समय  को  कम  करके  8  धंटे
 करने  का  निदेश्व  दिया  है  जो  कि  300  किलोमीटर  के  लिए  काफी  परन्तु  ऐसा  प्रतीत  होता  है
 कि  मेरा  अनुरोध  व्यर्थ  गया  है  भौर  गाड़ी  उस्ची  पुरानी  शक्ल  में  है  जो  कि  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्रों  के
 लोगों  के  लिए  निराशा  की  बात  है  ।

 में  रेल  मंत्री  से  इस  गाड़ी  के  परिचालन  समय  को  कम  करने  तथा  इस  महत्वपूर्ण  और

 गौरवपूर्ण  गाड़ी  में  सुधार  करने  और  इसका  उचित  रख-रखाव  करने  के  लिए  तत्काल  क्रदम  जाने

 का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 पटना  सें  पेय  जल  सुविधाधों  झौर  प्रन्य  गागरिक  सुविधाशों  में  सुधार  करने

 के  लिए  केस्रीोय  सहायता  देने  को  प्रावश्यकता

 ञी  सो०  पी०  ठाकुर  :  यद्यपि  पटना  बिहार  की  राजधानी  है  फिर  भी

 इसमें  पेय  जल  का  जल  निकासी  और  पानी  इकट्ठा  खराब  सड़कें  और  अपर्याप्त  परिवहुन
 जैंसी  समस्याएं  विद्यमान  हैं  |  कई  इलाकों  में  स्वच्छ  पेय  जल  की  ठ्यवस्था  नहीं  पुराने  पाइप

 रिसते  रहते  हैं  और  परिणामस्वरूप  जल  दूषित  हो  जाता  जन  निकासी  की  अच्छी  व्यस्वथा

 से  होने  के  कारण  पानी  महीनों  इकट्ठा  रहता  है  जिससे  मच्छर  का  अतिसार  सहित

 कई  स्वास्थ्य  संबंधी  समस्‍यायें  उत्पन्न  होती  हैं  ।

 सड़कों  की  दह्मा  दयनीय  यदि  इसके  सुधार  के  लिए  किए  जाने  वाले  उपायों  हेतु  केन्द्र

 सरकार  पर्याप्त  सहायता  नहीं  देती  तो  यहू  नगर  रहने  लायक  नहीं

 ]

 प्रागरा  को  शोर  ध्रणिक  आकर्षक  पयंटक  केन्द्र  बनासे  के लिए  कदम
 उठाने  की  पह्रावश्यकता  ।

 श्री  निहाल  सिह  जेन  :  यद्यपि  ताज  नगरी  आगरा  भारत  का  सर्वाधिक

 पूर्ण  पर्यदन  केन्द्र  जिसके  माध्यम  से  काफी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  जा  रही  फिर  भी  उसका
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 पर्यटन  उद्योग  सर्वथा  उपेक्षित  वर्धाराजन  कमेटी  द्वारा  ताज  को  प्रदूषण  से  बचाने  के  लिए  की  गई

 सिफारिशों  के  आधार  पर  इस  क्षेत्र  के औद्योगिकीकरण  पर  अनेक  प्रतिबंध  लगा  दिए  गए  जिनके

 कारण  स्थानीय  अर्थव्यवस्था  के  विकास  में  गत्यावरोध  पैदा  हो  गया  दूसरी  ओर  पर्यटन  को  एक

 वैकल्पिक  गतिविधि  के  रूप  में  विकसित  करने  का  काम  हाथ  में  नहीं  लिया  गया  ।  यह  समस्या  को

 देखने  का  नकारात्मक  दृष्टिकोण  है  ।

 दस  वर्ष  पूर्व  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  गठित  टास्क  फोस  द्वारा  तैयार  की  गई

 वर्षीय  योजना  में  शामिल  अधिकांश  परियोजनाओं  पर  कोई  काम  नहीं  किया  गया  मेरा  केन्द्रीय

 सरकार से  आग्रह  है  कि  आगरा  के  पयंटन  के  ब्रिकास  के  लिए  एक  समग्र  कार्यक्रम  तैयार  किया

 जाए  तथा  उसे  समयबद्ध  आधार  पर  कार्यान्वित  किया  जाए  ।

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  बराज  का  नेशनल  पार्क  तथा  रिग  रोड़  का
 कीठम  झील  का  रात्रिकालीन  मनोरंजन  छाया  तथा  प्रकाश  कार्यक्रम  की

 जयपुर  तथा  बम्बई  से  सीधी  हवाई  हस्तकला  उद्योग  को  राष्ट्रीय  पर्यटन

 शिक्षण  संस्थान  के  लिए  आगरा  का  चयन  आदि  परियोजनाएं  विशेष  उल्लेखनीय  हैं  ।)

 .  [  प्रमुवाद ]
 कृष्णा  नवी  थाला  जल  वितरण  संबंधी  न्यायाधिकरण  द्वारा  दिये  गये

 निर्णय  का  पालन  करने  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  सरकार  पर  जोर  देने  को

 झावश्यकता

 श्री  शरब  विधे  :  भारत  के  संविधान  के  अनुच्छेद  262
 के  अधीन  संसद  को  प्रदत्त  अधिकारों  के  अनुसरण  में  अन्तर्राज्वीय  नदी  जल  के  वितरण  या

 जल  नियंत्रण  के  सम्बन्ध  में  किसी  विवाद  या  शिकायत  के  बारे  में  निर्णय  देने  का  उपबन्ध  करने

 बाला  एक  कानून  पारित  किया  गया  था  और  कृष्णा  नदी  बेसिन  के  जल  वितरण  के  बारे  में

 कर्नाटक  और  महाराष्ट्र  के  बीच  विवाद  को  ।0  1969  को  एक  न्यायाधिकरण  को  सौंपा  गया

 था  ।  उसका  निर्णय  27  1976  को  घोषित  किया  गया  उस  पर  2000  ई०पू०  अथबा
 उसके  पश्चात्‌  पुतविचार  किया  जाना  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  तेलगु  गंगा  परियोजना  के

 उद्घाटन  पर  प्रकाशित  सरकारी  पुस्तिका  और  परियोजना  प्रतिवेदन  से  भी  इस  बात  का  पता  चलता

 है  कि  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  बहुत  अधिक  जल  का  उपयोग  करना  चाहती  है|  इससे  महाराष्ट्र  के

 लोगों  को  चिन्ता  और  परेशानी  हो  गई  है  |  केन्द्रीय  सरकार  को  शीघ्र  हस्तक्षेप  करके  आम्प्र

 प्रदेश  सरकार  से  यह  कहना  चाहिए  कि  वह  न्यायाधिकरण  के  निर्णय  का  पालन  करे  ।

 ]
 गोवध  रोकने  के  लिए  उपाय  करने  की  प्रावश्यकता  ।

 ओ  सूल  चग्द  डागा  :  उपाध्यक्ष  भारत  देश  गौतम  गांधी
 और  नेहरू  की  भूमि  ये  सभी  अहिसा  के  पुजारी  उसी  धरती  पर  आज  अनेक  पशुओं  को
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 हजारों  की  संख्या  में  उनकी  आंखों  में  आंसू  होते  हुए  कुछ  लोग  अपने  निजी  स्वार्थों  के  लिए

 उन्हें  बड़ी  बेरहमी  से  काट  देते  आज  यह  काम  दिनो-दिन  बढ़  रहा  है  ।  सन्‌  1973  में  जहां  दो

 हजार  टन  मांस  निर्यात  किया  जाता  था  वहां  1984  में  एक  लाख  टन  मांस  निर्यात  किया  जा

 रहा  है  ।

 गांधी  जी  और  विनोबा  जी  ने  गौ-हस्या  बन्द  करने  के  लिए  सत्याग्रह  किया  |  सरकार  से

 आश्वासन  मिला  कि  वह  थोड़े  समय  में  राज्यों  को  विश्वास  में  लेकर  भौ-ह॒त्या  सदा  के  लिए  बन्द

 कर  देगी  ।  परन्तु  सरकार  अपने  आश्वासन  को  अमली  रूप  देने  में  असमर्थ  रही  ।  श्रीमती  इन्दिरा

 गांधी  जी  ने  मुख्य  मंत्रियों  को  गौ-हत्या  रोकने  के  लिए  कानून  में  सख्ती  लाने  का  आदेश  दिया  था  ।

 तत्कालीन  कृषि  मंत्री  श्री  राव  वीरेन्द्र  सिह  जी  ने  भी  बार-बार  मुख्यमंत्रियों  को  इस  सम्बन्ध  में

 लिखा  था  ।  परन्तु  बिना  किसी  भथ  के  मांस  के  बड़े  व्यापारियों  ने  अच्छा  धन  कमाने  की  गर्ज  से

 कई  कर  और  असहनीय  तरीके  अख्तियार  करके  कम  उम्र  के  जानवर  जिनका  मांस  कोमल  और

 अच्छा  होता  है  और  खास  तौर  से  गायों  के  बछड़े  और  कम  उम्र  के  बैलों  को  उनके  मालिकों

 को  लोभ  देकर  खरीर  कर  उनकी  आंखों  में  मित्र  डालकर  उनको  अंधा  करके  कहयों  को  कई  दिन

 तक  भूखा  और  प्यासा  उनकी  तंदुरूस्तो  को  घातक  नुकसान  पहुंचाकर  और

 डाक्टरों  से मिलकर  झूठे  सर्टिफिकेट  लेकर  दूरदराज  के  गावों  में  बड़े-बड़े  ट्रकों  में  गाय  के  बछड़ों

 और  को  कसाईखानों  में  डाल  देते  हैं  ।  यदि  ऐसा  होता  रहा  तो  10-15  सालों  में  भारत  देश

 में  दूध  और  मक्खन  बाहर  से  आयात  करना  होगा  |  आज  भी  कृषि  प्रधान  देश  में  जहां  पशु

 कारों  के  लिए  धन  उत्तका  वध  जिन  तरीकों  से  कानून  के  खिलाफ  किया  जाता  और  मिडिल

 ईस्ट  कंट्रीज  जहां  पर  इनके  मांस  को  बड़े  शोक  से  खाया  जाता  केवल  चंद  लोग  ज्यादा  कमाने

 की  गज  से  यह  काम  जारी  रखे  हुए

 यह  विषय  चिन्तन  का  विषय  यवि  गायों  के  बछड़े  तथा  कम  उम्र  के  बैलों  का

 बध  नहीं  रोका  गया  तो  भारत  जेते  कृषि  प्रधान  देश  को  आने  वाले  समय  में  बड़ा  भारी  धक्का

 लगेगा  ।

 1.00  श्र०१०  -.

 |

 पर्याप्त  धनराशि  के  झावंटन  झौर  शक्तियों  के  प्रत्यायोजन  सहित  विश्वविज्ञालय

 झनुदान  श्रायोग  की  एक  शाला  हैदराबाव  में  स्थापित  करते  की  भ्रावश्यकता  '

 थी  वीं०  शोमनाद्रीक्‍्वर  राब  :  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  दक्षिण
 के  विश्वविद्यालयों  समय-समय  पर  मंजूर  किए  गए  विकास  अमुदान  उनकी  आवश्यकताओं

 अनुरूप  नहीं  हैं  ।  आन्ध्र  प्रदेश  तथा  दक्षिण  के  अन्य  राज्यों  के  कालेजों  को  दिए  जाने  बाले  विश्व -
 विद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  दी  जाने  वाली  सहायता  भी  पर्याप्त  नहीं  शिक्षा  संस्थाओं  के

 जो  कि  इस  आयोग  से  अनुदान  प्राप्त  कर  रहे  को  दिल्‍ली  यहां  आकर  उस
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 बो०  शोभनाद्रीश्वर  ]

 समय  तक  जब  तक  कि  उनका  काम  नहों  हो  मैं  काफी  कठिनाई  का  सामना  करना  पढ़

 रहा  इसलिए  यह  प्रस्ताव  किया  गया  था  कि  इस  क्षेत्र  के  संबद्ध  कालेजों  को  धनराशि  देने  और

 धनराशि  के  उपयोग  की  जांच  करने  के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  एक  क्षेत्रीय  शाखा  दक्षिण

 में  स्थापित  करे  ।  दक्षिण  क्षेत्रीय  परिषद्‌  की  हाल  ही  में  पांडिचेरी  में  हुई  बैठक  में  इस  मामले

 पर  चर्चा  की  गई  थी  और  परिषद्‌  ने  शिक्षा  मंत्रालय  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  एक

 क्षेत्रीय  कार्यालय  को  समुचित  शक्तितयां  प्रदान  करके  हैदराबाद  में  खोले  जाने  की  जोरदार  सिफारिश

 करने  का  संकल्प  किया  आन्धत्र  प्रदेश  के  शिक्षा  मंत्री  ने  अपने  3  1985  के  पत्र  में  इस  बारे

 में  शीघ्र  आदेश  जारी  करने  का  आग्रह  किया  है  ।

 हैदराबाद  में  विश्वविद्यालयों  के  उपकुलपतियों  के  30  1985  को  हुए  सम्मेलन  में

 दक्षिणी  क्षेत्र  के  विश्वविद्यालयों  को  अनुदानों  के  शीघ्र  वितरण  के  लिए  हैदराबाद  में  इस  आयोग

 की  एक  शाला  स्थापित  करने  का  संकल्प  किया  गया  ।  आन्ध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  ने  प्रधानमंत्री  से

 इस  बारे  में  शीघ्र  आदेश  जारी  करने  का  अनुरोध  किया  दक्षिणी  राज्यों  के  शिक्षा  मंत्रियों  के

 6  1985  को  हैदराबाद  में  हुए  सम्मेलन  में  भारत  सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि

 इसकी  दक्षिण  भारत  में  शाखा  स्थापित  की  जाए  जिसे  पर्याप्त  धनराशि  आवंटित  की  जाए  और

 पर्याप्त  शक्तियां  प्रदान  की  जायें  ।

 मैं  शिक्षा  मंत्रालय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  हैदराबाद  में  आयोग  की  एक  शाखा

 लम्ब  स्थापित  करने  के  आदेश  जारी  किए  जायें  ।

 तमिलमाड़  के  तिदचो  जिले  सें  पेट्राथंधालाई  स्थित  कारों  शुगर्स  के  प्रथस्ध

 प्रर  केर्लीय  सरकार  का  नियंत्रण  जारी  रखने  को  श्रावश्यकता

 श्री  पो०  कुलन्दईबल  :  तिरुती  जिला  तमिलनाडु  में

 काजेरी  शुगर्स  का  प्रबन्ध  1978-79  से  आज  तक  केन्द्रीय  सरकार  के  नियंत्रण  में  पिछले  सात

 बर्षों  से  मिल  लाभ  में  चल  रही  है  तथा  गन्‍्ता  उत्पादक  प्रशासन  से  संतुष्ट  गन्ना  उत्पादक

 झते  हैं  कि  पुराने  जो  कि  मिल  को  रुग्ण  बनाने  के  लिए  उत्त  रदायी  कावेरी  शुगर्स  का

 प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  लेने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  इससे  किसानों  तथा  मिल  के  कर्मकारों  को  भारी

 लगेगा  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रबन्ध  को  निरंतर  जारी  रखना  होगा  तभी  किसानों  और

 कारों  के  हितों  को  सुरक्षित  रखा  जा  सकेगा  ।

 बोड़ी  कर्मकारों  के  लिए  लागू  न्यूनतम  मजदूरों  सम्बन्धी  विधान  को  खामे

 बाले  तम्बाकू  का  निर्माण  करने  वाले  कर्मकारों  पर  साथ  करने  के  लिए

 कानून  बनाने  तथा  सहिला  जोड़ी  क्ंकारों  के  कल्याण  के  प्रात  प्रधिक

 ध्यान  देने  के  लिए  कबम  उठाने  को  शावश्यकता

 श्री  धाला  साहेब  थिले  पाटिल  :  हमारे  देश  में  बीड़ी  उत्पादन  में

 31  लाख  से  अधिक  कामगार  पुरुष  और  महिलाएं  लगे  हुए  नई  दिल्‍ली  में  1981  में
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 हुए  राज्य  श्रम  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  किए  गए  समझौते  के  परिणामस्वरूप  सभी  राज्यों  में

 बोड़ी  कामिकों  के  लिए  न्यूनतम  मजदू री  लागू  करना  सम्भव  हो  सका  है  जो  कि  प्रतिदिन  7  रुपये

 और  8  रुपये  है  ।  परन्तु  यह  कानून  बाने  वाले  तम्बाकू  बनाने  में  लगे  श्रमिकों  पर  लाग्‌  नहीं  होता
 है  ।  इसके  परिणामस्वरूप  काफी  बड़ी  संख्या  में  कामिकों  पर  इस  कानून  के  लाभ  लाग्‌  नहीं  होते
 तथा  उनका  शोषण  किया  जा  रहा  यह  अनिवार्य  है  कि  वतंमान  जोकि  अब  बीड़ो
 कामिकों  पर  लागू  होता  खाने  वाले  तम्बाकू  का  निर्माण  करने  वाले  श्रमिकों  पर  भी  लागू  किया

 जाए  ।  खाने  वाले  तम्बाक्‌  बने  वाले  श्रमिकों  की  दयनीय  दशा  हस  बात  से  भली  प्रकार  अनुभव  की

 जा  सकती  है  कि  लगभग  60%  श्रमिक  तपेदिक  से  पीड़ित  हैं  तथा  उनकी  चिकित्सा  के  लिए  कोई

 सुविधा  सरकार  की  ओर  से  उपलब्ध  नहीं  है  ।  महिला  श्रमिकों  के साथ  और  भी  भेदभाव  बरता  जा

 रहा  है  |  पहले  तो  उन्हें  उद्योग  में  लिए  जाने  में  ही  पक्षपात  किया  जाता  है  और  दूसरे  उनके  लिए
 अस्पतालों  में  प्रसृति  सम्बन्धी  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  इसकी  तुलना  में  सिगरेट  और  सिगार

 उत्पादन  में  लगे  कामिक्रों  को  पूर्णतथा  औद्योगिक  कार्मिक  माना  जाता  है  तथा  जहां  तक  उनकी

 मजदूरी  तथा  अन्य  सुविधाओं  का  सम्बन्ध  उन्हें  प्री  सुविधाएं  मिल  रही  यह  एक  बड़ी

 कानूनी  कमी  है  और  जब  तक  इसे  शीघ्र  दूर  नहीं  किया  जाता  तब  तक  खाने  के  तम्बाकू  का

 वन  करने  वाले  श्रमिक  कष्ट  उठाते  रहेंगे  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  श्रम  मंत्री  इस  पर  ध्यान  देंगे  और

 वर्तमान  अधिनियम  में  समुचित  संशोधन  करेंगे  ताकि  खाने  की  तम्बाकू  बनाने  वालों  को  भी  वहू  लाभ

 प्रिल  सके  जोकि  इस  समथ  बीड़ी  उत्पादकों  को  मिलते  हैं  ।

 उच्च  पदों  पर  रिक्‍त  स्थानों  को  पदोस्नति  द्वारा  भरते  के  प्रयोजनाथ

 भर्तो  पर  लगे  हुए  प्रतियरध  में  ढील  देने  शोर  तेनिशिक  ध्स्थायी

 कं  चारियों  को  नियमित  करमे  को  श्रावश्यकता

 श्री  एन०वी०एन०  सोमू  :  मुद्रा  स्फीत  रोकने  के  लिए  गृह  मंत्रालय  के

 भादेश  द्वारा  भर्ती  पर  रोक  लगा  दी  गई  है  भौर  एहतियाती  तौर  पर  उसे  1984  तक

 प्रभावी  रखा  गया  था  ।  बाद  में  उसे  बिना  कोई  तारीख  तय  किए  बढ़ा  दिया  गया  तथा  उसे  भी  आज

 लगभग  एक  वर्ष  होने  वाला  है  ।
 ब

 भर्ती  पर  प्रतिबंध  की  अवधि  को  1984  से  आज  तक  बढ़ाकर  भरह  पता  बला

 है  कि  एक  वर्ष  के  बाद  भी  मुद्रा-स्फीति  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  हो  पाया  परन्तु  इस  अतिबन्ध

 के  कारण  काफी  समय  से  सेवारत  वरिष्ठ  पदोन्नति  से  वंचित  हो  रहे  हैं--उन्हें  पदोसनति

 का  लाभ  अर्थात्‌  अधिक  वेतन  और  अधिक  पेंशन  नहीं  मिल  पाई  है  ।  उन्हें  निम्न  ग्रेड  में  सेवानिवुत्त
 होना  पड़  रहा  है  जिससे  उनमें  सेवा  में  वेराग्य  और  निरूत्साह  की  भावना  आती  है  तथा  कम  पेंशन

 मिलती  कनिष्ठ  पदों  पर  कार्य  करने  वालों  को  भविष्य  में  कोई  उम्मीद  नहीं  वे  निराश  हैं
 और  वरिष्ठ  पद  का  कार्य  बिना  किसी  प्रोत्साहुन  के  करमे  को  विवश  किया  जाता  अस्थायी  और
 नैमित्तिक  सेवा  के  मामले  में  प्रतिबन्ध  के  बहाने  45  तथा  25  दिन  के  लिए  नियुक्तित
 भंग  के  साथ  की  जातो  इससे  उन्हें  सेवाभंग  की  अवधि  के  छूट्टी  की  निरन्तर

 सेवा  के  लिए  आयु  सीमा  का  नुकसान  होता  है  तथा  रोजगार  की  गारण्टी  नहीं  रहती  है  ।
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 एन०वी  ०एन०

 निवेदन  है  कि  भर्ती  पर  प्रतिबन्ध  में  कम  से  कम  इस  सीमा  तक  छूट  दी  जाए  कि

 बरिष्ठ  पदों  में  पदोन्नति  की  जा  सके  तथा  अस्थायी  तथा  नैभित्तिक  कांगिकों  के  रिक्‍त्र  पद  नियमित

 किए  जा  सर्क  ताकि  इस  प्रतिबन्ध  के  बाद  कोई  पद  खालो  न  रखा

 1.07  मर

 तत्पश्थात्‌  लोक  समा  मध्याह्न  मोजन  के  लिये  दो  बजकर  पांच  लिलट

 म०प०  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 2.11  Roto

 भध्याह्न  मोजन  के  पश्लात  लोक  सभा  दो  बजकर  ग्यारह  मिनट

 पर  समेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासोन  हुए  ]

 तम्बाक्‌  बोर्ड  विधेयक--जारी

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  श्री  पी०ए०  संगमा  द्वारा  20  1985  को  पेश  किए

 गए  निम्न  प्रस्ताव  पर  आगे  चर्वा  करेंगे  अर्थात्‌  :---

 तम्बाकू  बोर्ड  1975  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया

 श्री  वी०  शोभनद्रीश्वर  राव  अब  अपना  भाषण  जारी  वह  कृपया  संक्षेप  में  अपमी

 बात  कहें  ।

 श्री  बो०  शोभनाद्रोश्वर  राव  :  यह  महत्वपूर्ण  विधेयक  कुछ  ही

 सदस्यों  ने  अपने  नाम  दिए  हैं  हमारा  राज्य  आन्ध्र  प्रदेश  वरजिनिया  तम्बाकू  का  90%,  उत्पादन

 करता

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  समय  का  आबंटन  दलीय  स्थिति  के  आधार  पर  किया  जाता  है  किसी

 अन्य  आधार  पर  नहीं  ।

 श्री  बो०  शोभनाव्रोश्वर  रात्र  :  मैं  कुछ  ही  बातों  को  लूंगा  |  मैं  अपना  भाषण  प्राककलन

 समिति  की  रिपोर्ट  की  ओर  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  आकृष्ट  करते  हुए  शुरू  जिसमें  स्पष्ट

 रूप  से  कहा  गया  है  :

 को  यह  जानकर  प्रसन्‍्तता  हुई  है  कि  सरकार  ने  सिद्धान्त  रूप  तम्बॉक

 बोर्श  में  उत्पादकों  के  प्रतिनिधियों  की  संख्या  चार  से  छः  करना  स्वीकार  कर  लिया  हैਂ
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 ]  1907  तम्बाकू  बोर्ड  विधेयक  --

 कमा कमी

 ब्रतिवेदन  में  यह  भी  कहा  गया  है  :

 इस  बात  को  भी  समान  महत्व  देती  है  कि  वास्तविक  उत्पादक  ही  बोड  में
 उनके  प्रतिनिधि  नियुक्त  किए  जाएं  और  सरकार  से  आग्रह  करंती  है  कि  वह  उनके

 चुनाव  के  लिए  मानदण्ड  और  प्रक्रिया  निर्धारित  करे  जिससे  कि  न  केवल  यह  सुनिश्चित
 किया  जाये  कि  बोडे  में  उत्पादकों  का  प्रतिनिधित्व  बाहरी  व्यक्तियों  द्वारा  न  किया  जाए

 अपितु  छोटे  और  मध्यम  वर्ग  के  किसानों  को  भी  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  दिया

 मैं  सरकार  से  विनज्न  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  तम्बाकू  उत्पादकों  के  वास्तविक  प्रतिनिधियों

 को  और  उन  लोगों  को  नासजद  करे  जो  उनकी  समस्याओं  से  परिचित  हैं  और  अन्य  व्यक्तियों  को

 केवल  इसलिए  नहीं  कि  सरकार  में  कुछ  व्यक्ति  उनमें  रूचि  रखते  हों  ।

 मैं  सरकार  से  यह  भी  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  मेरे  द्वारा  पेश  किए  गए  उस  संशोधन

 अर्थात्‌  खण्ड  के  बाद  धारा  8  की  उपधारा  (2)  के  खण्ड  के  बाद  खण्ड  का

 अन्त:स्थापन  जो  बोर  के  कार्यों  के  बारे  में  है  तथा  जिसके  द्वारा  बोर्ड  से  उम्मीद  की  जाती  है  कि  वहू
 निर्यातकों  को  न्यूनतम  निर्यात  मूल्य  की  सिफारिश  इसके  अनुसार  बोर्ड  का  यह  काये  होना  कि

 वह  केन्द्रीय  सरकार  को  सिफारिश  करे  कि  तम्बाक्‌  बोड़ें  द्वारा  उस  स्थिति  में  नीलामी  द्वारा  खरीदे

 जाने  के  लिए  विभिन्‍न  प्रकार  की  वर्जीनिया  तम्बाक्‌  का  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  किया  जाए
 जबकि  उत्पादकों  से  न्युनतम  समर्थन  मूल्य'पर  तम्बाक्‌  न  खरीदी  जा  सके  ।

 यह  बहुत  महत्वपूर्ण  सुझाव  है  ।  मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि  वह  इस  पर  सहानुभूतिपूर्यक
 विचार  करे  |  अन्यथा  तम्बाक्‌  बोर्ड  के गठित  किए  जाने  का  उद्देश्य  ही  विफल  हो  मैं

 उम्मीद  करता  हूं  कि  तम्बाक्‌  बोर्ड  के  बनने  के  9  वर्षों  के बाद  तो  सरकार  इस  बात  से  सहमत

 होगी  कि  तम्बाक्‌  बोर्ड  स्वयं  उत्पादकों  को  दिए  जाने  के  लिए  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  की  सिफारिश

 जैसा  कि  रबड़  बोर्ड  तथा  अन्य  बो्  कर  रहै  हैं  ।

 धूप  से  पकाई  गई  तम्बाकू  तथा  तम्बाकू  भारी  मात्रा  में  उगाई
 जाती  दुर्भाग्य  से  तम्बाकू  की  इन  सभी  मदों  के  लिए  जब  सरकार  द्वारा  निर्मात  मूल्य  निर्धारित
 किया  जाता

 उत्पादकों  के  लिए  कोई  समर्थन  मुल्य  निर्धारित  नहीं  किया  जाता  मैं  सरकार  से  निवेदन
 करता  हूं  कि  वहू  इन  मदों  के  लिए  भी  न्यूनतम  समर्थंत  मूल्यों  की  घोषणा  करे  ।  सरकारी  उपक्रमों

 सम्बन्धी  समिति  के  प्रतिवेदन  जिसे  कुछ  समय  पूर्व  दिया  गया  यहू  सिफारिश  स्पष्ट  रूप  से

 की  गई  है  कि  इन  किस्मों  के  लिए  भी  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  दिया  जाना  न्यूनतम  निर्यात

 मूल्य  और  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  के  बीच  लगभग  600/-  रुपये  का  अन्तर  जहां  इसमें  वह  सारा

 खतं  सम्मिलित  है  निर्यावक  वहन  करता  उसके  अलावा  आप  बहुत  अधिक  लाभ  भी  दे  रहे
 वास्तव  250/-  रुपये  से  लेकर  300/-  रुपये  तक  का  अन्तर  काफी  अधिक  जबकि  आप  तो

 दे  रहे  हैं  |  मैं  निवेदन  करता  हुं  कि  इस  लाभ  को  जिसे  निर्यातक  या
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 वी०  शोभनाद्रीश्वर

 व्यापारी  प्राप्त  करता  वास्तव  में  न्यूनतम  समर्थन  मुल्य  को  बढ़ाकर  उत्पादकों  को  दिया

 चाहिए  ।

 मैं  सरकार  द्वारा  धारा  10,  11,  ।3  और  33  में  प्रस्तावित  संशोधनों  का  स्वागत  करता

 हूँ  ।  मैं  उन  उद्देश्यों  और  कारणों  के  कथन  से  भी  पूर्णतया  सहमत  हूं  जिनका  इस  विधेयक  में  उल्लेख

 किया  गया  जब  तक  आप  मूल  तम्बाकू  बोर  1975  में  दो  और  संशोधन  नहीं  लाते

 इन  उपबन्धों  को  प्रभावी  ढंग  कार्यान्वित  तहीं  किया  जा  सकता  है  और  उसके  लिए  मैंने  दो
 संप्नोधनों  का  प्रस्ताव  किया  परन्तु  उन्हें  इस  आधार  पर  रह  कर  दिया  गया  था  कि  सरकार  ने

 इन  धाराओं  में  किसी  प्रकार  के  संशोधन  का  प्रस्ताव  नहीं  किया  धारा  28  में  यह  उत्लेख  है  :

 सरकार  की  पूर्व  अनुमति  के  लिए  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत
 दण्डनीय  किसी  भी  अपराध  का  अभियोजन  नहीं  किया  जायेगा  ।”

 इसके  बदले  मेरा  प्रस्ताव  है  सरकार  अथवा  बोर्ड  की  अनुमति  के  बिना  इस
 अधिनियम  के  अन्तर्गत  दण्डनीय  किसी  भी  अपराध  का  अभियोजन  नहीं  जा  अब
 तक  की  आम  परिपाटी  यह  रही  हैं  कि  जब  कभी  भी  तम्बाकू  बोर्ड  के  अधिकारियों  को  यह  पता
 चलता  है  कि  कोई  था  व्यापारी  अथवा  निर्धातक  कोई  गलत  काम  कर  रहा  तो  वे
 नियम  के  उपबन्धों  के  विरुद्ध  कार्य  करते  हैं--उनके  पास  उन  व्यक्षितयों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने
 की  शक्ित  नहीं  है-तो  उन्हें  वाणिज्य  मन्त्रालय  को  लिखना  पड़ता  है  और  वाणिज्य  मन्त्रालय  को
 आगे  विधि  मन्त्रालय  को  लिखना  पड़ता  है  जो  और  आगे  मामले  को  विधि  विशेषज्ञों  के  पास  भेजता

 उनकी  राय  प्राप्त  करने  के  फिर  उस  राय  को  वाणिज्य  अन्त्रांलय  को  बताया  जाता  है
 जो  कि  फिर  तम्बाकू  बोर्ड  को  भेजी  तभी  तम्बाकू  बोड़ं  कार्यवाही  कर  सकता  इस
 बीच  अपराधी  साफ  बच  जाएगा  ।  किसान  के  साथ  किया  गया  अन्याय  दूर  नहीं  हो  पाता  अतः

 मेरा  सुझाव  है  कि  मन्त्री  महोदय  इस  पर  ध्यान  देंगे  और  कम  से  कम  अगले  सत्र  में  एक  और  अन्य

 संशोधन  लाकर  इस  संशोधन  को  करेंगे  ।.

 जहां  तक  धारा  की  बात  इस  अधिनियम  का  उपबन्ध  अतिरिक्त  होगा  और  झुछ
 समय  तक  लागू  किसी  भी  अन्य  कानून  के  उपबन्ध  की  अवहेलना  नहीं  करेगा  ।  इन  व्यापारियों  और

 कम्पनी  के  लोगों  मे  पहले  तम्बाकू  उत्पादकों
 के

 साथ  बहुत  अन्याय  किया  है  और  उन्होंने  जिस

 राशि  का  अपवंचन  किया  वह  करोड़ों  रुपये  की  बेठती  परन्तु  अब  जबकि  तम्बाक  बोर्ड  यह

 वाउचर  प्रणाली  चालू  कर  रहा  है  तो  इससे  उपयुक्त  संरक्षण  मिलेगा  |  दुर्भाग्य  से  जब  कुछ
 समय  पहले  इस  प्रणाली  को  प्रथम  बार  प्रस्तावित  किया  तो  व्यापारियों  ने  न्यायालय  में  जाकर

 स्थगत  आदेश  प्राप्त  कर  परन्तु  उसके  बाद  उत्पादकों  और  व्यापारियों  के  बीच  समझौता

 होने  के  कारण  न्यायालय  को  उस  याचिका  को  अस्वीकार  करना  पड़ा  ।  परन्तु  इस  बात  की  पूरी  संभावना

 है  कि  ये  व्यापारी  उत्पादकों  को  तुरन्त  भुगतान  करना  नहीं  चाहते  मैं  चाहता  हूं  कि सरकार  इस

 पर  भी  विचार  करे  और  एक  अन्य  संशोधन  द्वारा  इस  पर  ध्यान  दे  ।
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 1907  तम्बाकू  बोर्ड  विशधेधक  -

 nee कै

 जहां  तक  तम्बाकू  के  निर्यात  का  सम्बन्ध  इसे  किसी  विशेष  व्यापारी  या  निर्यातक  की
 स्थित  पर  ही  नहीं  छोड़  दिया  जाना  यह  तो  सारे  देश  और  सरकार  से  सम्बन्धित  प्रश्न

 वैसे  तम्बाकू  का  निर्यात  करना  जो  उनके  द्वारा  भेजे  गये  नमूने  जैसी  नहीं  गलत  है
 क्योंकि  वह  कम  गुणवत्ता  वाला  है  और  यदि  वैसी  तम्बाक्‌  का  निर्यात  किया  जाता  है  तो  उससे

 हमारे  देश  की  बदनामी  कुछ  देश  उस  तम्बाकू  को  लौटा  रहे  हैं  जो  उन  देशों को  भेजी  गयी

 है  और  हम  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  अपने  अवसरों  को  खोते  जा  रहे  हैं  तथा  देश  में  तम्बाकू  उप्पादकों

 को  समुचित  स्थान  नहीं  दिया  जाता  है  ।
 ह  '

 अतः  मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि  वह  गुणवत्ता  नियन्त्रण  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 सभी  आवश्यक  सावधानियां  बरते  ।

 प्राककलन  समिति  ने  अपने  आठवें  प्रतिवेदन  में  पृष्ठ  90  पर  स्पष्ट  रूपਂ  से  कुछ  सुन्लाव
 दिए  हैं  :--

 घृणित  गतिविधियों  में  नई  कम्पनियों  का  पंजीयन  समाप्त  करना  ही  पर्याप्त

 नहीं  क्योंकि  इससे  ठगे  गये  किसान  को  किसी  प्रकार  की  सहायता  नहीं  मिलती  यदि

 बोर्ड  के  पास  अभी  ऐसी  शक्तति  नहीं  है  तो  समिति  यह  चाहेगी  कि  ऐसी  संगत

 नियम  में  संशोधन  करके  बोर्ड  को  उपलब्ध  कराई  जाए  ।”

 प्राककलत  समिति  ने  पृष्ठ  104  यह  पर  भी  स्पष्ट  सिफारिश  की  है  :--

 प्विफारिश  है  कि  वर्जीनियां  तम्बाकू  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  गुणनत्ता  निरीक्षण

 के  कार्यों  को  समुचित  जिससे  तम्बाक्‌  बोर्ड  को  हस्तांतरित  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  जिससे

 कि  इस  सम्बन्ध  में  प्रभावों  जांच  की  जा  सके  और  विदेशी  आयातकों  की  ओर  से  इस

 सम्बन्ध  में  भविष्य  में  कोई  शिकायत  न  आने  पाये  ।

 समिति  यह  भी  सुझाव  देती  है  कि  उन  व्यापारियों  के  विशद्ध  दण्डात्मक

 कार्यवाही  करने  के  लिए  कोई  उपबन्ध  होना  चाहिए  जो  जान-बूझ  कर  घटिया  किस्म  का  माल

 निर्यात  करते  हैं  जिससे  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  देश  की  प्रतिष्ठा  को  धक्का  लगता  और

 हमारे  निर्यात  प्रयासों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  राव  अब  अपनी  बात  समाप्त  कीजिए  ।

 शी  शोभनाप्रीएअर  राज  :  मुझे  बड़ी  प्रसन्‍तता  हुई  है  कि  धारा  18  में  मेरे  प्रस्ताविश  संशोधन

 को  मन्त्री  महोदय  ने  स्वीकार  कर  लिया  है  और  उन्होंने  यह  संशोधन  लाना  उच्तित  मैं

 यहां  विस्तार  से  नहीं  बता  हूं  ।

 परन्तु  इतमे  वर्षों  के  बाद  मी  गुन्टूर  में  तम्वाक्‌  बोर्ड  का  प्रशासनिक  कार्यालय  नहीं  बनाया

 गया  कारण  तो  मुझे  पता  नहीं  तम्बाकू  से  30  करोड़  रुपये  तक  की  विदेशी  मुद्दा
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 न

 बी०  शोंभनाहै  श्वर  राव  |

 सहित  सरकार  को  906  करोड़  रुपये  आय  होती  परन्तु  अभी  तक  कोई  स्थायी  भवन  निभित  नहीं
 किया  गया  मैं  सरकार  से  निवेदन  कैरता  हूं  कि कम  से  कम  अब  तो  उसका  निर्माण  आरम्भ  करें  ।

 उपाण्यक्ष  सहोदय  :  श्री  रंगा  जी  बोलने  जा  रहे  वह  कुछ  और  मुद्दे  उठायेंगे  |  श्री  बी०

 रेड्डी  आप  आरम्भ  कर  सकते  हैं  ।

 क्री  वो०  शोभनाद्रीव्वर  राव  :  मैं  अपनी  बात  समाप्त  कर  रहा  हूं  ।

 में  सरकार  से  निवेदत  कर  रहा  हूं  कि  वह  राशि  को  सुरक्षित  बनाये  रखे  ।  हम  बायो-मैस

 संयंत्र  पर  कई  करोड़  रुपये  खर्च  कर  रहे  सौर-खत्तियों  क ेलिए  भी  बहुत  सारा  अतिरिक्त  घन

 व्यय  किया  गया  है  ।  मैं  सरकार  से  किसान  के  लाभार्थ  सरकारी  सहायता  सुरक्षित  रखने  का  निवेदन

 करता  हूं  जो  कि  राष्ट्रीय  हित  की  बःत  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बी०  रेड्डी  अब  आप  अपना  भाषण  आरंभ  कर  सकते

 श्री  राव  आप  कृपया  बैठ

 क्री  बी०  शोमनाद्रीउ्वर  राव  :  कुछ  भाषण  आधा  घन्टे  या  उससे  भी  अधिक  समय  तक

 चलते  रहे  हैं  ।  मैं  केवल  एक  मिनट  और  लूंगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  पहले  ही  25  मिनट  ले  चके  आज  आप  और  जो  कुछ  कहना

 चाहते  वह  आप  मंत्री  महोदय  को  लिखकर  दीजिए  ।

 श्री  बी०  शोमनाप्रीदवर  रात  :  जहां  तक  तम्बाक्‌  के  पत्तों  की  खरीद  वाउचर  योजना  का

 संबंध  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  राज  सहायता  में  वृद्धि  करे  क्योंकि  यह  किसानों  के  हित
 में  न  केवल  तम्बाक्‌  उत्पादक  किसानों  अपितु  सामान्य  किसानों  के  भी  हित  में  मेरा  सरकार
 से  निवेदन  है  कि  वह  तम्बाक्‌  उत्पादकों  और  किसानों  के  ऋणों  को  माफ  कर  विशेषकर  ऋण
 की  उस  राशि  को  जो  खत्तियों  की  मरम्मत  के  लिए  1977  के  तूफान  के  बाद  उनको  दी  गई  थी  ।

 दुर्भाग्य  केवल  तीन  करोड़  रुपये  दिये  गये  थे  और  उन  पर  ब्याज  भी  केवल  80  लाख  रुपये

 परन्तु  उद्योगपतियों  के  तो  उनकी  बीमार  इकाइयों  के  नाम  पर  सैकड़ों  करोड़  रुपये  बट्टे-खाते  में

 डाल  दिये  जाते  मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि  वह  इस  पर  सहानुभूतिपूर्वके  विचार  करे  और

 उन्हें  व ेऋण  बट्टे-खाते  में  डाल  देने  चाहिएं  जो  1977  के  तूफान  के  बाद  दिये  गये  थे  ।

 श्री  शी  एम०  रेडडो  :  दुर्भाग्य  से  मैं  संकट  में  पड़  गया  हूं  क्योंकि  हमारा

 तेलगु  का  दुभाषिया  बीमार  पड़  गया  मैं  फिर  भी  अपने  विचार  अंग्रेजी  में  व्यक्त

 करने  प्रयास  करूंगा  ।

 पहली  बात  यह  है  कि  तम्बाक्‌  बोडं  में  उत्पादकों  की  प्रधानता  परन्तु  यहां  पर  आठ  माननीय
 ब्धब  ra सदस्यों  ने  बताया  है  कि  यह  सर्वोत्तम  उत्पादन  के  साथ-साथ  उत्पादकों  की  विशिष्ट  आवश्यकताओं

 482



 1  1907  तम्बाकू  बोर्ड  विधेयक  |

 के  लिए  पर्याप्त  या  सहायक  नहीं  हैं  ।  उससे  उत्पादन  बढ़ेगा  और  उत्पादकों  की  आवश्यकता  पूरी

 होगी  !  मैं  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  बोर्ड  में  उत्पादकों  के  प्रतिनिधियों  की  संख्या  में  पर्याप्त

 वृद्धि  की  जानी  चाहिए  ओर  बोडं  में  तम्बाकू  उत्पादकों  की  प्रधघानता  होनो  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  तेलगू  का  दुभाषिया  आ  गया  है  और  यदि  आप  तेलगु  में  बोलना

 हैं  तो आप  ऐसा  कर  सकते  है  ।

 क्रो  बो०  एन०  रेड्डी  :  आपको  धन्यवाद  ।  अब  मैं  तेलगु  में  बोलना

 *उपाध्यक्ष  तम्बाकू  बोर्ड  में  तम्बाक्‌  उत्पादकों  का  प्रतिनिधित्व होना
 यश्चपि  प्रतिनिधियों  की  संख्या  बढ़कर  8  से  10  हो  गई  इससे  देश  में  तम्बाकू  उत्पादकों  या  तम्वाक
 के  उत्पादन  को  लाभ  नहीं  पहुंचता  है  ।  तम्बाक्‌  उत्पादकों  के  साथ  न्याय  करने  के  बोड  में

 सनका  प्रतिनिधित्व  बढ़ना  चाहिए  ।  बोडं  में  उत्पादकों  का  प्रतिनिधित्व  अनिवार्य  रूप  से  होना
 जिसमें  उनकी  आवाज  सुनी  जानी  चाहिए  |  केवल  बोडे  तभी  किसानों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा
 कर  सकता  है  और  उनके  उत्पाद  पर  ध्यान  दे  सकता  जब  इस  दृष्टिकोण  से  देखा  जाए  तो
 प्रतिनिधियों  की  संख्या  में  वृद्धि  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 विभिन्‍न  वर्गों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  प्रतिनिधियों  की  संख्या  एक  विचित्र

 मिश्रण-सी  लगतो  है  ।  व्यापारियों  और  बिचौलियों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  प्रतिनिधि

 भी  उसमें  होंगे  ।  इस  विधेयक  में  यह  नहीं  बताया  गया  है  कि  तम्बाकू  उत्पादकों  का  प्रतिनिधित्व

 कितने  सदस्य  करेंगे  ।  यहू  नोट  करने  वाली  महत्वपूर्ण  बात  वाद-विवाद  का  उत्तर  देते

 मुझे  आशा  मन्‍्त्री  महोदय  हमें  यह  बतायेंगे  कि  बोर्ड  में  तम्बाकू  उत्पादकों  के  प्रतिनिधियों  की

 संख्या  क्या  होगी  ।  इस  बारे  में  यह  इस  संग्रोधन  विधेयक  में  कोई  उल्लेख  नहीं  इसमें  उनकी

 पंख्या  और  बहुमत  का  उल्लेख  होना  परल्तु  इस  बात  का  इस  विधेयक  में  कोई  उल्लेश  नहीं

 किया  गया  है  ।  व्यापारियों  और  विचौलियों  जैसे  विभिन्‍न  वर्गों  को  जिस  ढंग  से

 निधित्व  दिया  गया  है  उससे  हमें  पता  चलता  है  कि  सरकार  व्यापाले  समुदाय  के  प्रभाव  से  मुक्त

 नही  हो  पाई  है  ।  किसानों  को  और  अधिक  प्रतिनिधित्व  देने  की
 व्यापारियों  और  अन्य

 बिचौलियों  को  उस  विधेयक  में  प्रधानता  दी  गयी  है  इससे  पता  चलता  है  कि  व्यापारी  समुदाय  का

 सरकार  पर  कितना  गहरा  प्रभाव  रहा  इससे  पता  चलता  है  कि  सरकार  ने  इससे  निकलने  का

 कोई प्रयात्त  नहीं  किया  इस  विधेयक  में  आमूल  परिवतंन  किए  जाने  चाहिएं  और  इसको

 निधित्व  के  स्वरूप  के  बारे  में  भी  स्पष्ट  होना  चाहिए  ।  इस  प्रकार  बोर्ड  को  उत्पादकों  को  विपणन

 सुविधाएं  प्रदान  करते  जैसे  कुछ  उत्तरदायित्व  भीं  सौंपे  जाने  देश  में  लाखों  टन  तम्बाकू

 पैदा  किया  जा  रहा  है  परन्तु  इसके  लिए  कोई  बाजार  नहीं  किसान  को  ऐसी  कोई  गारन्टी  नहीं

 है  कि  सारे  तम्बाकू  के  लिए  बाजार  तैयार  मिलेगा  ।  उत्पादकों  के  सामने  अनिश्चिनता  की  स्थिति

 रहती  है  ।  तम्बाकू  एक  कीमती  नकदी  फसल  परन्तु  फिर  भी  किसानों  से  तम्बाक्‌  खरीदने  को  कोई

 पैयार  नहीं  जिससे  किसानों  के  पास  बिना  बिके  तम्बाकू  के  अम्वार  लग  गए  हैं  और  किसान  इसको

 ्

 *तेलगु  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।

 की  ए
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 बहुत  कम  कीमत  पर  बेच  रहे  यह  केवल  किसानों  और  आंध्र  प्रदेश  की  हो  हानि  नहीं  हो  रही

 अपितु  सारे  देश  को  ही  धाटा  केन्द्र  सरकार  को  इस  समस्या  पर  गम्भीरता  से  विचार  करना

 चाहिए  ।  तम्बाकू  का  कोई  बाजार  नहीं  उत्पादकों  को  अपने  उत्पाद  को  बेचने  की  कोई  सुविधा

 नहीं  है  और  इस  मुद्दे  पर  विधेयक  में  कोई  उल्लेख  नहीं  किसानों  को  उनके  उत्पाद  को  बिक्री

 की  गारन्टी  देने  के  लिए  बोर्ड  को  उत्तरदायी  नहीं  ठहराया  गया  किसानों  द्वारा  पैदा  किये  गये

 सारे  तम्बाकू  को  बेचने  के  लिए  बोर्ड  को  उत्तरदायी  धनाने  हेतु  इस  विधेय्क  में  कुछ  भी  उल्लेख

 पह्ठी  किणा  गया  अतः  इस  विधेयक  द्वारा  बोर्ड  का  मुख्य  उद्देश्य  पूरा  नहीं  होता  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  आन्ध्र  प्रदेश  के  अनुभव  के  बारे  में  बताना  चाहता  वेश  का  लगभग

 95  प्रतिशत  वर्जीनिया  तम्बाक्‌  आंध्र  प्रदेश  में  पैदा  होता  है  हमें  इस  पर  गये  है  ।  परन्तु  केन्द्र  द्वारा

 उसकी  बिक्री  के  लिए  बाजार  सुनिश्चित  करने  का  दायित्व  न  लेने  के  कारण  हमारे  गय॑  को  ठेस  पहुंची
 अतः  हमारे  तेलगु  भाइयों  के  गबं॑  को  भी  ठेस  पहुंची  उन  उत्पादकों  को  जो  मूल्य  ब्राप्त

 होता  वह  बहुत  ही  कम  जो  मैं  कहना  चाहता  हूं  व  यह  है  कि  इस  सबंध

 में  किसानों  का  उपेक्षा  की  गई  मैं  आपको  एक  और  उदाहरण  देना  थाहता  हूं  ।  आम्प्र  प्रदेश  ने

 उस  समय  उत्पादन  के  उच्च  शिखर  को  छुआ  था  कुछ  समय  पहले  जब  राज्य  में  |  करोड़  40  हजार
 टन  तम्बाकू  का  उत्पादन  हुआ  था  |  परन्तु  1984  में  उत्पादन  गिरकर  मात्र  93  हजार  टन  रह  गया

 है  ।  विपणन  सुविधाओं  की  कभी  उचित  मूल्य  पर  उनके  उत्पादन  की  बिक्री  की  गारंटी  न  होना
 उत्पादन  में  गिरावट  के  मुख्य  कारण  हैं  ।  इन  बातों  की  वजह  से  उत्पादन  में  कमी  हुई  तम्बाक्‌

 एक  मूल्यवान  वाणिज्यिक  फसल  है  ।  चूंकि  बोर्ड  ने  किसानों  द्वारा  उत्पादित  तम्बाकू  की  बिक्री  का

 कोई  दायित्व  नहीं  लिया  इसलिए  तम्बाकू  की  अधिक  पैदावार  करने  में  किसानों  की  रूचि  नहीं

 है  ।  उत्पादकों  को  निराश  किया  गया  है  ।  उनकी  निराशा  के  परिणामस्वरूप  उत्पादन  कम  हुआ  है  ।

 तम्बाक  के  लिए  कोई  समर्थन  मूल्य  निश्चित  नहीं  किसानों  के  लिये  यह  बहुत  अंवश्यक

 है  को  न  केवल  समर्थन  मूल्य  निश्चित  करने  की  जिम्मेदारी  लेनी  चाहिये  बल्कि  उसे  यह

 सनिश्चित  करना  चाहिये  कि  प्रत्येक  उत्पादक  को  अपने  उत्पाद  का  उचित  मूल्य  मिले  ।  थद्यपि

 समय-समय  पर  समर्थन  मूल्य  की  घोषणा  की  जाती  है  किन्तु  कहीं  भी  किसी  उत्पादक  को  वह  मूल्य

 बहों  मिलता  ।  घोषित  समर्थन  मूल्य  पर  कोई  भी  खरीददार  तम्बाकू  को  नहीं  खरीदता  है  ।  किसानों

 को  मध्यस्थ  लोगों  की  दया  पर  निर्भर  रहना  पड़  रहा  कुछ  समय  पूर्व  ऐसा  हुआ  था  कि  तम्बाक्‌

 बोर्ड  ने  1425/-  रुपये  प्रति  क्विटल  मूल्य  निश्चित  परन्तु  किसानों  को  मुश्किल  से  800  से

 1000  रुपये  के  बीच  मूल्य  मिला  |  व्यापारियों  तथा  अन्य  बिचौलियों  द्वारा  किसानों  का  शोषण

 हो  रहा  बोर्ड  के  अस्तित्व  का  मूल  उद्देश्य  ही
 असफल  हो  जाता  हैं  क्योंकि  बो्ड  को  किसानों  के

 लिए  बाजार  की  व्यवस्था  सुनिश्चित  करने  की  जिम्मेदारी  नहीं  सौंपी  गयी  है  ।  यह  संशीधन

 काफी  नहीं  है  क्योंकि  यह  संशोधन  उत्पादकों  के  हितों  की  पर्याप्त  नहीं  करता  ।  समर्थन  मल्य

 दलाने  अथवा  उत्पाद  के  लिए  बाजार  उपलब्ध  कराने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गयी  ।  इस  संशोधन

 विधेयक  में  इन  सब  बातों  की  तरफ  ध्यान  नहीं  विया  गया  यह  संशोध्चन  ऐसा  होना
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 चाहिये  जिससे  बो्डे  को  किसानों  के  लिए  बाजार  उपलब्ध  कराने  के  लिए  जिम्मेदार  बनाया  जाये

 तथा  वह  लाभकारों  मूल्य  की  गारण्टी  दे  सके  और  इस  प्रकार  से  किसानों  के  हितों  की  रक्षा  कर  पाये  ।

 बोर्ड  को  मुख्य  रूप  से  किसानों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाला  बनाया  जाना  चाहिये  |  संशोधन

 इस  रूप  में  होना  बोर्ड  को  किसानों  की  आशाओं  तथा  आकांक्षाओं  के  अनुरूप  होना

 चाहिये  ।

 यह  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 औओ०  एस०  जी०  रंगा  :  उपाध्यक्ष  में  चाहता  था  कि  सरकार  प्राककलन

 समिति  की  तथा  तम्बाक्‌  बोडं  द्वारा  उत्पादकों  के  हित  में  न्यूनतम  मूल्य  तथा  लाभकारी

 मूल्य  निर्धारित  के  सम्बन्ध  में  की  गयो  सिफारिशों  को  अमल  में  लाने  के  लिए  अपना  विचार  बनाती

 और  आवश्यक  कार्यवाही  करती  ताकि  इनको  क्रियान्वित  किया  जा  सकता  ।  परन्तु  इसके  विपरीत

 सरकार  ने  नीलामी  द्वारा  बिक्री  करने  का  लघु  प्रस्ताव  रखा  है  और  नीलामी  द्वारा  बिक्री  के  काम  में

 भी  बहुत  देर  कर  दी  गयी  गत  वर्ष  कर्नाटक  राज्य  के  मैसूर  में  एक  प्रयोग  किया  गया  था  और

 इसे  किसानों  के  लिए  लाभदायक  पाया  गया  था  ।  पिछले  मौसम  के  समाप्त  होने  के  समय  इसे  आन्ध्ा

 प्रदेश  में  भी  शुरू  किया  गया  ।  इसकी  कारयंप्रणाली  यद्यपि  बहुत  सन्तोषजनक  पायी  गयी  है  परन्तु
 फिर  भी  किसानों  के  हिसों  की  ब्रेहतर  सुरक्षा  तभी  हो  सकेगी  जब  हसके  अतिरिक्त  तम्बाक्‌
 बकों  को  हर  परिस्थिति  में  न्यूनतम  मूल्य  मिलना  सुनिश्चित  किया  अगर  कह्नी  बिक्री  कम  हो
 जाये  तथा  उत्पादन  मांग  से  बहुत  अधिक  हो  जाये  तो  किसानों  को  अपना  तम्बाक्‌  बहुत  कम  मूल्य
 पर  बेचता  पड़ता  है  ।  ऐसी  मजबू रन  बिक्री  से  उन्हें  बचाया  जाना  चाहिये  ।

 इसके  उत्पादकों  का  और  अधिक  तथा  बेहतर  प्रतिनिधित्व  दिया  जाना  श्राहिए  ।

 मुझे  समझ  में  नहीं  आता  कि  सरकार  ने  उन्हीं  शब्दों  जो  पहले  भी  थे  और  जहां  तक  किसानों

 का  संवंध  वे  बहुत  ही  दूषित  शब्द  हैं  उन्हें  फिर  से  क्यों  लागू  करने  की  सोची  है  शब्द  है  बोर्ड

 में  किसानों  के लिए  इससे  अधिक  स्थान  नहीं  ।  ऐसा  भूतकाल  में  क्यों  हुआ  तथा  अब  भी  यह  क्‍यों  हो

 रहा  है  मुझे  यह  समझ्ष  में  नहीं  आता  ।  सिर्फ  सरकार  को  ही  यह  पता  अथवा  शायद  सरकार  ने

 इस  पर  पर्याप्त  विचार  नहीं  किया  किसानों  के  मुकाबले  में  आयात  और  निर्यात

 व्यापार  तथा  सिगरेट  निर्माताओं  को  सुरक्षा  प्रदान  नहीं  की  जानी  इसके  विपरीत  अन्य

 किसानों  को  ऐसे  सभी  लोगों  के  मुकाबले  में  सुरक्षा  मिलनी  जहां  तक  किस्तामी  की

 बात  है  ये  शब्द  इससे  अधिक  नहीं  गलत  रखे  गये  हैं  भौर  इस  समय  10  में  से  6  स्थान  किसानों  के

 लिए  निश्चित  किए  गये  यह  संतोषजनक  परन्तु  अगली  बार  जब  सरकार  को  इस  अधिनियम

 में  संशोधन  करने  का  मौका  मिले  तो  मैं  चाहता  हूं  कि  वे  बोर्ड  में  किसानों  को  अधिक  प्रतिनिश्चित्व

 मिलने  के  उनके  हुकों  के  प्रति  अध्कि  सतक  रहें  |  बोर्ड  के  खर्च  के  लिए  जितनी  धनराशि  स्वीकृत

 की  गई  है  उसका  आधा  भाग  भी  खर्च  करने  के  सरकार  उसे  प्रोत्साहित  नहीं  कर  पायी  है  ।

 प्रबन्धकों  तथा  अन्य  अधिकारियों  के  पदों  को  वर्षों  तक  रिक्त  रखा  जाता  क्‍यों  ?  वे  ही  केवल

 इसका  कारण  जानते  प्रावककलन  समिति  ने  इस  पर  बहुत  कड़ा  एतराज  किया  एक  शिकायत

 महू  है  कि  जोक५ये  कार्यालय  स्थापित  किये  जाते  है  अथवा  कार्य  शुरू  किये  जाते  हैं  उनके  संबंध  में
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 उचित  सुरक्षा  उपाय  नहीं  किये  जाते  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  इसके  प्रति  सावधान  रहे  और

 यह  निश्चित  करे  कि  आवेदकों  अथवा  संबंधित  अधिकारियों  द्वारा  क्षोई  स्वार्थ  सिद्धि  न  की  जाय

 नाम  के  लिए  अनुसंधान  संगठन  बनाना  पर्याप्त  नहीं  है  ।  उन्हें  अधिक  सुदृढ़  बनाया  प्राकक्लन
 समिति  का  इस  बात  पर  ध्यान  गया  उन्हें  न्यूनतम  मूल्य  नहीं  दिलाया  जा  रहा  यद्ञपि
 लाभकारी  मूल्य  का  वचन  दिया  गया  था  पर  प्रह  नहीं  दिया  जा  रहा  ।  यह  खुली  नीलामी  की

 प्रणाली  पहले  वाली  प्रणालियों  से  अधिक  सम्तोषजनक  रूप  में  कार्य  कर  रहो  है  ।  बहुत  सारे  स्थानों

 जहां  भी  वजिनिया  तम्बाकू  का  उत्पादन  तथा  विप्रणन  होता  है  गोदा  म  बनाने  के  लिए  5  से  6

 करोड़  रुपये  के  शीघ्र  आबंटन  की  बहुत  अधिक  आवश्यकता  इन  गोदामों  तथा  गोदाम  प्रणाली

 को  अनुपस्थिति  में  और  गोदाम  प्रणाली  से  उत्पादकों  को  अपने  बिल  बैंकों  में  प्रस्तुत  करके  धन

 लेने  में  जो  सुरक्षा  ह ैउतके  बिना  किसानों  के  विशेषकर  छोटे  किसानों  के  यह  संभव  नहीं
 होगा  कि  वे  अपने  तम्बाकू  की  बिक्री  को  तब  तक  रोक  सके  जब  तक  कि  उन्हें  सरकार  भा

 व्यापारियों  द्वारा  अच्छा  मूल्य  नहीं  भिलता  है  और  आज  हमारे  पास  ऐसी  गोदाम  प्रणाली  नहीं  है  ।

 इस  सुविधा  को  अविलम्ब  उपलब्ध  कराना  हो गा  ।

 रूस  तथा  आधिक  रूप  से  उसके,सहयोगी  देश  अपनी  खरीददारी  कर  रहे  हम  खरीददारों

 के  तौर  पर  उनका  स्वागत  करते  परन्तु  ये  गर-सरकारी  व्यापारियों  के  माध्यम  से  हमारा

 तम्बाक्‌  खरीदते  ऐसे  क्‍यों  है  कि  हमारी  सरकार  के  वाणिज्य  मंत्रालय  ने  उनके  साथ  इस  प्रकार
 से  बातचीत  नहीं  की  ताकि  खरीदने  और  ब्रेचने  की  उनको  एकापिकारवादी  प्रणाली  उसी  प्रकार  से

 यहां  पर  भी  रूस  तथा  आ्थिक  रूप  से  उसके  सहयोगी  देशों  को  भी  हमारा  राज्य  व्यापार

 निगम  के  माध्यम  से  खरीदने  के  लिए  तैयार  होना  चाहिए  ।  अभी  तक  कोई  भी  प्रयास  नही  किया

 गया  मुझे  इस  राज्य  व्यापार  निगम  तथा  तम्बाकू  बोर्ड  का  स्थापक  जाता  है  ।  जब  राज्य

 व्यापार  निगम  की  स्थापना  की  गई  तो  मैंने  ही  इसके  लिए  कहा  जब  इसको  बनाने  को

 बात  चल  रही  थी  तो  मैंने  उन  सभो  देशों  जहां  एक  दलोय  तंत्र  है तथा  आयात  ओर  निर्यात

 व्यापार  का  पूर्ण  राष्ट्रीयकरण  हमारा  कच्चा  उत्पाद  उपलब्ध  कराने  के  विशेष  प्रयोजन  से  इसको

 बनाने  के  लिए  कहा  था  ।  हमारे  माल  की  बिक्री  उन  देशों  को  हमारे  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम

 से  होनी  दुर्भाग्य  से  अभी  तक  उस  नीति  को  स्वीकार  नहीों  किया  गया  मैं  सरकार  से

 भाशा  करता  हूं  कि  वह  गैर-सरकारी  व्यापारियों  के  साथ-साथ  राज्य  व्यापार  निगम  को  भी

 विक्रय  करने  के  लिए  कहेगी  ताकि  राज्य  व्यापार  निगम  तथा  गैर-सरकारी  व्यापारी  दोनों

 दूसरे  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  करने  की  स्थिति  में  हों  और  जिससे  निर्यातकों  को  हमारा  उत्पाद

 तम  मूल्य  पर  उपलब्ध  हो  ।  कुछ  वर्ष  पूव॑  मेरे  जैसे  लोगों  द्वारा  जनता  सरकार  तथा  हमारी  पतरकार

 पर  दबाव  डालने  के  कारण  राज्य  व्यापार  निगम  को  कुछ  हृद  तक  बाजार  में  प्रवेश  कराया  गया  ..

 था  और  उन  मौकों  पर  हमारे  किसानों  को  लाभ  हुआ  था  |  अब  सरकार  राज्य  व्यापार  लिगम  को

 बाजार  से  अलग  करना  चाहती  वह॒  तम्बाकू  बोंड  को  भी  इससे  अलग  रखना  चाहेगी  तथा  हर

 बात  को  खुली  नोलामी  प्रणाली  पर  छोड़  देना  चाहती  यह  संतोषजनक  नहीं  यह  हमारे

 लिए  ठीक  नहीं  होगा  कि  सर्बंहारावर्गीय  कस  अथवा  समाजवादी  राष्ट्रलुलो  भीलाप्ती  को
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 प्रणाली  द्वारा  हमारे  अपने  ही  भारतीय  व्यापारियों  के सहयोग  या  मिलीभगत  से  अथवा  किसी  और

 तरह  से  उनके  साथ  मिलकर  हमारे  तम्बाकू  को  यथासंभव  न्यूनतम  मूल्य  पर  ले  उन  राष्ट्रों
 के  लिए  यह  सोचना  स्वाभाविक  है  कि  वे  न्यूनतम  मूल्य  पर  खरीदें  परन्तु  इसी  प्रकार  से  यह्‌

 सुनिश्चित  करना  हमारे  लिए  भी  स्वाभाविक  होता  चाहिए  कि  हमारे  किसानों  को  यथासंभव

 अधिकतम  मूल्य  मिले  और  उनको  यह  मूल्य  नहीं  मिल  सकता  अगर  आप  इसको  हमारे  यहां  के

 व्यापारियों  की  कृपा  पर  छोड़  चाहे  वे  निर्दयी  चाहे  वे  कठोर  इससे  कोई  फर्क  नहीं
 वे  इतने  शक्तिशाली  नहीं  हैं  जितना  कि  रूस  या  उसके  मित्र  देश  अथवा  उन  सबका  एक  अकेला

 खरीददार  होता  इसीलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  राज्य  व्यापार  निगम  तथा  तम्भाक्‌  बोर्ड  को  भी

 अवश्य  ही  बाजार  में  रहना  चाहिए  ।

 इसके  निर्यात  उपकर  क्या  इसको  समाप्त  किया  जा  रहा  है  ?  अगर

 इसे  समाप्त  नहीं  किया  जा  रद  है  तो  इसे  समाप्त  करना  चाहिए  ।  इसे  बहुत  समय  पहले  समाप्त

 कर  देना  चाहिए  था  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  क्यों  इसे  जारी  रखा  हुआ  है  ?

 हसके  बाद  कृषि  श्रमिक  आते  कृषि  में  लगे  लोगों  की  संख्या  एक  लाख  से  कम  नहीं

 उन्हें  सुरक्षा  देनी  होगी  ।  उन्हें  न्यूनतम  वेतन  अवश्य  मिलना  चाहिए  ।  कुछ  भी  नहीं  किया  जा  रहा

 है  और  इसमें  स्वास्थ्य  का  भी  खतरा  बना  रहता  तम्बाकू  का  काम  स्वास्थ्य  के  लिए  अच्छा

 नहीं  जब  इसे  खोलते  जब  इसे  सुखाते  हैं  और  जब  उसकी  किस्म  निर्धारित  करते  हैं  तथा

 उसके  बाद  इसके  पैकेट  बनाये  जाते  हैं  तो  इसमें  स्वास्थ्य  को  बहुत  खतरा  है--स्वास्थ्य  की  दृष्टि

 मुझे  तकनीकी  नामावली  ज्ञात  नहीं  यह  उन  लोगों  की  श्वास  क्रिया  को  प्रभावित  करता  पुदषों
 तथा  स्त्रियों  को  और  उनमें  से  भी  स्त्रियों  को  पुरुषों  की  अपेक्षा  अधिक  सुरक्षा  की  जरूरत  इन

 सब  कामों  के  लिए  एक  कल्याण  कोष  बनाने  की  आवश्यकता  आप  कहां  से  वित्त  जुटायें  ?

 किसानों  पर  उपकर  लगाकर  नहीं  बल्कि  सिगारों  और  नसवार  तथा  निर्यातों  पर  उपकर

 लगाकर  इसे  जटाया  इस  सबसे  प्राप्त  धन  द्वारा  इस  कल्याण  काये  के  लिए  आवश्यक

 सन  व्यवस्था  जो  अब  आपको  करनी  वित्त-पोषण  किया  जाए  ।  इसे  बहुत  पहले  स्थापित

 कर  देना  चाहिए  अब  इसमें  पहले  ही  बहुत  देर  हो  चुकी  है  ।

 अन्तिम  बात  यह  है  जिसे  मेरे  माननीय  श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  ने  उठाया  हमारे

 किसानों  को  कर्ज  की  आवश्यकता  होती  यह  कर्ज  15  से  24  प्रतिशत  ब्याज  की  बहुत  ऊंची  दर

 पर  लिया  जाता  है  और  उन्होंने  बताया  है  कि  इसी  कारण  हमारे  किसान  बहुत  कजें  से  दबे  हुए  हैं

 और  वे  अपने  कर्जों  को  देने  में  असमर्थ  हैं  ।  कुछ  हृद  तक  उन्हें  किसी  ऋण  स्थगन  द्वारा  अथवा

 हन  कर्जों  को  कम  करके  एक  प्रकार  की  राहत  दी  जानी  चाहिए  ।  यह  सब  पिछली  बातों  के  लिए

 भविष्य  के  लिए  मैं  चाहता  हूं  कि  तम्बाकू  बोर्ड  को  या  तो  स्वयं  अथवा  बैंकों  के  माध्यम

 से  ऋण  देना  चाहिये  और  जब  यहू  रियायती  दरों  पर  अग्निम  धनराशि  दे  और  अप्रिम  घनराशि  देने

 के  बाद  जब  किसान  अपना  तम्बाक  बेच  उसके  बाद  उसे  यह  ऋण  व  राशि  वापस  करनी  होगी  ।

 स  बारे  में  बहुत  सावधानी  बरतनी  होगी  ।
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 एन०्जी०

 अनुसंधान  की  आवश्यकता  जैसा  कि  मैंने  पहले  बताया  कि  अग्रिम  धनराशि  देने  की  भी

 जरूरत  है  तथा  कीटनाशक  दवाओं  के  लिए  भी  आधिक  सहायता  देमे  की  जरूरत

 जहां  तक  तम्बाक्‌  संबंध  है  इन  चीजों  पर  खर्च  बहुत  अधिक  होता  है  ।  तम्याक्‌  बोर्ड  को

 उन्हें  आर्थिक  सहायता  देनी  होगी  ।  ?  एक  दूसरा  विषय  इसके  लिए  विस्तार  में

 जाना  होगा  ।  परन्तु  यह  तम्बाकू  बोर्ड  के  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  कार्यों  में  स ेएक  होना  चाहिए  ।

 मेरे  माननीय  मित्र  ने  एक  बहुत  ही  नाजुक  विषय  को  छेड़ा  ऐसा  क्‍यों  है

 कि  गुंटूर  में  अभी  तक  मुख्यालेय  के  भवन  को  नहीं  बनाया  गया  है  ?  बया  दिल्‍ली  तथा  हैदराबाद

 के  अधिकारियों  का  इसे  वहां  से  हैदराबाद  स्थानान्तरण  करने  का  कोई  गुप्त  ख्याल  है  ताकि  वे

 आसम  से  दिल्‍ली  से  हैदराबाद  में  तम्बाकू  बोर्ड  के  मुखयालय  जा  सकें  तथा  वहां  से  वापस

 आ  सकें  ?  कुछ  क्च  पहले  यह  खेल  खेलने  का  उनका  इरादा  मैं  उस  समय  राज्य  सभा  का

 सदस्य  था  ।  राज्य  सभा  में  एकमत्त-के  बहुमत  से  हम  उन्हें  इस  खेल  में  हराने  में  कामयाब  हो  गये  थे

 और  हमने  यह  सुनिश्चित  किया  था  कि  तम्बाकू  बोर्ड  गुंटूर  में
 ही  रखा  मैं  चाहता  हूं  कि

 मेरे  माननीय  मित्र  इस  बात  पर  गंभीरता  से  सोचें  और  यह  निश्चित  करें  कि  गुंदूर  में  मुस्यालय  के

 भवन  का  निर्माण  यथासम्भव  कम  से.कम  समय  में  किया  जाए  ताकि  इन  अधिकारियों  के  इस

 प्रकार  का  खेल  और  अधिक  खेलना  संभव  न  हो  सके  ।

 अन्त  जब  मंत्रालय  ने  स्वयं  मंत्रालय  के  प्राधिकार  के  तहत  या  केन्द्र  के

 कार  के  तहत  लोगों  पर  मुकदमा  चलाने  का  अधिकार  प्राप्त  कर  लिया  है  तो  इसका  यह  मतलब

 नहीं  कि  बोर्ड  से  परामर्श  नहीं  किया  बोड्ड  से  परामर्श  के  बाद  ही  मुकदमा  चलाने  का

 आदेश  दिया  इसलिए  इस  विषय  में  हमें  कोई  विवाद  नहीं  करना  मैं  इस

 विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सदस्यों  से  संक्षेप  में  बोलने  का  अनुरोध  करता  हूं  क्योंकि  इस  विषय

 के  लिए  केवल  दो  घण्टे  का  समय  ही  निर्धारित  है और  अब  केवल  आधा  घधण्टा  ही  बचा  इसलित

 सदस्यों  फो  चाहिए  कि  वे  केवल  दो  से  तीन  मिनट  तक  ही  बोलें  ।

 छ्ार०  जीवरत्सस  :  माननीय  उपाध्यक्ष  तम्बाकू  बोर्ड

 विधेयक  को  अपना  समर्थन  प्रदान  करने  के  साथ  ही  मैं  कुछ  सुझाव  भी  देना  चाहता  हूं  ।

 इस  संशोध्ली  विधेयक  का  उद्देश्य  बोड्ड  में  तम्बाक  उत्पादकों  का  प्रतिनिधित्व  बढ़ाकर  6

 करना  है  अर्थात्‌  बोर्ड  के  दस  सदस्यों  में  से  6  तम्बाकू  उत्पादकों  के  प्रतिनिधि  मैं  सरकार

 इस  प्रस्ताव  का  स्वागत  करता  हूं  ।  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  ये  सभी  6  प्रतिनिधि  वर्जीनिया  तम्बाकू

 में  से  होने  चाहिए  ।  भारत  में  उत्पादितः  वर्जोनिया  तम्बाकू  की  सारे  विश्व  में  मांग  है  ।
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 चीन  और  अमेरिका  के  बाद  आन्ध्र  प्रदेश  में  ही  तम्बाकू  इतनी  बड़ी  मात्रा  में  पैदा  किया  जा  रहा
 वर्ष  1984-85  में  हमने  वर्जीनिया  तम्बाक  के  निर्यात  से  220  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा

 .  अजित  की  ।  सरकार  ने  स्वीकार  किया  है  कि  तम्बाकू  के  निर्यात  व्यापार  में  कुछ  धांधरक्षियों  के

 कारण  वर्जीनिया  तम्बाकू  का  निर्यात  कम  हो  गया  इसी  कारण  मैंने  मांग  की  है  कि  बोर्ड  के  सभी

 6  सदस्य  वर्जीनिया  तम्बाक्‌  उत्पादकों  के  प्रतिनिधि  होने  चाहिएं  जिससे  उसके  निर्यात  में  ऐसी
 लियां  दूर  की  जा  सकें  और  हम  वर्जीनियां  तम्बाकू  के  निर्यात  बाजार  जो  हमने  खो  दिया  है  ।

 फिर  से  प्राप्त  कर  सकें  ।

 तम्बाक्‌  उत्पादकों  को  लाभकारी  मूल्य  मिल  सके  इस  उद्देश्य  की  पूरति  के  लिए  84

 से  सरकार  ने  नीलामी  करने  का  तरीका  अपना  लिया  कर्ताटक  में  5  ऐसे  नीलामी  केन्ढ

 स्थापित  कर  दिए  गए  हैं  और  इस  तरीके  को  अपनाने  के  तम्बाकू  उत्पादकों  को  अपने

 दन  का  उचित  मूल्य  मिल  रहा  वाणिज्य  मंत्रालय  की  1984-85  के  व्यधिक  प्रतिवेदन  में  बो्ड

 द्वारा  उठाए  गए  उन  कदमों  का  उल्लेख  है  जिससे  कि  वर्जीनिया  तम्बाक्‌  को  उगाने  का  क्षेत्र  कम

 हो  ।  मेरी  समझ  में  यह  नहीं  आता  कि  ऐसा  प्रतिगामी  कदम  बोड्ड  द्वारा  क्यों  उठाया  गया

 बोर  द्वारा  ऐसी  अनिच्छा  नहीं  दिखाई  जानी  चाहिए  ।  वर्जीनिया  तम्बाक्‌  की  खेती  के  क्षेत्र

 को  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ताकि  हम  अधिक  तम्बाकू  का  उत्पादन  कर  सर्क  और  साथ  ही  अधिक

 तम्बाक  का  निर्यात  कर  सके  ।
 ॥

 इससे  पता  चलता  है  कि  तम्बाकू  विपणन  मिगम  की  स्थापना  कितनी  आवश्यक  हमारे
 देश  करोड़ों  लोग  अपनी  आजीविका  के  लिए  तम्बाकू  पर  निर्भर  कर  रहे  बीडी  उद्योग  में

 लाखों-लाख  परिवारों  को  रोजगार  का  अवसर  मिला  इसी  प्रकार  खाने  का  तम्बाकू
 इत्यादि  के  उत्पादन  में  हजारों  लोग  लगे  यह  दुर्भाग्य  का  विषय  है  कि  बीड़ी  बनाने  के  काम  में

 लगे  लोगों  को  वर्ष  भर  अच्छी  किस्म  का  तम्बाक्‌  पर्याप्त  मात्रा  में  नहीं  मिल  पा  रहा

 लिए  तम्बाक्‌  उत्पादकों  और  बीड़ी  उद्योग  दोनों  का  शोषण  कर  रहे  वे  बीड़ी  के  तम्बाक्‌  को

 उत्पादकों  से  कम  कीमत  पर  खरीदते  हैं  और  बीड़ी  बनाने  वालों  को  उसे  ऊंची  कीमत  पर  बेचते

 इसकी  जांच  होनी  चाहिए  और  बोर्ड  द्वारा  उच्चित  कदम  उठाया  जाना  चाहिएं  |  :

 भारतीय  बीडी  की  विदेशों  में  बड़ी  मांग  लेकिन  बोर्ड  ने  बीड़ी  निर्यात  में  कोई  रूचि

 नहीं  री  तस्बाक्‌  विपणन  निमम  की  स्थापना  की  जाती  चाहिए  और  भारतीय  बीड़ी  के  निर्यात

 के  लिए  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  राज्य  नागरिक  आपूर्ति  निग्रम  को  पर्याप्त  मात्रा  में  बीड़ी  का

 तम्बाकू  खरीदना  चाहिए  और  बीड़ी  बनाने  वालों  के  लिए  उसके  उचित  वितरण  की  व्यवस्था  की

 जानी  चाहिए  ।  बीडी  उद्योग  खत्म  न  हो  इसके  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  तम्बाकू  बोर्ड  बीड़ी

 के  तम्बाकू  की  पर्याप्त  आपूर्ति  बीड़ी  उद्योग  को  करे  जिसमें  31  लाख  से  भी  अधिक  लोग  कार्य  कर

 रहे  बीड़ी  मजदूरों  के  हित  में  तुरन्त  ऐसा  किया  जाना  आवश्यक

 अब  तक  तम्बाकू  के  लिए  आधुनिक  भण्डारगृह  बनाने  की  दिशा  में  कोई  कदम  नहीं  उठाए
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 आर०  जीवरत्नम |

 गए  तम्बाकू  बोर्ड  को  तम्बाकू  के  उत्पादन  क्षेत्रों  के  निकट  आधुनिक  वैज्ञानिक  भण्डारगृहों  के

 निर्माण  के  लिए  कदम  उठाने  चाहिएं  ताकि  तम्बाकू  उत्पादकों  को  सस्ते  मूल्य  पर  तम्बाक्‌  बेचने  को

 विवश  न  होना  पड़े  ।  वे  इत  गोदामों  में  तम्बाकू  के  भण्डार  रख  सकते  हैं  और  उचित  समय  पर  बेच

 सकते  हैं  ।

 जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  है  तम्बाकू  के  व्यापार  में  बहुत  घांधलियां  तम्बाकू  के  स्तरी

 करण  में  कभियां  हैं  ।  घटिया  किस्म  के  तम्बाकू  को  बढ़िया  किस्म  के  तम्बाकू  के  साथ  मिला  दिया

 जाता  स्तरीकरण  तकनीक  क्रे  क्षेत्र  मे ंउचित  प्रशिक्षण  सुविधाएं  दी  जानी  बोर्ड  को

 तम्बाक्‌  के  स्तरीकरण  के  प्रशिक्षण  द्वेतु  विशिष्ट  निधि  की  व्यवस्था  करनी  वर्जीनिया

 तम्बाकू  के  परिष्कार  को  भी  निदेश  दिए  जीने  चाहिएं  कि  वे  बोर्ड  में  अप॑ना  नाम  दर्ज

 तमिलनाडु  के  सलेम  जिले,'धर्मपुरो  उत्तरी  आरकट  मद्रास  शहर  और

 वेलली  जिले  में  बीड़ी  उद्योग  में  लाखों  लगे  हुए  बोर्ड  को  श्रमिकों  के  सहयोग  से  एक  ऐसी

 योजना  बनानी  चाहिए  जिससे  कि  अच्छे  स्तर  की  बीड़ियां  बनाई  जा  सकें  और  इन  बीडियों  को

 विदेशों  में  भेजा  जा  सके  ।  तभी  माननीय  वाणिज्य  मंत्री  और  तम्बांक्‌  बोर्ड  बीड़ी  श्रमिकों  के

 सहन  के  बेहतर  स्तर  को  सुनिश्चित  कर  पायेंगे  ।  बीड़ियों  के  निर्यात  से  होने  वाली  विदेशी  मुद्रा  की

 भाय  में  से  कुछ  हिस्सा  वीड़ी  श्रम्तिकों  की  कल्याण  योजनाओं  के  लिए  रखा  जाना

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 *श्ी  सोडे  रामेय्या  :  उपाध्यक्ष  मैं  भद्राचलम  निर्वाचन  क्षेत्र  का

 प्रतिनिधित्व  करता  हूं  जो  कि  तम्बाकू  की  खेती  के  लिए  प्रसिद्ध  है  ।  वहां  वर्ष  भर  में  एक  ही  फसल

 उगाई  जाती  वर्षा  ऋतु  के  दौरान  गोदावरी  और  शबरी  नदियों  में  आने  वाली  बाढ़  से  पूरा  क्षेत्र

 बाढ़ग्रस्त  हो  जाता  है  तथा  अत्यधिक  हानि  होती  है  ।  धान  और  मक्का  की  खेती  बहुत  कम  होती  है

 और  यदि  कृषक  ये  फसलें  उगाने  का  प्रयत्न  करते  भी  हैं  तो  बाढ़  के  पानी  से  वे  बह  जाती  हैं  ।

 पूर्वी  और  पश्चिमी  गोदावरी  जिलों  में  वर्जीनिया  तम्बाकू  की  बहुत  अधिक  खेती  की  जाती

 इस  क्षेत्र  में  केवल  चार  तम्बाकू  कंपनियां  कार्यरत  यही  चार  कंपनियां  इस  क्षेत्र  क्के

 उत्पादकों  से  तम्बाकू  खरीदती  मैं  इस  अवसर  पर  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह

 कुणावरम  और  गोपालपुरम  में  नीलामी  केन्द्र  यह  पूरा  क्षेत्र  एजेन्सी  क्षेत्र

 कुणावरम  और  गोपालपुरन  में  नीलामी  केन्द्र  खोलते  से  उस  क्षेत्र  के  किसानों  की  काफी

 सहायता  होगी  ।  चुंकि  उर्वरकों  की  कीमतें  बढ़  गयी  किसानों  को  अब  प्रति  एकड़  3  हजार  से

 4  हजार  रुपये  खर्च  करने  पड़ते  हैं  किन्तु  इतनी  कठिनाइयों  के  बावजूद  जब  वे  नीलामी  केन्द्र  में

 तम्बाक्‌  ले  जाते  हैं  तो  कंपनियों  के  मालिक  व्यापारियों  से  मिल  जाते  हैं  तथा  ये  सुनिश्चित  करते  हैं

 कि  कीमतें  कम  से  कम  दी  जायें  ।  इस  प्रकार  व्यापारी  और  कम्पतियों  के  लोग  मिलकर  गरीब
 ——+

 में  दिए  गए  मूल  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 जारी  ]

 किसानों  के  साथ  धोखा  कर  रहे  हैं  और  उनका  शोषण  कर  रहे  चूंकि  उनके  पास  और  कोई
 चारा  नहीं  इसलिए  किसानों  को  अपनी  उपज  उन्हीं  दरों  पर  बेचनी  पड़ती  जिससे  उनकी  उत्पादन
 लागत  भी  पूरा  नहीं  होती  इसके  फलस्वरूप  किसानों  को  अपना  सारा  सामान  बेचना  पड़ता
 है  ताकि  वे  ऋण  चुका  सकें  ।  अंततः  ये  किसान  कृषि  मजदूर  बन  जाते  हैं  ।  इस  क्षेत्र  के  किसानों  को

 ऐसी  दयनीय  स्थिति  ग्लोब  कम्पनी  ने  3  साल  पहले  इस  क्षेत्र  के  किसानों  से  करोड़ों
 रुपये  का  तम्बाकू  खरीदा  था  किन्तु  आज  तक  किसानों  का  पैसा  नहीं  चुकाया  गया  मैं करद्

 सरकार  से  अनुरोध  करता  हुं  कि  वह  इस  मामले  की  जांच  करे  और  इस  मामले  में  आवश्यक

 वाही  कम्पनी  को  निर्देश  दिया  जाना  चाहिए  कि  बह  किसानों  का  सारा  बकाया  पैसा  अदा

 करे  ।  मैं  सरकार  से  यह  भी  अनुरोध  करता  हूं  वह  इस  दोषी  जिसके  कारण  किसानों  को

 कठिनाई  का  सामना  करना  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करे  ।  किसानों  के  साथ  न्याय  किया  जाना

 चाहिए  ।  किसानों  को  अपने  ही  स्थान  पर  तम्बाक्‌  बेचने  को  सुविधा  मिलनी

 पिछले  वर्ष  भद्राचलम  के  नीलामी  केन्द्रों  में कम्पनी  के  खरीदारों  ने  किसानों  के  हितों  को  नुकसान

 पहुंचाने  का  घिनोना  काम  किया  ।  उन्होंने  कीमतों  को  कम  से  कमਂ  निर्धारित  कराने  का  प्रण्त्न

 किया  ।  जब  किसानों  ने  इस  पर  आपत्ति  की  तो  उममें  आपस  में  काफी  गर्मागर्मी  कम्पनी  के

 खरीदारों  ने  किसानों  को  बताया  कि  कीमतें  उनकी  इच्छानुसार  ही  निर्धारित  होंगी  ।  यह  है  किसानों
 को  दयनोय  वे  हर  कठिनाई  हर  चुनौती  हर  खतरे  का  सामना  करते  हैं  लेकिन  उन्हें

 जो  कीमतें  मिलती  हैं  वे  कम्पनी  के  खरीदारों  की  दया  पर  निर्भर  करती  सरकार  को

 इस  बात  को  अनुमति  नहीं  देती  चाहिए  कि  कम्पनियां  किसानों  का  शोषण  यह  शोषण  समाप्त

 किया  जाना  चाहिए  ।  जनता  के  प्रतिनिधियों  को  चयन  समितियों  का  सदस्य  बनाया  जाना

 श्री  जो  आन्ध्र  प्रदेश  में  तम्बाकू  बोढ़  के  चैयरमेन  को एक  और  वर्ष  के  लिए  इस  पद  पर
 बनाये  रखा  जाना  चाहिए  ।  राज्य  व्यापार  निगम  को  सभी  स्थानों  पर  केन्द्र  खोलने  चाहिएं  जो  कि

 तम्बाकू  उत्पादकों  के  लिए  सुविधाजनक  सरकार  को  यह  भी  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि

 कम्पतियां  उत्पादकों  को  लाभकारी  मल्य  दें  ।  किसान  देश  की  रोढ़  उनके  बिवा  देश  नहीं  रह
 सकता  ।  किसानों  को  उनकी  उपज  के  लिए  लाभकारी  मूल्य  देकर  उन्हें  बचाना

 कृषि  श्रमिकों  के  हितों  की  भी  रक्षा  की  जानी  है  ।  उन्हें  उचित  मजदूरी  मिलनी  चाहिए  ।  इस  आशा

 के  साथ  कि  सरकार  इस  दिशा  में  आवश्यक  कदम  उठाकर  अपने  उत्तरदायित्व  को  मैं

 अपना  भाषण  समाप्त  करता
 |

 जो०  बसवराज  :  उपाध्पक्ष  मैं  माननं|य  वाणिज्य  मंत्री  द्वारा

 लाये  गए  तम्बाक  बोर्ड  1985  का  स्वागत  करता  मैं  सरकार  का  ध्यान

 तम्बाक्‌  की  लेतो  और  उनकी  बिक्री  के  बारे  में  कुछ  महत्वपूर्ण  पहलुओं  की ओर  आकर्षित  करता
 भारत  में  तम्बाकू  एक  महत्वपूर्ण  वाणिज्यिक  फसल  भान्ध्र  गुजरात  राज्यों  में

 इस  फसल  की  बहुत  ज्यादा  खेती  की  जाती  है  ।  हालांकि  तम्बाक्‌  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक
 फिर  भी  इस  फसल  को  काफी  महत्व  दिया  गया  है  क्योंकि  इससे  भारी  विदेशी  मुद्रा  कमाई  जाती

 नी  तनमन

 *कम्नड़  में  दिए  गए  मूल  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रुपांतर  ।
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 जी ०ए०  बसवराजू ]

 वर्ष  1984-85  के  दौरान  220  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  कमाई  गई  है  ।  सरकार  और

 बोर्ड  को  तम्बाक  की  खेती  के  विकास  में  काफी  अधिक  रुचि  लेनी

 सर्वप्रथम  सभी  तम्बाकू  उत्पादकों  को  प्रोत्साहित  किया  जाना  विभिन्‍न  फसलों  के

 लिए  विभिन्‍न  बोर  बनाए  गए  हैं  जैसे  काफी  चाय  नारियल  नारियल  जटा

 तम्बाक्‌  बोर्ड  आदि  ।  किन्तु  इन  ओोड़ों  के  होते  हुए  भी  किसानों  के  हितों  की  भलीभांति  रक्षा  नहीं

 की  जाती  तम्बाकू  उत्पादकों  को  अपनी  उपज  के  लिए  लाभकारी  मूल्य  नहीं  मिल  रहे
 जब  तक  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  किया  जाता  हमारे  किसान  प्रगति  के  बारे  सें  सोच  नहीं  सकते  हैं  4

 इस  विधेयक  में  धारा  3,  10  और  33  में  वर्णित  उद्देश्य  काफी  प्रशंसनीय  हैं  और  इसके

 लिए  मैं  मंत्री  महोदय  को  बधाई  देता  हूं  ।  उद्देश्य  काफी  अच्छो  हैं  और  सरकार  को  भावनाएं  भी

 बहुत  अच्छी  हैं  किन्तु  समस्या  क्रियान्वयन  के  समय  पेश  आती  आई०  ए०  एस०  अधिकारियों

 ओर  अन्य  प्रशासनिक  अधिकारियों  को  किसानों  के  कल्याण  के  बारे  में  काफी  रुचि  लेने  के  लिए  कहा
 जाना  चाहिए  अन्यथा  किसानों  के  साथ  अन्याय  होता  रहेगा  ।

 तम्बाक्‌  बोड़े  वर्जीनिया  तम्धाकू  पर  तो  ध्यान  दे  रहा  है  परन्तु  तम्बाक्‌  फी  अन्य  किस्यों

 जैसे  कि  खाने  वाले  नसवार  बीड़ी  तम्बाकू  पर  ध्यान  नहीं  देता  जो  कि  कर्नाटक  में

 बहुतायत  से  पैदा  होता  है  तथा  लाखों  लोग  बीड़ी  उद्योग  में  लगे  हुए  हैं  ।  अफ्रीकी  देशों  में  मंगलौर  गणेश

 बीड़ो  की  बहुत  ज्यादा  मांग  इसलिए  यह  आवश्यक  है  कि  स्थानीय  तम्बाक्‌  उत्पादकों  को

 प्रोत्साहित  किया  मैं  आशा  करता  हूं  कि  क्रुषि  मंत्रालय  इस  बात  को  ध्यान  में  रखेगा  तथा

 इस  संबंध  में  आवश्यक  कार्यवाही  विभिन्‍न  दिक्कतों  के  कारण  कुछ  तम्बाक्‌  उत्पादकों  ने

 तम्बाक्‌  की  खेती  करना  बन्द  कर  दिया  मैसूर  में  सबसे  उम्दा  किस्म  का  तम्बाक्‌  पैंदा  होता  है  ।

 इसलिए  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  सरकार  गुंटूर  मुख्य  कार्यालय  की  भांति  तम्बाक  का

 शाखा  कार्यालय  भी  खोले  ।

 एक  बार  फिर  मैं  तम्बाकू  बोर्ड  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  तथा  आशा  करता

 हूं  कि  माननीय  मंत्री  जी  मेरे  सभी  सुझावों  पर  विचार  करेंगे  तथा  गरीब  सीमान्त  तम्बाकू
 दकों  के  उत्थान  के  लिए  आगे  मुझे  बोलने  का  अवसर  प्रदान  किए  जाने  के  लिए  मैं  आपका

 धम्यवाद  करता  हूं  तथा  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 *श्री  झामर  राय  प्रधान  माननीय  उपाध्यक्ष  अत्यन्त  दुःख  और  खेद

 के  साथ  मुझे  कहना  पड़  रहा  है  कि**ਂ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  तम्बाकू  के  संबंध  में  अधिकांश  सदस्यगण  अपनी  भाषा  में  ओलना

 चाहते  हैं  ।

 ४  क्षाज्षा  में  दिए  गए  भाषण के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिप्दी
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 श्री  अमर  राय  प्रधान  :  जँसा  कि  मैं  बहुत  ही  दुःख  और  खेद  के  साथ  कह  रहा  पा
 कि  हम  शुरू  से  ही  इस  विषय  पर  एक  व्यापक  विधेयक  लाने  की  बात  कह  रहे  थे  जो  कि  नहीं  किया
 गया  तथा  उसके  स्थान  पर  एक  और  संशोधन  विधेयक  हमारे  सामने  लाया  गया  इस  विधेयक  के

 जरिए  यह  कहा  गया  है  कि  तम्बऊा  का  उत्पादन  बढ़ाया  इस  उद्देश्य  की  पूति  के  लिए
 माननीय  मंत्री  का  कहना  है  कि  उत्पादन  में  वृद्धि  करनी  होगी  परन्तु  यह  मंत्रालय  के  अन्तगंत

 नहीं  आता  है  |  यह  स्वास्थ्य  मंत्रालय  अथवा  विश्व  स्त्राथ्स्य  संगठन  के  अधीन  आता  हम  जानते

 हैं  कि  स्वास्थ्य  के लिए  हानिकारक  है  ।  हमारे  देश  में  तम्बाकू  के  कुल  उत्पादन  का  37

 प्रतिशत  वर्नीनिया  तम्बाकू  सिगरेट  बनाने  के  काम  आती  अतः  आपको  स्पष्ट  रूप  में  बताना

 होगा  कि  कया  आप  तम्बाक्‌  के  उत्पादन  में  वृद्धि  केवल  को  हानिਂ  में  वद्धि  करने  के  लिए

 कर  रहे  हैं  अथवा  इसका  कोई  और  कारण  हो  सकता  जब  घिगरेट  पीना  स्वास्थ्य  के  लिए

 कारक  है  तो  आपको  तम्बाकू  के  उत्पादन  को  कम  की  कोशिश  करनी  तम्बाकू  थी

 पैदावार  में  वृद्धि  करने  का  औचित्य  क्‍या  है  ?  महोदय  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  होता  है  कि  इसके

 द्वारा  हम  लोगों  का  पतन  करेंगे  एवं  सिर्फ  उन्हें  हानि  पहुंचायेंगे  । माननीय  उपाध्यक्ष  मुझे

 नहीं  मालूम  आपके  बच्चे  हैं  या  नहीं  । जब  आप  सिगरेट  जलायेंगे  तो  आपका  लड़का  देखेगा  ।  उसे

 बताया  गया  है  कि  सिगरेट  पीना  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक  आप  सिगरेट  पियेंगे  और  आपका

 लड़का  देखेगा  ।  इसका  आपके  लड़के  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 उपाध्यक्ष  आप  कहना  चाहते  हैं  कि  तम्बाकू  का  उगाना  भी  स्वास्थ्य  के  लिए

 काश्क  है  ?

 श्रो  भ्रमर  शाम  प्रधान  :  जी  मैं  ऐसा  इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  विधेयक  में  इसकी

 पैदावार  को  बढ़ाने  की  बात  कही  गई  अब  हम  तम्बाकू  उत्पादन  को  ही  लेते  यह  सच  है  कि

 अगर  हम  उस  भूमि  को  लें  जिस  पर  तम्बाकू  की  खेती  की  जा  रही  है  भौर  तम्बाकू  की  किस्म  को

 बात  करें  तो  भारत  का  स्थान  दिश्व  में  चीन  और  अमरीका  के  बाद  तीसरे  नम्बर  पर  दुनियाਂ
 में  कुल  कितनी  भूमि  पर  तम्बाकू  को  खेती  की  जा  रही  है  उसका  10  प्रतिशत  भारत  में  विश्व

 में  तम्बाकू  निर्यात  में  हमारा  योगदान  छह  प्रतिशत  1983-84  आपके  आंकड़ों  के  अनुसार

 तम्बाकू  पर  उत्पाद  शुल्क  के  रूप  में  हमें  लगभग  1000  करोड़  रुपये  की
 आमदनी  विदेशी

 मुद्रा  के  रूप  में  हमें  लगभग  220  करोड़  रुपये  की  धनराष्ति  प्राप्त  1984-85  में  4  लाख

 यर  भूमि  पर  4200  लाख  किलोग्राम  तम्बाकू  की  पैदावार  भारत  लगभग  सभी  तरह  की

 तम्बाकू  का  उत्पादन  करता  देश  में  उत्पादित  4200  लाख  किलोग्राम  तम्बाकू  में  से  34  प्रतिन्षत

 बीडी  37  प्रतिशत  वर्जीनिया  सिगरेट  25  प्रतिशत  में  हुकका  खैनी

 छाने  वाली  तम्बाकू  आदि  आती  है  तथा  14  प्रतिशत  में  चुरुट  तथा  सूंघने  वाली  तम्बाक्‌

 शामिल  है  ।  परन्तु  मैं  अत्यधिक  पीड़ा-वेदना  से  यहू  कहना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  तम्बाक्‌  सिर्फ

 भारप्र  अथवा  सिर्फ  कर्नाटक  या  फिर  सिर्फ  गुजरात  में  ही  उगाई  जाती  तम्बाकू  पश्चिम

 बंगाल  में  भी  उगाई  जाती  पश्चिम  बंगाल  के  सिर्फ  एक  जिले  कूच  विहार  जोकि  मेरा

 सन  क्षेत्र  3.07  प्रतिशत  तम्बाक्‌  पैदा  होती  देश  में  पैदा  होने  वाली  कुल  तम्बाक्‌  का  3.07

 फ्रतिशत  कूच  बिहार  में  पैदा  होता  है  ।  मैं  मानमीय  मंत्री  जो  से  सिर्फ  एक  बात  पूछना
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 अमर  राय

 चाहता  हूं  और  वह  तम्बाकू  बोर्ड  के  कार्यकरण  के  बारे  में  है  तथा  बोर्ड  के  अधीन  आने  वाले  क्षेत्र

 कौन-कौन  से  हैं  |  हमारे  यहां  काफी  चाय  जूट  बोर्ड  आदि  हैं  ।  देश  में  सबसे

 ज्यादा  जूट  पश्चिम  बंगाल  में  पैदा  होता  देश  में  उत्पन्न  होने  बाली  कुल  70  लाख  जूट  की  गांढों

 में  से  40  लाख  गांठें  पश्चिम  बंगाल  से  मिलती  हैं  ।  क्या  इसका  अर्थ  है  कि  जूट  बोर्ड  पश्चिम  बंगाल

 में  ही  पूरा  ध्यान  अगर  मैं  कहता  हुं  कि  जूट  बोर्ड  सिर्फ  पश्चिम  बंग़ाल  पर  ही  ध्यान  दे  तथा

 यह  किसी  और  क्षेत्र  पर  ध्यान  न  दे  तो  इससे  आपके  दिमाग  में  क्‍या  भावगा  आएंगी  ?  मेरे  आन्ध्

 के  मित्र  भी  यहां  उपस्थित  आपको  यह  जानकर  आश्चर्य  होगा  कि  कूच  बिहार  में  वर्जीनिया

 तम्बाक्‌  का  होता  है  जो  कि  इसके  ग्रेड  के  हिसाब  से  श्रीਂ  कहलाती  यह

 तम्बाकू  किसानों  द्वारा  कूच  बिहार  में  पैदा  की  जाती  परन्तु  इसको  सीधे  व्यापारियों  को  बे  चने

 के  लिए  उन्हें  सुविधायें  एवं  अवसर  प्राप्त  नहीं  उन्हें  इस  तम्बाकू  को  बहुत  दूर  गुंटूर  ले  जाना  पड़ता

 वहां  किसानों  को  धोखा  दिया  जाता  है  और  उनके  तम्बाकू  को  तम्बाकू  कहकर  छरीदा

 जाता  इसके  बाद  यही  तम्बाक्‌  काले  बाजार  में  बेची  जाती  है  तथा  इसके  फलस्वरूप

 लियों  को  किसानों  की  कीमत  पर  भारी  मुनाफा  कमाने  का  सौका  मिलता  मैं  आपसे  अनुरोध

 करूंगा  कि  आप  इस  पहलू  पर  ध्यान  दें  ।  बोर्ड  के  सदस्प  अन्य  क्षेत्रों  की  अवहेलना  करते  हुए  सिर्फ

 इसी  क्षेत्र  के  पीछे  न  पड़े  रहें  ।  इससे  काम  नहीं  चलेगा  ।  उन्हें  कूच  बिहार  तथा  तम्बाक्‌  उगाने

 वाले  अन्य  छोटे  क्षेत्रों  पर  भी  समुचित  ध्यान  देना  चाहिए  ।  इतना  ही  तम्बाकू  की  सभी  किस्मों

 एवं  ग्रेडों  पर  उचित  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  उन्हें  अपने  आप  को  सिर्फ  वर्जोनिया  सिगरेट

 तम्बाकू  तक  ही  सीमित  नहीं  रखना  चाहिए  ।  उन्हें  खाने  वाली

 भादि  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  भी  आवश्वक  कदम  उठाने  बाहिएं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  तम्बाक  की  कोई

 भी  वि.्म  उगाने  वाले  किसानों  के  हितों  की  रक्षा  की  अपना  भाषण  समाप्त  करने

 से  पहले  मैं  एक  बात  और  कहना  इस  विधेयक  में  यह  कहा  गया  है  कि  शब्दों

 के  स्थान  पर  सदस्पਂ  हाढद  प्रतिस्थापित  किये  जायेंगे  ।  यह  उचित  नहीं  जितनी  भी  संख्या

 आप  करना  चाहते  हैं  वह  ठीक  परन्तु  आपने  यह  प्रावधान  किया  है  कि  यह  अधिकतम  संख्या

 होगी  ।  ऐसा  क्‍यों  ?  आपको  कहना  चाहिए  कि  यह  न्यूनतम  संख्या  है  जिसे  लिया  जाना  चाहिए  ।

 अगर  रिक्त  स्थान  है  तो  ज्यादा  लोग्रों  को  लिया  जा  सकता  आप  प्रावधान  करते  हैं  कि

 दकों  में  से कम  से  कम  6  व्यक्तित  बोड  में  लिए  जायेंगे  मैं  एक  बार  फिर  मंत्री  जी  से  आग्रह  करता

 हूँ  कि  वह  कूच  बिह।र  के  तम्बाक्‌  उत्पादकों  पर  उचित  ध्यान  दें  तथा  इसी  के  साथ  मैं  अपना  भाषण

 समाप्त  करता  हूं  |  धन्यवाद  ।

 श्रों  हरीश  रावत  :  उपाध्यक्ष  मैं  उस  प्रान्‍्त  से  आता  जहां  तम्बाक्‌
 नाममात्र  को  पैदा  होता  लेकिन  खपत  सबसे  ज्यादा  हीती  इसलिये  मेरा  इंटरेश्ट  उसके  साथ
 बना  हुआ  है  ।

 ह  '

 टोबेकों  बोर  ने  अतीत  में  बहुत  सेवा  को  हम  सेंटर  एक्साइज  के  रूप  में  बड़ी  धंगरा्ि
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 तम्बाक  के  उत्पादन  से  कमाते  हैं  और  विदेशी  मुद्रा  भी  उससे  अजित  होतो  टोबकों  बोर्ड  ने

 फंकशनिंग  के  विषय  में  अनेक  बार  इस  सदन  में  सदस्यों  ने बात  उठायी  मुझको  यह  खुशी  है  कि

 माननीय  मंत्री  जी  ने  माननीय  सदस्यों  के  सुझाव  को  मानकर  बोर्ड  में  ग्रोअ्स  का  रिप्रजेंटेशन  बढ़ाया

 पहले  जितना  ग्रोअर्स  का  रिप्रजेंटेशन  होता  था,उसी  के  बराबर  जो  लोग  सिगरेट  आदि  का

 उत्पादन  करते  उनका  भी  होता  लेकिन  इस  संशोधन  के  बाद  ग्रोअसं  का  रिप्रजेंटेशन

 यह  रिप्रजेंटेशन  बना  इसको  भी  देखने  की  जरूरत  है  ।  बहुधा  अखबारों  में  इस  आशय  के

 जार  छपते  रहते  हैं  कि  तम्बाकू  बोर्ड  में  और  दूसरे  इस  प्रकार  के  बोर्डों  में  कुछ  निहित  स्वार्थ  घुस
 जाते  हैं  जो  कि  अपने  निजी  व्यापार  के  हित  का  ही  ख्याल  करते  उससे  देश  को  और  उत्त  विशेष

 वस्तु  जिस  को  बढ़ावा  देना  बढ़ावा  नहीं  मिलता  मैं  मंत्री  जी  से  आग्रह  करूंगा  कि  जिस

 उद्देश्य  से  उन्होंने  प्रोअ्से  के  रिप्रजेंटेशन  को  बढ़ाया  उस  उद्देश्य  की  पूर्ति  हो  इसको  देखने  का

 काम  नहीं  तो  आज  टोबैको  बोडं  में  जो  बड़े-बड़े  उत्पादक  उनके  प्रतिनिधि  आ  जायेंगे  ।

 उसमें  माजिनल  और  स्माल  फाममर  के  इंटरेस्ट  को  रिप्रजेटेशन  मिलना  जब  तक  उनके

 इंटरेस्ट  को  रिप्रजेंटेशन  नहीं  मैं  नहीं  समझता  कि  हम  बहुसंख्यक  लोगों  को  उसका  लाभ

 ठीक  तरीके  से  पहुंचा  पायेंगे  ।

 आज  एक  लाख  या  उससे  भी  ज्यादा  संध्या  में  ग्रोअ्स  अलग-अलग  एरिया  में  फैले  हुए
 उन  ग्रोअस  के  इंटरेस्ट  को  ठीक  से  वाच  करने  और  इतने  बढ़ें  व्यापार  को  ठीक  से  देखने  के  लिये

 अकेला  बोर्ड  काफी  नहीं  यदि  बोर्ड  के  फंक्शनों  को  और  ज्यादा  रिप्रजेंटेटिय  बनाया  जाये  और

 नीचे  के  लैवल  तक  ले  जाने  के  लिये  एक  रिजनल  कमेटी  बनायी  जाये  जिसके  कि  बीच  में

 नेशन  हो  तो  ज्यादा  उत्तम  रहेगा  ।

 में  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  भी  आग्रह  करना  चाहता,हुं  कि  टोबेको  बोड्ड  से  कहा  जाना

 चाहिए  कि  वह  न  केवल  उत्पादन के  क्षेत्र  में  नये  क्षेत्रों  की  खोज  करे  बल्कि  व्यापार  के  क्षेत्र  में  नये

 कंट्रीज  को  इस  क्षेत्र  में  खोजने  की  कोशिश  करें  जिससे  कि  हमारा  उत्पादन  बढ़े  ।

 हम  अपने  उत्पादन  को  बढ़ाने  की  बात  करते  हैं  और  उसके  लिये  नाना  प्रकार  के  इंसेंटिव
 देने  की  बात  करते  लेकिन  उसका  वास्तविक  लाभ  तब  तक  नहीं  मिलेगा  जब  तक  कि  व्यापार
 के  नये  क्षेत्रों  को  हम  नहीं  खोजेंगे  और  उस  दिशा  में  माननीय  म्रनत्री  जो  और  टुवैको  बोर्ड  पर
 मेरा  बड़ा  बाज  तो  नहीं  है लेकिन  छोटा  घाजें  है  कि  इस  दिशा  में  मिनिस्ट्री  ने  बहुत  कार्य  नहीं
 नहीं  किया  है  और  इसकी  संभावनाओं  का  पता  लगाने  की  दिशा  में  कोई  सक्रिय  कोशिश  नहीं  की
 है  ।  उस  में  भी  सक्रिय  कार्य  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 श्री  सी०  अजंगा  रेड्डी  :  सभापति  हमारे  सामने  जो  बिल  आया  है
 उसमें  किसान  को  नियंत्रित  किया  गया  किसान  को  तम्बाक्‌  पैदा  करने  से  पहले  बोर्ड  से  लाइसेंस
 लेना  पड़ेगा  ।  इसमें  कहीं-कहीं  ऐसी  बातें  हैं  कि  किसान  को  एक  कमरे  में  बांध  कर  जो  वह  तम्बाक  पैदा

 उसके  ऊपर  लगान  लगा  रहे  हम  इस  सदन  में  जूट  और  एग्रीकल्चर
 प्रोडक्शन  के  बारे  में  बात  करते  समय  किसान  को  जो  रिम्यूनरेटिव  प्राइस  नहीं  मिल  रही  उसके
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 rr  यननान-ान  नि  गगन  भय  निनननिनीी  तन  नी  न  कार  रो  सा  55“

 ध्ी०  जगा

 लिए  क्‍या  करने  वाले  वह  नहीं  बतलाते  हैं  ।  इस  कानून  में  जितने  नियन्त्रण  किसान  के  ऊपर

 लगाये  उनकी  ऊपज  जो  उससे  बेरूल  बनाने  के  लिए  सरकार  से  या  बोई  से  उसको

 सैंस  लेना  पड़ेगा  |  बेरूल  बनाने  वाले  लोग  अलग  होते  किसान  जो  तम्बांक्‌  पैदा  करता  वह
 अपना  जैसा  कम्पनी  चाहती  उसके  माफिक  बेरूल  में  तैयार  करके  मार्किट  में  बेच  यह
 आउ  नहीं  करने  देते  इस  पर  अब  नियन्त्रण  लग  जो  तम्बाक्‌  पैदा  करते  वह  अपने

 आप  बेरूल  में  जाकर  या  अपने  खेत  में  बेखल  बांध  कर  जो  उप्तको  वर्जीनिया  जैसा  कम्पनी

 वाले  चाहते  उसके  माफिक  नहीं  बना  सकते  इससे  उनको  वंचित  किया  गया  ।  उसके  लिए  हर
 आदमी  को  बोर्ड  के  पास  जाकर  लाहसैन्स  लेना  पड़ेगा  ।  ठीक  आप  चाहते  हैं  कि  एक  ऐसी

 यटी  मारकिट  में  आ  जो  एक  किस्म  की  मगर  उसमें  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  जो  एक्सपोर्ट
 प्राइस  वह  आप  फिक्स  करते  लेकिन  किसान  को  रिस्यूनरेटिव  प्राइस  इसके  बारे  में

 आपका  ख्याल  कया  है  ?

 बोर्ड  में  किसान  को  खूश  करने  के  लिए  आपने  डायरेक्ट्स  बढ़ा  लेकिन  मैं  यहू  जानना

 चाहता  बोर्ड  के  मैम्बर  रहने  पर  जो  किसान  का  उत्पादन  होगा  उसकी  क्या  न्यूनतम  प्राइस

 और  अधिकतम  प्राइस  वह  तय  करने  का  क्‍या  उन्हें  अख्तियार  होगा  ?  इसके  लिए  तो  आप

 को  जय  वह  बीज  बोएगा  उसके  पहले  ही  उसको  न्यूनतम  और  अधि#तम  प्राइस  फिक्स  करनी

 होगी  ।  लेकिन  यहां  तो  डीलरों  को  सपोर्ट  करने  के  लिए  और  उनको  ज्यादा  लाभ  उठाने  का  मौका

 देने  क ेलिए  तो  आपने  एक्सपोर्ट  प्राइस  फिक्स  कर  लैकित  उसके  आधार  पर  रिम्यूतरेटिव
 मम  प्राइस  किसान  के  लिए  फिक्स  करनी  तम्बाकू  आने  से  पहले  ।  यहां  पर  आपने  यह
 नियंत्रण  लगाया  कि  जो  चाहे  वह  अपना  सीड  लाकर  नसंरी  नहीं  कर  केवल  जो  किसान  बोर्ड

 के  पास  लाइसेंस  लेता  वही  सीड  ले  सकेगा  और  अच्छी  बैरायटी  की  नर्सरी  वही  लगा

 इसके  जरिए  से  आप  यह  करना  चाहते  हैं  कि  वर्जिनिया  वैरायटी  या  और  किस्म  की  वैरायटी  की

 तम्बाक्‌  जो  एक्सपोर्ट  मार्किट  में  बायेस  को  आप  उस  से  कन्‍्ट्रोल  कर  सकें  ।  मैं  तो  खुश  हूं  ।

 लेकिन  यह  पूछता  चाहता  हूं  कि  किसान  के  लिए  आप  क्या  भाव  देना  चाहते  हैं  ?  तम्बाक्‌  पैदा  होता
 उसकी  कीमत  उसको  उस  वक्‍त  नहीं  वहां  असेम्बली  और  यहां  पालियामेंट  में  चिल्लाते

 लेकिन  किसान  रोता  रहता  तम्बाक्‌  लेने  वाले  उस  समय  नहीं  आते  हैं  ।  एग्रीकल्चर

 बशन  के  ऊपर  आपने  कई  करोड़  रुपया  रखा  है  और  कई  बोर्डंस  उसके  लिए  रखे  लेकिन  इसके

 लिए  एक  बोर्ड  भी  सामते  आकर  किसान  का  तम्बाक्‌  नहीं  खरीदता  आपने  सुना  मद्रास

 में  या और  जो  हमारे  आजू-बाजू  के  राज्य  उनमें  कई  जगहू  गरोनिणं  चली  ।  हर  साल  ढो-सीम

 बार  गोलियां  चलने  के  बाद  जो  एक्सपोर्ट  करने  वाले  हैं  वह  आकर  तम्बाकू  लेते  हैं  और  तम्बाकू
 लेने  के  दो-तीन  बाद  एसेम्बली  और  पालियामैंट  में  गड़बड़  करने  के  बाद  ही  पैसा  देते  हैं  ।  इसके

 लिए  आप  किसान  को  वया  प्रोटेक्शन  दे  रहे  आप  वव्नालिटी  को  अच्छा  करना  चाहते  लेकिन

 किसान  के  बारे  में  आप  क्‍या  कहना  चाहते  हैं  ?

 इसके  बारे  में  एक  बात  मुझे  और  कहनी  है  कि  श्री  चरण  हमारे  भूतपूर्व  एग्रीकल्चर

 मिनिस्टर  से  तम्बाकू  पर  से  एक्साइज  ड्यूटी  को  हटाकर  तम्बाकू  पैदा  करने  वाले  किसानों  को  बड़ी
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 राहत  पहुंचाई  उसी  तरह  से  टोबैंको  डीलसं  से  भी  किसानों  को  मुक्ति  दिलाने  के लिए  आपको
 भी  कोई  अच्छा-सा  कदम  उठाना  चाहिए  ।  हमेशा  के  लिए  उनको  राहत  पहुंचाने  के  लिए  आपको

 कोई  प्रबन्ध  करना  चाहिए  |  मिनिमम  प्राइस  तो  फिक्स  करनी  ही  चाहिए  ।  साथ  ही  साथ

 टिव  बेसिस  पर  एक्सपोर्ट  करने  के  लिये  लाइसेन्स  भी  दिए  जाने  चाहिएं  |  इस  काम  में  केवल  कुछ
 लोगों  की  पोनोपोली  ही  क्‍यों  रहे  ?  उनकी  मोतोपोली  को  समाप्त  किया  जाता  आपने

 बोर्ड  बता  रखा  हमारे  आन्ध्र  प्रदेश  में  भी  स्टेट  ट्रेडिंग  कारपोरेशन  बना  हुआ  अतः  इस

 बोर्डों  के  माध्यम  से  ही  तम्बाकू  खरीदकर  विदेशों  को  भेजी  जानी  चाहिए  ।  एग्रीकल्चरिस्ट्स  को

 डीलसं  के  हाथ  में  क्यों  रखा  जाए--यह  बात  हमारी  समझ  में  नहीं  आती  सरकार  की  ओर  से

 मिनिमस  और  मै  क्सिमम  प्राइज  फिक्स  तम्बाकू  खरीद  विदेशों  को  भेजी  जानी

 जो  डीलसे  हैं  वे  ए  ग्रेड  की  तम्बाकू  का  पैसा  लेकर  बी  ग्रेड  की  तम्बाकू  बाहर  भेज  देते  हैं  जिससे

 देश  की  बदनामी  होती  है  ।  कुछ  शक्तियों  के  द्वारा  किसी  न  किसी  रूप  इस  देश  को  दूसरे  देशों

 के  कन्ट्रोल  में  ले जाने  की  कोशिश  की  जाती  सी०आई०ए०  और  के०जी०बी०

 अपने  पैसे  का  इस्तेमाल  करके  इस  देश  के  दो  टुकड़े  बनाना  चाहते  इसलिए  मेरी

 आपसे  प्रार्थना  है  कि  किसानों  को  रेम्यूनरेटिव  प्राइस  दी  जानी  चाहिए  और  विदेशी  तत्त्वों  से  देश

 को  बचाने  के  लिए  आवश्यक  है  कि  डीलस॑ं  पर  न  छोड़कर  स्टेट  लेवल  और  सेन्ट्रल  पर  जो

 कारपोरेशन्स  बने  हुए  उनके  माध्यम  से  एक्सपोर्ट  का  काम  होना  चाहिए--यही  उचित  रहेगा  ।

 ]

 वाणिज्य  सन्त्रालय  सें  राज्य  सःत्री  पो०ए०  :  माननीय  उपाध्यक्ष

 इस  वाद-विवाद  में  भाग  लेने  तथा  तम्बाकू  की  फसल  विशेष  रूप  से  किसानों  के  कल्याण  जिसके

 लिए  तम्बाक्‌  बोर्ड  बनाया  गया  दिलचस्पी  व्यक्त  करने  के  लिए  माननीय  सदस्यों  को  ४न्‍्यवाद

 देता  हूं  ।

 एक  माननीय  सदस्य  का  कहना  है  कि  सरकार  को  और  अधिक  व्यापक  संशोधन  विधेय

 लाना  चाहिए  ।  प्रो०  श्री  वी०एस०  राव  तथा  बहुत  से  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने  प्राककल

 समिति  एवं  सरकारी  उपक्रमों  संबंधी  समिति  की  सिफारिशों  और  टिप्पणियों  का  उल्लेख  किया  ।

 प्राककलन  समिति  की  सिफारिशों  और  सरकारी  उपक्रमों  संबंधी  समिति  के  प्रतिवेवतों  पर  विधार

 करने  के  बाद  भारत  सरकार  ने  1981  में  एक  विशेषज्ञ  दल  का  गठन  किया  था  जिसका  काम

 तम्बाकू  उद्योग  तथा  तम्बाकू  उत्पादकों  के  सभी  पहलुओं  की  जांच  करना  है  !

 3.19  भ०प०

 शरद  दिघे  पीठासीन  हुए ]

 यहू  विधेयक  इस  प्रयास  का  परिणाम  मेरे  विचार  से  वतंमान  संशोधन  विधेयक  बहुत

 ही  व्यपक  है  तथा  मुझे  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि
 जब  यह  विधेयक  पारित  हो  जाएगा  तो  इतसे

 हमारे  देश  के  किसानों  को  काफी  मदद  मिलेगी  ।
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 पी०ए०

 तम्बाक्‌  बोर्ड  को  मुख्य  रूप  से  तीन  कार्य  साँपे  गए  हैं  ।

 पहला  काये  है  उत्पादन  को  नियमित  दूसरा  उत्पादकों  के  लिए  लाभकारी  मूल्य

 सुनिश्चित  करना  तथा  तीसरा  कार्य  है  अपने  देश  से  तम्बाकू  को  अधिकतम  निर्यात  करना  ।  बहुत

 से  सदस्यों  ने  चिन्ता  व्यक्त  की  है  कि  हमारे  देश  में  तम्बाक्‌  के  उत्पांदन  को  नियमित  क्‍यों  किया

 जाना

 यह  सच  है  कि  पिछले  कुछ  वर्षों  मे ंहम  उत्पादन  को  नियमित  करने  में  लगे  हुए  सन्‌

 1981  में  तम्बाक्‌  की  खेती  1.9  लाख  हेक्टेयर  भूमि  पर  की  जा  रही  1982  में  हमने  इसे  कम

 करके  1.3  लाख  हेक्टेयर  भूमि  पर  इसकी  खेती  की  तथा  आजकल  हम  इसे  घटाकर  90,000

 यर  करने  की  बात  सोच  रहे  हमारे  देश  में  तम्बाकू  के  उत्पादन  को  नियमित  करना  बहुत  ही

 आसान  हम  अपने  किसानों  को  दुखी  नहीं  करना  धाहते  ।  यदि  सरकार  उन्हें  लाभकारी  मूल्य

 नहीं  दे  यदि  हम  उनका  माल  देश  या  विदेश  में  बेचने  की  व्यवस्था  नहीं  कर  सकते  तो  ज्यादा

 तम्बाक  उगाने  का  कोई  मतलब  नहीं  अगर  हम  देश  और  विश्व  की  स्थिति  देखें  तो  हम  पायेंगे

 कि  सभी  देशों  में  तम्शाक्‌  के  उत्पादन  में  कमी  आ  रही  है  तथा  विश्व  में  तम्बाकू  का

 उत्पादन  तेजी  से  कम  होता  जा  रहा  मैं  नहीं  समझता  कि  मुझे  इन  बातों  को  विस्तार  से  बताना

 चाहिए  कि  इसका  उत्पादन  कम  क्यों  आदि
 |  परन्तु  मैं  सिर्फ  एक  बात  कह  सकता  हूं

 क्योंकि  श्री  अमर  राय  प्रधान  ने  बड़े  प्रबल  शब्दों  में  एक  मुद्दा  उठाया  है  कि  तम्बाकू  पर  रोक  लगाई

 जानी  क्योंकि  यह  स्वास्थ्य  के  लिये  हानिकारक  विश्व  में  धूम्रपान  के  विरुद्ध  अभियान

 वास्तव  में  जोर  पकड़  रहा  अमरीका  में  कुछ  ऐसे  स्थान  हैं  जहां  पर  धूम्रपान  पर  पूर्ण

 प्रतिबन्ध  है  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  परन्तु  धूम्रपान  करने  वालों  की  संख्या  दिन-अ्रतिदिन  बढ़ती  जा

 रही  है  ।

 श्री  पो०ए०  संगमा  :  ऐसा  नहीं  अगर  हम  ब्रिटेन  की  बात  करें  तो  नवीनतम  रिपोर्टों

 से  पता  चलता  है  कि  ब्रिटेन  सरकार  ने  परीक्षण  के  तोर  पर  12  महीनों  की  अवधि  के  लिए  लन्दन

 में  भूमिगत  रेलों  में  सिगरेट  पीने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  निर्णय  किया  है  ।

 प्रो०  एन०जी०  रंगा  :  हमें  भी  यहां  लॉबी  में  ऐसा  ही  करना  चाहिए  ।

 एक  सासतोय  सदस्य -:  क्या  आप  धूम्रपान  करते  हैं  ?

 श्री  पी०ए०  संगभा  :  मैं  करता  इसीलिए  मैं  उत्पादकों
 की  मदद  करता  मैं  नहीं

 जानता  कि  जिन  सदस्यों  ने  तम्बाकू  उत्पादकों  के  बारे  में  अपनी  चिन्ता  व्यक्त  की  है  हनमें  से  कितने

 धूम्रपान  करते  हैं  ।  परन्तु  मैं  एक  दिन  में  कम  से  कम  30  सिगरेट  पीता
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 ब्रिटेन  में  हाल  ही  में  बीमा  कम्पनियों  ने  धूम्रपान  करने  वालों  को  बीमा  योजना  में

 लित  करने  से  इंकार  कर  दिया  है  या  बे  उनका  कुछ  ही  रकम  का  बीमा  करते  हैं  उन्हें  कम  से  कम
 रकम  दी  जाती  है  ।

 इस  अध्ययन  से  पता  चलता  है  कि  137  बिलियन  सिगरेट  की  वाधिक  खपत  है  जो  1984  में

 कम  होकर  100  बिलियन  सिगरेट  रह  गई  ।  तथा  इस  अभियान  को  वजह  से  इसकी  खपत  और  कम

 हो  सकती  मैं  नहीं  जानता  कि  क्‍या  धू  ज्रंपान  करने  वालों  की  संख्या  कम  हो  रही  है  अथवा

 परन्तु  सियरेटों  की  खपत  में  अवश्य  हो  कमी  आई  सरकार  को  बहुत  ही  समझ-बूझ  कर

 काम  लेना  होगा  तथा  निर्णय  लेना  होगा  कि  क्या  हम  अपने  किसानों  को  ज्यादा  तम्बाकू  पैदा  करने

 के  लिये  प्रोत्साहित  करें  या  हम  उन्हें  साफ-साफ  कह  दें  कि  वे  ज्यादा  तम्बाकू  न  उगायें  तथा  अपनी

 जीबिका  चलाने  के  लिये  किसी  और  साधन  की  तलाश  करें  ।

 हमारे  विचार  में  हम  समझते  हैं  कि आज  की  विशेष  स्थिति  में  तम्बाक्‌  पैदावार  बढ़ाना

 सहायक  नहीं  हम  समझते  हैं  कि  किसानों  से  यह  कहना  सरकार  का  कर्तव्य  है  कि  आज  की

 स्थिति  को  देखते  हूये  देश  में  तम्बाक्‌  का  ज्यादा  उत्पादन  करना  सहायक  नहीं  अतः  हम  अपने

 कृषकों  से  यह  कहते  आये  हैं  कि  वे  अपनी  आजीविका  चलाने  के  लिये  कोई  अन्य  साधनों  का  सहारा
 अतः  उत्पादन  में  कमी  करने  के  लिये  हमें  नियमों  का  सहारा  लेना  पड़ेगा  ।

 बास्तम  में  दो  या  तीन  अवसरों  पर  जैसा  कि  प्रो०  रंगा  ने  ठीक  ही  कहां  है  कि  हमारे

 किसानों  को  सबमुच  ही  समस्याएं  थीं  क्‍योंकि  तम्बाकू  खरीदने  वाला  कोई  नहीं  वर्ष  1978,

 1979  तथा  1983  में  सरकःर  को  राज्य  व्यापार  निगम  को  निदेश  पड़े  कि  वह  किसानों  की  मदद  करने

 के  लिये  बाजार  में  तम्बाक्‌  की  खरीद  करने  के  लिये  1978  में  राज्य  निगम  ने  111310  लाख

 1979  में  5660)  लाख  किलोग्राम  तथा  1983  में  180000  लाख  किलोग्राम  तम्बाकू  की

 खरीद  की  ।  इसमें  सरकार  ने  1979-80  में  13  करोड  रुपये  तथा  1983  में  21.40  करोड़  रुपये

 खर्च  तथा  तम्बाकू  की  खरीद  का  पर्यवेक्षण  करने  के  लिये  मुझे  हो  गुंदूर  जाता  पड़ा

 हमारी  चिन्ता  तो  किसानों  की  मदद  करने  की  तथ्य  यह  है  कि  किसान  बहुत  ही  दुखी

 उन्हें  अपने  उत्पाद  को  बेचने  का  अवसर  ही  नहों  मिल  रहा  प्रो०  रंगा  तथा  अन्य  अनेक

 नेताओं  के  अनुरोध  पर  सरकार  ने  किसानों  का  बचाव  करने  के  लिए  हस्तक्षेप  किया  था  तथा  इस

 प्रक्रिया  में  सरकार  को  21  करोड़  रुपये  का  घाटा  हुआ  ।  परन्तु  हमें  इस  बात  पर  गव॑  है  ।

 कई  माननोय  सदस्यों  ने ठीक  ही  कहा  है  कि  किसानों  को  अपने  उत्पादन  के  लिए  लाभकारी

 मूल्य  मिलना  मैं  माननीय  सदस्यों  की  भावनाओं  से  पूर्णतया  सहमत  भारत  सरकार

 का  यह  निरन्तर  प्रयास  रहा  है  कि  तम्बाकू  उस्पादकों  को  अपने  उत्पादन  का  लाभकारी  मूल्य

 मिलना  चाहिए  ।

 श्री  राव  ने  कहा  है  कि  स्वृनतम  निर्यात  मूल्य  की  तरह  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  भी  होना

 चाहिए  |  न्यूनतम  समयंन  मूल्य  विद्यमान
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 श्री  वी०  शोभनाद्रोइ्वर  राव  :  परन्तु  अन्तर  बहुत  अधिक  है  ।

 ।  भ्री  पी०  ए०  संगसा  :  कृषि  मूल्य  आयोग  उत्पादन  लागत  और  अन्य  सभी  बालों  का  ध्यान

 रखता  यह  मेरा  मूल्यांकन  नहों  यह  क्रषि  मूल्य  आयोग  का  मूल्यांकन  मूल्य  वह
 निर्धारित  १रता  परन्तु  मैं  अपने  अनुभव  से  इतना  कंह  सकता  हूं  कि  पिछले  कई  वर्षों  से  खली

 आ  रही  तम्बाक्‌  की  कीमतें  हमेशा  भारत  सरकार  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  से  अधिक

 रही  ऐसा  विशेष  रूप  से  पिछले  वर्ष  हुआ  जब  सरकार  ने  नीलामी  प्रणाली  आरम्भ  की  |

 नीलामी  प्रणाली  आरम्भ  करने  के  बाद  मूल्यों  में  वृद्धि  वास्तव  में  नीलामी  आरम्भ  होने  से

 पहले  हमने  यह  अनिवार्य  नियम  बना  दिया  था  कि  पहली  बोली  स्यूनतम  समर्थन  मूल्य  से  15  पैसे

 अधिक  होनी  इस  प्रकार  नीलामी  मूल्य  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  से  कम  नहीं  हो  सकता  ।

 वास्तव  में  कर्नाटक  में  1984  में  नीलामी  से  हमें  अधिकतम  मूल्य  25  रुपये  प्रतिकिलो  प्राप्त  हुआ
 और  आमनध्र  में  यह  21  रुपए  प्रति  किलो  था  और  औसत  प्तमर्थन  मूल्य  12  रुपये  प्रति  किलो  था  ।

 सब  मामलों  में  ऐसा  नहीं  कुछ  ही  मामलों  में  परन्तु  ओसत  नीलामी  मूल्य  13  रुपए
 प्रति  किलो  से  नहीं  था  जबकि  न्यूनतम  स*.थंन  मूल्य  9  रुपए

 में  एक  अन्य  बात  पर  जोर  देना-चाहता  जैसा  कि  कई  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि

 किसानों  का  व्यापार  में  शोषण  होता  रहा  है  अर्थात्‌  किसानों  को  निरन्तर  दो  ब्षों  से  मूल्य  प्राप्त

 नहीं  हुआ  यदि  वे  अपना  तम्बाकू  इस  वर्ष  बेचते  हैं  तो  उन्हें  दो  वर्षों  या  तीन  वर्षों  बाद  पैसा

 मिलेगा  ।  किसानों  की  यह  दशा  थी  ।  कर्नाटक  में  हमने  नीलामी  प्रणाली  आरम्भ  की  है  जिससे

 किसान  अपनी  रकम  का  पूरा  भुगतान  दस  दिनों  के  अन्दर  वहीं  पर  चेक  द्वारा  प्राप्त  कर

 पहले  उन्हें  भुगतान  लेने  हेतु  दो  से  तीन  वर्षों  तक  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  थी  ।  आन्ध्र  में  हमने  यह  कर

 दिया  था  कि  किसानों  को  अपने  भुगतान  का  पचास  प्रतिशत  पहले  दस  दिनों  के  अन्दर  मिल  जाए
 और  शेष  पचास  प्रतिशत  अगले  45  दिनों  में  मिल  इस  प्रकार  मेरे  विचार  में  सरकार

 किसानों  की  समस्याओं  के  प्रति  पूर्णतया  सजग  है  और  भारत  सरकार  के  इस  प्रयात्त  से  उन्हें  काफी

 सहायता  मिलेगी  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  अपने  विचार  ठप्रक्त  करते  हुए  कहा  कि  नीलामी  प्रणालो  आरम्भ

 होने  से  पहले  की  राशि  बकाया  पड़ी  मैं  सही  स्थिति  नहीं  बता  सकता  परन्तु  मैं  निश्चय  ही

 इसकी  जांच  करूंगा  और  देखंगा  कि.इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  किया  जा  सकता  इस  प्रकार  हमने
 किसानों  की  सहायता  करने  का  पुरा  प्रयास  किया  है  और  नीलामी  प्रणाली  आरम्भ  करने  में  भारत

 सरकार  ने  आठ  करोड़  रुपये  व्यय  किए  हैं  ।

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  गोदामों  के  निर्माण  की  स्थिति  क्या  है  ?

 श्री  पोौ०  एु०  संगमा  :  आदि  का  निर्माण  किया  जा  रहा  प्रोफेसर  रंगा  और

 अन्य  सदस्यों  ने  एक  अन्य  मुद्दा  मुख्यालय  को  गुंदूर  से  हैदराबाद  स्थानांतरित  करने  के  बारे  में

 उठाया  मैं  समा  को  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  तम्बाकू  बोर्ड  का  मुकछ्यालय  गुंदूर  से  स्थानांतरित
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 नहीं  किया  यह  गुंटूर  में  ही  रहेगा  और  प्रशासनिक  इमारत  के  निर्माण  के  लिए  हम
 85  लाख  रुपए  दे  चुके  हैं  और  निर्माण  कार्य  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  को  दे  दिया  गया  है  ।

 दूसरा  मुद्दा  जो  मैं  उठाना  चाहता  हूं  वह  निर्यात  बढ़ाने  के  बारे  में  परन्तु  जैसा  किਂ

 आरम्भ  में  मैंने  कहा  हमें  निर्यात  में  कठिनाई  हो  रही  है  और  वास्तव  में  पिछले  दो  या  तीन

 बर्षों  में  हमारे  निर्यात  में  कमी  आई  इसका  कारण  स्पष्ट  रूप  से  धूम्रपान  के  विरुद्ध  चलाया

 जा  रहा  आन्दोलन  1982-83  में  हमारा  निर्यात  192  करोड़  रपए  1983-84  में  यह
 घटकर  161.8  करोड़  रुपए  रह  गया  और  1984-85  में  यह्‌  और  कम  होकर  139.6  करोड़  रुपए

 रह  गया  ।  हमें  इस  सम्बन्ध  में  सजग  रहना  होगा  ।

 श्रो  रावत  ने  कहा  है  कि  हमें  न  केवल  मौजूदा  पारम्परिक  बाज़ार  पर  निर्भर  होना  चाहिए
 बल्कि  हमें  गेर-पारम्परिक  ब।ज़ार  तथा  अन्य  बाज़ारों  का  पता  लगाना  हमारा  प्रयाप्त  यही

 रहा  है  और  वास्तव  में  पिछले  कुछ  मद्वीनों  में  हमें  कुछ  अन्य  नए  बाज़ार  मिले  मैं  स्वयं  मोरक्‍्को

 गया  पहली  बार  मोरक्को  हमसे  तम्बाकू  खरीदने  के  लिए  सहमत  हुआ  है  और  परीक्षण  के

 तौर  पर  माल  समुद्री  जहाज  से  भेज  दिया  गया  वास्तव  में  हमने  हमेशा  यह  सुनिश्चित  करने

 का  प्रयास  किया  है  कि  हम  अधिकाधिक  निर्यात  करें  ।

 कुछ  उ्यक्तिगत  मामले  ऋण  आवश्यकता  एक  अन्य  मामला  है  जिस  पर  माननीय

 सदस्यों  ने  प्रभावशाली  ढंग  से  विचार  व्यक्त  किए  हमें  इसकी  जानकारी  वास्तव  में  हमने
 जब  नीलामी  प्रणाली  आरम्भ  की  थी  तो  एक  मुद्दा  यह  उठाया  गया  था  कि  यश्वपि  किसानों  को

 व्यापारियों  से  अथबा  नियर्तिकों  से  भुगतान  अपना  माल  बेचने  के  दो  या  तीन  वर्षों  बाद  मिलता  है
 परन्तु  वे  किसानों  को  अग्निम  राशि  देकर  उनकी  सहायता  भी  करते  रहे  वे  उन्हें  ऋण  देते  रहे

 मुझे  यही  बताया  गया  मुझे  कुछ  लोगों  ने  बताया  है  कि  किसानों  को
 अब  कठिनाई  होगी  ।

 नीलामी  प्रणाली  आरम्भ  होने  के  बाद  उन्हें  वह  ऋण  नहीं  मिलेगा  जो  भ्यापारियों  से  मिला  करता

 था  ।  मैंने  कहा  कि  किसानों  को  ऋण  देने  की  जिम्मेवारी  मैं  लेता  हूं  परन्तु  नीलामी  प्रणाली  अवश्य

 ही  आरम्भ  की  जाएगी  और  इस  प्रकार  कई  कठिनाइयों  के  बाद  हमने  यह  प्रणाली  आरम्भ  की

 प्रो०  एन०  जो०  :  सहकारी  ऋण  प्रणाली  होनी  चाहिए  ।

 हरी  पोौ०  ए०  संगसा  :  जो  हम  निश्चय  ही  , इस  पर  विचार  करेंगे  ।  इसके  अतिरिक्त

 मांग  की  गई  है  कि  बीड़ी  और  तम्वाकू  जैसी  अन्य  प्रकार  की  तम्बाकू  को  तम्भाकू  बो्ड  के

 अन्तर्गत  लाया  हमारा  सम्बन्ध  निर्यात  योग्य  वस्तुओं  से  क्योंकि  हमारा  वाणिज्य

 मंत्रालय  हमारा  संबंध  ऐसी  वस्तुओं  से  है  जो  निर्यात  योग्य  हैं  और  हस  वस्तु  के  निर्यात  का

 नब्बे  प्रतिशत  वर्जीनिया  तम्वाकू  इस  प्रकार  वाणिज्य  मंत्रालय  के  क्षेत्राधिकार  में  केवल

 बर्जीनिया  आतो  है  ।  तम्बाकू  की  अन्य  किसमें  कृषि  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  नियस्त्रण  में

 भाती  हैं  ।

 मेरे  विचार  में  आपने  अत्यल्त  जोरवार  शब्दों  में  यह  कहा  है  कि  हूँ  निर्यातकों  और
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 व्यापारियों  की  सहायता  करने  का  प्रयास  करते  रहे  हैं  और  आप  जानना  चाहते  थे  कि  कमा  तम्बाक्‌
 बोड  उत्पादकों  को  संरक्षण  प्रदान  कराने  के  लिए  मैं  बता  चुका  हूं  कि  उत्पादकों  के  हमने  क्‍या

 किया  है  परन्तु  साथ  ही  मैं  इस  बात  पर  भी  बल  देना  चाहता  हूं  कि  उत्पादकों  को  केवल  प्रोत्साहित
 करना  और  उनकी  सहायता  करना  ही  पर्याप्त  नहीं  होगा  ।  हमें  स्थिति  निर्यातकों  के  अनुकूल  भी

 बनानी  क्ष्योंकि  अगर  आप  तम्बाकू  का  निर्यात  नहीं  करेंगे  तो  उत्पादक  कहीं  के  नहीं  रहेंगे  ।  अतः

 सरकार  का  कत्तंथ्य  केंवल  उत्पादकों  के  हितों  को  ही  देखना  नहीं  है  बल्कि  यह  भी  है  कि  उत्पादकों

 के  हित  में  हम  निर्यात  थों  की  सहायता  करें  और  निर्यातकों  के  लिए  अनुकूल  स्थिति  पैदा  ताकि

 वे  अपने  उत्पादन  का  निर्यात  कर  अतः  हम  निर्यातकों  को  बिल्कुल  खत्म  नहीं  कर  सकते  ।

 अन्तिम  मुद्दा  उत्पादकों  के  प्रतिनिधित्व  के  बारे  से  उठाया  गया  है  कि  वह  इससे  अधिक  त

 होने  की  बजाय  इससे  कम  नहीं  होना  इस  समय  बोर्ड  के  20  सदस्य  हैं  जिसमें  से  आाठ

 गैर-सरकारी  हैं  और  बारह  सहकारी  सरकारी  सदस्थों  का  अर्थ  है  राज्य  विभिन्‍न

 विभागों  --  कृषि  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  वाणिज्य  वित्त  आदि

 के  अतिनिधि  |  इस  समय  आठ  गैर-सहकारी  सदस्यों  में  से  50  :  50  के  अनुपात  में  चार  उत्पादक  हैं
 और  निर्माता  और  निर्2वातिक  हम  अब  इतक्री  संख्या  बढ़ाकर  करने  जा  रहे  इस

 प्रकार  इनकी  संख्या  चार  से  बढ़कर  छः  हो  अतः  कुल  दसਂ  गेर-सरकारी  सदस्यों  में  से  छः

 प्रतिनिधि  उत्पादक  होंगे  ।

 प्रोਂ  एन०  जी०  रंगा  :  आप  हससे  अधिक  क्‍यों  नहीं  करते  ।

 क्री.पो०  ए०  संगसा  :  यह  बिल्कुल  ठीक  है  यदि  आप  इससे  कम  नहीं  करते  हैं  तो सब  दस

 के  दस  उत्पादक  हो  सकते  हैं  और  हम  निर्यातकों  और  निर्माताओं  को  भी  नहीं  छोड़  सकते  ।  उन्हें
 भी  प्रतिनिधित्व  दिया  जाना  परन्तु  मैं  त्ोचता  हूं  कि  यह  उचित  प्रतिनिधित्व  हैं  और  यदि  आप

 उत्पादकों  का  प्रभावशाली  प्रतिनिधित्व  चाहते  हैं  तो  उत्पा[दकों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  तीन

 और  सदस्य  उसमें  है  ।  सरकार  श्रेणी  में  तीन  संपद  सदस्य  भी  तम्बाक्‌  बोड  में  होते  हैं--दो
 लोक  सभा  के  और  एक  राज्य  सभा  का  ।  मेरे  विचार  में  हम  उन्हें  भी  उत्पादकों  का  प्रतिनिच्चि  समझ

 सकते  हैं  ।

 क्री  बो०  शोभनाद्रीदबर  राव  :  आपने  सौर  कोठार  को  आधिक  सहायता  देने
 के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  ।

 क्री  पी०  ए०  संगमा  :  मैंने  आपके  संशोधन  का  उल्लेख  नहीं  किया  है  क्योंकि  मैंने  आपका

 संशोधन  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 थ्री  बो०  शोभनाहीइवर  राज  :  मैं  सौर  कोठार  के  लिए  आधिक

 सहायता  देने  की  बात  कर  रहा

 क्री  पीं०  खंगभा  :  जंसा  कि  प्रोफेसर  रंगा  ने  कहा  है  कि  इस  विश्रेयक  का  समूचा
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 उद्देश्य  सभी  श्रेणीकरण  और  सिझाना  को  तम्बाकू  बोड  के  क्षेत्राधिकार  में

 लाना  इसलिए  इसके  बाद  अन्य  सभी  पहलू  आने  स्वाभाविक  ही  हैं  ।

 सभापति  महोवय  :  प्रश्न  यह  है  :

 तम्बाकू  बोर्ड  1975  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाए  |ਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 सभापति  महोदय  :  सभा  अब  इस  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार  करेगी  ।

 खण्ड  4  का  संशोधन

 क्री  वो०  शोभनाद्रीषबर  राव  :  चूंकि  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  छः  से  कम  नहीं
 अतः  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  मेरा  संशोधन  स्वं'कार  कਂ  लिया  जाए  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  अपना  संशोधन  पेश  कर  रहे  हैं  या  नहीं  ?

 थो  बो०  शोभनगाद्रीधवर  राव  :  से  अधिक  नहीं  होंगेਂ  के  स्थान  पर  मैंने  यह  कहा  है  कि

 og:  से  कम  नहीं  होंगेਂ  ।  मेरा  संशोधन  यह  है  ।

 सभापति  सहोदय  :  शर्त  कोई  नहीं  है  ।  क्या  अपना  संशोधन  पेश  कर  रहे  हैं  या  नहीं  ?

 श्री  बी०  शोभनाद्रीव्वर  रा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 पृष्ठ  2,  पंक्ति  4  और  5,--

 से  अधिक  नहीं  हगीਂ  के  स्थान  पर

 से  कम  नहीं  होगीਂ  प्रति  स्थापित  किया  जाए  (1)

 सभापति  सहोबय  :  चूंकि  श्री  अय्यापू  रेड्डी  उपस्थित  नहीं  हैं  इसलिए  उनके  संशोधन

 संख्या  4  और  5  पेश  नहीं  किए  जाते  हैं  ।

 को  प्रिय  रंजन  दास  सन्शी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  2,--

 पंक्ति  5  के  निम्नलिखित  अम्तःरबापित  किया  जाए  :--

 यट्ट  और  कि  इस  खण्ड  के  अधीन  तम्बाकू  उत्पादकों  में  से  नियुक्त  सदस्षों  की  कुल

 किसी  भी  दशा  इस  श्ण्ड  के  अधीन  सरकार  द्वाया  नियुक्त  सदस्यों  की

 कुल  संख्या  के  आधे  से  कम  नहीं  होगी  ।”  (7)

 पृष्ठ  2,  पंक्ति  18,--

 कोਂ  के
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 उप  सचिव  या  उससे  ऊपर  किसी  पद  पर  आसीन  होਂ  अन्तःर्थापित  किया पा  जाये  ।

 (8)

 की  बीਂ  शोभनाह्रीश्वर  राब  :  मैं  पहले  बोल  चुका  मैं  अधिक  सभय  नहीं  लगा  ।

 चूंकि  म्रकार  सिद्धान्त  रूप  में  सहमत  हो  गई  तो  इसे  स्वीकार  क्‍यों  न  किया  जाए  ?  नियुक्ति  आप
 के  हाथ  में  मंत्रिमंडल  भी  छः  के  लिए  सहमत  हो  गया  इस  संबंध  में  मंत्रिमंडल  पहले  ही
 निर्णय  दे  चुका  अतः  यह  से  कम  नहीं  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इसे

 स्वीकार  किया  जाए  ।

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  स्थिति  बहुत  सरल  तम्बाकू  बोडे  की  वतेमान  रचना

 के  अनुसार  सम्पूर्ण  इस  बोडे  पर  पुनः  अधिकारियों  का  व्चेस्ध  रहेगा  न  कि  उत्पादकों  का  ।  मंत्री

 महोदय  ने  बड़ी  चतुराई  से  कहा  है  कि  विधेयक  में  यह  व्यवस्था  है  कि  उत्पादकों  में  से  6  व्यक्ति

 नियुक्त  किए  जाएंगे  ।  इसके  अतिरिक्त  गैर-अधिकारी  होंगे  दस  में  से  6  होंगे  ।  दस  के  अतिरिक्त

 12  अफसर  होंगे  ।  इस  प्रकार  कुल  22  बनते  इनमें  से  केवल  छः  उत्पादकों  में  से  मेरा

 संशोधन  अत्यन्त  साधारण  तम्बाकू  बोर्ड  में  उत्पादकों  का  प्रतिनिधित्व  उसकी  कुल  सदस्य  संख्या

 के  पचास  प्रतिशत  से  कम  नहीं  होना  चाहिए  ।  अन्यथा  यह  होगा  ।  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधि

 निर्माताओं  के  प्रतिनिधि  बड़े  अधिकारियों  और  अधिकारी  वर्ग  का  हमेशा  वर्चस्व  ये  छः

 लोग  वहां  केबल  चाय  पीने  या  एक  सिगरेट  पीने  जाएंगे  ।  इससे  अधिक  कुछ  नहीं  ।  नीति  संबंधी

 मामलों  में  उनका  कोई  अधिकार  नहीं  होगा  ।  ये  शब्द  अत्यन्त  अस्पष्ट  आप  कहते
 फार्यकारी  निदेशक  या  कोई  अधिकारी  ।  इन  शब्दों  को  स्पष्ट  कीजिए  ।  यह  किसी  भी  पद  का  कोई

 भी  अधिकारी  नहीं  यह  उप-सचिव  या  उससे  बड़ा  अधिकारी  होना  उस  बोडे  में

 किसका  आदेश  चलेगा  ?  इसे  स्पष्ट  किया  जाना  मेरा  संशोधन  स्पष्ट  रूप  से  यही  है  मैं

 मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  सारे  मामले  में  मेरी  ससलल्‍ली  कर  दें  तब  मैं  समझ

 जाऊंगा  ।

 श्री  पी०  ए०  संगमा  :  इस  मुद्दे  को  मैं  पहले  ही  स्पष्ट  कर  चुका  अगर  हम  कहते

 है  कि  6  से  कम  नहीं  तो  इसका  मतलब  यह  हो  सकता  है  कि  सभी  सदस्य  उत्पादक  हो  समते

 हम  संतुलन  बनाए  रखना  चाहते  हैं  ।  मैंने  सदन  में  वचन  दिया  था  कि  10  में  में  6  उत्पादक  होंगे

 और  4  सदस्य  निर्यातक-निर्माता  आदि  मैंने  यह  भी  कहा  था  कि  3  संसद  सदस्य  भी

 कृषि  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  वाणिज्य  कर्नाटक  सरकार  आन्ध्र  सरकार

 तथा  गुजरात  सरकार  आदि  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  अन्य  सदस्य  भी  यह  अपेक्षा  की

 जाती  है.कि  ये  सब  उत्पादकों  प्रतिनिधित्व

 समापति  महोदय  :  अब  मैं  संशोधन  सं०  ]  को  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता

 संशोधन  सं  1  सतबान  के  लिए  रखा  गया  ओर  अस्थोकृत  हुआ  ।

 सभापति  महोदय  :  क्या  आप  अपना  संशोधन  सं०  7  और  8  वापस ले  रहे  हैं  ?
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 क्री  प्रिय  दास  मुस्शी  :  हां
 ।

 सभापति  महोदय  :  वया  माननीय  सदस्य  को  अपना  संशोधन  सं०  7  और  8  वापस  लेने  के

 लिए  सभा  की  अनुमति  है  ?

 साननीय  सदस्य  :  हां  ।

 संशोधन  सं०  7  और  8,  सभा  को  अनुमति  बापस  लिए  गए  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  मैं  खंड  2  को  मतदान  के  लिए  रखता  हुं  ।  प्रश्म  यह  है  :

 खंड  2  विधेयक  का  अंग  बनेਂ  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 लंड  2  विधेषक  में  शोड़  दिया  गया  ।

 खंड  8  में  संशोधन

 सभापति  महोदय  :  अब  खंड  ३  ।  अब  संशोधन  पेश  किए  जायेंगे  ।

 क्षी  वी०  शोभनाहीश्यर  शाव  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  :

 पृष्ठ  2-,

 पंक्ति  32  के  निम्नलिखित  खण्ड  अन्त:स्थापित  किया  जाये  :--

 (ii)  और  खण्ड  के  निम्नलिखित  खण्ड  अन्तःस्थापित  किया

 अर्थात्‌  :--  ह

 केन्द्रीय  सरकार  को  विभिन्‍न  बर्गों  के  बर्जीनिया  तम्बाकू  के  न्यूनतम  समर्थन

 मूल्यों  की  सिफारिश  जो  तम्बाकू  बोर्ड  द्वारा  नीलामी-प्लेटफार्मों

 पर  खरीद  के  प्रयोजनार्थ  निर्धारित  किए  यदि  उस  वर्ग  के  तम्बाक्‌  के

 न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  पर  वहां  कोई  छरीदार  न  (2)

 सभापति  महोदय  :  श्री  ई०  अय्पायु  रेहडडी--अनुतस्थित  ।  खंड  3  से  संबंधित  उनके  संशोधन

 नहीं  रखे  जा  रहे  ।

 .  राव  क्‍या  आप  कुछ  कहना  चाहेंगे  ?

 क्री  धो०  झोभनाडह्रीश्यर  राव  :  सरकार  से  यही  अनुरोध  है  कि  क्योंकि  अम्य  बोर्ड  यही  काम

 कर  रहे  हैं  अर्थात्‌  जिन-जिन  मदों  से  उनका  संबंध  है  उनके  लाभकारी  मूल्य  निर्धारित  कर  रहे
 इसी  तरह  सरकार  को  के  बाद  इस  उपखंड  को  शामिल  करने  पर  कोई  आपत्ति  नहीं

 होनी  चाहिए  ।

 कली  पी  ०  ए०  :  मैं  यह  स्पष्ट  कर  ही  चुका  हुं  कि  तम्बाक  बोर्ड  का  मु्य  उद्देश्य  उत्तादकों

 के  लिए  लाभकारी  मल्थ  सुनिश्चित  करना  है  और  इस  उद्दंश्य  की  प्राप्ति  में  हम  सफल  रहे
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 को  बो०शोभनाव्रीध्वर  राव  :  तसम्वाक्‌  उत्पादकों  को  अन्य  देशों  के  तम्बाकू  उल्नादकों  के

 मुकाबले  में  30%  राशि  भी  नहीं  मिल  रही

 सभापति  महोदय  :  अब  मैं  श्री  शोभन[द्रीश्वर  राव  द्वारा  पेश  किए  गए  संशोधन  सं०  2  को

 सभा  में  मतदात  के  लिए  रखता  हु  ।

 संशोधन  सं०  2  मतदान  के  लिए  रखा  गया  श्रोर  प्रस्वोकृत  हुआ  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  मैं  खंड  3  का  मतदान  के  लिए  रखता  हू  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 खंड  3  विधेयक  का  अंग  बनेਂ  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  3  विधेयक  सें  जोड़  विधा  गया

 खंड  4  से  6

 सभापति  महोदय  :  खंड  4  मे  6  के  संबंध  में  कोई  संशोधन  नहीं  इसलिए  मैं  उन्हें  सभा  में

 मतदान  के  लिए  रखता

 अश्न  यह

 खंड  4  से  6  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्ना

 खंड  4  से  6  विधेयक  सें  जोड़  दिये  गये

 खंड  14  में
 संशोधन

 |

 *
 सभापति  महोदय  :  श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  के  नाम  से  एक  संशोधन  है  ।

 ..  आओ  थो०  दोभनादीश्वर  राव  :  मैं  इस  संशोधन  को  वापस्त  लेना  चाहता  हुं  क्योंकि  सरकार  ने
 मेरा  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया

 ह

 सभापति  सहोवय  :  वापस  लेने  का  सवाल  नहीं  है  |  ठीक  है  आप  इसे  पेश  तहीं  कर

 किया  गयां  संशोधन

 पृष्ठ  4---  .

 पंक्ति  9  से  16  तक  के  स्थान  पर  निम्नलिखित

 7  मूल  अधिनियम  की  धारा  --

 (i)  11  के  प्रयोजनों  के  लिए  संसाधकों  के  रजिस्ट्रीकरण  के  लिएਂ  शब्दों
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 (0)

 और  अंकों  के  स्थान  पर  के  प्रयोजनों  के  लिए  नसंरी  उगाने  वालों

 के  रजिस्ट्रीकरण  के  लिए  धारा  11  के  प्रयोजनों  के  त्रिए  संसाधकों  के

 करण  के  धारा  के  प्रयोगनों  के  लिए  प्रसंस्कर्ताओं  और  विनिर्माताओं

 के  रजिस्ट्रीकरण  के  घारा  Ve  के  अधीन  श्रेणीकरण  काये  या  कोठारों

 का  सन्निर्माण  और  प्रवरतंन  हाथ  में  लेने  क ेलिए  और  अनुभ्नाप्तियां  प्राप्त  करने

 के  लिएਂ  शब्द  अक्षर  ओर  अंक  रखे  जाएंगे  ;

 '  संसाधकों  के  रजिस्ट्रीकरण  के  शब्दों  से  आरम्भ  होने  वाले  और  '  जिन्हें

 विहित  किया  जाएਂ  शब्दों  के  साथ  समाप्त  होने  वाले  भाग  के  लिए  निम्नलिखित

 रखा  अर्थात्‌  :---

 तंबाकू  के  नसंरी  उगाने

 पैकरों  या  नीलामकर्ताओं  या  ब्यौहारियों  के  रूप  में  या  वर्जीनिया  तंबाक्‌  के

 उत्पादों  के  विनिर्माताओं  के  रूप  में  रजिस्ट्रीकदरण  के  लिए  या  धारा  1]  (a)
 के  अधीन  अनुशक्तियां  मंजूर  करने  में  वर्जीनिया  तंबाक्‌  के  रजिस्ट्रीकृत  उगाने

 नसंरी  उगाने  प्रसंस्कर्ताओंਂ  पैकरों  या

 नीलामकर्ताओं  या  या  वर्जीनिया  तंबाक्‌  के  उत्पादों  के  रॉजिस्ट्रीकृत

 विनिर्माताओं  या  धारा  11  के  अधीन  अनुशप्त  व्यक्तियों  द्वारा  दी  जाने

 वाली  विवरणियां  और  उनके  द्वारा  रखे  जाने  वाले  रजिस्टर  तथा  बोडं  द्वारा

 रखे  जाने  वाले  रजिस्टर  ऐसे  होंगे  जो  विहित  किए  (9)

 श्ीपी०  ए०  समा  |

 सभापति  महोंदय  :  अब  मैं  खंड  7  संशोधित  रूप  सभा  में  मतदान  के  लिए

 रखता  हूं  ।

 प्रएन  यह  है  :

 खंड  7  संशोधित  रूष  में  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुआ  ।

 खंड  7  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खंड  8  प्ले  13

 सभापति  महोबय  :  खंड  8  से  13  के  संबंध  में  संशोधन  नहीं  हैं  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 खंड  8  से  13  विधेयक  का  अंग  बने  1!

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  !

 खंड  5  से  13  जिघेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।
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 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  !  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुभा  |

 खंड  !  अधिसियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  मास  विधेयक  में  जोड़  विए  गए  ।

 श्री  पी  vo  संगमा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  संशोधित  रूप  पारित

 किया  जाए  ।”

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 क्र  विधेयक  को  संशोधित  रूप  में  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 3.48  स०प०

 उच्चतम  न्यायालय  संशोधन  विधेयक

 [  प्रमुवाद  ]
 विधि  तथा  न्याय  मंत्री  ए०के०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 उच्चतम  न्यायालय  में  और  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 ऐसा  कुछ  कारणों  से  जरूरी  है  जिनका  मैं  सदन  में  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।

 पिछली  बार  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  संख्या  बढ़ाई  गई  थी  ।  उस  समय  उनकी

 संख्या  14  थी  और  1977  से  उसे  बढ़ाकर  18  कर  दिया  गया  ।  उस  समय  मामलों  की  संख्या  क्रैवल

 14,501  थी  जबकि  आज  1984  में  यह  बढ़कर  49,074  हो  गई  है  जो  3  गुणा  से  भी  अधिक  या  करीवन
 4  गुणा  वृद्धि  असल  में  1985  में  इनमें  और  वृद्धि  हुई  है  क्पोंकि  1977  में  केवल  14,109  मामले  ही

 विचा  राधीन  अनिर्णीत  मामलों  की  संख्या  बढ़कर  86,733  हो  गई  है  मेरे  विचार  से  तो  अब  इनकी  _
 संख्या  एक  लाख  के  करीब  हो  गई  होगी  और  बहू  भी  तब  जब  हर  साल  निपटये  जामे  वाले  मामलों  को

 संख्या  10,000  से  बढ़कर  35,547  हो  गई  है  दूसलिए  उच्चतम  न्यायायल  ने  स्वयं  न्यायाधीशों  की  संख्या

 बढ़ाने  की  सिफारिश  की  थी  उसनेसिफारिश  की  थी  कि  इसे  बढ़ाकर  26  कर  दिया  इसीलिए  यह
 विधेयक  लाया  गया  इसे  लाना  इसलिए  भी  जरूरी  था  ताकि  उच्चतम  स्म|यालय  के  काम  में  रुकावट

 नहीं  आए  और  बकाया  मामलों  कीस  झूया  नहीं  बढ़े  जेसा  कि आजकल  वहां  हो  रहा  है  न्यायालय

 हमारी  न्यायिक  व्यवस्था  का  शीर्ष  वहां  से  ही  शुरू  करने  पर  यह  आशा  की  जा  सकती  है  कि

 हम  उच्चतम  न्यायालयों  और  स्तर  तक  अधीनस्थ  न्यायपालिकों  में  समस्या  को  सुलझा  सकेंगे  ।

 इन  शब्दों
 के

 साथ  मैं  इस  विधेयक  को  विचाराथ  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ

 उच्चतम  न्यायालय  1956  में  और  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया



 |  1907  उच्चतम  न्यायालय  संशोधन  विधेयक

 श्री  के०  रामचन्द्र  रंड्डो  :  मुझे  खुशी  है  कि  सरकार  ने  इस  विधेयक  को

 प्रस्तुत  तो  किया  भले  ही  इसमें  देरी  हो  गई  अच्छा  होता  अगर  सरकार  इस  विधेयक  के  बजाय

 एक  ऐसा  व्यापक  कानून  बनाती  जिप्तमें  उच्च  न्यायालय  और  निबले  न्यायालय  भी  शमिल  किये  जाते

 ताकि  विचाराधीन  मामलों  की  सख्या  को  कम  किया  जा  सकता  ।  ऐसा  नहीं  किया

 मैं  चाहता  हूं  कि  वे  इस  सुझाव  पर  विचार  करके  इस  मामले  में  कुछ

 जहां  तक  विचाराधीन  मामलों  के  निपटान  का  संबंध  न्याय  में  देरी  करना  न्याय  देने  से

 इंकार  करना  न्याय  दिलाने  में  असाध।रण  देरी  करना  न्याय  करने  से  ही  इंकार  करने  थे

 बराबर

 1950  में  उच्चतम  न्यायालय  पमें  17  न्यायाधीश  थे  ।  अब  उनकी  संख्या  25  की  जा  रही

 जहां  तक  दायर  किए  गए  मामलों  संबंध  1977  में  विचाराधीन  न्यायिक  मामलों  की  संख्या
 केवल  14,000  थी  जो  कि  अब  बढ़कर  49,000  हो  गई  है  ।  इसका  मतलब  है  कि  वियाराधीन  मामलों
 में  300%  या  उप्तसे  भी  अधिक  की  वृद्धि  हुई  1917  में  विचाराधीन  मामलों  की  संख्या  14,000
 थी  अब  यह  बढ़कर  लगभग  74,000  हो  गई  है  अर्थात्‌  उनमें  600  प्रतिशत  से  भी  अधिक  प्रतिशत

 की  वृद्धि  हुई

 जब  वहां  काम  इतना  अधिक  है  तो  न्यायाधीशों  की  मौजूदा  संख्या  से विचाराधीन  मामलों

 को  कम  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इसलिए  न्याय्राश्रीशों  की  संदया  बढ़ाना  बहुत  जहूरी  है  इसलिए  मैं

 स्यावाधीशों  की  संख्या  बढ़ाने  वाले  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 मैं  जानता  चाहता  हूं  कि  न्याय  में  यह  देरी  किन  कारणों  से  होती  सरकार  ने  इसके  मूल
 कारण  का  पता  लगाते  और  उसे  दूर  करने  का  प्रयास  नहीं  किया  डाक्टर  मरीज  का  रोग  पता
 लगाने  के  बाद  सभी  बातों  पर  विचार  करके  उसे  दवाई  देता  अगर  जरूरत  पड़े  तो  वहू  आपरेशन

 भी  करता  है  ।  प्राचीन  काल  में  कहा  जाता  था  :
 ह

 शेषां  गम्बकु  रक्षसेयू  क्रिया  ।

 एक  अंग  खराब  हो  जाए  तो  वह  शेष  अंगों  को  बचाने  के  लिए  ठसे  काटकर

 अलग  कर  देगा  ।'

 हसी  तरह  सरकार  को  भी  पहल  करके  कारणों  का  विश्लेषण  करता  चाहिए  ।  लेकिन  परकार

 ने  ऐसा  नहीं  किया  है  वे  सोचते  हैं  कि  न्यायाधीशों  की  संख्या  बढ़ा  देने  से  ही  सब  कुछ  हो
 विधाराधीन  मामलों  झी  संख्या  कम  हो  जाएगी  तथा  सभी  मामले  निपटा  दिये  जायेंगे  ।  मेरे  विचार

 से  यह  सही  तरीका  नही  विचाराधीन  मामलों  को  कम  करने  के  लिए  न्यायाधीशों  की  संछया  ही  कॉफी

 नहीं  बल्कि  युणवत्ता  पर  भी  विचार  किवा  जाना  चाहिए  |

 विधाराधीन  मामलों  को  कम  करने  के  लिए  बार  का  सहयोग  भी  जरूरी

 तीसरी  जरूरत  मुकदमों  से  संबद्ध  जनता  और  चौथी  जरूरत  कर्मचारियों  से  संबंधित
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 के०  रामचन्द्र  रेड्डी  |

 जब  इन  चारों  पर  विचार  करके  गुणवत्ता  और  संख्या  दोनों  में  सुध्रार  तभी

 अधिक  मामले  का  निपटान  होगा  श्ौर  विचाराधीन  मामलों  की  संख्या  कम  होगी  ।  अन्यथा  मेरे

 विचार  से  केवल  न्यायाधीशों  की  संस्था  बढ़ा  देने  से  अपेक्षित  परिणाम  प्राप्त  नहीं  होगा  ।

 जहां  तक  न्यायाधीशों  की  संख्या  का  संवंध  है  सरकार  उनकी  संख्या  में  तो  वृद्धि  कर  रहो  है
 पर  उनकी  गुणवत्ता  में  वृद्धि  के  संबंध  में  विचार  नहीं  करं  रही  ।  जब  तक  आप  योग्य  और  सक्षम
 न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  नहीं  करते  तब  तक  विचाराधीन  मामलों  की  संख्या  कम  नहीं  हो  सकती
 क्योंकि  संसद  और  विधानसभाओं  द्वारा  बड़ी  संख्या  में  कानृन  बनाये  जा  रहे  हम  बहुत  से

 नियम  पारित  कर  रहे  नए  कानून  बन  रहे  हैं  और  जिनके  अन्तगंत  नए-नए  अपराध  आते  जा  रहे
 न्यायाधीशों  में  मानवीयता  होनी  चाहिए  और  वे  देश  की  मौजूदा  स्थिति  के  कारण  जो  हालत

 उन्हें  समझन  के  योग्य  होना  उनका  दृष्टिकोण  मानबीय  होना  चाहिए  तथा  उनमें  कानूनों  को
 समझने  तथा  उनकी  व्याख्या  करने  की  योग्यता  होनी  उसे  कर्सव्यनिष्ठ  तथा  मेहनती  होना

 जाहिए  |  उसमें  ये  सब  गण  होने  बहुत  जरूरी  अगर  उसमें  ये  सब  गण  हैं  तो  वह  बहुत  से  मामलों
 को  निपटा  सकता  मैं  माननीय  विधि  जो  कि  स्वयं  वरिष्ठतम  वकौल  से  अनुरोध
 करूंगा  कि  वह  स्वयं  हस्तक्षेप  करे  ।

 दूसरी  बात  बार  से  न्यायाद्रीशों  को  मिलते  वाले  सहयोग  की  मापधलों  का  निपटान

 पर  भी  निर्भर  करता  यह  पर  बहुत  अधिक  निभेर  करता  अगर  न्यायाधीशों  के

 साथ  सहयोग  नहीं  करती  तो  बह  किसी  न  किसी  बहाने  से  मामले  के  स्थगत  की  मांग  करती  जाएगी

 और  न्याय  मिलने  में  देरी  होगी  ।  इसलिए  बार  तथा  मुकदमों  से  संबद्ध  जनता  का  सहयोग  प्राप्त

 करते  के  लिए  न्यायाधीशों  को  विनम्र  बनाना  चाहिए  ।  उन्हें  बहुत  बिनम्रता  से  उनका  सहयोग  प्राप्त

 करना  चाहिए  और  उन्हें  भी  सहयोग  देना  चाहिए  जिससे  काम  ठीक  से  हो  ।  इसलिए  योग्य  और

 कत्तेम्यनिष्ठ  न्यायाधीश  दाने  के  लिए  आपको  एक  विधेयक  स्थापित  करना  चाहिए  ।

 मुझे  बताया  गया  है  कि  में  काम  करने  वाले  लोग  उच्च  न्यायालय  वा  उच्चतम

 न्यायालय  में  न्यायाधीश  के  रूप  में  आने  के  इच्छुक  नहीं  होते  क्योंकि  वे  बार  में  अधिक  कमा  रहे  हैं
 ओर  बेहतर  जिन्दगी  जी  रहे  योग्य  और  कत्तंग्प्रनिष्ठ  व्यक्ति  न्‍्यायधीश  बनने  के  इच्छुक  नहीं  हैं  ।

 उनकी  सेवा  शर्तों  में  सुधार  किया  जाना  चाहिये  ताकि  वे  पदों  पर  नियुक्त  होना  चाहें  |  उन्हें

 भधिक  नि:शुल्क  भावास  तथा  उनके  बच्चों  के  लिए  शिक्षा  सुविधाएं  दी  जानी  सेवा

 शर्तों  में  सुधार  किए  बिना  आपको  ऐसे  योग्य  न्यायाधीश  नहीं  भिल  सकते  जो  बार  के  साथ  सहयोग

 सभापति  महोदय  :  इस  विधेयक  के  लिए  केवल  एक  घंटा  दिया  गया  अतः  कृपया  संक्षेप

 में  कहिए  ।

 भी  के०  रामचम्द  रेड्डो  :  भगली  बात  यह  कि  प्रभावी  बनने  के  लिए  उन्हें  मुकहमों  से  संबद्ध

 जनता  के  दिलो-दिमाग  में  विश्वास  पैदा  करना  उन्हें  जाति  या  विश्वास  के

 आधार  पर  किती  के  साथ  पतमेद  नहीं  करना  चाहिए  क्योंकि  करने  पर  वे  ऐसे  तरीके  अपनायें गे
 -
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 जिनसे  फैसले  में  देरी  हो  और  मामलों  को  शीघ्रता  से  नहीं  निपटा  इसके  लिए  ऐमे  न्यायधीशों

 की  जरूरत  है  जो  निष्पक्ष  हों  और  जिन  पर  लोग  अंगुली  नहीं  उठा  सकें  ।

 कर्मचारियों  की  सेवा  शर्तों  में  सुधार  करना  भी  वहुत  जरूरी  सरकार  ने  इस  बारे  में  नहीं
 सोचा  ।  कर्मचारियों  को  सम्मान  और  आदेश  पहुंचाते  होते  उन्हें  अभिलेखों  को  उनका

 रख-रखाव  करना  तथा  न्यायाधीशों  को  उन्हें  उपलब्ध  कराना  होता  अगर  सम्मन  देने  में

 उपेक्षा  बरती  तोटिस  नहीं  भेजे  गए  या  अभिलेखों  की  छपाई  की  उपेक्षा  की  गई  तो  हन  सबसे

 शीघ्र  न्याय  दिलाते  में  बाधा  इसीलिए  सरकार  को  कर्मचारियों  की  सेवा-शर्तों  में  सुधार  करना

 चाहिए  ।  उनकी  सेवा-शर्तो  में  सुधार  करके  ही  सरकार  उनमें  मेहनत  और  ईमानदारी

 की  भावना  ला  सकती  सरकार  को  कमंचारियों  का  सहयोग  प्राप्त  करने  के  लिए  उनकी  सेवा

 शर्तों  की  जांच  करके  उनमें  धुधार  करना  चाहिए  ।

 ये  चार  बातें  अगर  अगर  पूरी  की  जाती  हैं  तभी  हम  मामलों  के  शीघ्र  निपटान  की

 भाज्षा  कर  सकते  मेरे  विचार  से  सरकार  को  न्यायधीशों  तथा  उनके  कर्मचारियों  की  सेवा-शर्तों

 में  सुध  र  के  लिए  एक  व्यापक  कानून  बनाना  चाहिए  ताकि  उन्हें  बार  और  मुकहमों  से  सग्बद्ध  जनसा

 का  सहुथोंग  मिल  पके  ।  उन्हें  इत  सवी  वो  नर  विचार  करता  चाहिए  और  देखता  चाहिए  कि  मुकदमों
 से  संबद्ध  जितकी  संछ्या  लाखों  हो  रही  है  को  न्याय  मिले  वे  योग्य  स्यायधीशों  की  नियुक्ति  करके

 तथा  कमंचारियों  की  सेत्र-शर्तों  में  सुधार  करके  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।  विधि  मंत्री  जी  से  मेरा

 अनुरोध  है  कि  वे  इन  मी  पहलुओं  पर  विचार  करके  एक  व्यापक  कानुन  बनाए  और  उच्च  न्यायालयों

 में  विचाराधीन  मुकदमों  की  संख्या  पर  भी  विचार  करें  और  यह  भी  देले  कि  न्यायाधोंशों  को  संख्या

 बढ़ायी  जाये  |

 4,00  भ०प०

 शी  दयास  लाल  यादव  :  सभापति  मैं  इस  विधेयक  का  बहुत  जोरदार

 तरीके  से  समर्थन  करता  हूं  ।  यह  अत्यन्त  आवश्यफ  और  उचित  जो  लॉ  मिनिस्टर  ने  सुप्रीम  कोटे

 के  जजों  की  संख्या  बढ़ा  कर  25  करने  का  प्रस्ताव  पेश  किया  हालांकि  उन्होंने  खद  ही  कुछ
 दिन  पहले  कहा  था  कि  सुप्रीम  कोर्ट  के  जजों  की  संख्या  18  से  कुल  मिलाकर  चीफ-जस्टिस

 को  30  लेकिन  चीफ-जस्टिस  ने  25  की  मांग  की  थी  और  उन्होंने  उसको  मंजूर  किया

 यह  एक  अच्छा  अवसर  क्योंकि  बराबर  जब  जैसी  ज#ूरत  हुई  तो  जजों  की  संख्या  बढ़ाई

 गई  ।  जब  शुरू  में  सुप्रीम  कोर्ट  बनी  तो  सात  जजेज़  अब  सात  से  बढ़कर  25  हो  रहे  यह  बहुत
 ही  उचित  लेकिन  एक  चीज़  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जजेज  में  जो  संभावित  रिक्तियां  होने

 वाली  उनके  लिए  पहले  से  ही  प्रयास  होना  चाहिए  ताकि  रिक्तियां  होने  के  साथ-साथ  या

 से-कम  अवधि  के  अन्दर  ही  उसकी  पति  हो  आज  हाँता  यह  है  कि  रिक्तियां  होती  लेकिन

 अरे  तक  उनकी  जगह  पर  कोई  रखा  नहीं  जाता  अब  सुप्रीम  कोर्ट  में  ही  तीन  जजेज़  तो

 रिटायर  कर  चुके  चीफ  जस्टिस  को  मिलाकर  और  एक  जज  का  अभी  दुर्भाग्यवश  देहान्त  हो

 गया  अगली  फरवरी  तक  दो  जजेज  और  रिटायर  हो  तो  छः  तो  ये  तात्कालिक
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 श्याम  लाल

 रूप  से  रिक्तियां  हो  रही  चार  तो  हो  चुकी  हैं  और  दो  और  हो  रही  इसके  अलावा  दो  सिटिंग

 जजेज  इन्क्वायरी  कमीशनों  के  जज  हो  रहे  इस  तरह  से  आठ  जज  तो  लगभग  अभी  इस  काम

 से  अलग  ही  हैं  ।

 अब  एक  प्रएन  यहां  यह  उठता  है  कि  हाई  कोर्ट  और  सुप्रीम  कोर्ट  के  सिटिंग  जजैज़  को

 इन्क्वायरी  दी  जाय या  न  दी  जाय  ।  इस  पर  इस  देश  में  बहुत  विवाद  हुआ  है  ।  बहुत  से  लोग  कहते  हैँ
 कि  सिटिंग  जजेज़  को  रखा  रिटायडड  जजेज़  को  न  रखा  जाय  ।  लेकिन  मैं  दे4ता  हूं  कि  जिस

 प्रकार  से  रिक्तियां  होती  हैं  उनको  देखते  हुए  सिर्टिग  जजेज़  को  रखने  की  जरूरत  नहीं  है  बल्कि

 रिटायड्ड  जजेज्ञ  को  ही  यह  इन्क्वायरी  का  काम  दिया  जाय  | हाई  कोर्ट  का  जज  62  साल  की  उम्र

 में  रिटायर  होता  है  भौर  वही  सुप्रीम  कोर्ट  में  आ  जावे  तो  65  तक  चल  सकता  है  ।  तो  वह  काम  भी

 कर  सकता  है  और  ईमानदारी  से  काम  कर  सकता  किसी  तरह  का  सन्देह  उसके  काम  पर  नहीं

 होना  हसलिए  इस  मामले  पर  सरकार  को  सोधना  चाहिए  ओर  उन्हीं  को  इस  काम  के

 लिए  रखना  चाहिए  क्‍योंकि  हुस  तरह  से  सिटिंग  जजेज़  को  इस  काम  में  फंसाने  से  हाई  कोर्ट  या

 सुप्रीम  कोर्ट  के  काम  में  बाधा  उत्पन्त  होती  इसका  एक  नमूना  मैंने  आपके  सामले  रखा  ।  लेकिन

 हसके  सम्बन्ध  में  दोनों  तरह  की  राय  बहुत  से  लोग  कहते  हैं  कि  जो  अहम  मसले  हों  उनमें

 सिटिम  जजेज  को  रखा  रिटायर्ड  जजेज़  को  न  रखा  जाय  ।  लेकिन  मैं  देवता  हूँ  कि  जिस  तरह
 से  सुप्रीम  कोट  और  हाई  कोर्ट  में  जमैज़  की  कमी  है  और  अक्सर  स्थान  रिक्त  रहते  हैं  उसको  देखते

 हुए  सिटिंग  जजेज़  को  इन्कवायरी  कमीशन  में  रखने  की  परम्परा  को  चलाने  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 बल्कि  रिटायड  जजेज़  को  ही  इस  जिम्मेदारी  या  पद  को  दिया  जाय  क्योंकि  वह  जज  रहे  योग्य  हैं
 और  जब  जज  रह  सकते  थे  तो  इस  काम  को  भी  वह  अच्छी  तरह  से  कर  सकते

 अब  जहां  तक  जजेज़  की  नियुक्तित  का  प्रश्न  इस  सम्बन्ध  में  भी  दोनों  तरह  के  मत  हैं  ।
 क्रभी  जो  मुप्रीम  कोर्ट  के  रिटाप्रषें  जज  हैं  जस्टिस  मैथ्यू  जिनको  आज  ही  एक  कमीशन  का  अध्यक्ष
 बनाया  गया  उन्होंने  ही  इसके  खिलाफ  राय  दी  कि  सुप्रीम  कोर्ट  के  जजेज़  को  बढ़ाने  से  न्याय
 मिलने  में  सुविधा  नहीं  होगी  और  उनकी  क्वालिटी  गिर  जायग्री  ।  जो  रूलिग्स  होंगी  उनमें

 दूसरे  से  बहत  मतभेद  उत्पन्न  हो  इसलिए  जजेज़  को  बढ़ाना  नहीं  इससे

 लिटिगेंट्स  का  विश्वास  जूडिशियरी  से  उठ  जायगा  |  लेकिन  उनकी  यहू  राय  सभीचीन  नहीं  प्रतीत

 होती  और  इन  जजेज़  को  तो  रखना  ही  जिस  प्रकार  से  मुकदमे  बढ़ें  हैं  उसको  देखते  हुए  यह
 अत्यन्त  आवश्यक  इसਂ  बिल  को  प्रस्तुत  करते  हुए  जो  एम्स  एण्ड  आबजेव्ट्स  का  स्टेंटमेंट  है
 उसमें  लिखा  हुआ  और  हम  लोग  सब  जानते  हैं  कि  17  लाख  से  ऊपर  मुकदमे  अभी  पढ़े  हुए  हैं

 सुप्रीम  कोर्ट  और  हाई  कोर्ट्स  में  जो  विद्याराधीन  हैं  ।  न्याय  मंत्री  श्री  अशोक  ने  कुछ  दित  पहले

 कहा  कि  मैं  चाहता  हूं  कि  क्रिमिनल  केसेज  का  सुप्रीम  कोर्ट  में  एक  साल  में  फैसला  हो  जाय  भौर

 सिविल  केसेज़  का  दो  साल  में  फैसला  हो  लेकिन  वहू  त्विति  नहीं  दस  साल  में  भी

 फैसला  हो  जाय  तो  लिटिगेंट्स  का  बड़ा  सौभाग्य  होता  आज  उद्योग  बढ़  रहे  हैं  और  आथिक

 तरक्की  हो  रही  है  तो  कान्सटीच्यूशन  में  हमने  फंडामट्ल  राइट्स  जो  दिए  हैं  उनकी  तहत  अनेक
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 मुकदमे  होते  हैं  और  अनेक  कानून  जो  बनाए  गए  हैं  या  बनाए  जा  रहे  हैं  उनकों  वैधानिकता  को
 बराबर  चुनौतियां  दी  जाती  इस  प्रकार  से  बहुत  से  पेचीदे  सवाल  कानून  के  नुक्ते  से  अदालतों
 के  सामने  आते  रहते  इसलिए  मुकदमों  का  बढ़ता  तो  अवश्यम्भावी  डेमोक़ेसी  में  ये  मुकदमे
 तो  जितना  ही  विकास  उत्तने  ही  उनके  बढ़ने  से  तो  मैं  समझता  हूं  कि  हमारे
 देश  का  जनतंत्र  ठीक  तरह  से  चल  रहा  है  और  हमारी  न्यायिक  व्यवस्था  पर  आम  लोगों  का

 विश्वास  है  ।  इसलिए  उसमें  कमी  तो  नहीं  हो  सकती  ।  लेकिन  यह  जरूर  है  कि  खास  तौर  से  सुप्रीम
 कोर्ट  में  और  हाई  कोर्ट  में  भी  जजेज़  की  नियुक्ति  में  शी  त्रता  होनी  चाहिए  ।

 एक  चीज़  और  एड-हाक  जजेज़  नियुक्त  किए  जा  सकते  हैं  क्योंकि  काम

 अधिक  होता  लेकिन  एक  ,  चीज़  और  भी  हैं  कि  जब  इतनी  अधिक  जजेज्ञ  की  वर्कन्सीज़  हो

 जायेंगी  तब  क्या  एकदम  परमानेन्ट  जजेज़  की  नियक्ति  एडीशनल  जजेज़  पहले  नियुक्त  किए

 जायेंगे  और  परम।नेन्ट  वर्कन्‍्सीज  रहते  हुए  परमानेन्ट  जजेज्ञ  की  नियक्ति  बाद  में  की  जायेगी  ।

 इस  सम्बन्ध  में  हाई  कोटे  में  एतराज़  भी  होगा  और  मैं  समझता  हूं  अगर  परमानेन्ट  जजेज़  की

 वर्कन्सीज  हैं  तो  उनको  भरने  के  लिए  तत्काल  कायंवाही  शुरू  होनी  चाहिए  बल्कि  समय  से  पहले --  6

 मही ने  पहले  से  ही  कार्यवाही  शुरू  हो  जानी  चाहिए  ताकि  जो  रिक्तियां  हों  उन  पर  तुरन्त  परमानेन्ट

 जजेज्ञ  की  नियुत्ित  की  जा  सके  ।  एड-हाक  और  एडीशनल  जजेज  की  जैसी  जहां  पर  जरूरत  हो

 उसी  हिसाब  से  उनकी  नियुक्ति  की  जा  सकती  है  !

 हमारे  चीफ  जस्टिस  श्री  चन््रचूड़  ने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  कई  प्रकार  के
 जैसे  नेशनल  टैक्सेशन  सर्विस  लेबर  ट्राइव्यूनल्स  नियुक्त  किए  जा  सकते  हैं
 जिससे  कि  अभी  सुप्रीम  कोर्ट

 के  पास  जो  अपील  के  मुकदमे  आते  हैं  उनको  इन  ट्राइव्यूनल्स  में  ही

 सुन  लिया  जाया  साथ-ही-साथ  इन  ट्राइव्यूनल्स  का  जो  अध्यक्ष  जज  हो  वह  सुप्रीम  कोर्ट  का

 सिटिंग  जज  हुआ  करे  ताकि  सुप्रीम  कोर्ट  में  लिटीगेशन  न  बढ़ने  पाए  ।  तो  इस  प्रकार  का  जो  उनका

 विचार  उस  पर  भी  सरकार  की  ध्यान  देना  बहुत-सी  लेबर  कोर्ट्ेस  और  सर्विस  भमैट्स
 की  कोर्ट्स  तो  इस्टैबलिश  भी  हो  चुकी  बहुत  से  ऐसे  ट्राइव्यूनल्स  बने  भी  हैं  लेकिन  वह  सुप्रीम
 कोर्ट  की  लेबल  पर  नहीं  हैं  ।

 एक  सुझाव  उन्होंने  मौर  भी  दिया  था  कि  एक  जज  का  फैसला  हो  उसके  खिलाफ  लीव

 ऑफ  अपील  की  दरख्वास्त  दी  जाए  या  बेल  एप्लीकेशन  दी  जाए  या  ट्राइव्यूनल  की  अपील  की  जाए
 तो  उसकी  सुनवाई  सुप्रीम  कोर्ट  में  एक  जज  ही  करे  ।  अब  तक  की  परम्परा  यह  रही  है  कि  दो

 जजेजू  अपील  सुनते  हैं  और  वही  निर्णय  देते  तो  इस  पर  भी  सरकार  को  विचार  करना

 चाहिए  ।

 एक  सुझाव  ओर  भी  दिया  था  कि  अदालतों  में  जल्दी-से-जल्दी  सुनवाई  करने  के  लिए
 वकीलों  की  बहस  को  कम  किया  वकील  लिखित  बहस  भी  दाखिल  कर  सकते  हैं  लेकित

 इसका  बहुत  विरोध  हुआ  ।  लेकिन  यह  प्रश्न  ऐसे  हैं  जिन  पर  सरकार  को  विचार  करना  चाहिए  ।

 एक  बात  मैं  और  कहना  चाहूंगा  कि  जब  हाई  कोर्ट  और  सुप्रीम  कोर्ट  के  जजेस  को  रक्षा

 जाए  तो  जहां  और  बातों  को  देखा  जाए  यहां  इस  ढात  को  भी  देखा  जाए--मेरी  समझ  से---कि  वे
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 किस  क्लास  को  वे  बिलांग  करते  रेप्रेबेन्ट  करते  हैं  और  क्या  उनकी  बैकग्रा  उन्ड  समाज  के

 बड़े  वर्ग  के  लोगों  का  ही  उनमें  प्रतिनिधित्व  हो--ऐसा  नहीं  होना  जो  एलीट  सोसायटी

 पर-स्ट्रेट  की  सोसायटी  है  या  जो  पुराने  जमींदार  रहे  हैं  वही  समाज  के  हर

 आम  जनता  के  लोग  भी  उसमें  रखे  हम  समाजवाद  की  चर्चा  करते  हैं  इसलिए  आम

 वगग  के  लोगों  उस  विचारधारा  के  लोगों  को  भी  उनमें  रखा  जाए  तभी  हम  अपने  उद्देश्यों  की

 पूति  कर  सकते  हैं  ।
 हु

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 भी  सोभताथ  रथ  :  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  विधेयक  के

 उद्देश्यों  और  कारणों  के  कथन  से  पता  चलता  है  कि  हर  वर्ष  49,000  -  मामले  दायर  किए  जाते  हैं
 और  उच्चतम  न्यायालय  में  70,000  से  भी  अधिक  मुकदमें  विचाराधीन  इसलिए  न्यायाधीशों

 की  संख्या  17  से  बढ़ाकर  25  अर्थात्‌  उसे  लगभग  50  प्रतिशत  करने  को  जरूरत  है  ।

 लेकिन  मैं  इस  बात  पर  जोर  दूंगा  कि  संख्या  से  योग्यता  अधिक  मायने  रखती  अतः

 न्यायाधीशों  की  योग्यता  पर  विवार  किया  जाना  अगर  हम  अधिक  गुणवत्ता  तथा

 कुशलता  चाहते  हैं  तो  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायात्रीशों  के  वेतन  तथा  अन्य  पारिश्रमिकों  में  वृद्धि
 को  जानी  पारिश्रमिक  अधिक  होंगे  तो  बार  के  कुशल  एडवोकेट  न्यायपीठ  में  शामिल

 होना  चाहेंगे  ।  इसलिए  इस  पहलू  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 दूसरी  बात  यह  कि  विधि  पत्रिकाओं  में  प्रकाशित  निर्णयों  को  देखने  से  पता  चलता  है  कि

 न्यायाधीश  निर्णय  बड़े  विस्तार  से  लिखते  न्यायाधीशों  को  दोनों  पक्षों  को  संतुध्ट  करने  की
 जरूरत  नहीं  है  क्योंकि  वे  लोग  उनके  मुवबिकिल  नहीं  होते  ।  एडवोकेट  को  अपने  मुवक्किलों  तथा

 न्‍्यायधीश  को  तर्कों  द्वारा  संतुष्ट  करता  होता  है  वह  तो  अधिक  समय  ले  सकते  लेकिन

 न्यायाधीशों  को  अपने  निर्णय  संक्षेप  में  देने  वे  कारण  बता  सकते  हैं  और  ऐसा  करके  समय

 की  बचत  कर  सकते  जहां  तक  सम्भव  हो  सुनवाई  के  तुरंत  बाद  निर्णय  दे  दिश्रा  जाना  चाहिए  ।

 इसमें  बहुत  अधिक  देरी  नहीं  करनी  एक  बार  अगर  रोकादेश  दिए  जाते  हैं  तो  वे

 साल  चलते  रहते  हैं  और  चालाकी  चल  जाती  है  तथा  जिसके  पक्ष  में  य ेआदेश  जारी  किए  जाते  हैं
 उसे  अपनी  आशा  से  कहीं  अधिक  समय  मिल  जाता  अतः  स्थगन  रोकादेश  के  मामले  में  शीघ्र
 निर्णय  लिया  जाना  ऐसे  मामलों  को  जिनमें  न्‍्यायाधिकरण  निर्णय  ले  सकते

 स्थायाधिकरणों  को  सौंप  दिया  जाना  चाहिए  ताकि  उच्चतम  न्यायालय  को  इस  काम  से  मुक्ति
 दिलाकर  उप्का  बोझ  हल्का  किया  जा  सकते  ।  मामलों  को  प्राह्म  करते  समय  उनकी  बारीकी  से  जांच
 की  जानी

 कहा  जाता  है  कि  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  जांच  आयोग  अधिनियम  के  अन्तगंत  की  जा

 रही  है  जिससे  न्यायालयों  में  मामलों  के  निपटान  में  देरी  होती  लेकिन  बहुत  धार  तक  देकर
 या  जोर  देकर  कहा  जाता  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  या  उच्च  स्यायालय  के  वर्तमान  न्यायाधीशों
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 की  नियुक्ति  की  जानी  ऐसी  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  मेरे  विचार  से  उच्चतम  न्यायालय
 के  साथ-साथ  उच्च  त्यायालय  के  न्यायाधांशों  की  तदर्थ  नियुक्ति  की  जा  सकती  है  ताकि  जांच

 आयोग  अधिनियम  के  अन्तगंत  अगर  किसी  न्यायाधीश  की  नियुक्तित  की  जातो  है  तो  उससे  उच्चतम

 या  उच्च  न्यायालय  के  काम  में  बाधा  ने  पड़े  ।

 श्री  प्रमल  वत्त  :  जैसा  कि  होता  सरकार  उच्चतम
 न्यायालय  के  न्याप्राधीशों  की  सक्ष्या  में  वृद्धि  करने  के  लिए  बहुत  देर  बाद  यह  विधेयक  लाई

 12  से  भी  अधिक  सालों  उच्चतम  न्यायालय  मुकदमें  दायर  किए  जाने  के  बाद  निर्णय  लेने  में

 जब  से  4-5  साल  लगा  रहो  तब  से  इस  बारे  में  मांग  की  जा  रही  विलम्ब  से  लाये  गये  हस

 विधेयक  से  वतेमान  जहरतें  पूर्णरूपेण  पूरी  नहीं  विधेयक  के  उद्देश्यों  और  कारणों  के  कथन  के

 अनुसार  31  1994  तक  विवाराधीनत  मामलों  की  संछया  73,206  एक  साल  और  बीत

 चुका  है  अतः  हजारों  मुकदमें  और  दायर  हो  जाने  से  इस  संख्या  में  और  वृद्धि  हो  गई  होगी  ।  इन

 निर्णयाधीन  मामलों  को  तथा  प्रतिवर्ष  दायर  होने  वाले  करीबन  50,000  मुकदमों  को  निपटाने  के

 लिए  न्यायाधीशों  की  संख्या  में  अधिक  वृद्धि  करनी  चाहिए  |  इस  समय  हम  न्यायधोशों  की  संख्या  सात

 ओर  बढ़ा  रहे  रहे  अगर  10,  1?,  या  ।4  भी  बढ़ाने  प्रस्ताव  होता  तो  मैंने  इसका  स्वागत

 किया  होता  ।  लिए  प्रत्येक  न्‍्यायाधीश  पर  1,60,000  के  हिसाब  से  अतिरिक्त  राशि  की

 जहूरत  द्वोगी  ।  मेरे  विवार  से  देश  की  इतनी  सामथ्यं  है  कि  वह  7  या  8  और  न्यायाधीशों  पर

 धनराशि  व्यय  कर  सके  ।  अगर  ऐसा  किया  होता  तो  वहू  बहुत  स्वागत  योग्य  कदम  होता  ।  यह
 समझा  जाता  है  कि  सरकार  प्रगतिशील  लेकिन  हाल  में  ही  उत्पत्त  समस्याओं  का  सामना  करने  का

 वह  प्रयास  नहीं  कर  रही  अगर  संख्या|में  10,  ।2  या  14  तक  की  ब॒द्धि  की  जाती  तो  यह  प्रमाणित

 हो  गया  होता  कि  सरकार  शताब्दी  की  ओर  देख  रही  है  न  कि  बीते  दशक  की  ओर  ।

 परन्तु  इस  विधेयक  को  देखकर  मुझे  ऐसा  ही  लग  रहा  है  ।

 महोदय  ऐसी  आशंकाएं  व्यक्ष  की  जा  रही  हैं  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की

 संरुपा  में  वृद्धि  करने  पर  न्यायाधीशों  की  योग्वता  में  कमी  आएगी  ।  यह  आशंका  इस  तथ्य  पर

 आधारित  है  कि  लोग  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  की  गुणवत्ता  से  संतुष्ट  नहीं  उनकी

 गुणवत्ता  में  काफी  कवी  आई  है  और  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  का  चयन  उच्च  न्यायालय

 के  न्यायाधीशों  में  से  ही  किया  जाता  ज्यादातर  लोग  यही  कारण  बताते  हैं  कि  वेतन  तथा

 परिलब्धियां  ज्यादा  होनी  चाहिएं  ।  मैं  इससे  असहमत  नहीं  हूं  ।  मैं  निश्चित  रूप  से  सहमत  हूं  कि

 मुद्राल्फीति  तथा  न्यायाधीशों  की  स्थिति  को  वे॥ते  हुए  उच्च  न्यायालय  तथा  उष्चतम

 न्यायालय  के  न्यायाधीशों  का  वेतन  तथा  परिलब्धियां  अधिक  होनी  लेकिन  यह  सारी  बात

 इस  पर  निर्भर  करती  है  कि  हुमारी  सामाजिक  ओर  राजनैतिक  व्यवस्था  में  एक  स्थायधीश  को  क्‍या

 इज्जत  तथा  गरिमा  दी  जाती

 4.13  भ्र०  प०

 सोमनाथ  रथ  पौठासीन  हुए  ]

 ध्यायाधीशों  का  स्थानांतरण  हो  सकता  लेकिन  स्थानांतरण  करता  कौन  है  ?  नाम  के
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 अमल

 लिए  तो  राष्ट्रपति  लेकिन  असल  में  संबंधित  विभाग  का  संयूक्‍त  सचिव  ।  न्यायाधीशों  का  दर्जा  जब

 इत  तरह  कम  किया  जाता  है  तो  हम  कंसे  आशा  कर  सकते  हैं  कि  ईमानदार  ओर  सक्षम  व्यवित

 न्‍्यायपालिका  में  उच्च  पद  पर  अर्थात्‌  उच्च  न्यायालयों  में  नियुक्त  होना  चाहेंगे  जहां  से  उच्चतम

 न्यायालय  के  लिए  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  की  जाती  है  ।

 न्यायाधीशों  को  कार्यंपालिका  के  नियंत्रण  में  रखने  का  विचार  छोड़  दिया  जाना  चाहिए

 और  उनकी  स्वतन्त्रता  को  बरकार  रखा  जाना  तभी  न्यायाधीशों  की  सम्मान  और

 गरिमा  ऐसी  होगी  कि  हमें  न्यायपालिका  में  वास्तव  में  सक्षम  न्यायाधीश  इससे

 चाहे  उच्चतम  न्यायालय  हो  या  उच्च  गुणवत्ता  में  कभी  आने  की  आशंका

 भी  नहीं  रहेगी  ।
 ह

 चाहे  उच्चतम  न्यायालय  हो  या  उच्च  न्‍्वायालय  लक्ष्य  यही  होना  चाहिए  कि  निर्णयों  में  देरी

 न  हो--विलम्ब  का.दोहरा  प्रभाव  होता  निर्णय  में  देरी  से  न  केवल  मुकदमें  से  संबंधित  व्यक्ति
 को  न्याय  नहीं  मिलता  बल्कि  इससे  और  मुकदमें  पैदा  होते  हैं  क्योंकि  एक  व्यक्ति  को  अगर  उच्चतम

 न्यायालय  या  उच्च  न्यायालय  में  आने  से  निषेधाज्ञा  मिल  जाती  है  तो  वह  जान  जाताजु  कि

 4-5  वर्ष  के  लिए  तो  छुट्टी  हुई  क्‍योंकि  न्यायालय  मं।मले  में  निर्णय  देते  में  अगले  4-5  ताल  लगा

 देगा  ।  इस  बीच  वह  सब  फायदे  उठा  लेता  है  जो  वहू  उठाना  चाहता  उच्च  न्यायालयों  तथा

 उच्चतम  न्यायालय  में  अनेकों  मुकदमें  तो  सुनवाई  के  त्रिता  ही  खत्म  कर  दिए  जाते  हैं  क्‍योंकि  उनमें

 प्रार्थी  ही  उपस्थित  नहीं  होते  ।  प्रार्थी  द्वारा  अदालत  में  उपस्थित  होकर  अपने  मामले  की  पैरवी  न

 करने  की  चूक  के  कारण  मुकदमे  खारिज  हो  जाते  आवेदक  इसी  4  या  5  वर्ष  के  समय  को

 प्राप्त  करना  चाहता  था  और  कुछ  नहीं  ।  वह  जानता  है  कि  अन्ततः  हार  ही  इसे

 कोई  रोक  नहीं  सकता  ।

 दुर्भाग्य  इस  बात  का  कोई  संकेत  नहीं  मिलता  कि  सरकार  तुर्छ  मामलों  की  संख्या
 भटाने  ओर  उन  लोगों  जो  ऐसे  छोटे-छोटे  मामले  दायर  करते  दण्डित  करने  के  लिये  विधान

 पेश  करना  चाहती  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहों  मैंने  ऐसे  किसी  प्रस्ताव  को  न  तो  देक्षा  है  और
 न  उसके  बारे  में  सुना  मैं  समझ्नता  हूं  कि  को  इन  बातों  की  ओर  अर्थात्‌  मामलों  के
 लम्बित  रहने  से  मामल  और  पैदा  होते  है  भौर  कितने  वर्षों  तक  मामले  लम्बित  रहते  हैं  सोचना

 अतः  मामले  6  माह  या  एक  वर्ष  या  ऐसी  ही  कुछ  अवधि  तक  ही  लम्बित  रहने
 ऐसा  ही  कोई  उद्दृश्य  हाना  चाहिये  और  जो  भी  परिवतंन  प्रक्रिया  में  या  कानूनों  में  करने  की
 जरूरत  पड़  किये  जाने  ताकि  मामलों  के  निपटान  में  कोई  देरी  न  हो  ।  इससे  दायर  किये
 गए  मामले  की  सस्या  वतंमान  सख्या  की  तुलता  में  आधी  या  आधी  से  भी  कम  रह
 क्योंकि  छोटे-छोटे  मामले  पैदा  ही  नहीं  होंगे  ।

 रा
 मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  को  अब  समग्र  रूप  व्यापक  दृष्टि  से  यह  सोचना  कि  -

 ऐसे  क्या  कदम  उठाये  जायें  जिससे  दायर  किए  गए  मामलों  की  संख्या  कम  हो  और  सरकार  को
 यह  भी  देखना  चाहिए  कि  ऐसे  झूठे  मामले  दायर  करने  वालों  को  दण्डित  करने  के  लिए  समुचित
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 कदम  ठीक  उसी  तरह  से  उठाए  जायें  जैसा  कि  उन  सभी  देशों  में  होता  है  जहां  विधि

 शास्त्र  वे  जो  ऐसे  मामले  लेकर  न्यायालय  में  जाते  हैं  ओर  तुच्छ  आधार  पर  या  झूठे  या

 गलत  हलफनामे  देकर  आदेश  जारी  करवा  लेते  इस  देश  में  दण्डित  भी  नहीं  किए  जाते  ।  उन्हें  दण्ड

 दिया  जाना  चाहिए  ।  यदि  ऐसा  कोई  विधान  हो  तो  हमें  तुरन्त  ही  कप्र  स ेकम  50  प्रतिशत  मामलों

 से  छुटकारा  मिल  जायेगा  और  इससे  दायर  किए  गए  तुर्छ  मामलों  की  संख्या  कम  हो  जायेगी  और

 मामलों  के  लम्बित  रहने  की  अवधि  एक  अभीष्ट  माह  से  एक  वर्ष  तक  रह  जायेगी  ।

 अतः  मैं  सरकार  से  आग्रह  करूंगा  कि  वह  व्यापक  दृष्टि  से सोचे  और  इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति

 हैतु  विधान

 श्री  जगन्नाथ  रात  :  सभापति  मैं  इस  विद्वान  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 मामलों  के  लंबित  रहने  की  इस  लम्बी  अवधि  को  कम  करने  का  एक  तरीका  यह  है  कि  न्यायाधीशों

 की  संख्या  बढ़ा  दी  जाए  ।

 हाल  ही  के  वर्षों  में  निपटाए  गए  मामलों  की  संख्या  बढ़ी  है  परन्तु  दायर  किए  गए  मामलों

 की  संख्या  भी  बढ़ी  इसलिए  मामलों  के  निपटान  की  गति  मामलों  के  दायर  किए  जाने  की  गति

 के  अनुरूप  नहीं  लंबित  मामलों  को  संडया  कम  करने  का  एक  तरीका  यह  है  कि  दायर  किए  जाने

 वाले  मामलों  की  संख्या  कम  हो  ।

 मैं  वहीं  जानता  कि  क्‍या  विधि  मंत्रालय  ने  उज्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालय  में  आने

 वाले  मामलों  का  इस  दृष्टि  से  कोई  अध्ययन  किया  है  कि  वे  किस  श्रेणी  के  यदि  उच्च  न्यायालय

 और  उच्चतम  न्यायालय  के  रिट  क्षेत्राधिकार  पर  नजर  डालें  तो  आप  पायेंगे  कि  कोई  80  %  मामले

 नागरिक  और  राज्य  के  बीच  एक  कल्याणकारी  राज्य  एक  नागरिक  को  अपने  मूल  अधिकार

 या  कानूनी  अधिकार  प्राप्त  करने  के  लिए  न्यायालय  को  शरण  में  जाने  को  विवश  होना  पड़ता

 यह  पि  वे  वध  हैं  और  यद्यपि  सरकार  यह  महसूस  करती  है  कि  एक  अच्छा  मामला  फिर  भी  सरकार

 मामले  पर  लड़ने  की  वात  सोचती  है  और  न्यायालब  को  इसका  फंसला  करने  को  कहती  सरकार

 स्वयं  फैसला  नहीं  देगी  ।  मेरा  अपना  अनुभव  कुछ  वर्ष  यद्दी  रहा  कोई  उत्तरदाधित्व  नहीं  लेना

 चाहता  ।  वह  कहती  है  कि  न्यायालय  को  फंसला  करने  अब  न्यायालय  उस  मामले  में  क्‍यों

 फंसला  दे  जबकि  यह  बात  स्पष्ट  है  कि  तागरिक  को  एक  विशिष्ट  बात  का  अधिकार  उप्त  यह

 मान  लेना  एक  कल्याणकारी  राज्य  में  हूर  किसी  नागरिक  को  न्यायालय  की  शरण  लेने

 को  विवश  नहीं  किया  जाना

 दूसरे  कर  के  श्रम  विवादों  और  सेवा  से  संबंधित  मामलों  के  निपटाने  के  लिए

 न्यायधिकरण  बनाने  की  बात  एक्र  बार  सरक/र  सोच  रही  थी  ताकि  ऐसे  मामलों  को  उच्चतम

 न्यायायय  में  ले  जाने  की  आवश्यकता  न  पड़े  ।  यह  पहलू  विदारणोय  है  लम्बित  कर  संबंधी

 जो  कि  कई  वर्षो  से  लम्बित  पड़ें  हैं  कि  संख्या  कम  की  जा  सके  ।

 न्यायाधीशों  के  प्रति  उचित  सम्मान  के  साथ  यह  कि  प्रत्येक  स्थायाधीश  कर  के

 म्रामलों  में  दक्ष  नहीं  होता  ।  आयकर  अधिनियम  में  कर  दाताओं  का  अपने  मामले  लड़ने  के  लिए  तंत्र
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 जग्रन्नाथ

 की  व्यवस्था  की  गयी  एक  निर्धारिती  पहले  अपीलीय  राहाबक  आयुक्त  के  पास  जाता  फिर

 वहां  से  वह  आयकर  अपीलीय  न्यायाधिकरण  के  पास  जाता  फिर  यहां  से  बहू  किसी  कानून  मूहें
 को  लेकर  उच्च  न्यायालय  ओर  फिर  उच्चतम  न्यायालय  जाता  ऐसी  €्थिति  जबकि  सरकार

 को  यह  निर्णय  लेना  हो  कि  क्या  कोई  मामला  उच्चतम  न्यायालय  में  जाना  चाहिए  अथवा

 जबकि  निर्धारितों  के  पक्ष  में  मामला  जाता  वो  सरकार  को  यह  कह  देना  चहिए  कि  इसे  उच्चतम

 न्यायालय  में  भेजने  की  आवश्यकता  हो  नहीं  बहुत  अधिक  संख्या  में  लम्बित  मामलों  को  कम

 करने  का  यही  सबसे  अच्छा  तरीका

 भेरे  मित्र  जांच  आयोग  के  अध्यक्ष  के  रूप  में  न्यायाधीशों  के  नियुक्त  किए  जाने  के  बारे  में

 पहले  ही  बता  चुफे  18  न्यायाधीशों  में  मेरे  विचार  न्यायाश्रीशों  की  वास्तविक  संख्या
 केवल  दस  आप  यह  आशा  कैसे  कर  सकते  हैं  कि  मामलों  का  निपटान  शीघ्र  हो  ?  केवल  एक

 प्रमुख  निर्णाय  के  तरीके  को  क्‍यों  नहीं  अपनाया  जाये  ।  अधिकांश  का  विचार  लिया  जाता

 उनका  कहना  है  कि  हम  विनम्रतापूवंक  तदनुप्तार  महामहिम  को  परामश  देते  अब  तीन  या  चार
 न्यानाधीशों  की  एक  बेंच  बना  दी  जाती  अधिकांश  जो  मत  हो  उसे  स्वीकार  कीजिए  ।  किन्तु
 यदि  एक  न्यायाधीश  किसी  निर्णय  पर  पहुंचता  है  और  दृप्तरा  न्वायाधीश  भी  उसी  निर्णय  पर  पहुंचता
 है  किन्तु  विभिन्‍न  कारणवश--वह  पहले  न्यायाधीश  के  कारणों  से  सहमत  नहीं  है  तो---हम  भ्रम

 में  पड़  जाते  हैं  कि उस  निर्णय  का  विधिक  आधार  क्या  यदि  एक  निर्णय  दिया  जायेगा

 तो  उपसे  न्यायालय  का  समय  और  शक्रित  बचेगी  ।
 ॥

 यदि  आप  इंडिया  रिपोर्टरਂ  को  देखेंगे  तो  आपको  पता  चलेगा  कि  पांच  न्यायाधीशों  की

 एक  बेंच  ने  500  पृष्ठों  में  एक  निर्णय  दिया  इसका  कोई  लाभ  नहीं  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा

 निर्धारित  कानून  देश  का  कानून  होता  प्रत्येक  व्यक्ति  इससे  बंधा  होता  लोगों  को  यह  पता  होना

 चाहिए  कि  उसके  पीछे  कानूनी  तर्काधार  क्या  है  और  लिए  गए  निर्णय  के  पीछे  क्या  कारण  वह
 स्पष्ट  नहीं  है  |  विद्वान्‌  न्यायाधीशों  के  प्रति  समुचित  आदर  ठयक्त  करते  हुए  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि

 न्यायाधीश  विधि  संबंधी  तथा  अंग्रेजी  भाषा  संबंधी  अपनी  योग्थता  प्रदरशित  करना  चाहते  £  ।  कुछ
 निर्णय  तो  शताब्दी  के  अंग्रेजी  के  गद्य  की  तरह  होते  इसलिए  इस  पहलू  की  ओर  ध्यान

 दिया  जाना  चाहिए  तथा  इस  बात  को  भी  सुनिश्चित  किया  जाता  चाहिए  कि  किसी  विशेष  निर्णय

 के  बारे  में  अधिकांश  की  राय  एक-सी  हो  तो  केबल  एक  हो  निर्णय  दिया  जाय  ।  निर्णय  के  बारे

 में  मतभेद  हो  सकता  न्यायाधिकरण  का  गठन  करके  ही  अधिक  संख्या  में  दायर  किए
 जाने  वाले  और  लम्बित  मामलों  की  संख्या  कम  करने  का  एक  तरीका  इस  बात  को  भी  सुनिश्चित
 करना  चाहिए  कि  नागरिकों  को  अपने  अधिकारों  को  लागू  करने  के  लिए  न्यायालय  की  शरण  लेने  के

 लिए  विवश  करके  परेशान  न  किया

 यह  मांग  की  जाती  रही  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  की  एक  बेंच  को  तीन  महोने  चार

 महीने  में  कम  से  कम  एक  बार  दक्षिण  में  जाना  भारत  के  मुद्य  न्यायमूर्ति  के  परामर्श  से

 सरकार  को  इस  पहलू  पर  विचार  करना  एक  सर्किट  बैच  तीन  महीने  या  चार  महीने  या

 छः  महीने  में  एक  महीने.के  लिए  एक  बार  हैदराबाद  भेजी  जाय  जिससे  कि  यह  दक्षिण  से  संबंधित

 मामलों  का  निपटारां  भी  कर
 ह
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 अतः  इस  पहलू  पर  भी  विचार  करना  चाहिए  ।  इस  बातों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत

 करता  हूं  ।
 ह

 धो  के०  आर०  नटराजत  :  सभापति  अखिल  भारतीय  अन्‍्नाद्रविड

 मुनेत्र  कषधम  की  ओर  से  उच्चतम  न्यायालय  में  आठ  और  न्यायाधीशों  को  बढ़ाने  के  विधेयक  का  मैं

 स्वागत  करता  हूं  ।

 इस  विधेयक  के  बारे  में  मैं  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  संविधान  के  अनुच्छेद  124  (1)  में

 कहा  गया  है  कि  :

 “124(1)  भारत  का  एक  उच्चतम  न्यायालय  होगा  जो  भारत  के  मुख्य  न्यायाधिपति

 तथा  जब  तक  संसद  विधि  द्वारा  और  अधिक  संझछया  विहित  नहीं  करती  तब  अन्य

 सात  से  अनाधिक  न्यायाधीशों  से  मिलकर  बनेगा  |ਂ

 डिल्तु  विधेयक  में  बताया  गया  है  कि  17  न्यायाधीश  पहले  से  ही  उपलब्ध  हैं  ।

 एक  साससोय  सवस्य  :  एक  संशोधन  किया  गया

 क्रो  के०  आर०  नटर।जन  :  किन्तु  अनुच्छेद  124  (1)  में  कोई  संशोधन  नहीं  किया  गया

 न्यायाधीशों  की  संझ्या  के
 बारे  में  संशोधन  होना  चाहिए  केवल  सात  न्यायाधीशों  का

 उल्लेक्  संविधान  के  प्रभावी  होते  समय  यही  निर्धारित  किया  गया

 सभापति  महोदय  :  कृपया  समाप्त  कीजिए  क्योंकि  इस  विधेयक  के  लिए  केवल  एक  घंटे  का

 समय  नियत  किया  गया  है  ।

 कली  एस०  जपपाल  रेडडी  :  आप  उच्चतम  न्यायालय  में  न्यायाधीशों  की

 संब्या  एक  ही  बार  में  पांच  मिनट  में  बढ़ा  लेना  चाहते

 श्री  जी०  एम०  बनातबाला  :  उन्होंने  केवल  पांच  वाक्य  कहे  हैं  ।

 एक  भाननोय  सदस्य  :  केवल  पांच  लाइनें  ।

 श्री  के०  आर०  मटराजन  :  संख्या  बढ़ाकर  दस  को  गई  थी  और  इसके  बाद  सत्रह  कर  दी  गई

 1977  में  बढ़ाकर  17  की  गई  थी  ।  किन्तु  पह  पता  चला  है  कि  अनुच्छेद  124  में  ऐसा  नहीं  है  ।

 वहां  ऐसा  होता  चाहिए  था  ।

 माननीय  मंत्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  भारतीय  संविधान  के  अनुच्छेद  124(1)  )  में

 एक  सुंशोधन  विधेयक  पेश  किया  जाए  ।

 ,.  उच्चतम  न्यायालय  में  अत्यधिक  संख्या  में  मामले  लम्बित  इसलिए  न्यायाधीशों  की  संख्या

 बढ़ानी  ही  होगी  ।  उच्चतम  न्यायालय  में  निर्णयाधीन  मामलों  की  संख्या  कम  करने  के  लिए  क्षेत्रवार

 तथा  राज्यवार  अनेक  न्यायाधीश  नियुक्त  करने  अनेक  मे।मले  तो  15  वर्ष  से  अधिक  समय  से

 निर्णयाधीन  पड़े  है  ।  ये  मामले  घीरे-धरीरे  बढ़ते  रहे  हैं  और  अधिक  न्यायाधीश  नियुक्त  करके  ही  लंबित

 मामयों  को  संख्या  कम  की  जा  सकती  है  ।
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 ््आ३98७8ढऊउा॒ een  een  ऊ  र_र_औ_और[ीरी[ीीप_ँं_ऋ  िं्ंििय-+
 के०  आर०  नटराजन ]
 छोटे-छोटे  और  महत्त्वहीन  मामलों  को  भी  उच्चतम  न्यायालय  में  स्वीकार  कर  लिया  जाता

 है  ।  इसलिए  अनुच्छेद  136(1)  जो  याचिकाओं  के  संबंध  में  विशेष  अनुमति  दिए  जाने  के  बारे  में

 समृवित  संशोधन  किया  जाए  जिससे  कि  यह  महत्वहीन  मामलों  की  याचिकाएं  उच्चतम  न्यायालय  में

 स्वीकार  ही  न  की  जाएं  ।

 इसके  अलावा  उच्च  न्यायालयों  में  भी  अनेक  मामले  निर्णयाधीन  हैं  ।  न्यायमूर्ति  श्री  जसवंत

 सिह  ते  कहा  था  कि  लगभग  5,85,000  मामले  उच्च  न्यायालयों  में  लंबित  पड़े  इसलिए  उच्च

 नन्‍्यायंलयों  में  भी  न्यायाधीशों  के  संख्या  बढ़ाई  जाने  चाहिये  ।

 मेरा  एक  सुझाव  यह  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  की  एक  पृथक  बेंच--अथवा  सकिट

 मद्रास  में  स्थपित  की  जाए  जिससे  कि  दक्षिण  से  उच्चतम  न्यायालय  में  आने  वाले  निर्णयाधीन  मामले  कम

 किए  जा  सकें  ।  मद्रास  में  स्थापित  बेंच  इन  मामलों  को  निपटा  सकती  इसी  प्रकार  मद्रास  उच्च

 न्यायालय  के  निर्णयाघीत  मामलों  की  संख्या  कम  करने  के  लिए  मदुराई  में  उच्च  न्यायालय  की  एक

 सकिट  बच  स्थापित  की  मद्रास  उच्च  न्यायालय  में  न्यायाधीशों  के  सात  पद  रिक्त  इन

 रिक्त  पदों  को  यथाशीघ्र  भरा  मद्रास  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायमूति  तथा  वहां  की

 सरकार  ने  तीन  नामों  की  सिफारिश  की  है  ।  उतका  अनुमोदन  बहुत  पहले  ही  कर  देता  चाहिए
 कम  से  कम  तीन  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  तो  की  ही  जा  सकती  इसलिए  माननीय  मंत्री

 महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  इन  सभी  मामलों  पर  ध्यान  दिया  जाएं  तथा  अपेक्षित  कार्यवाही
 की

 श्री  डी०  फे०  नाथकर  :  संग्रोधन  का  स्वागत  +रते  हुए  मैं  कुछ  सुझाव  देना

 चाहता  हूं  ।

 वास्तव  में  मानतीय  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  में  न्‍्याय/धीशों  की  पंखया

 बड़ाने  से  मामलों  को  निपटाया  जा  सकेगा  ।  मेरे  विचार  से  व्यवहारिक  दृष्टि  से  ऐसा  संभव  नहीं
 न्यायाधीशों  की  संख्या  7  से  10,  10  से  14,  14  से  17  और  अब  17  से  बढ़कर  25  कर  दी  गई  है  ।

 एक  प्रतिवेदन  के  अनुसार  उच्चतम  न्यायालय  में  !981  में  48,653  मामले  निर्णयाधीन  थे  जबकि
 उनकी  संखरूुया  बढ़कर  31.12.1984  को  86,730  हो  गई  ।  अतः  बकाया  पड़े  मामलों  की  संझ्या

 वर्ष  बढ़ती  जा  रही  यद्यपि  समय-समय  पर  न्यायाधीशों  की  संख्या  बढ़ती  रही  है  किन्तु  बढ़ते  हुए
 मामलों  की  तुलना  में  निपटाए  गए  मामलों  का  अनुपात  कम  रहा  ह्सलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  इस
 संबंध  में  कोई  और  कठोर  विधान  लाया  जाए  |

 उच्चतम  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालयों  में  संवेधानिक  उपचारों  की  व्यवस्था

 बादियों  के  लिए  संवैधानिक  वाद  बहुत  ही  मंहंगे  हो  गए  वह  दिल्‍ली  में  उच्चतम  न्यायालय  शक

 नी  आ  सकता  विधि  आयोग  के  चौदहवें  प्रतिवेदन  के  अनुसार  मामलों  का  निपटान  शीघ्र  होना
 चाहिए  तथा  उसमें  कम  खर्च  होता  चाहिए  ।  इसे  क्षमी  तक  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया

 संविधान  के  अनुच्छेद  में  यहू  उपबध  है  कि  समान  अवसर  के  आधार  पर  विधिक
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 प्रणाली  द्वारा  न्याय  दिलाया  जाय  ।  वह  अभी  तक  नहीं  हो  पाया  और  दूसरे  भाग  में  कहा  गया  है
 कि  यह  भी  सुनिश्चित  किया  जाय  कि  आथिक  कारण  अथवा  अन्य  असम्थ॑ंताओं  के  कारण  कोई  भी

 नागरिक  न्याय  प्राप्त  करने  से  बंचित  न  रह  जाये  ।  वह  भी  नहीं  हो  पाया  मैं  एक  उदाहरण
 देता  हूँ  ।  एक  बाद  1949  में  दायर  किया  गया  था  और  उच्चतम  न्यायालय  में  वह  1982  में  निपंटाया

 गया  ।  जब  मामला  दायर  किया  गया  था  तब  वह  व्यक्तित  अविवाहित  था  जब  उसे  निर्णय  मिला  उस

 समय  तक  उसका  विवाह  हो  चुका  था  और  उसके  बच्चे  थे  ।  वह  अपने  बच्चों  को  शिक्षा  नहीं  दे

 सका  ।  अपनी  जनता  को  हम  यह  न्याय  दे  रहे  हैं  ।

 यद्यपि  राज्य  विधान  मण्डलों  तथा  संसद  द्व।रा  अनेक  विधेयक  पारित  किए  जा  चुके  हैं  तथापि

 निधन  जन-साधारणवादी  का  हित  सुरक्षित  नहीं  संविधान  को  अपनाये  जाने  के  समय  दिल्ली  में

 उच्चतम  न्यायालय  स्थापित  करना  उपयुक्त  रहा  किन्तु  जनसंख्या  की  वृद्धि  के  साथ  वादी

 लोगों  की  भी  उसी  अनुपात  बढ़  गयी  है  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  की

 एक  बेंच  दक्षिण  में  स्थापित  की  जाये  ।  चुूंकि  इसकी  मांग  विशेष  रूप  से  बंगलौर  से  की  जा  रही  है
 इसलिए  उसे  वहीं  स्थापित  किया  जाये  जहां  आधारभूत  सुविधायें  उपलब्ध

 उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीश  उच्च  न्यायालयों  से  लिए  जाते  हैं  जबकि  उच्च  न्यायालय

 के  न्यायाधीश  मुख्य  न्‍्यायमृूति  की  सिफारिश  पर  नियुक्त  किए  जाते  उनके  मामले  में  यहू
 प्रणाली  स्वयं  ही  दोषपूर्ण  इसकां  एक  कारण  यह  है  कि  मुख्य  न्यायभति  की  इच्छा  और

 अनिच्छा  की  संमावना  से  इंनकार  नहीं  किया  जा  सकता  और  इसके  अलावा  स्थानीय  वबावों  की

 संभावना  से  भी  इंकार  नहीं  किया  जा  सकता  ।  संविधान  में  योग्यता  परीक्षा  का  कोई  प्रायधान  नहीं

 है  ।  यह  एक  ऐसा  प्रण्न  है  जिसे  मैं  कई  तरह  से  स्पष्ट  कर  सकता  हूं  किन्तु  समस्पाभाव  के  कारण  मैं

 उसके  बारे  में  कुछ  नहीं  कहूंगा  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  .  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  केवल

 न्यायाधीशों  की  संख्या  बढ़ाना  पर्याप्त  नहीं  है  भपितु  अपेक्षित  स्थानों  में  उचक्चच  न्यायालयों  और

 उच्चतम  न्यायालय  की  बेंच  स्थापित  करनी  उच्च  न्यायालयों  में  ।।  लाख  म्‌कदमें  शंबित

 ये  आंकड़े  विधि  मंत्रालय  ने  दिये  है  ।

 -  और  एस०  जयपाल  रेडडो  :  सभापति  मै  मंत्री  महोदय  को

 तंग  नहीं  करता  चाहता  ।  ऐसा  लगता  है  कि  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  का  होने  वाले  भाषणों  से  कोई

 संबंध  नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय  :  मंत्री  महोदय  सुन  रहे  आप  अपना  वक्‍तव्य  जारी

 ही  जी०  एम०  बनातवाला  :  क्या  आपको  इस  बारे  में  पक्‍का
 विश्वास  है  ।

 श्री  ए०  के०  सेन  :  मुझे  उम्मीद  है  कि  माननीय  सदस्यों  के  बोल  चुकने  के  बाद  मेरी  बात

 अच्छी  तरह  से  सुनी  जायेगी  ।

 शी  एस०  जयपाल  रेहशी  :  सभापति  हमारे  विधि  मंत्री  अनुभवी  सभा

 प्रसिद्ध  विधितेत्ता  हमें  उम्मीद  थी  कि  बहू  कड्या  काम  ने  करके  पक्का  कास  परस्ु

 521



 उच्चतम  न्यायालय  संशोधन  विधेयक  22  1984

 एस०  जयपाल  रेड्डी ]

 हमारी  उम्मीदें  मिट्टी  में  मिल  गईं  क्योंकि  वह  एक  के  बाद  एक  छोटे-छोटे  कानून  ला  रहे  अभी

 पिछले  दिन  वह  उच्च  तथा  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  का  कार  भत्ता  300  रुपये  से  बढ़ाकर
 500  रुपये  करने  वाला  एक  विधेयक  लाए  कल  ही  यह  न्यायाधीशों  का  संरक्षण  देने  वाला
 विधेयक  ला  रहे  हैं  और  आज  वहू  उच्चतम  त्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  संख्या  बढ़ाने  का  विधेयक
 लाये  हैं  ।

 ह

 मंत्री  महोदय  ने  लम्बित  मामलों  में  हो  रही  बृद्धि  का  उल्लेख  किया  मंत्री  को  दिए  गये
 टिप्पण  के  अनुसार  1977  और  1५85  के  बीच  लम्बित  मामलों  की  संख्या  14,000  से  बढ़कर  73,000

 हो  गई  ।  परन्तु  मैं  इन  आंकड़ों  को  विश्वसनीय  नहीं  मानता  ।  वास्तविक  आंकड़े  बताए  गए  आंकड़े
 से  बहुत  अधिक  होने  चाहिएं  ।

 क्री  ए०  के०  सेन  :  हमने  आपको  सही  स्थिति  बताई  है  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  क्या  इनकी  गणना  कंप्यूटर  द्वारा  की  गई  है  ?

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  विधि  मंत्री  द्वारा  27  1985  को  दिये  गए  उत्तर  के

 अनुसार  उच्चतम  न्यायालय  में  लम्बित  मामलों  की  संख्या  1,48,000  थी  ।  मैं  जानना  चाहता

 हूं  कि  कौन  से  आंकड़े  सही  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  में  ही  30  1984  को  लम्बित

 मामलों  की  संख्या  2,1  2,000  थी  |  विधि  मंत्री  को  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाध।शों  की
 संख्या  पता  होनी  चाहिए  उनकी  संख्या  60:  मैं  विधि  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं
 कि  बकाया  मामले  न्यावाधीशों  की  संख्या  में  वृद्धि  के  अनूपात  में  बढ़ती  है  ?  मैं  नहीं  समझता  कि

 मात्र  न्यायाधीशों  की  संख्या  बढ़ा  कर  बकाया  मामलों  का  निपटान  शीघ्र  होगा  ।  हमने  निरसन्देह
 न्यायिक  सुधार  के  समूचे  मामले  पर  उस  समय  विस्तार  से  चर्चा  की  है  जब  वाद-विवाद  दण्डवते  जी

 ने  शुरू  किया  था|  तारकंडे  जैसे  प्रसिद्ध  न्‍्यायविद  ने  विभिन्‍न  न्‍्यायाधिक  रणों  के  गठन  का  सुझाव  दिया

 मैं  उन  सभी  न्यायाधिकरणों  का  उल्लेख  नहीं  करना  चाहता  ।  मैं  न्यायीघधशों  के  गुणों का
 उल्लेख  करना  चाहूंगा  ।  हम  मामलों  के  निपटाने  में  हुए  विलम्ब  की  चर्चा  करते  रहे  हैं  परन्तु  मैं  विधि

 मंत्री  का  ध्यान  मामलों  में  सुनवाई  होने  के  बाद  निर्णय  देने  में  असाधारण  विलंब  का  उल्लेख  करता

 चाहता  हु  ।  आंध्र  प्रदेश  के  भराजपत्रित  तथा  अन्य  सरकारी  अधिकारियों  के  मामले  में  उच्चतम

 न्यायालय  ने  मामले  पर  सुनवाई  पूरी  करने  के  बाद  निर्णय  देने  में  एक  वर्ष  और  कुछ  मास  लिए  ।

 न्‍्यायपालिका  की  स्वतंत्रता  का  समथेंक  रहा  हु  परन्तु  हमें  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिए  कि

 वे  भी  किन्‍्हीं  मानदण्डों  पर  मैं  उच्चमत  न्यायालय  के  एक  विशेष  न्यावाधीश  को  जानता  हूं

 जिन्हें  आज  भी  साठ  मामलों  का  निर्णय  लिखता  अतः  मैं  विधि  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता
 कि  क्या  वह  ऐसा  तरीका  अपनायेंगे  जिससे  संसद  को  इम  बात  का  पता  चल  सके  कि  विभिन्‍त

 न्यायाधीशों  को  निर्णय  देने  में  कितना  समय  लगा  ।

 मुझे  न्यायाधीशों  के  वेतन  में  पर्या'त  वृद्धि  की  आवश्यकता  के  बारे  में  नहीं  कहना  इस

 बारे  में  आम  सहपति  विधि  मंत्री  स्वयं  इस  बारे  में  हमसे  सहमत  परन्तु  इस  दिशा  में  वह

 ईछ  नहीं  कर  रहे
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 न्यायाधीश  अपने  निर्णय  शीघ्र  दे  सर्कें  इसके  लिए  हमें  भी  उन्हें  अधिक  सुविधाएं  प्रदान

 किये  जाने  के  लिए  कदम  उठाने  कई  उच्च  न्यायालयों  में  कापी  की  सुविधाएं  भी

 उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  वास्तव  में  में  कंप्यूटरों  का  अधिक  समर्थक  नहों  हूं  परन्तु  मैं  समझता  हूं  कि

 उच्चतम  न्यायालय  में  एक  कंप्यूटर  आवश्यक  क्योंकि  अन्यथा  कई  चीजें  न्यायाधीशों  को  वस्तुतः
 सारणी  रूप  में  उपलब्ध  नहों  कराई  जा  सकतीं  ।

 अब  सरकार  संख्या  इस  गति  से  बढ़ा  रही  है  कि  मुझे  इसके  पीछे  सरकार  के  इरादों  पर

 सन्देह  हो  रहा  यह  पार्टी  सर्व  प्रतिबद्ध  न्यायाधीशों  के  सिद्धान्त  के  प्रति  अपनी  वचनबद्धता  के

 लिए  विख्यात  रही  है  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  वह  न्यायाधीशों  के  स्थान  पर  कंप्यूटर  लगा  सकती  है  ।

 हो  एस०  जयपाल  रेडृडी  :  मैं  नहीं  जानता  कि  क्‍या  यहू  सरकार  उच्चतम  न्यायालप  में

 प्रतिबद्ध  न्यायाधीशों  को  भरने  के  लिए  इस  अवसर  का  उपयोग  नहीं  करेगी  ।  ऐसे  अनेक  कानून  हैं
 जिनमें  परिवर्तन  करना  पड़  सकता  उदाहरण  के  लिए  मूल  संरचना  का  एक  सिद्धान्त  यदि

 उच्वतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  संख्या  में  आठ  की  वृद्धि  होती  है  तो  कोई  नहीं  जानता  कि

 उच्चतम  न्यायालय  को  संरतना  में  क्या  परिवर्तन  आयेगा  तथा  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों

 का  क्‍या  रवैया  होगा  ।  मैं  चाहूं  गा  कि  विधि  मंत्री  इन  सभी  आशंकाओं  का  निवारण

 |
 शो  मलखन्द  इगा  सभापति  यह  जो  बिल  पेश  किया  गया  है  इससे  यह

 मालूम  नहीं  होता  कि  सुरीम  कोर्ट  के  जजों  की  संक्या  बढ़ाने  से  न्याय  जल्दी  भिल  जायेगा  ।

 एक  बात  यह  है  कि  आजकल  जजेज  होम  वर्क  नहीं  करते  पहले  जजेज्‌  अपने  सारे

 मुकदमें  और  मामले  देखकर  आते  थे  ओर  आने  के  बाद  वकीलों  को  इजाजत  नहीं  देते  ये  कि  लम्बी

 बहूस  करें  |  वह  खुद  केस  के  प्वाइन्ट  बिकाल  होते  थे  और  उनका  जवाब  मांगते  थे  ।

 आजकल  जजेज  एक  साल  में  बहुत  कम  दिन  काम  करते  183  दिन  जजेज  काम  नहीं
 करते  ओर  182  दित  वह  कोर्ट  में  आते  182  दिन  में  भो  जजेज्ञ  अपने  मुकदमे  और  मामले  पढ़कर
 आयें  और  डे-टू-डे  हीयरिंग  करके  केस  समाप्त  कर  दें  तो  जजमेंट  जल्दी  हो  सकते  कया  मेत्री

 महोदय  यह  बतायेंगे  कि  जजेज  के  काम  को  कौन  जांचता  है  कि  ये  जजेज  काम  निष्ठा  और

 ईमानदारी  से  करते  हैं  ?

 आजकल  तो  जजेज  रोटेरी  बनब्  और  लायन्स  बलब  में  भाषण  देते  कभी  धर्म  की  आड़
 में  साधुओं  के  पास  जाते  हैं  ओर  काम  करते  आजकल  तो  जजेज्ध  नेता  भी  बनने  लगे
 आजकल  जजेज़  अपना  काम  नहीं  वह  भी  कभी-कभी  सरकार  की  मेहरबानी  के  भूले  रहते  हैं  ।

 जजेज़  के  एपाइन्टमेंट  के  मामले  में  आपने  कहा  है  कि  10  साल  का  वकालंत  का  जिसे

 एक्सपीरिएंस  वहू  एप्लाइन्ट  कर  दिया  कई  वकील  ऐसे  होते  हैं  कि  10  साल  की

 प्रैक्टिस  के  बाद  भी  कुछ  नहीं  होते  ।  एक  बात  आपने  कही  कि  जजेज़  के  मामले  में  रिटायडं  वकीलों

 ने  फहा  है  कि  सीनियर  एशवोकेद्स  अपने  फाइनल  केसेज़  में  बहुत  कम  एपीयर  होते  बहू
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 मूलचन्द

 सीनियर  मैन  जो  बार  का  मेम्बर  वह  मेम्बर  जानबूझ  कर  केस  लम्बा  करता  इसका  तरीका

 यही  है  कि  जज  कम्पीटेंट  और  एक्सपीरियंसड  होने  चाहिएं  और  उनके  काम  की  जांच  करने  वाला

 कोई  अधिकारी  होना  चाहिए  जिससे  कि  वहू  निष्ठां  और  ईमानदारी  से  काम  केस  ज्यादा

 लम्बा  न  इसको  भी  आपको  देखना  होगा  ।
 ह

 शी  विजय  कुमार  यादव  :  सभापति  यह  जो  बिल  लाया  गया  इसके  पीछे

 जो  मंशा  हैं  कि  मुकदमों  संख्या  को  कम  लेकिन  इस  बात  पर  जोर  दिया  जाना  चाहिए

 कि  न्याय  जगत  में  फैसजै  के  स्तर  में  जो  गिरावट  आ  रहो  इस  पर  ध्यान  देने  की  जरूरत  है  ।

 आज  न्याय  पर  से  आम  लोगों  का  विश्वास  उठता  जा  रहा  न्याय  जगत  के  अन्दर  करप्शन  है
 और  न्याय  काफी  महंगा  हो  गया  हालांकि  हमारे  संविधान  में  इस  बात  का  प्रावधान  है  कि

 सभी  लोगों  को  निष्पक्ष  न्याय  लेकिन  व्यवहार  में  यह  देखा  जा  रहा  है  कि  न्याय  कुछ  लोगों

 के  हाथ  क्री  चीज़  रह  गई  साधारण  लोगों  को  न्याय  नही  मिल  पाता  इसलिए  आवश्यकता  इस

 बात  कीं  है  कि  लोगों  को  खास  कर  जो  गरीब  लोग  उनको  फ्री  न्याय  मिल  सके  और  उन  लोगों

 को  सरकार  की  ओर  इस  तरह  की  व्यवस्था  की  जाये  जिसमें  कोर्ट्स  में  उनको  खर्चे  की  ज़रूरत

 न  पड़े  ।  न  केंबल  वकील  या  एडवोकेट  का  सवाल  इसके  अलावा  जो  खच  होते  वह  भी  फ्री  हों  ।

 आज  एक  केस  में  इतना  अधिक  खर्चा  हो  जाता  है  कि  वह  एक  आम  आदमी  के  पहुंच  के  बाहर  हो

 गया  है  ।

 आजकल  केस  डिले  आम  तोर  पर  कौन  करते  हैं  ?  जो  बड़े-बड़े  लोग  हैं  जो  कि  अच्छे-अच्छे

 वकील  रख  सकते  उनके  केस  तो  जल्दो  निपट  जाते  लेकिन  गरीब  लोग  जानते  नहीं  इस

 कारण  उनके  केस  लम्बे  होते  चले  जाते  आपके  यहां  से  कोई  ऐसी  हो  जिसमें  कि  किसो

 को  डिले  करने  का  मौका  न  मिले  ।

 आज  अपील  करते  समय  कई  स्टेज़िस  में  से  होकर  गुजरना  पड़ता  इसकी  तरफ  आपको

 देखना  होगा  ओर  इसमें  कटोती  करनी  होगी  ।  साथ-साथ  जजों  मौर  अधिवकक्‍्ताओं  की  क्वालिटी  को

 भी  सुधारने  की  जरूरत  पूरे  देश  के  अन्दर  जो  जूनियर  एडवोकेट  उनके  लिए  स्पेशल  ट्रेनिंग  .

 की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  और  जो  वह  वेलफेयर  स्कोम  के  अंतर्गत  सुविधा  की  डिमांड  कर  रहे
 उस  पर  भी  सेंद्रल  गवनमेंट  को  विचार  करना  चाहिए  ।

 भरी  काली  प्रसाद  पांडेय  :  सभापति  उच्चतम  न्यायालय  न्याथाधीश

 घंशोधन  विधेयक  माननीय  लॉ  मिनिस्टर  द्वारा  लाया  गया  मैं  निदेलीय  सदस्य  होने  के

 निष्पक्ष  ढंग  से  इसका  स्वागत  करता  हूं  ।

 जहां  तक  कि  आप  देखते  हैं  कि  विधेयक  आते  चर्चायें  इस  सदन  में  होती  हम  उम्मीद

 लेकर  जाते  हैं  कि  इससे  लोगों  को  न्याय  लेकिन  वह  कौन-सी  ऐसी  परिस्थिति  कौन  से

 ऐसे  कारण  हैं  कि  प्रति  वर्ष  हाई  कोर्ट  या  सुप्रीम  कोर्ट  हर  जगह  जजों  की  नियुक्ति  होती  लेकिन
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 |  1907  उंच्च॑तम  न्यांयालये  संशोधन  विधेयक

 फिर  भी  प्रति  वर्ष  मुकदमों  की  संख्या  बढ़ती  जा  रही  आप  ऐसा  नियंत्रण  रखें  जिसमें  कि  जजों

 के  काम  का  सर्वेक्षष  हो  और  ऐसी  नोति  निर्धारित  करें  कि  अच्छे  लॉग  सुप्रीव  कोर्ट  में  भायें  ।  मैं

 खासकर  किसी  एक  जज  या  किसी  एक  स्टेट  की  बात  नहां  करना  चाहता  हुਂ  लेकिन  बिहार  के

 सम्बन्ध  में  जो  मेरा  स्वयं  का  अनुभव  है  उप्तके  सन्दर्भ  में  पूछना  चाहृता  हूं  कि  चाहे  हाई  कोर्ट

 हो  या  सुप्रीम  कोर्ट  देश  में  वह  कौन-सो  परिस्थितियां  हैं  जिनके  चलते  हम  न्याय  की  भीख

 मांगने  के  लिए  जाते  हैं  तो  आप
 देखेंगे

 कि  जब  एक  जज  के  यहां  केस  जाता  है  तो  वह  उस

 पर  लिख  देता  है  और  जब  दूसरे  जज  के  यहाँ  केस  जाता  है  तो  वह  भी  उत्त  पर

 लिख  देता  है  ।  बिहार  प्रदेश  में  मैं  स्वयं  इसका  साक्षी  307  में  एक  जज  ने

 12  जजेज्ञ  ने  मेरे  केस  को  ट्रांसफर  किया  |  ऐसी  स्थिति  में  मैं  किससे  न्याय  की  आशा

 कर  सकता  हू  ।  तो  मेरा  निवेदन  है  कि  सरकार  को  इस  बारे  में  विचार  करना  चाहिए  तथा  इस

 प्रकार  से  एक  न्‍्याथालय  से  दूसरे  न्यायालय  में  मुकदमों  के  स्थानान्तरण  के  सम्बन्ध  में  ऐसे  प्रावधान

 करने  चाहिएं  जिससे  कि  मुकदमों  का  जल्दी-से-जल्दी  फंसला  हो  सके  ।

 इसके  साथ-साथ  मेरा  यह  भी  निवेदन  है  कि  सुप्रीम  कोर्ट  के  जजेज़  को  चाहिए  कि

 कम  महीने  में  एक  बार  स्टेट्स  में  जाएं  जिससे  कि  गरीब  तबके  के  लोगों  को  भी  न्याय  मिल  सके  ।

 जिस  तरह  से  हम  लोग  यहां  पाजियामेन्ट  में  बैठते  दो-चार  घंटे  का समय  कमी-क भी  बढ़ा
 लेते  है  उसी  तरह  से  वेतन-भत्तों  में  वृद्धि  करने  के  यदि  जजेज़  ओवर-टाइम  वर्क  करके

 मुकदमों  को  निपटा  सकें  तो  वह  भी  अच्छा

 इन  शब्दों  के  साथ  ही  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूंਂ  चूंकि  समय  नहीं  है  वरना  मैं

 सी  बातें  सदन  के  सामने  रखना  चाहता  था  ।

 प्रमुवाद  ]

 समापति  महोदय  :  अब  मंत्री  महोदय  उत्तर  देंगे  ।

 ही  जी०  एम०  बनातवाला  :  मेरा  नाम  भी  उसमें  मेरा  प्रस्ताव  है  कि  इस
 विधेयक  के  लिए  समय  बढ़ाया  उच्चतम  न्यायालय  में  बकाया  पड़े  मामलों  के  महस्वपूर्ण
 विषय  पर  हम  विचार  कर  रहे  इसमें  न्याय  देने

 का  मामला  अंतर्गत  है  तथा  जिस  ढंग  से  हम
 यह  विधेयक  पास  कर  रहे  हैं  वह  अत्यन्त  असंतोषजनक  कम-से-कम  इसे  रिकाई  में  आना

 चाहिए  ।

 सभापति  सहोदय  :  कृपया  उत्तर  दें  ।

 थी  ए०  के०  सेन  :  विधेयक  को  शीघ्र  पारित  करने  को  कोई  बात  ही  नहीं

 Mo  भरी  जो०  एस०  बनातबाला  :  इसके  लिए  नियत  किए  गए  समय  को  आपको  बढ़ाना

 मंत्रणा  समिति  के  प्रतिवेदन'*ਂ

 झो  ए०  के०  सेव  :  इसे  राज्य  समा  में  भी  जाना
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 दीप  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गूलास  नबी  :  इस  विधेयक

 के  लिए  आबंटित  समय  एक  घंटा

 श्री  जी०  एम०  बनात  वाला  :  यदि  आप  ऐसा  रुख  अपनायेंगे  तो  आप  अपने  को  बड़ी
 कठिताई  में  )

 श्री  ए०  के०  सेन  :  Ae: के  लिए  सभा  का  बड़ा  आभारी  हू  ।

 श्रो  जो०  एम०  बनातवाला  :  आपने  समय  बढ़ाने  क्रे  मेरे  प्रस्ताव  पर  कोई

 विनिणंय  नहीं  दिया  इसे  रिकार्ड  किया  जाये  ।  कोई  बात  नहीं  हम  बोलेंगे  परन्तु  यह
 रिकार्ड  को  जानो  चाहिए  कि  महत्त्वपूर्ण  मामलों  में  बिना  समुचित  चर्चा  किये  विधेयक  कैसे  पारित

 किये  जाते

 सभापति  महोदय  :  आबटित  समय  सपाप्त  हो  रहा  मंत्री  महोदय  विधेयक  को  पारित

 करना  चाटते  हैं  ।

 थो  जो०  एम०  बन/तवाला  :  यह  सभा  की  सहमति  से  हो  सकता

 झो  गुलाम  नबी  भ्राजाद  :  एक  घंटे  का  समव  आबंटित  किया  गया  यह  कार्य  मंत्रणा

 समिति  द्वारा  तय  हुआ  था  तथा  इसे  सभी  राजनीतिक  पार्टियों  ने  स्वीकार  किया  था

 भ्रो  ए०  के०  सेन  :  क्‍या  मैं  आगे  बढू  ।

 जैसी  कि  मुझे  उम्मीद  थी  विधेयक  को  सभा  के  प्रभा  वर्गों  से  समर्थन  मिला  जिसके  लिए

 मैं  आभारी  है  ।  इससे  प्रकट  होता  है  कि  इस  संसद  ने  न्याय  से  संबंधित  मामले  सर्देव

 विवादास्पद  माने  हैं  ओर  दलीय  आधार  पर  कतई  हमें  लाडਂ  कहने  की  आदत  पड़  गई

 आदतें  कम  ही  छूटती  मैं  नहीं  समझता  कि  कँसे  हम  यह  विधेयक  पास  कर  रहे

 यह  कुछ  धाराओं  का  ही  मामला  यह  न्यायाधीशों  की  संख्या  बढ़ाने  का  मामला  मैं

 क्लापको  बता  सकता  हूं  कि  इस  सभा  ने  कई  बार  न्यायाधीशों  की  संड्या  बढ़ाने  का  समर्थन  किया

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  तर्क  का  यह  क्‍या  तरीका  है  कि  जिस  पर  पहले  घर्जा  हो

 चुकी  है  उस  पर  भविष्य  में  चर्चा  की  जरूरत  नहीं  यह  स्वीकार  करना  होगा  कि  यह  विधेयक

 पर्याप्त  समय  दिए  बिता  पारित  किया  गया

 प्रो०  एम०  जो०  रंगा  :  कार्य  मंत्रणा  समिति  ने  इसे  स्वीकार  किया  आप  इस  तरह  कैसे

 कह  सकते  हैं  ।  हम  इस  टिप्पणी  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  ।

 सभापति  महोदय  :  विधि  मंत्री  को  उत्तर  देने  दें  ।

 क्री  जो०  एम०  बनातबाला  :  विधेयक  को  शीघ्नता  से  पास  किया  जा  रहा

 थो  ए०  फे०  सेन  :
 मैं  देखता  हूँ  कि  हर  एक  मामले  को  विवादास्पद  बनाने  में  में  श्री

 बनातवाला  का  मुकाबला  नहीं  कर  सकता  ।  (
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 सभापति  महोदय  :  आपस  में  बात  मत  विधि  मंत्री  अब  उत्तर  देंगे

 झी  ए०  के०  सेत  :  मुझे  कभी  ४ी  उम्मीद  नहीं  थी  कि  इस  मामले  पर  भी  इतनी  गर्मी  हो
 सकेगी  ।  परन्तु  श्री  बनात  वाला  में  हर  जगह  गर्मी  पैवा  करने  की  क्षमता  है  ।

 स्थिति  यह  है  कि  हमारे  सामने  वास्तविक  तथ्य  हैं  ।  परामशंदात्री  समिति  तथा  देश  की  अन्य

 विभिन्‍न  पार्टियों  द्वारा  यह  स्वीकार  किया  गया  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  तथा  अधीनस्थ  न्यायालयों

 में  फौजदारी  का  कोई  मामला  एक  वर्ष  से  अधिक  तथा  दीवानी  दो  वर्ष  से  अंधिक  समय  तक

 लम्बित  नहीं  रहना  यदि  यह  मानदण्ड  हो  तो  हमें  तदनुसार  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  हमें

 पर्याप्त  न्गयाधीशों  की  व्यवस्था  करनी  यदि  यह  बात  मेरे  ऊपर  छोड़ी  जाती  तो  मैं

 30  न्यायाधीशों  की  व्यवस्था  करता  ।  जैत्षा  कि  मैंने  सभा  को  पहले  वताया  है  कि  न्यायाधीश  स्वयं
 उच्चतम  न्यायालय  में  केवल  26  न्यायाधीश  इस  समय  चाहते  हमने  इसे  स्वीकार  किया  है  ।

 परन्तु  मैं  उन  सदस्यों  से  पूर्णतया  सहमत  हूं  जिन्होंने  यह  मत  व्यक्त  किया  है  कि  मात्र  न्यायाधीशों

 की  संख्या  बढ़ाने  से  हूस  अपना  उद्देश्य  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  ।  परन्तु  यह  तथ्य  है  कि  मामलों  की

 निपटान  की  गति  भी  यह  तीन  गुना  बढ़  गई  है  ।

 ,  1977  में  यह  संख्या  10,395  थी  जो  कि  अब  35,000  हो  गई  है  ।

 किन्तु  दुर्भाग्यवश  मामलों  को  निपटाये  जाने  की  दर  को  मामले  दायर  करने  की  बढ़ती  दर  के

 बराबर  होता  चाहिए  और  मामले  दायर  करने  की  गति  क्र्वोच्च  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालय  में

 अत्यधिक  तेजी  से  बढ़ी  है  ।  दम  बारे  में  म॑ं  आपके  समक्ष  कुछ  आंकड़  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 जब  सर्वोच्च  न्यायालय  की  स्थापना  हुई  थी  उसमें  केवल  सात  न्यायाधीश  थे  ।  वर्ष  1960  में

 सात  न्यायाधीशों  के  पास  1960  के  आरम्भ  में  मात्र  2598  अनिर्णीत  मामले  थे  और  3241  मामले

 दायर  किए  गएथे  |  फिर  भी  ये  कम  हमने  न्याधाधीशों  की  संख्या  बढ़ायी  लेकिन  हुआ
 क्‍या  ?

 1983  में  अनिर्णीत  मामलों  की  संख्या  63,000  पहुंच  गई  और  मामले  दायर  करने  की  संस्या

 3241  से  55,989  हो  गई  ।  बहुत  ज्यादा  वृद्धि  हुई  है  ।  इस  अत्यधिक  वृद्धि  को  हमें  स्वीकार  करना  ही

 है  |  क्योंकि  हमने  बहुत  अधिनियम  बना  लिए  बहुत  कानून  बना  लिए  हैं  जिन्होंने  न  केवल  नागरिकों
 के  बीच  बल्कि  नागरिकों  और  राज्यों  के  बोच  अनेक  प्रकार  के  अधिकारों  और  कत्तंव्यों  को  जन्म

 दिया  कोई  भी  प्रजातंत्रिक  देश  न्याय  देने  से  इंकार  नहीं  कर  सकता  वास्तव  में  संविधान  के

 अनुच्छेद  के  अन्तर्गत  को  जल्दी  और  निपक्ष  न्याय  दिलाना  हमारा  कत्तेव्य  अतः

 हम  उन  लोगों  के  लिए  न्यायालयों  के  दरवाजे  थन्‍्द  नहीं  कर  सकते  जो  न्याय  पाने  के  लिए  मुकदमे
 करने  आते  हैं  ।

 किसी  शायद  श्री  अमल  दत्त  ने  कहा  है  कि  हमें  तुज्छ  मुकदमें  दायर  करने  के  लिए
 दण्ड  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  |  यह  सही  है  और  यह  न्यायालयों  को  करना  है  ।  कानून
 कहता  है  कि  यदि  कोई  तुच्छ  मामला  दर्ज  कराया  जाता  है  तो  न्यायालय  को  उस  व्यक्ति  के

 पास  जाना  चाहिए  जिसने  तुच्छ  और  दाण्डिक  मामला  दायर  किया  है  ।  न्यायाक्षयों  को  ऐसी
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 ए०  के०  सेन  ]

 व्यवस्था  करनी  चाहिए  ताकि  वहां  कोई  तुच्छ  मामल्रा  आए  ही  नहीं  ।  लेकिन  मुकदमे  के

 आरम्भ  में  ही  यह  पता  नहीं  चल  सकता  कि  वह  तुच्छ  है  या  नहीं  ।  मुकदमा  दायर  करने  के

 बाद  ही  सुनवाई  होती  है  भौर  निर्णय  दिया  जाता  है  और  न्यायाधीश  ही  यह  पता  लगा  सकता

 है  जो  मामला  दायर  किया  गया  है  वह  तुच्छ  है  या  नहीं  ।

 मैं  माननीय  सदस्य  श्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  कि  न्यायाधीशों  द्वारा

 मामलों  को  निपटाने  में  होने  वाले  अत्यधिक  विलम्ब  की  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए

 यह  कोई  उपाय  नहीं  यह  तो  अपपाए  जाने  वाले  तरीकों  में  से  एक  हो  सकता  अन्य

 अनेफ  तरीके  अपनाने  होंगे  और  मैंने  विगत  में  सदन  की  बताया  था  कि  इस  उद्देश्य  के  लिए  हम

 मुख्य  मंत्रियों  और  विधि  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  विभिन्‍न  प्रस्ताव  रखने  जा  रहे  हैं  ।

 इनमें  से  कुछ  तो  आमूल-मू  त  परिवर्तन  करने  के  लिए

 5.00  म०प०

 हमारा  प्रतातंत्र  या  तो  न्याय  की  इस  समस्या  को  प्रभावी  और  उचित  ढंग  से  तिपटाएगा

 अन्यथा  नहीं  निपटा  पाएगा  ।  मुझे  इसमें  संदेह  नहीं  कि  हम  हस  कार्ये  में  सफल  होंगे  जैसे  कि

 हम  विगत  में  अनेक  कठिन  समस्याओं  को  सुलझाने  में  सफल  रहे  हैं  ।  मुझे  खुशी  है  कि  वित्त

 मंत्री  महोदय  यहाँ  उपस्थित  हैं  |  मेँ  उन्हें  मुख्य  न्यायाधीशों  और  मुख्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में

 भी  आमंत्रित  करूंगा  क्‍योंकि  अधिकांश  प्रस्ताव  ऐसे  है  जिनमें  केन्द्र  को  व्यय  करना  पड़ेंगा  ।

 मेरा  विचार  है  कि  टनके  मंत्रालय  को  मामलों  के  जल्दी  निपटाने  से  सबसे  अधिक  लाभ  होगा

 बयोंकि  करों  कि  अदायगी  न  करके  और  करों  संबंधी  विवाद  के  मामले  निपतटाने  के  लिए  न्यायालयों

 में  हमारा  काफी  समय  लग  जाता  है  ।  अतः  मे  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  किए  जाने

 की  सिफारिश  करता  हूं  ।

 थी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  विधि  मंत्री  मामले  की  सुनवाई  के  बाद  निर्णय  देने  में  होने  वाले

 अत्यधिक  विलम्ब  के  बारे  में  क्या  करने  का  विचार  रखते  हैं  ?

 क्री  ए०  के०  सेन  :  हम  सभा  के  समक्ष  सभी  प्रस्‍्ताव  लेकर

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 सर्वोच्च  न्यायालय  की  1956  का  और  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाएगाਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 सभापति  सहोदय  :  सभा  अब  तिधेयक  पर  खण्ड-वार  विचार

 खंड  2

 सभापति  महोदथ  :  श्री  आर०  पी०  दास  ने  एक  संशोधन  की  सूचना  दी  है  ।  वह  सभा  में

 उपस्थित  नहीं  अतः  अब  मैं  को  सभा  में  मतदान  के  लिए  प्रस्तुत  करता  हूं  ।
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 वित्त  शथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  वारे  में  चर्चा

 ee

 प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  का  अंग  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 विधेषक  में  जोड़  दिया  गया

 अधिनियमन  सूत्र  भ्ोर  विधेयक  में  जोड़  दिए  गये  ।

 थी  ए८  के०  सेन  :  में  प्रस्ताव  करता

 विधेयक  पारित  किया

 खचापति  भहोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 5.03  भग्प०

 में  काले  धन  को  भ्र्थ-व्यवस्था  के  पहलुध्मोंਂ  पर  राष्ट्रीय  लोक

 बिरा  तथा  नीति  रांस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 ]
 सभापति  महोदय  :  अब  हम  नियम  193  के  अन्‍्तमेंत  चर्चा  श्रीमती  गीता

 मुखर्जी  ।

 झोमती  गीता  मुखर्जो  :  राष्ट्रीय  लोक  क्ति  तथा  नीति  संस्थान  की  भारत
 में  काले  धन  के  पहलुओं  से  संबंधित  जिते  वित  मन्त्री  महोदय  ने  उस  दिल  प्रस्तुत  कि

 ला  भाषा  में  कहा  जा  सकता

 पबंतर  मुसीक  प्रसव

 अर्धात्‌  थोदा  पहाड़  निकली  चुहिया  ।  किन्तु  यहां  एक  और  कठिनाई  भी  उपरोक्त
 स्थान  की  सिफारिशों  के  रूप  में  जो  चुहिया  हमारे  सामने  आई  है  वह  थ्त्रेमग्रस्त  भी  है  और

 यदि  इसे  अपना  लिया  गया  तो  इसके  बहुत  से  कोटाणु  हमारी  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  को  भी  प्लेगग्रस्त

 कर  डालेंगे  ।  हमें  सावधान  रहना  चाहिए  ।

 महोदय  मुझे  विश्वास  है  कि  इस  रिपोर्ट  से  बड़े  व्याप/रियों  और  भामतौर  पर  धनवानों-शहूरी
 और  ब्रामीण  दोनों  को  अत्यधिक  श्वुशी  हुई  होगी  ।
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 वित्त  तथा  नीति  संश्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 5.04  स०प०

 बसब  राजेदबरी  पीठासीन  हुईं ]

 5.04  बज

 जहां  तक  रिपोर्ट  में  दिए  गए  काले  घन  के  अनुमान  का  संबंध  हसमें  बताया  गया

 है  कि  1975-16  में  9950  करोड़  रुपये  से  11,870  करोड़  रुपये  के  डीज  का  कर  अपवंचन  किया

 गया  ।  यह  राशि  जी०डी०पी०  का  15  से  ।8  प्रतिशत  बैठती  1983-84  में  यह  राशि  -

 31,584  करोड़  रुपये  से  36,876  करोड़  रुपए  के  बीच  है  जो  जी०डी०पी०  का  18  से  21  प्रतिशत

 है  ।  यह  काले  धन  की  आय  का  एक  हिस्सा  मात्र  है  अर्थात्‌  वैध  आय  पर  कर  अपवंचन  की

 राशि  है  और  इस  गणना  में  काले  धन  को  शामिल  नहीं  किया  गया

 जहां  तक  काले  धन  के  इस  अनुभान  का  संबंध  प्रतिवेदन  में  ही  कहा  गया  है  कि  :

 काले  धन  की  राशि  का  अनुमान  लगाने  का  प्रयत्त  अभी  आरम्भिक  स्थिति  में
 अतः  लेखक  यह  मानते  हैं  कि  उन्होंने  जो  परिणाम  निकाले  हैं  वे  अनुमानों  पर

 आधारित  हैं  और  वास्तविक  स्थिति  के  निकट  पहुंचने  का  प्रयास  है  और  उनमें  से  प्रत्येक

 को  चुनौती  दी  जा  सकती  है  ।
 ह

 यदि  यह  स्थिति  है  तो  मुझें  समय  में  नहीं  आता  कि  इन  तीन  वर्षों  में  यहू सब  मेहनत  क्‍यों  की  जाता

 रही  ।  इसके  बावजूद  अनेक  प्रसिद्ध  अर्थशास्त्रियों  ने  यह  विचार  व्यक्ष्त  किया  गंया  है  कि  हालांकि

 मामले  के  इस  एक  पहलू  पर  विचार  किया  गया  फिर  भी  उसका  बहुत  अल्प-अनुमान  लगाया  गया

 है।कि  हालांकि  निगमित  क्षेत्र  को  इसमें  शामिल  नहीं  किया  गया  है  और  यह  स्पष्टीकरण  दिया  गया

 है  कि  इससे  वे  घरेलू  आय  को  शामिल  कर  मेरा  यह  दृढ़  मत  है  कि  इसके  सभी  पहलुओं
 पर  गम्भीरता  से  विचार  किया  ज़ाना  चाहिए

 में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  न  केवल  इसे  बहुत  कंम  आंका  गया  है  बल्कि  इस  बात

 पर  विचार  भी  नहीं  किया  गया  है  ।  रिपोर्ट  के  अनुनार  दलालों  आदि  जैसी  अन्य  अवैध

 विधियों  के  कारण  पैदा  होने  वाले  काले  धन  का  तो  मे'टे  तौर  पर  भी  अनुमान  नहीं  लगाया

 जा  सकता  अथंशास्त्री  न  होते  हुए  भी  सामान्य  ज्ञान  से  यह  आसानी  से  समझा  जा  सकता

 है  कि  अवैध  आय  की  राशि  जो  आरम्भ  से  ही  काले  घत  के  रूप  में  होती  है  वैध  आय  से

 जो  बाद  में  कर  अपवचन  से  काला  धन  बन  जाती  अधिक  होती  अतः  मेरे  विचार
 से  उन  अथंशास्द्रियों  का  यह  अनुमान  सही  है  जिन्होंने  कहा  है  कि  इसे  बहुत  कम  आंका
 गया

 ह

 रिपोर्ट  में  काले  धतव  के  कारण  बताए  गए  हैं  जो
 बुराई  की  जड़  उसके  अनुसार
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 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 ये  कारण  हैं  :  (1)  वर्तमान  कर  बहुत  अधिक  (2)  आध्थिक  नियंत्रण  बडी  बुरादयों  में  से

 एक  बुराई  (3)  अत्यधिक  सरकारी  खर्च  उससे  भी  बड़ी  बुराई  उन्होंने  नैतिक

 कम  दण्ड  आदि  के  बारे  में  भी  कहा  है  जिनके  बारे  में  समय  की  कमी  के  कारण

 मैं  अभी  बात  नहीं  कर  रही  हूं  ।

 मैं  यह  बतानो  चाहती  हु  किजो  क्षेत्र  काले  धन  की  उत्पत्ति  के  लिए  उत्तरदायी  वे

 हैं--भू-सम्पदा  बड़े  पैमाने  पर  फिल्म  तस्करी  आदि  जेसाकि

 रिपोर्ट  में  भी  यह  बताया  गया  ये  काले  धन  के  मुख्य  स्त्रोत  हैं  और  हम  अपने  देनदिन

 जीवन  में  इन  चीजों  के  संपर्क  में  आते  हमें  अपने  अनुभवों  से  पता  है  कि  ये  ही  त्रोत  इसमें

 कुछ  नया  नहीं

 इस  रिपोर्ट  का  सबसे  महत्वपूर्ण  भाग  सिफारिशों  से  संबंधित  है  और  मैं  सीधे  ही  इन
 सिफारिशों  पर  आती  हूं  क्योंकि  मैंने  आरम्भ  में  कहा  था  कि  इनमें  से  अनेक  प्लेम  के  रोगाणुओं  से

 ग्रस्त  महोदया  सरकार  ने  अनेक  सिफारिशें  की  थीं  वे  सिफारिशों  क्‍या  हैं  ?  वे  कम्पनी  के  लाभ

 पर  व्यक्तिगत  आय  पर  और  धन  पर  करों  में  कमी  आदि  |  वेत्ते  तो  मंत्री  महोदय  ने  पहलें  ही
 धन  कर  आंशिक  रूप  से  समाप्त  कर  दिया  स्टाम्प  शुल्क  में  कमी  की  गई  हूँ  और  सम्पदा  शुल्क
 समाप्त  कर  दिया  गया  इस  प्रकार  आयकर  सहित  अनेक  सीधे  करों  में  कमी  की  गई  है  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  ऊंचे  करों  के  कारण  करों  का  अपवबंचन  किया  जाता  है  ।  अतः  तक॑  सरल

 है  ।  यदि  करों  की  ऊंची  दर  के  कारण  अपवंचन  होता  है  तो  करों  की  दरों  में  कमी

 जैसा  कि  मैंने  कहा  है  इन  सिफारिशों  से  बड़े  व्यापरियों  को  अत्यधिक  खुशी  हुई  है  और  मैंने

 देखा  है  कि  मौननीय  मंत्री  महोदय  भी  इन  सिफारिशों  से  काफी  खुक्ष  हैं  लेकिन  वास्तव  में

 उन्होंने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  किया  जैसा  कि  हमारी  सरकार

 कुछ  मामलों  में  पहले  ही  उनका  अनुसरण  कर  रही  आइये  हम  इस  तर्क  की  जांच  करें
 कि  क्ष्या  करों  को  ऊंची  दरें  कर  अफ्वंधन  के  लिए  सीधे  उत्तरदायी  हैं  ।  मैं  जानना  चाहती  हूं
 कि  इसी  रिपार्ट  के  अनुसार  1975-76  से  1983-84  तक  कया  जी०डी०पी०  की  तुलना  में  काले
 धन  की  प्रतिशतता  15-18  से  बढ़कर  18-21  प्रतिशत  हो  गई  थी  ।  क्‍या  यह  तथ्य  नहीं  हैं
 कि  श्रवधि  में  करों  में  अनेक  कमियां  की  गई  और  नियज्रणों  में  अनेक  ढील  दी  गई  ?  नियंत्रण  के  ,
 प्रश्न  पर  मैं  बाद  में  आऊंगी  ।

 उससे  काले  धन  की  उत्पत्ति  की  गति  में  कमी  क्यों  नहीं  आयी  ?

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  इसलिए  आपके  आधिक  क्रिया-कलाप  अधिक  हैं  ।

 झीमती  गीता  मुखजों  :  गया  धनवानों  या  बड़  व्यापारियों  के  एकाधिकार  को  समाप्त  करने
 -  के  लिए  कुछ  किया  गया  ?  कर  की  ऊंची  दरों  से  अपवंचन  की  भावना  बढ़ती  किस्तु  हो  सकता  है

 करों  की  दरों  में  कमी  लाते  से  इसका  उल्टा  प्रशाव  त  हो  विशेषकर  तब  जब  कि  वेध  व्यापार  से  होने
 बाले  लाभ  के  मुकाबले  में  कर  अपवंचन  से  अधिक  लाभ  होता  है  |  बड़े  व्यापारी  अपने  अधिक  धन  के
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 वित्त  तथा  नं!ति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चंर्चा
 निज  ता  करों

 गीता  मुखर्जी  ]

 बूते  पर  निश्चय  ही  स्थिति  को  अपने  पक्ष  में  कर  यदि  आप  करों  की  दरें  कम  करते  हैं  तो  उन्हें

 कम  अद  यगी  करनी  पड़े  ओी  और  यदि  आप  बिल्कुल  ही  समाप्त  कर  तब  तो  उन्हें  कुछ  भी  नहीं

 देना  इस  प्रकार  राजकोष  को  हानि  और  उन्हें  लाभ  होगा  ।  मैं  समझतो  हूं  कि  यह

 सिफारिश  पश्चग!मी  है  ।

 एक  सिफारिश  यह  की  गई  है  कि  भू-सम्पदा  के  लेन-देन  पर  लगने  वालें  स्टाम्प

 शूल्क  में  कमी  की  इससे  कपटपूर्ण  लेन-देन  के  लिए  अधिक  घन  मिल  सकेगा  ।  यह  एक  सामान्य

 शॉन  की  बात  तस्करी  की  तथाकथित  रोक  के  लिए  जो  सिफारिशें  की  गई  वे  उत्पाद

 शूल्क्र  और  सीमा-शुल्क  में  भारी  आयात  शुल्क  में  रुपए  की  विनिमय  दर  में  समुचित
 जिसे  दूसरे  शब्दों  में  अवमूल्यन  कह  सकते  हैं  आदि  ।

 हमें  इसके  प्रभावों  को  भी  देखना  क्या  आपको  ऐसा  ही  कोई  अनुभव  पहले  भी

 है  कि  उत्पाद  शुल्क  को  कम  करने  से  काला  धन  कम  हुआ  हो  ?  कम्पनियां  अपने  उत्पादन  अथवा

 बिक्री  का  सहो  ब्यौरा  नहीं  देती  बहुत-सी  एकाधिकार  कम्पनियों  और  अन्य  कम्पनियों  की

 लाइसेन्सशुदा  क्षमता  के  मुकाबले  में  सरकार  ने  कितनी  बार  उनके  उत्पादन  को  नियमित  किया  है  ?

 कम  उतपाद  शुल्क  होने  पर  क्‍या  वे  अपने  उत्पादन  और  बिक्री  के  सही  ब्यौरे  देंगी  ?  अनुभव  से  पता

 चलता  है  कि  ।

 अधिक  मांग  वाली  वस्वुओं  जिन्हें  समृद्ध  वर्ग  उपयोग  में  लाता  आयात  में  छूट
 सै  केवल  उनको  ही  लाभ  मिलेगा  ।  इलेक्ट्रॉनिक  मानव  निरभित  आधुनिकतम
 आदि  को  और  कोन  उपथोग  में  लायेगा  ।  यह  केवल  समद्ध  वर्ग  ही  है  जो  इनको  उपयोग  में

 गरीब  वर्ग  का  आदमी  नहीं  ।  यदि  आप  इन  वस्तुओं  के  आयात  की  शर्तों  में  वास्तव  में  ही  छूट  दे

 रहे  हैं  तो  परिणाम  क्‍या  होगा  ?  कुछ  ऐसे  आयात  प्रतिस्थापन  उद्योगों  पर  इससे  भारी  धक्का

 लगेगा  ।  जिन्हें  पहले  राष्ट्रीय  उद्देश्य  स ेचलाया  गया  था  और  इससे  स्वदेशी  वस्त्त  और  इलेक्ट्रॉनिकोी
 सामान  आदि  को  काफी  धवका  इसके  इन  वस्तुओं  की  खपत  में  निश्चय

 ही  उल्लेदनीय  बढ़ोतरी  जो  कि  स्वयंमेव  काले  धन  को  खल  करने  का  एक  तरीका

 इसका  देश  को  शोध्रन  सन्तुलन  स्थिति  पर  गम्भीर  रूप  से  प्रतिकूल  प्रभाव  भी  पड़ेगा  ।

 अन्य  सिफारिश  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  रुपये  के  अवमूल्यन  के  बारे  में  जैसे  कि  एक

 अवमूल्यन  के  विनाशकारी  अनुभव  ने  हमें  कोई  पाठ  नहीं  पढ़ाया  मैं  नहीं  समझती  कि  रुपये  का

 अवमूल्यत  इसका  हल  किसो  भी  ह्थिति  में  इस  रुपये  की  विनिमय  दर  प्रणाली  वास्तव

 में  रुपये  का  पर्याप्त  अवमूल्थत  किया  गया  क्‍या  मैं  यह  जान  सकती  हूं  कि  इस  अवधि  में  हमारा

 क्नुभव  क्‍या  रहा  है  ?  क्‍या  इससे  तस्करी  घटी  है  या  बढ़ी  है  ?  इससे  तस्करी  बढ़ी  इससे  स्वित्

 में  कैसे  सधार  होगा  ?  वास्तव  ये  कुछ  ऐसे  उपाय  हैं  नका  उद्देश्य  तस्करी  को  वैध  करार  देना
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 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 और  बिलासिता  को  वस्तुओं  के  खुले  उपभोग  की  लगाम  ढीली  करना  है  तथा  राष्ट्रीय  हित  को  संकट

 में  डालना  है|

 फिर  भी  मूल्य  नियन्त्रण  और  यहां  तक  कि  किराया  नियन्त्रण  को  हटाने  के  लिए

 कुछ  और  भी  सिफारिशें  की  गई  हैं  ।  यह  दिलचस्प  बात  है  कि  इस  उपायਂ  का  सुझाव
 देते  समय  एन०आई०पी०एफ०पी०  के  प्रतिवेदन  में  स्वयं  इसके  ही  अध्ययन  का  खंडन  किया  गया

 है  ।  चीनी  उद्योग  का  अध्ययन  करते  समय  स्वयं  प्रतिवेदन  में  उल्लेख  किया  गया  है  :

 आवंचन  को  समय  अनुसूची  और  चीनी  के  मूल्य  और

 विपणन  के  नियंत्रण  की  विभिन्‍न  सोमाओं  के  बीच  किसी  प्रकार  के  स्पष्ट  सम्बन्ध  का  अभाव  1”

 यदि  ऐसा  कोई  सम्बन्ध  स्थापित  नहीं  किया  गया  तो  ऐसा  कैसे  हो  गया  कि  उसी  उद्योग  का

 अध्ययन  करने  पर  उन्होंने  नियंत्रणों  को  हटाने  की  सिफारिश  की  ?  यह  सर्वविदित  है  कि  वास्तव

 चीतो  उद्योग  में  उत्पादन  को  यधथार्थकूप  में  विनियन्त्रण  के  वर्षों  के  दौरान  सबसे  अधिक  छिपाया

 गया  ।

 यदि  कोई  बात  होती  है  तो  इससे  चीनी  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  करने  के  मामले  को

 बल  मिलता  है  और  नियन्त्रण  हटाने  के  मामले  को  नहीं  ।  परन्तु  इस  सिफारिश  के  लेखकों  ने  निजी

 क्षेत्र  को  सहायता  प्रदान  करने  के  अपने  उत्ताह  में  नियन्त्रण  में  छूट  देने  की  सिफारिश  की  है  ।

 सचमुच  वास्तविकता  क्‍या  है  ?  आर्थिक  नियन्त्रण  क्‍यों  आवश्यक  है  ?  ये  दुर्लभ  संसाधनों  के

 सामाजिक  दृष्टि  से  बांछित  आबंटन  के  हित  में  और  निम्न  आय  वर्ग  की  जनता  के  हित  में  आवश्यक

 बड़े  पैमाने  पर  विनियन्त्रण  बाजार  में  विलिन्न  मात्रा  में  एकाधिकार  के  द्वार  खोल  देगा  तथा

 मुनाफालोरों  को  खुली  छूट  दे  देगा  और  गरीबी  से  पीड़ित  लोगों  को  उनकी  दया  पर  छोड़  देगा  ।

 इसका  यह  परिणाम  होगा  ।  नियन्त्रण  प्रशासन  को  कारगर  बनाना  आवश्यक  परन्तु
 क्या  बीमारी  के  साथ-साथ  बीमार  को  भी  समाप्त  करने  का  कोई  उपचार

 अब  जहां  तक  किराया  नियन्त्रण  का  प्रश्न  मैं  आपके  माध्यम  से  मस्त्री  महोदय  से  निवेदन

 करती  हू  कि  वह  नगर  में  मध्यम-बर्ग  और  गरीब  लोगों  से जाकर  मिलें  और  उनसे  इस  सिफारिश
 के  बारे,में  पूछे  ।  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  में  यह  चाहतो  परन्तु  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  उतका

 स्वागत  वे  अपने  हाथों  में  का  ढण्डा  लेकर

 एक  अन्य  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  सिफारिश  है  सरकारी  ख्चਂ  को  कम  करना  क्योंकि

 पह  बुराई  की  जड़  है  जो  भ्रष्टाचार  फलाता  है  इस  बात  से  कोई  भी  इंकार  नहीं  कर  सकता  है  कि
 सरकारी  खर्च  के  विभिन  क्षेत्रों  में  भारी  भ्रष्टाचार  व्याप्त  उससे  सरकार  की  बढ़ाई
 नहीं  होती  परन्तु  मैं  इस  समय  यह  बात  नहीं  कह  रही  हू  ।  परन्तु  क्या  मैं  यह  जान  सकती  हूਂ
 कि  सरकारी  ख्चे  को  निजी  खर्चे  में  बदल  देने  से  क्‍या  स्थिति  सुधर  जायेगी  ?  कया  निजी  क्षेत्र
 सरकारी  खर्च  में  प्रध्टचार  फेलाने  वाला  सबसे  बड़ा  अधिकरण  नहीं  है  ?
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 ल्ोरत  में  काले  धन  की  अर्थ  के  पहलुभों
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 बित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 क्षी  इलाजोत  गप्त  :  वह  निजी  क्षेत्र  को  बढ़ाआ  दे  रहे  हैं  ।

 श्रीमती  गीता  मुखर्जो  :  हां  ठीक  मैं  उसकी  भी  बात  इसोलिए  उन्होंने  इस

 प्रतिवेदन  को  पसन्द  किया  है|

 विस  और  वाणिज्य  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  यह  प्रतिवेदन  एक  संस्थान  का

 प्रतिवेदन  सरकार  का  प्रतिवेदन  नहीं  हमने  उस  पर  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  और  यहू

 आरोप  लगाना  सही  नहीं  है  कि  यह  सरकार  की  सिफारिश

 श्रो  इन्द्रजोत  आपने  उदारतापूर्वक  उनकी  सभी  सिफारिशों  को  लागू  किया

 आप  इसे  दोनों  तरीकों  से  नहीं  कर  सकते  ।  उनका  कहना  है  कि  यह  सरकार  का  प्रतिवेदन

 नहीं  है  और  वह  पहले  ही  सभी  सिफारिशों  को  लागू  कर  चुके  हैं  ।

 श्रीमती  गोता  मुखर्जी  :  ओर  इसका  लेखक  सरकार  का  आधिक  सलाहकार  है  ।

 जैसा  कि  मैं  कह  रही  क्या  सरकारी  व्यय  में  भ्रष्टाचार  लाने  में  निजी  क्षेत्र  का  सबसे  बड़ा

 हाथ  नहीं  है  ?  सावंजनिक  जीवन  को  श्रष्ट  करने  में  व्यवसायी  वर्ण  की  घृणित  धरूमिका  के

 अनुभव  को  एक  बार  फिर  याद  करने  के  लिये  हमको  विवियन  बोस  आयोग  के  मूंदढ़ा
 :  मामला  जांच  प्रतिवेदन  और  एकाधिकार  जांच  आयोग  प्रतिवेदनों  को  याद  करना  काले  धन

 या  काली  आमदनी  सम्बन्धी  किसी  भी  प्रतिवेदन  में  वास्तव  में  इस”पहलू  पर  विचार  करना
 जबकि  सरकारी  व्यय  की  इतनी  निनन्‍दा  की  गई  परन्तु  इस  प्रतिवेदन  यह  आवश्यक  नहीं
 समझा  गया  है  सरकारी  व्यय  को  कम  करने  से  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?  इससे  नियोजित  व्यय  में
 और  अधिक  कटौती  करनी  सरकारी  क्षेत्र  के  विस्तार  व्यय  में  गरीबी  मिटाओ
 क्षमों  में  पीने  के  पानी  की  सप्लाई  में  कटौती  और  अन्यबहुत-सी  बातों  में  कटोती  करनी

 पड़ेगी  ।  इससे  किसको  लाभ  होगा  ?  यदि  काले  धन  को  सरकारी  व्यय  का  कुछ  अनुपात  मान  लिया

 जाता  है  तो  गैर-सरक:री  क्षेत्र  को  उत्पादन  आय  के  अनुपात  के  रूप  में  काले  धन  का  अनुमान
 लगाना  और  भी  आवश्यक  हो  जाता  यह  बड़ी  ही  विचित्र  बात  है  कि  ऐसा  नहीं  किया  गया  है  ।

 अब  एक  संगत  प्रश्च,उठ  खड़ा  होता  है  कि  लेखकों  ने  काले  धन  के  कम  या  अधिक  बीजकों  सहित
 व्यापार  विशेषकर  विदेश  व्यापार  का  अध्ययन  क्यों  नहीं  किया  ?  इसके  अलावा  सर्वाधिक
 रोचक  बात  यह  है  कि  उन्होंने  अपनी  सिफारिशों  में  आयात  में  छूट  का  सुझाव  दिया  है  ।  यहां  एक
 बार  फिर  जंसा  कि  आप  सभी  आयात  में  यह  छुट  हमारी  राष्ट्रीय  अथंव्यवस्था  के  उचित
 विकास  के  लिए  खतरनाक  होगी  ।

 ये  प्रमुख  सिफारिशें  हैं  जिनसे  मैं  पूर्णतया  असहमत  हू  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  उन्हें  रह
 करने  ओर  अपने  देश  के  आधथिक  विकास  पर  सिफारिशों  के  भार  कोन  थोपने  का  अनुरोध
 करती  हू  ।

 ह
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 |  1907  में  काले  घन  की  अर्थ-ध्यवस्था  के  पहलुओंਂ  पर  रष्ट्रीय  लोक

 वित्त  तथा  नीति  संत्यान  के  प्र/तवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 जहां  तक  इस  मुख्य  भार  का  संशंध  हमारी  एक  स्वतर्ञ  मण्डी  एक  स्वतस्त्र  और

 अहस्तक्षेप  अर्थ-व्यवस्था  है  ।  अहृस्तक्षेप  अर्थ-व्यवस्था  कै  बारे  में  अमरीका  ने  स्वयं  अपने  प्रतिवेदनों

 में  कहा  है  कि  वहां  निर्धारण  योग्य  आय  की  तुलना  में  22  प्रतिशत  काला  धन  है  मुझे  पूर्ण  विश्वास

 है  कि  राष्ट्रीय  वित्त  और  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  में  हमारी  अर्थ-व्यवस्था  में  काले  घन  की

 राशि  की  कम  आंकोा  गया  अतः  इन  प्रतिवेदनों  में  काले  घन  को  कम्त  बताया  यह  कहने  की

 आवश्यकता  नहीं  एन०आई०पी०ई०पी०  या  अन्तर्राट्रीय  मुद्रा  कोष  की  इन  सिफारिशों  को  वहां

 लागू  होने  के  काला  धन  की  मात्रा  बढ़ती  जा  रही  काला  धन  पूंजीवद  में  ही  पनपता

 यदि  हम  शोषण  की  सामाजिक  प्रणाली  को  बनाये  रखेंगे  तो  काले  धन  पर  वास्तव  में  ही  प्रहार

 नहीं  किया  जा  सकता  यही  मूलभूत  मत  लिया  जाना  चाहिये  और  हम  सोचते  हैं  कि  हमें  यह

 दोहराना  चाहिए  ।  जहां  तक  इसको  कुल  कर  वसूली  के  कार्य  को  सशक्त  बनाने  के  कुछ  उपायों  का

 सम्बन्ध  कुछ  ऐसी  सिफारिशें  भी  हैं  जिन  पर  निश्चय  ही  विचार  किया  जा  सकता  मैंनहीं
 जानतो  कि  कैसे  ?  इन  पर  निश्चय  ही  अमल  किया  जा  सकता  कम-से-कम  उस  कानून-को
 बदलने  के  लिए  तो  मंत्री  महोदय  ने  हाल  ही  में  अभियान  चलाया  था  ।  उन्होंने  कहा  है--कर  कानून
 अपराधियों  को  अपने  कार्य  के  उदय  के  बारे  में  अपनी  निर्दोषता  सिद्ध  करने  के  लिए  कहा  जायेगा  ।

 जिसे  तकनीकी  शब्दावली  में  एक्टसशियमਂ  परन्तु  मुसीबत  यह  है  कि  अभी  तक

 कितने  अभियोजन  हुए  हैं  और  क्‍या  ये  सभी  बातें  वर्तमान  प्रणाली  में  कारगार  होंगी  ।  जब  तक
 अनियोजन  प्रणाली  में  पूर्णतया  परिवतेन  नहीं  किया  मेरे  विचार  से  कानून  में  यह  परिवर्तन

 मुश्किल  से  ही  सहाथक  यद्यपि  मैं  यह  नहीं  कहती  कि  यह  नहीं  किया  जाता  चाहिये  ।
 मैं  प्रतिवेदन  पर  समग्र  रू  से  विचार  करते  यह  कहती  हूं  मेरे  विचार  से  यह  पक्षपातपृणं
 घनी  वर्गों  के  हक  में

 है और  यह  उद्देश्यप्रक  भी  नहीं  है  और  इसकी  बहुत-सी  सिफारिश  प्रगतिशील

 नहीं  मैं  एक  बार  फिर  सुझ्नाव  देती  हूं  कि  यह  प्रतिवेदन  रह  कर  दिया  जाये  ।

 nm,

 अब  मैं  कुछ  सुझाव  जल्दी  देना  मैं  कोई  अधथंशास्त्री  तो  हूं  परन्तु  सामान्य

 समझन-बूक्ष  से  मैं  आपके  तिचारार्थ  कुछ  सुझाव  देती  जिनमें  कुछ  मौलिक  हैं  और  कुछ  सरल  ।  आज
 के  समाचार-पत्रों  क ेअनुसार  आप  हमें  एक  प्रश्नावली  भेज  रहे  वह  मुझे  नहीं  मिली

 जैसे  ही  यह  हमें  मिलती  है  तो  हम  इसको  देखेंगे  और  इस  पर  विचार  करेंगे  और  अपनी  समझ्न
 के  अनुसार  उत्तर  देने  का  प्रयास  करेंगे  ।

 थ्रों  इन्द्रजीत  गुप्त  :  उत्तर  हां  या  में  देना  होगा  ।

 थ्रोमती  गोता  मुझ्जों  : यदि  इसमें  और  की  हो  बात  है  तो  में  नहीं  समझती  कि  हम

 कुछ
 कर  सकेंगे  ।  हमें  तो  यह  देखना  है  कि  उन  कुछेक  सुझावों  का  क्या  होता  है  जो  मैं  देना  चाहती
 (1)  काले  धन  के  एक  महृत्वपूर्ण  विदेश  व्यापरर  का  राष्ट्रीयकरण  कीजिये  ।

 मुझे  ओर  भी  अधिक  प्रसन्‍नता  यदि  आप  घरेलू  व्यापार  का,--सभी  का  नहीं  केवल  आवश्यक

 वस्तुओं  के  ग्रयापार  का  ही  राष्ट्रीयकरण  कर  दें  ।  मेरे  वियार  से  आप  दोनों  ही  क्षेत्रों  मे ंसाहस
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 में  काले  धन  की  अर्थ-व्यवस्था  के  पहलुओंਂ  पर  राष्ट्रीय  लोक  22  1985
 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  वारे  में  चर्चा

 गीता  म,खर्जी  ]

 दिश्वायेंगे  ।  आप  के  दशशत  से  बाहर  की  बात  होने  के  कारण  उसे  रह  मत  कीजिए  ।  परन्तु  फिर  भी
 चील  के  धोंसले  में  मांस  ढूंढ  रहे  हैं  ।

 दूसरा  शहरी  सम्पत्ति  की  हृदबन्दी  यद्यपि  मैं  समझती  हूं  कि  यह  राज्य  का

 विषय  इसको  गम्भीरतापूर्वक  नहीं  लिया  गया  है  (3)  आयकर  छापों  द्वारा  प्राप्त  सभी  धन  को

 जब्त  कर  लीहिये  |

 मैंने  सुना  है  कि जब  कुछ  छापे  पड़ने  आरम्भ  हुए  बड़े  पैमाने  पर  फाइलें  भी

 मायब  होनी  आरंभ  हो  गईं  ।  आपको  तो  यह  पता  ही  होगा  ।  हमें  तो  यही  रिपोर्ट  मिल  रही
 आप  कम-से-कम  छापे  मारने  से  फाइलों  की  तो  सुरक्षा  जिससे  कि  आपको  कुछ
 उपलब्धि  हो  सके  ।

 उसके  बाद  (4)  सौ  रुपए  के  नोटों  का  प्रचलन  बंद  कर  सरकारी  क्षेत्र  में  कम

 लागत  वाली  जन-उपभोग  की  वस्तुओं  के  उत्पादन  का  भारी  अभियान  धबराइए

 यह  सब  सरकारो  क्षेत्र  में  करके  देखिए  और  इस  प्रकार  इन  वस्तुओं  के  अभाव  से  छुटकारा  पाहये  ।

 आवश्यक  वस्तुओं  का  सरकारी  व्यापार  कीजिए  ।

 (6)  भारी  आवास  कार्यक्रम  आरंभ  कीजिए  और  भुभि  और  भू-सम्पत्ति  के  लेन-देन  के

 मामले  भी  सरकारी  क्षेत्र  क ेनिगम  से  ही  कराइए  |  घबड़ाइए  नहीं  ।

 काल्पनिक  स्टाम्प  शुल्क  से  किराया  निमन्त्रण  को  हटाया  आदि  की  बआय  मैं

 समझती  हूं  यह  सही  मार्ग  कार्य  ऐसे  निपटाए  जाने

 एक  अन्य  दृष्टि  कोष  से  (7)  मेरा  सुझाव  है  कि  आप  विल्लासिता  की  वस्तुओं  के  उपभोग

 और  खरीद  पर  कठोर  नियन्त्रण  लागू  कीजिए  तथा  इन  संसाधनों  को  सरकारी  खर्च  में  जुटाइए  ।

 कर  लागू  करने  वाली  मशीनरी  को  कारगर  बनाया  जाए  और  मासलों  को  निपटाने  के  लिए  एक

 समय-बद्ध  कार्यक्रम  बनाया  राष्ट्रीय  सुरक्षा  से  सम्बन्धित  फाइलों  को  बाकी  सारी

 फाइलों  को--वित्तीय  लेन-देन  से  सम्बन्धित  फाइलों  को--सा्वेजनिक  परीक्षण  के  लिए  खोला  जाये  ।

 जहां  कहीं  सम्भव  नियन्त्रण  नियमों  को  सरल  बनाथा  जाये  और  एक  ही  खिड़की  से

 लिपटान  की  व्यवस्था  की  जाये  ।

 यह  कुछ  सुझाव  हैं  जो  मैं  बिना  तैयार  किए  दे  रही  हूं  लेकिन  पुन  इसी  आशंका  के  साथ

 कि  काले  धन  से  जोर  मलभत  चीजें  जुड़ी  वे  वतमान  सरकार  को  इतनी  प्रिय  हैं  कि  हमें  डर  है

 कि  इस  सम्बन्ध  में  शायद  ही  कुछ  किया  फिर  यदि  दुढ़  राजनैतिक  इस्न्ना  है  तो  कुछ  तो

 किया  जा  सकता  है  |  मैं  आपसे  इस  बारे  में  गम्भी  रतापूर्वक  कुछ  विचार  करने  का  अनुरोध  करती  हूं  ।
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 |  1907  में  काले  धन  की  अर्थव्यवस्था  के  पहलूओंਂ  पंर  राष्ट्रीय  लोक
 वित्त  तथा  नीक्षि  संस्मान  के  प्रतिवेदर्श  के  बारे  में  चर्चा

 समापति  भहोवया  :  श्री  महाजन  को  बलाने  से  पूर्व  मैं  बताना  चाहती  हूं  कि  25  वक्ता  हैं
 और  निर्धारित  समय  केवल  2  घण्टे  इसलिए  मैं  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  वे

 संक्षिप्त  रुप  में  बोलें  ।
 ह

 :  ओऔी  बाई०  एल०  महाजन  :  सभाप्रति  लोक  वित्त  और  नीति

 संस्थावਂ  द्वारा  काले  धन  के  संड्रंध  में  किए  गए  अ्रध्यय्रन  की  रिपोर्ट  एक  अत्यन्त  ग्रहृत्वपूर्ण

 वेज  है  परन्तु  हसमें  ऐसा  कुछ  ही  नहीं  जिसको  ज़ाठकार  लोग  पहले  रे  ही  न  जानते  हों  ।  परन्तु
 इसका  महत्व  इस  तथ्य  में  निहित  है  कि  यह  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  प्रारम्भ  करवाग्रा  गया  और  इसने

 कुछ  ऐसे  उपाय  सुझाए  हैं  समाज  में  काले  धन  की  बुराई  को  कम  करने  के  उठाने  के

 बा़े  में  डी  रतापूर्वक्ठ  विचार  किया  हा  झकता है  ।  क्िल्कुज  सही  कहा  जाय  तो  काले  धत्त  की  समस्या

 को  दूर  करने  के  लिए  उपाम्त  सुझ्ताना  इस  समिति  के  विज्ञारणीय  विज्यों  से  सम्मिक्षित  नहीं

 परन्तु  पूरंणता  के लिए  समिति  वे  ऐसा  करवा  आवश्यक  समरह्ता  |  इसका  मुद्य  कार्य  देश  में  पंदा  होने

 वाले  काले  धन  की  मात्रा  का  एक  मोटा  अनुमात  लगाता  इसके  काले  धन  की  मात्रा  को  आंकने

 और  उसके  पैदा  होने  के  तरीकों  का  जो  अध्यग्रन  किया  है  वह  प्रकाशित  अनौषचारिक

 साक्षास्कारों  और  सरकारी  चाटेड

 अथंशास्त्रियों  और  राजस्व  कर्म  बारियों  क ेसाथ  की  गई  चर्चा  पर  आधारित  है  ।

 वर्ष  1983-84  में  कालाधन  कुछ  राष्ट्रीय  उत्पाद  का  लगभग  21%  था  या  स्पष्ट
 शब्दों  में  कहें  तो  36,000  करोड़  रुपये  इस  अनुमान  को  स्वीकार  किया  जा  सकता  है  लेकिन

 हमें  यह  अवश्य  ही  स्मरण  रखना  चाहिए  जैसाकि  सम्रिति  ने  स्वयं  स्वीक्षार  किया  कि  यह  अनुमान

 ऐसी  विभिन्‍न  मान्यतांभों  और  मोटे  अनु  प्रातों  पर  आधारित  है  जिनको  चुनौती  दी  जा  सकती  है  ।

 एक  महत्वपूर्ण  बात  जो  ध्यान  देने  योग्य  है  वह  यह  है  कि  काले  धन  के  इस  अनुमान  में  बड़े
 पैमाने  पर  तस्करी  गतिविधियों  से  उत्पत्त  काले  धन  को  शामिल  नहीं  किया  गया  है  जो  विगत  कुछ
 वर्षों  से  हुमारी  अथंव्यवल्था  में  व्याप्त  समिति  द्वार  दिए  गए  इन  आंकड़ों  में  सम्पूर्ण  स्थिति  का

 इस  सीमा  तक  कभ  मूल्य  हा  कियागया

 ,  फिर  भी  इत  बात  में  कोई  संदेह  नहीं  प्रधितेदन  इन  करमरियों  के  बावजूद्ध  हमारे  विचारों  को

 स्पष्टता  प्रदान  करता  है  और  ऐसे  विभिन्‍न  उपाय  सुझ्षाता  है  जिन  पर  काले  धन  जो  कि  हमारे
 सामाजिक-अआधिक  जीवन  का  कतर  समस्या  से  निपटने  के  लिए  गंभी  रतापूर्वक  विचार  किया  जा

 सकता  है  ।

 इस  समस्या  से  निपटने  के  लिए  विभिन्‍न  कदमों  पर  विचार  करते  समिति  की  पहली
 सिफारिश  बह  है  कि  काले  धन  के  पैदा  होने  को  केवल  तभी  जोरदार  ढंग  से  या  काफी  ह॒द  तक  रोका

 जा  सकता  है  जब  सभी  बड़े  करों  की  दरों  को  उचित  स्तरों  पर  निर्धारित  किया  जाय  ।  उचित  स्तर
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 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 वाई०एस०  महाजन ]

 कया  इस  संबंध  में  मतभेद  हो  सकते  समिति  का  सुझाव  सभी  प्रत्यक्ष  करों  और  उत्पाद  शुल्क
 और  बिक़ी  करों  के  संबंध  में

 इसका  यह  अर्थ  नहीं  कि  हम  करों  को  काफी  हद  तक  नीचे  लाकर  करों  की  चोरौ  को  पूरी

 तरह  रोक  सकते  हैं  ।  ऐसी  शानदार  स्थिति  कौ  आशा  नहीं  की  जा  सकती  है  ।  करों  का  स्तर  कितना

 ही  नीचे  क्यों  न  हो  कुछ  लोग  ऐसे  अवश्य  होते  हैं  जो  करों  की  चोरी  करना  चाहते  हैं  और  इसमें
 सफल  भी  हो  जाते

 इस  सिफारिश  का  तात्पयं  यह  है  कि  करों  का  स्तर  या  उनका  सह-संबंध  या

 ऐसा  होना  चाहिए  जिससे  काले  धन  का  पैदा  होना  बहुत  हृद  तक  कम  हो  जाय  या  दूसरे  शब्दों  में

 अधिकतम  राजस्व  प्राप्त  हो  ।  यहु  अनुभविक  तरीके  से  अर्थात्‌  एक  विशेष  समयावधि  में  परीक्षण

 प्रणाली  अपनाकर  सेमाप्त  किया  जा  संकता  इस  प्रणाली  के  कर  कानूनों  को  सरल

 और  तकसंगत  बनाना  आवश्यक  होगा  क्योंकि  कर  नियमों  की  जटिलता  और  उनकी  विभिन्‍न

 व्यास्याओं  की  संभावनाओं  के  कारण  ही  भ्रष्टाचार  और  कर-चोरी  संभव  हो  पांती  है  है

 माननीय  वित्त  मंत्री  संपदा  शुल्क  को  समाप्त  आयकर  की  दरों  में  कमी  करके  तथा

 कर  खण्डों  की  संख्या  को  कम  करके  इस  दिशा  में  पहले  ही  कदम  उठ्र  चुके  उन्होंने  कर  कानूनों
 के  सरलीकरण  तथा  उनको  तकंसंगत  बनाने  के  लिए  एक  विस्तृत  कानून  बनाने  का  निश्चय  किया  है  ।

 हमें  बताया  गया  है  कि  प्रत्यक्ष  कर  कानूनों  में  संशोधन  के  प्रस्तावों  से  अपराध-वत्ति  में  बहुत
 कमी  आएमी  या  बिल्कुल  खतम  ही  हो  जाएगी  ।

 हस  प्रकार  कानून  में  सुधार  कर  वंचकों  पर  निश्चय  ही  एक  निरोधक  प्रभाव  हालेगा  क्योंकि

 निर्दोष  सिद्ध  करने  की  जिम्मेदारी  स्वयं  अभियुक्त  पर  ही  होगी  ।

 समिति  द्वारा  दिये  गये  अन्य  सुझाव  हैं  :--

 (1)  तस्करी  रोकने  के  लिए  मानव-निर्भित  इल्कट्रोनिक  सामान  और  घड़ियों  के  पुजां
 पर  उत्पाद  शुल्क  और  सीमा  शुल्कों  की  दरों  में  कमी  ।

 गुणात्मक  आयात  नियन्त्रण  तथा  लायसेंस  प्रणाली  की  बजाय  शुल्क  द्वारा  नियन्त्रण  । हनन  कै

 नी  जे  —

 अयरढनीी

 जहां  कहीं  सम्भव  मूल्य  नियन्त्रण  हटाना  भौर  दूसरे  क्षेत्रों  में  दोहरी  मुल्य-प्रणाली

 शुरू

 (4)  झुपये  की  विनिमय  दर  में  उचित  फेर-बदल  करना  ओर  विनिमय  नियन्त्रण  में  ढील
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 वित्त  तथा  नीति  संस्थानों  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा
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 तस्करी  को  अलाभप्रद  बनाने  हेतु  कुछ  वस्तुओं  पर  उत्पाद-शुल्कर  और  सीमा-शुल्क
 में  कमी

 करना  एक  परीक्षण  योग्य  प्रयोग  है  ।

 आखिर  कीमतों  में  अंतर  के  कारण  ही  तस्करी  की  ओर  आकर्षित  होते  जिसके

 फलस्वरूप  हमारा  देश  बड़ो  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  गंवाता  ह ैऔर  साथ  ही  देश  के  एक  सिरे  से  दूसरे
 सिरे  तक  अपराध  को  बढ़ावा  मिलता

 गुणात्मक  आयात  नियन्त्रणों  की  अपेक्षा  शुल्क  निश्चय  ही  अधिक  अच्छे  हैं  क्योंकि  पहली
 प्रणाली  से  लाइसेन्सों  की  बिक्री  में  भ्रष्टाचार  पनपता  इसके  अतिरिक्त  इस  बात  में  भी  संदेह  है

 कि  क्या  हमारे  उद्योगों  को  विदेशी  प्रतिस्पर्धा  के  विरुद्ध  उस  पूर्ण  संरक्षण  की  आवश्यकता  जो

 गुणात्मक  आयात  नियंषण  प्रदान  करते  हैं  ।  प्रतिस्पर्धा  की  सद  हवाओं  का  सामना  होने  पर  हमारे
 औद्योगिक  ढांचे  में  नयी  जान  आ  जायेगी  ।

 इसी  अनावश्यक  और  पुराने  पड़  चुके  नियंत्रणों  को  हटाने  के  पक्ष  में  तक  दिये  जा

 सकते  हैं  ।  परन्तु  ध्यान  रखना  होगा  कि  तियंत्रण  की  मशीनरी  ही  न  टूट  जाय  ।  आखिरउनका  उद्देश्य

 यह  सुनिश्चित  करता  रहा  है  कि  कम  स्रोतों  को सामाजिक  दुष्टि  से  उपयोगी  उत्पादन  में  लगाया

 जाय  ।

 कानून  के  इतिहास  से  पता  चलता  कि  प्रशासन  उन  लोगों  के  विश्द  लड़ता  रहा  है  जो

 मुनाफाखोरी  और  नियन्त्रणों  को  तोड़ने  का  काम  करते  माननीय  वित्त  मन्त्री  ने  इसे

 पूंजीवादी  लोभ  कहा  इसे  देखते  हुए  ये  नियन्त्रण  आवश्यक  हैं  ।  इसी  प्रकार  विभिमंय  नियन्त्रण  भी

 एक  ऐसी  चीज  है  जिसको  हम  इतनी  आसानी  से  नहीं  छोड़  सकते  ।  वर्तमान  में  हमारे  विदेशी  मुद्रा
 स्रोत  संतोषजनक  हैं  परन्तु  हम  इस  स्थिति  के  निरन्तर  रहने  का  भरोसा  भी  नहीं  कर  सकते  ।

 हमें  यह  स्मरण  रखना  चाहिए  कि  पिछले  30  वर्षों  में  विकाशशील  देशों  की  प्रगति  के

 मांगे  में  विदेशी  मुद्रा  एक  गंभीर  बाधा  रही  है  और  इस  सामान्य  स्थिति  के  हम  कोई  अपवाद  नहॉं

 रहे  इसके  रुपए  के  अवमूल्यन  यदि  प्रतिवेदन  का  इशारा  इस  ओर  ऋण  और

 उसके  की  अदायगी  का  बोझ्ष  इतना  बढ़  जाएगा  कि  उसे  अदा  करना  हमारी  सामध्यं  से  बाहुर

 होगा  ।

 इस  अध्ययन  में  चुनावों  के  वित्तपोषण  के  संबंध  में  लोक  सभा  तथा  विधान  सभाओं  के

 उम्मीदवारों  को  राज्य  द्वारा  खर्चा  दिया  जाने  की  एक  निम्नतम  सीमा  निर्धारित  करने  की

 रिश  की  गई  इससे  उन  उम्मीदवारों  को  सहायता  मिलेगी  जिनके  पास  वित्तीय  ल्लोतों  की  कमी

 कम  से  कम  इससे  देश  में  काले  धन  की  मात्रा  में  कमी  तो  भाएगी  ।

 इसके  बांद  समिति  किरायेदारों  के  हक  की  सुरक्षा  को  नुकसान  पहुंचाए  बिना  किराया
 नियम्त्रण  कानून  में  ढ़ील  देने  का  प्रस्ताव  करती  है  ।  किराया  नियन्त्रण  संबंधी  वर्तमान  कानून  उन

 परिस्थितियों  का  परिणाम  है  जो  हमने  स्वयं  ही  पैदा  की  मालिक  मकान  की  मरम्मत  नहीं
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 में  काले  धन  की  अर्थ-व्यवस्था  के  पहलुओंਂ  पर  रैष्टींय  22  1985
 वित्त  तथा  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 वाई०एस०  महाजन  ]

 करता  और  न  ही  किराएदार  करता  है  परिणामस्वरूप  इमारत  ढह॒ह  जाती  हर  मानसून  में

 बम्बई  में  यह  अनुमव  होता  है  ।  हमें  यह  न्िश्वित  करना  चाहिए  कि  किराया  इतना  तो  बढ़ना  हूं
 चाहिए  जिससे  मालिक  मकान  की  मरम्मत  करा  सके  और  या  हमें  मकान  की  मरम्मत  का
 दायित्व  किराएदार  पर  डाल  देना

 संरंकार  को  गंदी  बल्तियों  की सफाई  के  लिए  100  करोड़  रुपए  की  आरम्भिक  पूंजी  से  एक

 राष्ट्रीय  कोष  प्रारम्भ  करना  चाहिए  और  उसके  बाद  8%  व्यॉंज  की  दर  पर  ऐसे  ऋण-पत्र  जारी

 करने  चाहिएँ  जिनको  चुकाने  की  अवधि  नौ  से  दस  साल  तक  इन  ऋण-पत्रों  में  लगाए  आने

 वाले  धन  के  स्रोत  के  संबंध  में  कोई  प्रश्न  नहीं  पूछा  जाना  यह  केवल  प्रस्ताव

 पत्रों  के  मूल्य  और  उन  पर  मिलने  वाले  ब्याज  पर  संपत्तिकर  और  आयकर  लगाया  जाना

 इन  परिस्थितियों  मुझे  संदेह  है  कि  इस  समस्या  ़  से  निपटने  का  इससे  भी  अछिक  कोई

 साहसपूर्ण  तरीका  निकाला  जा  सकता  है  जो  हमारे  लाखों  लोगों  के  लिए  आवास  की  अत्यन्त  जरूरा

 आशश्यकता  को  भी  पूरा  कर  इस  प्रस्ताव  की  यह  कह  कंर  आलोचना  की  जाएगी  कि  यह  काले

 धन  को  सफेद  धन  में  बदलने  की  अनुमति  देता  और  यह  वास्तथ  में  कर  वंचकों  को  क्षमादान  देने
 के  बराबर  ही  लेकिन  हमें  उन  बड़े  फायदों  को  नहीं  भूलना  चाहिए  जो  इस  प्रस्ताव  से  हमारे  उस

 लोगों  लोगों  जो  इस  समय  ऐसी  परिस्थितियों  में  रह  रहे  हैं  जिन्हें  नारकीय

 कहा  जा  सकता  है  ।

 यदि  आप  उनको  मदद  करना  चाहते  हैं  तो  यह  एक  तंरीका  और  जंब  तक  इससे  अंधिक॑

 अच्छे  तरीके  का  सुझाव  नहीं  प्राप्त  मैं  समझता  हूं  इसे  स्वीकार  किया  जाना

 अब  मैं  आखिरी  मुद्दे  पर  आता  हुं  जिसका  मेरी  दृष्टि  में  एक  विशेष  महत्व  है--वह  है
 सन  नीतियां  कर्मचारियों  में  ईमानदारी  बढ़ाने  संबंधी  नीतियां  तथा  कानूनों  को  अधिक  अच्छा

 तरह  लागू  करने  संब्रंधी  प्रतिवेदन  में  वरीयता  क्रम  इनको  अंतिम  रंथान  मितरा  परन्तु
 मेरी  दष्टि  काले-धन  की  समस्या  से  निपटने  के  लिए  उठाएं  जाने  वालें  कदमों  में  इनकों  उच्चतम

 वरीयता  दी  जानी  चाहिए

 हमारे  समाज  में  व्यापार  और  उद्योग  के  भ्रष्टाचार  भी  काला-धन  पैदा
 करने

 का

 प्रचलित  स्रोत  सरकार  का  ऐसा  कोई  बिभाग  न  होगा  जहां  भ्रप्टाचारन  यहां  तक  कि

 स्याय  प्रशासन  तथा  शिक्षा  के  क्षेत्रों  जिन्हें  हुम  पवित्र  मानते  भ्रष्टाचार  प्रवेश  कर  चुका  है  ।

 ऐसे  विश्वविद्यालय  हैं  जहां  संबंधन  अध्यापकों  को  मान्यता  छात्रों  को
 प्रोलति

 देना

 भादि  काप  तभी  हो  पाते  हैं  जब  किसी  को  रिश्वत  दो  जाती  भ्रष्टाचार  हमारे  समाज  का  जटिल
 रोग  हो  चुका  है  ।
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 |  1907  मैं  काले  धन  की  अर्थ-व्यवस्था  के  पहलुओंਂ  पर  राष्ट्रीय  सौक

 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 बहुत  पहले  1964  में  ही  सन्धानम  समिति  ने  नौकरशाही  को  अनुचित  तरीके  से  धन  प्राप्त

 करने  के  लिए  उपलब्ध  अभूतपूर्ण  अवसरों  के  बारे  में  चेतावनी  दी

 नियोजन  को  अपनाने  तथा  सरकारी  काम  में  अत्यधिक  वृद्धि  के  साथ  ही  यह  अवसर  भी

 बहुत  अधिक  बढ़  गए  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  कर  की  चोरी  करने  वालों  के  विरुद्ध  पहले  ही

 एक  गंभीर  अभियान  चला  दिया  आथिक  अपराध  करने  वालों  के  विरुद्ध  सुनियोजित

 कार्यवाही  करने  के  लिए  उन्होंने  अपने  मंत्रालय  में  एक  आर्थिक  गुप्तचर  ब्यूरो  स्थापित  करने  का  निर्णय

 लिया  कर  की  चोरी  करने  वालों  तथा  तस्करों  के  विरुद्ध  केतुਂ  के  कूटनाम  से  एक
 विशेष  अभियान  प्रारम्भ  किया  इस  कदम  से  इस  वर्ष  के  पहले  6  महीनों  के  दौरान  विदेशी  मुद्रा

 नियमन  क्ले  उल्लंघन  के  मामले  जो  कि  लगभग  20  करोड़  रुपए  के  बराबर  तथा  28  करोड़  रुपये

 मूल्य  के  सोने  की  तस्करी  के  मामले  प्रकाश  में

 उन्होंने  यहु  भी  चेतावनी  दी  है  कि  यदि  कर  चोरी  के  मामलों  में  कभी  नहीं  हुई  या  कर

 कानूनों  का  अधिक  अच्छा  पालन  नहीं  किया  गया  तो  उन्हें  अधिक  सख्त  तरीकों  का  सहारा  लेना

 पड़ेगा  ।  आश्चर्य  की  बात  है  कि  इस  बात  की  एक  अत्यन्त  अप्रत्याशित  पक्ष  ने--टाइम्स  आफ

 इंडिया  विरोध  किया  है  ।  पत्र  ने उनको  एक  पुलिस  वाले  के  रूप  में  देखा  मेरा  यहू  विश्वास

 है  कि  टाइम्स  आफ  इंडिया  द्वारा  की  गई  आलोचना  का  कारण  उस  बड़े  नुकसान  को  न  समक्ष
 पाना  है  जो  काले  धन  ने  हमारे  समाज  को  पहुंचाया  है  ।

 आधिर  मैं  कुछ  विशिष्ट  सुझाव  रश्षना  भ्रष्टाचार  काले-धन  का  सबसे  बड़ा  स्लोत॑

 इलाज  से  परहेज  अच्छा  होता  कमंचारियों  पर  मुकहमा  चलाने  के  बजाय  यदि  हूम  उनको
 भ्रष्ट  होने  से  ही  रोक  सकें  तो  यह  अधिक  अच्छा  होगा  ।

 इसके  लिए  हम  एक  उड़न-दस्ता  बना  सकते  हैं  जिसका  क्राम  होगा  बिना  पृबंसूचता  के

 कार्यालयों  में  ज.ना  और  यह  देखना  कि  रिश्वत  के  बिना  ही  काम  पंजीकरण  विभाग  का

 ही  उदारण  लें  जहां  केवल  बिक्री  के  दस्तावेजों  का  पंजीकरण  किया  जाता  लेकिन  वहां  भी  तब

 तक  पंजीकरण  नहीं  होता  जब  तक  कि  बेची  गयी  सम्पत्ति  के  मूल्य  का  कुछ  प्रतिशत  वहां  के

 चारियों  को  नहीं  दिया  जाता  ।  यदि  हमारा  दस्ता  वहां  जाए  और  यह  सुनिश्चित  करे  कि  बिना  किसी

 की  रिश्वत  दिए  ही  पंजीकरण  होता  है  तो  इससे  भविष्य  में  भ्रष्टाचार  कम  हो  जाएगा  ।

 इन  उपायों  को  सुधारों  तथा  परिवतंनों  के  साथ  अपनाया  जा  सकता  मेरा

 यई  विश्वास  है  कि  इतको  अपनाने  से  काले-धन  की  बुराई  को  दूर  करने  में  बड़ी  सहायता  मिलेगी  ।

 श्री  वद्धिचना  जेन  :  सभापति  नेशनल  इन्स्टीब्यूट  आफ  पब्लिक

 मेंस  और  पॉलिसी  आन  आसपैक्ट्स  आफ  इलैक-मनी  इन  इण्डिया  को  काले  धन  की  उत्पत्ति  के  बारे
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 मैं  काले  धन  की  अर्थ-व्यवस्था  के  पहलुओंਂ  पर  राष्ट्रीय  लोक  22  1985

 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 वृद्धिचन्द्र

 में  कायं  सौंपा  गया  परन्तु  उस  समिति  ने  जो  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  उसमें  सुझाव  भी  प्रस्तुत

 किए  काला  धन  समाप्त  करने  के  लिए  लगातार  कोशिश  चल  रही  है  ।  लोकसभा  का  कोई  भी

 अधिवेशन  ऐसा  नहीं  गया  जिसमें  इस  बारे  में  डिसकशन  नहीं  होता  आठवीं  लोकसभा  चल

 रही  है  और  इस  सत्र  में  भी  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा  जब  बजट  प्रस्तुत  होता  उस

 वक्‍त  भी  विषय  पर  विचार  होता  लेकिन  स्थिति  ऐसी  पैदा  हो  रही  है  कि  देश  में  ज्यों-ज्यों

 कालाधन  समाप्त  करने  की  कोशिश  कर  रहे  त्यों-त्यों  काला  धन  बढ़ता  जाता  है  ।  जैंसी  कि  वित्त

 मंत्री  महोदय  ने  फीगर्स  दी  उनसे  स्पष्ट  है  कि  देश  में  कालाधन  बढ़ता  जाता  है  तथा  किसी  भी

 बष  में  वह  घटा  नहीं  बढ़ता  ही  गया  है  ।

 अब  प्रश्न  यह  उठता  है  कि  क्‍या  हम  इस  पूंजीवादी  व्यवस्था  में  इस  काले  धन  को  समाप्त

 कर  सकेंगे  या  हमें  व्यवस्था  में  परिवर्तन  करना  इसके  बगैर  हमारे  देश  की  प्रगति  और  हमारे

 देश  का  विकास  नहीं  हो  सकता  है  |  हमारी  योजनायें  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  से  लेकर  और  अभी

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  चल  रही  है  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौर  में  पहुंच  रहे  इस  काले

 धन  के  कारण  हम  जो  विकास  करना  चाहते  जो  प्रगति  करना  चाहते  जितनी  रफ्तार  से  हम
 प्रगति  करना  चाहते  उस  रफ्तार  से  हम  प्रगति  नहीं  कर  पाते  यह  तो  स्पष्ट  हो  गया  है  कि

 पहले  जब  इनकम  टैक्स  की  दर  बहुत  ज्यादा  तब  उस  वक्‍त  ऐसी  प्रवृत्ति  बन  गई  थी  कि  इनकम

 का  लाभ  मुझे  अच्छी  तरह  से  मिले  और  मैं  इनकम  टेक्स  न  लेकिन  वांछू  कमेटी  की  रिपोर्ट  के

 मुताबिक  टैक्स  की  सीमा  अब  50  प्रतिशत  कर  दी  गई  यह  एक  उचित  कदम  उठाया  गया  है  ।

 इसरा  कदम  टैक्सेशन  को  कम  करने  के  लिए  विशेष  तोर  से  उठाया  गया  वह  है  रिडवक्शन

 इन  दि  रेट  आफ  इनकम  टैक्स  एण्ड  रिडक्‍्शन  इन  दि  नम्बर  आफ  इनकमटैक्‍्स  इसका  भी

 हम  स्वागत  करते  हैं  ।  हम  बराबर  कहते  हैं  कि  इनकम  टैक्स  के  लेजिसलेशन  को  सरल  किया

 लेकिन  अभी  तक  कोई  प्रथास  नहीं  किया  गया  इसको  सरल  न  करने  के  कारण  ही  इनकम  टैक्स

 के  वकील  इसका  बहुत  ही  नाजायज  फायदा  उठाते  जो  भी  इनकमटैक्स  पेयी  उनको

 टैक्स  वकीलों  के  कन्ट्रोल  में  चलना  पड़ता  है  और  वे  लोग  उनके  ऊपर  हावी  वे  इस  प्रकार  से

 दबे  हुए  दबाव  से  निकलने  के  लिए  दो  फोर्सेज  इस  प्रकार  से  काम  करती  हैं  और  वे  करप्ट  :

 पेज  करते  सबसे  ज्यादा  भ्रष्टाचार  अधिकारी  इनकम  टैक्स  आफिसर  ।  वहीं  से  इनकम  टेक्‍्स

 की  चोरी  होती  उसको  रोकने  के  लिए  उपाय  यह  है  कि  जिस  प्रकार  से  आपने  टैक्स  कमीशन

 के  लिए  कदम  उठाए  उसी  प्रकार  से  इनकम  टैक्स  आफिसस  के  खिलाफ  सख्त  कदम  उठाएं  ।

 अभी  जो  आप  रेड्स  कर  रहे  उसका  मैं  स्वागत  करता  रेड्स  के  बारे  में  मैं  यह  कहना  चाहता

 हूं  कि  इन्वेस्टिगेशन  होने  के  बाद  जल्दी  से  जल्दी  प्रोसीब्यूशन  नहीं  होता  है  ।  इस  काम  में  अविलम्ब

 होता  है  और  अविलम्ब  होने  के  कारण  टैक्स  चोरी  करने  वाले  को  लाभ  मिल  जाता  और  वह

 अक्सर  फंसते  नहीं  हैं  ।  इसलिए  के  बारे  में  जो  रिकमेण्डेंकन  है  बह  स्वागत  योग्य

 क्योंकि  इल्टेश्शन  को  साबित  करता  बहुत  मुश्किल  होता  दे  भौर  वह  छूट  जाता  इसलिए  इस
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 1  1907  में  काले  धन  की  अर्थ-व्यवस्था  के  पहलुओंਂ  पर  राष्ट्रीय  लोक

 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 संबंध  में  जो  रिकमेण्डेशन  है  उसको  जरूर  मान्यता,दी  जानी  चाहिए  ।  इसमें  कहा  गया

 [  धन॒वाद  ]

 करों  की  चोरी  के  मामलों  में  आपराधिक  मन:स्थिति  के  घिद्धांत  को  समाप्त  करने  अथवा

 मूल  रूप  से  महत्व  न  देने  की  एक  महत्वपूर्ण  सिफारिश  की  गई  हस  बात  को  छोड़कर  कि

 राधी  यह  सिद्ध  करे  कि  उसने  आपराधिक  कायें  अनजाने  में  किया  अभियोग  पक्ष  किसी  विशेष

 अपराध  के  आपराधिक  कार  स्वयं  सिद्ध  करे  |  दूसरी  यहू  कि  कर  अपराधियों  के  विशेष  न्यायालय

 स्थापित  किए  जायें  ।  यह  अवश्य  ही  होना  चाहिए  ।

 ]

 टैक्स  आफेण्ड्स  के  लिए  स्पेशल  कोट्स  जरूर  इस्टेब्लिश  होनी  चाहिए  ।  जिस  प्रकार  से

 दूसरे  कानूनों  में  हम  प्रोवीजन  करते  हैं  कि  कम  से  कम  6  महीने  की  सजा  दी  उसी  तरह  से

 इसमें  भी  6  महीने  की  सजा  का  प्रोवीजन  होना  बाहिए  ।  जब  तक  इण्डस्ट्रोयलिस्ट्स  और  पूंजीपतियों
 को  जेल  की  सजा  नहीं  होगी  तब  तक  उन  पर  कोई  असर  नहीं  होगा  ।  फाइल  में  आप  लाखों  रुपयों

 का  फाइन  कर  उसमे  उनको  कोई  परेशानी  नहीं  होती  वह  फाइन  दे  देते  हैं  उसके  बाद

 फिर  गड़बड़  इन्कमर्टब्स  इवेजन  स्मगगलिग  होडिग  दूसरी  तरह  की****

 करके  फिर  से  घन  को  एकत्रित  कर  लेते  इस  संबंध  में  विशेष  रूप  से  देखने  की  आवश्यकता

 स्पेकुलेटिव  ट्रांजेक्शंज  प्रतिबन्धित  लेकिन  फिर  भी  बराबर  होती  हैं  और  खुले-आम  होती
 हैं  और  उनके  खिलाफ  कोई  कायंवाही  नहीं  होती  उनके  खिलाफ  हमारी  मशीनरी  बिलकुल
 फंक्शन  नहीं  करती  इन  ट्रांजेक्शन्ज  के  खिलाफ  सख्ती  से  ठोस  कदम  उठाए  जाने  चाहिएं  ॥

 [  प्रगवाद  ]

 समापति  महोदय  :  आपने  कुछ  आपत्तिजनक  शब्द  कहे  हैं  मुझे  उन्हें  कायंवाही  बत्तान्त  छे
 निकालना  होगा  ।

 ]

 श्री  वद्धिचन्द्र  जैन  :  डिसप्रपोशनेट-एसेट्स--जो  लोग  आज  इनकम  टैक्स  की  चोरियां  करते
 उनके  जो  एसेट्स  परिसंपत्तियां  वे  कहीं-कहीं  लाखों  और  करोड़ों  रुपयों  में  अपने  नाम

 से  या  बेनामी  ट्रान्जेक्शन्ज  करते  हैं  और  पकड़े  नहीं  जाते  ऐसे  लोगों  के  खिलाफ  सख्त  से  सब्त
 कदम  उठाने  की  आवश्यकता  इस  तरह  के  डिसप्रपोशनेट  एसैट्स  विशेष  रूप  से

 फिल्म-स्टास  के  पास  उनके  एसैट्स  के  बारे  में  पूरी  तरह  से  जांच
 उनके  खिलाफ  ठोस  कदम  उठाने  की  आवश्यकता

 में  यह  भी  उल्लेख  करना  चाहता  चुनावों  में
 जो  खर्चा  होता  उसका  अधिकांश  भाग

 +  अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाहीयुत्तांत  स ेनिकाल  दिया  गया
 ।......
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 में  काले  धन  की  अर्थ-ध्यवस्था  के  पहलुओंਂ  पर  राष्ट्रीय  लोक  22  1985

 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिबेदन  के  बारे  में  चर्चा

 वृद्धि  चन्द्र

 ब्लैक  मनी  का  पैसा  होता  आज  प्रश्न  यह  है  कि  हम  राजनीतिक  लोग  यदि  चुनावों  में  ब्लैक  म्त्ती
 का  उपयोग  करते  तो  हमको  क्या  अधिकार  है  कि  हम  ब्लैक  मनी  को  समाप्स  करने  की  बात

 करें  ।  किस  तरह  से  हमारी  बातों  का  प्रभाव  पूंजीपतियों  और  उद्योगपतियों  पड़ेगा  ।  हम  उनके

 खिलाफ  सख्त  कार्यवाही  नहीं  कर  सकते  इसलिए  यह  बहुत  जरूरी  है  कि  इलेक्शन  एक्सपेंसेज
 सश्कार  बीअर  लोक  सभा  इलेक्शन्स  का  खच  सेन्‍्द्रल  गवर्नमेंट  विथर  करे  और  एसेम्बली

 इलेक्शन्स  का  स्टेट  गवनंमेंट  बियर  करे  ।  इस  सम्बन्ध  में  ठोस  कदम  उठाने

 अब  समय  विशेष  नहीं  इसलिए  मैं  इतने  ही  सुझाव  प्रस्तुत  करके  यह  निवेदन  करना

 चाहता  हूं  कि  काले  घन  के  बारे  में  ठोस  कदम  उठाने  की  आवश्यकता  है  |

 [  प्रमुषाद  |

 समापति  महोदय  :  श्री  एम०  सुब्बा  रेड्डी  बोलेंगे  ।

 6.00  म०१७

 भी  झजित  कुमार  साहा  :  सभापति  शाम  के  6  बज  चुके  क्‍या

 यह  चर्चा  कल  भी  चलेग्री  ?

 समापति  सहोदया  :  मैं  सभा  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  एक  घंटे  का  समय  और  बढ़ा  दिया

 आये  ।  मैं  सभा  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  एक  घण्टे  का  समय  ओर  बढ़ाने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 यदि  आवश्यक  हुआ  तो  हम  लोग  7?  बजे  म०प०  तक  या  उसके  बाद  भी  बैठेंगे'*ਂ

 कुछ  माननीय  सवस्य  :  समय  दो  घण्टे  बढ़ाया

 समापति  महोदया  :  हम  सभा  की  सहमति  से  समय  2  घंटे  बढ़ायेंगे  ।  क्या  सभी  सहमत  हैं  ?

 कुछ  साननीय  सदस्य  :  हां  ।

 समापति  महोदया  ;  2  घंटे  का  समय  बढ़ाया  जाता  है  |  हम  लोग  इसे  आज  ही  समाप्त

 करने  की  चेष्टा  करेंगे  ।

 «क्री  एस०सुब्बा  रेडडो  :  सभापति  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  सरकार  काले

 धन  का  प्रचलन  रोकने  का  प्रयत्न  कर  रही  मुख्य  प्रन  यह  है  कि  छिपे  हुये  काले  धन  को  कंसे

 बाहर  निकाला  जाये  ।  आज  हमांरे  समक्ष  यही  समस्या  है  ।  निस्संदेह  काले  धन  का  प्रचलन  श्वेत  धन

 से  अधिक  शायद  वे  दोनों  एक-दूसरे  से  गुंथे  हुए
 ______  |  ८००७--नन्‍नननननननभनेयनिननओ  गिनती  डड न्नॉाा5

 *तेलगु भाषा में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर । 26



 1  1907  में  काले  धन  की  अंथे-्यवस्था  के  पहलुओंਂ  पर  राष्ट्रीय  लोक

 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 सभापति  महोदया  :  नहीं  सभा  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  समय  बढ़ा  विया  सभा

 से  मेरा  अनुरोध  है  कि  समय  एक  घंटा  और  बढ़ा  दिया  जाये  |  हम  लोग  सात  बजे  तक  बेैठेंगे

 यह  मुद्दा  मुशे  आज  ही  समाप्त  करना  सभा  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  समय  2  घंटे

 और  बढ़ा  दिया  जाये  |  श्री  कृपया'*'आप  तेलगु  में  ही बोलिए  क्योंकि  आपने  तेलगु  में  ही
 आरम्भ  किया

 हु

 श्री  एम०  ध॒ब्बा  रेड्डी  :  अधिकतर  यंह  अफवाह  सुनने  में  आती  है  कि  बहुत  अधिक

 मात्रा  में  काला  धन  विदेशी  बैंकों  में  जमा  स्वीटजरलैंड  के  बैंकों  में  अनेक  गुप्त  खाते  हैं  ।

 बताया  जाता  है  कि  उनमें  बहुत  सारा  काला  धन  जमा  यह  एक  खुला  रहस्य  है  ।  वित्त  मंत्री

 को  इस  मामले  पर  गंभीरतापूर्वकं  विचार  करना  सरकार  ने  भूमि  की  उच्चतम  सीमा

 निर्धारित  कर  दी  है  किन्तु  शहरी  संपत्ति  की  उच्चतम  सीमा  अभी  तक  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  ।

 देश  में  काले  धन  का  यह  भी  एक  प्रमुख  कारण  प्रशासन  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार  भी  एक  महत्वपूर्ण  .

 स्रोत  प्रशासन  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार  प्रतिदिन  बढ़ता  जा  रहा  इसलिए  सरकार  को  दोहरी
 समस्या  अर्थात्‌  काले  धन  के  साथ-साथ  भ्रष्थाचार  की  समस्या  से  भी  निपटना  होगा  माननीय

 मंत्री  को  इस  पर  ध्यान  देना  यदि  देश  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार  का  सफाया  कर

 दिया  जाए  तो  काले  धन  की  वृद्धि  को  प्रभावी  ढंग  से  नियन्त्रित  किया  जा  सकता  यदि

 काले  धन  का  प्रचलन  समाप्त  हो  जाए  तो  देश  की  आर्थिक  स्थिति  स्वतः  ही  सुधर
 जाएगी  ।

 करों  की  चोरी  भी  एक  महत्वपूर्ण  कारण  है  जिससे  काले  धन  का  प्रचलन  बढ़ता  आय
 कर  की  बकाया  राशि  की  वसूली  की  गति  बहुंत  धीमी  आयकर  की  बकाया  राशि  उत्तरोसर

 बढ़  रही  बड़े-बड़े  लोगों  स ेआयकर  की  बकाया  राशि  वसूल  करने  में  सरकार  उदासीनता

 बरत  रही  है  !  उदाहरण  के  तौर  पर  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  केवल  आंध्र  प्रदेश  में  200  करोड़
 रुपये  ले  अधिक  की  राशि  बकाया  आयकर  की  चोरी  कौन  कर  रहਂ  बड़े-बड़े  लखपति  कर

 रहे  सरकार  इन  बड़े-बड़े  लोगों  से  कर  क्सूलने  की  स्थिति  में  नहीं  यदि  आंध्र  प्रदेश  में  यह
 स्थिति  है  तो  पता  नहीं  पूरे  देश  में  कितने  हजारों  करोड़ों  की  बकाया  राशि  होगी  ?  आयकर  के
 जाल  से  कितना  धन  मुक्त  है  ?  यदि  सारी  बकाया  राशि  वसूल  कर  ली  जाए  तो  हम  घाटे  की

 अर्थ  व्यवस्था  आसानी  से  खतम  कर  सकते  इस  देश  में  घाटे  की  अथं-व्यवस्था  रहेगी  ही  नहीं  ।
 माननीय  मंत्री  महोदय  को  बकाया  करों  को  वसूल  करने  में  अधिक  रुचि  लेनी

 कर्ताओं  के  साथ  निपटते  समय  उन्हें  उनके  ताथ  सकती  से  पेश  आना  बहुत  समय  से  यही
 रवैया  चल  रहा  इसका  अन्त  होना  ही  माननीय  मंत्री  महोदय  को  हस  मामले  को

 वृंढ़तापृर्थक  निपटाना  चाहिए  ।

 राजनीति  हमारे  जीवन  की  एक  महावपूर्ण  पहलू  किन्तु  अन्य  महत्वपूर्ण  मामलों  पर  इसे

 हावी  नहीं  होने  देना  चाहिए  ।  कम  से  कम  अगले  पांच  वर्षों  के लिए  राजनीति  को  अलग  रखा  जाय
 और  क्षाथिक  मामलों  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  इस  समय  अनेक  परियोजनायें  चल  रही
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 वित्त  तंथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 एम०  सुब्या  रेड्डी ]

 इन  परियोजनाओं  के  निर्माण  के  लिए  हम  विदेशों  से  धत  उधार  ले  रहे  हैं  और  कभी-कभी  तो

 विनम्र  होकर  उनसे  याचना  करनी  पड़ती  है  ।  अन्य  देशों  से  उधार  लेने  की  बजाय  अच्छा  तो  यह

 होगा  कि  छिपे  हुए  काले  धन  को  निकलवाया  जाए  जो  चालू  परियोजनाओं  के  व्यय  को  पूरा  कंरंने  के

 लिए  पर्याप्त  है  ।  महीदय  आंध्र  हाउस  को  जाते  समय्र  रास्ते  में  एक  बहुत  बड़ा  होटल  बन  रहा
 इस  होटल  के  तिर्माण  पर  करोड़ों  रुपया  व्यय  किया  जा  रहा  है  ६  इसका  निर्माण  कराने  वाले  व्यक्ति

 की  आय  कितनी  है  ?  उसने  सरकार  से  कितना  ऋण  लिया  है  ?  निर्माण  में  कितना  काला  धन

 लगाया  जा  रहा  इन  सभी  प्रश्नों  का  उत्तर  यही  है  कि  इस  देश  में  अपार  काले  धन  का  प्रचलन

 है  ।  हमारे  देश  के  गरीब  होने  का  एक  प्रमुख  कारण  काले  धन  का  प्रभाव  काले  धन  का  प्रत्यक्ष

 प्रभाव  मुद्रा  स्फीति  है  । जितना  अधिक  काला  धन  बाजार  में  आता  है  हर  वस्तु  का  मूल्य  उतना  ही
 अधिक  बढ़ता  जाता  जिस  वस्तु  का  मूल्य  आज  एक  रुपया  कल  उसका  मूल्य  दस  रुपये

 मूल्य  में
 नौ  रुषए  की  वृद्धि  का  कोई  हिसाब  नहीं  है  ।  ये  वे  हिसाब  धन  हमारी  अर्थ-व्यवस्था  को  क्षति

 पहुंचा  रहा  है  ।  बे  हिसाब  धन  पर  कोई  नियन्त्रण  नहीं  संबंधित  अधिकारी  तक  इसके  आगे

 झुक  गए  इसलिए  इस  वे  हिसाब  धन  पर  कोई  नियन्त्रण  नहीं  है  ।  हमारे  तित्त  मंत्री  युवा  हैं  और

 उन्हें  इस  दिशा  में  और  अधिक  प्रयास  करना  चाहिए  ।  मुझे  पूर्ण  आशा  है  कि  वह  इस  मोचें  में  सफल

 होंगे  ।  हाल  में  उन्होंने  जो  वक्‍तव्य  दिया  है  उससे  उनकी  ईमानदारी  सिद्ध  होती  है  ।

 छापे  मारने  से  बहुत  सारा  काला  घन  बरामद  हो  रहा  उन  बाजारों  पर  जो  काले  बाजार

 में  बदल  गए  सफलतापूर्वक  छापे  मारे  जा  रहे  हैं  ?  काले  बाजारिया  अधिक  नहीं  वे  देश  के

 लिए  किसी  भी  प्रकार  उपयोगी  नहीं  यदि  उनका  अंशदान  बहुत  अधिक  भी  हो  तो  भी  किसी

 नैतिक  दल  को  उनसे  अधिक  सहायता  नहीं  मिलने  वाली  यदि  सारा  का  सारा  काला  धन

 मंद  हो  जाए  तो  हमारा  देश  अन्य  किसी  देश  की  अपेक्षा  अधिक  खुशहाल  हो  जाएगा  ।  इसलिए  काले

 घन  को  बरामद  करने  के  लिए  कोई  न  कोई  रास्ता  निकालना  ही  होगा  ।  समश्र-समय  पर  काले  धन

 के  बारे  में  चर्चा  होती  रही  किन्तु  कोई  परिणाम  नहीं  निकला  इस  संकट  का  समाधान

 अभी  निकाला  जाना  है  काले  धन  के  प्रचलन  पर  नियन्त्रण  पाने  के  लिए  सरकार  को  कोई  न  कोई

 तरीका  निकालना  ही  होगा  ।  काले  धव  के  प्रचलन  को  रोकने  के  लिए  सरकार  कोई  विधान  बना

 सकती  है  ।  शहरी  सम्पत्ति  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  किये  बिना  काले  धन  की  उत्पत्ति  को

 रोकना  कठिन  खून  पसीने  से  उपाजित  भूमि  की  उच्चतम  सीमा  निर्धारित  की  गई  परन्तु

 सोरी-छिपे  विदेशी  बैंकों  में  जमा  किए  जा  रहे  धन  की  कोई  उच्चतम  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  गई

 यह  उचित  नहीं  है  ।  इस  प्रक्रिया  को  रोकने  के  लिए  कोई  न  कोई  उपाय  करना  ही  होगा  4  एक

 गरीब  आदमी  जो  साधारण-सा  व्यापार  आरम्भ  करता  है  एक  रात  में  लखपति  हो  जाता  है  ।

 45  हजार  रुपए  के  मूल्य  की  मारूति  कार  इस  समय  काले  बाजार  में  70  या  80  हर  में  बेची  जा

 रही  यह  अतिरिक्त  धन  बाजार  में  कहां  से  आ  रहा  सारा  का  सारा  काला  धन  श्वेत  धन  में

 परिवर्तित  किया  जा  रंहा  मुझे  आशा  है  कि  काले  धने  के  प्रचलन  को  रोकने  के  लिए  सरकार
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 वित्त  तथा  नीति  संस्थानों  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा
 जज

 ईमानदारी  से  कोई  न  कोई  उपाय  इसके  लिए  सरकारी  तनन्‍्त्र  को  पूरी  निष्ठा  के  साथ

 काम  करना

 आज  कर्मचारियों  के  वेतन  ढांचे  में  बहुत  बड़ी
 असंशूतियां

 विद्यमान  हैं  ।  एक

 ही  काम  के  लिए  विभिन्‍त  स्थानों  पर  विभिन्‍न  वेतन  दिया  जा  रहा  सरकारी  प्रतिष्ठान  में

 किसी  चतुर्थ  श्रेणी  के  कमंचारी  को  यदि  400  रु०  वेतन  मिलता  है  तो  उसी  प्रकार  के  काम्र  लिए

 बैंक  के  चतुर्थ  श्रेणी  के  कमंचारी  को  1000  रुपया  वेतन  मिलता  विभिन्‍न  स्थानों  में  एक  ही
 प्रकार  के  काम  के  लिए  वेतन  ढांचे  में  इतना  बड़ा  अन्तर  किसी  व्यक्ति  द्वारा  कमाया

 अतिरिक्त  अधिक  धन  धीरे-धीरे  काले  धन.में  परिवर्तित  हो  जाता  है  ।

 यह  कहना  कि  देश  से  सोना  नहीं  गलत  है  लोगों  ने  बहुत-सा  सोना  जमीन  में  इसलिए

 छिपा  रखा  हैं  क्योंकि  उसे  बाहुर  निकालने  में  उन्हें  डर  लगता  है  और  पकड़  जाने  का  डर  ये

 सब  बुराइयां  काले  धन  के  कारण  पैदा  होती  हैं  और  इससे  साधारण  व्यक्तियों'का  जीवन  दूभर  हो
 जाता  इसलिए  मंत्री  महोदय  को  काले  घन  को  बाहर  निकालने  का  हूंर  संभव  प्रयत्न  करना

 चाहिए  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  सभा  के  समक्ष  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  क्रिया  जाना  जब

 तक  ये  सब  प्रयत्त  नहीं  किग्रे  जाते  काले  धन  को  निकलवाना  बहुत  कठिन  होगा  मूल्यवान
 बस्तुओं  आदि  के  रूप  में  छिप्री  सम्पत्ति  जो  काले  धब्र  का  स्रोत  भी  बरास्रद  किया

 जाए  ।  इस  प्रकार  की  गतिविधियों  में  जो  भी  संलग्न  उनके  विरुद्ध  मुकक्सा  चलाना  अनिवाय॑

 समाचारपत्रों  मे ंआये  दिन  ऐसे  समाचार  प्रकाशित  होते  रहसे  किन्तु  इतना  ही  पर्याप्त

 नहीं  है  ।  केबल  वक्‍तव्य  देना  पर्याप्त  नहीं  है  आवश्यकता  यह  है  कि  सरकार  द्वारा  दृढ़तापूर्यवक
 कार्यवाही  को

 चुंकि  मैं  तेलुगु  में  बोल  रहा  इसलिए  मुझे  नहीं  पता  कि  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  मेरे
 भाषण  को  समझ  भी  रहे  हैं  अथवा  नहीं  ।  उनकी  छवि  एक  अच्छे  प्रशासन  की  वह  युवा  और

 उत्पाही  हैं  । इनका  रिकार्ड  केवल  अब  ही  नहीं  अपितु  उस  सम्रय  भी  अऋ्छा  था  जब  वे  विधानसभा
 में  वह  अपनी  धुन  और  दृढ़  निश्चय  के  लिए  प्रसिद्ध  मुझ्ते  आशा  है  कि  वहू  अपराधियों  के

 क्ाथ  कृठोरता  से  तिपटेंगे  और  इसका  पूरा  प्रयत्न  करेंगे  कि  काला  धन  एक  ही  बार  में  सदा
 के  लिए  खतम  हो

 बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  और  भपना  भाषण
 समाप्त  करता  हूं  ।

 करो  गिरधारी  लाल  डोगरा  :  विरोधी  दल  के  अपने
 मित्रों  की  टिप्पणीयां

 सुनकर  मुझे  हूंसी  आती  वे  न  केवल  प्रतिवेदन  की  आलोचना  करना  चाहते  थे  अपितु  माननीय

 वित्त  मन्त्री  पर  भी  प्रहार  करना  चाहते  थे  ।

 मैं  नहीं  समझता  हूं  कि  ऐसा  क्‍यों  कहा  गया  था  कि  वह  गैर-सरकारो  क्षेत्र  और  बड़े  उद्योगों

 ओर  एकाधिकार  घरानों  को  बढ़ावा  दे  रहे  इस  बजट  में  और  इससे  पहले  बाले  बजट  में  ही  तो
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 बित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 री  गिरधारी  लाल

 बड़े  उद्योगों  पर
 कर  का  भार  डाला  गया  उन  पर  कर  नहीं  लगाया  जा  रहा  था  ।

 कम  से  कम  उनकी  30  प्रतिशत  आय  कर  योग्य  पहले  ऐसा  नहीं  इसके  अलावा  यह
 सिफारिश  की  गई  है  कि  उद्योगों

 को  कोई  छूट  न  दी  जाए  और  बिना  छूट  दिए  उन  पर  समुचित
 कर  लगाया

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यहू  एक  गंभोर  समस्या  काला  धन  समानास्तर

 अथं-व्यवस्था  के  रूप  में  काम  कर  रहा  है  ।

 समस्‍या  यह  है  कि  आप  को  स्पष्ट  होना  पड़ेगा  कि  आप  केवल  काले  बाजारियों  को

 डना  चाहते  हैं  अथवा  ध्तरकारी  अर्थ-व्यवस्था  के  सामान्तर  चल  रही  अथं-व्यवस्था  को  खतम  करना

 चाहते  हैं  ।  स्वाभाविक  है  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  को  इस  समस्या  का  सामना  करना

 पड़  रहा  है  कि  काला  धन  समानान्तर  के  रूप  सें  कार्य  कर  रहा  इसे  सरकारी  नियन्त्रण  में  तथा

 सरकारी  प्रणाली  के  नियंत्रण  में  लाया  इसी  समस्या  का  समाधान  करना  है  |

 जहां  तक  उच्च  कराधान  प्रणाली  का  बंध  जहां  तक  मुझे  पता  यह  प्रणाली  उस

 समय  आरम्भ  हुई  थी  जब  श्री  लियाकत  अली  खान  अविभाजित  भारत  की  अन्तरिम  सरकार  के

 प्रथम  वित्त  मन्‍्त्री  थे  और  उनके  सलाहाकार  उनके  सचिव  श्री  मुहम्मद  अली  थे  ।  बाद  में  इस

 प्रणाली  का  अनुग़ालन  अन्य  सभी  सरकारों  ने  किया  और  मेरा  अनुमान  है  कि  उच्च  दरों

 वाली  कराधान  प्रणाली  कुछ  साम्राज्यवादी  अथंशास्त्रियों  के  कहने  पर  सभी  विकासशील  देशों  में

 आरंभ  की  गई  थी  ओर  यह  अनेक  अन्य  देशों  में  अब  भी  चल  रही  है  पहली  बार  स्व०  श्री  वाई०बी०

 चम्हाण  ने  ऊपरी  स्लैबों  पर  करों  में  कुछ  हृुद्‌  तक  कमी  की  थी  जिसके  परिणामस्वरूप  राजस्व

 अधिक  प्राप्त  हुआा  और  उन  स्‍्लैबों  में  कालाधन  कम  हुआ  जिनके  मामले  में  कर  धटाए  गए  थे  ।

 इससे  प्रतीत  होता  है  कि  हम  लोग  अनुभव  से  कुछ  सीखना  नहीं  चाहते  हैं  ।  हम  लोग  कुछ
 सिद्धांतों  को  अपनाते  हैं  चाहे  उसका  परिणाम  कुछ  भी  क्‍यों  न  हो  ।  मैं  इन  माक्संवादी  मित्रों  से

 कहता  हूं  कि  आप  पोलैण्ड  जायें  तो  आप  देखेंगे  कि  वहां  की  सरकार  और  साम्यवादी  पार्टी

 श्रमिकों  पर  आश्नित  नहीं  है  ।  श्रमिक  उनके  विरुद्ध  वहां  छोटे  भूमिधर  कृषक  न  केवल  सरकार

 का  समर्थन  करते  हैं  अपितु  सरकार  को  थामे  हुए  हैं  और  एक  तरह  से  वहां  की  सरकार  उन  पर

 आश्नित  है  ।

 यह  केवल  अनुभव  के  कारण  ही  है  कि  छोटे  भूमिधर  कृषक  उनके  सहयोगी  हमें  हालात
 के  अनुसार  ही  आगे  बढ़ना  होगा  ।  मार्शल  टीटो  ने  स्वीकृत  साम्यवादी  सिद्धांतों  से  हटकर  कार्य

 किया  था  ।  पूरे  विश्व  में  उनकी  भत्संना  की  गई  थी  ।  परन्तु  उन्होंने  उस  नीति  का  अनुप्तरण  किया

 है  जिससे  लोगों  की  भलाई  होती  है  ।  अतः  स्थिति  के  अनुसार  ही  हमें  कार्य  करना  हमारे

 वित्त  मन्‍्त्री  जी  को  साहस  के  साथ  काम  करना  काला  धन  पैदा  करने  वालों  पर  हमें

 दबाव  डालता  होगा  परन्तु  साथ  ही  साथ  हमें  उस  धन  को  बाहर  निकालने  का  मार्ग  खोजना  होगा
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 |  1907  में  काले  धन  की  अ्े-व्यवस्था  के
 पहलुओंਂ

 पर  राष्ट्रीय  लोक

 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 ताकि  यह  धन  प्राधिकृत  अर्थ-व्यवस्था  का  अंग  बनकर  चलन  में  आ  सके  ।  इसकी  बजाए  अगर  आप

 संदिग्ध  व्यक्तियों  की  खोज  में  लगे  रहेंगे  तो  कुछ  भी  होने  वाला  नहीं  आप  कहते  हैं  कि  आपके

 नियम  ज्यादा  कठोर  नहीं  हैं  ।  परन्तु  ये  कठोर  इनका  क्रियान्वयन  भी  सख्ती  से  किया  जाता

 परन्तु  वे  काले  धन  को  पैदा  होने  से  नहीं  रोक  बया  आप  समझते  हैं  कि  कठोर  कानून

 बनाने  से  हत्या  से  लेकर  छोटे  से  छोटे  अपराधों  को  रोका  जा  सकता  है  ?  इस  बात  के  बावजूद  कि

 क़ठोर  कानून  मौजूद  फिर  भी  आप  हर  रोज  दिन-दहाड़े  बैंकों  का  लूटा  जाना  देखते

 ऐसा  नहीं  है  कि  अपराधियों  को  पकड़ने  ओर  उन  पर  मुकदमे  चलाने  का  आपके  पास  तंत्र  नहीं

 है  ।  जब  तक  हम  ऐसी  स्थितियां  पैदा  नहीं  करते  जिसमें  इस  धन  पर  नियंत्रण  रखा  जा  सके  तब

 तक  हमें  सफलता  नहीं  मिलेगी  धन  चाहे  मैं  इसके  ब्यौरे  में  नहीं  जा  रहा  मेरे  मित्रों

 ने  इस  बात  की  ओर  आपका  ध्यान  आकर्षित  किया  है  ।

 मेरा  कहने  का  अभिश्राय  है  कि  यहू  समस्या  अत्यन्त  ग्रभ्भीर  समानान्तर  अथं-व्यवस्था

 को  नियन्त्रित  करना  होगा  ।  प्रतिवेदन  में  काफी  उपाय  सुझाये  गए  हैं  तथा  मैं  नहीं  समक्षता

 कि  उन्हें  एकदम  रह  कर  देना  उचित  विरोधी  पक्ष  चाहे  जो  कुछ  जहां  तक  प्रतिवेदन  क्री

 सिफारिशों  का  संबंध  सरकार  को  इस  पर  गम्भीर  रूप  से  विचार  करना  होगा  ।

 प्रतिवेदन  में  विपक्षी  दल  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  पर  ज्यादा  जोर  दिया  गया  सरकार

 सरकारी  क्षेत्र  पर  ही  निर्भर  वे  इसमें  सुधार  लाने  की  कोशिश  कर  रहे  जहां  तक

 निजी  क्षेत्र  का  संबंध  है  इसमें  न  केवल  बड़े-बड़े  उद्योग  एवं  एकाधिकारी  धराने  ही  हैं  परन्तु  इत्तमें

 लघु  उद्योग  भी  हैं|  हमारा  स्व:रोजगार  कार्यक्रम  भी  निजी  क्षेत्र  में  ही  हमारा  व्यापार  एवं
 व्यवसाय  भी  निजी  क्षेत्र  में  आप  निजी  क्षेत्र  की  निन्‍्दा  कंसे  कर  सकते  हैं  ?  यह  बुराई
 किसी  एक  क्षेत्र  में  नहीं  है  ।  इसे  इसी  दृष्टिकोण  से  देखना

 चूंकि  आप  कह  रही  हैं  कि  समय  नहीं  इसलिए  मैं  समाप्त  करता  यद्यपि

 मुझे  बहुत-सी  बातें  कहनी  थी  ।  अंत  में  मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  से  सिफारिश  करता  हैं  कि
 प्रतिवेदन  में  उल्लिबित  सभी  मुद्दों  पर  पूर्ण  रूप  से  चर्चा  की  जानो  चाहिए  ।  सभा  में  दो  घण्टे  की
 चर्चा  पर्याप्त  नहीं  होगी  ।  इस  पर  विभिन्‍न  स्तरों  विभिन्न  मंचों  पर  चर्चा  होनी  चाहिए  ।
 कुछ  बातें  खत्म  करनी  होंगी  और  कुछ  इसमें  जोड़नी  देश  एक  ऐसी  समस्या  का  सामना
 कर  रहा  जो  हमारी  अर्थ-व्यवस्था  को  क्षति  पहुंचा  रही  मेरा  सुझाव  है  कि  जहां  तक
 समानान्तर  अर्थ-व्यवस्था  का  संबंध  इससे  निपटना  अन्त  मैं  फिर  सुझाव  देता  हूं  कि
 आपको  काला  घन  पैदा  करने  वालों  पर  दबाव  डालना  होगा  तथा  इस  धन  को  बाहुर  निकालने  का
 रास्ता  बनाना  इस  नीति  से  ही  आप  समान्तर  अर्थ-व्यवस्था  पर  नियंत्रथ  कर  आप
 को  काले  धन  को  अपनी  ओर  लाने  के  लिए  इसे  प्रोत्साहित  करना  होगा  और  यह  आप  क़रैसे  करते  हैं
 इसके  लिए  आप  को  गहन  अध्ययन  करना  होगा  ।
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 में  काले  धन  की  अर्थ-व्यवस्था  के  पहलुओंਂ  पर  राष्ट्रीय  लोक  22  1985

 बित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 थी  शरव  डिघे  :  सभापति  यह  बहुत  प्रसन्‍नता  की  बात

 है  कि  राष्ट्रीय  लोक  वित्त  एवं  नीति  संस्थान  द्वारा  तैयार  किए  गए  प्रतिवेदन  को  चर्चा  के  लिए

 लिए  सभा  के  समक्ष  रखा  गया  है  ।

 मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  इसको  सिफारिशों  के  संबंध  में  सरकार  ने  उदार  दृष्टिकोण  अपनाया

 है  |  मुझे  बताया  गया  है  कि  तिफारिशों  पर  अभो  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  परन्तु
 सरकार  इस  सभा  में  हुई  चर्चा  तथा  अन्य  परिस्थितियों  पर  विचार  करने  के  बाद  इन  सिफारिशों

 पर  अन्तिम  निर्णय  लेगी  ।

 काले  धन  की  समस्या  बहुत  पुरानी  है  और  विगत  में  भी  सरकार  द्वारा  कई  कदम  उठाए

 गए  हैं  ।

 जहां  तक  स्वेच्छा  से  धन  प्रकट  करने  की  योजना  का  संबंध  यह  चार  बार  शुरू  की  गई  ।

 एक  बार  1957  दो  बार  1965  में  तथा  फिर  एक  बार  1975  परन्तु  इसके  संतोषजनक  परिणाम

 प्राप्त  नहीं  हुए  ।  परिमाणात्मक  परिणाम  निराशाजनक  जहां  तक  स्वेत्छा  से  धन  प्रकट  करने
 का  सम्बद्ध  है  हमें  पहली  बार  267  करोड़  रुपये  तथा  दूप्री  बार  727  करोड़  रुपए  मिले  |  इसके
 बाद  दो  बार  विमुद्रीकरण  को  अजमाया  गया  |  दो  बार--एक  बार  1964  में  जब  देश  में  प्रचलित

 कुल  144  करोड़  रुपए  के  बड़े  मूल्य  के  नोटों  में  से  सिफे  8  करोड़  रुपए  मूल्य  के  बड़  नोट  प्रस्तुत

 किए  गए  थे  ।  दूसरी  बार  1978  में  जब  देश  में  प्रचलित  145  करोड़  रुपए  मूल्य  के  बड़े  नोटों  में  से

 सिर्फ  20  करोड़  रुपए  मूल्य  के  नोट  ही  सामने  आए  ।  अतः  अपेक्षाकृत  बहुत  ही  नगण्य  परिणाम

 विगत  में  प्राप्त  हुए  ।

 ऐसा  ही  अनुभव  तब  हुआ  जब  विशेष  धारक  बांड  योजना  शूरू  की  1981  में  विश्लेष

 धारक  बांड  निकाले  गए  जिनक्री  भुगतान  तिथि  1991  रख्बी  ऐसा  देखा  गया  कि  ईयघानदार

 एवं  सीधे-साधे  लोगों  ने  भी  अपना  पैसा  बचत  खातों  में  से निकालकर  विशेष  धारक  बांड  खरीद

 लिए  थे  |  सच  पूछा  जाए  तो  काला  धन  बाहर  आया  ही  नद्दों  |  इस  अध्ययन  दल  द्वारा  विशेष

 दृष्टिकोण  अपनाया  गया  है  तथा  बहुत  से  सुझाव  दिए  गए  मुझे  यह  जानकर  प्रसन्नता  है  कि

 हमारी  सरकार  काले  धन  के  बारे  में  बहुत  ही  गम्भीर  यहां  तक  कि  1985  में  चुद्यदी
 दोरे  के  दौरान  प्रधान  मंत्री  जी  ने कहा  था  कि  काले  धन  की  बुराई  को  समाप्त  करने  के  किए
 सरकार  इस  पर  दो  तरफा  हमला  करेगी  ।  पहला  कदम  काले  धन  के  स्रोतों  से निपठाना  होगा  दथा

 दूसरा  कदम  कानून  को  कड्ा  करना  तथा  काला-धन  पैदा  करने  वालों  को  सजा  देना  होगा  ।  ग्रह
 जानकर  बहुत  ही  प्रसन्‍्तता  हीती  है  कि  वित्त  मन्त्री  जी  ने  काले  धन  का  पता  लगाने  के  लिए

 महत्वपूर्ण  कदम  उठाए  हैं  जैसे  कि  सम्पदा  कर  की  आयकर  को  दरों  एवं  आयकर  स्लेब  में

 कमी  ।  काले  धन  का  पता  लगाने  के  लिए  कई  कठोर  कदम  उठाए  जा  रहे  काले  धन  के  स्रोतों

 का  पता  लगाने  के  लिए  प्रभावों  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 इस  समिति  द्वारा  ओ  सुझाव  दिए  गए  हैं  उन  पर  विस्तार  से  विनर  करने  की  जरुरत
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 ]  1907  में  काले  धन  की  अर्थ-ध्यवस्था  के  पहलुओंਂ  पर  राष्ट्रीय  लौक
 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  थारे  में  चर्चा

 पहला  सुझाव  है  आ्थिक  नीति  में  इस  प्रकार  का  परिषतंन  करने  के  सम्बन्ध  में  ह ैजिससे  काले  ध्े
 ह

 की उत्पत्ति को रोका जा सके । इस उहेश्य के लिए कर की दरों में कमी का सुझाव दिया गया सरकार ने इसका अंशतः क्रियान्वयन किया है । मैं यह देखकर हैरान हूं कि प्रत्यक्ष आय कर को भी पूरी तरह समाप्त करने का सुझाव दिया गया सरकार को इस संबंध में बहुत ही साचंधान होना जहां तक कर-खण्डों का संबंध है अत्यधिक उदारता नहीं बरती जाती चाहिए । उन्हें नियंत्रण एवं अन्य चीजों को हटाने में भी अत्यन्त उदार नहीं होना चाहिए । हमारे यहां नियोजित अरयं-व्यवस्था है । हम पंचवर्षीय योजना का अनुसरण कर रहे यद्यपि हमारे यहां मिश्चित अर्थ॑-व्यवस्था हम नियंत्रण रखने पर जोर दे रहे ताकि जो कुछ भी हमारे यहां पैदा हे उत्तका समान वितरण हो । अतः आयकर को पूरी तरह समाप्त करना आवश्यक नहीं है । जाप वेतत भोगी अथवा मजदूरी पाते वाले व्यक्तियों को राहुत दे सकते हैं परन्तु व्यापारियों एवं बड़े व्यवसायियों को कोई भी राहत देने की आवश्यकता नहीं है । कर-ढांचे के सरलीकरण की निश्चय ही आवश्यकता है । अब मैं मुख्य सिफारिश पर आता हूं जिससे मैं पूरी तरह सहमत यह चुनावों का पोषण करने के बारे में राजनितिज्ञ होने के नाते हम सभी जानते हैं कि बहुत से दलों को बड़े-बड़े व्यापारियों के धन पर निर्भर रहना पड़ता है तथा इसके फलस्वरूप न सिर्फ नीतियों में ही परिवर्तन करना पड़ता है बल्कि भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता अतः जहां तक चुनाव सुधारों का संबंध है चुनावी खर्चा राज्यों को करना इस प्रतिवेदन के अनुस।र सरकार हारा चुनाव खर्च वहन करने के लिए केवल 500 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी । हमें साहस से काम करना चाहिए तथा तत्काल यह सुधार करना थाहिए ताकि काले-धन की नींव पर चोट की जा सके । इसके अतिरिकक्‍तर हमें भ्रष्ट लोगों का पता चलाना चाहिए । ऐसे लोग प्रशासन अथवा / में हो सकते परन्तु हमें सब जगह स््ररछछ प्रशासन पर जोर देना केन्द्र में संदोच्च पद पर कलीनਂ का होता ही पर्थाष्त नहीं परन्तु हमें यह्‌ भी देखना चाहिए कि प्रत्येक राज्य में हुर जगह जो राजनीतिश चोटी पर तथा अन्य लोग जो प्रशासन को चला रहे वे भी स्वच्छ हों तथा इस बात के लिए हमें जोर देना चाहिए । यही भ्रष्टाचार का मुख्य ्रोत है काले धन का भी । चुनावी खर्चों के लिए धन मुहैय्या कराने के साथ ही हमें राजनैतिक जीवन को भी स्वच्छ बनाना चाहिए तथा हमें इन बातों पर जोर देना चाहिए । अन्त में मैं कहूंगा कि हमें मुख्यतः तस्करों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का आग्रह करना चाहिए क्योंकि काला धन पैदा करने के लिए यही मुख्य रूप से जिम्मेदार ये धन हकंट्टा कर लेते हैं और उस धन से ये देश की राजनीति अपने नियस्त्रण में रखते निर्माता बन जाते फिल्में बनाने लगते हैं तथा इस काले धन का कई अन्य क्षेत्रों में उपयोग करते हैं ।
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 कि

 शरद

 अतः  इस  देश  से  तस्करी  एवं  अष्टाचार  को  उखाड़  फेंकने  के  लिए  कड़े  उपाय  करने
 चाहिएं  ।  ये  मेरे  मुख्य  सझाव  हैं  ।

 थी  झमल  दस  :  भारत  में  वर्तमान  में  ही  नहीं  अपितु  काफी
 लम्बे  समय  से  हम  काले-धन  की  समस्या  से  चिन्तित  रहे  सच  तो  यह  है  कि  1936  से  हमारे

 गहां  काले  घन  का  पता  लगाने  के  लिए  सरकारी  तौर  पर  खोज-बीन  की  जा  रही  1936  में

 एक  अय्यर  समिति  बनी  1947  में  आयकर  जांघ  समिति  बनी  भी  जिसका  कार्य  यह  पता

 लगाना  था  कि  आयकर  चोरी  कैसे  होती  है  तथा  उससे  काले  घन  को  कंसे  बढ़ावा  मिलता

 1953-54  में  कराधान  जांच  समिति  बनाई  गई  थी  ।  1956  में  हमने  विश्व  विख्यात  अर्थशास्त्री

 श्री  निकोलस  कालडर  को  हस  बात  का  अध्ययन  करने  के  लिए  आमंत्रित  किया  कि  काला  धन  कैसे

 पैदा  होता  है  तथा  काले  घन  को  रोकने  के  लिए  कराधान  ढांचे  को  किस  प्रकार  का  बनाया  जाए  |
 1958  में  प्रत्यक्ष  कराधान  जांच  समिति  बनी  तथा  1968  में  विभागीय  अधिकारियों  की

 समिति  बनी  19718  में  वांचू  सभ्ोति  बनाई  गई  थी  तथा  1983  में  राष्ट्रीय  लोक  वित्त  एवं
 नीति  संस्थान  को  इस  प्रतिवेदन  को  तैयार  करने  के  लिए  कहा  गया  जिस  पर  इस  समय  चर्चा  हो

 रही  है  ।

 इससे  पता  चलता  है  कि  सभा  में  दोनों  पक्ष  काले  धन  की  उत्पत्ति  से  कितने  चिन्तित

 परन्तु  ऐसा  लगता  है  कि  सरकार  की  चिन्ता  सिर्फ  सैद्धान्तिक  एवं  कदाचनिक  जब  कभी  भी

 सत्तापक्ष  देश  के  समक्ष  अपनी  यह  छवि  बनाना  आवश्यक  समझता  है  वह  काले  धन  की  समस्या  से

 चचितित  हैं  तो  इस  पर  भर्चा  करा  दी  जाती  इस  अवसर  को  भी  नहीं  छोड़ा  जाना  चाहिए  ।

 हस  तरह  चर्चा  का  अवसर  आता  है  तो  हमें  इसका  स्वागत  करना  क्‍योंकि  इससे  देश  की

 मनःस्थिति  का  पता  चलेगा  ।

 बिल्कुल  विश्वास  न  होने  पर  भी  हमें  आशा  है  कि  कुछ  कार्यवाही  अवश्य  होगी  ।  वर्तमान

 सरकार  के  रवैये  में  मैं  एक  बात  की  सराहना  करता  हूं  ।  जब  वांचू  आयोग  ने  अपना  प्रतिवेदन

 दिया  तो  तत्कालीन  सरकार  ने  उसे  दबाने  का  प्रथास  किया  और  वह  प्रतिवेदन  चोरी-छिपे  सरकार

 के  हाथों  स ेनिकालकर  जनता  के  सामने  लाना  लेकिन  अब  सरकार ने  स्वयं  यह  प्रतिवेदन

 पेश  किया  है  |  अच्छी  बात  है|

 मैं  कहता  हूं  कि समयाभाव  के  कारण  मैंने  प्रतिवेदन  का  सरकारी  तौर  पर  अध्ययन  किया

 है  मैं  इस  प्रतिवेदन  को  समझने  में  असमर्थ  भी  हूं  ।  प्रतिवेदन  को  पढ़कर  मैं  यही  निष्कर्ष  निकाल

 पाया  हूं  कि  यह  प्रतिवेदन  सरकार  द्वारा  तैयार  कराया  गया  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  उठ

 लोगों  से  ऐसा  निष्कर्ष  निकालने  के  लिए  कहा  गया  है  |  लेकिन  फिर  भी  इस  प्रतिवेदन  को  तैयार

 करने  जाले  व्यक्ति  उन  लोगों  से  एकमत  हैं  जो  अब  सरकार  में  हैं  ।  ये  लोग  पिछली  सरकार  में  अ्रपृत्रे

 पूर्व  सहयोगियों  के  समान  ही  हैं  ।  इस  प्रतिवेदन  को  तैयार  करने  वाले  लोग  एक  से:विच्चार
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 वाले  लोग  हैं|  उन्होंने  ऐसे  सुन्नाव  दिए  हैं  जो  वर्तमान  सरकार  के  अनुकूल  हैं  ।

 प्रत्यक्ष  करों  को  समाप्त  अथवा  उनकी  दरें  घटाना  बजट  में  विद्यमान  हैं  और  ये  सभी

 बातें  इस  प्रतिवेदन  की  सिफारिशों  में  मौजूद  हैं  ।  यह  शंका  मेरे  मन  में  मंत्री  महोदय  भले  ही

 इसका  खण्डन  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  यह  प्रतिवेदन  उन  कतिपय  उपबन्धों  के  लिए  समर्थन

 प्राप्त  करने  के  लिए  है  जिन्हें  सरकार  देश  में  अपने  कट्टर  समर्थंक  बनाने  के  लिए  कार्यरूप  देने  पर

 तुली  हुई  है  ।  देश  के  देहातों  भौर  शहरी  क्षेत्रों  के  समृद्ध  वर्ग  इस  सरकार  के  समर्थक  बन  जायेंगे

 यदि  ये  उपबन्ध  लागू  हो  गए  ।  इन  उपबन्धों  को  इस  प्रतिवेदन  की  सिफारिशों  से  प्रोत्साहन  मिलेगा

 अतः  प्रतिवेदन  राजनीति  से  प्रेरित  है  ।

 प्रतिवेदन  के  तैयार  करने  वालों  ने  यह  स्वयं  कहा  है  कि  इस  प्रतिवेदन  को  तैयार  करने  में

 अपनाई  गई  मानदण्डों  आदि  के  लोगों  में  त्रुटियाँ  नजर  आयेंगी  ।  मुझे  इनमें

 कोई  त्रुटि  नजर  नहीं  आती  है  ।  लेकिन  उन्होंने  जो  अन्तिम  निष्कर्ष  निकाला  अर्थात्‌  वर्ष  1983-84

 में  37,000  करोड़  रुपए  का  काला  धन  बना  मेरे  विचार  से  कम  आंका  गया  है  !  मैं  ऐसा  इसलिए

 कहता  हूं  क्योंकि  उसी  वर्ष  के  लिए  आई०एम०एफ०  विशेषज्ञों  ने  अनुमान  लगाया  है  कि  86,000

 करोड़  रुपए  का  काला  धन  बता  |  37,000  और  86,000  में  बहुत  अधिक  अन्तर  है  ।

 शी  विधयताय  प्रताप  सिह  :  आप  किस  पर  विश्वास  करते  आई०  एम०  एफ०  पर

 अथवा  इस  प्रतिवेदन  पर  ?

 श्री  अमल  दत्त  :  मुझे  किसी  पर  भी  विश्वास  नहीं  दोनों  ही  समान  रूप  से  अविश्वसनीय

 मैं  सभी  सिफारिशों  पर  चर्चा  नहीं  करूंगा  ,  इस  प्रतिवेदन  में  कुछ  बातों  को  नि८कर्ष  रूप  में

 बताया  गया  कहा  गया  है  कि  स्वेच्छा  से  प्रकट  करने  की  योजना  से  काले  धन  में  कमी

 यह  घारणा  गलत  क्योंकि  यह  योजना  प्रत्पेक  दक्षकਂ  में  लाई  गई  कई  बार  नहीं  बल्कि  दो

 बार  या  तीन  बार  लेकिन  इससे  काले  धन  में  कमी  नहीं  आई  ।  दूसरी  ओर  वांचू  आयोग  के
 बेंदन  के  समय  से  वष  1973-74  में  10,000  करोड़  रुपए  का  जो  काला  घन  था  वह  बढ़कर  अब

 37,000  करोड़  रुपये  हो  गया  है  ।  यह  आपका  ही  अनुमान  मैं  आपके  ही  सरकारी  अनुमान  के

 बारे  में  बोल  रहा  इसलिए  यदि  ऐसी  बाल  स्वेच्छा  से  धन  प्रकट  किया  जाता  रहा  इसके

 साथ  ही  धारक  बांड  योजना  रही  है  ।  धारक  बांडों  से  एक  हजार  करोड़  रुपये  आए

 एक  अन्य  सुझाव  यह  है  कि  कुछ  गन्दी  बस्ती  सुधार  बांड  चालू  किए  जाएं  ताकि  कोई

 व्यक्ति  धन  के  स्रोत  के  बारे  में  प्रश्न  न  करें  और  फिर  लोग  अंशदान  करने  लगेंगे  क्योंकि  इससे  वे

 शध्ट्र  के लिए  कुछ  करते  को  अपनी  लालसा  पूरी  कर  धारक  बांडों  के  सम्बन्ध  में  ऐसी

 नहीं  मैं  समझता  हूं  कि  यह  एक  गलत  धारणा  जो  काला  घन  पैदा  करते

 ऐसा  राष्ट्र  को  हानि  पहुंचाकर  करते  फिर  बाद  में  वे  हसे  राष्ट्र  क ेलाभ  के  लिए  नहीं  छोड़ेग  ।
 “  हक  बार  उन्हें  ऐसा  करने  दें  तो  वे  यह  देखना  चाहते  हैं  कि  जो  भी  धन  वे  कमाते  हैं  वे  उसे  अपने

 लिए  ही  उकयोग  करें  ।
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 वनवली-नननिभनीनाननथी  मन

 अमल

 अब  सरकार  का  थर्चा  काले  धन  के  बनाने  का  स्रोत  हो  गया  है  और  सरकार  के  खर्चे  पर

 नहर  लोक  निर्माण  तथा  गरीबी  हटाने  संबंधी  कार्य  भूमि  विकास

 सिविल  और  प्रतिरक्षा  कार्यों  के  लिए
 आदि  का  होते  ऐसा  क्यों  है  ?

 बयोंकि  सरकार  पर्याप्त  सतर्कता  नहीं  बरतती  सरकार  सतकंता  क्‍यों  नहीं  बरतती  उसका

 20  से  40  प्रतिशत  धन  काले  धन  में  बदल  जाता  यह  किसी  के  साथ  उदार  होने  का  प्रश्त  नहीं

 बल्कि  सख्त  और  सतर्क  होने  का  प्रश्न  पिछले  आठ  महीने  से  सत्तारूढ़  में  इस  सरकार  को

 अब  तक  सभी  बुराइयां  समाप्त  कर  देनी  चाहिए  लेकिन  इस  सरकार  ने  पहला  कदम  तक

 नहीं  उठाया

 इसके  बाद  थे  एक  और  बात  कहते  राजमीतिज्ञों  के  रास्ते  में  अवरोध  कर  दिया  जाता

 है  और  मैं  समझता  हूं  कि  भारत  में  अपनाईं  गई  वैस्टभिस्टर  प्रकार  की  राजनीति  से  बहुत
 चार  पैदा  हुआ  है  और  राजनीतिक  उद्देश्यों  के लिए  चाहे  ये  वास्तविक  हों  या

 नीतिज्ञों  को  व्यापारियों  से  बहुत  अधिक  धन  मिल  जाता  यह  सच  लेकिन  इस  बुराई  को

 ऐसी  व्यवस्था  द्वारा  समाप्त  किया  जा  सकता  है  जिसमें  दलों  को  चुनाव  खर्चे  के  लिए  प्राप्त  धन  के

 लिए  जिम्मेदार  ठहराया  जा  सकता  उन्होंने  यह  सुझाव  भी  दिया  है  कि  केवल  प्रारम्भिक  ख्च

 ही  वहन  किया  जाना  जिसका  तात्पयं  है  कि  आगे  होने  वाले  खर्चे  को  उम्मीदवार  या

 पार्टी  स्वयं  वहन  करेगी  ।  इस  पर  रोक  लगाई  ज्ञा  सकती  उदाहरण  के  तौर  पर  इस  चुनाव
 के  लिए  यदि  आप  जर्मनी  का  तरीका  अपनाएं  भर्थात  प्रत्यक्ष  अथवा  परोक्ष  दोनों  ही  प्रकार  से  जहां

 उम्मीदवारों  को  राज्य  द्वारा  धन  की  पूरी  सहायता  दी  जाती  जब  तक  हम  किश्ती  ऐसी  ब्यवस्था

 को  नहीं  अपनाएंगे  तब  तक  हम  इसे  रोक  नहीं  सकते  ।  हम  अपनी  वतंमान  संसदीय  लोकतांजिक

 प्रणाली  में  राजनीतिज्ञों  द्वारा  किए  जा  रहे  म्रष्टाचार  को  समाप्त  नहीं  कर  सकते  ।

 एक  बात  का  पता  चला  कि  व्यापारियों  द्वारा  सरकार  में  उन  लोगों  को  जो  विवेकाधीन

 नियंत्रणों  के  प्रभारी  होते  हैं  को  आदि  दिया  जाता  अब  नियंत्रणों  को

 विवेकी  बनाना  होगा  ।  यह  करना  होगा  ।  नियंत्रण  उन  लोगों  को  करना  होगा  जो  वतंमान  पीढ़ी  से

 नेतिक  दृष्टि  से  श्रेष्ठ  हों  ।  यह  पहली  बात  है  |  इसकी  निगरानी  करनी  आज  यवि

 किसी  व्यक्ति  के  पास  विवेकपूर्ण  शक्ति  है  और  यदि  उसे  उत्कोच  मिलती  है  तो  वह  उस  धन  को

 कहीं  भी  रख  सकता  है  और  इस  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  व्यापारी  जो  धन  जमा  करता

 आयकर  की  चोरी  करता  है  वह  ऐसा  आयकर  की  चोरी  करने  के  उद्देश्य  से  नहीं  लेकित

 बह  बिक्री  उत्पाद  सीमा  आदि  की  चोरी  करने  के  लिए  फरता  किसी  न

 किसी  स्थान  पर  यह  रिकार्ड  अवश्य  होता  है  कि  उसने  कोई  वस्तु  खरीदी  लेकिन  यह  रिकार्ड
 ओर  कराधान  विभाग  के  रिकार्ड  बिल्कुल  अलग  होते  कोई  व्यक्ति  बिक्री  कर  विभाग  में

 जाकर  कुछ  बात  कह  सकता  है  और  उत्पाद  शूल्क  विभाग  में  जाकर  कुछ  और  बात  कहता  है  फिर
 आयकर  विभाग  में  जाकर  दूसरी  बात  कहता  लेकिन  ऐसा  क्यों  ?  यद्यपि  कर-अधिकारी
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 अलग  समेकित  व्यवस्था  हो  सकती  ।  या  फिर  से  सभी  आंकड़े  एक  स्थान  पर  आने  चाहिएं
 और  उन्हें  समेकित  किया  जा  सकता  है  उनका  मिलान  और  जांच  की  जा  सकती  है  ताकि

 रियों  को  करों  की  चोरी  करने  के  कम  अवृसंर  मिलें  ।

 हमारी  वर्तभान  सरकार  को  कम्यूटरों  का  बहुत  शौक  इस  क्षेत्र  में  तरकार  तुरन्त

 वाही  कर  सकती  और  मैं  यह  देखने  के  लिए  कम्यूटर  लगाए  जाने  का  समयेन  करूंगा  |  ताकि

 एक  प्रकार  ये  व्यवसाथ  या  एक  व्यक्ति  के  सभी  स्थानों  से  सभीः  प्रकार  के  आंकड़े  एक  ही  कम्यूटर
 में  आ  जाएं  |  तभी  इप्  बात  का  विश्लेषण  किया  जा  सकता  है  और  यह  देखा  जा  सकता  है  कि

 वह  कहां  पर  कर  की  चोरी  करने  की  कोशिश  कह  रहा  यह  एक  ऐसा  क्षेत्र  है  जहां  उन्होंने
 अनेक  शब्दों  में  इसका  सुझाव  नहीं  दिया  है  लेकिन  ऐसा  किया  जाना  चाहिए  ।

 एक  और  रास्ता  निकाला  गया  है  अर्थात  गैर-निवासी  निवेश  ।  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण

 यहू  योजना  पिछले  वर्ष  या  1983  में  शुरू  हुई  थी  ।

 श्री  प्रियरंजन  वास  मुन्शी  :  मैं  आपका  शुक्र  गुजार  क्योंकि  कम  से  कम  यहां
 तो  आपने  कम्प्यूटर  प्रशाली  के  विचार  का  समर्थन  किया

 शी  असल  वत्त  :  इस  प्रयोजन  के  लिए  ।  गर-निवासी  नित्रेश  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  ।

 इससे  विदेशों  से  धन  लाने  में  लोगों  को  प्रोत्साहन  नहीं  मिला  क्‍योंकि  कोई  नहीं  जानता  कि

 घन  कहां  से  आता  उदाहरण  के  लिए  एस्क्रोटंस  के  अधिग्रहण  को  ही  लें  ।  सरकार  स्वयं  कहृती

 है  कि  बह  इस  बात  को  जांच  नहीं  करेगी  कि  शेयर  खरीठने  के  लिए  व्यापारी  ग्रुप  को  किसने  धन

 दिया  यदि  सरकार  का  यही  रवेया  रहा  तो  लोग  कमोशन  लोग  विदेशी  खरीद  पर  रिश्वत

 धन  एकत्र  करेंगे  और  इस  धत्र  को  किसी  अनिवासी  के  माध्यम  से  देश  में  वापस  ले  आयेंगे  ।

 यहां  बड़े  उद्योग  धरानों  पर  नियंत्रण  करने  का  प्रयास  करेंगे  जैसा  कि  शा  वैलेस  के  मामले  में  पहले

 से  ही  हो  रहा  है  जो  कम्यती  ला  बोर्ड  के  समक्ष  यहां  एक  महोदय  उस  व्यक्ति  की

 सम्पतियों  के  बारे  में  किसी  को  पता  नहीं  है  ।  लेबिन  हांग-कांग  की  एक  कम्पनी  जिसकी  200

 डालर  को  पूंजी  है  कहों  से  करोड़ों  रुपए  का  ऋण  लिया  है  और  शा  बैलेस  की  नियंत्रक  कम्पनी  के

 शेयर  खरीद  लिए  हैं  ।  यहां  ऐसी  बातें  हो  रही  हैं  ।

 हमारे  व्यापारी  अधिक  राशि  के  बीजक  और  कम  राशि  के  बीजक  बनाते  हैं  और  विदेशी

 मुद्रा  जमा  कर  रहे  और  सरकार  ऐसा  काला  धन  भारत  में  लाने  के  लिए  उनके  लिए  मार्ग

 बना  रही  है  |  इसको  तुरन्त  रोका  जाना  चाहिए  ताकि  सरकार  स्वतंत्र  रूप  से  कार्य
 कर

 सके  और

 समातान्तर  अधंष्यवस्था  को  समाप्त  किया  जा  सके  ।  अन्यथा  यहां  इस  मामले  पर  यहां  चर्चा  करने

 का  कोई  लाभ  नहीं  ।

 *कुम्मारी  डोौ०  के०  तारादेवी  :  सभापति  राष्ट्रीय  लोक  वित्त

 ककून्‍नढ़  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 वित्त  तथा  नोति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में

 डी०के  ०  तारादेवी  ]

 संस्थान  के  प्रतिवेदन  और  भारत  में  काले  घन  के  पहलू  सम्बन्धी  नीति  के  अनुसार  हमारे  देश  में

 3।  से  36  हजार  करोड़  रुपये  का  काला  धन  परिचालन  में  है  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  पश्चात  अनेक

 समितियां  गठित  की  गई  हैं  और  उन्होंने  अपने  प्रतिवेदन  दिए  इन  समितियों  की  अनेकानेक

 सिफारिशों  के  बावजूद  काला  धन  बढ़ता  ही  जा  रहा  इस  पहलू  ने  न  केवल  हमारी  राजनीतिक

 व्यवस्था  और  प्रशासनिक  व्यवस्था  को  बल्कि  हमारी  आर्थिक  व्यवस्था  को  भी  प्रभावित  किया  है  |

 मृंत्री
 ही

 से  मेरा  मूल  प्रश्न  यह  है  कि  अनेक  कानून  बनाने  के  बावजूद  काला  धन  क्‍यों  बढ़
 रहा

 मैं  महसूस  करती  हूं  कि  इन  कानूनों  और  समितियों  के  प्रतिवेदनों  से  काला  घन  हुमांरे
 देश  से  समाप्त  नहीं  हो  सकता  ।  यहां  तक  कि  लगातार  छापे  मारने  से  भी  काले  धन  को  समाप्त

 फरने  में  सफलता  नहीं  मिलेगी  ।  हमें  अपनी  राजनीतिक  व्यवध्या  और  प्रशासनिक  व्यवस्था  में

 मलभूत  परिवर्तन  करने  होंगे  ।  सबसे  पहले  हमें  इस  व्यवस्था  से  भ्रष्टाचार  समाप्त  करना  होगा  ।

 प्रशासनिक  व्यवस्था  में  सुधार  करना  होगा  ।  जब  तक  ऐसा  नहीं  होगा  काले  धन  को  समाप्त  करने

 में  हमें  सफलता  नहीं  मिलेगी  ।

 लोग  जितना  अधिक  धन  इकट्ठा  करते  हैं  उतनी  ही  अधिक  कर  की  चोरी  करते  हैं  नहीं

 समझती  कि  विभिन्‍न  समितियों  के  प्रतिवेदनों  और  कानून  में  परिवर्तन  करने  से  सरकार  समाज  में

 काले  घन  की  ब्राई  से  छुटकारा  पा  सकेगी  अन्य  विडम्बना  यह  है  कि  काले  धन  वाले  लोगों

 को  समाज  में  सम्मान  मिलता  है  इन्हें  और  घोर  बाजारी  करने  वालों  को  राजनीतिक  तंत्र  से  भी

 प्रोत्साहन  मिलता  है  ।  समाज  उन्हें  महामानव  समझता  है  ।

 अष्टाच।र  एक  दूसरा  महत्वपूर्ण  पहलू  है  जिससे  काले  धन  के  प्रसार  को  अढ़ाया  मिला  है|

 हम्हें  छापे  मारते  और  कर-प्रणाली  में  परिवर्शेन  करने  से  महीं  रोका  जा  सकता  ।  सर्वप्रथम

 बार  का  उन्मूलन  किया  जाना  चाहिए  ।

 चुनावों  में  खच॑  भी  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  पहलू  है  जिससे  काला  धन  बढ़  रहा  इससे

 आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  वृद्धि  होती  है  और  मुद्रास्फीति  होती  अब  सभय  आ  गया

 है  जबकि  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  किसी  दल  विशेष  का  विच्वार  किए  बिना  चुनाव-व्यय  पर

 सीमा  लगा  दे  ।  चुनावों  में  खर्च  पर  सीमा  लगाये  जाने  पर  सभी  दलों  को  सहमत  होना  पड़ेगा  ।

 अन्यथा  मुद्रास्फीति  पर  नियंत्रण  करता  सम्भव  नहीं  होगा  ।  एक  ओर  हम  इस  सदन  में  भ।षण  देते

 हैं  कि  काले  धन  ओर  मुद्रास्फीति  पर  कैसे  रोक  लगाई  जाए  लेकिन  दूसरी  ओर  हम  काले  धन  को

 बढ़ाने  का  अवसर  भी  देते  हैं  ।  इस  बारे  में  मैं  नहीं  जानती  कि  हुंसा  जाए  या  श्भिन्दा
 हुआ

 काले  धन  की  बुराई  हमारी  लोकतांत्रिक  व्यवस्था  में  फैल  गई  हमें  अपना

 निरीक्षण  करना  सभी  राजनीतिक  दलों  को  इस  बारे  में  गम्भीरता  से  विचार  करना
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 हम  चुनावों  के
 समय  अनेक  आश्वासन  देते  हैं  लेकिन  उनमें  से  कितमे  प्रे  करते

 बाजारी  करने  वाले  और  तस्कर  चुनावों  में  अपनी  भूमिका  निभाने  का  प्रयांस  करते  ये  किसी

 एक  राजनीतिक  दल
 को

 सत्ता  में  लाने  का  प्रयास  करते  हैं  जो  उनके  अनुकूल  हो  हन  ताकतों  से
 निपटने  के  लिए  केवल  कानून  में  परिवतंन  करना  पर्याप्त  नहीं  बल्कि  सशकत  राजनीतिक  इच्छा
 अनिवाय॑  है  ।

 विशेष  न्यायालयों  की  स्थापना  करनी  पड़ेगी  ताकि  काले  धन  और  चोर  बाजारी  के
 राधों  से  निपटा  जा  सके  ।  ऐसी  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  विशेष  कमंचारियों  की  भरती  करनी

 होगी  ।  विशेष  कममंचारियों  और  अन्य  उच्च  अधिकारियों  को  ऐसे  मामलों  में  उत्तरदायी  बनाना  जाना

 साहिए  |  अमेक  आई०ए०एस०  अधिकारी  और  पुलिस  अधिकारी  जानबूझ  कर  ऐसे  मामलों  में  कड़ी
 कार्यवाही  नहीं  करते  सरकार  को  इन  अधिकारियों  से  कहना  चाहिए  कि  ये  सर्तक  रहें  और

 तस्कारी  तथा  काले  घन  के  मामलों  में  समुचित  का्यंवाही  कुछ  बहुत  कुशल  और

 निष्ठाबान  अधिकारी  हैं  ।  उनकी  निष्ठापूर्ण  सेवाओं  की  सराहुना  की  जानी  चाहिए  और  उन्हें  सभी

 सरह  से  नैतिक  समर्थन  दिया  जाना  चाहिए  ।  सरकार  का  यह  प्रथम  कर्तव्य  होना  चाहिए  ।

 आयकर  के  अपवंचन  और  स्टाम्प  ड्यूटी  अपवंचन  पर  रोक  लगाने  के  अलावा  अ्रष्टा  चाह
 की  सभी  स्तरों  पर  निन्‍दा  की  जानी  ऐसे  अनेक  उदाहरण  है  जहां  ग्राम  स्तर  के  साधारण
 कार्यकर्ताओं  ने  छः  लाख  रुपए  मूल्य  के  मकान  बनवाए  लोक  निर्माण  विभाग  निर्माण  कार्य  में

 विसम्य  करता  है  जिप्तसे  निर्माण  व्यय  50  करोड़  रुपये  से  500  करोड़  रुपए  हो  जाता  है  ।
 स्थिति  यह  है  ।  अनेक  इन्जीनियर  अष्टाचार  करते  हैं  और

 काला  धन  जमा  करते  सरकार  ने

 ऐसे  अधिकारियों  के  खिलाफ  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 अासयदो  यह  है  कि  काला  धन  उत्पन्न  करने  वाले  लोगों  से  धा मिक  स्थलों  को  भी  नहीं  छोड़ा

 है  ।  वे  वहां  सुरक्षित  तौर  पर  रख  सकते  हैं  |  मठों  तथा  भन्‍्य  धामिक  स्थानों  को  काला  धत

 रखते  के  लिए  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  इन  मठों  के  कुछ  गुरु  भी  इन  गतिविधियों  में  संलग्न

 वे  करों  का  अपर्वंचन  भी  करते  अतः  मैं  सरकार  से  ऐसे  खोगों  के  भी  विरुद्ध  सद्त  कार्यवाही
 का  आग्रह  करती  ऐसे  सभी  बेईमान  दोगों  की  अवश्य  ही  एक  काली  सूची  तैयार  करती

 चाहिए  ।  अगर  ये  कोई  व्यापार  चला  रहे  हैं  तो  उनके  लाइसेंधों  को  रद  कर  देता  उस्हें

 कड़ी  सजा  मिलनी  चाहिए  ज॑ंसी  कि  अपराध  संबंधी  मामलों  में  दी  जाती  अन्यथा  कुछ  भी

 बर्तन  नहीं  हो  सकता  ।  केबल  तभी  वे  कानूनों  को  मानेंगे  तथा  काले  धन  में  संलग्न  होने  से  बचेंगे  ।

 केबल  तभी  वे  गलत  रास्ते  को  छोड़कर  राष्ट्र  की  प्रगति  की  मुख्य  धारा  में  सम्मिलित  होंगे  ।

 प्रो०  नारायण  चन्द्र  पराशर  :  काले  धन  का  सम्मोहन  परम्परागत  है
 तथा  इसका  प्राचीन  इतिहास  है  और  विरोध  पक्ष  के  हमारे  श्री  अमल  ने  कुछ  उपायों  के

 बारे  में  बोला  है  जिन  पर  आजादी  से  पहले  भी  विचार  किया  गया  परन्तु  उनकी  इस  टिप्पणी

 में  कि  वतेमान  सरकार  इसका  दिखावा  कर  रही  है  मैं  कोई  सत्यता  नहीं  पाता  ।
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 शझारत  में  काले  धन  की  अर्थ-व्यवस्था  के  पहलुओंਂ  पर  राष्ट्रीय  लौक  22  1983

 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 नारायण  चन्द  पाराशर  ]

 यह  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  प्रधानमंत्री  ने  इस  चुनौती  को  स्वीकार  किया  उन्होंने

 इस  वर्ष  के  आरम्भ  में  तीन  बातों  का  वायदा  किया  था  |  पहला  वायदा  था  राजनैतिक  अस्थिरता

 के  मूल  पर  चोट  करके  दल-बदल  पर  रोक  लगाना  और  इसके  लिए  दल-बदल  निरोधक  विधेयक

 पारित  किया  गया  था  ।

 दूसरा  यह  काला  और  तीसरा  है  पद  के  अधिकार  का  दुरुपयोग  और  हसको  रोकने
 के  लिए  लोक  पाल  विधेयक  लाया  जा  रहा  अतः  इन  सभी  तीनों  क्षेत्रों  में  जो  उन्होंने  बायदा

 किया  था  उनको  वह  क्रियान्वित  कर  रहे  क्योंकि  प्रत्येक  व्यक्ति  जानता  है  कि  यह  देश  के  सर्वोच्च

 हित  में  है  क्योंकि  राष्ट्र  इस  समय  के  नेतृत्व  की  ईमानदारी  से  अवगत  और  हसके  अतिरिक्त

 हाल  ही  को  प्रवुलियों  से  तथा  हाल  ही  में  बित्त  मंत्री  द्वारा  जो  उपाय  किए  गए  हैं  वे  भी  ईमानदारी

 का  एक  प्रमाण  है  ।  अतः  हमारी  यह  शुभकामना  है  कि  हमारे  नेतृत्व  को  इस  काय॑  में  सफलता

 परन्तु  अगर  हम  सिर्फ  कुछ  ब।तों  पर  अड़े  रहेंगे  तो  काले  धन  की  समस्या  को  समाप्त  नहीं  किया  जा

 सकता  ।

 हमने  पहले  ही  कुछ  उपाय  किए  हैं  और  पहले  शुरू  की  गई  स्वैज्छिक  प्रकरन  योजना  का

 भी  जिक्र  किया  गया  में  ऐसी  चार  योजमायें  1957  में  एक  ऐसी  योजना

 1965  में  दो  थीं  तथा  1975  में  एक  एसी  योजना  और  इसी  प्रकार  से  डिबेंचरों  तथा

 बियरर  बांडों  की  भी  योजनाएं  थी  ।  परन्तु  अब  तक  हमें  सफलता  न  मिलने  का  बया  कारण  है  और

 इन  योजनाओं  से  जो  धन  एकत्रित  किया  गया  था  वह  केवल  एक  अंश  मात्र  था  ?

 जैसा  कि  आप  जानते  अनुमान  में  भिन्‍तता  वर्तमान  समिति  का  एक  अनुमान

 इसे  37,000  करोड़  रुपये  है  तथा  प्रसिद्ध  अदिसेशय्या  के  अनुमान  के  अनुसार

 यह  59,000  करोड़  रुपये  है  तथा  एक  तीसरे  अनुमान  के  अनुसार  यह  31,000  करोड़  रुपये  है  ।

 इसमें  भिन्‍नता  है  '  प्रतिशत  प्रणाली  के  अक्रुसार  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  का

 विश्वास  है  कि  भारत  में  जी०एन०पी०  का  50  प्रतिशत  काला  धन  है  जबकि  अमरीका  में  यह  25

 प्रतिशत  इटली  और  स्वीडन  में  20  ब्रिटेन  में  10  प्रतिशत  तथा  जापान  में  5  प्रतिशत

 अतः  काले  धन  की  समस्या  किसी  भी  आकार  तथा  मात्रा  की  हो  इसको  रोकने  के  लिए  गंगीर

 उपायों  की  आवश्यकता  है  ।  इससे  भी  अधिक  एक  मनोवेज्ञानिक  दृष्टिकोण  की  आवश्यकता

 इस  कर  से  बचने  वाले  लोग  यह  महसूस  करते  हैं  कि  कर  देने  के  बजाय  इसे  न  देकर  वे
 अधिक  धन  बचा  सकते  हैं  ।  वे  सभी  प्रकार  की  चालों  का  इस्तेमाल  करते  वह  उच्च

 लय  में  चला  जाता  है  ।  उच्च  न्यायालयों  में  बहुत  बड़ी  संख्या  में  मामले  निर्णयाधीन  पढ़े  हैं  और

 इसमें  आयकर  को  बहुत  अधिक  बकाया  घनराशि  सम्बद्ध  वे  समझते  हैं  कि  जाय  कर  देने  से

 अच्छा  हो  यह  है  कि  वे  वकील  को  उसकी  फीस  दे  दें  और  5  वर्षों  तक  मामले  को  लटकाये  रखें  ।

 वे  लोग  जो  कर  से  बचना  चाहते  हैं  ओछे  तरीके  अपनाते  हैं  ।  हमें  इस  प्रवृत्ति  को  हंतोत्साहिंत
 करना  होगा  ।  जब  संपत्ति  की  बिक्री  के  बारे  में  सौदा  किया  जाता  है  तो  कभो  तो  मूल्य  बढ़ाकर  दिखाया
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 |  1907  में  काले  धन  की  अर्थ-व्यवस्था  के  पहलुओंਂ  पर  राष्ट्रीय  शोक
 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा
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 जाता  है  और  कभी  घटाकर  दिखाया  जाता  राज्यों  की  इसमें  स्टैम्प  ड्यूटी  संबद्ध  है  तथा  बेचने
 वाले  के  लिए  कम  दायित्व  ।  इस  प्रकार  से  यह  खरीदने  और  बेचने  वालों  की  सुविधानुसार  चल

 रहा  राज्य  सरकार  के  साथ  धोखाधड़ी  की  जाती  है  और  इस  प्रकार  की  हेरा-फेरी  से  राजकोष

 को  घाटा  होता  है  ।  हमें  इस  हेरा-फेरी  को  बन्द  करना  होगा  ।  हमारे  कर  के  सरलीकरण  का
 जो  सुझाव  दिया  गया  है  वह्‌  देश  के  सर्वोच्च  हित  में  होगा  तथा  काले  धन  की  बुराई  को  समाप्त
 करने  की  दिशा  में  सही  कदम  होगा  ।

 बहुत-सी  योजनाओं  का  जिक्र  किया  गया  एक  इसी  प्रकार  की  योजना  जिसका  सुझाव
 दिया  गया  है  वह  है  सलमों  को  समाप्त  करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  कोष  बनाया  जाये  |  यह  की  गई

 सिफारिशों  में  से  एक  है  कि  अगर  लोगों  को  समाज  के  कल्याण  जैसे  कार्यों  के लिए  काला  धन  देने

 की  अनुमति  दी  जाए  तो  समाज  इसको  स्वीकार  कर  लेगा  |  एक  ऐसी  ही  परियोजना  जिसका  सुझाव
 दिया  गया  शहरों  से  सलमों  को  समाप्त  करना  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  100  करोड़

 रुपये  आरम्भिक  निवेश  के  तौर  पर  दिये  जा  सकते  उन  सभी  लोगों  को  जिनके  पास  काला  धन

 है  वहां  पर  काला  धन  देने  के  लिए  आमन्त्रित  किया  जा  सकता  है  ।  तब  वास्तव  में  इस  कोष  में

 बढ़ोतरी  होगी  तथा  सामाजिक  बुराई  में  भी  कमी  आएगी  ।  परन्तु  ये  जो  भी  दूसरी  योजना

 डिबेंचरों  की  इसमें  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  धन  के  स्रोत  के  बारे  में  नहीं  पूछा  जाना  चाहिए

 परन्त  इन  डिबेंचरों  से  प्राप्त  ब्याज  पर  आय  कर  लगाना  चाहिए  तथा  डिबेंबचरों  की  राशि  पर  धन

 कर  लगाना  चाहिए  किन्तु  उन्हें  दान-कर  से  मुक्त  कर  देता  चाहिए  ।  ये  उपाय  हैं  जिनका  सुझाव

 दिया  गण  है  ।

 नेतृत्व  की  राजनैतिक  इच्छा  तथा  अधिकारियों  की  ईमानदारी  तथा  निष्ठा  का  जिक्र  किया

 गया  हम  इसे  कर  पाएंगे  अथवा  नहीं  यह  एक  महत्वपूर्ण  प्रश  बना  हुआ  है  ।  एक  तरफ  तो  जब  *

 कभी  भी  सही  दिशा  में  कोई  कदम  उठाया  जाता  है  तो  हम  सरकार  पर  आश्षेप  करते  हैं  और  दूसरी

 तरफ  जब  कभी  भी  सरकार  के  हाथ  मजबूत  करने  के  लिए  उपाय  किए  जाते  हैं  तो  विरोध  पक्ष

 दूसरी  दिशा  में  कार्य  करना  शुरू  कर  देता  है  ।

 अनुच्छेद  3  (2)  के  बारे  में  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  हाल  ही  में  दिया  गया  निर्णय  इसी

 प्रकार  का  एक  मामला  कोई  भी  नहीं  चाहता  कि  सरकारी  कमंचारी  को  भ्रष्टाचार  इत्यावि  के

 तुन्छ  आरोपों  पर  तुरन्त  बर्खास्त  कर  दिया  जाये  ।  परन्तु  हमें  सेवा-काल  में  ईमानवारी  तथा  निष्ठा

 को  निश्चित  करने  के  लिए  कोई  अंदरूनी  तन्‍्त्र  बनाना

 राजनैतिक  नेतृत्व  का  प्रश्न  है  ।  इससे  ज्यादा  और  क्‍या  साहस  होगा  कि  हमने

 तीन  कदम  उठायें  हैं  और  काले  धन  की  समस्या  को  हल  करता  उनमें  से  एक  है  ?  वास्तव

 चनावों  का  खर्च  बहन  करने  में  सुझाव  दिया  गया  परन्तु  जापान  तथा  अमेरिका  जैसे  वेशों  में

 जहाँ  यह  हो  रहा  हैं  तथा  विभिन्‍न  उम्मीदवारों  के  चुनाव  प्रचार  के  लिए  पोस्टर  सरकार  छापती

 जहां  एक  पोस्टकार्ड  लिखना  भ्रष्ट  तरीका  है  परन्तु  टेलीफोत  करना  भ्रष्ट  नहीं  काला  धन  वहां

 पर  भी  इस्तेमाल  होता  है  ।
 '
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 में  काले  धन  की  अर्थे-प्यवत्या  के  पहलुओंਂ  पर  राष्ट्रीय  लोक  22  1985

 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा
 तनमन  म-++का  जनम»  करने  नाक  जय  म  मना  मम  कामा «+  ++-

 नारायण  चन्‍्द  पाराशर  |

 700  ०  १०
 .

 यह  कौंन  कहेगा  ?  क्‍या  चुनावों  में  इन  चलाकी  वाले  तरीकों  पर  धन  व्यय  करने  से  काला

 घन  समाप्त  हो  जायेगा  ?  यह  नहीं  वास्तव  में  35,000  रुपये  अथवा  एक  लाख  के  खर्च  की

 सीमा  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  अतः  मेरा  सुझाव  है  कि  कोई  व्यय  कर  होना  चाहिये  ताकि  जो  भी

 आय  होती  है  उसको  वह  कैसे  खर्च  करता  है  पता  चल  सके  ।  अगर  हम  सारे  खर्च  पर  निगाह  रखें

 सो  बहुत  सी  कमियों  को  दूर  किया  जा  सकता  वास्तव  में  इस  पर  आपत्तियां  बहुत  से  लोग

 कहते  हैं  कि  यह  ध्यावह्वारिक  नहीं  परन्तु  इसकी  परश्य  करने  में  क्या  हानि  है  ?  हमने  हसने  सारे

 उपाय  किये  हैं  इसलिए  पह  उपाय  भी  किया  जा  सकता  जब  कोई  व्यक्तित  सरकारी  कार्यालय  में

 मोकरी  पाता  है  तो  उसे  एक  शपथ-पत्र  अथवा  एक  ब्यौरा  देता  चाहिए  भाई०  एन०

 पहचान  के  नामसे  जानी  जाने  वाली  एक  योजना  का  सुझाव  दिया  गया  है  ।

 इसमें  एक  प्रकार  की  कोड  जत्म  वर्ष  इत्यादि  होता  प्रत्येक  व्यक्ति  को  सी०  आई०

 एन०  संद्या  इत्यादि  के साथ  एक  पहुचान-पत्र  जारी  किया  जा  सकता  परन्तु  ऐसा  जब  कभी

 कोई  व्यक्ति  सरकारी  नौकरी  पाता  है  तो  किया  जा  सकता  जब  वह  गोपनीयता  की  क्षपण  लेता

 है  तब  उसे  अपनी  आय  भी  बतानी  और  जब  वह  सेवा-निवृत्त  होता  है  तो  हमें  देखना
 जिस  किसी  भी  तरीके  से  आप  कर  सकते  कि  कया  उसमे  जो  धन  कमाया  है  वह  उसके

 अनुरूप  है  जो  एक  ईमानदार  व्यक्तित  के  रूप  में  बह  इस  सेवा  काल  में  कमा  सकता  ऐसी  ही
 बात  राजनीतिज्ञों  पर  भी  लागू  होनी  चाहिए  ।  यह  उन  सब  पर  लागू  होना  चाहिए  जो  कोई  भी

 सार्वजनिक  सेवा  करता  चाहे  वह  विधायक  हो  या  अधिकांरी  या  जिस  किसी  को  भी  राज्य  से

 लाभ  मिलता  एक  व्यापारी  या  उद्योगपति  को  भी  राष्ट्र  के  प्रति  जवाबदेह  होना  चाहिए  कि
 उसने  यह  धन  कहां  से  एकत्रित  किया  मैं  आदम  स्मिय  को  उद्धृत  करके  अपना  भाषण  समाप्त
 करूंगा  ।  काले  घन  का  क्या  प्रभाव  पड़ता  है  ?  इसका  अन्तिम  प्रभाव  शोषण  करना
 इसका  परिणाम  अमीरों  द्वारा  गरीबों  का  शोषण  करना  आदम  स्मिथ  ने  कुछ  समय  पहले
 कहा  एक  एक  निपुण  निर्माता  या  यद्यपि  वे  एक  ही
 गार  को  रोमगार  नहीं  देते  हैं  फिर  भी  सामास्य  तौर  पर  एक  या  दो  वर्ष  उस  भंडार  पर  जीवन-यांपन
 कर  सकते  हैं  जो  उन्होंने  पहले  ही  से  जमा  किया  हुआ  है  ।  बिना  रोजगार  बहुत  से  कामगार

 एक  सप्ताह  भी  गुजारा  नहीं  कर  बहुत  कम  एक  माह  तक  निर्वाह  कर  सकते  हैं  त्था  बहुत
 ही  कम  लोग  ऐसे  हैं  जो  नौकरी  के  बगैर  एक  वर्ष  तक  गुजारा  कर  सकते  हैं  ।”  यह  श्रमिक  करों

 ये  मजदूर  ये  भूभिहीन  लोग्र  ये  बेरोजगार  लोग  जो  काले  घन  के  शिकार  हमें
 हमेशा  के  लिए  इस  बुराई  को  समाप्त  कर  देना  चाहिये  तथा  इस  धन

 को देश की प्रगति के कानों में लवाना चाहिये । 7.03 ञ्ञ० १० शरद दिये पीठासीन हुए ] 5800



 1907  में  काले  धर्म  की  अथं-व्यकस्था  के  पहलुओंਂ  पर  राष्ट्रीय  शोक
 वित्त  तथा  नीति  संष्चान  के  प्रतिवेदत  के  बारे  में  अर्चा

 ]

 भी  बोरेख  सिह  :  सभापति  इस  देश  के  लोगों  का  विश्वास  बहुत  दृढ़  हो
 गया  है  कि  श्री  राजीव  गांधी  की  सरकार  ने  अपने  शासन  काल  में  जहां  देश  की  जनता  को  एक

 साफ-सुथरी  शासन  व्यवस्था  देने  का  प्रयास  किया  वहीं  वे  इस  कार्य  में  भी  जरूर  कामयाब

 यह  लोगों  का  पक्का  विश्वास  है  ।  इस  कामयाबी  को  वित्त  मंत्री  महोदय  पूरा  कर  सकते  हैं  ।

 अगर  किसी  दरसख्त  की  शाघ्वाएं  ओर  पत्तियां  छांठने  से  नीचे  की  घरती  अजबूत्त  हो
 सकती  है  तो  उसके  लिए  उपाय  किये  जा  सकते  हैं  ।  लेकिन  कई  दरख्त  ऐसे  होते  हैं  कि  उसकी

 और  शाखाओं  को  छांठने  के  बाद  वर्षा  पड़ने  पर  वे  और  ज्यादा  तेजी  से  फूटते  जो  रिपोर्ट

 नेशनल  इंस्टीक्यूट  फार  पब्लिक  फाइनेंस  एण्ड  पोलिसी  की  भाई  है  वह  इसी  व्यवस्था  के  अन्दर

 सुधार  लाने  पर  जोर  देती  है  ।

 बित्त  मंत्री  कोई  भी  कानून  चाहे  वह  इनकम  टेफ्स  एक्ट  चाहे  वह  सैल्स

 चाहे  सेस्ट्रल  एक्साइन  एक्ट  हो  ।  उसको  अगर  आप  उठाकर  देखें  तो  उनके  अन्दर  आपको

 बेसिक  और  बनियादी  कमियां  भिलेंगी  ।  अगर  आप  उनको  दूर  नहीं  करेंगे  तो  ब्लैक  मनी  पर  काबू
 पाना  संभव  नहीं  होगा  ।

 एक  तरफ  जो  असेसी  होता  है  उसको  अपनी  असेसमेंट  के  बारे  में  हुक  है  कि  वह  नेकस्ट  डोर
 में  अपील  कर  सफता  या  ट्रिबयूनल  में  जा  सकता  लेकिन  अगर  सरकार  का  कोई  बड़ा
 अधिकारी  किसी  छोटे  अधिकारी  के  किसी  फैसले  को  ठीक  नहीं  समझता  या  उस  फैसले  को

 कार  के  इन्ट्रेस्ट  में  नहीं  समझता  है  लो  उसको  अपील  करने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  एक  प्रथा

 बनी  हुई  है  कि  एक  हजार  में  से  सुओमोटो  10  केस  का  निरीक्षण  करेंगे  ऊपर  के  अधिकारी  और

 उनमें  कोई  स्वामी  होगी  तो  एक-दो  केसेस  पर  आगे  कार्यवाही  की  जाएगी  ।

 सभापति  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  कि  कैसे  ब्लैक

 मनी  जेनरेट  होती  है  ।  आपके  सेंट्रल  एक्साइज  एक्ट  के  शेड्यूल  में  एक  से  सड़सठ  आ्टिकल्स  हैं  जिन
 पर  सेंट्रल  एबसाइज  लगता  है  ओर  आर्टिकल  68  में  अगर  अधिकारी

 यह  समझे  कि  यह  रा-मेटीरियल
 के  काम  में  आ  सकता  है  तो  उसको  भी  टेक्सेबल  बना  सकता  आपने  जो  फिगस  सप्लाई  किए

 हैं  उनमें  एक  साल  में  12  हजार  करोड़  रुपया  इक्ट्रा  करना  हैं  ओर  तीन  महीने  में  3  हजार  करोड़
 .  रुपया  इक्ट्रा  कर  25  प्रतिशत  इकट्ठा  किया  जा  चुका  है  जो  कि  सेडटिसफंक्ट्री  लेकिन  इन

 तीन  हुजार  करोड़  रुपये  में  आटिकल  68  के  बारे  में  बया  स्थिति  मान  लीजिए  एक  फंबट्री  में

 कोयला  लगता  है  इंधन  के  रूप  में  ओर  उसकी  जो  राख  है  वह  किसी  दूसरी  फंबद्री  में  रा-मेटीश्यिल
 के  रूप  में  इस्तेमाल  होती  जब  उस  फैक्ट्री  ने  राख  उठाई  तो  उस  रा-मेटीरियल  पर  अधिकारी

 चाहे  तो  एक्साइज  लगा  सकता  है  और  चाहे  तो  माफ  कर  सकता  ऐसा  कितने  करोड़  रुपया

 होगा  जो  तीन  हजार  करोड़  रुपये  के  अन्दर  आंता  लेकिन  उसकी  फिगर  आप  तक  नहीं  पहुंची  ।
 तो  यहू  भी  बेसिक  चीजें  इनके  बारे  में  कानून  में  संशोधत  लाने  पर  विचार  करना
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 में  काले  धन  कौ  अर्थ-व्यवस्था  के  पहलुओंਂ  पर  राष्ट्रीय  लोक  22  1985

 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा
 ह

 वियनोननान“नननननननननीनानिननिना-न ना  *  उंगली

 बीरेन्द्र

 माननीय  सभापति  बहुत  से  मोनापली  इंडस्ट्रियलिस्ट  ने  यहूं  धंधा  बनाया

 हुआ  है  डायवर्शन  करने  पल्प  हम  इंपोर्ट  करते  हैं  दूसरे  देशों
 से

 300  रुपया  टन  के  हिसाब  से

 दिखाया  जाता  है  और  500  रुपया  ।  डिफरेंस  200  रुपया  रिव्टजरलैंड  और  अमरीका  के  बेंकों  में

 जमा  होता  है  और  फिर  वही  पैसा  यहां  लाकर  काले  धन  के  रूप  में  इस्तेमाल  होता  है  ।  इंडोनेशिया

 में  6-7  फैक्ट्रीज  यहां  के  लोगों  की  प्राइवेट  सेक्टर  मे  हैं  एक-एक  फैक्ट्री  पर  50-50  करोड़  रुपया

 दिखाया  गया  है  कि  50  करोड़  रुपए  का  स्पेयर  पट्स  और  मशीनरी  यहां  से  लेकर  गए
 जो  कि  5  करोड़  की  भी  नहीं  थी  और  45  करोड़  रुपया  उस  उद्योगपति  का  जमा  यह  तरीका
 अख्तियार  किया  हुआ  है  उन  लोगों  ने  ।

 मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  को  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  अगर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना

 में  आपको  1  लाख  80  हुआर  करोड़  रुपयों  में  से  30  हुआर  करोड़  रुपया  पब्लिक  सेक्टर  से  मिले  तो

 आपको  जो  भ्रांति  उद्योगपतियों  ने  पैदा  की  है  कि  पब्लिक  सेक्टर  और  प्राइवेट  सेक्टर  में  कंपीटीशन

 होना  यह  दूर  हो  सकती  यह  गलंत  धारणा  है  ।  जैसे  6  सीमेंट  फैक्ट्रीज  हैं  और  अगर

 अप  चाहते  हैं  कि  सीमेंट  की  फैक्ट्री  पब्लिक  सेक्टर  में  हो  तो  कोई  दूधरी  सीमेंट  फैक्ट्री  प्र।इवेट  सेक्टर

 में  नहीं  होनी  चाहिए  ।  मैं  आपको  इस  बात  का  उदाहरण  पेश  करना  चाहता  जितनी  भी  सुगर
 कोआपरेटिव  मिल्स  हैं  या  प्राइवेट  सेक्टर  में  मिलें  उनमें  रिकवरी  का  जो  रेट  है  वह  पिछले  दस

 साल  का  आप  सारे  देश  में  चंह  करा  आगर  10.5  रेट  कोआवरेटिव  सेक्टर  का  रिकवरी  का

 है  तो  उच्योगपति  का  9.5  अगर  10  लाख  बोरी  वह  पैदा  करता  है  तो  10  हजार  बोरी

 एक्साइज  का  हुड़प  कर  ब्लैक  मार्कट  में  बेचता  यह  तरीका  अश्तियार  किया  हुआ  इसलिए
 मैं  आपसे  अनुरोध  करूंगा  कि  इस  स्ट्रक्चर  को  बदलने  की  जरूरत  है  ।

 यह  जो  रिपोर्ट  इसमें  बांडस  की  बात  कही  गई  स्‍लम  वलोयरेंस  की  बात  कही
 क्या  गरीबों  को  श्लेरात  देना  चाहते  हैं  ये  उद्योगपति  ?  क्‍या  उनके  पैसे  से  सलम  क्लीयरेंस  होंगे  ?  में

 आपको  दावे  से  कहना  चाहता  हूं  कि  फारेन  ट्रेड  में  भी  आप  ध्यान  दीजिए  कि  अगर  रूस  को  कोई

 बात  करनी  है  तो  वहु  हमसे  सीधे  बात  कुछ  चीजें  खरीदनी  है  तो  सीधे  सरकार  से  बात  करनी

 वह  अपने  एजेंट  क्यों  रखे  ?  फारेन  ट्रेड  को  नेशनलाइज  करेना  पड़ेगा  ।  जो  बेसिक

 नेसेसिटीज  की  चीजें  है  यानी  हृण्डस्ट्रीज  को  आपको  एक  सेक्टर  में  रखता  पड़ेगा  बेशक  प्राईवेट  सेक्टर

 में  रखें  ;  कंपीटीशिन  की  बात  करके  वे  लोग  सरकार  से  ठगी  करते  उसको  आपको  बंद  करना

 होगा  ।  मुझे  उम्मीद  है  कि  इन  बातों  पर  गौर  करते  हुए  आप  विचार  करेंगे  कि  क्या  बेसिक  चेंजेस

 हम  अपनी  इन  पालिसीज्  में  ला  सकते  हैं  ।

 ]

 *क्षी  प्लार०  प्रण्णानस्वी  :  सभापति  मैं  अपने  अश्विल  भारतीय

 *  तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी

 :  $63



 |  1907  में  काले  धन  की  अर्थ-व्यंवस्था  के  पहलुओंਂ  पर  राष्ट्रीय  लोक
 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 अन्ना  द्रमुक  की  ओर  से  भारत  में  काले  धन  की  अर्थ-व्यवस्था  के  पहलुओं  राष्ट्रीय  लोक  वित्त
 तथा  नोति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  पर  चल  रही  चर्चा  में  भाग  लेना  चाहता  मुझे  देश  में  काले
 धन  की  समस्या  पर  अपने  विचार  तथा  सुझाव  रखने  का  देने  के  लिए  मैं  आपका
 आभारोी

 आरम्भ  में  ही  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  कालाबाजारी  देश  के  व्यापार  की  गतिविधियों

 का  एक  अभिन्‍न  हिस्सा  बन  गया  जब  तक  हम  काला-बाजारी  को  समाप्त  नही  करेंगे  हम  कभी

 भी  देश  में  काले  घन  की  बढ़ोतरी  को  नहीं  रोक  सकेंगे  ।  कई  वर्ष  पहले  सन्‍्तानम  समिति  ने  अत्यन्त

 महत्वपूर्ण  सिफारिशें  की  उसके  बाद  वांचू  समिति  ने  भी  काले  घन  के  संकट  को  समाप्त  करने

 के  लिए  बहुत  से  मार्गापायों  की  सिफारिश  की  थी  ।  परन्तु  यह  तथ्य  कि  काला  धन  देश  में  जंगल

 की  आग  की  भांति  फेल  रहा  तिड  करता  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  अभी  तक  इन  सिफारिशों

 की  तरफ  ध्यान  नहीं  विया

 चर्चाधीन  प्रतिवेदन  उदाहरण  दिया  गया  है  कि  किस  प्रकार  से  वर्ष  प्रति  वर्ष  कई  हजार

 करोड़  रुपये  का  काला  घन  उत्पन्न  रहा  1983-84  में  कुल  राष्ट्रीय  उत्पाद  का  21  प्रतिशत

 काले  धन  में  परिवर्तित  हो  गया  |  इसकी  धनराशि  36,786  करोड़  रुपये  हमारे  केन्द्रीय  मंत्री

 श्री  साठे  ने  हाल  ही  में  प्रकाशित  अपनी  पुस्तक  में  इस  पहलू  का  उल्लेख  किया  देश  में  ब्यापक

 रूप  से  प्रचलित  समानान्तर  काले  धन  की  अथं-व्यवस्था  के  कारण  सरकार  की  आर्थिक  नीतियों  को

 सफलता  नहीं  मिल  रही  अनिवाय॑  वस्तुओं  के  मूल्य  में  भारी  वृद्धि  क ेलिए  काला  धन  जिम्मेदार

 है  ।  रुपए  के  वास्तविक  मूल्य  को  16  पैसे  तक  अवमूल्यन  होने  का  मुख्य  कारण  भी  काला  धन

 1980-81  में  77%,  आय  कर  के  घेरे  में  नहीं  भा  पायी  ।  1950-51  में  कुल  राष्ट्रीय  उत्पादन  का

 90%,  सरकारी  खर्चा  हुआ  ।  1982-83  में  यह  जी०एन०पी०  के  27%  तक  बढ़
 संतानम  समिति  और  वांचू  समिति  ने  सरकारों  खर्ष  में  भारी  वृद्धि  द्वारा  पैदा  हुए  अवसरों  का

 उल्लेख  किया  है  ।  महालेखापरीक्षक  द्वारा  अचानक  नमूने  के  रूप  में  सरकारी  खर्च  की  जांच  से  पता

 चलता  है  कि  काले  धन  की  बहुत-सी  त्रुटियां  हैं  जिसके  कारण  काला  धन  पैदा  होता  है  शहरों  में

 भू-संपत्ति  का  लेन-देन  भी  काले  धन  को  जन्म  देता  है  यह  तो  सभी  जगह  आम  बात  बन  गई

 गैर-सरफारी  क्षेत्र  द्वारा  आयातित  माल  से  भी  काले  धन  के  पैदा  होने  में  मदद  मिलती  लाइसेशों

 के  नवीकरण  के  अन्तगंत  2000  करोड़  रुपए  के  सामान  का  आयात  किया  जाता  है  जिसकी  ऊंचे

 दामों  पर  बिक्री  तथा  पुनः  बिक्री  की  जाती  है  ।  जब  तक  आप  लाइसेसों  के  पुनः  नवीकरण  की

 पद्धति  को  दूर  नहीं  करोगे  तब  तक  हम  कालें  धन  पर  किसी  भी  प्रकार  का  नियंत्रण  नहीं  रख  सकते

 सरकारी  लेखे  वेश्ञानिक  तरीकों  से  तैयार  किये  जाने  चाहिए  ।

 यह  वास्तब  में  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  आम  चुनावों  में  काला  धन  बड़ो  भूमिका  अदा  करता  है  |]

 हमारे  मुख्य  चुनाव  आयुक्त  ने  सार्वेजनिक  वक्तव्य  में  इसका  उल्लेख  किया  सरकार  को  चुनाव

 खर्चा  स्वयं  बहन  करना  चाहिए  तभी  काले  धन  की  उत्पति  में  उल्लेखनीय  कमी  की  आ  ख्कती  है  ।
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 में  काले  घन  की  अर्थव्यधस्था  के  पहलुओंਂ  पर  राष्ट्रीत  92  1985

 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  चर्चा

 अ॥र०  अण्णामम्बी  |

 इसी  महानगरों  में  सम्पत्ति  की  बिक्री  तथा  पुनः  बिक्री  को  रोकने  के  लिए  क्रोई  उपाय  किया
 जाना  चाहिए  जो  काले  घन  के  स्रोत  को  खतम  करेगा  ।

 भारत  सरकार  ने  बिना  ठोस  फरिणाम  के  1946  में  और  1978  में  बड़े  नोटों  के

 विमुद्रीकरण  की  योजना  लागू  की  1951,  1965  और  1975  में  भी  स्वेक्छिछक  प्रकटीकरण

 योजना  को  लागू  किया  गया  था  जिसके  वांछित  परिणाम  प्राप्त  नहीं  1981  में  विशेष

 धारक  बांड  की  योजना  को  लागू  किया  गयाथा  और  इसके  भी  अपेक्षित

 परिणाम  प्राप्त  नहीं  हुए  थे  सभी  योजनाएं  काले  धन  में  लगे  हुए  लोगों  के  लिए  प्रोत्साहन  साबित

 हुई  ।

 मैं  राष्ट्रीय  गंदी  बस्ती  सफाई  राष्ट्रीय  सूखा  राहत  राष्ट्रीय  बाढ़  नियत्रंण  कोष

 तथा  ऐसे  अन्य  कोषों  की  स्थापना  करने  के  लिए  सुझात्र  देता  जिसमें  इन  लोगों  को  पैसा  लगाने

 की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ।'  इस  राशि  पर  आयकर  से  छूट  होनी  चाहिए  ।  हमारे  मुख्यमंत्री
 डा०  एम०जी०आर०  के  गतिशील  नेतृत्व  के  अन्तर्गत  बस्ती  सफ़ाई  कार्य  में  बहुत  प्रगति  की

 तमिलनाड्‌  गन्दी  बस्ती  सफाई  बोर्ड  ने  विश्व  बैंक  विशेषज्ञों  से  प्रगति  प्राप्त  की  है  यवि  उन्हें  गन्दी  .

 बस्ती  सफांई  कोष  के  रूप  में  और  अधिक  धन  दिया  जाता  तो  वह  तमिलनाडु  से  गरीबी  को  हटा  देते

 राज्य  सरकारों  को  फल्याणका  कार्यों  के  लिए  ऐसे  राष्ट्रीय  कोष  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 जानी  चाहिए  ।

 अब  केन्द्रीय  सरकार  गंगा  नदी  की  सफाई  पर  सेकड़ों  करोड़ों  रुपए  खच  करने  जा  रहो  है  ।

 यदि  अन्य  राष्ट्रीय  नदियों  की  सफाई  का  काम  हाथ  में  लिया  जाए  तो  इसके  लिए  सरकार  को

 हुजार  करोड़  रुपयों  की  आवश्यकता  होगी  |  उदाहरण  के  लिए  हाल  ही  में  यह  पाया  गया  है  कि

 का  प्रदूषित  पानी  पीने  के  कारण  तमिलनाड़  में  कई  लाख  लोगों  को  गंभीर  बीमारियां  हो  गई

 कावेरी  पानी  को  साफ  करने  का  काम  भी  लिया  जाना  चाहिए  ।  मैं  नदी  जल  सफाई  कोष  को

 स्थापित  करने  सुझाव  देता  हूं  जिसमें  इन  लोगों  को  धन  लगाने  की  अनुमति  देनी  ताकि

 कम  से  कम  तब  विकासात्मक  तथा  कल्याणकारी  कार्यों  के  लिए  काले  धन  का  उपयोग  किया  जा

 सकेगा  ।

 अन्त  में  मैं  करअपवंचकों  के  विरूद्ध  कड़ी  कारंबाई  करने  का  सुझाव  देता  जब  तक

 भाप  करअपवंचको  को  निवारक  सजा  नहीं  केवल  साधरण  दण्ड  ही  नहीं  तब  तक  आप  काले

 घन  की  उत्पति  को  रोक  नहीं  सकते  ।  कर  चोरी  करने  को  दण्ड  देना  चाहिए  ।  केवल  तभी

 अन्य  लोग  करों  की  चोरी  करने  लालायित  नहीं  इन-कुछ  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण

 समाप्त  करता  हूं  ।

 A



 |  1907  में  काले  धन  कौ  के  पहलुओंਂ  पर  राष्ट्रीय  लोक
 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 दैनननककी-नननम+ «मनन»  [grat]

 भो  बाला  साहेब  विखे  पाटिल  :  सभापति  सबसे  पहले  तो  मैं  आपको

 धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  अवसर  प्रदान  क्रिया  ।  उसके  बाद  मैं  वित्त  मंत्री

 जी  का  शुक्रिया  अदा  करता  हूं  कि  उन्होंने  देश  से  काले  धन  की  बुराई  को  खत्म  करने  की  दिशा

 में  कई  कड़ें  कदम  उठाये  ।  हमारे  प्रधानमंत्री  जी  ने  भी  15  अगस्त  को  लालकिले  से  भाषण

 करते  हुए  कहा  था  कि  हम  दो  प्रमुख  बातें  अब  तक  कर  चुके  हैं  और  तीसरी  प्रमुख  बात--काले  धन

 को  देश  से  नष्ट  करने  या  एकदम  कम  करने  के  लिए  हम  शीघ्र  कदम  उठाने  जा  रहे  हमारे  देश

 में  जो  लोग  काले  धन  के  व्यापार  में  लगे  हमें  उनको  कड़ी  से  कड़ी  सजा  देनी

 यह  ठीक  है  कि  हमारे  देश  में  काला  धन  बढ़ता  ही  जा  रहा  है  उसके  साथ-साथ  सभाज  में

 यह  प्रवृति  भी  बढ़ती  जा  रही  है  कि  जहां  पहले  लोग  काले  धन  को  इकट्ठा  करने  वाले  को  पापी

 समझते  उसके  स्थान  पर  आज  हम  काला  धन  इकट्ठा  न  करने  वाले  को  पापी  समझते  हैं  ।

 काला  धन  इकट्ठा  करने  वाला  व्यक्ति  पुण्यपति  कहलाता  है  और  बह  उद्योगपति  भी  बन

 जाता  हसके  संबंध  में  म॑ंने  एक  जगह  ठीक  पढ़ा  है

 ]

 काले  धन  का  लाभ  यह  है  कि  धन  होने  के  कारण  वह  सुन्दर  लगता  है  ।

 हमारे  भारतवर्ष  में  भी  कुछ  ऐसी  ही  प्रवृत्ति  बनती  जा  रही  बट  हट

 हज  ए  मनी  हम  लोग  मिश्रित  अर्थ-ध्यवस्था  को  स्वीकार  करके  काम  कर  रहे  उसका

 यह  परिणाम  हो  रहा  है  कि  हमारे  देश  में  करप्शन  बढ़ता  जाता  है  ।  जैसे  एक  बार  हमने  यहां  लेंड

 सोलिंग  का  कानून  उसके  बाद  अबंन  सीलिंग  का  कानून  लेकिन  कुछ  राज्यों  में  क्या

 हुआ  कि  जैसे  ही  लोगों  को  इसका  पता  चला  उन्होंने  उससे  पहले  ही  लैण्ड  का  बंटवारा  कर

 इसलिए  मेरी  वित्त  मंत्री  जी  से  प्रार्थना  है  कि  किसी  भी  पौलिसी  को  एनाउन्‍्स  करने  से  पहले  उसके

 होने  वाले  के  परिणाम  के  बारे  में  विचार  कर  लिया  जाए  और  सोच-समझ  कर  ही  नई  पौलिसी  का

 एनाउन्समैंट  किया  यदि  कहीं  रेड  डालनी  हो  तो  उसको  भली-भांति  विचार  करके  डाली  जाए

 क्योंकि  उन  लोगों  को  पता  लगने  पर  वे  जो  कुछ  छिपा  सकते  उसको  छिपा  देते  तो  उसका

 कोई  फायदा  नहीं  होता  है  ।

 दूसरी  बात  यह  सही  है  कि  जो  नॉन-रेजीडेंट  इंडियन्स  उनका  जो  काला  धन  वह  भी

 उसको  हिन्दुस्तान  में  लाना  चाहते  हैं  ।  यह  बात  ठीक  लेकिन  हमें  उसमें  यह  सावधानी  बरतनी

 पड़ेगी  कि  पैरेलल  इकनौमी  कहीं  उनके  हाथ  में  न  चली  जाए  ।  बयोंकि  नॉन-रेजिडेंट  इण्ड्यिस्स

 जितना  हमारा  जी०एन०पी०  है  उसको  देखते  हुए  कम-से-कम  कितनी  गुना  इन्वेस्टमेंट  यहू

 देखना  जरूरी  क्‍योंकि  ज्यादा  इल्वेस्मेंट  करने  से  भी  काम  ज्यादा  खतरनाक  हो  जाता

 565°
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 में  काले  धन  की  अर्थ-व्यबस्था  के  पहलुओंਂ  पर  राष्ट्रीय  लोक  22  5

 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 बाला  साहिब  विखे  पाटिल  |
 तीसरी  बात  यह  है  कि  टेक्सेस  के  बारे  में  मैं  कुछ  कहना  चाहता  डायरेक्ट  और

 इंडायरेक्ट  टेक्सेस  को  हम  जब  देखते  है  और  आप  की  जो  इंडायरेक्ट  टैक्स  की  प्रपोजल  है  उसको

 पढ़ते  हैं  तो  हमें  ऐसा  मह॒मूस  होता  है  कि  पहले  से  ये  सब  टैक्स  इतने  ज्यादा  हो  गए  हैं  कि  अब  यह
 काम  बहुत  मुश्किल  लगता  जब  हम  डायरेक्ट  टेक्सेस  की  तरफ  जाते  तो  देखते  हैं  कि

 1950-51  में  डायरेक्ट  और  इंडायरेक्ट  टैक्स  231  और  सब  मिलाकर  396  थे  लेकिन  अब  देखते  हैं
 तो  पाते  हैं  कि  डायरेक्ट  टैक्स  5  हजार  और  इंडायरेक्ट  टेक्‍सेस  30  कुल  मिलाकर

 35  हुजार  टैक्सेस  हो  लेकिन  जब  हिन्दुस्तान  आजाद  हुआ  था  तब  आजादी  के  समय  डायरेक्ट

 टक्‍्स  33  परसेंट  था  और  अब  38  पाल  की  आजादी  के  बाद  डायरेक्ट  टैक्स  घटाकर  14.3  परसेंट

 कर  दिया  गया  लेकिन  इंडायरेक्ट  टैक्स  जो  पहले  33  था  अब  वह  बढ़ाकर  85  परसेंट  हो  गया

 है  ।  इससे  काले  धन  को  बढ़ावा  मिला

 अब  मैं  सेल्स-टैक्य  के  बारे  में  कहना  चाहता  यह  जो  सेल्स-टंक्प  यह  भी  कालेधन  का

 अड्डा  बना  हुआ  मालूम  नहीं  कि  एक्साइज  ड्यूटी  वगैरह  अब  क्या  और  लगा  दी  हमने

 टैक्स  हटाने  के  लिए  कई  वायदे  लेकिन  अभी  तक  हम  उसे  हटा  नही  पाए  जब  तक  हम

 इंडायरेक्ट  टेक्पेत  को  बढ़ाते  जाएंगे  तब  तक  काले  धन  को  बनाने  का  दरवाजा  खुला  रहेगा  क्योंकि

 डायरेबट  टेक्सेस  और  इंडायरक्ट  टैक्सेत  में  अभो  काफी  फक  सेल्स  टैक्स  को  आप  किसी

 भी  दुकान  में  आप  चले  जाइए  कोई  भी  सामान  खरीदिए  वह  कोई  नाम  नहीं  माननीय  वित्त

 मंत्री  जी चले  आप  अपना  नाम  मत  बताइए  वह  आपको  बसे  ही  रसीद  काटकर  दे  उससे

 कुछ  भी  पता  नहीं  चलता  है  कि  कौन  आदमी  है  और  क्‍या  सामान  खरीद  रहा  इस  प्रकार  से

 डुप्लीकेट  खाते  यदि  माननीय  वित्त  मंत्री  कहेंगे  कि  मैं  वित्त  मंत्री  तब  तो  हो  सकता  है  कि  वह
 आपका  नाम  लिख  नहीं  तो  कोई  भी  दुकानदार  नहीं  लिखता  इसलिए  मेरी  वित्त  मंत्री  जो  से

 दरख्वास्त  है  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  डायरेक्ट  टेक्सेस  पर  आप  चलें  और  इ  डायरेवट  टंक्सेस  को  आप

 घटाएं  ।  इससे  क्‍या  होगा  कि  प्राइस  राइज  भी  कम  होगी  और  ग्राहक  को  भी  काफी  राहुत
 मिलेगी  ।

 मैं  तो  इस  बारे  में  काफी  आंकड़े  लेकर  आया  लेकिन  चूंकि  समय  नहीं  इसलिए  में

 ज्यादा  आंकड़े  कोट  नहीं  करना  चाहता  7336  करोड़  यानी  59  परसेंट  पूरे  हिस्बुस्तान
 के  धन  का  जिसमें  लगभग  39  परसेंट  सेल्स-टैक्स  जो  हिन्दुस्तान  में  सभी  जगह  काले  धत  के  रूप  में

 चल  रहा  लेकिन  जब  रेड्स  होती  हैं  और  जब  हम  लिस्टूस  देखते  तो  पाते  हैं  कि  10

 20  लाख  या  25  लाख  रुपया  ही  कुल  मिला  जब  करोड़ों  रुपए  का  काला  धन  देश  में  फैला  हुआ
 तो  रेड  करने  पर  केवल  10,  15  या  20  लाख  रुपया  ही  मिलता  तो  इससे  क्या  काम  चलेगा  ।

 मुझे  ऐता  लगता  है  कि  जो  रेड  डालने  वाले  वे  भी  उनसे  मिले  हुए  हैं  और  उनको  पहले  ही  पता

 चल  जाता  है  कि  उनके  यहां  रेड  डालने  वाले  में  यह  नहीं  कहृता  हूं  कि  इसमें  आफितर्स  की  ही
 गलती  इसमें

 हम  राजनीतिश  भी  हन्बाल्व  हो  जाते  हम  राजनीतिज्ञ  लोगों  की  भी  थोड़ी-सी
 कमी

 866



 |  1907  में  काले  धन  की  अर्थं-व्यवस्था  के  पहुलुओंਂ  पर  राष्ट्रीय  लोक

 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 अगली  बात  मैं  चुनाव  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  यह  बात  सही  है  कि  खाली  आफिससे

 को  डांटने  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  हमको  भी  अपने  आप  में  थोड़ा-सा  संशोधन  करना  पड़े  गा  क्योंकि

 जब  तक  द्वम  ठोक  न  तब  तक  काम  नहीं  चल  सकता  आफिसर  को  हमसे  शिकायत  रहेगी

 और  हमें  आपिसर  से  शिकायत  रहेगी  तो  काम  कैसे  जब  कि  दोनों  को  साथ  मिलफर  काम

 करना  हम  दोतों  का  मारेल  ऊंचा  होना  चाहे  रूलसं  हैं  स्टेटस  में  चाहे  राजनैतिक  लोग

 उन  सभो  को  यह  सोचना  चाहिए  कि  इस  तरह  से  पक्षपात  करते  से  काम  चलने  वाला  नहीं  है

 और  न  ही  आफिसर  में  और  राजनैतिक  लोगों  में  मतभेद  रहने  से  काले-धन  को  पकड़ने  में  सुविधा
 बल्कि  इससे  तो  उनको  लाभ  ही  पहुंचेगा  ।  जब  तक  हमारे  नीते  वाले  अधिकारी  ठीक  काम

 नहीं  करेंगे  तब  तक  ठीक  ढंग  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  सभी  लोगों  को  ठीक  ढंग  से  काम  करना  होगा

 तभी  काम  ठीक  से  चाहे  मंत्री  चाहे  कोई  एम०पी०  या  एम०एल०ए०  कोई

 भी  चाहे  कोई  भी  राजनीति  में  काम  करने  वाला  कार्यकर्ता  उन  सभी  को  हस  पर  विचार

 करना  जरूरी  है  |  जब  तक  चुनाव  का  पूरा  खर्चा  हम  सरकारी  तिजोरी  से  नहीं  देंगे  तव  तक  यह

 काले  धन  का  काम  चलता  ही  रहेगा  ।

 आज  भी  हम  यह  देखते  हैं  कि  काले  धन  वाले  को  मंत्री  लोग  भी  जल्दी  मिल  जाते  हैं  लेकिन

 जो  सीधे-सादे  एम०पी०  हम  जंसे  होते  हैं  उनकी  दस-पन्द्रह  दिन  तक  भी  नहीं  मिल  पाते  क्योंकि

 हम  उन्हें  कुछ  दे  तदीं  सकते  उनफी  हम  चुनाव  में  कोई  मदद  नहीं  कर  सकते  जो  मदद  करता

 उसके  लिए  मंत्री  के  भी  दरवाजे  हमेशा  के  लिए  खुले  हुए  इसलिए  मैं  इस  ओर  आपका  ध्यान

 दिलाता  हूं  और  इसके  लिए  गरम्भीरता  से  विचार  करता  पड़ेगा  और  कोई  रास्ता  निकालना

 पड़ेगा  ।

 पॉलिटिकल  विल  मैं  इससे  इन्कार  नहीं  करता  लेकिन  उस  पर  अमल  कैसे  होता

 यह  भी  हमको  देखता  हूँ  ।  उत  पर  अमल  करने  से  ही  तो  काम  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  चाहे
 जितनी  भी  घोषणाएं  करते  रहें  जब  तक  उन  पर  अमल  नहीं  होगा  तब  तक  उन  घोषणाओं  का  कोई
 फायदा  नहीं  द्वोगा  ।  अमल  तो  हम  सब  लोगों  को  ही  करना  इसलिए  कानून  में  सुधार  होना

 चाहिए  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देकर  अपनी  स्पीच  खत्म  करता  हूं  ।

 ]

 भरी  बिजय  एन०  पाटिल  :  ऐसा  पता  चलता  है  कि  हम  वास्तव  में

 के  दौर  से  गुजर  रहे  महोदय  हम  एक  पीढ़ी  के  अन्तराल  में  समाज

 के  स्थान  पर  बेईमान  समाज  बन  गए  काला  धन  हमारे  समाज  का  एक  अंग  बन  चुका
 अधिकांश  लोग  जामे-अनजाने  ऐसे  सौदे  करते  हैं  जिनसे  करों  की  चोरी  होती  किसी-न-किसी

 समय  ये  कर  की  चोरी  के  लिए  छोटी  रकम  देते  समय  बचाने  तया  सुविधा  के  लिए  हम  सिनेमा

 टिकटों  और  रेल  टिकटों  को  काले  बाजार  में  खरीदते  हैं  ।
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 में  काले  धन  की  अर्ध-व्यवस्था  के  पहलु धों
 ”

 पर  राष्ट्रीय  लोक  22  1985

 वित्त  तथा  नीति  वंस्थान  के  प्रतिबेदत  के  बारे  में  चर्चा

 विजय  एन०

 एक  नोट  दिन  में  किसी  समय  काले  बाजार  से  सफेद  धन  में  आता  है  और  रात  में  यह
 चोरी-छिपे  काला  धन  या  सफेद  धन  बन  सकता  यदि  हम  एक  व्यक्ति  का  उदाहरण  लें  जो  एक
 पांच  तारा  होटल  में  अपना  सुबह  का  नाश्ता  करता  है  तो  वह  बैरे  को  10  रुपए  बखशीश  देता  है  ।

 वह  काला  धन  बन  जाता  बैरा  सब्जी  वाले  के  पास  जाता  है  और  अपने  उपयोग  के  लिए  कुछ
 सब्जी  खरीदता  है  ।'  वहां  वह  पैसा  सफेद  धन  के  रू  में  बदल  जाता  वहु  सब्जी  वाला  एक

 सिनेमा  हाल  में  जाता  है  और  काले  बाजार  में  अपने  परिवार  के  लिए  दो  रुपए  अधिक  देने  पर

 पांच  टिकटें  ले  लेता  वह  नोट  फिर  से  काला  घन  हो  जाता  बह  व्यक्ति  जिसने  इन  टिकटों

 को  काले  बाजार  में  बेचा  यद्वि  होटल  में  जाता  हैं  और  तंदूरी  मुर्गी  खरीदता  है  तो  वह  नोट

 सफेद  धन  बन  जाता  लेकिन  यदि  वहू  एक  कँबरे  डांसर  को  बद्शीश  देता  है  तो  यहू  फिर  से

 काला  धन  बन  जाता  है  ।

 नी  नी तन  +>+

 हमारे  समाज  में  काना  धन  और  सफेद  धन  दोनों  चल  रहे  काले  धन  की  विद्यमानता

 कै  बारे  में  वांच्‌ू  समिति  और  अन्य  समितियों  की  प्रतिवेदनों  में  तुलनात्मक  दृष्टि  से  स्थिति  की

 वास्तविक  तल्‍्वीर  नहीं  हालांकि  जहां  तक  हमारी  राष्ट्रीय  अर्थ-व्यवस्था  का  संबंध  जहां  तक

 शोष  मुद्रास्फीति  और  इन  सभी  पहलुओं  का  संबंध  हैं  इनका  चित्रण  तो  हैं  ।

 इस  काले  धन  की  उत्पत्ति  के  मुख्य  कारण  कया  इसके  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ?  इस

 औद्योगिकी कृत  समाज  मिश्रित  अर्थ॑-व्यवस्था  में  काले  धन  का  मुख्य  कारण  पूंजीवाद  के  प्रति

 आकर्षण  और  विलासिताधूर्ण  जीवन  के  लिए  प्रबल  आकांक्षा

 सोने  की  तस्करी  क्यों  बढ़  रही  है  ?  मैं  देखता  हूं  कि  सभी  भारतीय  नारियों  के  पास  सोने
 के  आभूषण  वे  किसी  भी  कीमत  पर  सोना  छरीदेंगी  ।

 शराब  की  भी  कमजोरी  एक  बलक॑  पैसे  के  रूप  में  रिश्वत  नहीं  ले  सकता

 लेकिन  परमिट  जारी  करने  के  लिए  वह  जॉनी  वॉकर  को  स्वीकार  कर  सकता  है  ।

 )

 संस्कृति  की  पसंद  भी  इसके  लिए  जिम्मेदार  है  ।

 आप  सभी  उन  प्रमुख  क्षेत्रों  को  जानते  जहां  काला  घन  पैदा  होता  यदि  हम  तस्करी

 पर  विचार  करें  तो  हम  देखते  हैं  कि  1969,  70,  71  में  हमने  निर्बाध  खरीद  को  श्वत्म

 वहु  अब  नहीं  हैं  ।  परन्तु  तस्कर  अपराध  जगत  के  राजा  बन  गए  हैं  और  उनके  पास  अपना  क्षोत्र

 तस्करी  के  लिए  उनका  अपना  सीमांकन  क्षेत्र  है  परन्तु  अभी  तक  हम  उन्हें  रोक  नहीं  पाए

 विदेशों  में  नौकरी  के  अवसर  भी  काले  घन  को  उत्पस्त  करते  तीन-चार  धर्ष  पहले  मैं  में

 था  जहां  सरकार  एक  बिल  के  कारण  संकट  में  थी  उस  विधेयक  में  होटल  के  मालिकों  दारा

 किताब  रखे  जाने  की  व्यवस्था  की  गई  इस-होटल  के  काम  में  भी  बहुत  मात्रा  में  काला  घन

 वैदा  किया  जाता  हैं  क्‍योंकि  लेखे  उचित  ढंग  से  नहीं  रखे  जाते  हैं  इसके  बाद  जमीन-जायवाद  का
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 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा
 न+ह

 सरकारी  गतिविधियों  का  विस्तार  आदि  भी  काले  धन  के  लिए  जिम्मेवार  क्योंकि

 सरकारी  विभागों  में  गतिविधियों  का  विस्तार  होने  से  अधिकारियों  को  रिश्वत  और  कमीशन  आदि

 मिलता  हू  ।

 सभापति  महोश्य  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  करें  ।

 शी  विजय  एन०  प्राटिल  :  अपराधियों  के  मामले  में  जिस  प्रकार  अपराधियों  की  सुरक्षा
 वकील  करते  हैं  ठीक  इसी  प्रकार  हम  पाते  हैं  कि  यहां  भी  चार्टर्ड  एकाउंटेन्ट  बड़े  व्यापारियों  के

 बेहिसाब  धन  को  बचाने  के  कई  रास्ते  बताते  बहुत-सी  कम्पनियों  में  कई  चार्ट्ड  एकाउंटेस्ट
 साझेदारी  में  भी  होते  मैं  सुझ्लाव  देता  चाहता  हूं  कि  कम्पनियों  में  चार्टड  एकाउंटेम्ट  की  साझेदारी

 करने  पर  नियंत्रण  रखना  चाहिए  ताकि  करों  से  बचने  के  लिए  वे  अवेध  उपाय  न  सुझा  सकें  ।

 मैं  काले  धन  को  रोकने  के  लिए  तथा  करों  की  अधिक  राशि  को  इकट्ठा  करने  के  लिए

 कुछ  सुझाव  देता  आपने  धर-धर  जाकर  सर्वेक्षण  करने  का  भ्रस्ताव  किया  है  हमें  पता  चला  है
 कि  दिल्ली  में  बहुत  सें  घरों  में  7  या  8  कारें  हैं  जो  परिवार  के  प्रत्येक  सदस्य  के  लिए  हैं  लेकिन

 मकान  मालिक  के  नाम  पर  एक  भी  कार  नहीं  है  वे  ड्राइवरों  के  नाम  पर  आप  ईसको  कैसे

 देखोगे  ?  दिल्‍ली  में  एक  बंगला  है  जिसकी  लागत  50  लाख  रुपये  हैं  लेकिन  यह  कम्पनों  के  एक

 मैनेजर  को  600/-  रुपए  प्रति  महीने  किराए  पर  दिया  हुआ  है  और  सभी  कर  उसके  अनुसार  दिए

 जाते  नीलामी  पर  हम  देखते  हैं  कि  लोग  मकान  के  एक  प्लाट  के  लिए  3  करोड़  रुपए  तक  की

 घोली  देते  हैं  ।  वह  व्यक्ति  किस  प्रकार  इतनी  बडी  रकम  के  लिए  बोली  दे  सकता  है  जब  तक  उससे

 अपनी  आय  को  20  करोड़  रुपए  तक  तन  बताया  हो  तब  तक  मैं  नहीं  समझता  कि  दिल्‍ली  में  ऐसा

 कोई  व्यक्त  है  जिसने  अपनी  आय  इतनी  बताई  अतः  मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  उन्हें

 सभी  बड़े  सौदों  पर  विचार  करना  .

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  करें  ।

 क्री  विजय  एन०  पाटिल  :  प्रधान  मंत्री  और  वित्त  मंत्री  द्वारा  किए  गए  उपायों  की

 मैं  सराहना  करता  हूं  परन्तु  उसी  समय  मैं  सुझाव  देना  चाहता  हूँ  कि  प्रारंभिक  सीमा  बढ़ाई  जानी

 चाहिए  ।  शहरी  संपत्ति  की  अधिकतम  सीमा  संबंधी  कानून  को  सक्ती  से  लागू  किया  जाता

 लोगों  को  कर  सम्बन्धी  योजना  में  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।  जैसा  कि  हम  न्यायपालिका  के  लिए

 अच्छे  परिलब्धियों  के  लिए  समर्थन  कर  रहे  हैं  उसी  प्रकार  मैं  आयकर  अधिकारियों  के  वेतन  में  वृद्धि

 करने  का  सुझाव  देता  अन्त  हम  ऐसे  दो  मामलों  पर  आते  हैं  जिनमें  गाय  कर

 अधिकारियों  पर  उस  समय  प्रहार  किया  गया  था  जबकि  उन्होंने  श्रीनबर  तथा  सूरत  में  छापे  मारे

 थे  ।  अतः  यही  भी  कुछ  संशोधन  होना  चाहिए  था  कानून  इस  प्रकार  का  होना  चाहिए  कि  आय  कर

 अधिकारियों  णा  कर  इकट॒ठा  करने  वाले  प्राधिकारियों  पर  हमला  करने  के  कार्य  को  अपराध  माना

 जाना  चाहिए  और  इस  तरह  की  कार्रवाई  में  लगे  हुए  लोगों  को  निवारक  दण्ड  देना  इस

 सदन  के  सामने  अपने  विघारों  को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  आपने  जो  मुझे  यह  अवसर  दिया  है  उसके

 लिए  मैं  उसका  धन्यवाद  करता  हूं  ।
 |
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 ॥पझारत  में  काले  धम  की  अथे-ध्यवस्था  के  पहलुओंਂ  पर  राष्ट्रीय  लोक  22  1985

 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन के  बारे  में  चर्चा

 झी  तम्पत  थासस  :  सभापत्ति  भारत  में  काला  धन  सर्वत्र  विद्यमान

 यह  सर्वशक्तिमान्‌  यह  हमारे  समाज  में  सव  जगह  दिखाई  दे  रहा  है  यह  वट-बक्ष  का  रूप  ले

 चुका  है  |  अब  मैं  विस्तार  में  जाऊंगा  कि  हमारे  देश  में  काले  धन  ने  किस  प्रकार  से  विशास  रूप

 धारण  कर  लिया  जब  मैं  कहता  हूं  कि  यह  स्वशक्तिमान्‌  यह  ताकतवर  है  तो  मेरा  अर्थ  यह

 है  कि  यदि  वे  राजनंतिज्ञों  को  खरीद  सकते  हैं  तो  वे सरकार  बना  सकते  हैं  ।  अतः  यह  सवंशक्तिमात्‌

 है  और  हर  जगह  सर्वेत्र  विधमान  हाल  के  सर्वेक्षण  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  निधि  द्वारा  बताया

 गया  वे  कहते  हैं  कि  देश  के  कुल  राष्ट्रीय  उत्पादन  का  60  प्रतिशत  धन  हैँ  ।  लेकिन  यह
 प्रतिवेदन  बताता  है  कि  जी०एन०पी०  का  लगभग  30  प्रतिशत  काला  धन  है  ।  यह  स्थिति  है  और  हम
 सभ  को  पता  है  कि  काले  धन  की  समस्या  कितनी  गम्भीर  इसके  लिए  क्‍या  किया  जा  सकता

 हैं  ?  सरकार  द्वारा  इस  पर  काबू  पाने  के लिए  अनेक  कदम  गए  हैं  ।  करों  में

 कर  पर  छूट  आदि  से  आशा  की  जाती  थी  कि  काले  धन  को  बाहर  निकाला  जा  सकेगा  ।  मैं  समझता

 हूँ  कि  यहू  गलत  घारणा  जब  तक  अर्थं-व्यवस्था  की  सभी  त्रुटियों  को  दूर  करने  के  लिए  कोई
 सख्त  कानून  नहीं  बनाया  जाएगा  तब  तक  काला  धन  बाहर  नहीं  आएगा  ।  करों  में  रियायतें

 तथा  अन्य  उपायों  से  कोई  लाभ  होने  वाला  नहीं  है  और  इसके  विपरीत  काला  धन  और  बढ़  जाएगा  ।
 विभिन्‍न  जांच  समितियों  तथा  समितियों  को  नियुक्त  करके  पहले  ही  काले  धन  के  मूल  कारणों
 का  पता  लगा  लिया  गया  काले  धन  की  कुल  मात्रा  का  पता  चल  चुका  है  ।  वर्तमान  सरकार

 का  यह  कत्तंव्य  हैं  कि  इस  बीमारी  का  वह  इलाज  में  नहीं  जानता  कि  क्ष्या  विसमंत्री  जी

 इसका  इलाज  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  रियायतें  देकर  उत्पादन  पर  कर  में  छूट  और
 निर्यातकों  के  मामले  में  व्यापार  में  हस्तक्षेप  त्त  बरने  का  सिद्धान्त  क्षादि  कई  अन्य  प्रोत्साहन  देना
 समस्या  के  प्रति  गलत  दृष्टिकोण  अपनाना  हैँ  ।

 काले  धन  का  पता  पहले  ही  लगाया  जां  चुका  मैंने  हाल  ही  में  समाच।र-पत्रों  में

 पढ़ा  है  कि  कई  भारतीयों  के  स्विटज़  रलैण्ड  में  बैंक  खाते  फ्रास्स  और  अमरीका  दोनों  देशों  की
 सरकारें  जेनेवा  और  स्विटज़रलंण्ड  स्थित  बैंकों  के  पास  गईं  और  अपने  देश  के  नागरिकों  द्वारा  उन
 बैंकों  में  किए  गए  निवेश  का  ब्यौरा  प्राप्त  करने  में  सफल  अब  क्या  हे.।री  सरकार  ने  यह  पता
 लगाने  का  प्रयास  किया  है  कि  कितने  भारतीयों  के  स्विस  बेकों  में  खाते  हैं  ?  यदि  यह  प्राप्त

 की  जाती  है  तो  कुछ  हद  तक  काले  धन  के  स्रोत  का  पता  लगाया  जा  सकता  प्रतिवेदन  में  स्पष्ट
 झूप  से  कहा  गया  है  कि  राजनीतिश  चुनाव  मशीनरी  के  माध्यम  से  भूमिका  अदा  करते  हैं  और
 प्रतिवेदन  में  आगे  यह  भी  कहा  गया  है  कि  नौकरशाह  और  सत्तासीन  लोग  दोनों  सांठ-गांठ  करते  हैं
 ओर  ठेके  विदेशों  में  देकर  काला  धन  पैदा  करते  मैं  इस  प्रतिवेदन  पर  स्पष्ट  चर्चा  कर  रहा  हूं  ।
 यदि  सरकार  का  वर्तमान  दृष्टिकोण  प्रत्येक  काम  का  ठेका  विदेशों  में  देने  का  है  तो  इससे  काला  धन
 पैदा  होगा  और  सरकार  की  हस  वतंमान  नीति  के  कारण  ही  अमरीकी  और  जापानी  कम्पनियां

 अहस्तेक्षप  के  नाम  पर  हमारे  देश  में  प्रौद्योगिकी  लेकर  आ  रही  आप  उन्हें  ठेके  देते  उन्होंने
 देश  के  उद्योग  को  नष्ट  कर  दिया  हम  बोई ग  से  लेकर  विभिन्‍्त  प्रकार  की  मशीनरी  आदि  तक

 खरीद  रहे  आप  इन  बस्तुओं  को  सप्लाई  हेतु  सभी  देशों  भौर  विदेशी  एजेन्टों  के  पास  जाते  हैँ  ।
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 |  1907  में  काले  धन  को  अर्थ॑-व्यवस्था  के  पहलुओंਂ  पर  राष्ट्रीय  लोक

 वित्त  तथा  नीति  संस्थान
 के

 प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 मैं  विस्तार  में  नहीं  जा  रहा  हूं  ।  इस  प्रतिवेदन  में  यह  उल्लेख  है  कि  ऐसे  विदेशी  ठेकों  से  काला  धन

 पैदा  होता  कया  यह  सरकार  यह  कहने  को  तैयार  है  कि  हम  इस  नीति  को  खत्म  कर  रहे

 हम  देश  के  उद्योग  को  प्रोत्साहित  करेंगे  और  हम  विदेशी  घन  के  आगमन  पर  रोक  लगाएंगे
 ।”

 इस

 प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  राजनीतिश  और  नौकरणशाह  विदेशों  में  ठेके  देते  हैं  ओर  काला  धन

 वैदा  करते  जो  इस  देश  में  आता  है  ओर  तबाही  मचाता  आप  इसे  कंसे  रोकने  जा  रहे  हैं  ?

 आप  जब  अनावश्यक  रियायतें  देंगे  तो  ऐसी  बातें  होंगी  ।

 मैं  विदेश  गया  था  ओर  मैंने  देखा  हूँ  कि  आथिक  अपराधों  के  लिए  अत्यन्त  कड़े  उपाय  किए

 गए  हम।रा  देश  ही  एकमात्र  ऐसा  देश  है  जहां  हम  इस  प्रकार  के  अपराधों  के  मामले

 में  लापरवाही  बरतते  हैं  और  लाभ  उठाने  देते  हम  कहते  हैं  कि  यदि  वे  इतनी  राशि  जमा

 कराएंगे  तो  हम  एक  सीमा  विशेष  तक  रियायत  देंगे  ।  इसके  विपरीत  ऐसे  देश  भी  हैं  जहां  आर्थिक

 अपराधियों  को  कानून  के  अन्तर्गत  अधिकतम  सजा  दी  जाती  हूँ  ।  वे  कभी  यह  नहीं  कहते  कि  यदि

 आप  स्वेर्छा  से  प्रकट  करेंगे  तो  वे  इस  लूट  को  आधा-आधा  बांट  जब  तक  हम  अपने

 दृष्टिकोण  में  परिवर्तन  नहीं  हम  समस्या  हल  नहीं  कर  सकते  ।

 काले  धन  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  मेरे  पास  ठोस  सुझाव  हम  जानते  हैं  कि

 इस  समय  काला  और  सफेद  धन  50-50  के  अनुपात  में  है  ।  क्या  सरकार  इतना  साहस  करेगी  और

 कहेगी  कि  जब  तक  लोग  अपने  धन  का  हिसाब  नहीं  दे  देते  तो  एक  तारीख  विशेष  100  रुपये

 के  भोट  का  चलन  बन्द  कर  देगी  और  उसके  स्थान  पर  100  रुपये  का  दूसरा  नोट  जारी  करेगी  ?

 आप  सुविधा  हेतु  इस  काम  का  विकेन्द्रीकरण  कर  सकते  प्रत्येक  पंचायत  क्षेत्र  या  ऐसा  ही  कोई

 क्षेत्र  इस  काम  के  लिए  केन्द्र  थना  दीजिए  ।  उन्हें  आकर  मुद्रा  का  विनिमय  करने  आप

 देखेंगे  कि  काला  धन  तत्काल  प्रकाश  में  आ  जाएगा  भर  राष्ट्रीय  धन  का  अंग  बन  क्‍या

 सरकार  यह  कहने  को  तैयार  है  कि  वह  इस  मुद्रा  का  चलन  बन्द  करने  जा  रही  है  और  उसके  स्थान

 पर  नई  मुद्रा  जारी  करने  जा  रही  है  ?

 मैंने  देखा  है  कि  चोन  में  दोहरी  मुद्रा  प्रणाली  वहां  जाने  वाले  हम  विदेशियों  को  भिन्‍न

 मुद्रा  का  इस्तेमाल  करना  पड़ता  है  ।  यदि  मैं  वहाँ  जाऊं  तो  मुंझे  दूसरी  मुझे  का  प्रयोग  करना  पड़ेगा

 और  स्थानीय  लोग  दूसरी  मुद्रा  का  प्रयोग  उस  समाज  में  काले  धन  को  रोकने  हेतु  दोनों

 मुद्राओं  के  मिल  जाने  से  रोकने  का  उपाय  क्‍या  आपने  कभी  हस  विषय  में  सोचा  है  ?  इसका

 उद्देश्य  काले  धन  को  रोकना  है  ।

 जैसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  यदि  आप  कहते  हैं  कि  यदि  पैसे  का  एक  तारीख  विशेष  तक  हिंसा«

 नहीं  मिलता  तो  आप  मुद्रा  का  चलन  बन्द  कर  सारा  काला  धन  प्रकाश  में  भा
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 में  काले  धन  की  अर्थव्यवस्था  के  पहलुओंਂ  पर  राष्ट्रीब  लोक  ।  22  1084
 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  छर्चा

 नीता
 थम्पन  |

 एक  बात  और  भी  इस  विधेणक  में  कहा  गया  है  कि  अधिकांश  पूंजी  सोने  और  आदि
 में  लगाई  गई  इस  कारण  कठिनाई  हो  रही  है  ओर  देश  के  विकास  में  बाधक  बनी  हुई
 इनमें  से  कुछ  लोगों  ने  पैसा  भूमि  खरीदने  में  लगाया  है  और  भूमि  आखिर  हमारे  देश  में  ही  तो  है  ।

 यह  हमारी  राष्ट्रीय  संपत्ति  परन्तु  उस  सोने  का  क्‍या  कीजिएगा  जिससे  कुछ  भी  उत्परन  नहीं
 होता  ?  आपको  चाहिए  कि  आप  उनसे  इस  पैसे  को  उत्पादक  कार्यों  हेतु  जमा  या  निवेश  करने  का

 आग्रह  करें  ।  क्या  सरफार  उन्हें  कोई  प्रोत्साहन  देने  को  तैयार  है  ?

 यह  सब  क्‍यों  होता  इसका  कारण  यह  है  कि  लोग  सोचते  हैं  कि  उनके  बच्चों  की  सुरक्षा  नहीं
 उनका  विचार  है  कि  अगर  वे  पैसा  कमाकर  अपने  बच्चों  के  लिए  नहीं  जोड़ते  तो  उनके  बच्चों

 के  लिए  सुरक्षा  नहीं  वास्तव  में  यदि  सरकार  आगे  आकर  व्यक्ति  और  उसके  बच्चों  को  सुरक्षा
 प्रदान  करती  हैं  और  कोई  ऐसी  प्रणाली  है  जिसके  अम्तर्गत  उसके  और  उसके  बच्चों  के  लिए  तथा

 उसके  परियार  के  लिए  सुरक्षा  है  तो  इतना  अधिक  पैसा  जमा  करने  की  प्रवृति  नहीं  रहेगी  ।  जब

 तक  हम  नागरिकों  के  दिलों  में  यह  भावना  पैदा  नहीं  करते  तब  तक  यहू  ब्राई  समाप्त  नहीं  हो
 सकती  ।

 भी  प्रजय  मशरान  :  काला  इस  समय  निस्सन्देह  संपूर्ण  राष्ट्र  क ेलिए  चिन्ता

 का  विषय  परन्तु  जहां  तक  इस  सभा  और  राज्य  सभा  का  संबंध  हमने  काले  धन  के

 काले  घन  के  दुष्कृत्यों  भोर  काले  धन  के  अवशेधों  के  बारे  जो  संपूर्ण  समाज  में  फैल  गए

 कई  बार  प्रकट  की  है  और  उन  पर  चर्चा  की  सरकार  के  अत्यन्त  जटिल  प्रक्रिया  वाले

 कानूनों  को  दोधपूर्ण  व्याद्या  के  कारण  सफेद  धन  के  काले  धन  में  परिवर्तित  होने  के  कई  मामले

 मैं  इस  पहल  को  लेसा  चाहता  हूं  ।

 जहां  तक  काले  धन  का  संबंध  है  मुक्षसे  अधिक  विद्वान  और  माननीय  सदस्यों  ले  इसके

 राष्ट्रीय  और  राष्ट्रीय  दुष्परिणामों  की  विस्तार  से  चर्चा  की  उन्हें  दोहरा  कर  आपको  उबाने  की

 बजाए  मैं  केवल  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  आधे  मन  से  बनाई  गई  अथवा  गलत  अत्क्‍्त

 जटिल  कानूनों  तथा  भरे  जाने  वाले  अत्यन्त  तकनीकी  फार्मों  विशेष  रूप  से  (i)  आयकर  और

 (7)  संपदा  शुल्क  के  फार्मों  के  कारण  किस  प्रकार  सफेद  धन  भी  काले  में  परिवर्तित  हो
 जाता

 अब  आपको  यह  जानकर  आशएचये  होगा  कि  मध्यम  श्रेणी  का  कोई  भी  थ्यक्ति  वकील  की

 सहायता  के  बिना  किसी  भी  कर  विवरणी  को  नहीं  भर  सकता  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  स्वयं  वित्त  मंत्री

 महोदय  भी  अशयकर  विवरणी  नहों  भर  सकते  ।  क्‍यों  ?  यह  पहला  कदम  जब  सफेद  धन  काले  धन

 में  परिवर्तित  हो  रहा  है।आम  आदमी  फार्म  भरते  के  लिए  वकील  के  पास  जाता  उसे  वकील

 बताता  है  कि  वह  अपनी  वास्तविक  आंगय  कंसे  बचाये  और  उसे  विवरिणो  में  न  दिखाये  ताकि  उसे

 कम  कर  देना  पड़े
 ।
 यह  पहला  कदम  आम  आदमी  अपना  फार्म  नहीं  भर  सकता  और  वकील

 को  भी  गुजारा  करना  वकील  स्वयं  अपनी  आय  छिपाता  इसके  बाद  वकील  उससे  सौवा
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 8 1  1907  में  काले  धन  की  अ्थ-वयवस्था  के  पहलुओंਂ  पर  राष्ट्रीय  लोक

 वित्त  तथा  नीति  संध्यान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा
 व पक  3  cer मन  फओ-+न-ननकानथन---पकन--क  ७०-०७.  ७०जन-यानणक

 करता  है  कि  वह  आयकर  अधिकारी  के  समक्ष  कितनी  बार  पेश  होगा  ।

 जितनी  आय  अधिक  होगी  उतने  ही  बड़े  वकील  की  आवश्यकता  होगी  ।  मैं  ऐसी  कई  मिसालें

 जानता  हूं  जिनमें  थोड़ी-सी  कर  योग्य  आय  वाला  आम  एक  सेना  अधिकारी  अगर  अपनी

 पूरी  आय  न  छिफाता  तो  उसे  करके  रूप  में  वकील  को  दी  गई  राशि  से  रूम  राशि  खर्च  करनी  पड़ती  ।
 सरकार  के  नाते  भाप  भी  इस  यर्थाथ  आय  को  काले  धन  में  परिवर्तित  करने  के  जिम्मेवार  हैं  क्योंकि

 आपकी  प्रणाली  और  क्रिया  विधि  अत्यन्त  जटिल  में  आपको  दोषों  नहीं  ठहरा  रहा  हूं  ।  में  केवल

 आम  मध्यम  श्रेणी  के  लोगों  की  उन  कठिनाइयों  को  बताने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  जिन  पर  सरकार  ने

 विचार  नहीं  किया

 में  विनम्रता  से  सुझाव  देता  हूं  कि  कृपया  फार्मों  को  सरल  बनायें  जिसे  स्वयं  कर  दाता  भर

 सके  ।  आपके  अधिकांश  कर  दाता  मध्यम  वर्ग  के  लोग  भायकर  के  रूप  में  प्राप्त  होने  बाली  आय

 का  लगभग  80  प्रतिशत  वेतन  भोगी  वर्ग  से  आसा  है  ।  सुझाव  है  कि  फार्मों  को  इस  ढंग  से  सरल

 बनाया  जाए  कि  उसका  कम्प्यूटरीफरण  किया  जा  सके  ।  आयकर  अधिकारों  द्वारा

 पत्रਂ  देने  की  अवधि  कम  करके  एक  सप्ताहु  कर  दी  आयकर  अधिकारियों  के  पास  1981-82

 और  1982-83  के  कई  मामले  विचाराधीन  हैं  क्योंकि  उन्‍हें  भी  रिश्वत  एक  बार  फार्म  सरल

 हो  जाने  पर  उनका  वम्प्यूटरीकरण  किया  जा  सकता  है  ओर  आयकर  अधिकारी  का  वर्तमान  काम

 कम्प्यूटर  कर  सम  ता  इसके  दो  लाभ  आम  आदमी  और  मध्यम  बर्ग  के  लोगों  को

 परेशान  नहीं  किया  जाएगा  ओर  दूसरे  आप  ईमानदार  और  प्रतिभाशाली  आयकर  अधिकारियों  को

 काले  धन  का  प्रसार  रोकने  में  इस्तेमाल  कर  सकेंगे  जिसके  लिए  अधिक  विशेषज्ञता  की  आवश्यकता

 हैं  और  जो  कंप्यूटर  द्वारा  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 में  व्यक्तिगत  रूप  से  अनुभव  करता  हूं  कि  संपदा  शुल्क  की  समाप्ति  क ेलिए  सरकार

 बधाई  की  पात्र  हैँ  ।  यह  आपकी  व्यावहारिक  बुद्धित्ता  और  आधिक्र  साहस  है  जिससे  आपको  इस

 कर  को  समाप्त  करने  के  लिए  प्रेरित  यह  कर  मध्यम  वर्ग  के  लोगों  के  लिए  एक  मुसीयत
 बता  हुआ  था  ।  बेटों  को  अपने  पिता  की  मृत्यु  से  इतनी  परशानी  नहीं  होती  थी  जितनी  बाद  में  विवरणी

 भरने  में  होती

 मेरे  सुझाव  के  बारे  आपने  यहू  उपबन्ध  16  1985  से  लागू  किया  यदि  इस

 वारीख  को  मरने  वाले  व्यक्तियों  के  उत्त  रधिकारी  हसका  लाभ  उठा  सकते  हैं  तो  अप  इस  तारीख  से

 छः  महीने  पहले  मरने  वाले  व्यक्तियों  के  उत्तराधिकारियों  पर  भी  इसको  लागू  कर  सकते  क्योंकि

 नामांकन  दाखिल  करने  के  लिए  छः  महीने  का  समय  दिया  जाता  ऐसे  किसी  व्यक्ति  को  जिसने

 16  1985  तक  अपना  नामांकन  दाखिल  कर  दिया  इसका  लाभ  नहीं  मिल  सकेगा  ।  इनमें

 वे  दुर्भागयशाली  ब्यक्ति  भी  आ  जाएंगे  जिनको  मृत्यु  भोपाल  गंस  जासदी  में  हुई  परन्तु  मध्यम  बर्ग
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 में  काले  घन  की  अर्थ-्यवस्था  के  पहलुओंਂ  पर  राष्ट्रीय  लोक  22  1985

 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 अजय  मुशरान  |  ।
 के  बहुत  से  लोग  इस  सम्मानित  सभा  की  यह  धारणा  दुरूस्त  कर  दूं  कि  भोपाल  गैस  त्रासदी  में

 केवज  निर्धेन  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  जो  आयकर  देने  वाले  थे  जिन्होंने  अपनी  सम्पदा  छोड़  दी

 थी  ओऔर  उनके  उत्तराधिकारियों  को  संपदा  शुल्क  देना  होगा  ।  में  चाहता  हूं  कि  इन  लोगों  को  भी

 छूट  दे  दी  यदि  आप  16  1985  से  छः  महीने  पहले  इसे  लागू  कर  देते  हैं  तो  इसमें

 दूसरी  श्रेणी  के  वे  दुर्भाग्यशाली  लोग  भी  आ  जाएंगे  जिनकी  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  की  मृत्यु  के  बाद  दंगों

 में  मृत्यु  हुई  परन्तु  कोई  संपत्ति  नहीं  छोड़  इससे  इन  लोगों  को  वास्तव  में  आराम

 जहां  तक  सरकार  का  संबंध  है  यह  राशि  बिल्कुल  नंगण्य  यदि  आप  उन  लोगों  को  छूट
 दे  देते  हैं  जिनके  सम्बन्धियों  की  16  1985  से  पहल  मृत्यु  हुई  थी  तो  कुल  राशि  बिल्कुल  हो  कम

 हु
 अगर  उन्हें  भी  शामिल  कर  लिया  जाए  तो  इससे  उन  दो  श्रेणियों  के  विशेषकर

 पीड़ित  वर्ग  के  अभागे  लोगों  तथा  भोपाल-गैस  त्रासदी  के  कारण  पीड़ित  लोगों  को  भी  वास्तविक

 सांत्वना  मिलेगी  ।  मुझे  यकीन  है  कि  आप  हस  सुझाव  पर  विचार  करेंगे  सथा  मामलों  को  आसान

 बनायेंगे  ।  केवल  तभी  न्यूटन  का  नियम  काम  करैंगा  अर्थात्‌  जितना  सरल  आप  नियमों

 को  बनायेंगे  ।  उतना  ही  सरल  प्रयत्न  काले  बाजारियों  को  पकड़ने  में  आपको  करने

 भ्रो  प्रिय  रंजन  दास  मुझ  :  सभापति  में  इस  मुद्दे  पर  सारे  पूर्मा्रहों  से

 मुक्त  होकर  बोलना  चाहूंगा  क्योंकि  हम  इस  सदन  में  सफेद  घन  की  कींमत  पर  काले  धन  पर  बहस
 कर  रहे  जितना  अधिक  सदन  का  समय  आप  लेंगे  देश  को  अधिक  सफेद-धघन  खोना

 पड़ेगा  ।

 सभापति  श्रीमन  में  यह  समझता  हूं  कि  इस  बात  पर  बहस  करने  और  तक  करने  में  कोई

 फायदा  नहीं  है  कि  कित  प्रकार  काला  धन  देश  की  अरथं-व्यवस्था  को  नष्ट  कर  रहा  फिर  भी  मेँ

 यह  दृढ़ता  से  महसूस  करता  हूं  कि  चाहे  हम  कुछ  करें  तब  तक  काले  धन  को  समस्या  से  लड़ने  का

 कोई  मौका  नहीं  मिलेगा  जब  तक  संविधान  के  ढांचे  के  अन्तर्गत  ओर  विकासशील  देशों  के  वर्तमान

 रवंये  को  देखते  समाज  को  पूर्णतया  समाजवादी  बनाने  के  लिए  कुछ  आमूलचूक  ओर  क्रान्तिकारी

 बातें  नहीं  हो  यह  बिल्कुल  ही  सम्भव  नहीं  में  इसका  उत्तर  भो  नहीं  प्राप्त  क  रना

 हम  कितनो  ही  बहस  करते  चले  जाएं  इसक़ा  कोई  लाभ  नहीं  ।  में  केवल  कुछ  सुझाव  देना  चाहूंगा

 कि  इसे  कंसे  नियन्त्रित  किया  यदि  कोई  बुखार  हो  तो  आप  कोई  दवा  दे  सकते  लेंकिन  में

 उन  लोगों  के  दृष्टिकोण  से  बिल्कुल  भी  सहूमत  नहीं  हूं  जिन्होंने  सुेझोव  दिया  है  कि  कालेधन  के

 स्वासियों  को  भवन-निर्माण  या  ऐसी  अन्य  बातों  के  लिए  अपने  घन  को  निकालने  की  अनुमति  दी

 जानी  चाहिए  |  यह  देश  के  जले  में  नमक  छिड़कने  वाली  बात  साथ  ही  यह  उस  संस्था  का

 संसद  कहते  हैं  अपमान  है  और  इस  देश  के  अत्यन्त  पवित्र  दस्तावेज  संविधान  के  प्रति  भी  अपमान

 होगा  ।  काले  धन  को  खत्म  करना  सम्भव  ही  नहीं  है  ।  लेकिन  में  4-5  सुझाव  देना  चाहूंगा  ।  एक  तो
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 1  1907  में  काले  धन  की  अर्थ-व्यवस्था  के  पहलुओंਂ  पर  राष्ट्रीय  लोक

 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 यह  है  भारत  के  किसी  भी  भाग  में  कोई  भी  अचल  सम्पति  आयकर  प्रमाण-पत्र  को  दिखाए  बिता  या

 फाइल  संख्या  का  हवाला  दिये  बिना  खरीदी  नहीं  जा  सकती  और  पंजीकृत  नहीं  की  जा  सकती  ।

 इसको  कल  से  ही  एक  शर्ते  बना  दीजिए  ।  मैं  आपको  बताना  चाहूंगा  कि  सम्पत्तियों  के  लिये  बेनामी

 करार  किये  जाते  सभापति  की  बात  तो  यह  हूँ  कि  चुनाव  के  ९नों  में  हम

 राजनीतिशों  पर  चाहे  हम  कुछ  करें  या  न  करें  प्रेस  द्वारा  हमेशा  दोष  लगाया  जाता  है  लेकिन  बड़ी

 आसानी  से  और  बड़े  शानदार  तरीके  से  आयकर  कमंचारियों  सहित  बड़ी  संझ्या  में  क्ंचारी  इस

 बात  से  छूट  जाते  है  ।  यदि  आप  एक  ऐसे  अवकाश  प्राप्त  आदमी  से  मिलें  जिसके  पास  एक  अच्छा  घर

 है  और  यदि  आप  उससे  ये  प्रश्न  करें  कि  क्या  यह  घर  उसका  है  अथवा  नहीं  तो  शायद  वह  आपको

 बतायेगा  कि  यह  उप्तके  ससुर  की  सम्पति  है  ।  यह  सामान्य  बात  है  ।  मैंने  इन  तथाकथित  ससुरों  को

 देखा  है  परन्तु  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  वे  कितने  धनी  रहे  होंगे  कि  व ेअपनी  लड़की  के  विवाह  के  अवसर

 पर  ही  खर्च  नहीं  करते  बल्कि  अपने  दामाद  के  अवकाश  प्राप्त  करने  पर  उम्को  घर  की  भी  ध्यवस्था

 करके  देते

 यह  है  एक  मानक  तरीका  जो  सारे  देश  में  अपनाया  जा  रहा  मैंने  इसे  देखा  है|  इसे

 बड़े  शानदार  ढंग  से  लोग  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  धन  को  केवल  काले  और  सफेद  के  रूप  में  वर्गीकृत  नहीं  करता  ।  धन  के  चार  रंग  होते  हैं  ।

 काला  और  सफेद  तो  हम  जानते  इन  दोनों  के  बीच  दो  रंग  और  भी  हैं  लाल  और  सरकार

 का  धन  सफेद  धन  मात  लीजिए  बजट  में  एक  करोड़  रुपये  की  ब्यवस्था  मुख्य  अभिगन्ता

 उस  परियोजना  के  ठेकेदार  से  एक  करोड़  रुपये  के  लिये  प्राककलन  प्राप्त  चाहे  वह  तीस्ता

 परियोजना  फरक्का  परियोजना  हो  या  तु  गभद्रा  परियोजना  उसमें  से  ठेकेदार  उसे  15  प्रतिशत

 इस  प्रकार  यह  होता  है  कि  लोगों  का  खून  चूसते  हुए  सफेद  धन  उसके  पास  आता  यह  लाल

 धन  यह  एक  खतरनाक  बात  है  अर्थात्‌  काले  धन  से  भी  अधिक  बुरा

 उसके  बाद  वह  धन  है  जो  भारत  से  बाहर  जाता  है  और  किसी  स्विस  बेंक  से  होते  हुए  वापस

 आता  है  संगरोध  बुखार  तथा  पीले  बुखार  की  यह  भारत  में  पीले  धन  के  रूप  में  आता  यह
 भी  एक  और  खतरनाक  बात  है  |  इसके  अलावा  विभिन्‍न  बैंकों  में  लोकसं  होते  बैंकों  के  प्रबन्धक

 उन  लोगों  के  नाम  जो  कि  उनकी  बैंक  शाखाओं  में  लाकर  खोलते  सम्बन्धित  राज्यों  क ेआयकर

 आयुक्त  के  सामने  क्‍यों  नहीं  रखते  ?  आखिर  वित्त  मंत्रालय  ही  बैंकों  सीधे  प्रबन्ध  करता  यह

 सूचना  दी  जाय  कि  अमुक  व्यक्ति  केपास  एक  लाकर  मैं  जानता  हूं  कि  इसके  लिए  यदि  आपको

 सर्वेदलीय  करार  की  आवश्यकता  पड़  तो  अ!पको  वह  करार  नहीं  मिलेगा  ।  मुझे  इसका  विश्वास  है  ।

 वकीलों  के  विषय  हम  संसद  में  कानून  बनाने  वाले  कानून  का  कार्यास्वन  करने

 वाला  है  प्रशासन  तथा  कानून  की  व्याख्या  करने  वाले  हैं  न्यायाधीश  और  कानून  को  व्यवहार  में  लाने
 वाले  हैं  बेरिस्टर  और  वकील  ।  कर  अपवंचक  वकीलों  को  भारी  राशि  देते
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 में  काले  धन  की  अर्थ॑-व्यवस्था  के  पहलुओंਂ  पर  राष्ट्रीय  लोक  22  1985
 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 प्रिय  रंजन  दास  मुंशी ]

 आप  एक  काम  क्‍यों  नहीं  जेसा  कि  चीन  फर  रहा  पिछले  वर्ष  मैं  चीन  में  जा
 कोई  भी  वहां  वकालत  करता  वह  राज्य  के  माध्यम  से  करता  भारत  में  भी  जिला  न्यायालय  से
 लेकर  उच्च  न्यायालय  तक  आप  एक  प्रावधान  बनाइये  कि  एक  छोटा  काउन्टर  होना  बस्‍्बई

 हवाई  अडड़े  के  टैक्सी  स्टेन्ड  की  तरह  ।  टेंक्सीवाले  को  पैसा  नहीं  मिलेगा  ।  उसे  पुलिस  के  प/स  जमा
 किया  वहू  बिट  अपना  काम  वापत्ष  आयेगा  और  उसे  पैसा  मिल  हर
 वकील  को  एक  हजार  मामले  तक  भी  लेने  दो  |  उसका  मुबक्किल  पैसे  को  उच्च  न्यायालय  में  ही  एक
 काउन्टर  में  जमा  कर  देगा  ।  बिल  के  साथ  ही  एक  रसीद  लगा  दी  जानी  चाहिये  और  न्यायाधीश  का

 दे  दिया  जाना  चाहिए  और  फिर  क्या  होगा  ?  वह  वापस  रस्रीद  लेगा  और  पैसा  ले  मैं

 बताना  चाहूंगा  कि  उस  स्थिति  में  सभी  न्यायाधीश  विद्रोह  कर  और  वकील  भी  विद्रोह  कर  देंगे

 जो  भी  हो  मैं  इसके  पक्ष  में  हूं  ।

 मेरा  अन्तिम  निवेदन  ऐसा  है  जिसका  कोई  भी  विरोध  नहीं  विदेश  व्यापार  के  नाम

 पर  यहां  दुतावास  और  मिशन  किसी  तीसरे  व्यक्ति  अर्थात्‌  एजेन्ट  के  माध्य  से  सामान  खरीदते  हैं  और

 हस  प्रकार  वे  अपने  राजनैतिक  प्रियजनों  को  कमीशन  देते  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  सारी  खरीददारी

 सरकार  से  दूसरे  सरकार  के  बीचਂ  के  स्तर  पर  हीनी  कोई  भी  तीसरे  व्यक्ति  का  माध्यम

 बीच  में  न  हो  ।

 आप  इन  सब  सुझावों  को  कम  से  कम  स्थिति  पर  नियन्त्रण  तो  हो  ही

 लेकिन  मैं  फिर  कहूंगा  कि  बिना  एक  सुधारवादी  समाजवादी  समाज  के  या  एक  सामाजिक  क्रान्ति  के

 आाप  काला  धन  खत्म  करने  की  सोच  भौ  नहीं  ये  मेरे  सुझ्षाव  हैं  ।
 |

 ]
 श्री  मनोज  पांडे  :  सभापति  ब्लैक  मनी  के  विषय  में  मैं  भी  प्रकाश

 डालना  चाहता  हूं  और  इस  विषय  के  बारे  में  थोड़ा  बड़ा  कहकर  कहना  चाहता  हूं  ।
 करके

 जो  हमारे  बजटरी  प्रोविजंस  बजट  में  ओ  हम  प्रावधान  करते  हैं  वे  काफी  इन्फलेट  करके

 करते  हैं  और  जो  पैसा  सेक्शन  किया  जाता  है  बहू  भी  काफी
 इन्फलेट  करके  किया  जाता  आपका

 मालूम  है  जिस  पुल  को  बनाने  में  यदि  50  हजार  रुपये  लगते  हैं  तो
 उस  पुल  का  बजट  एक  लाख

 रुपये  का  हुआ  करता  इस  तरह  से  सीधे-सीघे  सरकारी  धन  जो  सफेद  रंग  का  है  वह  काले  रंग

 का  हो  जाता  है--यह  इंजीनियर  के  लेवल  पर  होता  है  और  ठेकेदार  के  लंबल  पर  होता  इस

 तरह  से  रंग  का  परिवरतेन  मात्र  बजट  को  लेकर  ही  बहुत  सारी  जगह्दों  पर  हुआ  करता

 पी०डब्ल्यू  ०डी०  या  रॉड्स  के  कई  ऐसे  बजटरी  प्रोविज॑ंस  हैं  जिन्हें  आजਂ  अगर  देखा  जाए  तो  उनका

 भाधे  से  ज्यावा  पैसा  काले  धन  के  रूप  में  परिणत  हो  चुका  एस  पर  भी  गौर

 करना अत्यन्त मावश्यक है | दूसरी चीज़ जो अत्यन्त महत्वपूर्ण वह है स्मगलिंग को रोकने की । 576



 में  काले  धन  की  अधे-व्यवस्था  के  पहलुओंਂ  पर  राष्ट्रीय  लोक  22  1985

 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 8.00  ह०  प०

 इसके  विषय  में  पूर्व  वक्‍ताओं  ते  भी  बहुत  सारी  बातें  कही  में  एक  बिन्दु  पर  प्रकाश

 डालना  चाहता  में  जिस  इलाके  से  आता  हूं  वह  बार्डर  का  एरिया  हैँ  और  वहां  का  धंधा

 स्मगलिंग  हैँ  ।  बार्डर  के  आस-पाम्त  के  जो  इलाके  हैं  वहां  के  आधे  से  ज्यादा  लोग  स्मगलिंग  के  धंधे

 में  लगे  हुए  हैं  ।

 ]
 सभापति  महोदय  :  एक  मिनट  इस  चर्चा  के  लिए  निर्धारित  समय  पूरा  हो  चुका  है  ।

 भरी  बासुवेव  झ्ाचार्य  :  समय  बढ़ाया  जाना  चाहिये  ।

 संसदोय  कार्य  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  कृपया  आपंकी  अनुमति  मैं  समय

 को  बढ़ाने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  चाहूंगा  क्योंकि  अभी  5-6  सदस्य  और  हैं  जो  इस  विषय  पर

 बोलना  चाहते  इसलिए  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  चर्चा  के  लिये  निर्धारित  समय  को  एक  धण्टा

 बढ़ा  दिया  जाना  चाहिए  या  तब  तक  के  लिये  बढ़ा  देना  चाहिए  जब  तक  कि  सभी  सदस्य  अपने

 भाषण  खत्म  नहीं  कर  लेते  और  तब  मंत्री  महोदय  कन  उत्तर

 अओीमती  गीता  मुखर्जी  :  किस  समय  तक  मंत्री  महोदय  इस  वाद-विवाद  का  उत्तर  दे  देंगे  ?

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  का्ये  से  पीछे  मत  ले  जाइये  ।

 श्री  एच०  के०  एल०  भगत  :  ऐसा  कसे  हो  सकता  है  ?  मंत्री  जी  का  उत्तर  गैर-सरकारी

 सदस्यों  के  कार्य  के  बाद  नहीं  होगा  ।  यह  उस  समय  से  पहले  होगा  ।  में  यह  प्रस्ताव  रखता  हूं

 फि  हस  चर्जा  के  लिये  सभा  के  निर्धारित  समय  को  एक  घण्टे  के  लिए  बढ़ा  दिया  जाय  ताकि  सदस्य

 अपना  भाषण  पूरा  कर  सकें  या  उस  समय  तझ  के  लिये  बढ़ा  दिया  जाए  जितने  में  सारे  सदस्य  अपना

 भाषण  पूरा  कर  जो  भी  इनमें  से  पहले  हो  ।

 सभापति  महोदय  :  अतः  यहां  उपस्थित  सदस्यों  की  अनुमति  से  इस  चर्चा  के  लिये  सभा  के

 निर्धारित  समय  को  एक  घण्टे  के  लिये  अर्थात्‌  रात  के  9  बजे  तक  के  लिये  या  तब  तक  के  लिये

 बढ़ा  दिया  गया  जब  तक  कि  सारे  सदस्य  अपना  भाषण  पूरा  नहीं  कर  जो  भी  इनमें  से

 पहले  और  मंत्री  महोदय  कल  उत्तर  देंगे  ।

 |
 करो  मसोज  पाण्डे  :  स्म्गलिग  के  विषय  में  मैंने  बतलाया  कि  स्मगरलिग  खास  कर  के  बार्डर

 के  इलाकों  में  एक  ऐसा  धंधा  बन  चुका  है  जिसमें  लोग  काफी  मुनाफा  कमा  रहे  बनिस्वत  मेहनत

 करके  अपने  हाथों  से  मजदूरी  करके  कमाने  के  ।  निचले  तबके  से  लेकर  ऊपर  के  सबके  के  लोगों  तक

 यह  फंल  चुका  इनका  मुख्य  धंधा  ही  स्मगलिंग  हो  चुका  हमारे  यहां  *ा  सामाजिक  ढांचा

 इस  तरह  से  गिर  चका  है  कि  बिना  इसको  ठीक  किए  हुए  शायद  काले  धन  को  रोक  पाना  असम्भव

 है  ।  इसलिए  सबसे  पहला  काम  स्मगलिंग  को  रोकना  होना

 शा
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 विन्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 मनोज  पांडेय  ]

 दूसरी  चीज  जो  आज  ब्लाक  लेवल  पर  हमारे  अधिकारी  कार्यरत  खासकर  के  एंटी

 पावर्टी  प्रोग्राम  में  लगे  हुए  हैं  और  सफेद  धन  को  काला  धन  बना  रहे  उसकोਂ  रोकने  का  उपाय

 सोचना  चाहिए  |  एन०आर०ई०पी०  आर०एल०ई०जी०पी०  के  अंतर्गत  कई  प्रकार  के  काम  हो  रहे
 लेकिन  ज्यादातर  पैसा  बंदरबांट  हो  रहा  अगर  इस  पर  रोक  नहीं  लगाई  गई  तो  यह  सफेद

 धन  लगातार  काला  घन  बनता  जाएगा  और  जो  आज  मात्र  ऊपर  ही  दिखाई  देता  इसकी  जड़ें
 नीचे  तक  जा  रही  इस  जड़  पर  देखने  की  आवश्यकता  इसकी  जड़ें  जितनी  गहरी  होती  जा

 रही  काला  धन  उतना  ही  नीचे  जा  रहा  सामाजिक  ढांचे  में  परिवर्तत  किए  बिना  यह  काम

 नहीं  हो सकता  ।  यह  खुशी  की  बात  है  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  इसमें  कार्यरत  हैं  भऔर  हमें  आशा

 है  कि  इससे  काले  धन  में  कमी
 ह

 डा०  गौरोशंकर  राजहूंस  :  सभापति  मैं  एक-दो  बातें  कह्ठी

 गई  ब्रातों  को  बिल्कुल  नहीं  कहूंगा  ।  सभापति  यह  जानकर  आश्चर्य  होता  है  कि  पब्लिक

 फाइनांस  एण्ड  पालिसी  कमेटी  ने  पहली  बार  पता  लगाया  है  कि  पब्लिक  एक्सपेंडीचर  के  कारण

 काला  धन  होता  जबकि  यह  बात  38  वर्ष  पहले  लोगों  को  पता  थी  और  इतने  साल  से  यह

 चलता  आ  रहा  था  तो  हमें  यह  जानकर  आश्चयें  होता  है  कि  पब्तिक  एक्सपेंडीचर  के  बारे  में  इनको

 पहली  बार  ज्ञान  हुआ  है  कि  इसके  कारण  काला  घन  होता  है  ।

 मैं  कहूंगा  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  एक  काम  +२ें  कि  सारे  देश  के  प्रमुख
 अखबारों  में  एक  क्वेश्वनायर  दें  और  लोगों  से  पूछें  कि काला  धन  कैसे-कंसे  पैदा  होता  है  भौर

 इसको  समाप्त  करने  के  क्‍या  उपाय  हैं  !  मेरी  बात  को  लाइटली  न  लिया  मैं  बहुत  गंभीरता

 फूल  सेंस  आफ  रेसपांसिबिलिटी  से  कह  रहा  वित्त  मंत्री  जी  को  और  लोगों  को  पता  भी

 नहीं  होगा  कि  किस-किस  तरीके  से  धन  पैदा  होता  है  और  कैसे  उसका  समाधान  हो  सकता

 एक  उदाहरण  में  देना  चाहता  एक  सीमेन्ट  की  कम्पनी  को  मैं  जानता  हूं  कि  उसने  किस

 तरह  से  काला  धन  पैदा  वह  लाइम  स्टोन  को  रेल  से  भेजने  की  बजाथ  द्गरक  से  डिस्पैच

 दिखाता  था  और  कहता  था  कि  ट्रक  से  भेजने  का  इंतजाम  नहीं  है  इसलिए  गोडाउन  में  रखा  हुआ

 वह  ट्रक  का  नम्बर  भी  झूठा  ही  देता  वास्तविकता  यह  है  कि  इसमें  से  कुछ  भी  उके

 पास  नहीं  था  और  बार-बार  यह  दिखाता  रहा  कि  ट्रक  से  ले  जादे  मैं  सारी  बात  जानता  हूं

 लेकिन  कहना  तहीं  चाहता  इस  तरह  से  हजारों  केस  आप  एक  बार  क्वेश्चनेयर  दे
 आपको  सौ-दो  सो  रिस्च  असिसटेंटंस  को  रखना  पड़ेगा  ।  इससे  आपकी  आंख  खुल  जायेगी  कि

 कैंसे  धंधा  होता  बिहार  में  एक  प्रथा  चली  है  डिवाइडेड  बाई  फोरਂ  ।  इसमें

 बी०डी०ओ०  या  एस०डी०ओ०  और  कलैक्टर  तथा  पालिटिशियन  |  ये  लोग  मिलकर

 धन  पैदा  करते  हैं  जिसका  अप्तर  सारे  समाज  पर  पड़ता  एक-एक  बी०डी०ओ०  या

 इंजीनियर  की  लड़की  की  शादी  में  दस-दस  लाख  रुपया  खर्च  होता  वित्त  मंत्री  जी  को  चाहिए

 कि  लोगों  को  एजकेट  करे  कि  काला  धन  कैसे  होता  हमारा  समाज  रूढ़िवादी  और  भाग्यवादी

 आप  देहात  में  जाइए  तो  आपको  वहां  का  आदमी  यही  कहेगा  कि  भगवान  ने  प॑सा  दिया  है

 इसलिए  वह  अमीर  उसको  यहू  बताने  की  ज़रूरत  है  कि  उसने  चोरी  की  है  इसलिए  वह  अमीर

 578
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 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 है  ।  जो  सौ-दो  सौ  रुपए  की  चोरी  करता  है  उसको  तो  जेल  भेज  दिया  जाता  है  लेकिन  करोड़ों  की

 घोरी  करने  वाले  को  कहा  जाता  है  कि  भगवान  ने  पैसा  दिया  मैं  फुल  सेन्स  आफ

 बिलिटी  के  साथ  कह  रहा  हुँ  कि  यदि  आपने  काले  धन  पर  रोक  नहीं  लगाया  तो  इम  देश  में  दस

 साल  बाद  डेमोक्रेसी  मुसीवत  में  पड़  जायेगी  ।  इलेक्शन  में  वही  नॉन-पालिटिकल  लोग  खड़े  होंगे
 जिनके  पास  करोड़ों  रुपया  होगा  क्‍योंकि  रुपए  के  जोर  से  वे  हरा  देंगे  ।  पब्लिक  फाहएनेंस  कमेटी  के

 अलावा  वांचू  कमेटी  की  रिपोर्ट  और  काल्डर  कमेटी  की  जो  मेन-रिकेमन्डेशन्स  है  वह  भी  ली

 कुछ  लोगों  ने  इस  बात  का  एतराज  किया  है  कि  सस्‍लम  क्लीयरेंस  के  लिए  जो  फाम॑  बने  हैं  उन  पर

 अमल  नहीं  किया  जायेगा  ।  संकण्ड  वल्डं  वार  के  समय  इटली  तहस-नहस  हो  गया  था  लेकिन  वहां

 पर  बांड  जारी  किए  गए  बांड  जारी  होने  से  इटली  का  ग्रोथ  फिर  से  हो  गया  ;  आपने  यह  देखा

 ही  नहीं  है  कि  को-आपरेटिव  सेक्टर  में  कितना  काला  धन  बनता  इसमें  बड़े-बड़े  लोग  ऐसे  हैं

 जिनका  कोई  हिसाभ  ही  नहीं  है  ।  प्रधान  मंत्री  जी  और  वित्त  मंत्री  जी  को  बधाई  दूंगा  क्योंकि  देश

 में  लोगों  में  कॉन्फीडेंस  बढ़ाने  के  लिए  रेड  किए  गए  में  चाहता  हूं  कि  उसमें  तेजी  लाई  जाए

 और  स्पेशल  कोर्टूस  बनाए  जिन-जिन  लोगों  के  पास  काला  धन  निकले  उनका  ताम

 रेडियो  और  अखबारों  में  दिया  साउथ  दिल्‍ली  में  एक-एक  आदमी  के  पास  छह-छहू  गाड़ियां

 और  कई-कई  मकान  कहां  से  वे  लाते  हैं  इसका  कुछ  पता  नहीं  लगता  ।  यह  बड़ी  गंभीर  समस्या

 इसको  सीरियसली  लिया  जाए  ।

 [  प्रनुवाद
 *  डा०  ए०  कलानिधि  :  सभापति  श्रीमान्‌  में  आपका  क्ृतश्ञ  हूं  कि

 आपने  मुझे  अपने  दल  द्रविड़  मुनेत्र  कजगम  की  ओर  से  लोक  वित्त  और  नीति  के  राष्ट्रीय  संस्थान

 द्वारा  प्रस्तुत  काले  धन  के  पहलुओं  सम्बन्धी  प्रतिविदन  पर  नियम  193  के  अन्तर्गत  चर्चा  में  भाग  लेने

 का  अवसर  दिया  ।

 इस  बात  में  अरा  भी  संदेह  नहीं  है  कि  हमारे  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  एक  सच्चरित्र  व्याक्ति

 हैं  जिनमें  ईमानदारी  को  स्वाभाविक  भावना  उन्होंने  अपने  सावंजनिक  जीवन  में  प्रशंसनीय

 उद्देश्यों  को  लेकर  चलने  के  लिए  नाम  कमाया  मेरी  यह  कामना  है  कि  काले  धन  पर  नियन्त्रण

 करने  और  रोक  लगाने  सम्बन्धी  उनके  सारे  प्रयासों  को
 सफलता

 मिले  ।

 कि  स्वतंत्रता  के  38  वर्ष  बाद  भी  हम  काले-धन  के  बारे  में  बातधीत

 कर  रहे  मुझे  हैरानी  है  कि
 सरकार  जिसके  पास  पूरी  शक्तियां  क्यों  नहीं  इस  विषय  में

 प्रभावशाली  कदम  उठये  में  यहां  यह  स्मरण  कराना  चाहुंगा  कि  हमारे  वयोवृद्ध  राजनेता

 राजाजी  बिनोंद  में  कहा  करते  थे  कि  इस  देश  में  काला  धन  पैदा  करने  के  लिये  कांग्रेस  के  लोग

 जिम्मेद।र  हैं  और  कांग्रेसिलों  की  जेबें  इतनी  बड़ी  हैं  कि  उनमें  देश  के  उद्योगपति  और
 पूंजी  पति  समा

 सकते  में  दोहराना  कि  हमारे  माननीय  वित्त  मंत्री  के  काला  धन

 ही

 के  लिये

 किये  गए  प्रयत्न  सफल  होने  चाहिए  और  इसके  लिए  मेरी  शुभ  कामनाएं  उनके  साथ  साथ
 कब

 *  तेमित  में  दिये  गर  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूरास्त

 मुझ  केवल  यही  खेद  है

 —  न्‍मब्७
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 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 ए०

 वित्त  मंत्रालय  से  सम्बद्ध  सलाहकार  समिति  को  उनके  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किये  गए  पत्रों

 में  कहा  गया  है  कि  आधकर  अधिकारियों  ने  4345  छापे  मारे  जिनमें  2507.59  लाख  रुपए  की

 छिपी  हुई  आय  पकड़ी  लेकिन  इस  बात  का  कोई  संकेत  नहीं  है  कि  कितना  धन  वापस  कर

 दिया  गया  मैंने  इस  सदन  के  पिछले  सत्र  में  तमिलनाडु  के  लोकप्रिय  अभिनेता  तथा  जाने  माने

 ,  निर्देशक  श्री  बाग्याराज  द्वारा  की  गई  एक  करोड़  रुपए  की  कर  चोरी  का  माभला  खुले  तौर  पर

 उठाया  था  ।  अधिका  रियों  ने  मामले  से  संम्बन्धित  तथ्यों  का  पता  लगाने  के  लिए  तुरन्त  कुछ  कदम

 मुझे  नहीं  मालूम  कि  अगले  दो  या  तीन  महीने  में  ही  क्यों  सब  कुछ  ठण्डा  पड़  हमें  नहीं

 सालूम  कि  मामला  कहां  सदत  फो  इस  मामले  के  विषय  में  कोई  जानकारी  नहीं  दी  गई

 हाल  ही  राज्य-सभा  में  अखिल  भारतीय  अन्ना  द्रविड़  मुनेत्र  कजगम  के  एक  सदस्य  ने

 कहा  था  कि  आयकर  की  कोई  बकाया  राशि  नहीं  देनी  लेकिन  राज्य  मंत्री  जी  जनादंन  पुजारी  ने

 बार-बार  कहा  है  कि  उन  सदस्यों  के  नाम  के  आगे  कर  की  बकाया  राशि  मैं  चाहृता  हूं  कि  ऐसे

 अन्तविरोधी  विस्तार  संसद  के  सदनों  में  न  व्यक्त  किए  जाएं  ।

 इस  प्रतिवेदत  में  कहा  गया  है  कि  1983-84  में  36,786  करोड़  रुपए  का  काला  धन  पैदा

 हुआ  ।  वर्ष  1980-81  में  यह्‌  लगभग  20,000  से  23,000  करोड़  रुपए  के  बीच  वर्ष  1983-84  में

 यह  13,000  करोड़  रुपए  और  बढ़  गग्रा  मुझे  यकीन  है  कि  1985  में  यह  बढ़  कर  50,000  करोड़

 शपए  हो

 मैं  कुछ  सुझाव  देना  केन्द्र  सरकार  को  लोगों  के  सन  में  करों  के  भुगतान  जैसे

 राष्ट्रीय  उद्देश्यों  के  प्रति  वचनबद्धता  की  भावना  भरनी  यदि  हम  ऐसा  नहीं  करेंगे  तो  लोग

 कर  चोरी  करने  में  दक्ष  हो  जायेंगे  ।

 सरकार  को  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतों  को  नियन्त्रित  करने  के  लिए  जोरदार  कृदम  उठाने

 यदि  ऐसा  नहीं  किया  जाता  तो  इनका  परिणाम  होगा  जमाखोरसी  जिसके  फलस्वरूप  मुनाफा

 थोरी  एक  वस्तु  जिसकी  कीमत  10  रुपए  है  काले  बाजार  में  40  रु०  में  बेची  30  ₹०

 की  राशि  काला  धन  हो  जाएगी  ।  यह  सरकार  के  कोष  में  नहीं  अतः  आवश्यक  बवस्तुश्नों

 की  कीमतों  पर  नियन्त्रण  करने  के  लिए  मैं  सख्त  कदमों  के  उठाए  जाने  का  सुझाव  देता  हूं  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  करारोपण  के  तरीकों  में  आमूल-चूल  परिवर्तत  लाए  जायें  ।  इस

 लाख  रुपए  को  आय  पर  36,000  रु०  कर  के  रूप  में  देने  पड़ते  दो लाख  रुपए  की  आंय

 पर  कर  की  राशि  1,36,000  रु०  स्वाभाविक  रूप  से  आदमी  का  मन  कर
 से  बचने  को  करता

 अमेरिका  के  मेरे  हाल  ही  के  दौरे  मुझे  कई  वित्त  सचिवों  तथा  वित्त  विशेषज्ञों  से  व्यक्तिगत

 रूप  से  बातचीत  करने  का  अवसर  प्राप्त  मुझे  बताया  गया  कि  70,000  डालर  से  ऊपर  की

 आय  पर  केवल  30%  कर  ही  लगाया  जाता  मेरा  सुझाव  है  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  एक  निश्चित

 आय  की  राशि  के  ऊपर  ऐसा  ही  समान  दर  से  आय  कर  लगाने  के  बारे  में  विचार  यदि  वह
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 कर  लगाए  जाते  हैं  तो  इसका  परिणाम  होता  है  कर  की  यदि  एक  समान  दर  होती  है  तो  क
 दाता  अपने  धन  को  उद्योग  में  लगाएगा  और  राष्ट्रीय  आस्तियों  का  निर्माण  करेगा  ।  इस  प्रतिवेदन
 में  उल्लेख  है  कि

 आथिक  गतिविधियों  पर  अत्यधिक  नियन्त्रण  सरकार  को  इसे  पहलू  पर  भी

 पुनः  विचार  करना  मुद्रास्फीति  जन  प्रवृत्तियों  पर  अंकुश  लगाने  के  दृष्टिकोण  में  परिवतंत

 होना

 मैं  सीमा  शुल्क  और  उत्पादन  शुल्क  को  ऊंची  दरों  का  उल्लेख  करूंगा  ।

 विदेश  से  गई  1000  रुपए  की  वस्तु  पर  8000  रुपए  का  सीमा-शुल्क  लगाया  जाता

 8000  रुपए  सोमा-शुल्क  अदा  करने  की  बजाय  तस्करों  से  उस  वस्तु  को  खरीदने  का  लालच  आ

 जाता  तस्कर  उस  वस्तु  के  लिए  केवल  3000  रुपया  लेते  हैं  और  इस  प्रकार  खरोददार  5000

 रुपए  बचा  लेता  सीमा-शुल्क  की  दरें  तस्करी  को  प्रोत्साहित  करती  सीमा-शुल्फ  और

 शूल्क  उचित  और  न्यायपूर्ण  होने  चाहिएं  ।

 जैसा  कि  कांग्रेस  पार्टी  के  मेरे  माननीय  भित्र  ने  बताया  आय  कर  विवरणी  फार्मों  को

 सरल  बनाया  जाना  चाहिए  ।  इस  समय  वे  इतने  ज्यादा  जटिल  हैं  कि  वे  किसी  लेखा-परीक्षक  की

 सहायता  के  बिना  भरे  नहीं  जा  सकते  ।  मेरा  यह  भी  सुझाव  है  कि  आय  कर  छापों  को  ही  आथिक

 अपराधों  को  कम  करने  का  एकनात्र  साधत  ते  बनाया  यदि  हम  बार-बार  आय  कर  छापे

 मारते  रहे  तो  वे  अर्थहीत  हो  जाथेंगे  । आय  कर  छापे  राजस्व  एकत्र  करने  का  मुख्य  साधन  नहीं

 माने  जाने  यदि  हम  ऐसा  सोचते  हैं  तो  अपने  आपको  धोखा  देंगे  ।

 मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  हमारे  सक्षम  और  प्रतिभाशाली  त्रित  मंत्री  मेरे  सुझावों  पर  विचार

 करेंगे  और  वे  कराधान  के  तरीकों  में  आमूल-चूल  परिवतैन  लायेंगे  ताकि  देश  से  काले  धन  की

 बुराई  को  जड़  से  उखाड़  फेंका  इन  शब्दों  क॑  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 झी  विम्तामणि  जेता  :  माननीय  सभापति  जी  मैं  आपका  धन्यावाद  करता  हूं

 कि  आपने  मुझे  काले  धस  के  इस  विषय  पर  कुछ  बोलने  के  लिए  अवसर  मैं  मंत्री  महोदय  को

 देश  में  काले  धन  के  परिचालन  पर  रोक  लगाने  के  लिए  उठाए  गए  साहसपूर्ण  कदमों  के  लिए  बध।ई

 देता  हूं  ।  राष्ट्रीय  लोक  वित्त  संस्थान  की  रिपोर्ट  आने  से  पहले  उन्होंने  जो  उपाय  किए  हैं  वे

 सम्पदा-शुल्क  को  समाप्त  आय  कर  की  दरों  में  कमी  करता  और  आय  कर  श्रेणियों

 की  संख्या  में  कमी  करना  ।  इसके  अलावा  वित्त  मंत्रालय  काले  धन  को  एक  चुनौती  के  रूप  में  ले

 रहा  है  ।  अतः  पिछले  वर्षों  की  तुलना  में  ज्यादा  छापे  मारे  गये  हैं  जिसके  फलस्वरूप
 महत्वपूर्ण

 उपलब्धियां  हमारे  सामने  आई  हैं  ।  कलकत्ता  आदि  नगरों  में  हीरे  निर्यातकों

 और  टिन  प्लेट  व्यापारियों  पर  छापे  मारे  गए  इसी  जौहरियों  के  यहां  भी  छापे  मारे

 गए  हैं  जहां  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  जेवरात  आदि  पकड़े  गये  हाल  में  ही  फल  विक्रेताओं  के  यहां

 भी  छापे  मारे  गए  हैं  और  काफी  मात्रा  में  धत  पकड़ा  गया  केवल  सरकार  की  आलोचना  करने

 से  ही  समस्या  का  समाधान  नहीं  होगा  ।  काले  धन  की  समस्या  केवल  हमारे  देश  में  हो  नहीं  है  दूसरे

 देशों  और  विकासशील  दोनों  देशों  में  व्याप्त  काले  धन  का  परिचालन  स्वतंत्रता  से
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 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  बारे  में  चर्चा

 चिन्तामणि  जेना  ]

 पहले  भी  था  ।  दूसरे  महायुद्ध  के  दौरान  जब  पैसे  का  परिचालन  और  मुद्रास्फीलि  बहुत  अधिक  हो

 गई  तो  काले  धन  का  परिचालन  बहुत  बढ़  गय  ।  लोगों  के  हाथ  में  बहुत  पैसा  आया  और  वे  सरकार

 को  बताए  बिना  इसे  जमा  करना  चाहते  थे  ।  इस  प्रकार  स्वतंत्रता  से  पहले  भी  काले  धन  का

 चालन  था  ।  स्वतंत्रता  के  बाद  जब  लोकप्रिय  सरकार  ने  कुछ  सख्त  कदम  ताकि  काले  धन

 की  बुराई  को  रोका  जा  तो  लोगों  न ेआय  कर  अपवंचन  करना  चाहा  और  इस  प्रकार  काले

 धन  में  दिन-प्रति-दिन  बढ़ोत्तरी  होती  गई  ।  ऐसा  क्यों  हुपा  ?  मेरे  मित्रों  ने  जो  कारण  बताए
 उनके  अलावा  मेँ  यह  कहना  चाहता  हे  कि  हमारा  मैतिक  स्तर  भी  दिन-प्रति-दिन  गिरता  गया

 मेरी  मातृभाषा  उड़िया  में  एक  कहावत  है  जिसका  अर्थ  कुछ  इस  प्रकार  से  है--इस  नश्वर  संसार  में

 कोई  भी  व्यक्ति  न  तो  पैसा  अदा  करना  चाहता  है  और  न  ही  मरना  चौहता  अतः  यह
 वैज्ञानिक  तथ्य  है  कि  कोई  भी  पैसा  अदा  नहीं  करना  चाहता  बल्कि  वे  इसे  छिपाना  चाहते  हैं  ।

 अब  मैं  मानतीय  मंत्री  महोदय  के  विचारार्थ  कुछ  सुझाव  दे  रहा  हूं  ।

 सरकार  यह  घोषणा  कर  सकती  है  कि  काले  धन  का  50%  राष्ट्रीथकृत  बैंकों  के  पास  7

 वर्ष  के  लिए  जमा  कराया  जा  सकता  है  और  शेष  50%  सरकार  को  आय  कर  के  रूप  में  दिया  जा

 सकता  है  ।  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  क ेपास  7  साल  के  लिए  जमा  50%  घन  कुल  काले  धन  के  बराबर

 हो  जाएगा  ।  इस  प्रकार  सरकार  के  पास  पूरा  काला  धन  आ

 दूसरे  धर्मार्थ  संस्थानों  को  दिए  जाने  वाले  दान  आदि  को  भी  बंध  खर्च  माना  जाना

 बतंमान  प्रक्रिया  के  अनुसार  ]  लाख  रुपए  वाधिक  कर-योग्य  आय  पर  65  हजार  रुपए

 वाषिक  आय-कर  देना  होता  इसे  कम  किया  जाना  चाहिए  ।

 कर  वसूल  करने  वाले  प्राधिकारियों  और  सरकारी  अधिकारियों  और  कमंचारियों  की  पर्याप्स

 भाय  होनी  चाहिए  ताकि  वे  रिश्वत  लेने  आदि  की  ओर  आकर्षित  न  हो  सके  ।

 बतंमान  प्रणाली  के  अनुसार  घरेलू  खर्च  क ेलिए  करदाता  को  1500  रुपए  प्रतिमास  की  छूट
 इसे  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ।

 भवन  निर्माण  आदि  के  लिए  वतंमान  लाख  रुपए  की  छूट  को  बढ़ाकर  3  लाख  रुपए  किया

 जाना  चहिए  ।

 कर  निर्धारण  प्राधिकारियों  और  अधिकारियों  को  अच्छी  तरह  से  प्रशिक्षित  किया  जाना

 चाहिए  और  उन्हें  वाहुन  तथा  अन्य  आधुनिक  उपकरण  उपलब्ध  कराए  जाने  चाहिएं  क्‍योंकि  जिन

 लोगों  से  उनका  वास्ता  पड़ता  है  वे  न  केवल  प्रभावशाली  व्यक्तित  होते  हैं  बल्कि  धनवान  भी  होते  हैं  ।

 भाय  कर  और  अन्य  करों  का  निर्धारण  करने  भौर  उन्हें  लगाने  के लिए  समयबद्ध  कार्यक्रम

 तैयार  किया  जाना  चाहिए  ।
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 ai  ++-.3  **  ककककककककक५५५५न्‍न्‍»+कक  3  भा»  Lt विरोधी दल के माननीय सदस्य आलोचना ही किये जा रहे हैं किन्तु हमारे  मार

 विरोधी  दल  के  माननीय  सदस्य  आलोचना  ही  किये  जा  रहे  हैं  किन्तु  हमारे  माननीय

 प्रधान  मन्त्री  ने  उन्हें  दीक  ही  कहा  है  कि  काले  घन  के  परिचालन  को  समाज  के  सभी  वर्गों  के

 सहयोग  से  ही  रोका  जा  सकता  है  जिसमें  विरोधी  दल  तथा  व्यापारी  आदि  शामिल  मेरा

 विरोधी  दलों  के  सदस्यों  से  अनुरोध  है  कि  वह  सरकार  को  सहयोग  ताकि  काले  धन  के

 जालन  को  रोका  जा  सके  ।

 ]

 भरी  श्नतादि  चरण  दास  :  सभापति  धन  के  बारे  में  हमारे  बहुत

 से  दोस्त  यहां  बोले  हैं  ।  मैं  इसके  बारे  में  ज्यादा  कुछ  नहीं  कहना  क्योंकि  जिस  दिन  से

 हमारे  वित्त  मंत्री  जी  ने  इस  विभाग  को  संभाला  उस  दिन  से  वह  बहुत  अच्छे  कदम  इस  बारे  में

 उठाते  जा  रहे  हैं  क्योंकि  उनको  जो  हमारे  मंत्री  ने  कहा  है  कि  पोलिटिकल  बिल  हमारे  पास  होनी

 चाहिए  ।  आज  जितनी  प्रगति  हुई  है  वह  उसी  वजह  से  हुई  है  क्योंकि  पोलिटिकल  विल  हमारे  पास

 है  और  आगे  जाकर  इसमें  ओर  प्रगति  होगी  यह  जरूर  पता  चलता

 इसी  वजह  से  कुछ  दिन  से  यह  कदम  जोरों  से  उठा  है  और  आगे  उठाने  के  लिए  जो  कोशिश

 हो  रही  उसके  लिए  धन्यवाद  ।

 मेरे  कुछ  सज्जेश्चन्स  हैं  जो  मैं  आपके  माध्यम  से  सदन  के  समक्ष  संक्षेप  में  रखना  चाहूंगा  ।

 पहला  सजेश्चन  है  वन  फेमिलि  वन  जाब  ।  एक  परिवार  में  एक  धन्धे  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए

 कानून  बनाकर  भी  इस  बात  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  दूसरा  सुझाव  है--वन  फेमिलि  वन

 रेजिडेंशियल  हाउस  ।  प्राइवेट  तोगों  को  या  प्राइवेट  कन्सन्स  को  रेजिडेंशियल  हाउसेज  के  बारे  में

 बिजनेस  नहीं  करने  देता  सारे  के  सारे  धर  सरकार  अपने  हाथ  में  ले  ले  और  प्राइवेट

 लोगों  के  पास  कोई  बिजनेस  नहीं  छोड़ना  प्रत्येक  परिवार  के  लिए  जरूर  एक  रेजिडेंशियल

 हाउस  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।

 जो  गवर्नमेंट  सर्वेन्ट्स  हैं  वे  हर  साल  प्रापर्टी  स्टेटमेन्ट  सबमिट  करते  हैं  उसका  फिजिकल

 वेरिफिकेशन  किया  जाना  चाहिए  कि  उनका  स्टेटमेन्ट  सही  है  या  नहीं  ।  ऐसे  करने  से  भी  इसमें

 कुछ  थोड़ी-सी  रूकावट  आयेगी  ।

 इसके  साथ-साथ  मेरा  सुझाव  है  कि  मूृवेबल  और  इम्मूवेबल  प्रापर्टी
 पर

 भी  सीलिग  लगनी

 अगर  इस  प्रकार  की  कोई  सीलिंग  लग  जाती  है  तब  लोगों  में  चोरी  करने  की  भावना

 रूक  जायेगी  ।  इसके  अलवा  किसी  के  भी  पास  ज्यादा  पैसा  नहीं  रहना  आज  गांव-गांव

 मैं  बेंकें  खुल  गई  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कानून  बनावे  कि  एक  व्यक्ति  अधिक  से  अधिक

 कितना  पैसा  अपने  घर  में  रख  सकता  है  ।  कोई  व्यक्ति  या  कोई  कम्पनी  कितना  पैसा  अपने  पास

 रख  सकती  उसके  ऊपर  कोई  सीलिंग  लगाई  जानी  चाहिए  |  ऐसा  करने  से  भी  ब्लैक-मनी  को

 रोकने  में  सहायता  मिलैगी  ।

 जहां  तक  डो-मानेटाइजेशन  का  सम्बन्ध  इसको  करना  तो  बड़ा  मुश्किल  होगा  ।  यदि

 ढुपए  के  नोटों  तक  डी-मानेटाइज  करें  तब  कुछ  लाभ  हो  सकेगा  ।
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 में  काले  धन  की  अधेव्यवस्था  के  पहलुओंਂ  परराष्ट्रीय  लोक  22  1985

 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 अनादि  चरण

 इसके  अलावा  मेरा  सुझाव  है  कि  एक  फेमिली  को  दो-तीन  लाख  से  अधिक  कमाने  का

 अवसर  न  दिया  उससे  अधिक  यदि  किसी  के  पास  पाया  जाए  तो  उसको  सरकार  ले  ले
 क्योंकि  केवल  कुछ  परिवारों  को  ही  समस्त  परिवारों  को  लाभ  पहुंचाना  इसलिए  जो  भी

 लिमिट  सरकार  तय  करे  उससे  अधिक  की  प्रापर्टी  किसी  के  पास  नहीं  रहने  देनी  चाहिए  और

 यदि  किसी  के  पास  पायी  जाए  तो  वह  गवनेमेन्ट  ले  ले  ।

 इसके  साथ  ही  मेरा  सुझाव  है  कि  देश  में  लेण्ड  रिफा्म्स  को  कड़ाई  के  साथ  लागू  किया

 साथ  ही  साथ  देश  में  जो  स्मगल्ड  गुड्स  आते  हैं  उनको  जलवा  दिया  जाया  आप

 ऐसे  गृड्स  को  क्यों  अलाऊ  करते  हैं  कि  कुछ  प्रैसा  देकर  उनको  कोई  ले  वह  हमारे  देश  का

 सामान  नहीं  उस  सामान  के  आने  से  हमारे  देश  का  नुकसान  होता  हमारे  देश  के  मजदूरों
 को  काम  नहीं  मिलता  इस  तरह  के  माल  को  रोका  जाना  चाहिए  |

 आई०आरण०डी०पी०  के  अन्तगंत  जो  लोन  दिया  जा  रहा  मेरा  सुझाव  है  कि  उसके

 बारे  में  यहां  सदन  में  या  एडमिनिस्ट्रेटिव  लेवल  पर  विचार  होना  चाहिए  तथा  उसका  जो  सब्सीडी

 शंन  है  उप्तको  इन्ट्रेस्ट-फ्री  लोन  में  तब्दील  किया  जाना  चाहे  वह  कुछ  समय  के  बाद  ही
 क्यों  न  वसूल  किया  ऐसा  करना  बहुत  जरूरी  है  ताकि  आज  जो  उसमें  पिलफ्रेच  हो  रहा  है
 उसको  रोका  जा  सके  !

 जो  बड़ी-बड़ी  इन्डस्ट्रीज  जो  मोनोपली  हाउसेज  हैं  वहां  पर  ब्लैक-रूनी  होती  है
 उसकी  तरफ  भी  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 सदन  में  हमारे  दोस्तों  ने  बहुत-सी  बातें  कही  मै ंसमझता  हूं  सामाजिक  रिफाम्स  करने  की

 भी  बहुत  जरूरत  आज  हमारे  देशवासी  भाग्यवादी  होते  जा  रहे  हैं  इसलिए  सामाजिक  सुधार
 लाने  की  भी  बहुत  आवश्यकता  है  ।  यही  चन्द  सुझाव  देते  हुए  में  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि

 आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  दिया  ।

 भी  मानक्रास  सोडो  :  मानतीय  सभापति  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  द्वारा

 .  प्रस्तुत  प्रस्ताव  काले  धन  की  चर्चा  के  सम्बन्ध  में  इस  हाउस  के  अन्दर  भी  और  हमारे  दल्न  की  बैठक

 में  काफी  दिलचस्पी  लेकर  विचार  व्यक्त  किए  गए  इसके  सम्बन्ध  में  जो  भी  कदम  आपके  द्वारा

 उठाए  गए  वे  वाकई  में  बहुत  ही  उचित  कदम  चोरी  और  ऐसी  बात  वही  कर

 रहा  जो  इससे  लिप्त  है  और  कह  रहा  है  कि  बहुत  देल्ले  हैं  ऐसे  लेकिन  आपने  इस  दिशा  में

 जो  भी  कदम  उठाए  उम्तसे  सारे  देश  में  तहलका  मचा  हुआ  है  और  लाखों  लोगों  की  नींद  हराम

 हो  गई  जो  कदम  आपके  द्वारा  उठाए  गए  हैं  किसी  भी  रूप  से  आपको  इस  काम  में  पीछे

 मुड़कर  देखने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  इसलिए  भी  नहीं  देखना  चाहिए  कि  राजीव  जी  को  देश  की

 जनता  ने  जिस  तरह  से  समर्थन  दिया  है  और  उनके  उत्साह  को  बढ़ाया  उसमें  आप  को  बराबर

 साथ  आपको  बराबर  हिम्मत  आम  जनता  भी  आपका  साथ  लेकित  एक  ही
 बात  आप  को  सोचनी  पड़ेगी  कि  बूंद-खूंद  से  घड़ा  भरता  बूंद-बूंद  से  घड़ा  भरने  की  स्थिति  को
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 1907  में  काले  धन  की  अर्थं-व्यवस्था  के  पहलुओंਂ  पर  राष्ट्रीय  लोक
 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 आपको  थोड़ा-सा  रोकना  पड़ेगा
 ।
 अभी  तक  जो  भी  बातें  हुई  वे  इन्टरनेशनल  स्तर  पर  हुई

 मैं  आपको  नीचे  की  बात  बता  रहा

 मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  बूंद-बूंद  से  धड़ा  भरने  की  बात  कहां  होती  है  ।  हमारे

 इनकम-टैबस  और  सेल्स-टैबस  और  निचले  स्तर  के  जो  कमंचारी  या  अधिकारी  होते  यहां  तक

 कि  चपरासी  उनकी  भो  माह॒वरी  बंधी  होती  है  ।  होता  यह  है  कि जब  आफिसर  चेकिंग  के

 लिए  जाते  तब  माहवारी  वाला  आदमी  जाकर  सूचना  दे  देता  है  कि  चैकिंग  के  लिए  इन्सपैक्टर

 आने  वाला  आप  अपना  हिसाब-क्रिताब  ठीक  रख्ता  ।  इस  प्रकार  चेकिंग  में  कुछ  नहीं  मिलता  है

 इसलिए  इसमें  आपको  इतना  करना  है  कि  आपको  माहवारी  तोड़नी  चाहे  घपरासी  की

 माहवारी  चाहे  इनकम-टेक्स  इंसपेक्टर  की  माहवारी  हो  या  सेल्स-टैक्स  इंसपैक्टर  की  माहवारी
 उस  माहवारी  को  आपको  बन्द  करना  पड़ेगा  ।  उस  माहवारी  को  बन्द  करने  के  लिए  आपको

 अचानक  छापा  मारना  होगा  ।  अव्ानक  छापा  मारने  से  यह  होगा  कि  जो  उसको  माहवारी  मिलने

 वाली  राशि  होगी  वह  नहीं  मिलेगी  और  वह  उसको  गाली  देगा  और  छापा  मारने  से  रकम  हमारे
 शासन  के  पास  आएगी  ।  एक  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकारी  मुखबिर  को  जो  सरकार  की

 तरफ  से  रकम  दी  जाती  उसको  और  बढ़ा  ताकि  वह  हिम्मत  करके  लोगों  को  पकड़ने  का

 काम  जोरों  से  करे  ताकि  सरकार  के  पांस  अधिक  पैसा  आए  ।

 छापा  मारने  के  बाद  वहां  पर  आपको  गोपनीय  रूप  से  जासूस  लगाना  क्योंकि  छापा

 मारने  के  बाद  स्क्रटनी  होती  स्क्रूटती  के  बाद  डिमांड  नोटिस  होता  है  और  सुनवाई  के  लिए

 तारोख  दी  जाती  फिर  उसमें  भी  वह  या  नहीं  यह  एक  लम्बा  प्रोसीजर  इस

 प्रोसौजर  में  उसको  आपम्त  में  सौदा  करने  का  मौका  मिल  जाता  है  और  दोनों  आपस  में  सौदा  कर

 लेते  हैं  कि इतना  तू रखता  ले  और  इतना  तू  रख  तुम  को  कौन-सा  राष्ट्रपति  पुरस्कार  मिलना

 है  ।  आदमी  लालची  वह  कहता  है  कि  किसी  ने  देखा  कोई  गवाही  नहीं  है  और  50-50  हो

 जाता  है  ।

 इस  प्रकार  जब  आप  बिना  बताए  छापा  तब  जाकर  कुछ  काम  होगा  ।  लेकिन  दीवारों

 के  भी  कान  होते  जहां  पर  छापा  मारा  जाता  वहां  के  मुनीम  और  घर-नोकर  से  भी  गोपनीय

 तरीके  से  पता  लगाथा  जाए  कि  रात  में  ये  लोग  सोदा  तो  नही  कर  लिए  दस  लाख  का  रिकार्ड  -

 होता  है  और  पांच  लाख  में  बात  हो  जाती  बीच  में  पता  नहीं  किधर-किधर  चला  जाता  इस

 चीज  के  बारे  में  आपको  सही  ढंग  से  पता  लगाना  लोगों  को  जो  माहवारी  बंधी  हुई  है  उसको

 रोकना  पड़े  गा  ।  ये  लोग  ही  व्यापारियों  की  बिल्डिंग  बनाने  में  मदद  दे  रहे  हैं  और  इसमें  हम  लोगों

 की  भी  नीयत  थराब

 हमारे  यहां  जो  काला  धन  फैल  रहा  उसमें  धन  तो  काला  है  लेकिन  हमारा  मन  भी

 काला  इसलिए  इन  दोनों  का  मिलान  करना  मुश्किल  फिर  भी  आपने  जो  स्टेप्स  लिए  हैं  उनसे

 देश  में  कान्ना  धन  कम  होगा  और  आप  इस  काम  को  करके  दिखलायेंग  ऐसी  आशा

 श्री  नारायण  चोबे  (मिदनापुर):हमारे  वित्त  मंत्री  जी  गोरे  हैं  लेकिन  वह  पकड़ने  जा  रहे  हूँ

 काले  घन  मैं  उनका  स्वागत  करता  हूं  और  चाहता  हूं  कि  वह  कामयाब  हों  ।  वित  मंत्री  जी  जानते
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 मैं  काले  धन  कौ  अर्थ-व्यवस्था  के  पहलुओंਂ  पर  राष्ट्रीय  लोक  22  1983

 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 नारायण  ५
 हैं  कि  जहां  पर  कीचड़  होती  है  वहीं  कीड़े  होते  इसी  तरह  से  हमारा  पूंजीवाद  भी  कीचड़  का

 समाज  हैं  और  उसी  के  अन्दर  उनको  काम  करना  पड़  चाहे  वे  खुद  कितने  गोरे  हो  ।  इसलिए  जो

 बातें  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  और  श्री  प्रियरंजन  दास  मुशी  ने  कही  हैं  उसकी  तरफ  मोटिवेट  करने  के

 लिए  आगे  बढ़ें  |  अन्यथा  बहुत  सारी  बहुत  सारे  सुझाव  हमारे  बहुत  से  साथियों  ने  दिए  वे

 चाहें  कितने  ही  सादे  गोरे  उत  सबको  करना  उनके  लिए  सम्भव  नहीं  है  ।  अगर  इसके  लिए
 मास-सपोर्ट  नहीं  मास-सपोर्ट  के  लिए  मोटिवेशन  नहीं  होगा  तो  हमें  कामयाबी  नहीं  मिल

 संकती  ।  इस  देश  में  हम  काले  धन  को  नहीं  बढ़ने  इस  देश  में  समाजवाद  को  लाकर  इस

 देश  में  गरीबों  को  ऊपर  उठायेंगे  उनकी  गरीबी  को  दूर  जब  तक  इस  तरह  के  मनोभावों  को

 नहीं  कामयाबी  नहीं  मिल  सकती  ।  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  चाहे  जितने  भोरे  सादे  हों
 वे  चले  जायेंगे  और  कोई  काला  वित्त  मंत्री  आकर  काले  धन  को  बढ़ा  देगा  ।

 मैं  आपको  बतलाना  चाहता  में  बंगाल  में  बहुत  फमीन  हुआ  चालीस  लाख

 लोग  मर  गए  उस  समय  सब  बड़  काग्रेसी  नेता  जेल  में  थे  ।  1945  में  जब  पंडित  जी  जेल  से
 '

 बाहर  आए  तो  बोले  कि  अगर  आजादी  होती  तो  हम  उन  लोगों  को  जो  ब्लेक-माक ट  करने  वाले

 लैम्प  पोस्ट  पर  चढ़ा  कर  फांसी  देते  ।  1947  में  आजादी  आई  उसके  बाद  कुछ  फांसियां  लेकिन

 मजदूरों  और  किसानों  की  आज  तक  किसी  भी  ब्लेक  मार्कट  करने  वाले  को  फांसी  दी  गई  ऐसा

 फोई  मामला  मेरी  नजर  में  नहीं  ह ैऔर  आप  भी  ऐसा  नही  कर  सकेंगे  ।  आज  काले  धन  वाला  एम०
 पी०  बनकर  आता  तो  उसकी  ज्यादा  इज्जत  होती  है  ।  जिसके  पास  पैसा  नहीं  अगर  वह  एम०
 पी०  बन  कर  आता  तो  उसकी  कोई  इज्जत  नहीं  है  ।

 को  मानक्राम  सोड़ी  :  लक्ष्मी  पुत्र  को  सब  मानते  हैं  ।

 हो  नारायण  लोबे  :  इन्होंने  थोड़ा  बहुत  कदम  बहुत  कदम  उठाया  लेकिन  वह  काफी  नहीं  है  ।  -

 हमारे  बंगाल  में  एक  कहावत  है---एक  घर  में  एक  बहू  और  सास  थी  को  फाइलेरिया  का  रोग

 जिससे  उसका  पैर  मोटा  वह  बहू  को  कहती  थी  कि  मैं  तुझे  लात  मार  दू  लेकिन  मारती

 नहीं  थी  |  बहू  उससे  बहुत  घबराती  एक  दिन  गुस्से  में  आकर  सास  ने  बहू  को  लात  मार  दी  ।

 बहू  ने  देखा  कि  इसमें  कोई  दर्द  नहीं  हुआ  |  इसलिए  हमारे  फाइलेरिया  वाले  पैर  की  लात  का  असर

 पूंजीपतियों  को  और  काले  घन  वालों  को  कुछ  असर  नहीं  करता  हैं  ।  उसके  लिए  तो  फुटबाल  खेलने

 के  थूट  को  पहनकर  तो  उसका  असर  होगा  ।

 वित्त  तथा  वाणिज्य  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  वह  बूट  भी  बन  रहा  हू  ।

 श्री  नारायण  चोब  :  बना  नहीं  बूट  का  आड्डर  भी  विलायत  को  चला  ज'एगा  और  लोग

 उसमें  भी  खा  जायेंगे  ।  ज्यादा  कुछ  कहना  बेकार  जो  आप  कदम  उठा  रहे  व ेआप  जरूर

 लेकिन  इससे  कुछ  होने  वाला  नहीं  हैं  । आपका  कानून  भो  कुछ  काम  नहीं  करता  उसमें

 भी  यकील  लोग  सब  खा-पी  जाते  सिविल  लिबरटीज  बालों  की  रिपोर्ट  आएगी  और  आप  कुछ

 नहीं  कर  पायेंगे  कम  से  कम  जिस  बात  के  लिए  सब  लोग  कह  रहे  उसको  तो  सी  रुपए  के
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 |  1907  में  काले  धन  की  अर्थ-व्यवस्था  के  पहलुओंਂ  पर  राष्ट्रोय  लोक
 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  चर्चा

 नोट  को  डिमोनेटाइज  कर  दीज़िए  ।  यह  एक  काम  आप  करो  ।  आप  5  साल  के  लिए  मिनिस्टर  बने

 मालूम  नहीं  कब  बदल  जाओगे  ।  क्या  होगा  पता  नहीं  है  ।  अगर  कोई  अच्छा  काम  तो

 फोई  चोर  बदमाश  झ्रादमी  आप  के  खिलाफ  रिपोर्ट  करेगा  और  इसका  असर  कहीं  यह  न  हो  कि  आप

 को  चला  जाने  पड़े  ।

 आप  लोकपाल  बिल  यहां  ला  रहे  हो  ।  उसमें  आप  प्राइम  मिनिस्टर  को  नहीं  लाना  चाहते  ।

 क्‍यों  ?

 एक  साननोय  सदस्थ  :  इसको  आप  छोड़े  ।  आप  इस  विषय  पर  बोलो  ।

 थी  नारायण  चोंबे  :  क्‍यों  यह  सब  इससे  मिला  हुआ  हैं  ।  मैं  आपको  बताऊ  कि

 1970-71  में  इंदिरा  जी  जरा  गेहूं  को  थोड़ा  बहुत  पकड़ने  गयी  थीं  उसकी  ट्रेड  को  नेशनेलाइज  करके

 लेकिन  वह  एक  साल  भी  नहीं  चला  महीने  के  बाद  कानून  को  बदलना  पड़ा  |  वे  व्हीट  ट्रेड  को

 नेशनेलाइज  करना  चाहतो  जो  पुराने  लोग  उनको  इसके  बारे  में  पता  है  ।  हआ  कया  कि

 बड़े-बढ़  लोग  घिल्लाने  लगे  और  वह  रोकना  पड़ा  ।  हसलिए  मैं  यह  कहूंगां  कि  आप  जरा  बूट  पहन
 कर  लात  लगाइए  दो  एक  को  |  आप  एक  यही  काम  कर  दीजिए  कि  !00  रुपये  के  नोट  का

 टाइजेशन  हो

 आप  नोटिस  दे  कर  इस  को  कीजिए  लेकिन  कीजिए  जरूर  ।  फिर  होता  क्या  है  ।

 हम  चाहे  जितना  आप  सुनते  ही  नहीं  और  हमारे  बंग।ल  में  एक  कहावत  है  कि  चाहे  कोई  कितनी

 भी  गाली  हमने  कान  में  रुई  डाल  लिया  है  और  कितना  भी  हमें  हमने  पीठ  में  तृूपा  बांध

 लिया  है  |  हम  लोग  कितना  भी  आप  सुनेगें  नहीं  ।  जो  रास्ता  आपने  ब्लैक  मनी  पकड़ने  के  लिए

 अपनाया  उत्त  पर  यहां  डिवेट  हो  रहो  है  और  हमार  सामने  श्री  जर्नादन  पुजारी  के  नाम  से  एक

 नोटिस  दिया  गया  है  कि  कितने-कितने  टेक्सों  में  आप  एग्जम्पशन  दे  रहे  हो  ।  आपने  बजट  में  जो

 पालिसी  बनाई  उसको  जब  तक  आप  बदलेगें  तब  तक  आप  ब्लैक  मनी  को  बन्द  नहीं  कर

 सकते  ।  थोड़ी  बहुत  ब्लैक  मनी  आप  पकड़  लेगें  लेकिन  हसको  इन्क्रीज  करने  का  ओ  प्रोसेस  उसको

 आप  स्टाप  नहीं  कर  सकते  ।

 क्से
 इतना  कहकर  म॑  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  और  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  प्रापने

 मुझे  बोलने  का  समय  दिया  ।

 [  भनुवाद  |

 करी  गिरिधर  गोमांगो  :  सभापति  मैं  केवल  3  या  4  सुझाव  देना

 भाहता  हू  ।

 जब  देश  में  बस्तु-विनिमय  की  व्यवस्था  थी  तो  काले  धन  की  समस्‍या  नहीं  थी  |  जनजातीय

 क्षेत्रों  में  अब  भी  वस्तु-विनिमय  अर्थ-व्यधस्था  विद्यमान  विदेश  व्यापार  में  भी  यह  विद्यमान  है  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  यह  सुझाव  दिया  इपए  के  नोटों  का  विमुद्रीकरण  किया  उनका
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 में  काल  घन  की  अध॑-व्यवस्था  के  पहलुओंਂ  पर  राष्ट्रीय  लोक  22  1985

 वित्त  तथा  नीति  संस्थान  के  प्रतिवंदन  के  बारे  में  चर्चा
 |

 गिरिघर  गोमांगो  |

 आशय  यह  है  कि  100  रुपए  के  नोटों  को  रखने  की  बजाय  लोगों  को  10  रुपये  या  20  रुपये  के  नोट

 रखने  पड़ेंगे  जो  कि  ज्यादा  भारी  हो  जायेंगे  और  इससे  वे  पेकड़ें

 काला  धन  3  प्रकार  से  पैदा  होता  अत्यधिक  धन  हो  जाने  काला  ब।जारी  से  और

 भ्रष्टाचार  से  ।  देश  में  काले  धन  की  उत्पति  के  यही  ऋन  मुख्य  कारण  हम  जब  काले  धन  का

 समाप्त  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हें  तो  हमें  एक-एक  करके  कदम  उठाने  पहले  हमें  पूंजी
 को  इकटठा  होने  से  रोकना  चाहिये  ।  फिर  काला  बाज़ारी  और  विभिन्न  २तरों  पर  फंले  भ्रष्टाचार

 को  रोकना  चाहिये  ।

 महांदय  जब  हमारी  पार्टी  ने  कार्यक्रम  तेयार  किया  था  तो  19  वां  सूत्र  काले  धन

 को  रोकने  के  बारे  में  हमारी  पार्टों  और  हमारी  सरकार  काले  धन  को  ज़िस  किसी  रूप  में  झा

 बह  हो  रोकने  के  लिए  वचनबद्ध

 हमने  अब  तक  व्यक्तिगत  सम्पत्ति  की  उच्चतम  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  हम

 भूमि  की  उच्चतम  सीमा  निर्धारित  कर  सकते  सम्पति  पर  भी  उच्चतम  सीमा  लगानो

 चाहिये  ।  किन्तु  में  यह  जानना  चाहता  हु  कि  क्या  हम  मनुष्यों  की सोब  और  उनकी  इच्छाओं  पर

 उच्चतम  सीमा  लगाने  के  लिये  कोई  कानून  बना  सकते  हैं|  मेरे  विचार  में  न  तो  सरकार  और  न  ही
 भगवान  मनुष्यों  को  इच्छाओं  पर  कोई  सीमा  निर्धारित  कर  सकता  लेकित  हम  वैधानिक  और

 प्रशासनिक  उपायों  के  द्वारा  लोगों  की  सोच  पर  कुछ  रोक  लगाने  की  कोशिश  कर  रहे  है  ।

 पूरी  बिनम्रतो  मैं  साथ  में  फुछ  सुझाव  दे  रहा  हू  जिस  पर  सरकार  को  इस  बुराई  को  समाप्त

 करने  के  लिये  कुछ  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।

 हमार  मित्रों  ने  सुझाव  दिया  है  कि  यदि  समाजवाद  आ  जायेगा  तो  क।ला  धन

 समाप्त  हो  जायेगा  ।  में  इस  विचार  का  हूं  कि  शासन  प्रणाली  कोई  भी  हो  जब  तक  ईमानदारी  नहीं

 है  काले  धन  की  बुराई  बनी  रहेगी  ।  हम  समाजवाद  की  बात  करते  हैं  ।  हम  पूंजीवाद  की  या  किसी

 और  पर  लम्बी  बहूस  कर  सकते  किन्तु  जब  तक  पलायनवाद  से  हम  छुटकारा  नहीं
 पायेंगे  कोई  भी  सफल  नहीं  होगा  ।  पलायन  बाद  क्‍या  है  ?  यदि  राजनीतिज्ञ  एक-दूसरे  को

 दोष  देकर  वास्तविकता  से  पलायन  करेंगे  और  यदि  अधिकारीगण  एक-दूसरे  पर  ज़िम्मेवारी  डालकर

 पलायन  करेंगे  तो  कोई  भी  सफल  नहीं  होगा  ।

 काला  धन  जया  है  ?  आप  काले  धन  की  तुलना  भगवान  से  कर  सकते  जैसे  भगवान  का

 नहीं  देखा  जा  सकता  वैसे  ही  काले  धन  को  नहीं  देखा  जा  सकता  ।  परन्तु  जैसे  हम  भगवान  में

 विश्वास  करते  हैं  ऐसे  ही  प्रत्येक  व्यतित  कह  रहा  है  कि  काला  धत  आज  आवश्यकता  इस

 बात  की  है  कि  विभिन्‍न  स्तरों  पर  काले  घन  पर  रोक  लगाई  जाये  ।  हम  काले  धन  को  किस  प्रकार

 रोक  सकते  हैं  ?  आपको  वित्तीय  प्रशासन  को  मजबूत  करना  होगा  जिप्के  द्वारा  इन  भ्रस्त।वों  का

 क्रियान्वयन  हो  प्रशासन  क्‍या  है  ?  प्रशासन  का  एक  दुढ़  रवेया  होना
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 1907  ,  सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 जवाब  देह  होना  चाहिए  ।

 अन्त  में  मैं  यह  कहूं  कि  यह  क्‍यों  नहीं  हो  पाया  है  ।  वे  कहेंगे  कि  क्रियान्वयन  गलत  है  ।
 प्रत्येक  ध्यक्ति  यह  कहता  है  कि  क्रियान्वयन  गलत  है  किन्तु  क्रियान्वयन  करनः  किसे  हूँ  ?  क्रियान्वयन

 हमें  ही  करना  प्रश्न  हमारे  सामने  क्रियान्वयन  का  हूँ  |  यदि  बुनियादी  ढांचा  उपलब्ध  हो  तो

 किसी  भी  चीज  का  विकास  हो  सकता  है  ।  इसी  प्रकार  यदि  अच्छा  बुनियादी  ढांचा  उपलब्ध  हो  तो

 कार्यान्वयन  भी  किया  जा  सकता  क्रियान्वयन  के  लिये  बुनियादी  ढांचों  के  लिये  इन  बातों  का

 होना  जरूरी  है  ।  (1)  निर्वंचन  (2)  विवश  (3)  आशय  (4)  प्रभाव  और  (5)  महत्व  ।  जिन

 किर्यान्वयन  एजेंसियों  को  आपने  इस  कार्य  का  उत्तरदायित्व  दिया  है  उन्हें  यह्‌  सुनिश्चित  करना

 चाहिये  कि  क्‍या  उनमें  उप्त  कार्य  को  करने  के  लिये  रूचि  है  और  क्या  वे  अपने  आपको  इसके  साथ

 सम्बद्ध  महसूस  करते  हैं  ।  इसके  साथ  ही  उनमें  उत्साह  भी  होना  चाहिए  तथा  वे  पहल  भी  कर

 इन  सबके  साथ-प्ताथ  उन्हें  उजित  अनुदेश  भी  दिये  जाने  चाहिएं  ।

 में  अपना  भाषण  इस  आशय  के  साथ  समाप्त  करता  हूਂ  कि  क्रियान्वयन  को  जो  कि  एक  बहुत

 महत्वपूर्ण  अंग  है  पुनः  सशक्त  किया  जायेगा  और  सम्रय  की  आवश्यकता  के  अनुसार  प्रशासनिक  ढांचों

 में  परिवर्तत  लाया  जायेगा  ।  इन  शब्दों  के  साथ  में  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हू  ।

 सभापति  सहोदय  :  माननोय  सदस्य  बोल  चुके  है  ।  अब  मंत्री  महोदय  कल  उत्तर  देंगे  ।

 8.47  म०्प०

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 बारहवां  प्रतिवेदन

 ]

 संत्रदीय  फार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  गुलाम  सबी  :  में  कार्य  मंत्री  समिति  का

 बारहवां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हू  ।
 ॥

 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 [  प्रमुवाद  ]

 वित्त  और  वाणिज्य  मंत्रो  विष्षनाथ  प्र  ताप  :  श्री  जर्नादन  पुजारी  की

 ओोर  से  मै  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  में  अन्तर्गत  जारी  की  गई  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं

 कਂ  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रश्षता  हु  :--

 (1)  अधिसूचना  संख्या  जो  भारत  के  राजपत्र  में
 22  1985

 को  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  जिनके  द्वारा  2.6.81  की

 सूचना  संख्या  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  ताकि
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 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र  22  अगस्त

 प्रतिशत  निर्यातोन्मुग  उपक्रमों  द्वारा  उत्पादित  और  विश्वव्यापी  संविदाओं  पर  भारत

 में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  की  परियोजनाओं  को  सप्लाई  किए  जाने  वाले

 माल  को  उक्त  अधिसूचना  में  बिनिर्दिष्ट  शर्तों  के  उन  पर  उदग्रहणीय  संपूर्ण
 ज्त्पादन  शुल्क  से  छूट  देने  की  व्यवस्था  की  जा  सके  ।

 (2)  अधिसूचना  संख्या  ०उ  ०  शु०  तथा  ०3  ०शु०  जो  भारत  के

 पत्र  में  22  1985  को  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिनके

 द्वारा  ।  1985  और  30  1985  की  अवधि  के  दौरान  किसी

 कारखाने  में  उत्पादित  चीनी  के  अधिक  उत्पादन  पर  उत्पादन-शुल्क  से  छूट  देने  की

 व्यवस्था  की  गई  है  ।

 से  रखीं  गई  |  देखिए  संल्ा  ]

 ॑॑याम-म+  परम»  समन»  मम्नन»»मगाक

 8.48  झ०प०

 तत्पदथात  लोक  सभा  23  अगस्त  1985/1  1907  को  ग्यारह  बजे

 पुन:समवेत  होने  तक  के  लिए  स्थगित  हुई ।
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